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शिक्षक व शिक्षा-म्मज्ञ 
साम्पवर 
डॉ० रामकरनसिहजी 
के 
कर-कमलों में सादर समर्पित 


प्रस्तुत संस्करण को प्रस्तावना 


भारतीय शिक्षा का इतिहास' को प्रस्तुत संस्करण के रूप में पाठकों के समक्ष 
रखते हुए मुझे अत्यन्त हर हो रहा है। इस पुस्तक की अविच्छिन्न लोकप्रियता तथा 
शिक्षाशास्त्र के विद्वान शिक्षकों एवं जिज्ञासु विद्यार्थियों द्वारा प्रदान किये गये उदार 
संरक्षण से मुझे सदा ही अभिनव प्रेरणा मिलती रही है। वास्तव में, यही प्रेरणा इसके 
प्रत्येक संस्करण में होने वाले सुधारों तथा इसकी स्पर्द्धात्मक शक्ति की अक्षुण्णता का 
मूल स्रोत रही है । 

प्रस्तुत रांस्करण में कुछेक उपयोगी परिवर्तन एवं परिवद्धन करके इसे अधिक 
उपयोगी बनाने का प्रयास किया शया है । भारतीय शिक्षा पर नियुक्त किये गये कोठारी 
शिक्षा आयोग तथा चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजन के सन्दभे में प्रस्तुत संस्करण में पर्याप्त 
संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गयी थी । अतः भारत में आधुनिक शिक्षा-द्षेत्र में 
होने वाली सभी महत्त्वपृणं घटनाओं एवं समकालीन शिक्षा-समस्याओं का तकंपूर्ण 
विश्लेषण इस संस्करण की विशेषता है । कुछ विश्वविद्यालयों, विशेषत: आगरा विश्व- 
विद्यालय, के पाठ्यक्रम में होने वाले नवीनतम परिवर्तनों को दृष्टिकोण में रखते हुए 
प्रस्तुत संस्करण में आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं । 

में अपने प्रकाशक महोदय का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने पूर्ण उत्साह 
एवं सचाई के साथ इस पुस्तक को उचित समय पर प्रकाशित करने तथा लोकप्रिय 
बताने का सराहनीय प्रयास किया है। 

आशा है प्रस्तुत संस्करण अपने लक्ष्यों की पूति में सफल होकर भारतीय शिक्षा 
के ऐतिहासिक विवेचन एवं शिक्षा-समस्थाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन में सहायक 
हो सकेगा । 


--प्यारेलाल रावत 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


भारत में जनतन्त्र के विकास के साथ ही साथ शिक्षा का महत्त्व दिन-प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है। देश की आथिक समस्याओं व योजनाओं के उपरान्त सम्भवतः 
शिक्षा ही वह प्रमुख विषय है जिस पर आज इतना चिन्तन किया जा रहा है। ऐसी 
अवस्था में देश की विभिन्न शिक्षा-समस्थाओं को उचित रूप से समझाने के लिए 
वर्तमान शिक्षा का आलोचनात्मक विवेचन तथा भूतकालीन शिक्षा-समस्याओं, 
परिस्थितियों एवं घटनाओं के क्रमिक विकास के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता 
है । प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति का एक प्रयास है । 

भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, किन्तु राष्ट्र- 
भाषा में इस प्रकार के प्रामाणिक ग्रन्थों का पूर्णत: अभाव है। हिन्दी में अभी तक 
कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो भारतीय शिक्षा का अनुसन्धानात्मक विवेचन 
करता हो और जिसमें प्राचीन काल, मध्ययुग तथा वर्तमान काल की शिक्षा-प्रगति का 
विवरण एक ही पुस्तक में विस्तृत रूप से दिया गया हो । परिणामतः शिक्षा के विद्या- 
थियों एवं भारतीय शिक्षा में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं को दुरूह कठिनाई का सामना 
करना पड़ता था । 'प्राचीन व आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास' इस अभाव को 
दूर करने का एक लघु प्रयास है । 

इस पुस्तक में प्राचीन शिक्षा को दो भागों--ब्राह्मणीय शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा-- 
में विभक्त कर दिया गया है । प्रायः: मध्यकालीन शिक्षा का अभिप्राय केवल मुसलिम 
शिक्षा से ही लिया जाता है, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में तत्कालीन हिन्दू शिक्षा का भी 
उल्लेख किया गया है। आधुनिक काल की शिक्षा का वर्णन एक भारतीय दृष्टिकोण को 
लेकर तथा समस्याओं को उनके मूल रूप में समझाते हुए एवं उनके लिए व्यावहारिक 
व वैज्ञानिक सुझाव रखते हुए अधिक विस्तार से देने की चेष्टा की गयी है । पुस्तक की 
भाषा को सरलतम हिन्दी रखा गया है, किन्तु कुछ प्रचलित अंग्रेजी शब्दों, जेसे-स्कूल, 
कॉलेज, रिपोर्ट, कमीशन इत्यादि को भी हिन्दी के क्रम में स्वीकार कर लिया गया है। 
इस पुस्तक की रचना में मैंने अनेक मूल-पग्रन्थों तथा विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी 
प्रतिवेदनों की स्वतन्त्रतापृ्बक सहायता ली है, जिनका यथास्थान उल्लेख कर दिया 
है । ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाले उद्धरणों व कथनों को पुस्तक के प्रवाह के साथ ही 
प्रसंगानुसार उचित स्थानों पर मिला दिया गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक के अस्तित्व का पूर्ण श्रेय मेरे पूृज्यनीय गुरुवर डॉ० सरपयूप्रसाद 

चौबे, एम० ए०, एम० एड० (इलाहाबाद), डी० एड्० (इण्डियाना), संयुक्त राज्य 
अमरीका, को है जिनकी आत्तमिक प्रेरणा, पथ-प्रदर्शन तथा रचनात्मक सुझावों के बिना 


; | 8 ) 


मेरा यह तुच्छ प्रयास असम्भव ही था। अतः मैं उनका चिरऋणी हूँ। श्री कपिलदेव- 
सिहजी, एम० ए०, प्रधान पुस्तकाध्यक्ष, बलवन्त राजपृत कॉलेज, आगरा ने मुझे 
आवश्यक पुस्तकों की सहायता देकर मेरे कार्य को अत्यन्त सुलभ कर दिया, अतः मैं 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूँ। प्रोफेसर बंशीधरसिहुजी, एम० ए०, 
बी० टी०, ए० डिप० एड़० (लन्दन), अध्यक्ष, बलवन्त राजपृत ट्रेनिंग कॉलेज, आगरा 
से मुझे जो प्रेरणा व पुस्तक-सहायता मिली उसके लिए मैं क्ृतज्ञ हैँ। साथ ही उन 
अगणित सहायक-पुस्तकों के उन अपरिचित रचयिताओं का भी मैं आभारी हूँ जिनकी 
क्ृतियों से मैंने निस्संकोच सहायता ली है। अन्त में, अपने मित्र श्री सतीशचद्ध मीतल 
तथा अपने प्रकाशक को भी पुस्तक के शीघ्र प्रकाशित कराने के लिए धन्यवाद देता 
हूँ । यदि शिक्षा के विद्यार्थी तथा अन्य शिक्षा-प्रेमी इस रचना से लाभान्वित हो सके 
तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूगा । 


--लैसक 


अध्याय 
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आगरा 06, दिल्‍ली 07, जौनपुर 07, बीदर 08, उपसंहार 08, 
मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा ।09, भूमिका 09, शिक्षा का रूप 09, 
उपसंहार ]], सारांश ] | 


तृतीय खण्ड 
आधुनिक शिक्षा 


7. प्रारम्भिक यूरोपीय शिक्षा-प्रयत्न 
(सन्‌ 88 तक) . ॥7-87 


[भूमिका 7, तत्कालीन देशी शिक्षा की अवस्था 8, मद्रास 8, 
बम्बई [2[, बंगाल 22, आगरा प्रान्त 24, देशी शिक्षा की अब- 
नति 24, कारण 24, प्रारम्भिक सिशनरी प्रयत्न 25, पुर्तगाल 
26, डच 27, फ्रांसीसी ।27, डेन 27, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयत्म |28, संसद में आन्दोलन !32, सन्‌ 8!3 का 
आज्ञापत्र 35, सारांश 35] 


अध्याय पष्ठ 


0., 


4, 


2. 


संघर्ष का प्रारम्भ 

(सन्‌ 83-883 तक) . | ,. 88-58 
[संघर्ष का कारण 38, () उद्देश्य 38, (2) माध्यम 38, 

(3) साधन 38, राजकीय प्रयत्न (सन 83-33) 40, शिक्षा- 
प्रगति 4, बंगाल 42, बम्बई 44, मद्रास 45, गेर-सरकारी 
प्रयश्नम 47, (]) मिशनरी शिक्षा-प्रयत्त (सन्‌ 83-33) 48 
बंगाल 48, बम्बई !49, मद्रास 49, (2) गेर-सिशनरी प्रयास 
(83-33) 50, बंगाल 50, बम्बई 5], मद्रास 52, संयुक्त 

प्रान्त 52, पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की प्रगति !52, सन्‌ 833 का 
आज्ञापत्र 53, सारांश 54 | 


प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद तथा शिक्षा का आंग्लीकरण 
(सन्‌ 838 से 883 तक) ह ..... 56-76 


[ प्राच्य-पाश्चात्य शिक्ष! के समर्थक 56, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक 
]57, मंकॉले का विवरण पत्र तथा उसके परिणाम ]57, बेण्टिक की 
स्वीकृति 60, आलोचना 6], लॉड आऑकलेण्ड की शिक्षा-नीति 63, 
ऐडम योजना तथा उसकी अस्वीकृति 65, शिक्षा छनाई का सिद्धान्त 
]66, आलोचना 67, शिक्षा-प्रथति (सन्‌ 835-53) 67, बंगाल 
]67, बम्बई 69, शिक्षा बोर्ड 70, शिक्षा का माध्यम 70, मद्रास 
]7], उत्तर-पश्चिम आगरा प्रान्त 72, हल्काबन्दी स्कूल 73 
पंजाब 73, उपसंहार 74, सारांश 74 | 


वुड का शिक्षा घोषणा पत्र 
(सन्‌ 854 ) ह ह ]77-84 


[भूमिका 77, आज्ञापत्र की सिफारिशं 77, () शिक्षा-विभाग 
78, (3) विश्वविद्यालय 78, (3) जनसमूह की शिक्षा का विस्तार 
]79, (4) सहायता-अनुदान 79, (5) शिक्षकों का प्रशिक्षण 80, 
(6) स्त्री-शिक्षा 8], आलोचना 8], गुण 8], दोष 82, उप- 
संहार 83, सारांश 83 | 


शिक्षा-प्रगति पर बुड के घोषणापत्र का प्रभाव ढ 
(सन्‌ 884-882) ... ,. 485-94 


[भूमिका 85, (क) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 86, आलो- 
चना 87, (ख) माध्यमिक शिक्षा 88, दोष 89, स्टेनले का आज्ञा 
पत्र 90, (ग) प्राथमिक शिक्षा 49], सारांश 93] 


भारतीय शिक्षा कमीशन तथा उसके उपरान्त शिक्षा-प्रगति 
(सन्‌ 882-]904) .. . ]98-2] 


[(क) भारतीय शिक्षा कमीशन 95, भूमिका 95, नियुक्ति 96 
उद्देश्य 96, सिफारिशें 97, देशी शिक्षा 97. प्राथमिक शिक्षा 98 


अध्याय पृष्ठ 


माध्यमिक शिक्षा 99, उच्च शिक्षा 200, मिशनरी प्रयास 20] 
सरकार का शिक्षा-क्षेत्र में क्रमकि पलायन 202, सहायता-अनुदान प्रथा 
202, विशिष्ट शिक्षा 202, आलोचना 203, (ख) शिक्षा-प्रगति 
(सन्‌ 882-]90-4) 203, () विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षा 
203, आलोचना 205, (2) माध्यसिक शिक्षा 207, प्राथमिक शिक्षा 
208, मिशनरोी प्रयास 2!0, सारांश 20] 


]8. लॉड्ड कज्जन की शिक्षा-नीति ु | 2]2-22] 


[भ्रमिका 2]2, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन (सन्‌ 4902) 23 
सरकारी प्रस्ताव और शिक्षा नीति (सन्‌ 904) 24, भारतीय 
विश्वविद्यालय अधिनियम (सन्‌ 904) 26, भारतीय मत 28 
आलोचना 29, उपसंहार 2]9, सारांश 220 | 


]4. स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा-प्रगति 
(सन्‌ 908-920) .. : .,.._ 222-238 


[(क) स्वदेशी आन्दोलन 222, आन्दोलन का प्रभाव 222, गोखले 
का विधेयक 224, भारत सरकार की सन्‌ 942 की शिक्षा नीति 
226, आलोचना 227 के कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन 
(सन्‌ 97) 228, नियुक्ति 228, सिफारिशें 229, आलोचना 
230, (ग) शिक्षा-प्रगति (सन्‌ 905-920) 23, () विश्व 
विद्यालय शिक्षा 23], (2) माध्यमिक शिक्षा 233, (3) प्राथमिक 
शिक्षा 234, उपसंहार 236, सारांश 236 | 


]5. शिक्षा-सुधारों का युग 
(सन्‌ 92]-37) ह ,._ 239-264 


[(क) माण्ट-फोर्ड सधार 239, भूमिका 239, कुछ बाधाएँ 240 
राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव 24], हटोंग समिति की रिपोर्ट 242 
प्राथमिक शिक्षा 242, माध्यमिक शिक्षा 245, विश्वविद्यालय शिक्षा 
245, स्त्री शिक्षा 246, आलोचना 246, रिपोर्ट का परिणाम 247 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 248, () प्राथमिक स्टेज 249, 
(2) निम्न माध्यमिक स्टेज 249, (3) उच्चतर माध्यमिक स्टेज 249 
वुड-ऐबट रिपोर्ट 249, (ख) शिक्षा-प्रगति (सन्‌ 92-37) 25 

.._(]) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 25], अन्तविश्वविद्यालय 
बोर्ड 252, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना 252, () दिल्ली 252, 
(2) नागपुर 253, (3) आन्ध्र 253, (4) आगरा 253, (5) 
अन्नामलाई 253, अन्य सुधार तथा प्रगति 254, उच्च शिक्षा के अन्य 
केन्द्र 224, (2) माध्यमिक शिक्षा 256, (3) प्राथमिक शिक्षा 259 
उपसंहार 262, सारांश 262 | 


अध्याय 


6, 


ल्‍/+ 


6., 


9, 


प्रान्तीय स्वायत्तता के दस वष 


ह्ष्ठ 


(सन्‌ 887-47 ) ह ह ..._ 268-280 


[शिक्षा-संस्थाओं की प्रगति 266, शिक्षा पर व्यय 267, शिक्षा-प्रगति 
268, () प्राथमिक शिक्षा 269, (2) माध्यमिक शिक्षा 270, (अ) 
बम्बई सरकारी जांच समिति 272, (ब) यू० पी० प्रायसिक तथा माध्य- 
मिक शिक्षा पुनर्गठन समिति 272, निधुक्ति 272, साजेस्ट योजना 274, 
आलोचना 277, () गुण 277, (2) दोप 278, घोजना की प्रगति 
278, (3) अन्य क्षेत्रों में शिक्षा-प्रगति 279, उपसंहार 280 | 


स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षा-प्रगति . | 28]-288 


[भूमिका 28[, शिक्षा का प्रशासन 282, आयोजन काल में शिक्षा का 
विकास 283, (]) पृव॑-प्राथमिक शिक्षा 285, (2) प्राथमिक शिक्षा 
286, (3) माध्यमिक शिक्षा 286, (4) विश्वविद्यालय शिक्षा 287, 
(5) अन्य 287, उपसंहार 287, सारांश 288] 


प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा . . 289-326 


[ प्राथमिक शिक्षा 289, बेसिक शिक्षा का विकास 290, प्रस्ताव 293, 
जाकिर हुसेन समिति 293, वर्धा योजना की विशेषताएँ 294, () 
शिक्षा का माध्यम बेसिक क्राफ्ट 295, (2) नागरिकता के गुणों का विकास 
296, (3) योजना में आत्मनिर्भरता की भावना 297, (4) बालक 
शिक्षा का केन्द्र 300, (5) ज्ञान एक सुसम्बद्ध व पूर्ण इकाई 30], 
(0) शिक्षक व बालक को कार्य करने की अधिक स्वतन्त्रता 302, 
पाठ्यक्रम 303, (।) शिल्प 305, (2) मातृभाषा 305, (3) गणित 
306, (4) सामाजिक अध्ययन 306, (5) सामान्य विज्ञान 307, (6) 
कला 307, (7) खेल-कूद व व्यायाम 307, (8) हिन्दी 307, अध्यापकों 
का प्रशिक्षण 307, शिक्षण-विधि 308, बेसिक शिक्षा की प्रगति 309, 
बेसिक शिक्षा पर मूल्यांकन समिति 32, सिफारिशें 32, () भारत 
सरकार 3]3, (2) राज्य सरकारें 33, (3) विश्वविद्यालय 34, 
(4) प्रशासन व संगठन 34, (5) बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण 35, 
(6) बेसिक स्कूल 3]5, (7) जनता 36, बेसिक शिक्षा पर कोठारी 
शिक्षा आयोग का मत 39, ब्रेसिक शिक्षा की समस्‍्याएँ 320, सुधार 
के उपाय 322, सारांश 325] 


माध्यमिक शिक्षा-प्रगति तथा समस्याएँ . ,._ 327-342 


[भूमिका 327, विकास की वर्तमान प्रवत्ति 327, अखिल भारतीय माध्य- 
सिक शिक्षा परिषद 330, उद्देश्य तथा कार्य 330, माध्यमिक शिक्षा का 
पुनगठन 332, माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याएँ 334, () उद्देश्य 
334, (2) पाठ्यक्रम 335, (3) अनुशासन 336, (4) व्यक्तिगत प्रबन्ध 
तथा प्रशासन 338, (5) शिक्षा का मानदण्ड 339 (6) परीक्षा-प्रणाली 
340, सारांश 34 | 


अध्याय 


20. माध्यमिक शिक्षा आयोग 
(सन्‌ 958-54 ) 4 ; ... 843-886 


22. 


23. 


[नियुक्ति 343, सिफारिशें 344, माध्यमिक शिक्षा का नवीन हाँचा 344, 
भाषाओं का अध्ययन 346, पाठ्यक्रम 346, शिक्षा-प्रणाली 347, चरित्र- 
निर्माण की शिक्षा तथा विद्यार्थो-कल्याण 348, नवीन परीक्षा-विधि 349, 
शिक्षकों की दशा में सुधार 349, प्रशासन की समस्याएं 350, बित्त 
प्रबन्ध 352, आलोचना 352, सारांश 354] 


[भूमिका 357, उच्च शिक्षा संस्थाओं की प्रगति 357, विश्वविद्यालय 
शिक्षा कमोशन (सन्‌ 949) 363, नियुक्ति 363, स्िफारिशें 364, 
(|) शिक्षकों की समस्याएँ 364, (2) शिक्षण मानदण्ड 365, (3) 
पाठ्य क्रम (कला तथा विज्ञान) 365, (4) उत्तर-ग्रेजुएट-प्रशिक्षण तथा 
अनुसन्धान (कला एवं विज्ञान) 365, (5) व्यावसायिक शिक्षा 366, 
(6) धामिक शिक्षा 367, (7) शिक्षा का माध्यम 367, (8) परीक्षा- 
प्रणाली 368, (9) विद्यार्थी, उनके कार्य तथा कल्याण 369, (0) स्त्री 
शिक्षा 369, (]) अन्य 370, आलोचना 37।, केन्द्रीय सलाहकार 
बोर्ड की सिफारिशें 372, विश्वविद्यालय अनुदान कमीोशन 373, विश्व- 
विद्यालय शिक्षा पर कुछ और विचार 375, (अ) शिक्षा का मानदण्ड 
377, (आ) विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान 38, (ह) अध्ययन सामग्री 
383, (]) पाठ्यक्रम 383, (2) त्रिवर्षीय डिग्री पाठयक्रम 383, (3) 
सामान्य शिक्षा 385, (ई) विद्यार्थियों के कार्यक्रम तथा उनका कल्याण 
386, (3) विश्वविद्यालय स्वायत्त-सत्ता 390, (ऊ) ग्रामीण उच्च शिक्षा 
393, उपसंहार 396, सारांश 396 | 


पृष्ठ 


विश्वविद्यालय तथा उच्च ग्रामीण शिक्षा 357-398 


तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा... ,. 399-46 


[भूमिका 399, प्रथम काल (सन्‌ 800-857 तक) 399, () 
चिकित्सा 400, (2) कानून 400, (3) इंजीनियरी 40, (4) अन्य 40], 
द्वितीय युग (सन्‌ 858 से 902 तक) 40, (!) कानून 40, (2) 
चिकित्सा (अ) मानव चिकित्सा 402, (ब) पशु चिकित्सा 403, (3) 
इंजीनियरी शिक्षा 403, (4) कृषि विज्ञान 404, (5) वाणिज्य शिक्षा 
404, (6) अन्य 404, तृतीय युग (सन 903 से 947 तक) 405, 
() कानून 405, (2) चिकित्सा (अ) मानव चिकित्सा 407, (ब) पशु 
चिकित्सा 407, (3) इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा 408, (4) कृषि 
शिक्षा 408, सन्‌ 848 से बतंमान तक 409, इंजीनियरी तथा 
तकनीकी शिक्षा 409, क्षय 44, उपसंहार 45, सारांश 45] 


भारत में स'माजिक शिक्षा ,. 4]7-436 


[भूमिका 47, मूल सिद्धान्त 47, भारत में प्रगति 49, प्रारम्भिक 
प्रयास 420, सन्‌ 92 से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक प्रौढ़ शिक्षा 42, 


अध्याय पृष्ठ 


24. 


20. 


47. 


स्वतन्त्रता के उपरान्त सामाजिक शिक्षा 425, योजना-काल में प्रगति 
427, समस्या की गम्भी रता 429, प्रौढ़ शिक्षा और आर्थिक विकास 430, 
क्रियात्मक साक्षरता 43, नियोजित कार्य-विधि 433, उपसंहार 434, 
सारांश 435 | 


उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रगति , ,. 437-468 


[भूमिका 437, प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा 438, राज्य शिक्षा संस्थान 
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विषय प्रवेश 
वर्तमान की जड़ अतीत में होती है । किसी भी देश का अतीत उसकी वर्तमान 
व भावी प्रेरणा का मूल स्रोत होता है । प्राचीन भारत की यह विशेषता है कि इसका 
निर्माण राजनीतिक, आथिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म-क्षेत्र में हुआ 
था । जीवन के प्रायः सभी अंगों में धर्म का प्राधान्य था। भारतीय संस्कृति धर्म की 
भावनाओं से ओतप्रोत है । हमारे पूवेजों ने जीवन की जो व्याख्या की तथा अपने 
कर्तव्यों का जो विश्लेषण किया वह सभी उनके बुहत्तर अध्यात्म ज्ञान की ओर संकेत 
करता है। उनकी राजनीतिक तथा सामाजिक वास्तविकताएँ केवल भौगोलिक सीमाओं 
के अन्तर्गत ही बँधकर नहीं रह गयीं, उन्होंने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से' देखा 
और 'स्वभूत हि6ते रत: होना ही अपना कतेव्य समझा । भारत ने केवल भारतीयता 
. का विकास नहीं किया, उसने चिर-मानव को जन्म दिया और मानवता का विकास करना 
: ही उसकी सम्यता का एकमात्र उद्देश्य हो गया । उसके लिए वसुधा कुट॒म्ब थी । 
| राजनीतिक, आथिक व सामाजिक क्षेत्रों में धर्म का प्राधान्य होने से जीवन में 
; एक अलौकिक विचारधारा का समावेश हुआ । प्राचीन हिन्दुओं की राजनीति हिसा 
द्वेष तथा स्वार्थ पर अवलम्बित न होकर प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित 
/ थी । व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास समझा जाता था। आधिक 
। क्षेत्र में भी जीवन की कोमल व पवित्र धारमिक भावनाएँ क्रियाओं का निर्देशन करती 
| थीं; यहाँ तक कि सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक संगठन मानव की मूलभूत उदात्त भाव- 
नाओं तथा जीवन के दिव्य सिद्धान्तों पर आधारित था। जीवन का एक उद्देश्य था 
एक आदशे था और उस आदश की प्राप्ति संसार की सभी भोतिक विभूतियों से उच्चतर 
समझी जाती थी। प्राचीन भारत की शिक्षा का विकास भी इसी आधार पर हुआ । 
भारत में शिक्षा तथा विज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं हुई 
अपितु वे 'धम' के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का एक क्रमिक प्रयास माने गये । 
' मोक्ष ही जीवत का चरम विकास था । यही कारण है कि जीवन की सम्पूर्ण बहुमुखी 
(क्रियाएँ धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपने एकमात्र गंतव्य 'मोक्ष' की ओर अग्रसर 
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हुईं ।! भारत के सम्पूर्ण साहित्य, विज्ञान और कला का सृजन ही उसका अभीष्ट पर 
पहुँचने का प्रयास है । प्राचीन भारतीय साहित्य एक प्रकार से धर्म का वाहन है, जैसा 
कि मेकडॉनिल ने कहा हैं कि 'प्राचीनतम वेदिक काव्य के सृजन-काल से ही हम 
भारतीय साहित्य पर एक प्रकार से लगभग एक हजार वर्ष तक धामिक छाप लगी 
हुई पाते हैं, यहाँ तक कि वेदिक काल के वे अन्तिम ग्रन्थ, जिन्हें हम धामिक नहीं कह 
सकते, अपना धर्म-प्रसार का उह्ं श्य रखते हैं। यह वास्तव में 'वैदिक' शब्द से प्रकट 
होता है क्योंकि 'वेद' का अथे ज्ञान (विद मूल धातु से) होता है तथा सम्पूर्ण पवित्र 
ज्ञान का साहित्य की शाखा के रूप में बोध कराता है ।* 
प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास भी भारतीय दाशंनिक परम्परा के अनुरूप 
ही हुआ है। जीवन तथा संसार की क्षण-भंगुरता का अनुमान तथा मृत्यु एवं भौतिक 
सुखों की सारहीनता के भाव ने उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया और बस्तुत: 
सम्पूर्ण शिक्षा-परम्परा इन्हीं सिद्धान्तों पर विकसित हुई। यही कारण था कि भारतीय 
ऋषियों ने एक अहृश्य जगत और आध्यात्मिक सत्ता के संगीत गाये और अपने सम्पूर्ण 
जीवन को भी उसी के अनुरूप ढाला । इस भौतिक जगत को वे कभी ग्रम्भीरतापूर्वक 
न ले सके और उनकी सभी प्रवृत्तियाँ बाह्य विकास की ओर न होकर आन्तरिक जगत 
के सुजन और विकास में लग गयीं । यद्यपि मृत्यु उनके भय का कारण नहीं थी तथापि 
मृत्यु तथा संसार में आवागमन से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक अमर और स्थायी 
जीवन की कल्पना की । जगत उन्हें मिथ्या लगा और जीवन का एकमात्र सत्य प्रतीत 
हुआ--जीवात्मा का परमात्मा में विलीनीकरण । इस प्रकार शिक्षा का उद्दश्य ही 
'चित्तवृत्त निरोध' हो गया, क्‍योंकि इसी के द्वारा उन्होंने इस एकीकरण की कल्पना 
की थी । 
प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत के सम्पूर्ण विप्लव और विद्रोह से परे प्रकृति 
की रमणीक गोद में अपने गुरु के चरणों में बैठकर जीवन की समस्याओं का श्रवण, 
मनन और चिन्तन करता था । पव्वत की चोटी पर पड़ी हुई प्रथम हिम कणिकाओं की 
भांति उसका जीवन पवित्र था | जीवन उसके लिए प्रयोगशाला था। वह केवल 
पुस्तकीय शब्द-ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता था, अपितु बहुधा जन-समूह के सम्पर्क में 
आकर भी जगत व समाज का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध करता था। भारतीयों का 
यह विश्वास था कि “सत्य की केवल मानसिक अनुभूति, एक तकंपूर्ण विचारधारा ही 
पर्याप्त नहीं यद्यपि प्रथम सीढ़ी के रूप में एक उद्देश्य बिन्दु के समान आवश्यक है ।” 
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अतएव प्राचीन भारतीय विद्यार्थी ने प्रत्यक्ष रूप से महान्‌ सत्य की अनुभूति करने का 
प्रयास किया और समाज का निर्माण उसी के अनुरूप किया । 

विद्यार्थी का गुरु-गृह पर रहना तथा उसकी सेवा करना अनूठी भारतीय परम्परा 
है । इस प्रकार निकटतम सम्पक में आने से विद्यार्थी के अन्दर स्वाभाविक रूप से गुरु 
के ही गुणों का समावेश हो जाता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पृर्णं विकास के लिए 
यह अनिवार्य था, क्योंकि गुरु ही उन आदर्शों, परम्पराओं तथा सामाजिक रीतियों का 
प्रतीक था जिसके मध्य में रहकर विद्यार्थी का पालन-पोषण होता था । ऐसी अवस्था में 
विद्यार्थी का गुरु के पास निकटतम सम्पर्क सम्पूर्ण सामाजिक परम्पराओं से विद्यार्थियों 
का साक्षात्कार करा देता था । 

इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा-प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा 
जीवनोपयोगी थी । गुरु-गृह में रहते हुए विद्यार्थी समाज के सम्पर्क में आता था । गुरु 
के लिए ईंधन व पानी लाना तथा अन्य यग्रृह-कार्यो को करना उसका ककत्तंव्य समझा 
जाता था। इस प्रकार न वह केवल गृहस्थ होने का शिक्षण पाता था, अपितु श्रम का 
गोरव-पाठ तथा सेवा का पदार्थ-पाठ पढ़ता था। गुरु की गायों को चराना तथा अन्य 
प्रकार से गुरु की सेवा करने से एक आध्यात्मिक लाभ भी विद्यार्थियों को होता था। 
विनय अथवा अनुशासन की समस्या जिसने वर्तमान शिक्षा-क्षेत्र में चुनौती सी दे रखी 
है, स्वतः ही हल हो जाती थी और साथ ही विद्यार्थी कुछ जीवनोपयोगी उद्यम, जैसे, 
पशु-पालन, कृषि तथा डेरी-फा्म इत्यादि में शिक्षण भी पा लेता था । छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ में महासन्त सत्यकाम की कथा आती है, जो विद्यार्थी-जीवन में गुरु की गायों का 
पालन करते थे, और जिनके निरीक्षण में गायों की संख्या 400 से ),000 तक हो 
गयी थी। उसी प्रकार वृहदारण्यक में भी हमें ऋषि याज्ञवतक्य की गाथा मिलती है, 
जिन्हें राजा जनक ने ],000 गायों का दान दिया जो उनके महान्‌ ज्ञान का पारि- 
तोषिक था । इससे प्रमाणित होता है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नहीं थी, अपितु 
जीवन की वास्तविकताओं से इसका सम्बन्ध था। ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण मिलते 
हैं कि एक ऋषि स्वयं कवि थे, उनके पिता भिषग अर्थात्‌ चिकित्सक और उनकी माँ 
उपलब-प्रक्षिणी अर्थात्‌ आटा पीसने वाली थी । इस प्रकार उच्चतम शिक्षा में भी श्रम 
का महत्त्व था। जीवन की गृढ़तम समस्याओं को भारतीय ऋषियों ने जीवन के 
साधारण काये-क्षेत्रों में सुलझा दिया था। जिस पद्धति को वर्तमान काल में “क्रिया से 
ज्ञान प्राप्त करता' कहते हैं, और आधुनिक युग में अमेरिका जिसका प्रवर्तक समझा 
जाता है, भारतीय ऋषियों तथा विद्याथियों का एक प्रमुख शिक्षा-सूत्र था। जीवन 
की प्रयोगशाला शिक्षा-परीक्षणों के लिए थी जिनमें सफलता प्राप्त करके प्राचीन 
शिक्षाशास्त्रियों ने एक परम्परा का निर्माण किया । 

इसी प्रकार विद्याथियों का जीवन-निर्वाह तथा गुरु-सेवा के निमित्त भिक्षान्न प्राप्त 
करना भी प्रधानत: एक भारतीय परम्परा ही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को परमुखा- 
पेक्षी बनाना नहीं था और यह समाज-हित के प्रतिकुल ही समझा जाता था। 
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वास्तव में भिक्षा-प्रथा प्राचीन काल में एक सम्मानित कार्य समझा जाता था। 
शतपथ ब्राह्मण में इसके शिक्षा-महत्त्व को स्वीकार किया गया है ।* यह प्रथा विद्यार्थी 
में त्याग तथा मानवीय गुणों का विकास करती थी । उसके अहुंकार तथा उच्छू खलता 
का विनाश करके उसे व्यावहारिक जगत के सम्मुख ला खड़ा करती थी | समाज के 
सम्पर्क में आने से उसे वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होता था। यह विद्यार्थी के लिए 
स्वावलम्ब तथा समाज के प्रति उसके कत्तंव्य और कृतज्ञता का पदार्थ-पाठ था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का क्रमिक विकास 
एक स्वाभाविक ढंग से हुआ था । उसकी जड़ें समाज के अन्तराल में थीं और उसका 
विकास नैसगिक था। उसका उद्देश्य था और कुछ सन्देश था। भारत के जंगलों 
और काननों के मध्य में स्थित, प्रकृति की रमणीक शोभा से घिरे हुए विद्या-केन्द्र 
सभ्यता और संस्कृति के अगाघ स्रोत थे, जहाँ से मानवता का विकास हुआ। राज- 
नीति तथा आ्थिक सिद्धान्त-क्षेत्र में भारत ने चाहे अधिक उन्नति न की हो, 
क्योंकि उसका उद्ं श्य सांसारिक पदार्थ-सम्पन्नता की ओर इतना नहीं रहा, किन्तु 
शिक्षा-क्षेत्र में भारतीय देन अद्वितीय है। जब संसार की अन्य जातियाँ सम्यता की 
बोली में केवल बड़बड़ाना ही सीख रही थीं, भारत ने उच्च तत्त्व-ज्ञान की मीमांसा 
की । उसने अपने ज्ञान से विश्व को आलोकित किया और मानव-सम्यता के एक 
मानदण्ड की स्थापना की । भारत के प्राचीन शिक्षकों ने शिक्षा के एक विशिष्ट रूप 
का विकास किया, जिसके द्वारा लौकिक व पारलोकिक विशभूतियों के समन्वय की स्थापना 
हुई, और इस प्रकार मानवीय जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ । 


चार वेद 

ब्राह्मणीय शिक्षा का विस्तृत वर्णन करने से पूर्व वेदों का परिचय आवश्यक है, 
क्योंकि तत्कालीन शिक्षा का आधार वेदों पर ही आश्रित है। अतः नीचे हम संक्षेप में 
वेदों का परिचय कराते हैं । 

ऋग्वेद--यह हिन्दू धर्म की सर्वप्रथम और प्राचीनतम रचना है। किन्तु आश्चर्य 
की बात है कि ऋग्वेद से पूर्व हमें भारतीय शिक्षा और सम्यता का कोई क्रमिक 
विकास-इतिहास नहीं मिलता । यद्यपि ऋग्वेद से पूर्व भी भारत में द्रविड़ सम्यता का 
विकास हो चुका था, किन्तु उसके अन्तर्गत शिक्षा-प्रणाली का कोई प्रामाणिक उल्लेख 
उपलब्ध नहीं है । भारतीय आर्य-सम्यता का प्रारम्भ तो एक प्रकार से ऋग्वेद से ही 
माना जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बिना एक उच्च सम्यता की पृष्ठभूमि 
के भारत के लिए ऋग्वेद जैसी कृति का सहसा सृजन कर देना सम्भव नहीं । अवश्य ही 
ऋग्वेद की सम्यता तक पहुँचने में भारत को क्रमिक विकास की अनेक सीढ़ियों को पार 
करना पड़ा होगा । मक्समूलर का कथन है कि “एक बात सत्य है कि भारत में अथवा 
सम्पूर्ण आये जगत में ऋग्वेद के मन्त्रों से अधिक प्रारम्भिक और प्राचीनतम कुछ भी 


2 शतपथ ब्राह्मण (१०, ३, ३, ५) 
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नहीं है; तथापि ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का प्रभात नहीं, अपितु उसका मध्यान्ह है, 
जहाँ हम भारतीय सम्यता और दर्शन को अपनी पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँचा हुआ पाते हैं ।” 

भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋग्वेद वह महान्‌ ज्ञान-भण्डार है, जिसमें 
तत्कालीन ज्ञान और विचारधारा बीज रूप में निहित हैं । वस्तुतः हिन्दू सम्यता का 
शिलान्यास ही ऋग्वेद के द्वारा हुआ है जिसमें जीवन की भौतिक विभूतियों को तुच्छ 
समझते हुए एक महान्‌ और दिव्य आनन्द की प्राप्ति के लिए जीवन की प्रवृत्तियों को 
अन्तर्मुखी करने का आदेश है। 

ऋग्वेद के विकास का इतिहास ही तत्कालीन संस्क्रृति और सम्यता के विकास 
का इतिहास है । यह !,07 मन्त्रों का समूह है जिसे संहिता कहते हैं। ये मन्त्र 
क्रमशः एक दीघेकाल में इकट्ठे किये गये थे। भिन्न-भिन्न कालों से सम्बन्ध रखने 
वाले इस विशाल साहित्य को संकलित करने के लिए ऋग्वेद संहिताकारों को उच्च- 
कोटि के सिद्धान्तों का विकास करना पड़ा होगा । संहिता भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्त्रों 
का संग्रह है, जिसमें कुछ मन्त्र शुद्ध साहित्य, कुछ धर्म और संस्कारों और कुछ 
यज्ञ-संगीत तथा यज्ञ-विधि इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं । इन मन्त्रों द्वारा इन्द्र, वरुण, 
अग्नि, मारुत, उषा, सूये और परजन्य इत्यादि की आराघना की गयी है । जन्म, 
विवाह, दान, यज्ञ और मृत्यु इत्यादि जीवन-संस्कारों पर भी श्लोक हैं। अन्त में 
सृष्टि और दर्शन के ऊपर भी मन्त्र हैं जिसमें विराट्‌ पुरुष के द्वारा सृष्टि-सजन का 
उल्लेख है (मण्डल 0, 90)। इस प्रकार संहिता में जीवन के सांस्कृतिक चरम 
विकास तथा उसके विभिन्न रूपों का विशद्‌ चित्रण किया गया है। 

ऋग्वेद दस मण्डलों में विभाजित है जिसमें मण्डल 2 से 7 तक उसका मौलिक भाग 
है जिसका सृजन छह प्रमुख ऋषियों ने किया है। वे ऋषि हैं--ग्रत्समद, विश्वामित्र, 
वामदेव, अच़्रि, भारद्दाज और वशिष्ठ। मण्डलों का विकास ऋषियों तथा उनके 
परिवार के द्वारा क्रमशः हुआ & प्रत्येक परिवार अपनी पैतृक सम्पत्ति की रक्षा करके 
उन्हें सुरक्षित रखता था । मौलिक प्रमुख भाग में मण्डल ], 8, 9 व 0 के जुड़ जाने 
से सम्पूर्ण ऋग्वेद संहिता का अस्तित्व हुआ । इस प्रकार सम्पूर्ण रचना में ,028 
श्लोक और 0,580 मन्त्र, 70,000 पंक्तियाँ तथा ,53,826 शब्द हैं। इन 
70,000 पंक्तियों में 5,000 पंक्तियाँ पुनरावृत्ति मात्र हैं ।* इससे प्रकट होता है कि 
कालान्तर में जोड़े हुए श्लोकों के रचयिता केवल पृव॑स्थित श्लोकों से ही सार ग्रहण 
कर रहे थे जिनका प्रचार देश में पहले ही से था । 

अन्य बेद--ऋग्वेद के उपरान्त क्रमशः सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और 
अथबंवेद संहिता का प्रादुर्माव हुआ। इन वेदों ने एक नये प्रकार के साहित्य का 
सृत्रपात किया । ऋग्वेद में आये हुए मन्त्रों के क्रम का यज्ञ के क्रम से कोई सम्बन्ध 
नहीं है; यहाँ तक कि ऐसे मन्त्र भी हैं जिनका यज्ञ या बलि से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


$ 0. 7२.६. ॥ए-टानलट : 4॥लंशा। ]वींवा (42487, '(३८णाआं।87 & (20, 
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किन्तु साम, यजु: और अथर्व में यज्ञ सम्बन्धी मंत्रों का एक क्रम है। साम और 
यजुः के काल में ही ऋग्वेदकालीन धर्म में पर्याप्त विकास होने लगा था और पुरोहितवाद 
का प्रचार अधिक बढ़ गया था। इन पुरोहितों की तीन प्रधान शाखाएँ थीं। 
() होतृ, (2) उदगातृ, और (3) अध्वयु । इनके अतिरिक्त एक चौथा वर्ग भी था 
जो 'ब्राह्मण' कहलाता था । इन चारों प्रकार के पुरोहितों के क्रमशः तीन-तीन प्रकार 
के सहायक पुरोहित और होते थे । सम्पूर्ण पुरोहित-समाज सोलह भागों में विभाजित 
था। ये सभी पुरोहित 'ऋत्विज' कहलाते थे। कालान्तर में एक सत्रहवाँ ऋत्विज 
और सम्मिलित कर दिया गया जो 'सदस्यु' कहलाता था और सम्पूर्ण यज्ञ का 
निरीक्षण करता था । 
सम्पूर्ण पुरोहित-समाज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है : 





() होतू (2) उदगातृ 
ही | | 
| 
मेत्रा वरुण अचावक्‌ ग्रावस्तुत प्रस्तोतु प्रतिहातृ सुब्राह्मण्य 
(3) अध्वर्य (4) ब्राह्मण 
विस लिक लीन मा 
| | | | | 
प्रतिष्तू नेस्तृ उन्नेत्‌ ब्राह्मणच्छामसिन्‌ अग्निधक पोत 


आगे चलकर उच्च शिक्षा का सम्बन्ध पुरोहितवाद तथा धर्म के क्रियात्मक रूप 
(कर्मकाण्ड) से हो गया । पूजा तथा यज्ञ के बाह्य उपकरणों का इतना प्रचार हो गया 
कि पुरोहितों को इन क्रियाओं का नियमित शिक्षण लेकर उनमें विशेष योग्यता प्राप्त 
करनी पड़ती थी । यहाँ तक कि पुरोहितों में भी क्रियाओं का श्रम-विभाग हो गया । 
प्रारम्भ में पुरोहितों में कोई वर्ग भेद नहीं था तथा प्रत्येक पुरोहित यज्ञ सम्बन्धी 
प्रत्येक कार्य को करने के योग्य समझा जाता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए एकसा 
शिक्षा-विधान था और प्रत्येक को यज्ञ का मन्त्र, उच्चारण तथा क्रिया-विधि इत्यादि 
सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता पड़ता था। कालान्तर में कर्मकाण्ड और बलिदान 
विधि के अधिक जटिल हो जाने पर यह अनिवाय हो गया कि उनमें कुछ श्रम-विभाजन 
किया जाय, क्योंकि एक पुरोहित के लिए यह कार्य असम्भव समझा गया कि वह यज्ञ 
की त्रिविधियों में विशेषज्ञ हो जाय । अतः पुरोहित विद्यार्थी प्रारम्भ में तो त्रिविधियों 
में ही शिक्षण प्राप्त करते थे, किन्तु तत्पश्चात उनमें से किसी एक में विशेषता प्राप्त 
कर लेते ये । अन्त में पुरोहितों में प्रमुत तीत विभाग हो गये जिनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। ये पुरोहित क्रमशः एक-एक वेद के प्रतिनिधि थे । इन लोगों की 
शिक्षण संस्थाएँ भी भिन्न-भिन्न थीं। यह सम्भवतः सन्‌ 000 ई० पू० से 800 ई० पृ 
के मध्य में हुआ ।* 


४ 7॥., ६८३४ : आवीदा टिवंबरत्वांग, 4ालंशा दाव॑ 7.40 78९8, िषायए॥/९ए 
606, 0डण०णिव ए77ए९४ाए 76४8 (]942), 9. 5. 
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(|) होतु--यह प्रथम वर्ग का पुरोहित होता था जो यज्ञ के समय मन्त्रों का 
गान करता था। ये मन्त्र किसी देवता, जैसे इन्द्र, अग्नि या वायु इत्यादि की प्रशंसा में 
गाये जाते थे । इस कार्य में होतृ को विशेषता प्राप्त होती थी । वह प्रमुख पुरोहित 
माना जाता था । 

(2) उद्गातु--यज्ञ-विधि का दूसरा भाग सोमयज्ञ से सम्बन्ध रखता था। 
सोम एक प्रकार का रस होता था जिसे एक लता को कुचलकर निकाला जाता था । 
यह रस मादक होता था । अतः इसकी मादकता को आर्यों ने एक दिव्य शक्ति समझकर 
देवता की भांति उसकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि उनके मतानुसार यह 
उन्हें अमरत्व प्रदान करता था। इस प्रकार एक नयी संस्कार विधि का प्रादुर्भाव हुआ 
जिसके अनुसार मन्त्र-गान गाये जाने लगे । जो पुरोहित इन मन्त्रों का गान करते थे 
उन्हें 'उद्गात्‌' कहा जाता था । 

(3) अध्वयधु ---इन पुरोहितों का यज्ञ के प्रमुख भाग से सम्बन्ध होता 
था । यज्ञ की क्रिया-विधि तथा वास्तविक कार्य-प्रणाली में ये लोग विशेषता प्राप्त 
करते थे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्राह्मण नामक एक चौथा वर्ग भी था जो 
सम्पूर्ण पृजा-कार्य का निरीक्षण और निर्देशन करता था । यह वर्ग तीनों वेदों में शिक्षा 
प्राप्त करता था, प्रत्येक सन्देहात्मक बात पर इसी की अनुमति अन्तिम मानी जाती 
थी, यज्ञ-विधि के भिन्न-भिन्न भागों पर यह अपनी निर्णयात्मक अनुमति देता था । 

सामवेद--सोम संस्कार के लिए उदगातृ को गान की सभी ध्वनियों का ज्ञान 
प्राप्त करना पड़ता था । सोम यज्ञ पर गायी जाने वाली क्रियाओं का संग्रह सामवेद 
के नाम से हुआ। इसमें ,549 छा्दों में से केवल 78 मन्त्र उदगातृ पुरोहितों के 
प्रदान किये हुए हैं । शेष या उनमें से अधिकतर प्रधानत: ऋग्वेद के 8 वें या 9 वें मण्डल 
से लिये गये हैं। सामवेद के मन्त्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 
अचिकाएँ' कहते हैं। प्रथम अचिका में 585 ऋक हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी 
ध्वनि से सम्बन्ध रखता है । सामवेद का दूसरा भाग जो 'उत्तराचिका' कहलाता है, 
अधिकतर तीन-तीन छुन्दों का 440 मन्त्रों का संग्रह है । इस प्रकार सम्पूर्ण वेद का 
उद्देश्य संगीत-ज्ञान कराना है। यह संगीत के एक पाठ्य-प्रन्थ के समान है, जिसमें 
संगीतों के पूर्ण पाठ दिये हुए हैं । 

यज्ुवेंद--यद्यपि यज्ञ के समय मन्त्र-गान करने का कार्य प्रधानतः होतू को करना 
होता था, तथापि अध्वर्यू, जो यज्ञ की क्रिया-विधि से सम्बन्धित था, कुछ मन्त्र, 
प्रार्थनाएँ अथवा आह्वान-मन्त्र उच्चारण करता था । इन पुरोहितों की शिक्षा के लिए 
भी एक शिक्षा-सकुल (स्कूल) विकसित होने लगा । इनका विशेष वेद यजुर्वेद हुआ । 
इस प्रकार यजुर्वेद अध्वर्यु पुरोहितों का प्रार्थना ग्रन्थ है । े 

यजुर्वेद गद्य मन्‍्त्रों का संग्रह है, जिनमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिये हुए क्षेपक 
हैं । यजुर्वेद के 'कृष्ण' और 'शुक्ल' दो भाग हैं। गद्य के अतिरिक्त कृष्ण यजुर्वेद में 
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कुछ मन्त्र पद्य में भी हैं । भारत का प्रारम्भिक गद्य, जो उपनिषदों में जाकर विकसित 
हुआ, अपनी प्रारम्भिक अवस्था में यजुवेंद में मिलता है। भारतीय प्राचीन 
साहित्य के लिए यह गद्य की अनुपम देन है। शुक्ल यजुर्वेद में वे ही मन्त्र, प्रार्थनाएँ 
तथा विधियाँ हैं जिनका पुरोहित उच्चारण करते थे । यजुरवेद में भारतीय धामिक तथा 
भौतिक जीवन की झाँकी मिलती है। इसमें बहुत से यज्ञों का विधान है, जैसे पिण्ड- 
यज्ञ, पितृज्ञ, अग्नि-होतु चातुर्मास्य, राजसूय-यज्ञ, अश्वमेध और अग्नि-चयन इत्यादि । 
देश की भौतिक उन्नति के लिए भी यजुर्वेद में मन्त्र हैं, जैसे 'ब्रह्म वर्चसि जायताम्‌ 
अस्मिन्‌ राष्ट्रे' इत्यादि । 

अथवंबेद-- प्रारम्भ में तीन वेदों का ही प्रचलन था । कुछ समय उपरान्त एक 
चतुर्थ वेद स्वीकार किया गया जिसका नाम अथर्वंवेद था | इसमें बहुत कुछ मौलिकता 
है | पूर्व वेदों की भाँति इसके अधिकतर मन्त्र ऋग्वेद से नहीं लिये गये हैं। 6,000 
मन्‍्त्रों में से केवल ,200 ऋग्वेद से लिये गये हैं | सम्पूर्ण वेद में 73। गान हैं जो 
20 भागों में विभक्त हैं। अथवंवेद चिकित्साशास्त्र का भारत में सर्वप्रथम ग्रन्थ है । 
इसमें बहुत-सी जड़ी-बूटियों का भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग-निवारण के लिए उल्लेख 
है । ज्वर, पाण्ड, सन्निपात, शोथ, कलैव्य क्षय, सर्पदंश, विषकोढ़ तथा रक्तविकार 
इत्यादि भयंकर रोगों की चिकित्सा जड़ी-बूटियों द्वारा किये जाने का विषय अथवंबेद 
में मिलता है। 9 वें भाग में ज्योतिष विद्या का भी उल्लेख है। एक भाग में गृहस्थ- 
जीवन के जन्म, विवाह तथा मृत्यु इत्यादि के संस्कारों का भी इसमें कथन है । अथर्व- 
वेद को बहुत-से विद्वान तांत्रिक ग्रन्थ मानते हैं, क्योंकि इसमें उन मन्त्रों का समावेश 
है जिनके द्वारा पुरोहित लोग रोग, शत्रु, हिसक पशु तथा प्राकृतिक उत्पातों के विरुद्ध 
उनके विनाश के लिए आह्वान करते थे। कुछ मन्त्रों के द्वारा भौतिक सम्पन्नता तथा 
सांसारिक विभूतियों के पाने के लिए भी प्रार्थना करते थे । कुछ ऐसे गान भी हैं जो 
राजाओं तथा राजपरिषदों एवं आथिक, राजनीतिक तथा दाशेनिक अवस्थाओं का 
उल्लेख करते हैं | इस प्रकार अथवंबेद पूर्णतः: भौतिक ग्रन्थ है। सांसारिक ज्ञान-विज्ञानों 
का इसमें विशद्‌ वर्णन है । 
ऋग्वेद में शिक्षा 


ऋग्वेद में मन्त्रों के प्रारम्भ का युग प्रधानतः: रचना-युग था, जिसके उपरान्त 
आलोचना तथा संग्रह का युग आया | प्रथम युग में ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ जो 
सत्यद्रष्टा थे । ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने तप और योग के बल से ये 
ऋषि भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान को देख सकते थे। इनके उपरान्त दूसरे युग में 
श्रुति उत्पन्न हुए । ऋषि लोग अपने मन्त्रों का दान इन श्रुतषियों को उपदेशों द्वारा 
देते थे । 'तप' आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन था । ऋषि और मुनि 
वनों में तपस्या करके परमानन्द तथा अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में सात 
मह॒र्षियों तथा उनकी तपस्या की उस महान्‌ शक्ति का, जो निम्न-स्तर से उच्च-स्तर 
को उठा देने में समर्थ थी, उल्लेख है। ऋत्‌ और सत्य (विचार और वाणी का सत्य) 
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तप के ही फल कहे जाते हैं । यहाँ तक कि सम्पूर्ण सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा के तप से 
उत्पन्न मानी गयी है । 

ऋषियों के तप तथा योग द्वारा महत्‌ ज्ञान के प्राप्त कर लेने तथा उनके छन्दों 
और मन्त्रों के रूप में संकलित होने के उपरान्त ऐसे साधनों का विकास हुआ जिनके 
द्वारा यह ज्ञान रक्षित किया जा सके अथवा आगे की सन्‍तति को हस्तान्तरित किया 
जा सके । अतः प्रत्येक ऋषि अपने पुत्र अथवा शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करता था 
जिसे उसने स्वयं प्राप्त किया था । इस प्रकार यह ज्ञान उस परिवार की वंशगत-निधि 
समझा जाता था। वेदिककालीन परिवार-स्कूलों का इसी प्रकार सूत्रपात हुआ । 
शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों से कंठाग्र कराता था । अपनी व्यक्तिगत योग्यता के 
अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता था। सायण ने तीन प्रकार के विद्यार्थियों 
का उल्लेख किया है--महाप्रज्ञ, मध्यमज्ञ और अल्पज्ञ । यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न प्रकार 
के विद्याथियों की मानसिक शक्ति के अनुसार था । ये विद्यार्थी गायक के रूप में वेद के 
छन्दों को रटते थे । इनके एक साथ वेद-मन्त्रों के गायन से वायुमण्डल गूंज उठता था । 
वेद के एक मन्त्र के अनुसार इस गायन की मेंढकों की ध्वनि से भी उपमा दी गयी है। 

शिक्षा-प्रणाली--प्रात:काल ब्राह्म मुह में पक्षियों के जागने से पूर्व ही बिद्यार्थी 
बेद-पाठ प्रारम्भ कर देते थे । मन्त्र-गान एक ललित कला के रूप में विकसित हो गया 
था । इसमें शब्दों, पदों तथा अक्षरों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जत्ता 
था । श्लोक की रचना पदों से तथा पदों की अक्षरों द्वारा होती थी । वंदिक ज्ञान शिक्षक 
के द्वारा एक निश्चित व नियमित उच्चारण के साथ शिष्य को प्रदान किया जाता था, 
जिसे शिष्य सुनकर कंठाग्र करता था। गुरु के अधरों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही शुद्ध 
वैदिक समझा जाता था, अर्थात्‌ पद्धति मौखिक थी । इससे प्रतीत होता है कि वर्णमाला 
और लेखन-कला का अभी तक विकास नहीं हुआ था । ऐसा भी कहा गया है कि श्रुति 
अर्थात्‌ वेद चक्षुओं को नहीं अपितु कानों को रुचिकर होना चाहिए । महाभारत तो ऐसे 
ब्यक्तियों को नरक जाने का दण्ड देता है जो वेद को लिखने का प्रयास करें ।” लेकिन ऐसे 
साक्ष्य भी मिलते हैं कि ऋग्वेद के समय में भी लेखन-कला का सूत्रपात हो गया था। 

वैदिक मन्त्रों में एक देविक शक्ति का आरोपण माना जाता था। ऐसा विश्वास 
था कि यदि वेद-मन्त्रों का ठीक-ठीक तथा शुद्ध रूप में उच्चारण किया जाय तो उनका 
आध्यात्मिक व दैविक प्रभाव प्रकट होता है । जो मंत्र अशुद्ध उच्चारण किया जाता था 
उसका प्रभाव नष्ट हो जाता था; और ऐसा विश्वास था कि वह अशुद्ध उच्चारण करने वाले 
का नाश कर देगा ।”? किन्तु एकमात्र उच्चारण ही प्रधान नहीं था। बिना समझे हुए वेद- 
मंत्रों की तोत-रटन्त व्यर्थ समझी जाती थी ।१ उनके यंत्रवत्‌ उच्चारण से अधिक महत्त्व 


6 वेदनां लेखकाश्चैव ते वै निरय गामिनः । --महाभारत आ० पर्व १०६/६२ 
” मन्द्री हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स॑ बाम्वज्ओो यमजानं हिनस्ति यभेन्द्रशत्ु स्वरोषपरात्‌ ॥ 


नानुवाहकता बुद्धिव्येबहार क्षमातभवेत्‌ । 
अनुवाहकता या तु न सा सर्वेत्गामिनी ॥ -- शुक्र, ३,२६१ 


है 
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दिया जाता था वेद-मन्त्रों के चिन्तन और समझने को । “जो व्यक्ति ऋक और अक्षर में 
अन्तनिहित चरम सत्य का अनुभव नहीं करता, जिनमें सम्पूर्ण देवों का निकास है, वह 
ऋकों के केवल उच्चारण तथा पुनरावृत्ति करने से क्या कर सकता है ?” जो वेद के 
अध्ययन के उपरान्त भी उसका अर्थ नहीं समझता था वह उस गधे के समान माना 
जाता था जिस पर चन्दन के गटठे लदे हुए हैं, जो केवल बोझ का ही अनुभव कर रहा 
है और उसकी सुगन्धि से लाभान्वित नहीं हो सकता है । 

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में जिस शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ, 
वह 'महत्‌ ज्ञान” के सम्पादन तथा धर्म और ब्रह्म से सम्बन्ध रखती है। भौतिक 
ज्ञान तथा निम्न-कोटि की सांसारिक समस्याओं का हल ऋग्वेद में नहीं मिलता । 
'परमतब्रह्म ज्ञान! को प्राप्त करना साधारण भौतिक विज्ञानों, कलाओं और हस्तकलाओं 
के ज्ञान प्राप्त करने के सहश नहीं था। वेद का उद्देश्य तो केवल चरम सत्य का 
अनुभव तथा सम्पूर्ण 'परमब्रह्म ज्ञान' को प्राप्त करना ही था। ऋग्वेद में तप इसका 
साधन बताया गया है। सर्वसाधारण की भाषा विकसित होकर वेदिक मन्त्रों के रूप 
में प्रस्फुटित हुई। यह संस्कृति का प्रारम्भिक स्वरूप था। इस प्रकार उसके द्वारा 
महानतम्‌ और चरम सत्य का अनुभव करने वाले ऋषि, मनीषी और मुनियों ने तप 
और योग के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करके वैदिक भाषा में प्रकट किया | प्राय: यज्ञ 
के अवसर पर ये ऋषि लोग पारस्परिक तरक्क-वितर्कों द्वारा वेद-ज्ञान तथा वेद-भाषा 
का विकास करके उसके स्वरूप को स्थिर करते थे । इस प्रकार के संघ के सदस्पों को 
शाखा शब्द से वणित किया गया है। 

ऋग्वेद-युग में छोटे-छोटे पारिवारिक विद्यालय थे, जिनका संचालन शिक्षक स्वयं 
ही करता था । विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी गृरु-गरह पर ही होती थी । रहन- 
सहन तथा सदाचार के नियम निश्चित थे । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्यतः सभी 
ब्राह्मणों को दी जाती थी । उच्च शिक्षा केवल उन्हीं को दी जाती थी जो इसके योग्य 
होते थे । जो विद्यार्थी इसके योग्य नहीं थे वे कृषि, उद्योग या व्यापार में भेज दिये 
जाते थे। उनके लिए आध्यात्मिक जीवन वर्जित था । 

विशेषताएं---संक्षेप में, ऋग्वेदकालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ थीं : 

(।) ग्रूरु-गह ही विद्यालय था। उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी जीवनपयंन्त बहीं 
रहता था । शिक्षक पिता के रूप में उसका संरक्षक होता था और उसके खान-पान 
की स्वयं व्यवस्था करता था । 


(2) गुरु-यृह में विद्यार्थी का प्रवेश केवल उसके नैतिक बल और सदाचार के 
आधार पर ही हो सकता था | सदाचार के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी निम्न स्तर का 
समझा जाता उसके लिए गुरु-आश्रम में रहना वजजित था । 
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(3) ब्रह्मचयं का जीवन अनिवाय था । यद्यपि विवाहित युवक भी विद्याध्ययन 
कर सकता था तथापि उसको आश्रम में रहने का निषेध था। ब्रह्मचयं से इन्द्रिह-निग्रह, 
सात्विकता तथा ब्रह्म में स्थित रहने का अभिप्राय समझा जाता था | 

(4) गुरु-सेवा करना विद्यार्थी का परम कतंव्य माना जाता था। आश्रम में 
रहते हुए विद्यार्थी हर समय गुरु-सेवा के लिए तत्पर रहता था। प्रायः उनके गृह-कार्य 
का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। वह मन, वाणी और कम से गुरु-भक्त होता था 
तथा गुरु को पिता या ईश्वर समझकर उनकी उपासना करता था । 

(5) ऐसे विद्याथियों के लिए जो गुरु-सेवा करने में असमर्थ थे अथवा किसी 
अन्य प्रकार से सदाचार के प्रतिकूल अपना आचरण प्रदर्शित करते थे, विद्याध्ययन 
निषिद्ध था तथा उन्हें विद्यालयों से निकाल दिया जाता था । 

यह बात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के समय में वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हो चुका 
था । किन्तु इसके नियम अधिक जटिल नहीं थे । यद्यपि ऋषि व मुनि प्रायः ब्राह्मण 
ही हुआ करते थे, तथापि सदा ऐसा नहीं होता था । 'महत्‌ ज्ञान' वर्ण तक ही सीमित 
नहीं था, यह व्यक्ति की तपस्या ओर योग-शक्ति पर निर्मर था। अम्बरीष, त्रसदस्यु, 
सिन्धुद्दीप, मान्धाता तथा शिवि इत्यादि राजा जो क्षत्रिय थे, अपनी तपस्या के बल से 
ही ऋषि हुए । साथ ही स्त्रियों को भी यज्ञ में भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। स्त्री 
सन्‍्तों को 'ऋषिका' और “ब्रह्मवादिनी' कहकर पुकारा जाता था । रोमसा, लोपामुद्रा, 
घोषा, अपाला, कद्गु, कामायनी, श्रद्धा, सावित्री, उवेशी, सारंगा, देवयानी तथा गोप- 
यानी इत्यादि स्त्री-ऋषिकाओं के नाम चारों वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में अनायों 
को भी शिक्षा देने की व्यवस्था है । उन्हें कृष्णभं, अनास, पिशाच, अर्सुर तथा दस्यु 
इत्यादि नामों से पुकारा गया है। किन्तु शीघ्र ही ये आये जाति में मिल गये । 
आर्यों ने इन्हें 'शूद्र की संज्ञा दे दी तथा इनकी शिक्षा-व्यवस्था भी स्थिर 
कर दी । 

भौतिक शिक्षा--यद्यपि ऋग्वेदकालीन शिक्षा प्रधानतः धामिक व दाशेनिक थी 
और केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जो “चिरन्तन सत्य' और 'महत ज्ञान के प्राप्त 
करने के योग्य होते थे, तथापि साधारण जनता के लिए लौकिक व लाभदायक शिक्षा 
की व्यवस्था भी थी । तत्कालीन आथिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक विकास को 
देखने से तथा देश के सब प्रकार से धन-धान्य से परिपूर्ण होने से प्रतीत होता है कि 
इन विद्याओं का पर्याप्त चलन रहा होगा । देश के कृषि, विनिमय और व्यापार उन्नत 
दशा में थे । अतः प्रतीत होता है कि देश की इस सम्पन्नता का कारण भोतिक 
विज्ञान और कलाओं में सवंसाधारण को शिक्षा का दिया जाना था । आथिक लाभों 
के लिए लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की कलाओं में शिक्षा पाते थे । चरागाहों, पशु-पालन 
व कृषि विज्ञान ने भी अच्छी उन्नति की । हस्त-कला की शिक्षा भी दी जाती थी। 
वस्तु-विनिमय, ऋण, साहुकारी तथा ब्याज इत्यादि का भी प्रचलन था । समुद्री 
व्यापार भी होता था। प्रस्तर-निर्मित नगर (पुर) का भी ऋग्वेद में उल्लेख है । इस 
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प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदकाल में शिक्षा का सांसारिक, सामाजिक व 
व्यावहारिक रूप भी था। 
अन्य वेदों में शिक्षा 

प्राचीनकाल में भारत में विद्यार्थी-जीवन एक वैज्ञानिक कला के आधार पर 
विकसित हुआ । वह एक नियमित, सुचालित तथा स्थिर आधार पर टिका हुआ था 
जिसमें समय तथा राज्य के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता था । “विद्यार्थी 
शब्द के लिए अधिक उपयुक्त शब्द 'ब्रह्मचारी' था । 'ब्रह्मचय हिन्दू धर्म के विशाल भवन 
की वह आधारशिला है जिसका निर्माण युगों ने अपने स्थायी करों द्वारा किया है । 

अथवंवेद में ब्रह्मचारी के लिए पूर्ण व्यवस्था मिलती है । उपनयन संस्कार के 
सम्पादत पर ही विद्यार्थी-जीवन का सूत्रपात होता है. इस समय विद्यार्थी अपने आचार्य 
के पास तीन दिन तक निवास करता है और तीन दिन के उपरान्त एक नवीन जीवन 
धारण करके द्विज के रूप में प्रकट होता है। उसका यह द्वितीय जीवन आध्यात्मिक 
जीवन है जिसका जन्मदाता उसका गुरु माना जाता है। उपनयन के बाद ही वह 'ब्रह्म- 
चारी' कहलाता है तथा उसके जीवन का रूप बदल जाता है। वेशभूषा तथा आचरण 
के दृष्टिकोण से वह अन्य सामाजिक व्यक्तियों से भिन्न होता है। कुशमेखला, मुगछाला, 
हाथ में ईंधन (समिधा) लेकर वह दोनों समय अग्नि को अपित करता है। आन्तरिक 
अनुशासन के लिए श्रम, तप और दीक्षा इत्यादि नियम हैं जो उसके जीवन में कुछ 
स्थायी गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्यार्थी त्याग, तपस्या, 
विनय और सात्विकता की प्रतिमूरति है। उसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार 
के अनुशासन का पालन करना होता है। शारीरिक अनुशासन के लिए उसे एक निय- 
मित व सात्विक जीवन बिताना होता है, जिसमें कुश, मृगखाला और दीर्घ बाल इत्यादि 
बाह्य उपकरण धारण करके विद्यार्थी भिक्षा के द्वारा अपना जीवनयापन करता है। 
इन्द्रिय-निग्रह, तपस्या, गुरु-सेवा तथा त्याग के द्वारा वह आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त 
करता है और 'आचायकलवासी' हो जाता है । 

प्राचीनकाल में ब्रह्मचय का पालन स्त्रियाँ भी करती थीं । वे अपने विद्यार्थी- 
जीवन में ब्रह्मचयं से रहकर युवकों को विवाह में जीतती थीं और तत्पश्चात ग्रहस्थ- 
जीवन में प्रवेश करके राष्ट्रनिर्माणक कार्य करती थीं, जैसा कि 'ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं 
विन्दते पतिम्‌' नामक श्लोक खण्ड से प्रतीत होता है । 

विद्यार्थी-काल में छूट्टियों की भी व्यवस्था थी । पर्वों पर, वर्षाकाल में आकाश 
मेघाच्छन्न होने पर तथा आँघी के समय शिक्षण-कार्य बन्द रहता था ।९ 


70 कर्णश्रवेईनिने रात्रौ दिवा पाशू समूहने, 
एतौ स्वनध्यायावध्यायज्ञा: प्रचक्षते । 
विद्युत स्तनित वर्षाय्‌ महोल्का नाश्च संप्लवे । 
आकालिक मनध्याय मेतेषु मनुरत्रवत 
>< 4 2९ 
एताना कालिकान्‌ विद्यादनध्याया नतावषि । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदकालीन शिक्षा का उद्देश्य महान्‌ था । व्यक्ति के 
विकास के लिए पूर्ण सुअवसर दिया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत देख- 
भाल करते थे अतः विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता था। जीवन 
के तीन ऋण--ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा पितृ-ऋण को क्रमश: ब्रह्मचयं, यज्ञ और 
सन्तानोत्पत्ति के द्वारा चुकाये जाने की व्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। 
ब्रह्मचर्यावस्‍्था में गुरु-गृह पर रहकर विद्यार्थी अपने शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे । वैदिक युग की शिक्षा-पद्धति चरित्र 
निर्माण करने, व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रगति करने तथा 
सामाजिक समृद्धि व सम्पन्नता प्राप्त करने में पूर्णत: सफल रही । यद्यपि इस युग की 
साहित्यिक व वैज्ञानिक प्रगति इतनी सौध्ठवपूर्ण और परिपक्व नहीं थी जैसी कि बाद 
में जाकर उपनिषद्‌ युग में हो गयी तथापि ज्ञान-क्षेत्र में बढ़ने की अभिलाषा इस युग 
में पायी जाती है । उन्होंने अनुभव कर लिया था कि केवल वेद-मन्त्रों के गा लेने से 
ही उनके उ्दं श्य की पूर्ति नहीं हो जायेगी, अपितु उनका समझना और उनके गढ़ार्थो 
की सराहना व व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। जो वेद का अर्थ 
नहीं समझता था वह शुद्र के समान समझा जाता था ।!! वेदकालीन शिक्षा प्रधानतः 
आध्यात्मिक व धर्म-प्रधान थी तथापि, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक समृद्धि 
की इसमें उपेक्षा नहीं की गयी है । यजुबंद और अथवंबेद में इसका साक्ष्य उपलब्ध है । 
इस प्रकार वेदकालीन शिक्षा में भारतीय संस्कृति के भावी विकास का संकेत है । 


हा सारांश 
' प्राचीन भारतीय सभ्यता का मुल-आधार धर्म था । साहित्य, कला, शिक्षा, 
राजनीति तथा आध्िक प्रयास सभी की जड़ में धर्म-साधना थी । 

वेदकालीन शिक्षा-प्रणाली का विवरण हमें वेदों में वणित साहित्य से उपलब्ध 
होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद चार प्रसिद्ध वेद हैं । इनमें ऋग्वेद 
भारत को प्राचीनतम रचना है। यह !,07 मनन्‍्त्रों का समूह है । सम्पूर्ण वेद दस 
मण्डलों में विभाजित हैं, जिनमें मण्डल 2 से 7 तक ऋग्वेद का मौलिक प्रमुख भाग 
है। ऋग्वेद के मन्त्रों में कुछ मन्त्र साहित्य, कुछ धर्म और संस्कारों और कुछ यज्ञ-संगीत 
. तथा यज्ञ-विधि इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं । 

सामवेद सोस-यज्ञ पर गायी जाने वाली क्रियाओं का संग्रह है । सामवेद के 
भन्‍्त्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें 'अचिका' कहते हैं । सम्पूर्ण वेद 
का उहुं श्य संगीत का शान कराना है। यह संगीत के एक पाठय-प्रन्य के समान है । 


|! ययोधधीस्य ।विधिवद्वेहं वेदार्थ न विचारयेत 
स संमृढ शूद्रकल्प पात्वतां न प्रपच्यते । -- पद्म पुराण, आदिखण्ड ५३, ८६ 
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यजुबेंद पुरोहितों का विशेष वेद है। इसमें गद्य मन्‍्त्रों का संग्रह है। इसके कृष्ण 
और शुक्ल दो भाग हैं। पजवेद में भारतीय धामिक तथा लोकिक दोनों जीवनों को 
झाँकी मिलती है। इसमें अधिकांश भाग में यज्ञों का वर्णन है । 

अथवंवेद में बहुत कुछ मौलिकता है । सामवेद व यजुर्वेद को भांति इसके 
अधिकतर मन्त्र ऋग्वेद से नहीं लिये गये हैं। इसमें चिकित्सा, ज्योतिष संस्कार, 
राजनीति तथा लोकाचार का वर्णन है। 

वेदकालीन शिक्षा भारत में शिक्षा का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप माना जा सकता 
है । उस समय तक लेखन-कला का विकास नहीं हुआ था, अतः प्रत्येक ऋषि या गुरु 
अपने शिष्य या पुत्र को मौलिक ज्ञान प्रदान करता था। यह ज्ञान उस परिवार को 
वंशगत निधि बनने से वेदकालोन परिवार-स्कलों का जन्म हुआ। विद्यार्थों गुर के पास 
रहकर विद्याध्ययन करता था। गुर विद्यार्थियों को मन्त्र देते ये जिन्हें वे कंठाग्र करके 
आगे बढ़ते जाते थे । उच्चारण को शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। वेदकालोन 
शिक्षा का उह् श्य 'महत ज्ञान' को प्राप्ति माना जाता था जिसका उहे श्य ब्रह्म की 
प्राप्ति था । शिक्षालय का संचालन स्वयं शिक्षक करता था। गुरुगह ही शिक्षालय 
था। ब्रह्मचयं विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था । गुरु-गृह पर रहकर गुरु-सेवा करना 
विद्यार्थो का परम कतंव्य समझा जाता था। उपनयन संस्कार के सम्पादन होने पर ही 
विद्यार्थी-जोवन का सृत्रपात होता था। ब्रह्मचारी को कठोर अनुशासन का पालन करना 


होता था। बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवाय थी। 
/ 


7. 


उत्तर वेदिककालोन शिक्षा 
॥ 000) ई० पु० से 200 ० पू७० ) 


साधन 

वेदिक युग में शिक्षा-क्षेत्र में पुरोहितवाद का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और 
यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का अत्यन्त विस्तार हो गया था। किन्तु ऐसे जिज्ञासु भी थे जो 
जीवन के ऊपर रहस्यमयी हृष्टि रखते थे और ईश्वर, आत्मा, जीव और सृष्टि इत्यादि 
गम्भीर तत्त्वों पर चिन्तन करते थे । जन्म व मरण के सिद्धान्तों का भी विश्लेषण 
किया जा रहा था । उत्तर-वदिक युग में यह प्रवृत्ति अधिक वेगवती हो उठी। दाशं- 
निक लोग जंगलों की छाया में शून्य एकान्त में बैठकर आत्मानुभव करते थे। उनके 
अनुभवों का प्रकटीकरण 'ब्राह्मण' तथा “आरण्यक' नामक रचनाओं के रूप में हुआ। 
आरण्यक वाणप्रस्थ ऋषियों के ब्राह्मण-ग्रन्थों के समान थे । इनके उपरान्त उपनिषदों 
का सृजन हुआ । उपनिषद्‌ भारतीय प्राचीन सम्यता की महान निधि हैं । जिस महान्‌ 
दार्शनिक रहस्य का उद्घाटन उपनिषदों में हुआ वह वेदान्त' कहलाया । यह वेदिक 
ज्ञान का चरम विकास था । आत्मा और ब्रह्म के रहस्य का उपनिषदों में अत्यन्त 
सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है । इस प्रकार ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ वे 
प्रमुख साधन हैं जिनसे हमें उत्तर वेदिक काल की सभ्यता व शिक्षा का हाल ज्ञात 
होता है । उत्तर वैदिक शिक्षा का प्रसार शाखा, चरण, परिषद्‌, कुल और गोत्र इत्यादि 
संस्थाओं के द्वारा हुआ । ये संस्थाएँ धार्मिक तथा साहित्यिक संस्थाएँ थीं जो वंदिक काल 
में स्‍्कलों का काये कर रही थीं । 
प्रसार 

इस प्रकार वेद संहिताओं तथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का ज्ञान एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होने लगा । यहाँ तक कि यह देश के सम्पूर्ण 
कोनों में फैल गया । बैंदिक पाठशालाओं का देश भर में जाल-सा फैल गया तथा भिन्न- 
भिन्न वेदों में भिन्न-भिन्न स्कूल विशेषता प्राप्त करने लगे । इन ज्ञान-केन्दरों में भारतीय 
प्राचीन जीवन का वास्तविक रूप झलकता है | यहाँ शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य-- 
जीवन का सर्वांगीण चरम विकास--हमें देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा हमें 


भा.शि.३.--2 ।7 
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केवल भौतिक विकास की ओर ले जाती है, किन्तु बैदिक शिक्षा ने हमें जीवन में साम्य 
का पाठ पढ़ाया । 

यह शिक्षा केवल धर्म-पाठ पढ़ाने के लिए ही नहीं थी, अपितु जीवन के भिन्न- 
भिन्न रूपों का पदार्थ-पाठ पढ़ाती थी | तत्कालीन शिक्षा-केन्द्र ही धर्म, पवित्रता, कला, 
सम्यता तथा जीवन के वह केन्द्र थे जहाँ से ऐसी भारतीय सम्यता विकीर्ण हुई जो 
शताब्दियों के भयंकर परिवतंन के झंझावात को सहन करके आज भी अपनी ज्योति 
से मानव-हृदय को प्रकाशित कर रही है। यह वेदकालीन शिक्षा की विशेषता है। 
आये सम्यता के ये केन्द्र इस प्रकार एक विकसित मानवता तथा उन्नत जीवन का पाठ 
जाति को पढ़ा रहे थे । 
शिक्षा-पद्धति और स्वाध्याय 

इस समय “शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं अपितु 'शिक्षा जीवन के लिए' 
थी । शिक्षा का उद्देश्य 'पूर्णबरह्म या ब्रह्मवर्चस' को प्राप्त करना था । यज्ञ तथा अन्य 
धामिक क्रियाओं का उद्देश्य भी पूर्णन्रह्म की प्राप्ति था, किन्तु धर्मे-ग्रन्थों के अध्ययन 
पर भी अधिक जोर दिया गया । यह अध्ययन ्वाध्याय' कहलाता था । स्वाध्याय को 
ब्रह्म के लिए किये उस त्याग-समान माना जाता था जिसके सम्पादन से एक अखण्ड 
जगत की प्राप्ति होती है। आरण्यकों में स्वाध्याय का बड़ा महत्त्व माना गया है। 
ऐसा विश्वास किया जाता था कि स्वाध्याय के द्वारा ही मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
करके ब्रह्म में लीन हो सकता है । यह स्वाध्याय प्रत्येक स्थान पर सम्भव नहीं था । 
इसके लिए प्रायः जल-कोलाहल-शून्य किसी प्राकृतिक रमणीक स्थान में बेठकर एकाग्र 
मन होकर ब्रह्मचारी लोग वेद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण, इतिहास, पुराण तथा उप- 
निषदों का अध्ययन करते थे । वेदकालीन शिक्षा की भाँति इस युग में भी विद्यार्थी वर्षा 
के बादलों के समय, तूफान या आँधी में वृक्ष-छाया तले तथा पशुओं के मध्य में पढ़ने 
से अवकाश पाते थे । 
गुरु का महत्त्व 

यद्यपि स्वाध्याय या आत्म-अध्ययन का विशेष प्रचलन था, तथापि विद्यार्थी के 
लिए शिक्षक की आवश्यकता भी प्रतीत होती थी । कठोपनिषद्‌ में शिक्षण का अस्तित्व 
अनिवार्य बताया गया है। गुरु का पूर्ण ज्ञानी, सर्वंद्रष्टा तथा ब्रह्म में निवास करने 
वाला होना आवश्यक था । गुरु विद्यार्थी को अन्तर्चक्षु प्रदान करता तथा आध्यात्मिक 
जीवन देता था। गुरु समाज का पथ-प्रदर्शक, नेता तथा निर्माणक माना जाता था। 
उसके द्वारा विद्या-दान केवल पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता था। उपनयन 
संस्कार के उपरान्त शिष्य गुरु के पुत्र के समान माता जाता था और उनका आध्या- 
त्मिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था । गुरु केवल उसी शिष्य को शिक्षा देते थे जो 
अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं तथा सेवाओं द्वारा पात्रता प्राप्त कर लेता था। 
उपनिषदों में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ शिष्यों के द्वारा गुर के समक्ष इंधघन हाथ 
में लेकर उपस्थित होने का उल्लेख है| इसके अतिरिक्त अनियमित शिक्षक भी थे जो 
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बिना दीक्षा संस्कार सम्पादित किये हुए साधारणतया ज्ञान प्रदान करते थे । याज्ञवल्क्य 
ने अपनी स्त्री मेत्रेयी तथा गार्गी को इस प्रकार ज्ञान-उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, 
वरन्‌ पिता के द्वारा पुत्रों को दीक्षित तथा शिक्षित करने के भी उदाहरण हैं । श्वेतकेतु 
ने अपने पिता से उच्च ज्ञान प्राप्त किया था । भगु ने अपने पिता वरुण से शिक्षा पायी 
थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-पद्धति में स्वाध्याय का महत्त्व होते हुए भी 
गुरु की आवश्यकता थी । 
प्रवेश 

वस्तुत: उपनयन संस्कार के उपरान्त ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता 
था और वह प्राय: 25 वर्ष (अविवाहित रहने तक) की अवस्था तक 'ब्रह्मचारी' 
कहलाता था । उपनयन विद्यार्थी का द्वितीय जन्म माना जाता था । यहाँ से गुरु के 
द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन आरम्भ होता था । बंश, व्यक्तिगत 
योग्यता तथा सेवा-भाव इत्यादि गुणों को देखकर ही गुरु बालकों को दीक्षित करते थे। 
यह विद्यार्थी-जीवन प्रायः 2 वर्ण तक माना जाता था । श्वेतकेतु तथा उपकौशल 
कमलायन प्रभ्ृति व्यक्ति प्रायः 2 वर्ष तक गुरु-गृह में रहे थे । विद्यारम्भ भी प्राय: 
[2 वर्ष की अवस्था से ही होता था। बहुत से विद्यार्थी अध्ययन की अवधि ।2 वर्ष से 
अधिक भी रखते थे, यहाँ तक कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि विद्यार्थियों ने !0] वर्ष तक 
नियमित अध्ययन किया' किन्तु यह “महान्‌ ज्ञान' या उच्चतम शिक्षा के लिए ही था । 
विद्यार्थी का कर्तथ्य 

प्रथमत: विद्यार्थी आचायकुलवासी' होता था । दूसरे, उसे अपने पालन-पोषण 
तथा गुरु के लिए भिक्षान्न माँगकर लाना होता था । इस प्रथा का पालन निर्धन, 
धनवान, राजकुमार तथा कृषक सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता था । इससे उसके 
अन्दर विनय का प्रादुर्भाव होता था और वह समाज के द्वारा किये गये उपकार तथा 
उसके प्रति किये जाने वाले अपने कर्तव्य का एक पदार्थ-पाठ पढ़ता था । विनय का 
यह अद्वितीय उदाहरण कदाचित्‌ विश्व-इतिहास में अन्यत्र दुलंभ है । 

ब्रह्मगारी का तीसरा कतंव्य माना जाता था गुरु-यृह की पवित्र अग्नि को सदा 
प्रजजलित रखना । ब्रह्मचारी वनों से समिधाएँ लाकर उस अग्नि को जागृत रखते थे । 
इस पवित्र ज्योति का आध्यात्मिक अर्थ था मस्तिष्क और आत्मा को प्रकाशित करना । 

गुरु की गाय इत्यादि पशुओं को जंगल में ले जाकर चराना विद्यार्थी का 
चौथा कतंव्य था । इस तरह विद्यार्थी के समय का एक दी अंश गुरु-सेवा में ही 
व्यतीत होता था । ये सेवाएँ प्रायः निर्धन विद्यार्थी ही करते थे । धन-सम्पन्न बालक 
गुरुओं को दक्षिणा देते थे । 

इन बाह्य गुरु-सेवाओं के अतिरिक्त विद्यार्थी का प्रमुख कतेव्य विद्याध्ययन 
था। प्रारम्भ में वेद-पाठन से अध्ययन आरम्भ किया जाता था, अर्थात्‌ अक्षर, शब्द, 


! छाल्दोग्य उपनिषद्‌ में वर्णन है कि इन्द्र [0] वर्ष तक प्रजापति के यहाँ शिष्य के रूप में पूर्णशान 
प्राप्त करने के लिए रहा था । 


20 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ प्रथम खण्ड 


उच्चारण, छन्द तथा प्रारम्भिक व्याकरण का ज्ञान पहले कराया जाता था । इसमें 
व्याकरण तथा शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्त्व था, क्योंकि इनकी शुद्धता पर ही वेदों 
की भावी शुद्धता निर्भर थी । 

इस प्रकार बाह्म प्रतिबन्ध विद्यार्थी में एक आन्तरिक संस्कार उत्पन्न करते थे । 
इन्द्रियों, इच्छाओं, यशलिप्सा, निद्रा, क्रोध, गन्ध और शारीरिक सौन्दर्य इत्यादि पर 
उसे विजय प्राप्त करनी होती थी। विद्यार्थी को विद्या-प्राप्ति से पूर्व प्रमाणित करना 
होता था कि वह शान्‍्त, संयमी, धीरवान्‌ तथा एकाग्रचित्त है ।* संक्षेप में, 'सादा 
जीवन उच्च विचार ही उसका आदशे था। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्राप्त करना अपना कतेंव्य समझते 
थे। विद्यार्थी-जीवन की कठोरता उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती थी । 
इसमें उन्हें जीवन के एक थोड़े-से अंश को नहीं, अपितु सम्पूर्ण जीवन का बलिदान 
करना होता था । श्वेतकेतु बारह वर्ष तक विद्याध्ययन करने के उपरान्त भी ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करने में असफल रहा और इसके लिए उसे बाद में अधिक समय देता पड़ा । 
यहाँ तक कि बहुत से व्यक्ति तो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ज्ञानोपाजंन करते थे । वे 
'नैष्ठिक' ब्रह्मचारी कहलाते थे । 

विद्या-काल की समाप्ति पर गुरुजन विद्यार्थियों को दीक्षान्त भाषण देते थे 
जिसमें उनके भावी व्यावहारिक जीवन के कतंव्यों का उन्हें स्मरण दिलाकर संसार में 
भेजा जाता था । इस प्रथा को 'समावतंन संस्कार कहते हैं। इन कतंव्यों में प्रधानत: 
सत्य बोलना, कतंव्य-पालन, वेद-अध्ययन, स्वास्थ्य-रक्षा, यज्ञ, माता-पिता तथा गुरु 
की सेवा, दान तथा इसी प्रकार के उत्तम कर्म करने के लिए आदेश थे। प्राचीन काल 
के भारत के इन गुरुओं के ये अन्तिम उपदेश आधुनिक विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त 
भाषण के समान थे। अन्तर केवल इतना प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अन्तिम 


४2 “मुखाधिन:ः कुतों विद्या तास्ति विद्याथिन: सुखम्‌ । 

तान्योद्योगतता न चाप्रवसता नात्मानमुत्कषता ॥ 

नालस्योपहतेन नामयवता नाचार्यविद्वेषिणा । 

लज्जाशीलविनम्न सुन्दरमुख्दी सीमन्तिनी नेच्छता ।। 

लोके ख्यातिकर: सतमभिमतों विद्यागण: प्राप्यते |” -- सुभाषित 
3 सत्यंवद । धर्मचर । स्वाध्यान्मा प्रमद: । 

आचार्याय प्रिय घनमाद्रत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी, । 

सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्माश्न प्रमदितव्यम्‌ 

कुशलाम्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ 

स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ 


एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवम्‌ चैतदुपास्यम्‌ । 
$ (07ए०८40०॥] 800/2८588. 
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उपदेश की आत्मा--उसके धामिक तथा नैतिक रूप---पर अधिक जोर दिया जाता 
था, जबकि आजकल बाह्माउम्बर तथा शुष्क प्रथा-पालन पर । 


शिक्षक के कतंव्य 

प्राचीन भारत की सम्पूर्ण सभ्यता का प्रकाश तत्कालीन शिक्षकों ही की 
आध्यात्मिक तथा नैतिक ज्योति-छाया थी । शिक्षक के अन्दर उच्चतम आध्यात्मिक व 
चरित्र सम्बन्धी गुणों का होना अनिवार्य था । गुरु प्राय: ब्रह्मनिष्ठ तथा सम्पूर्ण वेदिक 
ज्ञान का ज्ञाता होता था । अपने आन्तरिक प्रकाश से ही वह अपने शिष्यों की 
अन्त्ज्योति को जागृत करता था । 

प्राचीन काल में ऐसे ही व्यक्ति को गुरु-पद के योग्य समझा जाता था जो स्वयं 
अपने विद्यार्थी-जीवन में आदर्श विद्यार्थी रहा हो । जो व्यक्ति समाज व जाति का पथ- 
प्रदर्शन कर सकें अथवा जो पूर्ण विद्वान हों, उन्हें ही शिक्षक का पद मिलता था। योग्य 
शिष्य के पहुंचने पर उसे उच्चतम शिक्षा देना प्रत्येक गुरु का कर्तव्य था । गुरु जो कुछ 
जानता था, बिना भेद-भाव व छिपाव के सभी कुछ शिष्य को सिखाता था; यद्यपि 
ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ गुप्त विद्याओं का दान विशेष शिष्य को ही दिया जाता 
था । साधारण शिष्य इसके योग्य नहीं समझा जाता था । किसी विशेष विषय में अपने 
आपको योग्य व समर्थ न पाने पर गुरु अपनी असमर्थता को शिष्य से प्रकट कर देना 
पवित्र कर्तव्य समझता था । 

इस प्रकार गुरुओं द्वारा शिष्यों में ज्ञान हस्तान्तरित करने की एक गुरु-परम्परा 
पड़ गयी थी । गुरुओं की भी यही इच्छा रहती थी कि उनके सिद्धान्त, ज्ञान व अनुभव 
उनके उपरान्त भी जीवित रहकर लोक-कल्याण करें । गुरु का जीवन एक आदश 
होता था; शिष्य उसका अनुकरण करते थे । 'अन्धकार से प्रकाश में लाना” गुरु का 
कर्तव्य था । गुरु ही विद्यार्थी का आध्यात्मिक व मानसिक पिता होता था । किसी 
विद्यार्थी के नैतिक पतन अथवा दोषों का पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही था । 
प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत देखभाल, निर्धन विद्यार्थी की आथिक सहायता, अस्वस्थ 
होने पर विद्यार्थी की सुश्रूषा तथा अन्य आवश्यकताओं के समय पर गुरु को उसी 
प्रकार अपने कतंव्य का पालन करना होता था जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए 
करता है । 
शिक्षा-प्रणाली 

वेदकालीन शिक्षा में शिष्य को ज्ञान सीधा प्रदान किया जाता था । इस 
प्रणाली में 'शिक्षक' प्रमुख था । किन्तु उत्तर वैदिक काल की शिक्षा-प्रणाली में 'शिष्य' 
प्रमुख था । गुरु और शिष्य में प्रश्न और उत्तर होते थे । गुरु शिष्यों के समक्ष 
समस्याएँ रखते थे अथवा शिष्य भी प्रश्न पूछकर गुरुओं से उत्तर पाकर शंका- 
समाधान या ज्ञानवर्धन करते थे। इसी प्रकार समस्याओं के हल और प्रश्नों के उत्तर 


४ तमसो मा ज्योतिर्गमय 
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द्वारा विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाता था । उपनिषदों की प्रधान प्रणाली तो वाद- 
विवाद की ही है। गृढ़ व जटिल प्रश्नों के द्वारा रहस्यमय विषयों को सुलझाया जाता 
था । अधिकतर शिक्षा वाणी द्वारा ही दी जाती थी, यद्यपि लेखन-कला का भी प्रचार 
बढ़ रहा था। प्रश्न-उत्तर, कथा, अन्योक्ति एवं सूक्ति इत्यादि प्रमुख शिक्षा-प्रणालियों 
का प्रयोग होता था । तकंशास्त्र का विकास उपनिषद्‌ काल में खूब हुआ। आगे चलकर 
न्यायशास्त्र के विकास में इससे पर्याप्त सहायता मिली । 

गुरु और शिष्य के वाद-विवाद में शिष्य केवल निष्क्रिय श्रोता ही नहीं रहता 
था, अपितु उसे हर क्षण जागरूक व क्रियाशील रहना पड़ता था । उसे मनन और 
चिन्तन करके प्रश्नों के उत्तर सोचने पड़ते थे । इस प्रकार उसकी मानसिक व कल्पना 
शक्ति को श्रम व शिक्षण मिलता था । किसी गूृढ़ विषय का सूत्रपात करके गुरु शिष्य 
को आगे ले जाकर छोड़ देता था । उसके आगे शिष्य स्वतः अपने स्वाध्याय, मनन 
और चिन्तन द्वारा अभीष्ट पर पहुँचता था | तंत्रीय-उपनिषद्‌ में वरुण के द्वारा अपने 
पुत्र भूगु के पढ़ाये जाने की कथा है जहाँ वरुण उसे चार बार संकेत के रूप में 
प्रारम्भिक सहायता देकर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है । अन्त में पांचवीं बार जाकर 
भृगु को स्वयं ब्रह्य का आभास हो जाता है । श्वेतकेतु ने भी इसी प्रकार अपने पिता 
से मन तथा इसके गुणों एवं मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक परिस्थितियों के मन पर प्रभाव 
इत्यादि के विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था । इस प्रकार शिक्षा में प्रमुख 
भाग विद्यार्थी का ही होता था। शिक्षक केवल उसका पथ-प्रदर्शन करता था । 

वृहदारण्यक उपनिषद में तीन प्रमुख पद्धतियों का उल्लेख है, जेसे---( ) श्रवण, 
(2) मनन, और (3) निदिध्यासन । श्रवण को छह भागों में बाँठा गया था--(! ) उप- 
कम, जो वेद पढ़ने से पूर्व किया जाता था; (2) अभ्यास, (3) अपुवंता--अर्थ का 
तत्काल समझ लेना; (4) फल; (5) अर्थवाद; तथा (6) उपपत्ति, परिणाम व सार 
का ज्ञान । इसी प्रकार मनन के द्वारा ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त 
योग व तपस्या से भी परम ज्ञान प्राप्त किया जाता था । 
शिक्षा-संस्थाओं के रूप 

गुरु-गुह, परिषद्‌ एवं सम्मेलन, इन तीन प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का उस 
समय प्रचलन था । 

() गुरु-गहु--गुरु-गृह अथवा गुरुकुल में विद्यार्थी को रखने का मूल कारण 
यह था कि योग्य व चरित्रवान्‌ गुरुओं के साक्षात्‌ सम्पर्क में रहकर विद्यार्थी अपने 
चरित्र और जीवन को उसी के अनुरूप ढालने का सुअवसर पाये । बालक के लिए 
शिक्षक प्रायः आदर्श होता है। यदि उसे अधिक से अधिक समय के लिए शिक्षक के 
निकटतम सम्पर्क में रखा जाता है तो उसमें क्रमश: उन सभी गुणों के समावेश की 
सम्भावना बढ़ जाती है जिनसे स्वयं शिक्षक का जीवन प्रेरित होता है। इन गुरु-गृहों 
पर विद्यार्थी को गुरु के प्रत्यक्ष सम्पक के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन का भी 
अनुभव होता था, क्योंकि अधिकांशत: ये शिक्षक ग्रहस्थ होते थे । यही कारण है कि 
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गुरु-गृह पर ही शिक्षा प्राप्त करने की प्रथा साधारणत: उस समय प्रचलित थी। बालक 
प्रारम्भिक अवस्था में अपने माता-पिता को छोड़कर अपने आध्यात्मिक पिता के घर 
जाता था| वहाँ उपनयन-संस्कार के उपरान्त उसका ब्रह्मचरय-आश्रम में प्रवेश कर 
लिया जाता था । गुरु-गृह में गुरु की सेवा करते हुए, जैसे पशु चराना तथा यज्ञाग्नि 
प्रज्जलित रखना इत्यादि कार्य करते हुए वह लगभग बारह वर्ष तक विद्यालाभ करता 
था । तदुपरान्त वह पूर्ण विद्वान होकर वहाँ से विदा होता था । 

(2) परिषद्‌ --यहाँ उच्च शिक्षा के विद्यार्थी इकटठे होकर तकं-वितर्क तथा 
भाषणों द्वारा अपनी ज्ञानक्षुधा को मिटाते थे। जो विद्यार्थी अपना शिक्षण प्रारम्भिक 
अवस्था में ही समाप्त नहीं कर लेते थे तथा सत्य और ज्ञान की खोज में रहते थे, वे 
इन परिषदों द्वारा ज्ञानाजेंन करते थे । पारस्परिक वाद-विवाद के अतिरिक्त विद्यार्थी 
योग्य विद्वानों व महान्‌ शिक्षकों को भी इन वार्ताओं में निमन्त्रित करते तथा स्वयं 
देश-अभ्रमण करते थे । ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों में इस सम्बन्ध में अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। उपनिषदों की रचना तो प्राय: ऐसे ही तकों तथा वाद-विवादों के 
परिणामस्वरूप हुई । इनमें उच्च (शक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा 'सत्य' 
तथा आत्मा के अनुसन्धान का वर्णन है । 

(3) सम्मेलन--स्थानीय परिषदों के अतिरिक्त कभी-कभी बड़े-बड़े राजा अपने 
यहाँ सम्पूर्ण देश के विद्वानों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक व मानसिक नेताओं को 
आमन्त्रित करते थे । योग्य या सर्वोत्तम विद्वानों, वक्ताओं, दाशेनिकों और ज्ञानियों 
को विशेष पुरस्कार भी दिये जाते थे ।" ब्राह्मण ऋषियों के साथ प्रतियोगिता 
में भाग लेने के लिए उनकी विदुषी स्त्रियाँ भी जाती और शास्त्रार्थ करती थीं । 

उपर्युक्त प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त राजाओं के दरबार भी 
शिक्षा-संस्थाओं का कार्य करते थे, जहाँ समय-समय पर उद्भट विद्वानों के समूह 
देश-देशान्तरों से आकर रहस्यमय विषयों पर भाषण करते थे। कुछ शिक्षा-संस्थाएँ 
जंगलों में भी थीं, जहाँ नि्जन स्थान में प्रकृति की रमणीक व नीरब गोद में ऋषियों 
के आश्रम बने थे। विद्यार्थी इन आश्रमों में एकत्रित होकर वेद-पाठ करते थे । उत्तर 
वैदिक काल के आरण्यक ग्रन्थों का सूत्रपात यहीं से है, जेसा कि “आरण्यक' शब्द से 
प्रतीत होता है । ये वनों में गाये हुए ज्ञान-संगीत हैं । वास्तव में, भारतीय सम्यता का 
उद्गम इन्हीं वनों में मिलता है। यहीं पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का सृजन हुआ 
था । यहाँ यह बात कहना भी समीचीन होगा कि सभी विद्या केन्द्र बनों में नहीं थे । 
निस्सन्देह ऋषि लोग वनों के निर्जन एकान्त में तपस्या करना अधिक श्रेयस्कर 
समझते थे, जहाँ उनकी साधना के लिए अनुकूल वातावरण होता था, तथापि उत्तर 


'शतपथ ब्राह्मण” में विदेह जनक के द्वारा कुरु-पांचाल देश के सम्पूर्ण ब्राह्मणों के निमन्त्रित करने 
की कथा है, जिसमें राजा ने एक योग्यतम्‌ विद्वान के लिए एक हजार गायें, जिनके सींग स्वर्ण से 
मढ़े थे, पारितोषिक के रूप में देने की प्रतिशञा की थी। इस पारितोषिक को याज्ञवल्क्य ने प्राप्त 
किया था। 
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बैदिक काल में हम ऐसे गृहस्थ शिक्षकों को भी शिक्षण-कार्य करते हुए पाते हैं जो ग्रामों 
या नगरों में रहकर अपने घरों पर ही शिक्षा देते थे । यही स्थान गुरुकुलों के रूप में 
विकसित हो जाते थे, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । आगे चलकर तो हम 
देखते हैं कि प्रमुख नगरों में ही शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना हुई । 
पाठ्यक्रम 

वेदिक साहित्य के उपरान्त सूत्र-साहित्य का युग आता है। इस समय तक 
ब्राह्मगीय शिक्षा पूर्णत: सुसंगठित हो चुकी थी । सूत्र-साहित्य युग 600 ई० पु० से 
200 ई० पू० है। इस समय तक वेदों तथा उपनिषदों का बहुत विस्तार हो गया 
था । अतएव यह आवश्यक हो गया था कि किसी ऐसे साधन का आविष्कार किया 
जाय जिससे उस वृहत्‌ ज्ञानराशि को संक्षिप्त रूप दिया जा सके । इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए सूत्रों की रचना हुई । इन सूत्रों के द्वारा महान्‌ सिद्धान्तों और सत्यों को 
थोड़े शब्दों में संकेत रूप में कह दिया जाता था। बिना व्याख्या और विश्लेषण के सूत्रों 
को समझना कठिन था । प्राय: इनके अर्थ गृढ़ हुआ करते थे । सूत्रों की रचना करते 
समुय एक शब्द की मितव्ययिता करने में सूत्रकार उसी सुख का अनुभव करते थे 
जो एक पुत्र के जन्म के समय होता था । 

इस युग में शिक्षा के नियमों का उल्लेख धर्म-सूत्रों के रूप में हुआ । इन 
धर्म-सूत्रों में सामाजिक जीवन के नियम तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के कर्तव्यों 
का वर्णन है । सूत्रकारों में मौलिकता नहीं थी, उन्होंने तो पूव॑स्थित वैदिक साहित्य 
का गहन अध्ययन करने के पश्चात स्वरचित साहित्य को जनसाधारण की पहुँच के 
अन्तर्गत लाने का प्रयास किया था। अत: सूृत्र-साहित्य में साहित्यिक काव्य और 
कल्पना का अभाव है । उसमें तो केवल संक्षिप्तता और शब्द-लाघव का ध्यान रखा 
गया था। इस प्रकार इन सूत्रों में गागर में सागर' भरने का काये सूत्रकारों ने किया। 
बौद्ध-धर्म के प्रादर्भाव ने भी ब्राह्मणों को विवश कर दिया कि वे अपने धर्म की सुरक्षा 
करें तथा जनसाधारण तक अपने धर्म-सिद्धान्तों को पहुँचाने और उसे सरल एवं सर्व- 
प्रिय बनाने के लिए ऐसे उपाय का आविष्कार करें जिससे उनके धर्म-सिद्धान्त अमर 
होकर घर-घर तक पहुँच सकें । इस प्रयत्न का परिणाम हुआ सूत्र-साहित्य की रचना । 

सर्वप्रथम 'श्रोत सूत्र की रचना हुई। इनमें ब्राह्मणों की धामिक क्रियाओं 
का उल्लेख है । दूसरे प्रकार के सूत्र 'गृह्य सृत्र' कहलाते हैं जिनमें ग्रहस्थ-जीवन, जैसे 
जन्म, विवाह तथा मरण इत्यादि रीति-अनुरीतियों का वर्णन है । इन्हें 'स्पृति' भी 
कहते हैं। तीसरी शाखा का नाम “धर्म सूत्र' है जिसमें दिन-प्रतिदिन के सामाजिक 
जीवन के नियमों का वर्णन है । सूर-साहित्य का अन्तिम रूप 'सुल्व सृत्र' है जो धामिक 
कमंकाण्ड से सम्बन्धित है । सुल्व सूत्रों में वेदी बनाने के नियम, उनकी नाप और 
आकृति इत्यादि के विषय में बताया गया है । वस्तुत: भारत में ज्यामिति और भारतीय 
बीजगणित का बीजारोपण भी यहीं से होता है । 

सूत्र-युग में अध्ययन के प्रमुख विषय बेदांग थे। वेदों को समझाने के लिए 
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शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्ति, कल्प तथा ज्योतिष का पू्व॑-ज्ञान आवश्यक था। 
यही 'वेदांग' कहलाते थे । इस युग की विशेषता है विद्यार्थियों का भिन्न-भिन्न विज्ञानों 
में विशेष योग्यता प्राप्त करना। वास्तव में यह युग प्राचीन भारतीय शिक्षा का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण व रचनात्मक युग है । रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्रशास्त्र, 
व्याकरण तथा भाषा का विकास इस युग में पर्याप्त रूप से हुआ । यज्ञ के लिए 
उपयुक्त ऋतु तथा काल का निरीक्षण करने में ज्योतिष-शास्त्र का विकास तथा बलि 
के लिए पशुओं के शरीर को चीरकर विश्लेषण करने से शरीरशास्त्र तथा शल्य 
चिकित्सा का विकास हुआ । पाणिनि का विश्वविख्यात व्याकरण इसी युग की रचना 
है । वस्तुतः पाणिनि से ही सूत्र-युग का सूत्रपात हुआ | कात्यायन व पातंजलि इसी 
युग के साहित्यकार हैं । 

पातंजलि का भाष्य प्राचीन भारत की एक अमर रचना है । इसके अतिरिक्त 
कौटिल्य का अरथशास्त्र, जिसे सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के महामन्त्री चाणक्य या कौटिल्य 
की रचना माना जाता है और जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा 
सम्बन्धी नीतियों का उल्लेख करता है, इसी युग की देन है । कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ 
को चार भागों में विभाजित किया था--(!) अन्विक्षकी, (2) त्रयी, (3) वार्ता, और 
(4) दण्डनीति । वह तीन प्रकार की दाशशनिक विचारधाराओं का उल्लेख करता है; 
जैसे संख्या, योग और लोकायत । त्रयी के अन्तर्गत ऋक, साम और यजुः तीन वेदों 
का उल्लेख है। विद्यार्थी के लिए चाणक्य ने एक सुसंगठित व्यवस्था की कल्पना की 
है। प्रथम तीन वर्णों के लिए शिक्षा अनिवाये थी। विद्यारथियों के लिए वेद-पाठ, 
अग्नि-पूजा, भिक्षा तथा गुरु-सेवा की व्यवस्था थी। इसी प्रकार राजा के कर्तव्य, 
भिन्न-भिन्न वर्णो के कतंव्य तथा प्रजा के कतंव्य इत्यादि का वर्णन भी हमें कौटिल्य 
के '“अथशास्त्र' में मिलता है । 

न्यायशास्त्र ब मीमांसा का विकास भी इसी युग से हुआ । जीवन को भली- 
भांति सुचालित करने के लिए स्मृतियों की रचना हुई। मनुस्मृति आज भी असंख्य 
भारतवासियों के लिए अन्तिम शब्द प्रदान करती है। धर्म इस काल में भी साहित्य 
का गठन और सृजन कर रहा था, यद्यपि लोगों की विचारधारा स्वच्छन्द हो चुकी 
थी । आध्यात्मिक जीवन के समान्तर ही मानसिक जीवन चल रहा था। नृत्यकला, 
अभिनय, संगीत, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विज्ञानों का भी विकास हो रहा था, 
जिनका अध्ययन प्रधानतः स्त्रियाँ और शृद्र करते थे। ये ज्ञान 'उपवेद” कहलाते थे । 
इन उपवेदों के द्वारा सभी ज्ञान-शाखाओं का सम्बन्ध वेदों से जोड़ दिया गया था । 
शिक्षा-पद्धति 

सूत्र-युग में शिक्षा-पद्धति प्रधानतः वही थी जो उपनिषद्-युग में प्रचलित थी । 
सूत्र-साहित्य किसी नवीन विचारधारा को जन्म तो देता ही नहीं था। इसमें तो 
पुरातन धर्म के सबंमान्य सिद्धान्तों को छोटे-छोटे, ठोस व संक्षिप्त सूत्रों में पिरो दिया 
गया था। इस प्रकार अलिखित कानूनों, सामाजिक तथा धामिक रीति-रिवाजों एवं 
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पृव॑स्थित परम्पराओं को सुव्यवस्थित तथा संकलित कर दिया गया था। यही नया 
साहित्य विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय बन गया। विद्यारम्भ के समय विद्यार्थियों 
से कुछ प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन कराया जाता था, जैसे गायत्री-पाठ 
इत्यादि । विद्यारम्भ के उपरान्त चूड़ाकमं और फिर उपनयन-संस्कार का पालन होता 
था । उपनयन-संस्कार सम्पूर्ण आय जाति के लिए अनिवार्य कर दिया गया । इससे 
शिक्षा-प्रसार में पर्याप्त सहायता मिली । उच्च विद्या के लिए नियमित विद्यालयों की 
स्थापना होने लगी । ब्रह्मचर्य का अनुशासन अभी अत्यन्त जटिल था, किन्तु कालान्तर 
में बालिकाओं के विवाह की अवस्था घट जाने से स्त्री-शिक्षा को बहुत आधात लगा। 
अधिकतर स्त्रियाँ अपने घरों पर ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। उनके पिता या श्राता 
उन्हें शिक्षा देते थे । व्यवसाय जाति और वंशगत होने लगे थे, तथापि व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता भी रुचि-अनुकूल पेशा ग्रहण करने के लिए प्रचलित थी । हस्तकला, 
चिकित्सा, शिल्पकला, वास्तुकला इत्यादि सांसारिक उपयोगी विद्याओं का प्रचार बढ़ 
गया था। इस प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति का उदंश्य चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का 
विकास तथा प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा करना था । 

दश्शनशास्त्र का चरम विकास सूत्रकालीन साहित्य की विशेषता है । दर्शन 
सिद्धान्तों का अस्तित्व भारत में वेदकालीन युग से ही चला आ रहा था। उपनिषद्‌ 
काल इसका मध्यान्ह था। किन्तु सूत्रकाल में यह ज्ञान अपनी उन्नति की पराकाष्ठा 
को पहुँच गया । इस युग में दर्शन की छह शाखाएँ विकसित हुई--() कपिल का 
सांख्य, (2) पातंजलि का योग, (3) गौतम का न्याय, (4) कणाद का वैशेषिक, 
(5) जैमिनि का कर्म या पृव॑मीमांसा, और (6) वादरायण का उत्तरमीमांसा या 
वेदान्त । इतना अवश्य है कि इन छह पद्धतियों के रचयिता यही ऋषि नहीं थे बल्कि 
इनका अस्तित्व तो पहले से ही था । इन ऋषियों ने तो केवल इन भिन्न-भिन्न 
पद्धतियों का विश्लेषण करके इन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया। अधिकारी विद्यार्थियों 
को ही दर्शनशास्त्र के अध्ययन की आज्ञा थी अन्यथा सर्वसाधारण तो सांसारिक 
विद्याओं का ही अध्ययन करते थे । “जिस व्यक्ति की वासनाओं का पूर्ण शमन 
नहीं हो गया था वह सच्चे दर्शनशास्त्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं समझा 
जाता था ।” 

इस प्रकार दर्शनशास्त्र का अध्ययन अपने स्वयं के अन्दर पूर्ण था । इसने अनु- 
शासन या विनय और उच्च ज्ञान की समस्या को सुलझा दिया । भारतीय दर्शन 
म/नवता के लिए इस देश की एक अनुपम देन है । यह वह व्यावहारिक व बोधगम्य 
विचारधारा थी जिसने भारत की संस्कृति को युग-युगों के भयंकर परिवर्तनों में भी 
जीवित रखा । 


/जापवा : (९टाधा28 .ा /छ्रैद्ा।व 2/8/0507/7., 
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महाकाव्यों में शिक्षा 


पाठ्यक्रम एवं विधि 

रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य हैं। ये काव्य प्रधानत: 
उस युग के सैनिकवाद की झलक हैं, तथापि इनमें ऐसे साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हमें उस 
युग की शिक्षा का हाल भी विदित होता है | उदाहरण के लिए, वर्ण और आश्रमों के 
सिद्धान्तों का उल्लेख, आदर्श विद्यार्थियों तथा मठों की परिभाषा, तत्कालीन विद्या-केन्द्र 
का वर्णन तथा राजकुमारों और क्षत्रिय बालकों की सैनिक शिक्षा का वर्णन हमें इन 
महाकाव्यों में मिलता है । 

ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए धर्म-सूत्र के अनुसार कुछ नियम थे । उन्हें कुछ विशेष 
योग्यताओं को प्राप्त करता तथा कुछ शर्तों का पालन करना होता था। उदाहरणतः 
आत्मा की स्वच्छता, चरित्र की पवित्रता, वैदिक अध्ययन, इन्द्रिय-निग्रह और विनय 
ब्राह्मण के लक्षण समझे जाते थे । गुरु-सेवा, ब्रह्मचयें व भिक्षा इत्यादि ब्राह्मण विद्यार्थी 
के कर्तव्य थे । गुरु से पृव आहार, विहार और शयन करने का अधिकार शिष्य को 
नहीं था । इस प्रकार पच्चीस वर्ष की अवस्था तक वेदों का अध्ययन समाप्त करके 
विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था । विद्यार्थी अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को 
शुल्क भी देता था । अरुण तथा उपमन्यु इत्यादि कुछ गुरुभक्त व आदर्श विद्यार्थियों 
के नाम भी इस युग में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कण्व, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र 
तथा द्रोण इत्यादि महान्‌ गुरुओं का भी उल्लेख रामायण व महाभारत में है। द्रोणाचार्य 
महाभारत युग के एक प्रसिद्ध सैनिक-शिक्षक थे। इतना अवश्य है कि इस युग में जातियों 
का विभाजन अत्यन्त जटिल हो घुका था। शुद्रों के वेद-अध्ययन अथवा उच्च सैनिक- 
शिक्षा के अधिकार छिन चुके थे । एकलव्य, एक शूद्र बालक को द्रोणाचार्य ने राज- 
कुमारों के साथ सैनिक-शिक्षा देने से मना कर दिया था । द्विज कहलाने वाली तीन 
जातियों के लिए विद्याध्ययन, यज्ञ तथा दान ये तीनों कर्म एक-समान थे । इसके 
अतिरिक्त चारों वर्णों के कुछ विशेष कर्तव्य भी थे । जैसे, विद्यादान, भिक्षा तथा दान 
लेना ब्राह्मण का कतंव्य; देश-रक्षा तथा आन्तरिक सुव्यवस्था क्षत्रिय का कम; 
व्यापार व कृषि वैश्य का विशेष कर्म एवं सेवा शूद्र का प्रमुख कर्म माना गया था ।* 
इन चारों वर्णों की शिक्षा का पाव्यक्रम भी अपने-अपने उद्यमों के अनुसार था। 
क्षत्रियों के लिए धनुर्वद का अध्ययन अनिवाय था ।? 'धनुर्वेद! से अभिप्राय सम्पूर्ण 
सैनिक विज्ञान व कला से समझा जाता था। राम, परशुराम, भीष्म, द्रोण, अर्जुन 


8 वेदो<भ्यासों ब्राह्याणस्य क्षत्रियस्थ व रक्षणाम्‌ 

वार्ता कर्मेब वैशस्य विशिष्टानि स्वकमंषु 

कृषि गोरक्षामास्थाय जीवेहैश्यस्य जीविकाम्‌ । --मनुस्मृति १०१८० 
१ ततो द्रोण: पाण्डुपुन्लानस्त्राणि विविधानि च 

द्रोण: संकीर्ण युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान्‌ । --महाभारत आ० प० ११८ 
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तथा कर्ण महाकाव्य-युग के कुछ प्रसिद्ध धनुर्धारी थे । साथ ही प्रयाग, काशी, अयोध्या 
तथा तक्षशिला इत्यादि तत्कालीन महान्‌ विद्या-केन्द्र थे । प्रयाग में उस युग का 
सर्वविख्यात आश्रम ऋषि भारद्वाज का था जो उत्तरी भारत में शिक्षा का एक वृहत्‌ 
केन्द्र था । 
स्‍त्रो-शिक्षा 

उत्तर वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा की वही परम्परा है जो वैदिक काल में थी । 
प्राचीन भारत के समाज की यह विशेषता रही है कि यहाँ की नारी समाज का एक 
सम्य, शिक्षित और सम्मानित अंग रही है । ऋग्वेद काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
थी । वे पुरुषों के साथ यज्ञ करती थीं, यहाँ तक कि वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था 
जो बिना स्त्री (अर्द्धांगिनी) के सम्पादित किया गया हो । ऋग्वेद की बहुत-सी 
ऋचाओं की रचयिता स्त्री कवयित्रियाँ मानी जाती हैं। विश्वतारा, घोषा, रोमांसा, 
लोपामुद्रा, उवंशी और अपाला इत्यादि ऋग्वेदकालीन बहुत विदुषी स्त्रियाँ हैं । उप- 
निपदु-युग में भी स्त्रियों को शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। याज्ञवल्क्य की दोनों 
पत्नियाँ--गार्गी और मैत्रेयी--परम विदुषी स्त्रियाँ थीं । मैत्रेयी का अपने पति के साथ 
ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा इत्यादि गूढ़ रहस्यों पर विवाद भी हुआ था । उपनिषदों में ऐसी 
स्त्रियों का भी वर्णन है जो 'शिक्षिका' का कार्य करती थीं। स्त्रियों को “ब्रह्मवादिनी 
कहा जाता था। कोई-कोई विद्वान उन्हें दो शाखाओं में बाँटते हैं-“- () ब्रह्मगादिनी, और 
(2) सद्योवधू । प्रथम प्रकार की स्त्रियाँ उपनयन, अग्नि-पूजा, वेद-पाठ तथा शिक्षा के 
उपयुक्त मानी जाती थीं और शिक्षा के समाप्त होने पर ही विवाह करती थीं। सद्योवधू 
विवाह से पूर्व ही उपनयन को पूर्ण कर लेती थीं | उनके अध्ययन का विषय आवश्यक 
वेद मन्त्र, संगीत, नृत्य तथा अन्य प्रचलित ललित कलाओं का अध्ययन था। गद्य 
सूत्रों में भी वर्णन है कि पत्नी को इतनी शिक्षिता होना चाहिए कि वह पति के साथ 
यज्ञ इत्यादि धामिक कार्यों में हाथ बेटा सके । वस्तुतः स्त्री-पुरुषों को यज्ञ-सम्पादन 
की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने हेमाद्री का उद्धरण देते हुए लिखा 
है, “कमारी अर्थात्‌ अविवाहित कन्या को विद्या और धर्मनीति का अध्ययन करना 
चाहिए । एक शिक्षिता कुमारी अपने पिता तथा पति दोनों का कल्याण करती है । अतः 
उसका विवाह एक विद्वान पति अथवा मनीषी से करना चाहिए, क्योंकि वह विदुषी है । 

सृत्र-युग में भी हम पाते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का निषेध नहीं 
था । वे वेदिक साहित्य का अध्ययन करती थीं । इस युग में स्त्री शिक्षिकाएँ 
“उपाध्याया या आचार्या' कहलाती थीं | पिता की यह अभिलाषा रहती थी कि उसकी 
पुत्री पण्डिता हो । “स्त्रियों को सैनिक-शिक्षा दिये जाने का भी उदाहरण मिलता है, 
जेसा कि “शक्तिकी' शब्द से प्रतीत होता है जिसका उल्लेख पातंजलि ने किया है, 
जिसका अभिप्राय भाला धारण किये हुए स्त्री से है।” महाकाव्य-युग में भी हमें 
अत्यन्त विदृषी और चरित्रवान स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। उस समय तक पति 
की प्रधानता हो गयी थी और स्त्री उसे भगवान की तरह पूजने लगी थी। रामायण 
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में सीता का ऐसा ही उदाहरण है । ये स्त्रियाँ वैदिक ज्ञान में भी मंत्रविद होती थीं । 
कुन्ती के विषय में कहा जाता है कि वह अथरव्वंबेद की प्रकाण्ड पण्डिता थी । 

शिक्षा की प्रणाली स्त्रियों के लिए भी प्राय: वही थी जो पुरुषों के लिए थी । 
उपनयन-संस्कार के बिना वेद मन्त्र उच्चारण निषिद्ध था। अतः स्त्रियों का भी 
उपनयन होता था। स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य से रहकर विद्याध्ययन करती थीं । मनुस्मृति 
में भी स्त्रियों के लिए उपनयन की व्यवस्था है। स्त्रियों के लिए शिक्षा का विपय 
वेद-पाठ था, किन्तु इसके वही मन्त्र थे जो यज्ञ तथा अन्य संस्कारों के लिए उपयोगी 
थे । वेद के अतिरिक्त स्त्रियाँ मीमांसा का अध्ययन करके इसमें विशेषता प्राप्त 
करती थीं | उपनिषद्-युग में तो मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषी दार्शनिक स्त्रियों का 
प्रादर्भाव हुआ जो राजा जनक के दरबार में ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थी। उत्तर- 
रामचरित में अत्रेयी की कथा है, जो बाल्मीकि तथा अगस्त्य मुनि के आश्रम में लव 
और कुश के साथ वेदान्त का अध्ययन करती थी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वंदिक काल में स्त्रियों का समाज में पर्याप्त 
सम्मान था । उन्हें व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता थी। बालिकाओं के 
लिए उपनयन उतना ही अनिवायं था जितना बालकों के लिए । अतः स्त्री-शिक्षा 
अनिवाय थी । प्रधानत: अच्छे व सम्पन्न परिवारों की बालिकाएँ अनिवार्यत: वैदिक 
व साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करती थीं। कालान्तर में पुरुष की प्रधानता होने पर 
स्त्रियों के सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ने लगा । यह विश्वास जड़ पकड़ता जा रहा 
था कि स्त्रियाँ वेदिक शिक्षा के उपयुक्त नहीं हैं। वैदिक युग में बाल-विवाह की प्रथा 
नहीं थी, और कोई-कोई स्त्री तो आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर विद्याध्ययन करती 
थी; किन्तु उत्तर बंदिककाल के अन्तिम चरण में बाल-विवाह की प्रथा का प्रचलन 
हो गया । स्त्रियों में उपनयन के बन्धन भी शिथिल होते जा रहे थे । अतः 
सत्री-शिक्षा का अनुपात भी कम होता जा रहा था। अब इस बात पर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा था कि स्त्री को ग्रहलक्ष्मी होना चाहिए । गृहस्थ- 
कला में पट अपने पति को सम्पन्न तथा सुखी बनाने के लिए ही स्त्री-जन्म का उद्देश्य 
समझा जाने लगा । इस विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों 
का प्रभाव घटने लगा । यह उचित समझा गया कि स्त्रियों के लिए वेद-अध्ययन और 
वेद-पाठ निषिद्ध कर दिया जाय, क्योंकि यह भय था कि वे वेद मन्त्रों का शुद्ध उच्चा- 
रण नहीं कर सकतीं । अतः वेद मन्त्रों को अशुद्ध होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य 
था कि स्त्रियाँ वेद न पढ़े । साथ ही यह विश्वास भी लोगों के हृदयों में संस्कार 
जमाये हुए था कि यदि वेद मन्त्रों का किसी के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जायगा 
तो वह परिवार या व्यक्ति नष्ट हो जायगा अथवा कोई अन्य दुर्भाग्य उस पर टूट पड़ेगा । 
अब तक तो संस्कृत भाषा ही साधारण बोलचाल की भाषा थी, जिसका वेदों तथा 
धर्म-अर्थों में प्रयोग हुआ था, किन्तु इससे आगे दोनों भाषाओं में विभिन्नता आ गयी। 
साधारण जनता की भाषा पूर्णतः: अपभ्रश या 'प्राकृत' होती जा रही थी। ऐसी 
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अवस्था में शुद्ध उच्चारण की कठिनाई अवश्य ही उपस्थित हुई होगी। यही कारण 
था कि स्त्रियों का वेद-पाठ निषिद्ध कर दिया गया । किन्तु इसे समाज की उदासीनता 
ही कहा जा सकता है, क्योंकि यदि स्त्रियाँ उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करती आतीं 
जैसा कि वैदिक अथवा उत्तर बेदिक काल के प्रारम्भ में था तो अवश्य ही वे शुद्ध 
उच्चारण में समर्थ हो सकती थीं, क्योंकि पुरुष और स्त्री की मानसिक योग्यता में 
समान सुअवसर मिलने पर कोई अन्तर नहीं आता। स्त्रियाँ अपनी प्रखर और कुशाग्र 
बुद्धि के लिए प्रारम्भ से ही विख्यात थीं। किन्तु इस भावना के विकसित हो जाने 
से कि स्त्रियाँ मानसिक योग्यताओं में पुरुषों की अपेक्षा हेय होती हैं, स्त्रियों की शिक्षा 
को बहुत आघात लगा और वे आगे आने वाली शताब्दियों के लिए भी अपने व्यक्तित्व 
के विकास से वंचित कर दी गयीं । 


औद्योगिक शिक्षा 
वर्णानुसार व्यवस्था 

प्रारम्भ से ही आर्यो ने यह अनुभव कर लिया था कि बिना कार्य का विभाजन 
किये हुए समाज का संतुलित विकास नहीं हो सकता । अतः उन्होंने सम्पूर्ण जाति को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित कर दिया था | इन वर्णों 
का अस्तित्व श्रम-विभाजन के आधार पर हुआ और प्रत्येक वर्ण का कार्य निश्चित हो 
गया । यद्यपि प्रारम्भ में वर्ण-ब्यवस्था अधिक जटिल नहीं थी और एक वर्ण से दूसरे 
वर्ण में क्रमानुसार परिवर्तन भी हो सकता था, किन्तु आगे चलकर इनके कार्य नियत 
हो गये और वर्ण-व्यवस्था केवल रूढ़िवाद बनकर रह गयी । 

() ब्राह्मणग--जो वेद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना तथा कराना एवं विद्या का दान 
करते थे वे ब्राह्मण कहलाये । यद्यपि प्रारम्भ में तो ज्ञान ही ब्राह्मण होने का प्रतीक था 
और जन्म से ब्राह्मण नहीं होते थे, किन्तु ज्ञानी पुरोहितों द्वारा अपने पुत्रों को वैदिक 
शिक्षा देने की परम्परा चल पड़ी । इस प्रकार पिता के उपरान्त पुत्र के पुरोहित बनने 
से धीरे-धीरे पुरोहितवाद एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गया, यद्यपि ऐसे ज्ञानी 
क्षत्रिय भी हुए जिन्होंने ऋषि या ब्राह्मणों की पदवी पायी। बिदेह जनक, राजा अजात- 
शत्रु इत्यादि ऐसे ही उदाहरण हैं । ब्राह्मणों के वैदिक शञान प्राप्त करने की परम्परा 
ने क्षत्रिय और वैश्यों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर डाल दिया । इस 
उत्तरदायित्व के कारण समाज में उन्हें एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया । वे सम्पूर्ण 
जाति के पथ-प्रदर्शक और प्रमुख शिक्षक बन गये । आगे चलकर इसी प्रमुखता ने 
ब्राह्मणों को समाज में प्रथम स्थान दिया और उनकी उपमा मस्तिष्क से दी जाने लगी । 
धर्म-कार्यों, जैसे, जन्म, उपनयन, विवाह व मृत्यु इत्यादि में पुरोहितों की उपस्थिति 
अनिवार्य हो गयी ।' इस प्रकार पुरोहितवाद एक पेशे या उद्यम के रूप में प्रस्फुटित 
हुआ । पुरोहित लोग अपनी सन्तान को पुरोहित-कार्य में निपुण व दीक्षित करने लगे 
और यही कर्म शताब्दियों तक ब्राह्मणों का प्रमुख उद्यम रहा । आधुनिक युग में भी 
इसके भग्नावशेष विद्यमान हैं । 
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(2) क्षत्रिय--यह कहा जा चुका है कि समय के साथ ही साथ क्षत्रियों और 
वैश्यों के लिए वेद का अध्ययन एक गौण बात हो गयी । वेद-वेदांगों तथा उपनिषदों 
से उनका साधारण परिचय भर उनके लिए पर्याप्त समझा गया । 500 ई० पृ० में 
ही वेदांगों का विकास होने लगा और कानून व व्याकरण के स्कूल स्थापित होने लगे 
थे । सूत्र-युग में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की रचना हुई जिनमें क्षत्रिय राजाओं के 
कतंव्यों और अधिकारों का उल्लेख है । ये धर्मशास्त्र ही कानून ग्रन्थ एवं राजनीतिक 

ग्रन्थ थे । आगे चलकर नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र की रचना भी इन्हीं के आधार पर 
हुई । यद्यपि आपस्तम्भ, बुद्धायण एवं वशिष्ठ के धमंसूत्रों में क्षत्रिय राजकुमारों के 
लिए अध्ययन-विषयों का उल्लेख नहीं है, किन्तु गौतम ने बताया है कि राजकुमार 
को 'तीन वेद तथा तकंशास्त्र' का ज्ञाता होना चाहिए । वास्तव में क्षत्रियों का प्रमुख 
कर्म तो देश की सुरक्षा, आन्तरिक व्यवस्था और शासन-कार्य था । इस कार्य को 
योग्यतापूवंक सम्पादित करने के लिए मानसिक शिक्षा की तो आवश्यकता थी ही 
किन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता थी सैनिक-शिक्षा की । यही कारण था कि वेदिक 
शिक्षा के साथ ही साथ क्षत्रिय बालकों को अस्त्र-शस्त्र एवं युद्धकला की शिक्षा भी दी 
जाती थी । उनके जीवन का एक बड़ा भाग युद्धकला की ही शिक्षा में व्यतीत होता 
था । रामायण में दशरथ के पुत्रों को विद्यार्थी काल में सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने का 
उल्लेख है ।!? राम का कतंव्य ही दुष्टों का दमन और दीनों का संरक्षण माना गया 
है | उन्होंने समय-समय पर बाली, कुम्भकर्ण व रावण इत्यादि का अपनी सैनिक योग्यता 
के द्वारा बध किया और धर्मराज्य की स्थापना की । महाभारत में तो हमें प्राचीन 
भारतीय युद्धकला अपने चरम विकास को पहुँची हुई मिलती है। यह महायुद्ध सम्भवत: 
संसार का सर्वप्रथम महायुद्ध था जिसमें इतने विशाल स्तर पर युद्ध किया गया हो । 
कौरवों व पाण्डवों को द्रोणाचाये द्वारा सेनिक-शिक्षा दिये जाने का उल्लेख महाभारत 
में मिलता है। यह स्मरणीय है कि ब्राह्मण न केवल बौद्धिक शिक्षा में ही सिद्धहस्त थे, 
अपितु सैनिक-शिक्षा में भी बहुत से ब्राह्मण निपुण थे, जैसा कि परशुराम व गुरु 
द्रोणाचार्य के उदाहरणों से प्रतीत होता है। सैनिक-शिक्षा शूद्रों के लिए वर्जित थी, अथवा 
कम से कम इतना तो अवश्य था कि उच्च वर्ण के कहे जाने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय 
बालकों के साथ शूद्र बालकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी । 

सूत्र-युग में क्षत्रियों के कतंव्य और अधिकारों का अच्छा विकास हुआ । 
फलत: क्षत्रिय शिक्षा भी विकसित हुई । कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना भी इसी 
काल में हुई जिसमें क्षत्रियों की शिक्षा के विषय में बहुत विशद्‌ वर्णन है। चाणक्य ही 
तो नन्दवंश के उन्मूलन का कारण था। उसने चन्द्रगुप्त मौय नामक क्षत्रिय राजकुमार 


0 पिता दशरथों दष्ठो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा 
लें जापि मनुज व्याप्ता वैदिकाध्ययने रत: 
पित शुश्नूषण रता धन्‌वेंदे व्‌ निष्ठिताः । “-बालकाण्ड अ० १८ 
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को राजनीति, युद्धस्‍ला तथा शासन-कला में निपुण करके नन्द साम्राज्य के स्थान पर 
एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्साहित किया था । 

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में राजकुमारों की शिक्षा के लिए चार विज्ञानों का 
उल्लेख है--() अन्विक्षकी, अर्थात्‌ सांख्य, योग तथा लोकायत का ज्ञान, (2) तीन 
वेद, (3) वार्ता, और (4) दण्डनीति । वार्ता में कृषि, पशु-पालन तथा व्यापार का 
ज्ञान कराया जाता था । उसी प्रकार दण्डनीति में शासन, कानून तथा राजनीति का 
ज्ञान सम्मिलित था । विशेष विद्याओं की शिक्षा के लिए विशेष समय भी नियुक्त थे, 
जैसे दोपहर से पूर्व सैनिक-शिक्षा, हाथी व घोड़े की सवारी, रथ चलाना तथा हथियार 
चलाना और दोपहर के उपरान्त इतिहास व पुराणों का अध्ययन व श्रवण । इतिहास 
में पुराण, आख्यायिका, इतिवृत्त, उदाहरण, धमंशास्त्र और अथंशास्त्र सम्मिलित थे । 
कहानियों के रूप में राजनीतिक शिक्षा भी दी जाती थी जैसा कि पंचतन्त्र और 
हितोपदेश की आख्यायिकाओं से प्रकट होता है, अथवा आगे चलकर जातक कहानियों 
से स्पष्ट है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षत्रिय राजकुमार को व्यावहारिक ज्ञान दिया 
जाता था जिसका उसके भावी जीवन के प्रमुख उद्यम से सम्बन्ध था । एक क्षत्रिय 
राजा के लिए अन्य तीन वर्णो के ज्ञान, उद्यम तथा शिक्षा-पद्धति से भी विज्ञ होना 
अनिवायं था । राजकमारों के अतिरिक्त साधारण क्षत्रिय जनता के लिए भी उपनयन 
आवश्यक था । वेद तथा उपनिषदों का अध्ययन उनके लिए उतना आवश्यक नहीं था 
जितना कि एक ब्राह्मण बालक के लिए था । सैनिक-शिक्षा अवश्य क्षत्रिय जनता के 
लिए अनिवाय थी । अधिकतर क्षत्रियों का उद्यम सैनिक-उद्यम ही था, राजदरबारों में 
तथा सेनाओं में प्रविष्ट होकर ये लोग सुरक्षा तथा शासन-कार्य में क्षत्रिय राजाओं 
की सहायता करते थे । शिक्षा देने का कार्य तो ब्राह्मणों ने अपने लिए ही सुरक्षित 
कर लिया था और क्षत्रिय इत्यादि अन्य वर्णों के लिए उसे निषिद्ध कर दिया था । 
इस प्रकार समाज में उन्हीं का बौद्धिक एकाधिकार रहा; यहाँ तक कि क्षत्रिय 
कुमार के सिहासनारूढ़ होने के उपरान्त भी उसे ब्राह्मणों का दास रहना पड़ता था 
और समय-समय पर ब्राह्मण उसकी शासन सम्बन्धी, घामिक, सामाजिक, आन्तरिक 
व व्यक्तिगत बातों में हस्तक्षेप करते देखे जाते थे । किन्तु साथ ही ऐसा देखने को भी 
मिलता है कि वदिक शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों में, जब तक कि वर्ण-व्यवस्था जटिल 
नहीं हुई थी, अब्राह्मण भी वैदिक विषयों का शिक्षण देते थे । ऋग्वेद के तृतीय मण्डल 
में क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र के वंशजों द्वारा रचित मन्त्र पाये जाते हैं । इसी प्रकार 
उपनिषदों के दर्शन के विस्तार और व्याख्या करने में क्षत्रिय शिक्षकों का बड़ा हाथ था। 
यहाँ तक कि बहुत से ब्राह्मण-शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय शिक्षकों या दार्श- 
निकों के पास जाया करते थे । इन शिक्षकों में अश्वपति, जनक तथा प्रवाहरण, जैवलि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार कुछ ब्राह्मणों द्वारा भवैदिक विषय के शिक्षक बनने 
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की प्रथा भी प्रचलित थी । अवेदिक विषयों में अधिकांशत:ः सैनिक-शिक्षा, औद्योगिक व 
व्यापारिक शिक्षा, चिकित्सा व सपंदंश-चिकित्सा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

(3) वेश्य--क्षत्रिय-शिक्षा के उपरान्त वैश्य तथा शुद्रों की शिक्षा का प्रश्न 
आता है। यह तो निविवाद है कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति या वर्ग के भावी उद्यम का 
प्रश्न हल करती है । वैश्यों का प्रमुख उद्यम कृषि तथा व्यापार था, अतः उन्हें कृषि, 
पशु-पालन और व्यापार की शिक्षा दी जाती थी । वैश्यों की शिक्षा भी ब्राह्मणों के 
नियन्त्रण के अन्तग्गत थी। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की भाँति वैश्यों का भी उपनयन- 
संस्कार होता था । इसी के उपरान्त विद्यारम्भ होता था। उन्हें भी वेदों का प्रारम्भिक 
ज्ञान प्राप्त करना होता था; किन्तु जेसा कहा जा चुका है, उनका तो प्रधान उद्यम 
कृषि, पशु-पालन तथा व्यापार था, अतः उन्हें इनके व्यावहारिक ज्ञान की अधिक 
आवश्यकता थी । वेदाध्ययन उनके लिए गौण था । उन्हें तो अपने व्यवसाय के अनुरूप 
ही शिक्षण मिलना चाहिए था| अतः उनके लिए उसी की व्यवस्था थी । यह कहा 
गया है कि एक वैश्य को यह अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए कि वह पशु कभी 
नहीं रखेगा । उसे हीरा-जवाहिरात का मुल्य, उनकी परख, सूत का ज्ञान, मसालों तथा 
सुगन्धियों का ज्ञान, खेत बोना, अच्छे-बुरे खेतों का ज्ञान, खाद का ज्ञान, नाप-तोल के 
बाँटों का ज्ञान तथा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वस्तुओं में लाभ व हानि का ज्ञान 
अनिवाय था । इस सम्बन्ध में उसे आथिक भूगोल एवं व्यापारिक भूगोल का भी 
अध्ययन करना होता था, तथा भिन्न-भिन्न देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखने के 
लिए वहाँ की माँग व उत्पादित वस्तुओं की पूति से परिचित होना पड़ता था। भिन्न- 
भिन्न भाषाओं का ज्ञान, मजदूरी देने के नियम तथा क्रय-विक्रय के नियम का ज्ञान 
एक वैश्य के लिए आवश्यक माना गया था । इस सम्पूर्ण ज्ञान के लिए गणित, साधारण 
भूगोल, आथिक तथा व्यापारिक भूगोल, कृषि विज्ञान तथा व्यापार-पद्धति का अध्ययन 
आवश्यक था । अधिकतर बालक यह ज्ञान व्यावहारिक रूप में अपने पिताओं से प्राप्त 
करते थे। बेदिक अध्ययन के लिए उन्हें पू्व॑स्थित नियमित ब्राह्मण स्कूलों में ही अध्ययन 
करना पड़ता था । कृषि और व्यापार प्राय: अनुभव व अभ्यास से सीखे जाते थे । 

(4) शूद्र--शूद्रों के लिए किसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी । उनका 
तो प्रमुख उद्यम सेवा करना ही था तथापि उनकी शिक्षा बहुत कुछ वैश्यों से मिलती- 
जुलती थी । कृषि, गौ-पालन, पशु चराना, डेरी व्यवसाय तथा भिन्न-भिन्न कला-कौशल 
व हस्तकलाएँ इत्यादि शूद्र लोग भी सीखते थे । इस प्रकार देश के आथिक विकास में 
शूद्रों का एक प्रमुख हाथ था। दिवजन-विद्या' जिसमें आचार्य शंकर के अनुसार 
नृत्य, संगीत, वाद्य, सुगन्धि तथा वस्त्रों का रंगना इत्यादि विषय सम्मिलित थे, शूद्रों 
को पढ़ायी जाती थी । इसके अतिरिक्त कताई, बुनाई तथा ब॒स्त्रों की छपाई का कार्य 
भी शुद्र ही करते थे । इन कार्यों के सीखने के लिए नियमित व्यावसायिक विद्यालय 
नहीं थे । ये तो घरेलू रूप से वंश-परम्पराओं द्वारा ही सीखी जाने वाली विद्याएँ 
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थीं । अस्त्र-शस्त्र बनाना, रथ बनाना, शिल्पकला, वास्तुकला तथा चित्रकला का कायें 
भी अधिकतर वही वर्ग करता था जो शूद्र कहलाता था| इनको सिखाने वाले शिक्षकों 
का भी उल्लेख मिलता है । नारद स्वयं एक ऐसे शिक्षक थे । इसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य ब्राह्मण भी लौकिक विषयों की शिक्षा देते हुए पाये जाते हैं । मछुए, संपेरे तथा 
चिड़ीमार भी शृद्र कहलाते थे और वंश-परम्परागत पद्धति से अपनी कला को अपने 
प॒वेजों से प्राप्त करते थे । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णों की भिन्न-भिन्न का्य-व्यवस्थाएँ थीं । अपने-अपने 
कतंव्यों का पालन करते हुए सभी वर्ग राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे । समाज के सर्वा- 
गीण विकास के लिए आर्यों ने इस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना था । इनके अतिरिक्त 
भी प्राचीन भारत में कुछ ऐसी विद्याएँ थीं जो तत्कालीन विश्व-इतिहास में अद्वितीय मानी 
जा सकती हैं । इनमें से कुछ प्रमुख विद्याओं का हम नीचे संक्षेप में उल्लेख करते हैं । 
आयुर्वेद अथवा चिकित्साशास्त्र 

प्राचीन भारतीय विद्याओं में चिकित्साशास्त्र प्रमुख विद्या है। ऋग्वेद काल 
से ही इसका क्रमिक विकास प्रारम्भ हो गया था और सिकन्दर के आक्रमण के समय 
तक हम देखते हैं कि यह विद्या अपने चरम को पहुँच चुकी थी । जातक कथाओं में 
भी हमें चिकित्सा विज्ञान का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बड़े-बड़े 
गम्भीर चीर-फाड़ सम्बन्धी का्ये तक किये जाते थे। यह शिक्षा प्राय: व्यक्तिगत शिक्षकों 
द्वारा दी जाती थी । संस्कृत का ज्ञान विद्यार्थी के लिए अनिवाय था, क्‍योंकि आयुर्वेद 
के सभी ग्रन्थ इसी भाषा में थे। इस विज्ञान के विद्यार्थी का उपनयन भी अलग 
होता था, भले ही उसने अपने वर्ण के अनुसार पहले उपनयन करा लिया हो। 
यह उपनयन केवल उसी छात्र का हो सकता था जो पूर्ण स्वस्थ व उच्च चरित्र का 
हो; शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों, जेसे आँख, नाक, जिह्ठा तथा दाँत इत्यादि स्वस्थ हों; 
नैतिक साहस, घेयें, विनय, बुद्धि, उदारता, लगन, अध्यवसाय तथा कष्ट-सहिष्णुता 
इत्यादि अन्य गुण आयुर्वेद के एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक थे। आधुनिक काल में भी 
एक पृव॑-परीक्षा (प्रीमेडीकल एक्जामिनेशन) होती है जिसके अनुसार चिकित्सा विज्ञान 
के विद्यार्थी के अन्दर इस व्यवसाय सम्बन्धी योग्यताओं के अस्तित्व की परीक्षा करने 
की चेष्टा की जाती है। किन्तु जब हम अपनी प्राचीन प्रणाली को देखते हैं तो हमें 
केवल आश्चय होता है कि किस प्रकार उन लोगों का ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो गया 
था। उन्होंने भलीभाँति जान लिया था कि एक चिकित्सक को पूर्ण स्वस्थ, सुन्दर तथा 
चरित्रवान्‌ होना चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उसके अन्दर सच्चाई, 
निर्लोभ, निष्काम सेवा तथा विनय होनी चाहिए । अपने विज्ञान में अनुसन्धान करने की 
क्षमता के लिए उसके अन्दर बुद्धि, अदम्य उत्साह, कल्पना, धैयं तथा अध्यवसाय होना 
चाहिए। यही कारण था कि प्राचीन आयुर्वेद का इतना विकास हुआ । आधुनिक 
चिकित्साशास्त्र का विद्यार्थी केवल अपनी बुद्धि की परीक्षा देता है और अपने अन्य 
साथियों की अपेक्षा कुछ अंक अधिक पाने पर ही एक चिकित्सक बनने के योग्य समझ 
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लिया जाता है | इसका जीवन से क्‍या सम्बन्ध है ? इसमें आत्मा का पूर्ण अभाव है । 
केवल शास्त्र-ज्ञान को ही प्रधानता दी गयी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज 
हम बहुत से चिकित्सकों को पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए नहीं, अपितु उसका 
शोषण करते हुए पाते हैं । 

आयुर्वेद-उपनयन में चारों वर्णों के बालकों को दीक्षित किया जा सकता था । 
इस प्रकार दीक्षित विद्यार्थी को कुछ मर्यादाओं के लिए वचनबद्ध होना पड़ता था। 
उपनयन के उपरान्त विद्यारम्भ होता था। शिक्षक के द्वारा पदों और श्लोकों का 
धीरे-धीरे अध्ययन करके विद्यार्थी सम्पूर्ण आयुर्वेद ग्रन्थों को समाप्त कर डालते थे । 
इन ग्रन्थों को उन्हें न केवल कंठाग्र ही करना पड़ता था, अपितु उनका अर्थ भी समझना 
पड़ता था। केवल रटने वाले विद्यार्थी की सराहना नहीं की जाती थी । 

आयुर्वेद का अध्ययन चिकित्सा विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं, जैसे रोग- 
निदान, औषधि, शल्य (सर्जरी), विष, सपंदंश, रक्त-परीक्षा तथा अस्थि इत्यादि में होता 
था । एक विभाग के विद्यार्थी परामर्श तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य 
विभाग के आचार्यों के पास जाते थे । एक चिकित्सक के लिए “बहुश्नुता' होना आवश्यक 
था; अर्थात्‌ जब तक उसे अनेक विज्ञानों का बोध नहीं होता था तब तक उसे सफलता 
मिलना असम्भव था । सम्पूर्ण विज्ञानों को प्रधानत: 'शास्त्र' और 'प्रयोग' अर्थात्‌ थ्योरी 
और प्रैक्टिस में विभाजित कर दिया गया था । दोनों का ज्ञान अनिवार्य था। केवल 
एक का ज्ञान रखने वाला तथा उसके द्वारा जनता में अपने अधूरे ज्ञान के द्वारा 
अभ्यास करने वाला व्यक्ति राज्य की ओर से दण्डित किया जाता था । 

प्रोफेसर अलतेकर ने बताया है कि शल्य (सर्जरी) का शिक्षण किस प्रकार दिया 
जाता था । 'प्रारम्भ करने वाले विद्यार्थियों को पहले तो यन्त्र और औजारों को 
पकड़ना और उनका प्रयोग बताया जाता था, जिनका प्रयोग वह खीरा, खरबूज 
तथा तरबूज पर शिक्षक के निरीक्षण के अन्तगगंत करते थे । छेदन-कार्य' मृतक 
पशुओं की रक्त-शिराओं पर करके विद्यार्थियों को दिखाया जाता था; छूरी पकड़ना 
सूखे अलाबू के फलों पर; चर्म-छीलन खाल के बालदार सूखे टुकड़ों पर; सीना चमड़े 
तथा कपड़े के पतले टुकड़ों पर; पट॒टी बाँधना भूसा भरी हुई मनुष्य की आक्ृतियों पर 
तथा जलाने वाली रसायन का प्रयोग मांस के कीमल टुकड़ों पर करके सिखाया जाता 
था। इस प्रकार नवीन विद्यार्थी को वास्तविक रोगों तक धीरे-धीरे लाया जाता था 
और घाव में से छूरी खींचने, घाव साफ करने तथा शरीर के रुग्ण भाग को चाकू 
द्वारा छेदने या काटने की आज्ञा दी जाती थी ।”! केवल पुस्तक के द्वारा ही शल्य- 
शास्त्र का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, अतः मृतक मानव-शरीरों को चीर-फाड़कर देखा 
जाता था। सुश्रता में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कालान्तर में बौद्ध तथा 
जैन धर्म का भारत में प्रचार हो जाने से शल्य विद्या को बहुत आधात लगा और क्रमश: 
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हसका पतन हो गया, क्योंकि अहिसा धर्म के अनुयायी इस कार्य से घृणा करते थे। 
वैसे तो इसका अध्ययन विद्यार्थी व्यक्तिगत शिक्षकों के साथ करते थे, किन्तु कुछ ऐसे 
शिक्षा केनद्रों के भी उदाहरण हैं जहाँ आयुर्वेद तथा चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती थी और जिनसे बड़े-बड़े चिकित्सालय सम्बन्धित थे । पाटलिपुत्र में एक ऐसा 
चिकित्सालय था जहाँ विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे । तक्षशिला का 
उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है। 

आयुर्वेद का शिक्षा-काल प्राय: दीघे था । अधिकतर विद्यार्थी आयुर्वेद का सम्पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करते थे, किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कुछ विद्यार्थी विशेष रोगों में विशेष 
योग्यता प्राप्त करके प्रधानतः उन्हीं के चिकित्सक बनते थे, शिक्षा-काल के उपरान्त 
परीक्षा होती थी। अयोग्य चिकित्सकों को राज्य की ओर से चिकित्सा करने का 
निषेध था । इसके लिए जिसके पास सम्राट की ओर से आज्ञापत्र होता था वही 
व्यक्ति उस उद्यम को कर सकता था । 

इस प्रकार प्राचीन भारत में चिकित्साशास्त्र की पर्याप्त उन्नति हुई । विद्यार्थी के 
समक्ष निष्काम सेवा का महान्‌ आदर्श था। दीक्षान्त भाषण या 'समावतंन' के 
समय आचार्य अपने शिष्यों को इसी उद्यम सम्बन्धी महान्‌ आदर्शों से प्रेरित करके 
समाज के समक्ष भेजते थे । चिकित्सकों का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था । विदेशों तक में 
उनकी कीति थी । 8 वीं शताब्दी में तो अरब के खलीफा ने भारतीय चिकित्सकों को 
अपने यहाँ निमन्त्रित किया था और वहाँ के राज्य चिकित्सालय में शिक्षण-कार्य के 
लिए रखा था। “खलीफा हाख्न ने हिन्दू चिकित्सा और औषधि का अध्ययन 
करने के लिए अनेक विद्यार्थियों को भारत भेजा था तथा लगभग 20 चिकित्सकों को 
बगदाद जाने के लिए और वहाँ जाकर राज्य चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा 
अधिकारी के पदों पर कार्य करने और संस्कृत के आयुर्वेद ग्रन्थों को अरबी भाषा में 
अनुवाद करने के लिए आमन्त्रित किया था ।! माणिक्य इनमें सर्वविस्यात था । 

चरक, सुश्रुता तथा धन्वन्तरि अन्य महान्‌ आयुर्वेदाचार्य थे जिनके विषय में 
यह ख्याति थी कि ऐसा कोई रोग नहीं था जिसकी चिकित्सा ये न कर सकते थे । 
संक्षेप में, प्राचीन भारतीय चिकित्साशास्त्र एक विकसित उपयोगी विज्ञान था जिसके 
लिए भारत अभिमान कर सकता है । 
पशु-चिकित्सा 

मनुष्य-चिकित्सा के अतिरिक्त भारत में पशु-चिकित्सा की शिक्षा का भी विकास 
हुआ । सालिहोत्र को इसका जन्मदाता माना जाता है। अश्व-रोगों तथा जिकित्सा में 
पाण्डव-बन्धु नकुल और सहदेव भी दक्ष माने जाते थे | भारत प्राचीन काल से ही एक 
कृषि-प्रधान देश रहा है और कृषि भी यहाँ छोटे स्तर पर पशुओं के द्वारा होती रही है; 
अतः पशुओं के रोगों और उनके निवारण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवाय था । इतना ही 
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नहीं, सम्नाटों के यहाँ अश्व व गज सेनाएँ रहती थीं। इन पशुओं के रोगों की चिकित्सा 
करने के लिए कुछ पशु-चिकित्सकों को शिक्षण देना भी आवश्यक हो गया । अत: इस 
विज्ञान का विकास हुआ । किन्तु इनकी शिक्षा देने के नियमित विद्यालयों का उल्लेख 
नहीं मिलता । बहुत सम्भव है कि परम्परागत ज्ञान को व्यावहारिक शिक्षा द्वारा निपुण 
व्यक्तियों की शिष्यता में रहकर ही विद्यार्थी इसे सीखते होंगे । 
सेनिक-शिक्षा 

सैनिक विज्ञान 'धनुर्वेद' के नाम से पुकारा जाता था । वशिष्ठ-रचित धनुर्वेद- 
संहिता के अनुसार एक सैनिक विद्यार्थी द्वारा उपनयन-संस्कार सम्पादित किया जाता 
था जिसे एक अस्त्र दिया जाता था; उसी समय एक वेद-मन्त्र का उच्चारण किया 
जाता था । विशेषत: क्षत्रिय लोग ही इस विद्या में निपुण किये जाते थे, यद्यपि ब्राह्मण 
और शुद्रों के द्वारा इसे सीखे जाने के उदाहरण भी हैं। आचार्य का कार्य तो प्राय: 
ब्राह्मण ही करते थे, किन्तु अब्नाह्मण भी सैनिक-शास्त्र के शिक्षक थे । प्रारम्भिक वेदिक 
काल में युद्ध विज्ञान व युद्धस्‍ला की अच्छी उन्नति हुई, क्योंकि जब आर्यों को द्रविणों 
से युद्ध करना पड़ा था उस समय युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र-शस्त्र प्राय: धनुष-बाण, 
तलवार, गदा, ढाल तथा भाला इत्यादि थे । रथ-युद्ध का बहुत प्रचार था | महाभारत 
काल में तो युद्धकला के विकास की पराकाष्ठा ही हो गयी । महाभारत में ऐसे अस्त्र- 
शस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आधुनिक काल के विश्व-विनाशकारी अणुबम इत्यादि से 
मिलते-जुलते हैं । राम-रावण युद्ध में भी अनेक विचित्र अस्त्रों के उपयोग का उल्लेख है । 
उपनिषदों में युद्धपोत का भी वर्णन मिलता है। 

प्राचीन काल में सेनिक-शिक्षा न केवल राज्य के द्वारा ही दी जाती थी, अपितु 
व्यक्तिगत रूप से भी दी जाती थी । प्राय: प्रत्येक गाँव में इसके शिक्षण-शिविर होते थे 
जहाँ ग्रामीणों को आत्मरक्षा के लिए शिक्षित किया जाता था । ऐसा भारत के विभिन्न 
भागों में होता था । इसके अतिरिक्त कुछ नियमित केन्द्र भी थे जहाँ सैनिक-शिक्षा दी 
जाती थी । भारत की सीमा पर स्थित तक्षशिला एक ऐसा नगर था जहाँ भिन्न-भिन्न 
भागों से एकत्रित होकर विद्यार्थी सैनिक-शिक्षा प्राप्त करते थे | सिकन्दर के आक्रमण 
के उपरान्त देश में सैनिक-शिक्षा का एक नया रूप प्रारम्भ हुआ । कुछ लोग व्यक्तिगत 
रूप से संगठित सैनिक शिक्षालय चलाने लगे । वे राजाओं को आवश्यकतानुसार युद्ध 
में सैनिक देते थे और भेंट में भूमि, धन तथा अश्व प्राप्त करते थे। राजा लोग अपने 
राजकुमारों को सुदूर-केन्द्रों में शिक्षा के लिए भेजते थे । वहाँ शिक्षकों द्वारा, जो 
भिन्न-भिन्न भागों से निमन्त्रित किये जाते थे, सैनिक-शिक्षा दी जाती थी । इस प्रकार 
प्राचीन काल में सैनिक-शिक्षा का आदर्श बहुत ऊेचा था । एक सुसंगठित उद्यम तथा 
देश-रक्षा के एक शक्तिवान्‌ साधन के रूप में प्राचीनकालीन सैनिक-शिक्षा देश के लिए 
अत्यन्त हितकारी थी । 
ललित कलाएँ एवं हस्तकलाएँ 

नृत्य, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला, लकड़ी का काम तथा लोहारी 
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इत्यादि कुछ ऐसी कलाएँ थीं जिनके द्वारा देश की जनसंख्या का बड़ा भाग जीविका 
कमाता था । प्राचीन भारत की ये कलाएँ आज भी विश्वविख्यात हैं। प्रारम्भिक 
बेदिक युग में हस्तकलाओं और कृषि का बड़ा सम्मान होता था। आर्यों का प्रमुख 
उद्यम कृषि ही था | ऋग्वेद तथा अथवंबेद में ऐसे मन्त्र हैं जिनके द्वारा कृषि के सम्पन्न 
होने, उचित जल-वृष्टि होने तथा अनुकूल ऋतुएँ होने की प्रार्थना की गयी है। कालान्तर 
में जातिवाद के जटिल हो जाने से ये कलाएँ हेय समझी जाने लगीं और इनकी शिक्षा 
केवल शूद्रों को ही दी गयी । वैश्य और शूद्र जो इन कलाओं को सीखते तथा इनके 
द्वारा जीविकोपाज॑न करते थे, निम्न वर्ण के माने जाने लगे । उच्च वर्ग के लोग इनके 
कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और हाथ से कार्य करना भी हेय समझा जाने 
लगा, यहाँ तक कि उचित संरक्षण के अभाव में भारतीय ललित कलाओं तथा जनोपयोगी 
हस्तकारयों का पतन होने लगा । 

इन कलाओं की शिक्षा प्रायः सुसंगठित व नियमित विद्यालयों द्वारा नहीं दी 
जाती थी । विद्यार्थी किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जो इस उद्यम को करता चला आ रहा 
है, कुछ दिनों तक शिष्यता स्वीकार करता था और इस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
करके कुशलता प्राप्त करता था । अधिकांश में ये कलाएँ जातिगत हो गयीं और इनकी 
शिक्षा पिता के द्वारा पुत्र को दी जाने लगी । गाँव-गाँव में शिल्पकार, चमंकार, बढ़ई, 
लोहार व स्वणंकार रहते थे जो समाज की आवश्यकताओं की पूति करते थे। आज 
भी भारतीय गाँवों में ये सामाजिक संगठन जीवित हैं, क्योंकि वर्तमान काल में भी 
ग्राम प्रायः कृषि पर उतने ही अवलम्बित हैं जितने प्राचीन काल में थे । बढ़ई, चमार, 
लोहार, कुम्हार व धोबी इत्यादि के उद्यम तो कृषि-कार्य के सहायक उद्यम थे, अतः ये 
परम्परागत शताब्दियों से जीवित हैं, यद्यपि अब इनके अन्दर कला व निपुणता की 
इतनी उत्तमता नहीं रही जितनी प्राचीन भारत में थी । 

ऋग्वेद काल में उद्यम जाति या वर्ण के ऊपर निर्भर नहीं थे। उस समय तो 
शिक्षा का उद्देश्य धामिक था, किन्तु यह धामिक या दाशनिक स्वरूप केवल उन्हीं 
व्यक्तियों के लिए था जो वास्तविक संसार की समस्याओं से ऊँचे उठकर एक दिव्य 
कल्पना लोक में निवास कर सकते थे; किन्तु जनसाधारण के लिए शिक्षा का उद्देश्य 
यह नहीं था । जनसाधारण तो उस समय भी समाज की भौतिक उन्नति के लिए 
प्रयत्मशील था । आथिक जीवन के निर्माण के लिए उस समय भी पर्याप्त लौकिक 
शिक्षा थी । ऋग्वेद युग “राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों, जेसे आथिक, राजनीतिक, 
धामिक उन्नति के लिए विख्यात है, तथा सम्य जीवन की कला, कारीगरी, कृषि, 
व्यवसाय तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इससे प्रकट होता है कि अवश्य उस समय 
सब प्रकार की औद्योगिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था रही होगी । 
वास्तव में, इन कलाओं और व्यवसायों के विकास के फलस्वरूप ही वर्ण-व्यवस्था का 
श्रम-विभाजन के रूप में जन्म हुआ । यहाँ तक कि उच्च अवस्था पर पहुंचे हुए ऋषि 
भी यह नहीं चाहते थे कि अपने सम्पूर्ण परिवार को धामिक वृत्ति अपनाने को बाध्य 
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करें। केवल अधिकारी ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके समाज का पथ-प्रदर्शन करते 
थे | शेष जो उसमें अयोग्य होते, वे हल तथा करघा पर कार्य करने भेज दिये जाते थे । 
इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 'वणिज' और “वाणिज्य' शब्द भी मिलते हैं। इससे आभास 
होता है कि उस समय देश के आर्थिक निर्माण के लिए वाणिज्य की शिक्षा भी दी 
जाती थी, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । 

उत्तर वैदिक काल में कलाओं और हस्तकलाओं के चुनने का कार्य स्वतन्त्र था, 
यदि बालक के अभिभावक अपनी अनुमति दे दें। भारतीय शिक्षा का आधार उसकी 
दाशंनिक उच्चता है और प्रधानतः आथिक या भौतिक उन्नति को कभी भी अन्तिम 
उद्देश्य नहीं माना गया, अपितु उसे अन्तिम उद्देश्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करने में एक 
साधन माना गया । अतएव उत्तर वदिक काल में भी लोगों की अन्तप्रवृत्ति आध्यात्मिक 
बनी रही । इसका प्रभाव तत्कालीन शिल्पकला तथा मूतिकला पर भी पड़ा । धामिक 
भावनाओं से प्रेरित होकर कलाकारों ने उच्च कोटि की कला का प्रदर्शन किया और 
कला की वह अमर सृष्टि की जिसके लिए भारत प्राचीन काल से सम्य संसार की ईर्ष्या 
का कारण बना रहा । कलाकारों ने कला को भी आराधना के रूप में माना था । 

इन कलाओं की शिक्षा का कार्य, जैसा कहा जा चुका है, अधिकतर कारीगरों 
के कार्यालयों में उन्हीं के संरक्षण में होता था | इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से भी 
'्रेणी! नामक संस्थाओं द्वारा कलाएँ सिखायी जाती थीं । भिन्न-भिन्न व्यवसायों के 
लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ थीं । ४ स्मृतियों में कृषक श्रेणी, ग्वाल श्रेणी, व्यापारी 
महाजन श्रेणी, कारीगर श्रेणी, जिसमें वृहस्पति ने कलाकार अथवा चित्रकार श्रेणी को 
भी सम्मिलित कर लिया है, तथा नृत्यकार श्रेणी का उल्लेख है । ये ही सब मिलाकर 
कला और कारीगरी के विद्यालय थे और कुटीर-उद्योगों के रूप में कार्य करते थे । इन्हीं 
श्रेणियों में कारीगरी के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक ज्ञान प्रदान किया जाता था । 

इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय साहित्य में 64 कलाओं का भी उल्लेख है । 
भागवत पुराण, रामायण, महाभाष्य तथा कामसूत्र इत्यादि ग्रन्थों में इन 64 कलाओं 
के नाम आये हैं। इसके अतिरिक्त माध, वामन और भवभूति ने भी इनका उल्लेख 
किया है । जैन और बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में भी ललित-विस्तार, जातक माला, कस्पसृत्र, 
ओऔपपातिक सूत्र अर्थात्‌ प्रश्न-व्याकरण सूत्र में भी इन कलाओं के विषय में कहा गया 
है। इन कलाओं में प्रमुख नृत्य, संगीत, श्ंगार, चित्रकला, अभिनय तथा मूर्तिकला 
इत्यादि एवं बहुत-सी हस्तकलाएँ; जैसे, कातना, बुंनना, नौका-निर्माण, रथ-निर्माण, 
स्वर्ण-कार्य, चमं-कार्य, काष्ठ-कार्य, सीना, धोना, हल चलाना इत्यादि हैं । 

पाली साहित्य के अनुसार 8 कलाएँ (सिप्प) माती गयी हैं। मिलिन्दपान्ह के 
अनुसार “पवित्र ज्ञान, कानून, सांख्य, न्याय, वेशेषिक, गणित, संगीत, भिषग, चार वेद, 
पुराण, इतिहास, ज्योतिष, तन्त्र, हेतुविद्या, सैनिक-शिक्षा तथा काव्य इत्यादि 9 सिप्यों 


22 #एकेनशिल्पेन पण्येन वा ये जीवन्ति तेषां समूहा: श्रेणी” “+पाणिति । 
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(शिल्पों) का उल्लेख है।” मौयकालीन कौटिल्य के “अर्थशास्त्र” में भी तत्कालीन 
कलाओं का प्रामाणिक उल्लेख है। चाणक्य ने बताया है कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों के 
विभागों के अध्यक्ष होते थे । सभी कलाओं और हस्तकलाओं के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण 
की व्यवस्था थी । एक कोषाध्यक्ष होता था जो “रत्न-परीक्षा' नामक कला से सम्बन्धित 
था । यह मोती, मूंगा, सीप, शंख, हीरा तथा जवाहिरात का कार्य करता था। इसके 
अतिरिक्त चन्दन की लकड़ी का व्यापार, चमड़े का व्यापार, ऊन का व्यापार तथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों, जैसे “दुकल क्षौम (मोटा कपड़ा), 
कौसेय (रेशम) तथा चीन पट्ट” इत्यादि का व्यापार भी होता था। धातु-ब्यवसाय का 
नियन्त्रण खानों के अध्यक्ष “आकराध्यक्ष' द्वारा होता था। यह व्यक्ति धातु, जैसे 
ताँबा, पारद इत्यादि सुलभ धातु-शास्त्र का विशेषज्ञ होता था | इस अध्यक्ष की 
सहायता के लिए उपकरण-सम्पन्न निपुण सहायक होते थे । धातु तथा खान की इस युग 
में बहुत उन्नति हुई । इसके अतिरिक्त 'लोहाध्यक्ष' होता था जो ताँबा, सीसा, लोहा, टीन, 
पारद, पीतल, जस्ता तथा काँसा इत्यादि धातुओं का निरीक्षण करता था। यह 
आकराध्यक्ष के नीचे कार्य करता था । समुद्री खानों से मोती, मूंगा तथा मूल्यवान 
पत्थर और नमक निकालने का काये भी इस युग में होता था। नमक के लिए एक 
अलग विभाग राज्य के अन्तर्गत था । स्वर्ण तथा चाँदी के व्यवसाय के लिए भी राज्य 
की ओर से निरीक्षक होता था । इसके अतिरिक्त कृषि संचालक या नौकाध्यक्ष जल- 
यातायात के मार्गों का नियन्त्रण करता था तथा राज्य की ओर से कर इत्यादि 
वसूल करने, जलयानों को किराये पर उठाने, मछली पकड़ने इत्यादि की व्यवस्था करता 
था । जुआ भी एक कला समझा जाता था जो सीधा राज्य के नियन्त्रण में था, जिसका 
निरीक्षण 'ब्ूताध्यक्ष करता था। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन 
आध्थिक विकास तथा कलाओं और हस्तकलाओं का विशद्‌ चित्रण मिलता है। इससे 
हमें यह भी शात होता है कि जनोपयोगी व्यवसायों में राज्य का नियन्त्रण बढ़ गया था। 
उपसंहार 

इस प्रकार कलाकौशल की शिक्षा प्राचीन भारत में एक लाभदायक और उपयोगी 
व्यावसायिक शिक्षा थी । पिता के द्वारा पुत्र को व्यावहारिक व प्रत्यक्ष शिक्षा दिये जाने 
में शुष्क कृत्रिमता और कक्षा का आडम्बर नहीं था। अपने सम्पूर्ण उत्साह और स्नेह 
के साथ पिता, जो कुछ उसे आता था, अपने पुत्र को बिना छिपाये बताता था । 
इसके अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों की भाँति कलाकौशल में भी लोग धामिक व 
आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करते थे। उस काय के साथ न केवल 
उनके आध्िक स्वार्थ ही रहते थे अपितु हृदय की अनुभूति भी रहती थी । वस्तुतः 
कला में कलाकार अपनी आत्मा की झलक देखता था । यही कारण है कि भारतीय 
कला का अतीत आज भी इतिहास के पृष्ठों में जगमगा रहा है। भारतीय कलाकारों 
व शिल्पकारों ने संसार को वह अमर कृतियाँ भेंट की हैं जो विश्व के अतीत, 
वर्तमान व भविष्य की अमूल्य निधि-स्वरूप हैं । कालान्तर में जो सांस्कृतिक 
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उन्नति भारत ने की उसकी आधारशिला उत्तर वैदिक शिक्षा-कला में रखी जा 
चुकी थी । 

से सारांश 
| 


, उत्तर वेदिककालोन शिक्षा--वंदिक काल में तो पुरोहितवाद का जोर बढ़ 
रहा था किन्तु उत्तर वेदिक काल में जोवन-दर्शन के सृुकष्म व गहनतम तस्‍्तयों का विश्लेषण 
किया जाने लगा । उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि रचनाएँ इसी युग की उपज 
हैं। इस युग में शिक्षा का प्रचार शाखा, चरण, परिषद्‌, कुल व गोत्र इत्यादि संस्थाओं 
के द्वारा हुआ । 

उत्तर घंदिक काल में शिक्षा का प्रसार ओर भी अधिक हुआ । देश भर में ये 
संस्थाएँ फंल गयीं । प्रमुख स्थानों, प्राय: वनों में प्रसिद्ध आश्रम स्थापित हो गये, जो 
कालान्तर में शिक्षा केन्द्र बन गये । 

शिक्षा का उह् श्य शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं था अपितु शिक्षा के द्वारा पूर्ण- 
ब्रह्म या 'ब्रह्मवर्चस' को प्राप्त करना था। अब यज्ञ के स्थान पर 'स्वाध्याय' पर अधिक 
बल दिया जाने लगा । एकान्त स्थान में बैठकर विद्यार्थी बेद, वेदांगय, आरण्यक, उप- 
निषद्‌, इतिहास व पुराण इत्यादि का अध्ययन करते थे । 

शिक्षक का महत्त्व प्रायः उतना ही था जितना कि वेद काल में था। गुरु विद्यार्थी 
का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। उपनयन-संस्कार के उपरान्त विद्यार्थी गुरु-गह 
पर उसकी सेवा करते हुए विद्याध्ययन करता था। विद्यारम्भ |2 वर्ष की आयु में 
होता था, उस समय ही उपनयन-संस्कार पूर्ण किया जाता था। लगभग 25 वर्ष को 
आयु तक विद्यार्थी को ब्रह्मचय की साधना करते हुए विद्याध्ययम करना होता था । 
अध्ययन की समाप्ति पर 'समावतंन' संस्कार को रस्म पूरों की जाती थी । 

शिष्य-गुरु सम्बन्धों की पवित्रता देसी ही थी ज॑सी वेद काल में थी। विद्यार्थी 
'आचायंकुलवासो' कहलाता था। गुरु के लिए भिक्षान्‍्न, इंघन तथा जल लाना, गुरु 
को गायें चराना, सफाई तथा अन्य सेवा करना उसका कतंथ्य था और विद्या प्राप्त 
कर सकने की उसकी पात्रता का झोतक था । राजकुमार अथवा धनिक विद्यार्थी 
गुरुओं की आथिक सहायता भी करते थे । 

इसी प्रकार गुरु भी शिध्यों के प्रति पितृ-सुल्य स्नेहमय व्यवहार करते थे । 

उत्तर बंदिक शिक्षा-प्रणालों में शिष्य प्रमुख था। स्वाध्याय, शास्त्रार्थ, प्रश्नोतर, 
उपदेश या भाषण, मनन व चिन्तन इत्यादि शिक्षण की विधियाँ थीं। अरवण, मनत व॑ 
निदिध्यासन तीन प्रमुख पद्धतियों का वर्णन वहदारण्पक में मिलता है । 

गुरु-गह, परिषद व सम्मेलन तीन प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं के रुप थे जिनके हारा 
ज्ञान विकीर्ण किया जाता था । 

सृत्रकालीन शिक्षा--उत्तर बंदिककालोन शिक्षा-प्रणाली में सृत्र-साहित्य की भी 
अपनी विशेषता है। यह युग 600 ई० पृ० से 200 ई० पु० तक रहा । उपनिषय्‌ 
इत्यादि में वणित विशाल शान-राशि को संक्षिप्त रुप सें कंठस्थ करने योग्य बनाने के 
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लिए छोटे-छोटे सूत्रों की रचना की गयी और बड़े-बड़े गृढ़ विषयों को इन्हीं पत्रों में 
पिरो दिया गया । तत्कालीन शिक्षा का उल्लेख धर्म-सृत्रों में किया गया । भ्रौत सूत्र, 
गह सूत्र, धमम सूत्र तथा सुल्व सृत्र के रूप में इस साहित्य का सृजन हुआ । इस युग की 
शिक्षा की विशेषता हे विभिन्न विषयों में विद्याथियों का विशिष्टीकरण प्राप्त करना । 
रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, व्याकरण एवं न्यायशास्त्र व मीमांसा का इस युग में 
पर्याप्त विकास हुआ । आध्यात्मिक जीवन के साथ हो साथ भोतिक जोवन भी 
विकसित करने की व्यवस्था तत्कालोन शिक्षा-पद्धति में थी । नृत्य, संगीत व अथशास्‍्त्र 
एवं कलाकौशल का विकास भी इस युग की शिक्षा-प्रणाली की एक विशेष देन है। 

दर्शनशास्त्र का चरम विकास भी सृत्रकालीन साहित्य को विशेषता है। दर्शन 
को इस युग में छह प्रमुख शालाएँ विकसित हुईं--(!) सांड्य, (2) योग, (3) न्याय, 
(4) वेशेषिक, (5) कर्म या पर्व-मीमांसा, तथा (6) वेदान्त या उत्तर-मीमांसा । 

सहाकाव्यों में शिक्षा--रामायण व महाभारत प्रमुल महाकाव्य हैं । इस युग 
में शिक्षा-ब्यवस्था का वर्णानुसार विकास हुआ | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शूद्र सभी 
वर्णों के लिए विशिष्ट शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी। सम्पूर्ण उत्तर बंदिक 
काल में सत्री-शिक्षा वंदिक काल को अपेक्षा कम हो गयी, क्योंकि इस युग में आकर शूद्र 
व स्त्रियों के लिए वेद-पाठ का उत्तरोसर निषेध किया जाने लगा था । जो स्त्रियां 
'शिक्षिका' का कार्य करती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनो व सद्योवध्‌ के नाम से पुकारा जाता 
था। वे उपाध्याया व आचार्या कहलाती थीं। शिक्षा-प्रणाली में पुरुषों व स्त्रियों के 
लिए कोई भेद नहीं था । 

औद्योगिक शिक्षा का भी इस युग में पर्याप्त विकास हुआ जिसको व्यवस्था 
अधिकांशतः शूद्रों के लिए थी । आयुर्वेद, पशु-चिकित्सा, सेनिक-शिक्षा, ललित कलाएँ 
व हस्तकलाएं भी धामिक शिक्षा के साथ हो साथ विशिष्ट विद्यारथियों के लिए पाठय- 
क्रम में सम्मिलित थों। कलाकौशल की शिक्षा अधिकांश में कारीगर लोग अपने पुत्रों 
को देते थे, जो उनकी एक वंश-परम्परा बन गयी । इस प्रकार उत्तर वंदिक शिक्षा 
में आध्यात्मिक व लोकिक शिक्षा का सबख्षय स्थापित करके उसे जोबन के लिए अधिक 
उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया था । | 

टी 


3 
ब्राह्मणीय शिक्षा का सिहावलोकन 


उहृश्य 

शिक्षा ही किसी राष्ट्र की आन्तरिक उन्नति का दर्पण है| प्राचीन भारतीय शिक्षा 
प्राचीन संस्कृति की द्योतक है । भारत के वनों और काननों में जिस संस्कृति का सृजन 
हुआ, आज भी उसका प्रतिबिम्ब विश्व के समक्ष आलोक-स्तम्भ की भाँति दीप्त हो 
रहा है | शिक्षा का उद्देश्य यहाँ सदा से “आलोक का साधन' रहा है, जो हमें जीवन के 
पथ पर आगे ले जाता है । आध्यात्मिक मुक्ति और सांसारिक सम्पन्नता दोनों के लिए 
ही ब्राह्मणीय शिक्षा का विकास हुआ था। वंदिक आचार्यों ने बहुत पहले ही इस बात 
को जान लिया था कि “विद्यातु वंदृष्वमुपाजयन्ती जागति लोकद्वय साधनाय' अथवा 
'विद्याविहीन: पशु: होता है ।! अतएव उन्होंने शिक्षा को व्यापक बनाया और जीवन 
के प्रत्येक अंग से उसे सम्बन्धित कर दिया | वस्तुत: शिक्षा का पूर्ण उ् श्य मानव- 
जीवन का सर्वांगीण अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास था । यद्यपि 
ब्राह्मणीय शिक्षा प्रधानतः धामिक थी, किन्तु इसमें लोकिक पक्ष की भी अवहेलनता 
नहीं की गयो थी । अथवंबेद तो ऐसी शिक्षा के उदाहरणों से पूर्ण है। संक्षेप में, हम 
कह सकते हैं कि पवित्रता का प्रसार, हृदय-शोधन, चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का 
विकास, नागरिकता तथा सामाजिकता का ज्ञान, राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा तथा 
भौतिक उन्नति--यही ब्राह्मणीय शिक्षा के मुख्य उद्द श्य थे । ब्राह्मणीय शिक्षा की 
विशेषताओं को भलीभाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके सिद्धान्त, 
शिक्षा-पद्धति, शिष्य-गुरु सम्बन्ध, पाठ्य-वस्तु तथा सफलता और असफलताओं पर 
क्रमश: संक्षेप में एक विहंगम दृष्टि और डाल लें । 
शिक्षा-सिद्धान्त 

प्राचीन शिक्षा के सिद्धान्त नियमित रूप से किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलते । 
बिखरे हुए विशाल साहित्य-समूह से छाँटकर केवल उनसे निष्कर्ष निकालकर ही हम 


।. शनः पुच्छमिव व्ययंजीवित विद्यया विना । 
न ग्‌ह्म गोपने शक्त ने थे दंश निवारणे ॥ “--सुभाषित-रत्त-भण्हार ३११८५ 
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उन्हें सुब्यवस्थित रूप में उपस्थित कर सकते हैं । संक्षेप में, हम उन्हें इस प्रकार दे 
सकते हैं : 

(]) प्रथमत:, शिक्षा बालक को पूर्ण जीवन के लिए तैयार करती थी। सामूहिक 
शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं था, अतएव विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता 
था । इससे उसके सम्पूर्ण अन्तनिहित गुणों का विकास हो जाता था और इस प्रकार 
शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी प्रमाणित होती थी। शिक्षा-प्रणाली केवल पुस्तकीय ही 
नहीं थी, अपितु वह भावी जीवन के संघर्ष के लिए व्यावहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान 
प्रदान करती थी । 

(2) दूसरे, जो व्यक्ति शिक्षा के अधिकारी होते थे वे अपनी रुचि और योग्यता- 
नुसार शिक्षित किये जाते थे । उपनयन-संस्कार स्त्री-पुरुष सभी के लिए अनिवार्य था । 
अतः शिक्षा का रूप व्यापक था। ऋषियों के ऋण से मुक्त होने का एकमात्र साधन 
विद्या प्राप्त करना था । अतएव विद्या प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का कतंव्य था । 

(3) इसके अतिरिक्त बाह्याम्यान्तर विनय का सिद्धान्त शिक्षा की योग्यता के लिए 
एक ब्रह्मचारी के अन्दर होना आवश्यक था। विद्यार्थी-काल में बालक को कठिन 
ब्रह्मचय से रहना पड़ता था । विद्यार्थी-जीवन वास्तव में एक कठिन तपस्यथा-काल था 
जिसमें विद्यार्थी के लिए सुख का पूर्ण निषेध था। वह एक कठोर जीवन बिताने के 
लिए बाध्य था । इस इन्द्रिय-निग्रह और कठोर नेतिक संयम से उसके व्यक्तित्व का 
विकास और भी अधिक होता था । 

(4) प्राचीन शिक्षाशास्त्री इस बात से भलीभाँति परिचित थे कि विद्यारम्भ 
उचित समय पर करा देना चाहिए, अतः पाँचवें और आठवें वर्ष में ही उपनयन 
करा दिया जाता था। विद्यार्थी-जीवन के उपरान्त भी अध्ययन समाप्त नहीं होता था। 
जो कुछ भी विद्यार्थी-काल में कंठस्थ किया जाता उसको भावी जीवन में भूल जाना 
पाप समझा जाता था। पुराने अध्ययन को दुहराने के लिए एक वर्ष में नियमित 
अध्ययन करने का आदेश था। 

(5) ब्राह्मणीय शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा देने की प्रवृत्ति 
हम पाते हैं । विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड देना अपराध समझा जाता था । आपस्तम्ब, 
मनु, गौतम व विष्णु सभी आचार्यों ने शारीरिक दण्ड का विरोध किया है। हाँ, 
याशवल्वय, मनु और गौतम ने कुछ साधारण दण्ड का आदेश भी दिया है, किन्तु इसे 
अन्तिम उपाय बताया है । गौतम के अनुसार ऐसे शिक्षक पर जो शारीरिक दण्ड 
देता है, राज्य की ओर से अभियोग चलाया जाना चाहिए । 

(6) बालक गुरुकुल में गुरु के सीधे सम्पर्क में रहता था। अतः गुरु को बालक 
की शक्तियों और मस्तिष्क के अध्ययन का पर्याप्त अवसर मिलता था। गुरु बालक के 
अन्दर उचित व अच्छी आदतों का बीजारोपण करता था। आधुनिक शिक्षाशास्त्री भी 


4 अन्यत् पुत्राब्किष्यादा शिष्ट्यर्थ ताडयेत्ततो । --मनुस्मति ४१६४ 
... न लिन्‍दा ताडते कुर्यात्‌ पुत्रम शिष्यं थे ताडयेत । -याज्षवल्क्य ११११५ 
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आदर्श के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। बाल्यावस्था में निर्मित हुई आदतें जीवनपर्य॑म्त 
मनुष्य के साथ रहती हैं। अतएवं उषा-जागरण, शीघ्र शयन, सादा जीवन और उच्च 
विचार इत्यादि अनुशासन में रखने के लिए अनिवाय॑ थे । विद्यारथियों की दिनचर्या 
नियमित थी और यह एक आदत में परिवर्तित हो जाती थी। इससे उनके व्यक्तित्व के 
विकास में पर्याप्त सहायता मिलती थी । स्नान, यज्ञ, पूजन, भिक्षा, गुरु-सेवा, वेद-पाठ 
इत्यादि कार्य नियमित दिनचर्या में सम्मिलित थे और ये स्वभावतः होते चलते थे । 

(7) इसके अतिरिक्त शिक्षा-जगत में यह बात सदा विवादप्रद रही है कि विद्यार्थी 
के निर्माण में स्वभाव या संस्कार का अधिक महत्त्व है अथवा पालन-पोषण व परि- 
स्थिति का । वास्तव में आधुनिक शिक्षाशास्त्री भी इस पर एकमत नहीं हैं । यद्यपि 
ब्राह्मणीय शिक्षाशास्त्री भी इस प्रश्न पर एकमत नहीं थे, तथापि वे पालन-पोषण और 
परिस्थिति पर अधिक जोर देते थे । अथवंबेद में यह बात स्पष्टतः बतायी गयी है कि 
उचित पालन-पोषण, शिक्षा तथा अनुकूल परिस्थितियों के उपलब्ध कर देने से बालक 
को प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है | इन्द्र का उदाहरण भी इसी विषय में दिया 
जाता है। (इन्द्रोह ब्रह्मचयेण देवेम्य: स्वराभवत्‌') किन्तु आगे चलकर र्म-सिद्धान्त' 
एवं 'पुनर्जन्म-सिद्धान्त' का विकास होने पर आचार्यों का मत बदल गया । वे पुरातन 
संस्कार में विश्वास करने लगे । अतः उनकी हृष्टि में संस्कार व स्वभाव का महत्त्व 
बढ़ गया और वे समझने लगे कि परिस्थितियाँ बालक का निर्माण नहीं करतीं, क्योंकि 
'मलयेपि स्थितों वेणुवेंणुरेव न चन्दन: । जातिवाद के जटिल हो जाने पर तो यह 
सिद्धान्त और भी अधिक हढ़ हो गया और लोग जातियों अथवा वर्णों के अनुसार ही 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शुद्र बालकों की शिक्षा-व्यवस्था करने लगे। वर्ण-व्यवस्था 
का प्रभाव पाठ्यक्रम पर भी पड़ा। इस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा में कमे-सिद्धान्त 
व जातिवाद रुढ़ि मात्र बन गये । 
शिक्षा-पद्धति 

ऋग्वेद काल में लेखन-कला का विकास नहीं हुआ था, अतः सम्पूर्ण कार्य मौखिक 
ही कराया जाता था| विद्यार्थियों को वेद-मन्त्र रटाये जाते ये । लेखन-कला के विकसित 
होने के उपरान्त भी यही धारणा बनी रही कि वेदिक साहित्य को लेखबद्ध कश्ना पाप 
है । मुद्रण-यन्त्र तथा कागज की अनुपस्थिति में पुस्तकें केवल तालपत्र या भोजपत्र पर 
हाथ द्वारा लिखी जाती थीं, अतः वे जनसाधारण के लिए अलम्य थीं। कालान्तर में 
ताम्रपत्र का भी उपयोग होने लगा । ऐसी अवस्था में यह सम्भव नहीं था कि प्रत्येक 
विद्यार्थी को पुस्तकों द्वारा शिक्षा दी जाय । यही कारण था कि प्राचीन गुरु लोग 
विद्यार्थियों को वेद-मन्त्र इत्यादि मौलिक प्रणाली द्वारा कंठस्थ कराते थे और हसी 
प्रकार ज्ञान का एक विशाल भण्डार पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होता चला जाता था। 
नियमित व सुसंगठित स्कूलों के अभाव में वैदिक काल में शिक्षा व्यक्तिगत रूप से दी 
जाती थी । गुरु के आसपास एक या दो विद्यार्थी बैठ जाते थे। पाठआरम्भ से पूर्व 
विद्यार्थी युरु के चरणों का स्पर्श करके कार्य आरम्भ करते थे | तदुपरान्त गुरु द्वारा 
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उच्चारित मन्त्रों का अनुकरण करके विद्यार्थी कार्य आरम्भ करते थे । इस प्रकार पूरा 
पद कंठस्थ किया जाता था । विद्यार्थी उच्च स्वर से पाठ करते थे और उनके उच्चा- 
रण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । इसी प्रकार क्रमशः पंक्ति, पद और 
अध्याय समाप्त किये जाते थे । वेद-मन्त्रों के कंठस्थ कराने के अतिरिक्त विद्यार्थियों के 
प्रार्थना करने पर गुरु व्याख्या भी करते थे । विद्यार्थी के द्वारा अर्थ का समझना अत्यन्त 
आवश्यक था। वेदों के अतिरिक्त सूत्रों का भी अध्ययन किया जाता था, जिनके पढ़ाते 
समय शिक्षक को विशद्‌ व्याख्या की आवश्यकता होती थी, क्योंकि सूत्र का अर्थ गूढ़ 
होता था । इसी प्रकार पाणिनि के व्याकरण, मनु का न्यायशास्त्र और स्मृति एवं 
ज्योतिष इत्यादि विद्याओं के सूत्रों को भी विद्यार्थी कंठस्थ करते थे । विद्यार्थियों को 
घर पर कार्य करने को भी दिया जाता था जो केवल गुरु द्वारा बताये हुए मन्त्रों 
अथवा पदों की पुनरावृत्ति या दुहराना अथवा उन पर मनन करना था । 

प्राचीन शिक्षाशास्त्रियों ने कंठस्थ करने के कार्य को सरल बनाने के भी उपाय 
किये । यही कारण था कि उन्होंने सभी विषयों को पद्य में रचा । यहाँ तक कि व्याकरण, 
आयुवेद, ज्योतिष, न्यायशास्त्र आदि जनोपयोगी और क्लिष्ट तथा शुष्क विषय भी पद्य 
में रचे गये। इससे कंठस्थ करने का कार्य बहुत सरल हो गया । 

इसके अतिरिक्त शास्त्रार्थ अर्थात्‌ वाद-विवाद के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। 
सामूहिक परिषदों का आयोजन होता था जहाँ विद्वान्‌ शिक्षक दर्शन के गृढ़ रहस्यों 
पर भाषण इत्यादि करते थे । हितोपदेश में आगे चलकर एक नवीन शिक्षण-पद्धति 
का आविष्कार हुआ, जिसके अनुसार अन्योक्ति और लोकोक्तियों द्वारा गृढ़ व महान्‌ 
नेतिक सत्यों को विद्याथियों के लिए सुलभ और बोधगम्य बना दिया जाता था । 
व्यक्तिगत सम्पर्क की पद्धति भी बहुत लाभदायक प्रमाणित हुई। आधुनिक युग की 
भाँति जहाँ शिक्षक अपने समक्ष बेठे हुए असंख्य विद्याथियों को भाषण देकर चला जाता 
है, चाहे वे समझें अथवा नहीं--यहाँ तक कि अधिकतर विद्याथियों से उसका परिचय भी 
नहीं हो पाता, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। गुरु से शिष्य का सीधा आध्यात्मिक 
सम्पर्क होता था, जहाँ नित्य-प्रति गुरु-चरणों में बेठकर वह विद्यालाभ करता था । 
परीक्षा प्राय: प्रतिदिन होती थी । इससे विद्यार्थी सजग रहता था | कुशल विद्यार्थी 
अपनी कुशाग्रता तथा श्रम के कारण आगे बढ़ने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र थे । अतः उनके 
व्यक्तिगत विकास में कोई बाधा नहीं होती थी । अन्त में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं 
जहाँ पिता के अनुपस्थित होने पर उसका योग्य पुत्र शिक्षण-कार्य करता था और अपने 
पिता की पद्धति का, जिसके अनुसार वह स्वयं शिक्षित हुआ था, अनुकरण करता था। 
शिष्य-गुर सम्बन्ध 

ब्राह्मणीय शिक्षा की सर्वेश्रेष्ठ विशेषता उसके अन्तगेत गुरु-शिष्य सम्बन्ध की 
उत्तमता है। आधुनिक काल में विद्यार्थी प्रवेश के लिए प्रवेश-पत्र भरकर अपरिचित 
शिक्षक के समक्ष जा बैठता है और उसका सम्बन्ध अधिकांश में रुपये-पैसे के माध्यम 
से जुड़ता है, जिसमें आन्तरिक विनय, प्रेम व श्रद्धा का बहुत कुछ अभाव रहता है। 
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किन्तु प्राचीन काल में शिष्य गुरु के समक्ष हाथ में समिघा लेकर उपस्थित होता था । 
इसका अभिप्राय यह था कि वह गुरु की सेवा करने के लिए उद्यत है ओर जिस प्रकार 
समिधा यज्ञ में जलकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी गुरु 
के समक्ष उसमें मिलकर प्रकाश में परिवर्तित होने को सन्नद्ध है। गुरु भी विद्यार्थी को 
अपना पुत्र समझ कर, जो कुछ उसे आता था, बिना भेद के बता देता था। कुछ पिता 
अपने पुत्रों को स्वयं ही शिक्षा देते थे । श्वेतकेतु को उसके पिता द्वारा महान्‌ ज्ञान 
देने की कथा विख्यात है। अधिकतर विद्यार्थी अपने आपको गुरु-सेवा में अर्पंण करते 
थे । ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो विद्यार्थी गुरु को अन्य भेंट देने में असमर्थ थे वे रात- 
दिन उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे और अवकाश मिलने पर रात को विद्याष्ययन 
करते थे। यहाँ तक कि सम्पन्न घरानों के विद्यार्थी भी गाय चराना, इंघन लाना, 
अग्नि जलाना, भिक्षा माँगना तथा अन्य गृहस्थी के काये करके गुरु-सेवा करते थे । 
गुरु-सेवा आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली साधन माना जाता था । 

गुरुकुल-प्रथा ब्राह्मणीय शिक्षा की एक अनूठी देन है। उपनयन-संस्कार से लेकर 
'समावतंन' अर्थात्‌ दीक्षान्त तक विद्यार्थी गुरु-गृह पर ही विद्याध्ययन करता था। अतः 
शिक्षक को अपने शिष्य की मनोवेज्ञानिक अवस्था तथा अन्य योग्यताओं को समझने का 
पर्याप्त अवसर मिलता था ओर फिर उसी के अनुसार वह शिक्षण-कार्य संचालित 
करता था । शिष्य उषाकाल में गुर-जागरण से पूर्व उठता था और रात को गुरु-शयन के 
पश्चात सोता था। इस प्रकार हर समय शिक्षक और शिष्य का सीधा व्यक्तिगत 
सम्पर्क रहता था, जिसमें पारस्परिक परिचय के लिए पर्याप्त सुअवसर उपलब्ध होते 
थे। प्रायः 2 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर विद्या समाप्त होने पर शिष्य अपने घर के 
लिए विदा होता था | विदा होते समय भी गुरु अपना दीक्षान्त उपदेश उसे देता था; 
यथा सत्य बोलो, 'कतंव्य का पालन करो, वेदाध्ययन में प्रमाद मत करो इत्यादि; 
किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि विद्या-समाप्ति के उपरान्त भी गुरु-शिष्य के सम्बन्ध 
उसी प्रकार रहते थे । 
पाठ्यक्रम 

प्रारम्भिक वैदिक युग में लेखन-कला का विकास नहीं हुआ था । शिक्षक द्वारा 
शिष्य को अधिकतर ज्ञान मौखिक दिया जाता था | उस समय शिक्षा का आधार धामिक 
था। प्रारम्भ ही से बालक को वेद-मन्त्र, यज्ञविधि तथा अन्य धामिक मन्त्र मौखिक 
रठाये जाते थे । हस्व और दीर्घ पदों का भेद, सन्धि, स्वर व व्यंजन तथा शुद्ध 
उच्चारण का ज्ञान प्रारम्भिक अवस्था में ही करा दिया जाता था। यह ज्ञान बालक 
को बंदिक साहित्य के अध्ययन में सहायक होता था । यद्यपि ईसा से 500 बर्ष पूर्व 
तक वेदिक साहित्य की ही धूम रही, तथापि इतिहास, पुराण तथा बीर-गाथाओं का 
भी अस्तित्व था । इनका उल्लेख अथवंबेद में मिलता है। विद्यारथियों को पिगल के 
नियम रटने के लिए उत्साहित किया जाता था । इससे बेद-मन्त्रों के कण्ठस्थ करने में 
सहायता मिलती थी । आगे चलकर ब्राह्मण-साहित्य का सृजन हुआ । वैदिक साहित्य 
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को संकलित करके संहिताओं का स्वरूप दे दिया गया । पुरोहितवाद एक उद्यम के 
रूप में प्रकट हुआ | यज्ञ सम्बन्धी साहित्य की रचना इस युग में अधिक हुई । साथ 
ही यज्ञ-वेदी के बनाने में रेखागणित का विकास हुआ । यज्ञ के लिए उचित व शुभ 
समय देखना आवश्यक था, अत: इसका विकास ज्योतिष या खगोल-विज्ञान के रूप में 
हुआ । पिंगलशास्त्र दिन-प्रतिदिन उन्नति करता जाता था। व्याकरण और शब्द-विज्ञान 
का बीजारोपण भी इस युग में हो गया था । 

उत्तर बेदिक काल में पाठ्य-विषयों का बहुत विस्तार हुआ। घामिक साहित्य का 
तो अध्ययन आवश्यक ही था; इसके अतिरिक्त व्याकरण, गणित, रेखागणित, ज्योतिष, 
काव्य, इतिहास, आख्यायिका, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, क्रृषि-विज्ञान, वास्तुकला, 
शिल्पकला, चित्रकला, सेनिक-विज्ञान, पशु-विज्ञान, आयुर्वेद तथा शिल्प-विज्ञान, न्‍्याय- 
शास्त्र तथा गृहकला की भी इस युग में अत्यन्त उन्नति हुई । ब्राह्मण, आरण्यक व 
उपनिषद्‌ इत्यादि शास्त्र इसी काल की देन हैं जो प्राचीन भारत के दाशंनिक ज्ञान के 
भण्डार हैं, जिनसे भारत युग-युगों से दाशंनिक प्रेरणा लेता चला आ रहा है। इस 
युग में वर्ण-व्यवस्था जटिल हो चली थी, अतः प्रत्येक वर्ण के लिए पाठ्य-विषय भी 
वर्णानुसार थे । धामिक तथा वंदिक अध्ययन के साथ ही साथ सांसारिक उपयोगी 
विद्याएँ व कलाएँ भी वर्णानुसार पाठय-वस्तु में सम्मिलित कर दी जाती थीं। इस 
प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा एकांगी नहीं थी, अपितु वह समाज का सर्वाज्भीण विकास करने 
में सहायक होती थी । 

ब्राह्मणीय शिक्षा के पाठ्य-विषय की सूची छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (7//।/2) में 
सनतकुमार के समक्ष नारद ऋषि ने दी है । नारदजी सनतकुमार के निकट विद्याध्ययन 
के लिए जाते हैं । सनतकुमार के पुछने पर कि आप पहले से क्या जानते हैं, नारदजी 
वर्णन करते हैं कि “मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथवंबेद तथा पाँचवा 
इतिहास-पुराण जानता हूँ। बेदों के वेद व्याकरण, पितृ, राशि, देव, निधि, वाक्योवाक्य 
(तकंशास्त्र), एकायन (नीतिशास्त्र), देवविद्या, ब्रह्मविद्या, शिक्षा, कल्प, छुन्द, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपंविद्या और देवजन विद्या यह सब जानता हूँ ''।” इस सूची 
से प्रतीत होता है कि ब्राह्मणीय शिक्षा कितनी विकसित होती जा रही थी। इस प्रकार 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सम्पन्न और समुन्नत बनाने में इस शिक्षा का विशेष हाथ था। 
गुण-दोष विवेधन 

() सफलताएँ--ब्राह्मणीय शिक्षा का विस्तृत विवेचन करते समय उसके 
अंग-प्रत्यंग पर दृष्टिपात किया जा चुका है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार 
प्राचीन भारत का निर्माण उसकी शिक्षा-पद्धति के द्वारा हुआ। तत्कालीन शिक्षा-पद्धति 
का ही परिणाम है कि भारतीय संस्कृति की आलोक-शिखा युग-युगों से प्रदीप्त है । 
अनेक विप्लव हुए, परिवर्तत की आँधियाँ आयीं और विशाल साम्राज्य विस्मृति के 
अन्धकार में विलीन हो गये, किन्तु वह आलोक-शिखा प्रज्वलित ही रहो और आज 
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भी, जबकि विश्व के ऊपर विनाश की भयंकर घटाएँ मँडरा रही हैं, भारतीय आध्या- 
त्मिक संस्कृति भयभीत मानवता को विश्व-शान्ति का संदेश दे रही है । 

वैदिक शिक्षा का प्रमुख उह्ं श्य जीवन में बाह्याभ्यान्तर पवित्रता उत्पन्न करके 
जीवन को चरम विकास अर्थात्‌ मोक्ष की ओर ले जाना था । अपने इस महान्‌ उ््ं श्य 
में इस शिक्षा-पद्धति को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। ब्राह्मणीय शिक्षा चरित्र-निर्माण 
करने में पर्याप्ततः सफल हुई । गुरु आश्रमों में रहने वाले बालक प्रकृति की गोद तथा 
गुरु-चरणों में बैठकर धर्म, दर्शन तथा जीवनोपयोगी विद्याओं का अध्ययन करते थे । 
आन्तरिक अनुशासन का विशेष महत्त्व था | अनुशासन का अभिप्राय केवल यन्त्रवत्‌ 
व भावनाशुन्य नियमितता तथा आडम्बरपूर्ण भय नहीं था । इसका बालक की आत्मा 
से सम्बन्ध था । अनुशासन या विनय वह आन्तरिक प्रेरणा थी जो जीवन की सभी 
क्रियाओं में प्रतिबिम्बित होती थी। इसके अतिरिक्त नैतिक अनुशासन तथा चरित्र- 
विकास के लिए बाह्य साधन भी थे । आधुनिक युग की भाँति विद्यार्थियों को विलास 
में निमग्न रहने की आज्ञा नहीं थी । उनके जीवन व्यतीत करने के कठिन नियम थे । 
उनके लिए शीघ्र जागरण, स्तान, भूमिशयन, नग्लपद तथा विशेष व अल्प वस्त्र और 
अल्पाहार की व्यवस्था थी । मधु, मांस, सुगन्धि, पुष्प, पदत्नाण, प्रेम, क्रोध, लालच, 
नृत्य तथा बिलास के अन्य उपकरणों के प्रयोग करने का निषेध था । विद्यार्थी को 
नैष्ठिक ब्रह्मचय का आदेश था । इन्द्रिय-निग्नह तथा इच्छा-दमन तत्कालीन ब्रह्मचारियों 
की विशेषता थी । इन सभी व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष लाभ हुआ । चरित्र तथा व्यक्तित्व 
एवं शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में इस व्यवस्था से 
बहुत सहायता मिली । यहाँ तक कि इसी कठोर व सात्विक जीवन व नैतिक अनुशासन 
का परिणाम था कि तत्कालीन समाज एक महान्‌ साहित्य का सुजन कर सका । 
जीवन दिव्यता, पवित्रता तथा सहायता से ओतप्रोत हो गया । जीवन को महान्‌ व 
जीवन की विभूतियों को हितकारी बनाने में ब्राह्मणीय शिक्षा पूर्ण रूप से सफल हुई । 

इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्कृति व साहित्य की सुरक्षा एवं उसका प्रजनन भी 
ब्राह्मणीय शिक्षा का उह्ं श्य था । “जब हम प्राचीन धर्म साहित्य की विशालता तथा 
स्थुलता पर विचार करते हैं तो उसके इतनी शताब्दियों तक सुरक्षित रहने पर महान्‌ 
आश्चय होता है तथापि हम यह देखते हैं कि यह हुआ और बतंमान समय तक होता 
चला आ रहा है । प्रारम्भिक वेदिक युग से अथवा उत्तर वेदिक काल में भी, जबकि 
लेखन-कला का विकास नहीं हुआ था, मुद्रण-कला, कागज इत्यादि का अस्तित्व नहीं था 
तथा पुस्तकें अलभ्य थीं, ऐसी अवस्था में प्राचीन संस्कृति और साहित्य निरन्तर रूप से 
जीवित रहे । प्राचीन ऋषियों ने इतने विशाल साहित्य को अपने मस्तिष्क के भीतर ही 
सुरक्षित रखकर भावी सन्‍्तान को मौखिक रूप से ही हस्तान्तरित किया । जिस प्रकार 
प्राचीन काल में उसी प्रकार बहुत सीमा तक आधुनिक युग में भी सांस्कृतिक ऐक्य व 
समानता का प्रधान कारण भारत की विशिष्ट शिक्षा-प्रणाली है | 


#, 2, &€28ए :+ आमवींदा वाट का अबिटांशाए द्राव॑ सक्ाश 4/|धारट5, 
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सामाजिक सम्पन्नता की दृष्टि से भी यह शिक्षा बहुत सफल हुई | जैसा हम 
देख चुके हैं, इसका पाठय-विषय केवल धमंशास्त्र ही नहीं था। धामिक साहित्य की 
प्रचुरता तथा प्रधानता होते हुए भी हमारे वंदिककालीन पूव॑ंज सांसारिक उन्नति की 
ओर उदासीन नहीं थे । सामाजिक सम्पन्नता तथा सुख एवं नागरिक उत्तरदायित्व की 
ओर इस शिक्षा का विशेष रुख था और इस उद्देश्य में इसे पर्याप्त सफलता मिली । 


(2) असफलताएँ--यदह्यपि जीवन का सर्वांगीण विकास करने में ब्राह्मणीय 
शिक्षा का प्रमुख हाथ रहा तथापि आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि 
इसमें कुछ दोष अथवा अभाव भी थे जिनका उल्लेख करना न्यायसंगत होगा । यूरोप 
के प्राचीन शिक्षाशास्त्रियों की भाँति भारत में शिक्षाशास्त्रियों ने धर्म पर अधिक जोर 
दिया । उनके प्रत्येक कार्य का आधार धामिक था, यहाँ तक कि साधारण सांसारिक 
कार्यो में भी घामिकता की झलक आती थी । इससे एक प्रकार का पण्डिताऊ रंग 
प्रत्येक कार्य को मिल जाता था । अधिकतर शिक्षक ब्राह्मण पुरोहित थे, अतः शिक्षा 
में यज्ञ तथा अन्य धाभमिक कर्मकाण्ड की धूम रही । इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, 
गणित तथा भौतिक विज्ञान का विकास अवश्य हुआ, किन्तु इतना नहीं हुआ जितना 
धर्म, दर्शन तथा धारमिक कमंकाण्ड आदि का । यद्यपि इसकी प्रतिक्रिया उस समय नहीं 
हुई तथापि कालान्तर में धर्म का जीवन के ऊपर अधिक प्रभाव हो गया और लोग 
अपने दम्भ में सांसारिक उन्नति को भूलने लगे । पूर्ण ज्ञानियों के लिए 'धर्म' कर्म तथा 
संघर्ष का प्रेरक था, किन्तु साधारण जनता इतनी ऊँची नहीं उठ सकी । वह तो 'ब्रह्म' को 

सत्य और 'जगत' को मिथ्या मानने लगी । इससे सांसारिक उन्नति को बड़ा आधात लगा । 
कुछ आलोचकों का कहना है कि ब्राह्मणीय शिक्षा मनुष्य को केवल परलोकद्रष्टा 
अथवा असांसारिक बनाने में सहायक हुई, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं । वंदिक 
साहित्य में संघर्ष और कतंव्यपालन को बहुत प्रधानता दी गयी | साथ ही वह रचना- 
त्मक तथा क्रियात्मक युग था । उस समय एक महान्‌ साहित्य का सृजन हुआ । 
ऋषियों ने व्यावहारिक जीवन के ठोस नियम बनाये, जिन पर चलकर समाज समृद्धि 
प्राप्त कर सकता था | इतना अवश्य है कि यज्ञ इत्यादि कमंकाण्डों की प्रचुरता से 
जीवन भर गया था और चारों ओर एक धामिक वातावरण ही दृष्टिगोचर होता था । 
सांसारिक उन्नति उद्ं श्य न होकर केवल साधन था, उदं श्य तो 'मोक्ष' था । यही 
विचारधारा भारत की आत्मा में समा गयी, जिसकी प्रतिच्छाया आधुनिक युग में भी 
देखने को मिलती है। 

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणीय शिक्षा में शास्त्र को बहुत महत्त्व दिया गया । 
स्मृतियाँ और पुराण एक प्रकार से उदाहरण के रूप में कहे जाने लगे । जनसाधारण 
की धारणा हो गयी कि जो शास्त्र में लिखा है वह सभी मिथ्या नहीं हो सकता, अथवा 
जिसे शास्त्र में मिथ्या कह दिया गया वह कभी सत्य नहीं हो सकता । इस प्रवृत्ति से 
जनसाधारण के तक व कल्पना-शक्ति दुबल हो गयी । शास्त्र के प्रमाण ही पर्याप्त 
समझे गये और परिस्थिति से उत्पन्न उचित और अनुचित होने की कसौटी का पूर्ण 
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अभाव रहा । किन्तु ऐसा हुआ केवल भविष्य में जाकर ही, अन्यथा वैदिक व उपनिषद्‌ 
युग में तकंवाद अपनी चरम उन्नति पर था । प्रधानतः उपनिषदों में मानसिक उन्नति 
एवं बौद्धिक चमत्कार और तकं-वैचित्र्य ही देखने को मिलता है । सूत्र-साहित्य भी 
मानसिक शक्ति के विकास का प्रमाण है । 

इसके अतिरिक्त कला व हस्तकाये अर्थात्‌ 'देवजन विद्या' को ब्राह्मणों के प्रभुत्व 
और वर्ण-व्यवस्था के जटिल होने से हेय समझा जाता था। मानसिक कार्य करने वाले 
श्रेष्ठ तथा हाथ से शारीरिक कार्य करने वाले निम्न समझे जाते थे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि उच्च वर्ण के लोगों ने कला को संरक्षण नहीं दिया । हस्तकला का कार्य 
प्रधानत: शुद्र तथा नतेन, गायन व चित्रकला का काय॑ शूद्र व स्त्रियों का प्रमुख कर्म 
माना गया। ये जटिलताएँ व रूढ़ियाँ आगे चलकर और भी अधिक बढ़ गयीं । इस 
प्रकार जो वास्तविक रूप से देश के आथिक व औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी थे 
उन्हें समाज ने 'शुद्र' की संज्ञा देकर उनके विकास को सदा के लिए अवरुद्ध कर दिया । 

ब्राह्मणीय शिक्षा पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसमें विभिन्न 
विषयों का पारस्परिक सामंजस्य अथवा समन्वय नहीं था । प्रत्येक विषय में प्रारम्भ से 
ही विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा की गयी थी । परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक विषय 
गहरा तो हो गया, किन्तु विशाल या व्यापक न हो पाया । 

इसके अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा की अवहेलना, जनसाधारण की शिक्षा का अभाव 
तथा सावंजनिक भाषा की अवहेलना इत्यादि अभियोग ब्राह्मणीय शिक्षा पर और लगाये 
जाते हैं, किन्तु जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं, ये अभियोग पूर्णतः सत्य 
नहीं हैं । स्त्रियों का उचित सम्मान था और वे बड़ी विदुषी होती थीं । सार्वजनिक 
भाषा संस्क्ृत थी ओर उसी में समस्त वेदिक, पौराणिक, उपनिषद्‌ व सृत्र साहित्य का 
सृजन हुआ । सावंजनिक शिक्षा अनिवाय थी, जेसा कि उपनयन-संस्कार सब वर्णों 
के लिए अनिवाय होने से प्रतीत होता है। हाँ, ऐसा अवश्य है कि जब जनसाधारण 
को भाषा संस्कृत से भिन्न होने लगी अथवा उपनयन की अनिवायंता शिथिल होने 
लगी एवं स्त्रियों की विवाह-अवस्था घटा दी गयी तो अवश्य ही उपर्युक्त दोष आ गये; 
किन्तु ऐसा ब्राह्मणीय शिक्षा के युग में नहीं हुआ । उस समय तो बौद्ध धर्म का जोर 
बढ़ता जा रहा था | उसका वर्णन हम आगे के अध्यायों में करेंगे । 
उपसंहार 

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि मानव-जीवन के सभी अंगों का ब्राह्मणीय शिक्षा 
में विकास हुआ । शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन के समविकास में वह 
शिक्षा अपना विशेष महत्त्व रखती थी | चरित्र तथा व्यक्तित्व के विकास में इससे बहुत 
सहायता मिली । साथ ही सांसारिक उन्नति में भी इस शिक्षा की देन अनुपम है। इसकी 
कुछ विशेषताएँ जैसे गुरु-शिष्य सम्बन्ध, नैतिक अनुशासन, व्यक्तिगत ध्यान, मानसिक 
स्वतन्त्रता, सर्वव्यापी उपनयन प्रथा, स्त्री-शिक्षा एवं गुरुकुल-प्रथा इत्यादि कुछ ऐसी 
बातें हैं जो शिक्षा-सिद्धान्तों के अनुकूल हैं और सदा लाभकारी प्रमाणित हुई हैं । 


थे 
बोद्ध शिक्षा-प्रणाली 


बेदिक धर्म और बौद्ध धर्म 

ब्राह्मणीय शिक्षा राष्ट्र के जीवन का एक प्रधान अंग बन चुकी थी, अतः बौद्ध 
धर्म का प्रचार होने पर भी भारतीय शिक्षा पर ब्राह्मणीय शिक्षा की छाप बनी रही । 
बौद्ध धर्म भी वारतव में हिन्दू ध्ं से भिन्न नहीं माना गया है | हिन्दू धर्म के बहुत-से 
मौलिक सिद्धान्त बौद्ध धर्म में भी शनक्षुण्ण बने रहे । हिन्दू धर्म के अन्दर कुछ दोप आ 
जाने से बोद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ । बौद्ध धर्म तो केवल परिस्थितियों की उपज 
था । महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व ही हिन्दू धर्म में एक प्रकार का दम्भ प्रवेश कर 
चुका था । कर्मकाण्ड की धूम थी । इसमें वास्तविक धर्म के मूल सिद्धान्तों का लोप 
हो रहा था । यज्ञ के नाम पर पशु-बलि का बोलबाला था । तपस्या के नाम पर 
अनेक पुरुष गृह त्यागकर वनों में मारे-मारे फिरते थे, तथा तपस्या के साधनों के 
नाम पर भिन्न-भिन्न शारीरिक यातनाओं के आविष्कार हो चुके थे | बुद्ध ने वह सब 
व्यर्थ समझा । अतः उन्होंने ऐसे धर्म-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो प्रत्यक्ष जीवन 
की वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करके धर्म का एक नवीन रूप प्रस्तुत करें । 
महात्मा बुद्ध समझते थे कि संसार दुखमय है, अत: इसका त्याग करके मोक्ष या निर्वाण 
प्राप्त करना ही मानव-जीवन का उद्देश्य है। ऐसा होते हुए भी आत्मा, दुख, मोक्ष, 
कर्म तथा पुनर्जन्म इत्यादि के सिद्धान्त दोनों धर्मों में पाये जाते हैं। इस प्रकार वैदिक 
धर्म और बौद्ध धर्म के सम्मिश्रण से एक विशेष भारतीय दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। 
बौद्ध धर्म ने पृब॑स्थित प्रश्त 'मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है' का अपने 
प्रकार से उत्तर दिया है। अनेक साधनों में एक यह भी साधन महात्मा बुद्ध ने बताया 
है । अत: इसे विशाल हिन्दू धर्म का एक स्वरूप ही माना जा सकता है। जो कुछ भी 
विरोध दोनों धर्मों में मिलता है वह यही है कि महात्मा बुद्ध ने बताया था कि यदि 
बलि ओर यज्ञ से जीव-हिसा होती है तथा व्यर्थ धन व्यय होता है तो इसे बन्द कर 
दो । दूसरे, यदि वेद अपौरुषेय नहीं हैं, तो उन्हें भी अन्य पुस्तकों की भाँति समझा 
जाय । साथ ही बुद्ध ने बताया कि अपने सम्पूर्ण यौवन को वेदों के कंठाग्न करने में 
ही नष्ट कर देना मू्खता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिन्दू देवी- 
देवता केवल नाम या प्रतीक मात्र हैं तो हमें किसी ऐसी वस्तु की खोज करनी चाहिए 
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जो कल्पित न होकर वास्तविक हो । अन्त में तपस्या के द्वारा शरीर को सुखाना एवं 
सांसारिक भोग-विलासों और गृहस्थ जीवन का भी बुद्ध ने निषेध किया । 

इस प्रकार बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणीय धर्म से अपनी प्रेरणा ली । दोनों में वाह्य 
विषमता होते हुए भी एक आन्तरिक साम्य है। बुद्ध ब्राह्मणों का आदर करते थे । 
अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा ही शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी । 
ललित विस्तार में कहा गया है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय ही बौद्ध हो सकता है और 
चाण्डाल अथवा शुद्र नहीं । यद्यपि बौद्ध धर्म में जाति-पाँति का भेद नहीं था, तथापि 
निम्त कही जाने वाली जातियों में से भी केवल जिज्ञासुओं अथवा ब्राह्मणीय मानसिक 
प्रतिभा रखने वालों को ही संघ में प्रविप्ट किया जाता था। केवल जन्मतः ब्राह्मण 
होने के बुद्ध प्रतिकूल थे, तथापि उन्होंने अपने आपको एक समाज सुधारक के रूप में 
कभी भी प्रस्तुत नहीं किया । उन्होंने तो सादा और सात्विक जीवन व्यतीत करने 
वाले भिक्षुओं के समाज की रचना की जो बाल्यावस्था में ही गृह-त्याग करके शिक्षा 
और संयम के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके “निर्वाण' प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे । यह 
क्रम भी वास्तव में ब्राह्मणीय पद्धति के ब्रह्मचर्य, वाणप्रस्थ और संन्यास आश्रम की 
भाँति था । केवल ग्रृहस्थ आश्रम का ही बहिष्कार बुद्ध ने किया । इन सब बातों से 
प्रमाणित होता है कि बौद्ध धर्म विशाल हिन्दू घर्म का ही एक परिवर्तित स्वरूप था । 

बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में 600 ई० पृ० ही हो गया था। बौद्ध-शिक्षा के 
प्रमुख केन्द्र विहार या मठ थे। वास्तव में बौद्धकालीन शिक्षा-प्रणाली का इतिहास 
ही बौद्ध-संघ का इतिहास है। शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था ही भिक्षुओं के हाथों में 
थी । इसमें घामिक व भौतिक दोनों प्रकार की शिक्षाएँ सम्मिलित थीं । ब्राह्मणीय 
शिक्षा की भाँति इसमें भी विद्यार्थी की प्रारम्भिक दीक्षा होती थी । इसी का वर्णन 
अब हम आगे करेंगे । 
प्रव्नज्या 

विद्यारम्भ प्रव्रज्या या 'पब्बज्जा' बोद्ध शिक्षा-प्रणाली का प्रथम संस्कार था। 
छोटी अवस्था में बालक प्रव्रज्या के उपरान्त 'श्रमण' बनकर मठ में उपस्थित होता था। 
संघ में प्रवेश करने से पूर्व नवागन्तुक को “शरणत्रयी' लेनी पड़ती थी अर्थात्‌ बुद्ध 
शरणम्‌ गच्छामि, धम्मं शरणम्‌ गच्छामि, संघं शरणम्‌ गच्छामि का उच्चारण करना 
पड़ता था । प्रवेश के लिए जाति-भेद नहीं था । महात्मा बुद्ध का स्वयं ही कहना था 
कि जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन होकर एकरस हो जाती हैं उसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
जातियाँ संघ में मिलकर एकरूप हो जाती हैं । प्रत्रज्या 8 वर्ष के बालक को दी 
जाती थी । उसके पश्चात ही मठ की अनुशासन प्रणाली उसके ऊपर लागू हो जाती 
थी और उसे घरबार छोड़कर अपने उपाध्याय के अन्तगंत रहना पड़ता था। हिसा, 
असत्य, मादक पदार्थ, मांस, नृत्य तथा संगीत इत्यादि का श्रमण के लिए निषेध था । 
यह स्मरणीय है कि बिना माँ-बाप की आज्ञा के बालक का संघ में प्रवेश नहीं कराया 
जाता था । छूत के रोगों, जैसे कोढ़, खुजली तथा क्षय इत्यादि से पीड़ित रोगियों को 
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तथा अन्य शारीरिक दोष रखने वाले नवागन्तुक को प्रव्नज्या का निषेध था। इसके 
अतिरिक्त दास, अभियुक्त तथा राज-कमंचारियों, जैसे सैनिक इत्यादि के लिए भी प्रवेश 
निषिद्ध था । 


उपसम्पदा 

यह बौद्ध-पद्धति का द्वितीय एवं अन्तिम संस्कार था । 20 वर्ष की उम्र से पूर्व 
इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था । इसके उपरान्त भिक्षु द्वारा अपनी सदस्यता को 
प्राप्त किया हुआ समझा जाता था। जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में बताया गया था 
कि स्नातक होने के उपरान्त ब्रह्मचारी ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक 
उसके प्रतिकूल बौद्ध धर्म के अनुसार उपसम्पदा संस्कार होने पर श्रमण पक्का भिक्षु 
बन जाता था और उसका ग्ृहस्थी अथवा संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था । 
प्रत्रज्या तो केवल अल्पकाल के लिए होती थी, उपसम्पदा संस्कार सम्पूर्ण जीवन के 
लिए था। यद्यपि ब्राह्मणीय शिक्षा के अनुसार भी नेष्ठिक ब्रह्मचारी या आजन्म 
ब्रह्मचारी होते थे किन्तु ऐसे व्यक्ति बिरले ही थे। बौद्ध धर्म में तो नैष्ठिक ब्रह्मचय 
भिक्षु के लिए अनिवाय था। कालान्तर में जब स्त्रियों का भी भिक्षणी के रूप में 
प्रवेण हो गया तो उनके लिए भी यह अनुशासन पूर्ण रूप से आवश्यक समझा गया । 

'पब्बज्जा' संस्कार में तो बालक उपाध्याय के निकट जाकर हाथ जोड़कर कहता 
था कि “आप मेरे उपाध्याय हैं" और एक-पक्षीय सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। 
किन्तु 'उपसम्पदा' समस्त भिक्षुओं के सम्मुख एक उत्सव के रूप में होता था। इसके 
सम्पादन की प्रणाली पूर्ण जनतन्त्रवादी थी और बहुमत से इसका सम्पादन होता था । 
श्रमण भिक्षु का भेष धारण करके, हाथ में कमण्डल, एक कन्धे पर चीवर लेकर अन्य 
भिक्षुओं को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर बेठ जाता था। वहीं बह अपने उपाध्याय 
(उपाज्ञाय ) को चुनता और इस प्रकार उपसम्पदा संस्कार समाप्त हो जाता। इसके 
अतिरिक्त यदि कोई भिक्ष संघ से हटना चाहता, तो यह भी सरल काये था। प्रतिज्ञा 
भंग करने पर या सांसारिकता का आक्पण बढ़ने पर कोई भी भिक्षु संघ से हटाया 
जा सकता था । ऐसे भिक्षु को अपनी असमर्थता की घोषणा करनी होती थी । 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध 

बौद्ध काल में भी गुरु-शिष्य के सम्बन्धों में वही पवित्रता रही जो बैदिक- 
कालीन शिक्षा में थी । विद्यार्थी का दूसरा नाम 'सिद्धविहारक भी था। सिद्धविहारक 
उपाध्याय की सेवा करते हुए विद्यालाभ करता था। वह उपाध्याय से पूर्व उठता और 
बाद में सोता था । प्रातःकाल गुरु के लिए उसे जल, मिट॒टी तथा दातुन इत्यादि की 
व्यवस्था करके बैठने की चौकी लगानी होती थी और खाने को खीर परसनी होती थी । 
महावरग में गुरु-शिष्य के सम्बन्धों का अत्यन्त विशद्‌ वर्णन मिलता है । “भिक्षुओं ! 
सिद्धविहारक को उपाध्याय के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए | समय से उठकर 
लता पोंछकर उत्तरा-संग को एक कंधे पर रख, दातून देनी चाहिए। मुख धोने का 
जल तथा आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। खाने को खीर देनी चाहिए। झाड़ देना 
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तथा सफाई करनी चाहिए। शिक्षा के लिए उपाध्याय के साथ जाना चाहिए''' 
इत्यादि ।” इसके अतिरिक्त उपाध्याय से कुछ दूरी पर चलना, उनके लिए भिक्षा 
लाना, पर धोना, वस्त्र-प्रक्ञालन करना तथा रोगी होने पर उनकी सुश्रूषा करना इत्यादि 
भी शिष्य के कतंव्य थे । 

इसके विपरीत, शिष्य के प्रति उपाध्याय या आचार्य के कतंव्यों का भी उल्लेख 
है। उपाध्याय को शिष्य को पुत्र की भाँति रखना होता था। वह शिष्य को अभाव 
होने पर पात्र तथा चीर देता था। रोगी होने पर उपाध्याय को वही सेवाएँ करनी 
होती थीं जो शिष्य उसकी करता था । इसके अतिरिक्त उपाध्याय का यह परम कतेब्य 
माना जाता था कि वह शिष्य को उच्च कोटि की मानसिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा 
प्रदान करे । 

इस प्रकार गुरु और शिष्य के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर और सम थे । यह भारतीय 
परम्परा के अनुकूल ही था । गुरु लोग बड़ी सादगी में जीवन व्यतीत करते और शिष्य 
के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करते थे । गुरु की आवश्यकताएँ न्यूनतम होती थीं । 
नालन्दा के प्रसिद्ध शिक्षकों को साधारण विद्यार्थियों की अपेक्षा केवल तीन गुना अधिक 
व्यय करने को मिलता था। सेवा ग्रहण करना एक प्रकार से गुरु का अधिकार हो 
गया था | यदि कोई शिष्य गुरु का आदर करने में असफल होता तो वह अयोग्य समझा 
जाता था और संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था । शिष्यों से यह उच्च सम्मान 
प्राप्त करने के लिए गुरु को एक महान्‌ उच्च-चरित्र, आत्मसंयमी तथा आत्मदर्शी 
होने की आवश्यकता थी । ह्व॑ नसांग के लेखों से प्रतीत होता है कि नालन्दा इत्यादि 
विहारों में अत्यन्त उद्भट विद्वान आचाये रहते थे, जो शिष्यों के समक्ष एक जीवित 
आदश प्रस्तुत करते थे । 
विद्यार्थियों का विकास 

ब्राह्मणीय शिक्षा की भाँति इस शिक्षा में गुरुकुल की व्यवस्था नहीं थी । विद्यार्थी 
श्रमण अथवा पूर्ण भिक्षु के रूप में मठों या विहारों में रहते थे। ये विहार सम्पूर्ण 
बौद्ध धर्म की श्रृंखला के खण्डों के रूप में थे। इस प्रकार इन विहारों और मठों के 
मिलने से संघ का अस्तित्व था । इन मठों में विद्यार्थी और उपाध्याय साथ-साथ रहते 
थे । वहाँ स्थान का अभाव नहीं था । नालन्दा इत्यादि विश्वविद्यालयों के भग्नावशेषों 
से विदित होता है कि वहाँ हजारों विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था रहती थी । 

बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रारम्भ में भिक्षु लोग वनों, गुफाओं में तथा पेड़ों के 
नीचे रहते थे, किन्तु महात्मा बुद्ध ने उन्हें मठों या विहारों में रहने की आज्ञा प्रदान 
कर दी थी । यह आज्ञा केवल उसी समय के लिए थी जबकि खुले में रहना सम्भव 
नहीं था, जैसे वर्षा, आँधी, ओला या हिमपात और तीब्र धूप इत्यादि। बरसात में रहने 
के लिए वर्षावास थे जो अधिकतर धनिकों द्वारा बनवा दिये जाते थे । बौद्ध विहार 
तो प्रासादों के समान विशाल, सुन्दर और सुखदायक होते थे । राजा बिम्बसार द्वारा 
संघ के लिए एक प्रासाद बनवाये जाने की कथा है। इन विहारों के विषय में चीनी 
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यात्रियों ने बहुत विशद्‌ और आँखों-देखा वर्णन लिखा है। जेतवन विहार, जिसे 
राजकुमार अनाथ पिडिक ने निर्मित कराया था, उस समय का एक प्रसिद्ध विहार था। 
इसमें भिन्न-भिन्न कार्यों, जैसे, भोजन, स्नान, शयन, वाचन, अध्ययन, शास्त्रार्थ तथा 
अतिथि इत्यादि के लिए अलग-अलग सुन्दर कमरे बने हुए थे; जो विभिन्न सज्जा 
इत्यादि से भलीभाँति सुसज्जित थे । इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रसिद्ध विहार थे 
जैसे यास्टिवन, वेणुवन, राजगृह में सीतवन इत्यादि । 

ये बौद्धकालीन विहार शिक्षा के केन्द्र थे । इनका उपयोग केवल धाभिक कार्यों 
में ही न होकर लौकिक विद्याओं के केन्द्रों के रूप में भी होता था। कलाकौशल, 
वास्तुकला तथा चित्रकला का शिक्षण भी इन स्थानों पर होता था । 

इसके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थी इन विहारों में गुरु के साथ न रहकर अपने स्वयं 
के घरों में भी रहते थे और विद्याध्ययन के लिए विहार में जाते थे। बनारस के 
राजकुमार जुन्ह की कथा इसी प्रकार के जातकों में मिलती है। बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों 
में छात्रावास का प्रबन्ध भी था । 
भोजन 

बोद्ध भिक्षुओं तथा विद्यार्थियों का भोजन बहुत सादा था। श्रमण अपने उपा- 
व्याय के साथ निकटस्थ गाँवों में भिक्षा के लिए जाते थे और जो कुछ मिल जाता 
उसी पर निर्वाह करते थे । आवश्यकता से अधिक भिक्षा लेना निषिद्ध था | भिक्षु तथा 
विद्यार्थियों को नागरिकों की ओर से भोजन का निमन्त्रण भी मिलता था। उनके 
भोजन में प्रधानतः फल, दूध, खीर, दही तथा गुड़ और गन्ना थे । 
पाठ्यक्रम 

बौद्ध भिक्षा निवृत्ति-प्रधान थी । इसका उद्दृश्य जीवन में “निर्वाण प्राप्त करना 
था, अत: शिक्षा भी धर्म-प्रधान थी । अधिकांश बौद्ध भिक्षु धर्मशास्त्रों का ही अवलोकन 
करते थे । उनका जीवन ही धमंमय था । सुत्तन्त, विनय, साहित्य तथा धर्म इत्यादि 
ही उनके शिक्षा के विषय थे । 

इससे यह न समझना चाहिए कि सम्पूर्ण समाज ही धर्म का अध्ययन करता था 
और देश में जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव था । वास्तव में ऐसा नहीं था । भारत 
में मौयंकाल तथा गुप्तकाल स्वर्णयुग के नाम से पुकारे जाते हैं, जबकि प्राचीन भारत 
साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि तथा सैनिक उन्नति की दृष्टि से अपने वेभव की 
पराकाष्ठा पर था। आधिक हृष्टिकोण से भी भारत धनधान्य से परिपूर्ण था। ऐसी 
अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ भौतिक विषयों की शिक्षा का अभाव 
था, क्योंकि बिना इन विज्ञानों की उन्नति हुए देश का सर्वांगीण विकास असम्भव 
था । बौद्धकालीन लौकिक शिक्षा के प्रमुख विषय, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, 
कलाकौशल---जैसे कातना, बुनना, छपाई, दर्जी का कार्य अर्थात्‌ सिलाई, लेखन, गणना, 
चित्रकला, चिकित्सा व आयुर्वेद, शल्य अर्थात्‌ सजरी तथा मुद्रा इत्यादि थे । 

शिक्षा दो भागों में विभक्त थी--प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा । प्रारम्भिक 
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शिक्षा में लिखना, पढ़ना तथा साधारण गणित' का अध्ययन कराया जाता था । 
उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, सैनिक-शिक्षा आदि सभी सम्मिलित थे। अध्ययन 
विषय चुनने में जाति-पाँति का कोई भेद नहीं था। तक्षशिला के लिए विद्यार्थी 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आते थे। तुलनात्मक ज्ञान के लिए वेदों का अध्ययन किया 
जाता था, तथापि जातक युग में अथव्वंबेद पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था । वेद- 
मन्त्रों के कंठाग्र करने की प्रणाली इस समय भी प्रचलित थी । बोधिसत्व ने भी वेदों 
का ज्ञान प्राप्त किया था। 
विज्ञान, ललित एवं शिल्पकलाओं के नामों का उल्लेख जातकों में तो नहीं 
मिलता, किन्तु मिलिन्दपान्ह में ।8 सिप्पों का वर्णन है, जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित 
थे । तक्षशिला के कुछ विद्यालयों में हत्ती-सुत्त (हाथी-विद्या) तन्त्र, मृगया, पशुविद्या, 
धनुविद्या, सामुद्रिक विद्या, सर्पविद्या और आयुर्वेद का शिक्षण होता था । इनमें से 
केवल एक-एक विषय में ही विद्यार्थी विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते थे । इन सभी 
विद्याओं की सैद्धान्तिक व व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी । आयुर्वेद तथा 
शल्य की व्यावहारिक शिक्षा का भी प्रवन्ध इन विद्यालयों में था । जीवक के उदाहरण 
से प्रतीत होता है कि उसने शल्य विद्या की व्यावहारिक शिक्षा पायी थी । यही 
कारण था कि ठीक अपने विद्यार्थी जीवन के पश्चात ही उसने दो सफल ऑपरेशन किये 
जो अत्यन्त ही कठिन थे । यात्रा व देशाटन भी व्यावहारिक शिक्षा के अंग समझे जाते 
थे। इनके अतिरिक्त प्रकृति-निरीक्षण, कानून और सेनिक-प्रशिक्षण भी पाठ्य-वस्तु में 
सम्मिलित थे। तक्षशिला इन विद्याओं का प्रधान केन्द्र था । 
मिलिन्दपान्ह से प्रतीत होता है कि बौद्ध युग में ब्राह्मणीय शिक्षा का भी प्रचार 
था । वास्तव में दोनों प्रकार की शिक्षाएँ एक-दूसरे की पूरक थीं । ब्राह्मणीय शिक्षा के 
चार वेद, इतिहास, पुराण, काव्य, शब्द-विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, वेदांग, सामुद्रिक 
विद्या, शकुन-विद्या, सांख्य-योग, न्याय, वेशेषिक, संगीत, चिकित्साशास्त्र तथा तन्त्र- 
विद्या इत्यादि सभी विषय भिन्न-भिन्न वौद्धकालीन विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते थे । 
पाँचवीं शताब्दी में फाह्मान ने भी यही लिखा था कि उस समय ब्राद्मणीय शिक्षा का 
भी जोर था। विनय ग्रन्थ बौद्ध भिक्षुओं के प्रधान अध्ययन ग्रन्थ थे। उच्च शिक्षा के 
लिए संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। स्वयं फाह्यान ने 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में 
रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था । इसके अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं और पाली 
का भी प्रचार हो चुका था। यहाँ तक कि अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ पाली में थे । सातवीं 
शताब्दी में क्व नसांग ने भी यही लिखा था कि ब्राह्मणीय शिक्षा का जोर था। चार 
वेदों का अध्ययन अनिवाय था। इसके अतिरिक्त बौद्ध पादयक्रम का उल्लेख करते हुए 
उसने लिखा है कि मठों और विहारों में उपाध्यायों और आचार्यों के द्वारा शिक्षा दी 
जाती है । प्रारम्भिक शिक्षा में लिखना, पढ़ना, गणित तथा बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का 
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अध्ययन कराया जाता है। व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। बालक को संस्कृत की 
वर्णमाला से प्रारम्भ कराके स्वर, सन्धि, समास इत्यादि व्याकरण के नियमों का 
अध्ययन कराया जाता है । इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा में ही लौकिक और आध्यात्मिक 
दोनों प्रकार की शिक्षा का समावेश था । 

उच्च शिक्षा के विषय में ह्व॑ नसांग ने नालन्दा का वर्णन किया है कि उसमें बौद्ध 
दर्शन, विनय-साहित्य, योग तथा अन्य सभी विद्याएँ पढ़ायी जाती थीं । विक्रमशिला 
तर्कशास्त्र व न्यायशास्त्र का केन्द्र था । इत्सिग ने भी इन्हीं पाठ्यक्रम और शिक्षा- 
विषयों का वर्णन किया है। उसने यह लिखा है कि भिक्षु लोग वेदों की भाँति 
'त्रिपिटक' का भी अध्ययन करते थे । 
औद्योगिक शिक्षा 

बोद्ध शिक्षा प्रधानत: धामिक थी, उसका प्रमुख उद्देश्य संघ के भिक्षुओं को शिक्षित 
करना तथा जनता के उन व्यक्तियों को शिक्षित करना था जो संघ में सहानुभूति रखते 
थे । किन्तु हम देखते हैं कि बौद्ध काल में औद्योगिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा की 
अवहेलना नहीं की गयी थी । महावग्ग में कातने, बुनने तथा सिलाई करने का साक्ष्य 
मिलता है । मठ में भिक्षुओं को भी इन शिल्पों के सीखने की आज्ञा थी। उन्नीस सिप्पों 
(शिल्पों) का उल्लेख हम ऊपर कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद व शल्य 
विज्ञान की इस युग में बहुत उन्नति हुई है । जीवक कुमार भच्च उस युग का प्रसिद्ध 
चिकित्सक और शल्य विद्या-विशेषज्ञ था । वह तक्षशिला का विद्यार्थी था। सात वर्ष 
तक चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करने के उपरान्त उसने देशाटन करके जड़ी-बूटियों 
का ज्ञान प्राप्त किया; तदुपरान्त देश के भिन्न-भिन्न भागों, जैसे उज्जयिनी इत्यादि में 
गया । जीवक के द्वारा मस्तिष्क व पेट की आँतों के ऑपरेशन करते का भी उल्लेख 
है । इसी प्रकार प्रसिद्ध आयुर्वेद-पिता चरक भी इसी युग में अवतीर्ण हुआ । चिकित्सा- 
शास्त्र के अध्ययन का केन्द्र तक्षशिला था जहाँ राजगृह इत्यादि सुदूर स्थानों से 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे । मिलिन्दपान्ह में भी प्राचीन चिकित्साशास्त्रियों 
के नाम मिलते हैं, जेसे---नारद, धन्वन्तरि, अंगरिक, कपिल, अतुल और पृब्बकच्छायन 
इत्यादि । शल्य-विद्या के अतिरिक्त सर्पदंश-चिकित्सा का भी इस युग में आश्चर्यजनक 
विकास हुआ, यहाँ तक कि मन्त्रों द्वारा विषध-शमन और सर्प को पकड़ कर विष 
चुसवाने का भी उल्लेख मिलता है । 

आयुर्वेद के अतिरिक्त जीवनोपयोगी कलाकौशल में वास्तुकला भी प्रमुख थी । 
नालन्दा तथा विक्रमशिला के विश्वविद्यालय और उनके विशाल भवन, तत्कालीन 
चित्रकला व मूर्तिकला तथा अन्य बौद्ध विहार, स्तूप व चैत्य इसके प्रमाण हैं । कृषि, 
व्यापार, कुटीर-उद्योग तथा पशु-पालन इत्यादि लौकिक उद्योगों में जनसाधारण उसी 
प्रकार प्रशिक्षण पा रहे तथा उन्नति कर रहे थे जैसा कि उन्हें ब्राह्मणीय शिक्षा काल में 
तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थीं । 


राधाकुमुद मुकर्जी द्वारा उद्धृत 
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शिक्षा-पद्धति 

बौद्ध काल तक लेखन-कला का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, किन्तु जनसाधारण में 
इसका व्यवहार अधिक नहीं होता था । अतः वैदिक शिक्षा की भाँति बौद्ध शिक्षा भी 
मौखिक दी जाती थी । सिद्धविहारक व्याकरण के धातु व रूप इत्यादि कंठाग्र करते 
थे । आचार और सिद्धविहारक दोनों ही मठों में साथ-साथ रहते थे। अतः आचार्य 
प्रत्यक्ष रूप से ही विद्या प्रदान करता था । वह विद्यार्थियों को पाठ देता और वे उसे 
कंठाग्र करते थे । विद्यार्थियों द्वारा पाठ के भलीभाँति बोधगम्य होने पर ही आचार्य 
आगे बढ़ता था । जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में साधारणत: श्रद्धा रखते थे उन्हें 'उपासक' कहते 
थे । ये उपासक भिक्षुओं को अपने घरों पर निमन्त्रित करके उनके द्वारा उपदेश सुनते थे । 
विहारों तथा मठों में हेतु-विद्या अर्थात्‌ तकं-पद्धति को अपनाया जाता था और उसके 
द्वारा विद्यार्थी का मानसिक विकास किया जाता था। शिक्षण-पद्धति में तकं-प्रणाली 
का अधिक महत्त्व था | मठों और विहारों में भिन्न-भिन्न धामिक और दाशंनिक विषयों 
पर नित्य वाद-विवाद हुआ करते थे। विक्रमशिला तो इनमें सर्वोत्तम था । हिन्दू या 
तेदिक धर्म अथवा जैन धर्म का खण्डन करने के लिए बौद्ध भिक्षु बाल की खाल 
निकाला करते थे। भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी समय-समय पर शास्त्रार्थ किया करते थे, 
अतः विद्यार्थियों को अपने प्रारम्भिक विद्या-काल से ही बाद-विवाद प्रतियोगिताओं में 
प्रशिक्षण मिल जाता था । कभी-कभी मठों में विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता था 
और भिन्न-भिन्न विषयों पर विद्याथियों के लिए उनके भाषण होते थे । इस प्रकार 
भाषण और वाद-विवाद ने शिक्षा-पद्धति में एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया था । 
इससे विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास होता था। उसकी ज्ञान- 
परिधि का विस्तार होता था तथा जीवन से उसे एक क़्रियात्मक रुचि हो जाती थी । 
जीवन की भिन्न-भिन्न समस्याओं के विषय में वह वाद-विवाद करके अपने विचारों को 
सुलझाता था । कालान्तर में तो यह प्रणाली यहाँ तक बढ़ी कि विद्वान लोग केवल 
'तकं, तक॑ के लिए! करने लगे । वास्तविक ज्ञान और गम्भीर अध्ययन को इससे बड़ा 
धक्का लगा । ऐसे तकंशास्त्रियों में वाचालता अधिक आ गयी । 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विशेष आचार्य भी थे जो देशाटन करके विद्या-प्रचार 
करते थे, ज॑से सारीपुत्ता, महामुग्गललन, अनुरुद्ध, आनन्द और राहुल इत्यादि । 
विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की समाप्ति पर देशाटन के द्वारा ज्ञान को वास्तविक 
व व्यावहारिक रूप देने की पद्धति का प्रचलन था । इससे उनका ज्ञान अधिक पूर्ण, 
ठोस व प्रत्यक्ष हो जाता था । जीवन का उदाहरण हम इस विषय में दे शुके हैं । 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आने वाले भिक्षुओं के सम्मेलन भी होते थे जहाँ शास्त्रार्थ और 
भाषण होते थे । विद्याथियों को इन सम्मेलनों में आने का पूर्ण अवसर दिया जाता 
था । इनके द्वारा विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ता था । कुछ बौद्ध भिक्षु निरजन वनों में भी 
समाधिस्थ होकर चिन्तन व मनन करके अन्तर्ज्ञान प्राप्त करते थे, किन्तु सर्वसलाधारण 
विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी । 


प्राचीन शिक्षा ] अध्याय 4 : बोद्ध शिक्षा-प्रणाली | 6] 


जीवनोपयोगी विद्वानों और कलाकौशलों की शिक्षण-पद्धति वही थी जो ब्राह्म- 
णीय शिक्षा में थी, अर्थात्‌ विद्यार्थियों को शास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों प्रकार की 
पद्धतियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी । कलाकौशलों में विशेषतः विद्यार्थी कुछ समय 
तक कुशल कारीगरों के साथ रहते थे और धीरे-धीरे उनकी शिष्यता में कार्य सीखते 
थे । कातना, बुनना, सिलाई, शिल्पकला, वास्तुकला तथा अन्य दस्तकारियाँ इसी प्रकार 
सीखी जाती थीं । 
स्त्री-शिक्षा 

बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार स्त्री को त्याज्य व हेय समझा जाता था। 
भिक्षु आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते थे । अतः स्त्रियों के सम्पर्क में आने से वे डरते 
थे। किन्तु दिन-प्रतिदिन के जीवन में यह असम्भव था, विशेषत: उस अवस्था में जब 
उन्हें अपने शिष्यों के साथ गृहस्थों के यहाँ भिक्षान्न के लिए जाना होता था। अतः 
महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर दी थी और बौद्ध 
भिक्षुणियाँ इन्हीं मठों और विहारों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करती थीं । बौद्ध 
शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों में तो स्त्री-शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला और स्त्रियों 
के लिए अलग मठों का भी निर्माण हो गया; किन्तु चौथी शताब्दी में भिक्षुणियों के 
विचारों का ह्वास होने लगा, क्‍योंकि बौद्ध विहारों का शिक्षा के दृष्टिकोण से इतना 
महत्त्व बढ़ गया था कि वहाँ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाने लगी थी। 
अत: स्त्रियाँ उन विद्यालयों से कोई लाभ नहीं उठा सकीं तथापि जो कुछ भी शिक्षा 
स्त्रियों को मिली उसने न केवल जनसाधारण की स्त्रियों का ही चरित्र-निर्माण व 
मानसिक विकास किया, अपितु कुछ ऐसी उच्च कोटि की विदुषी महिलाओं को भी 
उत्पन्न किया जिन्होंने धामिक व दाशंनिक क्षेत्र में समाज का नेतृत्व किया । बहुत-सी 
स्त्रियां दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन करती थीं और कुछ उच्च कोटि की कवयित्रियाँ 
भी थीं। कुछ समाज-सेवा का भार भी लेती थीं और उसी में शिक्षा भी प्राप्त करती 
थीं। बौद्ध काल में कुछ स्त्रिप्रों के धर्म-प्रचार के लिए विदेश जाने का भी उल्लेख मिलता 
है। सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा लंका इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने गयी थी । शुभा, अनुपमा और सुमेधा नामक ऐसी बौद्ध भिक्षुणियों का भी 
उल्लेख मिलता है, जो आजीवन ब्रह्मचारिणी रही थीं। उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ 
शिक्षण का कार्य भी करती थीं और “उपाध्याया कहलाती थीं । छात्राओं के लिए 
छात्रिशालाओं का उल्लेख भी पाणिनि ने किया है। शीलभट्टारिका, प्रभुदेवी तथा 
विजयांका इत्यादि उच्च कोटि की कवयित्रियाँ थीं। बिजयांका को तो कालिदास के 
उपरान्त द्वितीय श्रेणी की कवयित्री बताया जाता है। स्त्रियाँ राजनीति का भी 
अध्ययन करती थीं । पति की मृत्यु के उपरान्त शासकों की रानियाँ राज्य-भार ग्रहण 
करती और प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाती थीं। उस समय कई ऐसे राज्य विद्यमान 
थे जहाँ शासन का कार्य स्त्रियों के हाथ में रहा | शतवाहन राज्य में नायनिका, चौथी 
शताब्दी में वाकाटक में प्रभावती गुप्ता तथा चालुक्य वंश में (बादामी) विजय 
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महारिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। इससे प्रमाणित होता है कि राजनीति का शास्त्रीय 
व व्यावहारिक ज्ञान स्त्रियाँ भी प्राप्त करती थीं । इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ आलोचना, 
मीमांसा, वेदान्त, आयुर्वेद तथा उच्च साहित्य का अध्ययन भी करती थीं । शंकराचार्य 
और मण्डन भिश्र के बीच में हुए शास्त्रार्थ में निर्णायिका का कार्य मण्डन मिश्र की 
पत्नी ने किया था । इससे सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्रियों की 
प्रतिभा किस कोटि को पहुँच गयी थी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों को अपने आत्म-विकास का अवसर प्राप्त 
होता था, किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यह स्त्री-शिक्षा केवल उच्च वर्ग की 
महिलाओं को ही उपलब्ध हो सकी । वतंमान समय में स्त्री-शिक्षा का जो व्यापक 
अर्थ समझा जाता है उसके अनुसार यह स्त्री-शिक्षा अपर्याप्त थी । साधारण जनता में 
क्पक, मजदूर, कारीगर तथा साधारण व्यापारियों और शिल्पियों के घरों में स्त्री-शिक्षा 
का प्रचार शून्य के बराबर था। वेदिक शिक्षा में स्त्रियों का जो अनिवार्य उपनयन- 
संस्कार होता था, अब बहुत कम हो गया था अथवा पूर्णतः बिलीन हो गया था। 
इसका प्रभाव यह पड़ा कि बालिकाओं के विवाह की अवस्था कम हो गयी और उनके 
विवाह वाल्यावस्था में ही होने लगे । परिणाम यह हुआ कि स्त्री-शिक्षा को इससे 
बहुत आघात पहुँचा । नवीं और दसवीं शताब्दी में तो अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो 
गयी । बालिकाओं का विवाह !0 या ।! वर्ष की अवस्था में होने लगा । इस काल 
में स्त्रियों का धामिक व सामाजिक सम्मान-स्तर भी गिर गया । इससे भी स्ट्री-शिक्षा 
को बड़ी क्षति पहुँची । 
बौद्ध शिक्षा और ब्राह्मणीय शिक्षा में विभिष्नता 

विद्यार्थी प्राय: अपना अध्ययन प्रात:काल में प्रारम्भ करते थे । बहुत-से स्थानों 
पर तो कौआ पाल लिया जाता था जो समय की सूचना विद्यार्थियों को देता था । 
इसके उपरान्त विद्यार्थियों की दिनचर्या प्रायः वही थी जैसी कि बैदिक काल में थी । 
वास्तव में सम्पूर्ण शिक्षण-पद्धति ही दोनों युगों में प्रधानत: एकसी थी। भेद केवल 
यही था कि ब्राह्मणीय शिक्षा गुरु-गमृह पर पारिवारिक रूप में दी जाती थी, जबकि 
बौद्ध शिक्षा मठों या सुसंगठित शिक्षा-संस्थाओं में दी जाती थी । प्रथम में व्यक्ति पर 
अधिक जोर दिया जाता था; द्वितीय में व्यक्ति समूह की एक इकाई था, अतएव शिक्षा 
सामूहिक रूप में दी जाती थी। ब्राह्मणीय शिक्षा में पारिवारिक जीवन एक महत्त्वपूर्ण 
अंग था, जबकि बौद्ध धर्म का आधार ही गृह-त्याग था । इस प्रकार बौद्ध शिक्षा- 
प्रणाली में परिवार के कोमल व प्राकृतिक सम्बन्धों का विच्छेद करके धाभिक आधार 
पर “बन्धु समाज स्थापित किया जाता था । एक बौद्ध-बन्धु अपने सम्पूर्ण बन्धु समाज 
पर निर्भर रहता था और बन्धु समाज स्वयं साधारण उपासक या जनता पर निर्भर 
रहता था | इसमें व्यक्तिगत उत्साह, योग्यता, क्षमता और क्रिया का लोप हो जाने 
की सम्भावना रहती थी । 

दूसरा अन्तर यह था कि ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में विद्यार्थी कठोर शारीरिक व 
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मानसिक अनुशासन में रहता था । उसके लिए सुख तथा सुख सामग्रियों का निषेध 
था। विद्यार्थी-जीवन एक तपश्चर्या थी। 'सुखाथिनः कुतो-विद्या, नास्ति विद्या्थिन: 
सुखम्‌ के आदर्श को कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाती थी। किन्तु बौद्ध शिक्षा- 
प्रणाली के अनुसार “शरीर को सुन्दरता से सजाया, स्वच्छ किया और मला जाता 
था; नियम से भोजन दिया जाता; वर्षाकाल में सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था; 
मध्यान्ह की गर्मी में विश्वाम किया जाता और अस्वस्थ होने पर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक 
द्वारा चिकित्सा करायी जाती थी ।* 

तीसरा अन्तर यह था कि ब्राह्मणीय शिक्षा एक प्रकार से एकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों 
पर अवलम्बित थी, जबकि बौद्ध शिक्षा जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों से मेल खाती थी । 
अर्थात्‌ प्रथम में गुरु का 'प्राधान्यय और “उच्चता जीवन-पर्यन्त स्थिर रहते थे; किन्तु 
दूसरी पद्धति के अनुसार शिष्य कुछ समय के उपरान्त संघ में सम्मिलित होने पर 
समान मत देने का अधिकारी हो जाता था। गुर और शिष्य में भेद आध्यात्मिक 
ज्ञान के स्‍तर का रहता था । 

अन्त में ब्राह्मणीय शिक्षा-प्रणाली के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति तपस्या या 
बेराग्य का जीवन ग्रहण करत थे जो अनेक प्रकार से उसके समर्थ होते थे। बौद्ध 
शिक्षा-प्रणाली के अनुसार भगवान बुद्ध के जीवन-काल तक तो केवल निखरे हुए मनस्वी 
ही संघ के सदस्य थे, परन्तु कालान्तर में उसमें कुछ अवाछनीय बातें आ गयीं । जन- 
तन्‍्त्रवाद के सिद्धान्तों का दुरुपयोग हुआ और संघ में भिक्षु-भिक्षुणी भ्रष्टाचार में 
लीन हो गये । छोटे-छोटे स्थानीय संघों के विकास से केन्द्रीय संघ का नियन्त्रण शिथिल 
पड़ गया । परिणामतः: धीरे-धीरे बौद्ध धरम भारत से उठ गया और उसके स्थान पर 
शंकराचार्य व माधवाचार्य इत्यादि ब्राह्मण आचार्यों के प्रयत्नों से शिक्षा-जगत में पुनः 
ब्राह्मणीय पद्धति का अनुसरण होने लगा । 
बोदड़ शिक्षा के दोष 

बौद्ध शिक्षा दोषों से सर्वथा मुक्त न थी । हिन्दू शिक्षा की भाँति इसमें भी घामिक 
शिक्षा का प्राधान्य था | अन्त में जाकर तो कलाकौशल को हेय समझा जाने लगा 
और उच्च वर्ग के लोगों ने तो इसे पूर्णतः: छोड़ ही दिया। इसके अतिरिक्त सवंसाधारण 
की शिक्षा का भी अनुपात उतना नहीं रहा जितना कि ब्राह्मणीय शिक्षा के 
अन्तर्गत था । एक भयंकर दोष इस पद्धति का यह रहा है कि इसमें जनतन्त्र के नाम 
पर स्वेब्छाचार का प्रवेश हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि संघीय नियन्त्रण 
शिथिल होने पर मठ भिक्षु-भिक्षुणियों के क्रीड़ा-स्थलों में परिवर्तित होने लगे। जिस 
'संघ' की स्थापना में ही बौद्ध धर्म की सफलता का रहस्य था, वही इसके पतन का 
कारण बना । इसके अतिरिक्त बौद्ध शिक्षा-प्रणाली में सैनिक विज्ञान, अस्त्र-शस्त्र 
निर्माण-कला एवं युद्धधला का अधिक विकास न हो सका। कारण यह था कि बौद्ध 
शिक्षा अहिसा-प्रधान और निवृत्ति-मूलक थी। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार 
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संसार दुखमय था । अत: इसे छोड़कर तथा इच्छाओं का दमन करके निर्वाण प्राप्त 
करना ही जीवन का उद्देश्य समझा जाता था। फलत: जीवन में आडम्बर आ गया, 
भिक्षुओं का बाह्य जीवन निरा बनावटी प्रतीत होने लगा | जीवन-संघर्ष का अभिप्राय 
केवल आध्यात्मिक चिन्तन ही समझा गया । इससे उसकी स्वतोन्मुखी प्रगति अवरुद्ध 
हो गयी; और जब विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया तो भारत सैनिक शक्ति से 
उनका सामना न कर सका । 

इतना होते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि बौद्ध शिक्षा में दोषों की अपेक्षा गुणों 
का ही अधिक समावेश था, यद्यपि अपने दोषों के कारण ही इसका पतन हो गया और 
देश में पुनः ब्राह्मणीय शिक्षा की तृती बोलने लगी । 
उपसंहार 
संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा ने भारत में एक उच्च संस्कृति 
का शिलारोपण किया । बौद्ध शिक्षा-पद्धति तत्कालीन आय॑ं-जीवन में एक नृतनता और 
परिवतेन लायी । यद्यपि भारतीय दृष्टिकोण सदा से ही पवित्र व सात्विक जीवन के 
पक्ष में रहा था, बौद्ध धमे-शिक्षा ने इसे और भी अधिक पवित्र और महान्‌ बना 
दिया । मठों और महाविहारों में श्रमण और भिक्षुओं का उच्च जीवन ब्यतीत करना 
भारतीय जनता के लिए अनुकरणीय रहा; यहाँ तक कि बौद्धकालीन विद्यालयों ने 
चीन, जापान, कोरिया, जावा, ब्रह्मा, लंका और तिब्बत आदि देशों से विद्याथियों 
और जिज्ञासुओं को आकर्षित किया । इन विदेशी विद्यारथियों ने आकर भारत के धर्म, 
साहित्य और शिक्षा-प्रणाली का गहन अध्ययन किया और यहाँ की संस्कृति को अपने 
देशों में विकसित किया । बौद्ध विहारों में जाति-पाँति और धनी-निर्धन का भेद मिट 
गया जो ब्राह्मणीय शिक्षा में जड़ पकड़ गया था । बौद्ध विद्यालय सभी के लिए खुले 
थे। वहाँ सभी वर्ग के विद्याथियों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार चरित्र- 
विकास का समान सुअवसर प्रदान किया जाता था । धामिक और दाशंनिक शिक्षा के 
अतिरिक्त बौद्धकालीन शिक्षा सांसारिक भी थी । तत्कालीन शिक्षा-पद्धति ने नालन्दा, 
तक्षशिला तथा विक्रमशिला इत्यादि महान अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं को जन्म 
दिया, जहाँ घधामिक व लौकिक सभी प्रकार की उच्च शिक्षा दी जाती थी। देश की 
तत्कालीन भौतिक सम्पन्नता तथा आध्यात्मिक ग्रुरुता का श्रेय तत्कालीन शिक्षा-पद्धति 
को ही है | शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्याओं के साथ मेल रखती थी और उन्हें 
हल करने का प्रयास करती थी जिस प्रकार भारत की आधुनिक शिक्षा अधिकांश 
में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का अनुकरण मात्र है, उस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा 
नहीं थी । उसका विकास तो भारत भूमि में, शुद्ध भारतीय परिस्थितियों में तथा 
भारतवासियों द्वारा ही हुआ था। यही कारण था कि वह शिक्षा-प्रणाली देश और 
काल के अधिक अनुकूल थी। उस समय शिक्षा का सार्वजनिक प्रचार था| बौद्ध धर्म 
की प्रारम्भिक शताब्दियों में स्त्री-शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । इसके अतिरिक्त 
बौद्ध धर्म से सहानुभूति रखने वाले जनसाधारण की शिक्षा की भी व्यवस्था थी, 
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क्योंकि वे संघ की भावी निधि समझे जाते थे तथा इन्हीं उपासकों में से बौद्ध भिक्षुओं 
और आचार्यों का चुनाव होता था । 

जीवन में संयम व अनुशासन का संचार करने में भी बौद्ध शिक्षा को पर्याप्त 
सफलता मिली । आचार्य तथा शिष्य सभी संयम का जीवन व्यतीत करते थे । स्त्रियों 
का सम्पर्क निषिद्ध था । किन्तु एक बात उल्लेखनीय है कि शरीर को क्ृश करने अथवा 
यातना देने में बौद्ध विश्वास नहीं रखते थे। फाह्यान, हू नसांग तथा इत्सिग नामक चीनी 
यात्रियों ने बौद्ध विहारों तथा शिक्षा का आँखोंदेखा वर्णन लिखा है जिसे पढ़कर हम 
बौद्ध शिक्षा की महानता का अनुमान कर सकते हैं । बौद्ध शिक्षा की हमारी पृष्ठभूमि 
हमें आज भी चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, स्थाम, कम्बोडिया तथा अन्य सुदूरपूर्व 
देशों पी अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आथ्िक सम्बन्ध बनाये रखने में सहायक है । 

३ सारांश 
| बोद धर्म परम्परागत हिन्दू धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। दोनों में मतभेद 

होते हेए भी उनकी मूल प्रवत्तियाँ एक थीं। अतः बोद्ध धर्म पर आधारित शिक्षा-प्रणाली 
में ब्राह्मणीय शिक्षा से मौलिक मतभेद नहीं था। बोद शिक्षा ब्राह्मणीय शिक्षा का एक 
अधिक सुव्यवस्थित, व्यापक व अधिक वेज्ञानिक परिवरद्धित रूप था। 

बोद शिक्षा-प्रणालोी के अनुसार विद्यारम्भ के समय “पब्बज्जा' मामक प्रथम 
संस्कार का प्रतिपादन किया जाता था। प्रायः ८ वर्ष को आयु होने पर बालक का 
पब्बज्जा संस्कार होता था। उस समय उसे बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण में आने को 
शपथ लेनी पड़ती थी । उसके उपरान्त ही मठ का कठोर अनुशासन उसके ऊपर लागु 
हो जाता था। बोद्ध शिक्षा-प्रणालो का दूसरा संस्कार था उपसम्पदा । उसे 20 बर्ष 
की आयु होने पर स्वीकार किया जाता था। इसके उपरान्त हो भ्रमण भिक्षु होने का 
अन्तिम प्रमाण पाता था। स्त्रियाँ भी इन संस्कारों की अधिकारिणी थीं । 

गुरु-शिष्य सम्बन्धों में यही पवित्रता बनी रही जो ब्राह्मणोय शिक्षा के अन्तर्गत 
थी । दोनों के लिए जरित्र तथा सादगी पर बल दिया जाता था। 

विद्यारथियों के निवास तथा विद्यालयों के लिए गुरुकुलों के स्थान पर सुसंगठित 
मठों पर विहारों का निर्माण हो गया था जहां विद्यारथियों के लिए उपाध्याय के साथ 
रहने की व्यवस्था थी। ये ही मठ व विहार तत्कालोन विश्वविद्यालय थे जहाँ देश- 
देशाग्तरों से जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च अध्ययन के लिए आकर रहते थे । विद्यार्थियों व 
अध्यापकों के खर्ज के लिए भिक्षात्ष के अतिरिक्त राज्य तथा धनिक लोगों की ओर से 
स्थायी आधिक सहायता की भी व्यवस्था थी। 

पाठ्यक्रम--बोद्ध शिक्षा निवत्ति-प्रधान थी जिसका प्रमुख उद्देश्य निर्वाण प्राप्त 
करना था। अतः शिक्षा धर्म-प्रधान थी। पाठ्यक्रम दो स्तरों में विभक्त घा--प्रार॒म्भिक 
व उच्च शिक्षा । 

प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिखना-पढ़ना, साधारण गणित तथा धाधिक 
आचार की शिक्षण-व्यवस्था थी और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, 
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बेद, इतिहास, पुराण, काव्य, शब्द-विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, सासुद्रिक विद्या, शकुत- 
विद्या, योग, न्याय तथा तन्त्र-विद्या इत्यादि प्रमुख थे । 

शास्त्रीय शिक्षा के अतिरिक्त औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा की हस युग में 
विशेष उन्नति हुई । कातने, बुनने व सिलाई के प्रशिक्षण की ध्यवस्था तो मठों में 
भिक्षुओं के लिए भी थी। चिकित्साशास्त्र के विकास को इस युग में चरम कोटि तक 
पहुँचा दिया गया । 

शिक्षा-पद्धति---बौद्ध काल तक लेखन-कला का पर्याप्त प्रचार हो चुका था; किन्तु 
इसका प्रचार जनसाधारण में पर्याप्त न होने के कारण अब भी अधिकांश में मोखिक 
शिक्षा दी जातो थो। आचार्य व विद्यार्थों दोनों साथ-साथ रहते थे । अतः आचार्य 
प्रत्यक्ष रूप से ही शिक्षा प्रदान करता था । पाठों को कंठाग्र करने की प्रथा यथावत्‌ 
बनी हुई थी । 

शिक्षण-पद्धति में तकं-प्रणाली का विकास बौद्ध शिक्षा के अन्तगंत और भी 
अधिक हुआ । मठों व विहारों में विभिन्न गुढ़ तत्त्वों पर प्रायः तक-बितक के द्वारा 
विषयों को समझाया जाता था। विद्वानों के द्वारा प्रमुख विषयों पर भाषण देने को भी 
प्रथा थी। देशाटन को भी शिक्षा का साधन समझा जाता था। कला-कौशल सम्बन्धो 
एवं अन्य व्यावसायिक विषयों में शास्त्रीय शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ प्रायोगिक 
प्रशिक्षण प्राप्त करने की भी व्यवस्था थी । 

सत्री-शिक्षा को इस युग में धक्का लगा । बोद्ध धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार 
परत्मपि नारी को त्याज्य व हेष समझा जाता था तथापि उनके लिए शिक्षा बजित नहीं 
थी। बोद़ काल में भारत में कई उच्च कोटि की विदुधो महिलाएँ उत्पन्न हुईं। कुछ 
महिलाएं भिक्षुणी बनकर ध्म-प्रचार के लिए विदेशों तक में गयों । उच्च शिक्षा प्राप्त 
स्त्री 'उपाध्याया' कहलाती थीं। छात्राओं के लिए निवासस्थानों का वर्णन भी मिलता है। 

किन्तु जो कुछ भो स्त्री-शिक्षा का प्रचार था वह अधिकांश में उच्च वर्ग की 
महिलाओं में था। वेदिक शिक्षा के अन्तर्गत जो उपनयन की अनिवार्य व्यवस्था य 
बहू अब टूट चुकी थी, अतः लड़कियों को शिक्षा को इससे बहुत आघात लगा । स्त्री 
का सामाजिक स्तर गिर जाने से भी उसकी शिक्षा को इस युग में क्षति पहुंची । 

ब्राह्मणीय व बोद शिक्षा-प्रणाली सें बहुत-सी समानता होते हुए भी कुछ मौलिक 
भेद थे। प्रथम में व्यक्ति पर बल दिया जाता था, द्वितीय में व्यक्ति-समृह पर । एक 
में पारिवारिक जीवन एक महत्त्वपूर्ण अंग था जबकि दूसरे का आधार हो गह-त्याग 
था। ब्राह्मणीय शिक्षा में अनुशासन अधिक कठोर था और शिक्षा एकतस्थ्रवाद के 
सिद्धान्तों पर आधारित थी, किन्तु बोद़ शिक्षा के अन्तर्गत कठोर जीवन को अधिक 
श्लाध्य नहीं समझा जाता था एवं शिक्षा का जनतःत्रोकरण हो चुका था डे 


छ 
प्राचीनकालीन प्रमुख शिक्षा-केन्द्र 


पृष्ठभूमि 

प्राचीन कान में शिक्षा की यह विशेषता थी कि गुरु और शिष्य में परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध था और दोनों एक ही स्थान पर मिलकर रहते थे। ब्राह्मणीय 
शिक्षा के सम्बन्ध में हमने देख लिया है कि किस प्रकार ब्रह्मचारी गुरु-गृह पर रहकर 
ही विद्याध्ययन करते थे । गुरु-गृह हो उनका शिक्षालय था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के 
विकास पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। वास्तव में आध्यात्मिक या दार्शनिक 
विकास के लिए, जैसा कि प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था, यह आवश्यक भी था कि शिक्षा 
के बाह्य उपकरणों पर अधिक ध्यान न देकर विद्यार्थी की आन्तरिक उन्नति की जाय। 
शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण प्राचीन काल में सुसंगठित शिक्षा-केन्द्र, जैसे बौद्ध 
काल अथवा वर्तमान काल में मिलते हैं, स्थापित न हो सके; यद्यपि उस युग में भी 
कुछ मठ अथवा विशाल तीर्थ-क्षेत्रों का निर्माण हो गया था। किन्तु उन क्षेत्रों में 
सामूहिक रूप से आराधना इत्यादि नहीं की जाती थी । ये तीर्थ शिक्षा-केन्द्र अथवा 
शिक्षा-संस्थाएँ नहीं कहला सकते थे तथापि वैदिक काल में संघ, परिषद्‌, चरण, मठ 
और गुरुकुल अवश्य स्थापित हो गये थे । वैदिक तथा उपनिषद्‌ साहित्य में हमें ऐसे 
संघों और परिषदों का उल्लेख मिलता है जहाँ भिन्न-भिन्न स्थानों से विद्वान आकर 
एकत्र होते थे और उच्च कोटि के शास्त्रार्थ करते थे। जिन स्थानों में गुरुकुल की 
स्थापना हो गयी थी, वहाँ अवश्य सामूहिक रूप से विद्याध्ययन होता था। ये गुरुकुल 
बहुधा गाँवों में ही स्थापित हुए । इसके अतिरिक्त वनों में भी गुरुकुलों की स्थापना 
हुई । किन्तु ये गुरुकुल भी इस प्रकार संगठित और संचालित न थे जैसे आगे चलकर 
जैन और बौद्ध शिक्षा-संस्थाएँ बनीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्ध धर्म के सम्पर्क 
में आने पर हिन्दुओं ने संगठित शिक्षा-संस्थाएँ निरमित करने में उनका अनुकरण किया 
और विशाल मठों या मन्दिरों में शिक्षा दी जाने लगी । हिन्दू राजाओं तथा प्रजा ने 
शिक्षा-प्रचार के लिए इन मन्दिरों को दान दिये, अतः ये स्थान शिक्षा-केन्द्र बन गये । 
वहाँ क्रमानुसार प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा प्रदात की जाने लगी। इसके अतिरिक्त 
कुछ स्थान ऐसे भी बन गये जहाँ विशेष प्रकार की शिक्षा के केन्द्र स्थापित हो गये, 
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जैसे तक्षशिला में आयुर्वेद, धनुर्वेद तथा राजनियम (कानून) का अध्ययन करने के 
लिए दूर-दूर से राजपुत्र आया करते थे । उज्जयिनी में ज्योतिष तथा काशी में दर्शन 
व संगीत इत्यादि के केन्द्र थे । दक्षिणी भारत में कुछ शिक्षा-केन्द्र स्थापित हो गये 
जैसे बीजापुर जिले में सलोत्गी गाँव में एक विशाल संस्कृत विद्यालय था। आगे 
चलकर इसकी इतनी उन्नति हुई कि इसमें सत्ताइस विशाल छात्रावासों का निर्माण 
करना पड़ा । इसके अतिरिक्त दूसरा हिन्दू शिक्षा का केन्द्र एन्नायरम में था जो ग्यारहवीं 
शताब्दी में स्थापित हुआ था । तीरुमुक्कुदल, मालकापुरम, धारा, पाण्डिचेरी अन्य 
केन्द्र थे । 'अग्रहार' ग्राम भी प्राचीन हिन्दू शिक्षा के विशाल केन्द्र थे जिनकी स्थापना 
दक्षिणी भारत में राजाओं द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के उपनिवेशों के रूप में हुई थी। 
बंगाल के 'टोल' भी इसमें उल्लेखनीय हैं। किन्तु यह स्मरणीय है कि इन हिन्दू शिक्षा- 
केन्द्रों की स्थापना बौद्ध केन्द्रों के अनुकरण के फलस्वरूप ही हुई । 
सुसंगठित शिक्षा-संस्थाएँ 

ऐसी संस्थाओं का प्रारम्भ बौद्ध काल में हुआ। बौद्ध धर्म की स्थापना जनतन्त्रवाद 
के सिद्धान्तों पर हुई थी जिसमें सर्वंसाघारण को उन्हीं की बोलचाल की भाषा में 
“धम्म' का उपदेश दिया गया था। अतः प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाली और उच्चतम 
शिक्षा के लिए संस्कृत की सुसंचालित शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित की गयीं। साधारण 
उपासकों के लिए भी बुद्ध ने संस्थाओं की आवश्यकता का अनुभव किया । अतः म्ठों 
की स्थापना हुई । ये मठ बड़े-बड़े शिक्षा-विहारों के रूप में परिवर्तित हो गये। इन 
केन्द्रों में भिक्षु, भिक्षुणी एवं साधारण जनता सभी को विद्याध्ययन के लिए अवसर 
प्रदान किया जाता था। दूर-दूर जनपदों से सभी वर्गों के विद्यार्थी आ-आकर यहाँ 
निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे--यहाँ तक कि चीन, जापान, तिब्बत तथा अन्य पूर्वी 
द्वीपों से भी विद्यार्थी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने यहाँ आते और यहाँ से अन्य प्रन्थों 
का अनुवाद करके अपने देशों को ले जाते थे । नालन्दा और तक्षशिला तो विश्वविद्यालयों 
के रूप में विकसित हो गये थे । बौद्धकालीन शिक्षा-केन्द्रों का प्रबन्ध जनतन्त्र के सिद्धान्तों 
पर होता था। प्राय: कोई विद्वान भिक्षु ही उसका प्रधान होता था। प्रत्येक विभाग, 
जैसे प्रवेश-परीक्षा, पाठ्यक्रम, छात्रावास, भोजन-व्यवस्था, भवन-निर्माण, चिकित्सा, 
पुस्तकालय तथा भिन्न-भिन्न पाठ्य-विषयों के लिए अलग-अलग अध्यक्ष होते थे । नवीं 
शताब्दी में एक भिक्षु छात्र जो जलालाबाद (अफगानिस्तान) का निवासी था और 
बिहार में तीर्थयात्रा के लिए आया था, विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया । 
इसका अभिप्राय यह है कि स्थानीय या प्रान्तीय भेदभाव की भावना लोगों के हृदय में 
नहीं थी। इस प्रकार ये बोौद्धकालीन सुसंगठित शिक्षा-संस्थाएँ जो देश में मठ, विहार 
और विश्वविद्यालयों के रूप में स्थित थीं, देश की सम्यता की रीढ़ थीं। आज भारत 
के जो सांस्कृतिक सम्बन्ध एशिया के विभिन्न देशों से स्थापित हैं उनका बहुत कुछ श्रेय 
इन्हीं शिक्षा-संस्थाओं को है । 

अब हम नीचे बौद्धकालीन कुछ प्रमुख शिक्षा-केन्द्रों का वर्णन करेंगे। इनमें 
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तक्षशिला, तालन्दा, वलभी, विक्रमशिला, ओदल्तपुरी, नदियां, मिथिला तथा जगहला 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 


() तक्षशिला--अत्यन्त प्राचीन काल से तक्षशिला ब्राह्मणीय शिक्षा का केन्द्र 
रहा था । बौद्ध काल में भी उत्तरी भारत में यह प्रमुख शिक्षा का केन्द्र था। किन्तु 
पाँचवीं शताब्दी में जब फाह्यान ने तक्षशिला को देखा तो उस समय तक वहाँ विश्व- 
विद्यालय के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, और सातवीं शताब्दी में हल तसांग इस विद्या- 
केन्द्र को देखकर बहुत निराश हुआ था । 

तक्षशिला प्राचीन काल में गान्धार प्रान्त की राजधानी था। किन्तु इसकी 
स्थापना का इतिहास उससे भी अधिक प्राचीन है । रामायण में लिखा है कि राजा 
भरत ने इसे अपने पुत्र 'तक्ष' के नाम पर बसाया था। तक्षशिला के भारत की उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण इस पर अनेक आक्रमण हुए । इन आतक्रमणों 
के परिणामस्वरूप समय-समय पर इसका राजनीतिक स्वरूप बदलता रहा । ईरानी, 
यूनानी तथा कुषाणों ने इस पर आक्रमण किये और अपने-अपने राज्य स्थापित किये । 
अतः यह सहज अनुमान किया जा सकता है कि इन राज्य-परिवतेनों के साथ ही साथ 
शिक्षा का स्वरूप भी अवश्य बदला होगा । 

तक्षशिला में कोई एक सुसंगठित विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं बना था । 
शिक्षण का आधार परिवार-प्रणाली था। यहाँ अनेक विद्वान्‌ आचार्य सैकड़ों विद्यार्थियों 
को शिक्षा प्रदान करते थे । इस प्रकार उत्तर भारत के लिए यह एक दीघ॑ शिक्षा-केन्द्र 
हो गया था| बनारस, मिथिला तथा राजगृह इत्यादि स्थानों से विद्यार्थियों के तक्ष- 
शिला जाने का वर्णन जातकों में मिलता है । तक्षशिला में प्रधानतः उच्च शिक्षा दी 
जाती थी । लगभग सोलह वर्ष की अवस्था के विद्यार्थी तक्षशिला पहुँचते थे। वेदत्रयी, 
वेदान्त, व्याकरण, आयुर्वेद, अठारह सिप्प, सैनिक-विद्या, ज्योतिष-विद्या, कृषि, व्यापार, 
सर्पदंश-चिकित्सा तथा तन्‍्त्र यहाँ के विशेष अध्ययन के विषय थे । व्याकरण-पिता 
पाणिनि तथा प्रसिद्ध चिकित्सा और शल्य-विशेषज्ञ जीवक यहीं की उपज थे । इन 
विद्याओं के सीखने के लिए जाति-पाँति का कोई बन्धन नहीं था, जैसा काशी से एक 
ब्राह्मण पुत्र के सैनिक-विज्ञान सीखने के लिए आने के कथानक से प्रतीत होता है । 
तक्षशिला यवनों की संस्कृति से भी प्रभावित हुआ था । कुछ आचारये वहाँ पर ग्रीक 
भाषा का शिक्षण करते थे । ग्रीक-युद्ध का प्रशिक्षण भी यहाँ होता था । वास्तव में 
भारतीय युद्ध-कला के लिए तो तक्षशिला अत्यन्त प्रसिद्ध था । चिकित्साशास्त्र का 
अध्ययन-काल सात वर्ष था। जीवक सात वर्ष तक तक्षशिला में रहा था। अ्ंशास्त्र' 
के रचयिता कौटिल्य ने भी अपनी उच्च शिक्षा यहीं प्राप्त की थी । 

इस प्रकार कई शताब्दियों तक तक्षशिला ने अपनी ज्ञान-ज्योति देश में विकीर्ण 
की । भाग्य के अनेक उतार-चढ़ावों की अपेक्षा परिवर्तन के भयानक झंझा में भी 
यह ज्ञान-शिखा आलोकित होती रही । अन्त में बबंर हुणों ने इसे पदाक्रान्त कर डाला 
और इस प्रभा को सदा के लिए बुझा दिया । 


-- मर 
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(2) नालन्दा--बिहार प्रान्त में पटना से 40 मील दक्षिण-पश्चिम तथा राज- 
गृह से 7 मील उत्तर की ओर नालन्दा नामक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा-केन्द्र था । प्रारम्भ 
में यह एक छोटा-सा गाँव था और इसका शिक्षा-महत्त्व कुछ भी नहीं था, किन्तु 
धीरे-धीरे इसका महत्त्व बढ़ता गया । महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारीपुत्त की जन्म- 
भूमि होने के कारण इस स्थान का महत्त्व बौद्ध भिक्षुओं के लिए अधिक हो गया । 
सम्राट अशोक जब सारीपुत्त का चेत्य देखने आये तो उन्होंने एक विहार यहाँ 
बनवाया । “इस प्रकार नालन्दा विहार का प्रथम संस्थापक अशोक था ।” ईसा की 
प्रथम शताब्दी में महायान के विकास के समय से इस स्थान का महत्त्व बढ़ने लगा । 
चौथी शताब्दी तक यह स्थान शिक्षा की दृष्टि से भी प्रसिद्ध हो गया । नागार्जुन तथा 
उनके शिष्य आयंदेव, जो अनुमानतः चौथी शताब्दी में ही उत्पन्न हुए थे, दोनों ही 
विद्वानों के उस समय नालन्दा में रहने से भी यह प्रतीत होता है कि उस समय तक 
यह स्थान ख्यात्ति प्राप्त करता जा रहा था; किन्तु लगभग पाँचवीं शताब्दी तक भी 
हम यह नहीं कह सकते कि नालन्दा भारत का सर्वप्रथम शिक्षा-केन्द्र था, क्योंकि जब 
सन्‌ 40 में फाह्मान यहाँ आया तो नालन्दा शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्त्व नहीं 
रखता था। इसका वास्तविक उत्थान तो सन्‌ 450 से प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात 
लगभग तीन शताब्दियों तक यह उन्नति के शिखर पर रहा । सातवीं शताब्दी में जब 
ह्व नसांग यहाँ आया तो उसने नालन्दा को उन्नति की पराकाष्ठा पर पाया । द्वे नसांग 
के लेखों में हमें नालन्दा के महत्त्व और वेभव का वर्णन मिलता है । 

नालन्दा का वास्तविक उत्थान गुप्त सम्राटों के द्वारा हुआ । कुमारगुप्त प्रथम 
(4]4-455 ई०) ने यहाँ एक मठ बनवाया । इसके उपरान्त तथागत गुप्त, नरसिह 
गुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, बत्च तथा हर्ष ने भी वहाँ मठों की स्थापना की । इन 
मठों के निरमित हो जाने से नालन्दा का विस्तार बहुत बढ़ गया । ये ही मठ विश्व- 
विद्यालय के प्रमुख भवन में सम्मिलित थे । सम्पूर्ण क्षेत्र एक विशाल व हृढ़ दीवार से 
घिरा था जिसमें एक प्रवेश-द्वार था। इस द्वार पर ही द्वार-पण्डित का निवासस्थान 
था जो प्रवेश परीक्षा लेता था । द्वार में प्रवेश करते ही आठ बड़े सभा-मण्डप मिलते 
थे, जहाँ विद्यारथथियों को सामूहिक भाषण दिये जाते थे । ये भवन संघाराम के मध्य में 
स्थित थे । इसके अतिरिक्त 300 अध्ययन-कक्ष थे, जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते 
थे। विश्वविद्यालय के भवन-निर्माण की कला अत्यन्त उच्च कोटि की थी। इस समय 
भारत वास्तुकला में अद्वितीय था जिसकी प्रतिच्छाया नालन्दा विहार में देखने को 
मिलती थी । मुख्य भवन इतना ऊँचा था कि “विहारावली की शिखर-श्रेणी अम्बुधरों 
(बादलों) को चूमती थी । ये भवन कई खण्डों के थे और इनकी मीनारें अथवा 
मन्दिरों के गुम्बद तो अवश्य ही अत्यन्त ऊँचे थे । सम्पूर्ण भवन एक योजना के 


यस्यामम्बुधरावलेहि शिखर श्रेणी विहरावलो । 


मालेबोध्व॑ विराजिनी विरचिता धात्रा मनोज्ञाभूव: । 
--क्रांशाबकांव आरा से अलतेकर द्वारा उदधत 
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अनुसार बनाया गया था । आज भी जो नालन्दा के भग्नावशेष विद्यमान हैं उन्हें 
देखने से प्रतीत होता है कि उस समय इंजीनियरी का कार्य कितनी उच्च कोटि का 
था । इन भवनों के अतिरिक्त नीचे मंदान में सुन्दर व विशाल सरोवर बने हुए थे 
जिनमें नीलकमल कनक पुष्पों में मिलकर सौन्दय्य बढ़ाते थे । इत्सिग ने लिखा है कि 
वहाँ 0 से अधिक सरोवर थे जिनमें विद्यार्थी जलक्रीड़ा करते थे । इसके 
अतिरिक्त उसी क्षेत्र में एक विशाल पुस्तकालय भी था जो नौ मंजिलों का था । इस 
पुस्तकालय के तीन विभाग थे जो क्रमश: “रत्न सागर', 'रत्नोदधि' और 'रत्न रंजक' के 
नाम से प्रसिद्ध थे। सम्पूर्ण पुस्तकालय को “धर्मंगंज' कहते थे । इस पुस्तकालय में 
सभी धर्मों, विषयों, कलाओं, विज्ञानों तथा कौशलों की अलम्य पुस्तकों का संग्रह था । 
नालन्दा में छात्रावास का भी समुचित प्रबन्ध था। तेरह मठ इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए बने हुए थे जिनमें विद्यारथियों के निवास के लिए कमरे बने हुए थे । इन 
कमरों में विद्याथियों के सोने के लिए पत्थर की चौकी, पुस्तक रखने को पटिया और 
दीपक रखने को दीवट का स्थान बना हुआ था । प्रत्येक चौक के कोने में एक कुआँ 
बना था । भोजन के लिए बड़े-बड़े चौके बने हुए थे जिनमें भोजन पकाने के लिए 
विहार की ओर से सेवकों का प्रबन्ध था । इन सब के भग्नावशेष खुदाई में मिले हैं । 
तालन्दा में विद्याथियों के भोजन, वस्त्र व शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था 
निःशुल्क की जाती थी | आज के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के व्यय और उनके 
शुल्क इत्यादि को देखते हैं तो बुद्धि हैरान रह जाती है कि किस प्रकार प्राचीन काल 
में नालन्दा में 0,000 विद्यार्थी निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे । वास्तव में 
प्राचीन काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व राजाओं और प्रजा दोनों पर ही था और दोनों 
ही मिलकर शिक्षा के निमित्त दान देते थे। नालन्दा को 200 गाँव दान में मिले 
हुए थे । उनकी आय से वहाँ का कार्य चलता था| इसके अतिरिक्त भवन, भूमि और 
भोजन की कुछ व्यवस्था राजा लोग व्यक्तिगत रूप से भी करते चले आये थे । 
इत्सिग' ने, जो नालन्दा में लगभग दस वर्ष रहा, वहाँ की शिक्षा-पद्धति तथा 
पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष वर्णन लिखा है। नालन्दा महायान बौद्ध शिक्षा का प्रधान क्षेत्र 
होते हुए भी वहाँ हीनयान, वदिक शिक्षा तथा जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 
शास्त्रार्थ में विजयी होने के लिए यह आवश्यक था कि सभी धर्मों का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाय। बाद-विवाद या शास्त्रार्थ वहाँ की शिक्षा-प्रणली का एक विशेष 
अंग था। एक सच्चे जिज्ञासु के लिए भी यह आवश्यक था कि वह सभी धर्मों का गहन 
अध्ययन करने के उपरान्त ही दाशनिक अनुसन्धान करे। ये सभी सुविधाएँ वहाँ 
उपलब्ध थीं । इसके अतिरिक्त वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शनशास्त्र, पुराण 
और चिकित्साशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता था। नालन्दा वास्तव में दार्शनिक 
शिक्षा का केन्द्र था । 
विहार के अन्दर भिक्षुओं, आचार्यों और विद्यार्थियों का जीवन पूर्ण संयमित 
और सात्विक रहता था। यहाँ के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण देश में सम्मान होता था । 
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प्रवेश के समय न केवल भारत के विभिन्न कोनों से ही अपितु विदेशों से भी विद्यार्थी 
यहाँ आ-आकर इकटरठे होते थे । चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, सुमात्रा तथा जावा 
एवं लंका से असंख्य विद्यार्थी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने नालन्दा आते थे । 
विद्याथियों को पढ़ाने के लिए लगभग ,500 विद्वान शिक्षकों का प्रबन्ध था । 
विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास का ध्यान रखा जाता था। शिक्षा-पद्धति प्राय: वही 
थी जो ब्राह्मणीय शिक्षा में प्रचलित. थी । लेखन-कला इस समय तक पर्याप्त विकसित 
हो चुकी थी । ग्रन्थावलोकन के अतिरिक्त विद्यार्थी शिक्षकों तथा विद्वानों के भाषण 
सुनकर भी ज्ञानवर्द्धन करते थे। वाद-विवाद-प्रणाली का उल्लेख हम ऊपर कर ही 
आये हैं | प्रतिदिन लगभग |00 भाषणों की व्यवस्था की जाती थी जिन्हें सुनना प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था । आचार्यों की प्रसिद्धि सवंविदित थी । हल नसांग कछ 
शिक्षकों के नामों का उल्लेख करता है जिनमें चन्द्रपाल, धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति, 
प्रभामित्र, ज्ञानचन्द्र तथा शीलभद्र इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। इस विश्वविद्यालय की 
प्रसिद्धि से प्रभावित होकर जावा के सम्राट्‌ बलपुत्रदेव ने भी यहाँ एक मठ बनवाया । 

इस प्रकार नालन्दा विद्या का एक प्रसिद्ध केन्द्र था जो कई शताब्दियों तक 
भारत में ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा। भारत की प्राचीन संस्कृति को विकीण्, 
विकसित तथा सुहढ़ करने में इसका बड़ा हाथ रहा। भारतीय दर्शनकला तथा 
सम्यता का यह प्रतीक लगभग 800 वर्ष तक एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करने के 
उपरान्त |2 वीं शताब्दी के अन्त में मुसलमान विजेता बख्तियार खिलजी की बबंरता 
का शिकार हुआ । यहाँ के विशाल भवन तथा अमूल्य पुस्तकालय अग्नि में भस्म कर 
दिये गये तथा भिक्षुओं और विद्यार्थियों का बध कर डाला गया । इस प्रकार एक 
दीघेकाल से जलने वाला ज्ञानप्रदीप, जिसे मानव ने अपने जीवन-स्नेह से युग-युगों से 
प्रजजलित रखा था, सदा के लिए बुझ गया । 

(3) बलभी--वलभी बौद्धकालीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र था। यह 
काठियाबाड़ में मंत्रक सम्राटों की सन्‌ 475 से 775 ई० तक राजधानी रहा | वलभी 
को प्रसिद्धि तथा शिक्षा-महत्त्व के दृष्टिकोण से नालन्दा का प्रतिद्वन्दी कहा जा सकता 
है । यहाँ पर विशाल मठ और विहार बने हुए थे। ह्व नसांग जब यहाँ आया था उस 
समय वलभी में लगभग 00 संघाराम बने हुए थे । इत्सिग ने भी वलभी को भारत 
के पश्चिमी किनारे पर नालन्दा के समान ही महत्त्वशाली पाया था, जहाँ भारत के 
प्रत्येक कोने से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
उपरान्त ये विद्यार्थी राजदरबारों में उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते थे । इससे विदित 
होता है कि वलभी केवल धामिक शिक्षा-केन्द्र ही नहीं था, अपितु वहाँ अर्थशास्त्र, 
राजनियम, नीति तथा चिकित्साशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता था। यहाँ बौद्ध 
धर्म की दूसरी शाखा हीनयान के भी भिक्षुक अध्ययन करते थे । 

ईसा की 7वीं शताब्दी में वलभी अपनी शिक्षा के लिए पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर: 
घुका था, यद्यपि इससे पूर्व इसका समुद्री व्यापार के लिए बड़ा महत्त्व था। यहाँ 
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बड़े-बड़े धनवान व्यापारी रहते थे । ये ही व्यापारी शिक्षा के संरक्षकों की भाँति कार्ये 
करते थे। मैत्रकों ने भी विश्वविद्यालयों को प्रधानतः पुस्तकालय के लिए समय-समय पर 
अनुदान दिये । इस प्रकार शिक्षा का प्रचार करते हुए यह विश्वविद्यालय लगभग 2वीं 
शताब्दी तक स्थापित रहा । तदूपरान्त विदेशियों के आक्रमण से इसका विध्वंस हो गया । 

(4) विक्रमशिला--विक्रमशिला विहार की स्थापना सम्राट्‌ धर्मपाल ने 8वीं 
शताब्दी में की थी । यह एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर गंगा नदी के तट पर मगध में 
बसा हुआ था। कला की दृष्टि से विक्रमशिला विहार अत्यन्त उच्च कोटि का था। 
इसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर थी | मध्य में महाबोधि का मन्दिर था तथा इसके 
अतिरिक्त 08 मन्दिर और थे।* विक्रमशिला में धर्मपाल ने कई विशाल कक्ष बनवाये 
थे जहाँ शिक्षण-कार्य होता था । इनकी प्राचीरों पर सुन्दर चित्र बने हुए थे । 

विक्रमशिला की ख्याति शीघ्र ही फैल गयी । यहाँ के शिक्षक अत्यन्त विद्वान 
और उच्च कोटि के दाशनिक थे | विक्रमशिला की ख्याति तिब्बत तक पहुँची। लगभग 
चार शताब्दियों तक तिब्बत के विद्यार्थी विक्रमशिला में उच्च शिक्षा लिए आते रहे । 
उन्होंने यहाँ के संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किये और अपने 
देश में यहाँ की संस्कृति का प्रसार किया । विक्रमशिला का प्रसिद्ध विद्वान दीपशंकर 
श्रीज्ञान भी तिब्बत गया था। वहाँ जाकर उसने धर्म-प्रचार का भी कार्य किया था । 

विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रबन्ध उच्च कोटि का था । शिक्षा-कार्य विद्वानों 
के एक बोडड के सुपुर्दे था। ऐसा कहा जाता है कि यही बोर्ड नालन्दा के शासन को भी 
चलाता था । शासन-प्रबन्ध का अधिष्ठाता एक विद्वान्‌ भिक्षु होता था। कार्य के 
भिन्न-भिन्न विभाग विभिन्न अधिकारियों के नियन्त्रण में थे । विश्वविद्यालय में प्रवेश के 
समय विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती थी । प्रमुख भवन की प्रत्येक दिशा में द्वार थे और 
इन्हीं द्वारों पर द्वार-पण्डित नियुक्त थे। ये ही द्वार-पण्डित प्रवेश-परीक्षा लेते थे, जिसमें 
उत्तीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश हो सकता था । डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने 
सन्‌ 955-983 के मध्य में होने वाले इन पण्डितों के नामों का भी उल्लेख किया है”: 

() रत्नाकर शान्ति--यूवं द्वार, 

॥) बनारस का बागीश्वर कीति--पश्चिम द्वार, 

(7) नरोह---उत्तर द्वार, 

(५) प्रश्नकमंति--दक्षिण द्वार, 

(५) काश्मीर का रत्तवज्भअ--प्रथम मध्य द्वार, और 

(शं) ज्ञान श्री मित्र--द्वितीय मध्य द्वार । 

इसके अतिरिक्त विक्रमशिला का ऐतिहासिक वर्णन हमें तिब्बत के विद्यार्थियों 
और इत्सिग के लेखों से मिलता है। यहाँ प्रधानतः सांसारिक विद्याओं का अध्ययन 
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किया जाता था। व्याकरण, तकंशास्त्र, तन्त्रवाद तथा दर्शनशास्त्र अध्ययन के प्रमुख 
विषय थे । अधिक कौतूहल की बात तो यह है कि इस विश्वविद्यालय में परीक्षा के 
प्रमाणपत्र भी मिलते थे जैसा कि अन्य किसी प्राचीनकालीन भारतीय विश्वविद्यालय में 
नहीं होता था। इससे प्रमाणित होता है कि इस विश्वविद्यालय का संगठन अधिक 
सुव्यवस्थित था । 

इस प्रकार एक दी्घकाल तक विक्रमशिला “विद्या साम्राज्ञी” रही । तेरहबीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और इसको युद्ध सम्बन्धी 
गढ़ समझकर इस पर आक्रमण कर दिया । समस्त भिक्षुओं और ब्राह्मणों के सर 
कटवा डाले गये । पुस्तकालय की सभी पुस्तकें एकत्र करके जला दी गयीं । जलाने से 
पूर्व जब उन्हें पढ़वाया गया तब आततायियों को विदित हुआ कि यह तो एक विद्या- 
केन्द्र था । यहाँ का अधिष्ठाता भिक्षु श्रीभद्र जगहुला होता हुआ तिब्बत पहुँचा जहाँ 
उसने धम्म-प्रचार का काये करना प्रारम्भ कर दिया । 

(5) ओदन्तपुरी--मगध में पाल सम्राटों के अस्तित्व में आने से पूर्व ही इस 
विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। पाल सम्राटों ने इसका और भी अधिक 
विस्तार किया । उन्होंने यहाँ एक पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें ब्राह्यणीय और 
बौद्ध-साहित्य की पुस्तकों का संग्रह था । ओदन्तपुरी की इतनी ख्याति नहीं थी जितनी 
विक्रमशिला या नालन्दा की थी तथापि यहाँ लगभग ,000 श्रिक्षु निवास करते व 
शिक्षा पाते थे । बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करने में ओदन्तपुरी को भी पर्याप्त 
श्रेय रहा है । तिब्बत से भी विद्यार्थी यहाँ आकर विद्याध्ययन करते थे । इसी के 
आधार पर तिब्बत को प्रथम बौद्ध विहार बनाया गया । 

(6) सिथिला--मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। अनन्तकाल से यह 
ब्राह्मणीय शिक्षा का केन्द्र था। राजा जनक यहाँ उपनिषद्‌ युग में धामिक शास्त्रार्थ 
किया करते थे जहाँ देश के भिन्न-भिन्न भागों से विद्वान ऋषि आकर शास्त्रार्थ करते 
थे । बौद्ध युग में भी मिथिला ने अपनी परम्परा का निर्वाह किया। जगद्वर नामक 
विद्वान जिसने गीता टीका', देवी माहात्म्य', 'मेघदूत', “गीत गोविन्द! तथा 'मालती 
माघव' इत्यादि रचनाओं पर टीका की है, तथा कवि विद्यापति जिनकी सरस 
कविताओं से बंगाल और बिहार के कवियों ने युगों से प्रेरणा ली है, यहीं पर उत्पन्न हुए 
थे। 2वीं शताब्दी से लेकर !5वीं शताब्दी तक मिथिला विद्या का एक महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र रहा । साहित्य व ललित कलाओं के अतिरिक्त वहाँ वैज्ञानिक विषयों का भी 
अध्ययन होता था । न्याय का एक प्रसिद्ध विद्यालय मिथिला में था। गंगेश उपाध्याय ने 
'नव्य न्याय के स्‍कूल को जन्म दिया। यहाँ पर उसकी युग-निर्माणक रचना “तत्त्व 
चिन्तामणि' लिखी गयी । मिथिला में अनेक विद्वानों ने जन्म लिया । यहाँ तक कि 
मुगल सम्राट अकबर के समय में भी मिथिला विद्या का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। मिथिला 
अखिल भारतीय ख्याति का शिक्षा-केन्द्र था । न्याय तथा तकंशास्त्र के लिए यह विशेष 
प्रसिद्ध था । अध्ययन समाप्त होने पर यहाँ विद्यार्थी की अन्तिम परीक्षा लिये जाने 
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की प्रथा थी जो 'गलाका परीक्षा' के नाम से विख्यात थी । इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
पर ही स्नातक को उपाधि दी जाती थी । 

(7) नदिया--नदिया या नवद्वीप बंगाल के सेन सम्राटों द्वारा वीं शताब्दी 
के मध्य में बसाया गया था । पूर्वी बंगाल में भागी रथी तथा जलांगी के संगम पर प्रकृति 
की शोभा में यह स्थान बसा हुआ था । आज भी इसके प्राचीन भग्नावशेष देखे जा 
सकते हैं जो इसके अतीत के इतिहास की गौरव-गाथा कहते हैं । समय-समय पर यहाँ 
विद्वानों ने जन्म लिया है | जय देव के गीत गोविन्द! की वाणी अब भी लोगों के कानों 
में गूंजती है । उमापति की कविताएँ तथा शूलपाणि का 'स्मृति-विवेक' अमर रचनाएँ 
हैं। मुसलमान शासकों के युग में भी नदिया हिन्दू शिक्षा का एक प्रसिद्ध केन्द्र रहा 
था; तर्कशास्त्र, व्याकरण, नीति और कानून के लिए यह विशेष उल्लेखनीय है। 
नालन्दा तथा विक्रमशिला का पतन होने से नदिया का महत्त्व और भी अधिक बढ़ 
गया और वहाँ हिन्दू शिक्षा का एक विशाल केन्द्र स्थापित हो गया। रघुनाथ शिरोमणि 
ने वहाँ तकंशास्त्र का एक स्कूल स्थापित किया था । वासुदेव सावंभौम नामक विद्यार्थी, 
जो मिथिला में न्याय व तकंशास्त्र में विशेषता प्राप्त करने गया था, वहाँ से तत्त्व- 
चिन्तामणि को कंठाग्र कर लाया, क्योंकि मिथिला की यह जटिल परम्परा थी कि वहाँ 
से किसी विद्यार्थी को न पुस्तकें हटाने की और न उनकी प्रतिलिपि और अनुवाद करने 
की आज्ञा थी | इस वासुदेव सावंभौम ने ही नदिया में तर्कशास्त्र का सूत्रपात किया 
था । आगे चलकर उसके शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने न्याय की एक नवीन विचारधारा 


चलायी जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । 

इस प्रकार नदिया देश में शिक्षा का प्रसार करता रहा। मध्य युग में भी इसका 
महत्त्व रहा । आजकल वहाँ टोल-पद्धति से प्राचीन शिक्षा दी जाती है। “सन्‌ 806 
में वहाँ 46 स्कूल और 380 विद्यार्थी थे। किन्तु सन्‌ 88 में 3 स्कूल तथा 
विद्यार्थियों की संख्या 747 का अनुमान वाडे ने किया था “बाड़ ने जो 3] स्कूल 
पाये उनमें से 7 में तकंशास्त्र, । में कानून तथा शेष 3 में क्रमशः काव्य, ज्योतिष, 
एवं व्याकरण का शिक्षण होता था ।* 

(8) जगहुला--बंगाल के सम्राट्‌ रामपाल ने ]वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
गंगा के तट पर रामवती नामक नगर बसाया जहाँ उसने एक विहार बनवाया जिसे उसने 
जगहला के नाम से पुकारा। यह जगद्दला लगभग 00 वर्ष तक बौद्ध शिक्षा का केन्द्र 
रहा और सन्‌ !203 ई० में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर दिया। तिब्बत के विद्यार्थियों 
ने यहाँ आकर संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद किया। यहाँ अनेक पण्डित, महापण्डित, 
उपाध्याय और आचार्य रहते थे । इनमें विभूतिचन्द्र दानशील, शुभकर तथा मोक्षाकर 
गुप्त अधिक प्रसिद्ध हैं। जगदला भी तकंशास्त्र तथा तन्त्रवाद के लिए उल्लेखनीय है। 


3 7, 9, ॥९३ए : ॥बरीका डबंबटव/ंग 7 4ल॑ंशां दावे 7.40 77725, 7. 446- 
47 (942). 
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इन प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्रों के अतिरिक्त देश में अन्य भी छोटे-छोटे विद्या-केस्र 

थे जिनका प्रादुर्भाव बौद्ध काल में हुआ । हूं तसांग और इत्सिग नामक चीनी यात्रियों 
ने उत्तरी भारत का दौरा किया और स्थान-स्थान पर मठ और विहार पाये । यही 
विहार और मठ शिक्षा के केन्द्र थे ओर सम्पूर्ण देश में विस्तृत थे। बिहार और बंगाल 
इनके प्रमुख क्षेत्र थे । 
.. सारांश 


; ब्राह्मणीय शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थों गुरुआश्रम में रहकर हो शिक्षा प्राप्त 
करता था। अतः उस काल में शिक्षा के तुसंगठित विशाल केन्द्र स्थापित न हो सके । 
किन्तु बौद्धकालीन शिक्षा में व्यक्ति के स्थान पर समुह का अधिक महत्त्व था, अत 
बड़े-बड़े मठ एवं विहार शिक्षा के महान्‌ केन्द्रों के रूप में विकसित हो गये, जिनको 
उच्च कोटि की सुसंगठित व्यवस्था थी । इतना अवश्य है कि बौद्ध शिक्षा-केद्धों की 
देखा-देखी ब्राह्मणीय शिक्षा-केद्ध व गुरुकुल भी देश के विभिन्न भागों में स्थापित हो 
गये, परन्तु वे अधिक विशाल रूप धारण न कर सके । 

बौद्ध काल में जो शिक्षा-विहार स्थापित हुए वे बड़े विश्वविद्यालय बन गये 
जहाँ विभिन्न देशों से विद्या्यो आकर रहते और विद्याध्ययन करते थे । इन प्राचीन 
शिक्षा-केद्ों में तक्षशिला, नालन्दा, बलभी, विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, मिथिला, तदिया 
व जगहला अधिक प्रमुख हैं । 

इन विश्वविद्यालयों में सहस्रों विद्याधियों को छात्रावास तथा उच्च अध्ययन 
की सुविधाएँ प्राप्त थीं। शिक्षा प्रायः निःशुल्क थी और विद्याथियों के रहन-सहन, 
भोजन एवं वस्त्र इत्यादि तक मुफ्त प्रदान किये जाते थे । इनका भार राज्य तथा 
समाज पर था। तक्षशिला संनिक, आयुर्वेद तथा ज्योतिष का प्रमुख शिक्षा-केश था । 
नालन्दा भारतोय दर्शन, धर्म तथा तकंशास्त्र का केश था। वलभी में अर्थशास्त्र, 
राजनीति तथा चिकित्साशास्त्र का अध्ययन होता था। विक्रमशिला व्याकरण, तर्क- 
शास्त्र, तंत्र तथा दशनशास्त्र का प्रमुख केले था। इसी प्रकार अन्य शिक्षा-केन्नों में 
भो इसी प्रकार के उच्च ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था थी । 


द्वितीय खण्ड 


मध्यकालोन शिक्षा 


6 


इस्लामी शिक्षा 


भूमिका 


ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में मुसलमानों के आक्रमण शुरू 
हो गये थे । महमूद गजनवी ने भारत की लूट करके उस रुपये से गजनी में मदरसे व 
पुस्तकालय खोले । उसके उपरान्त जब से मुसलमान शासक भारत में स्थायी रूप से 
शासन करने लगे, उन्होंने यहाँ एक नवीन शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया । जैसा कि 
पिछले अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है, उस समय भारत में प्राचीन ब्राह्मणीय तथा 
बोद्ध शिक्षा का प्रचलन था। समय-समय पर बछ्तियार, अलाउद्दीन, फीरोज तथा 
औरंगजेब जसे शासकों ने प्राचीन भारतीय संस्क्रृति व शिक्षा को विध्वंस करने के 
प्रयास किये। बख्तियार ने बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट करके उनके स्थान पर 
इस्लामी शिक्षा का प्रचार किया । 

इस प्रकार शाही प्रयत्नों तथा कुछ व्यक्तिगत धनिकों के प्रयत्तों के कारण 
भारतीय शिक्षा का रूप बदलने लगा। तत्कालीन हिन्दू शिक्षा भी इस नवीन शिक्षा- 
प्रणाली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी; यहाँ तक कि बहुत से हिन्दू भी अरबी 
व फारसी के प्रकाण्ड पण्डित होकर मुसलमान शासकों के दरबारों में उच्च पदों पर 
आसीन होने लगे | मुसलमानी शिक्षा भी प्रधानतः दर्शन, चिकित्सा तथा औद्योगिक 
शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दू शिक्षा से प्रभावित हुईं। इस्लामी शिक्षा को एक प्रकार से तीन 
भागों में विभाजित कर दिया गया--() मकतब (प्रारम्भिक शिक्षा), (2) उच्चतर 
मकतब, और (3) मदरसा (उच्च शिक्षा)। इस प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित होकर 
सम्पूर्ण देश में इस शिक्षा-पद्धति का जाल-सा बिछते लगा । इसी की क्रमिक प्रगति का 
वर्णन आगे के पृष्ठों में किया जायगा । 
उद्देश्य 

भारत में इस्लामी शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 
यहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया गया | इतना अवश्य रहा है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
द्वारा शिक्षा-प्रसार के उद्देश्यों में परिवर्तत अवश्य हुआ, यथा अकबर और औरंगजेब 
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के शिक्षा-प्रसार के उद्देश्य स्वंथा भिन्न थे । जबकि अकबर का उद्देश्य देश में 
राजनीतिक, धामिक तथा सामाजिक साम्य उत्पन्न करके एक नवीन राष्ट्र का संगठन 
करना था, वहाँ औरंगजेब का एकमात्र उद्देश्य हिन्दू संस्कृति व शिक्षा को नष्ट करके 
इस्लामी शिक्षा व सिद्धान्तों का प्रचार करना था। संक्षेप में, इस्लामी शिक्षा के 
उद्देश्यों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं :' 

() इस्लामी शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य इस्लाम के बन्दों में ज्ञान का आलोक 
फंलाना था । पेगम्बरों के अनुसार ज्ञान अमृत है और इसके बिना मुक्ति नहीं । यही 
कारण था कि हजरत मोहम्मद ने ज्ञानाजेन अनिवाय बताया और शिक्षा के द्वारा धर्म 
और अधर्म तथा कतंव्य और अकतंव्य का भेद जानने का आदेश दिया; और शिक्षा 
प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए अनिवार्य कर दी । 

(2) शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। इस्लाम का प्रचार एक 
धामिक कतंव्य माना गया है और इसका प्रचार करने वाला ही गाजी होता है, 
ऐसा विश्वास इनमें था। अतः शिक्षा के द्वारा एक विशाल स्तर पर भारत में 
धर्म-प्रचार किया गया । मकततबों में प्रारम्भ से ही कुरान का अध्ययन होता था तथा 
इस्लाम के मूलभूत सिद्धान्तों से परिचित कराया जाता था । मदरसों में भी धर्म, 
दर्शन, साहित्य तथा इतिहास के रूप में इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी । मुसलमान 
शासकों ने इसी धामिक भावना से प्रेरित होकर भारत में शिक्षा को संरक्षण दिया 
और उसे पूर्ण रूप से अपना लिया | हजरत मुहम्मद के अनुसार /माँ-बाप के द्वारा 
बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है ।” उन्होंने 
यह भी कहा कि “विद्यारथियों के कलम की स्याही शहीदों के खुन से भी अधिक 
पवित्र है |” अतः स्कूलों का बनवाना उतना ही पवित्र कार्य हो गया जितना कि 
मसजिदों का निर्माण । यहाँ तक कि मसजिद और उसके साथ एक मकतब अनिवारयंत: 
बनने लगा । मुसलमान फकीरों और धामिक प्रवृत्ति वाले शासकों व नागरिकों सभी 
ने विद्याथियों और गुरुओं को पवित्र माना, यहाँ तक कि कुछ ने मृत्योपरान्त मदरसों 
में अपने मजार बनवाने की इच्छाएँ प्रकट कीं ।! साधारण शिक्षा को वे इस्लामी 
धामिक शिक्षा का अभिन्न अंग मानते थे । इस धामिक भावना की तीव्रता के कारण 
ही उन्होंने प्राचीन बौद्ध तथा अन्य हिन्दू मन्दिरों, विद्यालयों और शिक्षा-केन्द्रों को 
नष्ट किया और उनके स्थान पर मसजिदें तथा मदरसे बनवाये । 

(3) तीसरा उद्देश्य था लोगों में इस्लाम के अनुसार एक विशेष प्रकार की 
नतिकता का विस्तार करना तथा प्राचीन इस्लामी कानून, सामाजिक प्रथाओं और विशेष 
राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना । 


! इस सम्बन्ध में हजरत शेख ईसा दहलवी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मरते समय अपनी 
यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें उस स्थान पर दफनाया जाय जहाँ उनके मदरसे के विद्यार्थी 
उतारते थे । 
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(4) इनके अतिरिक्त इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य था सांसारिक बंभव प्राप्त 
करना । इस्लामी शिक्षा की यह दुर्बलता थी कि इसे प्रोत्साहन देने के लिए अथवा उसमें 
विद्यार्थियों की रुचि बनाये रखने के लिए उन्हें उच्च पद, सम्मान, तमगे तथा जागीरें 
इत्यादि प्रदान की जाये । अत: समय-समय पर मुसलमान शासकों ने विद्यार्थियों को 
सेना में सेनापति या सिपहसालार इत्यादि अयवा नागरिक शासन में काजी या 
राज्य-संचालन में वजीर इत्यादि पदों पर नियुक्त करके उन्हें प्रोत्साहित किया, 
यहाँ तक कि इन बातों का लाभ उठाने के लिए बहुत से हिन्दू भी इस्लामी शिक्षा पाने 
लगे और फारसी भाषा में प्रकाण्ड विद्वान होकर राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त 
किये गये । इस प्रकार भावी जीवन के लिए तैयार करना इस शिक्षा का प्रमुख 
उद्देश्य था । 

(5) अन्त में इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य एक प्रकार से राजनीतिक भी था । 
मुसलमान एक ऐसे देश में आये थे जिसकी सम्यता, संस्कृति तथा राजनीतिक ज्ञान 
उनसे कहीं अधिक उच्च कोटि का था। अतः उन्हें एक ऐसी राजनीतिक अवस्था उत्पन्न 
करना आवश्यक हो गया जिसके द्वारा उनका शासन स्थायी रूप से सम्भव हो सके । 
अकबर को हम इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा-क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाते हैं । 
राज्य-संरक्षण और शिक्षा-प्रधार 

आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था । 
उस समय देश में बौद्धकालीन शिक्षा-प्रणाली प्रचलित थी तथा ब्राह्मणीय शिक्षा भी 
भिन्न-भिन्न स्थानों में विद्यमान थी। देश में उस समय शिक्षा-प्रचार पर्याप्त था, 
जेसा पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है । बिहार में नालन्दा तथा पश्चिम 
में वजभी प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र थे जो सम्पूर्ण देश में उच्च कोटि की शिक्षा विकीरित कर 
रहे थे । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत में काशी और विक्रमशिला में भी प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय थे जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। मालवा प्रान्त में धार एक प्रमुख 
शिक्षा-कैन्द्र था । किन्तु प्रारम्भिक मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारतीय शिक्षा के 
लिए कोई प्रयास नहीं किया । महमूद गजनवी यद्यपि शिक्षा व कला का प्रेमी था और 
उसने भारतीय धन से गजनी में विद्या की उन्नति की, किन्तु भारतीय शिक्षा के लिए 
उसने कोई प्रयत्न नहीं किया । वह तो वास्तव में भारतीय धन-सम्पत्ति की लूट के 
लिए आया था । उसके उपरान्त सन्‌ 92 में मुहम्मद गोरी ने भारत में मुसलमान 
साम्राज्य की नींव डाली । उसने अजमेर में मन्दिर तुड़वाकर मस्जिद और मदरसे 
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बनवाये । उसके एक प्रमुख सिपहसालार बर्तियार ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण 
किया और विक्रमशिला इत्यादि बौद्ध विश्वविद्यालयों को विध्वंस करके भारतीय 
शिक्षा व संस्कृति को महान्‌ क्षति पहुँचायी । बख्तियार ने कुछ मदरसों का निर्माण 
भी कराया । उसके उपरान्त गुलाम वंश के शासकों में इल्तुतमिश, रजिया तथा 
बलबन ने भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । इन सुल्तानों में से कुछ साहित्य, शिक्षा 
तथा कला के संरक्षक थे और अपने दरबार में धर्माचार्यों, कलाकारों, इतिहास- 
कारों और कवियों को संरक्षण देते थे । बलबन स्वयं ऐसा शासक था। प्रसिद्ध 
कवि अमीर खुसरों और अमीर हसन दहलवी जो अपनी फारसी कृतियों के लिए भारत 
के बाहर भी ख्याति प्राप्त कर चुके थे, उसी के समकालीन थे । इस प्रकार ।3वीं 
शताब्दी में धर्म, साहित्य तथा इतिहास और कथा-साहित्य की पर्याप्त रचना हुई। 
दिल्‍ली के सुल्तानों ने मुसलमान जनता की शिक्षा का प्रबन्ध भी किया । प्राय: सभी 
मुसलमानों की बस्तियों में दो मकतबों की व्यवस्था थी । इन सुल्तानों ने मदरसों की 
स्थापना भी करायी और उदारतापूर्वक उनके लिए अनुदान दिया । इल्तुतमिश ने 
एक मदरसा दिल्ली और मुल्तान में बनवाया। नासिरुहीन के द्वारा बनवाया हुआ 
'नसीरिया मदरसा' अपने समय की बड़ी प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थाओं में से था। एक 
बात स्मरणीय है कि सांस्कृतिक उन्नति की व्यवस्था प्रधानतः उच्च वग के लोगों के 
लिए थी और जनसाधारण का मानदण्ड गिरता जा रहा था । 

खिलजी साम्राज्य में जलालुद्दीन स्वयं विद्वान था । उसने शिक्षा को प्रोत्साहन 
दिया । किन्तु अलाउद्दीन खिलजी के समय में शिक्षा को बहुत आघात लगा। उसने 
राज्य की ओर से शिक्षा-संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान बन्द करा दिया । 
तथापि बरनी ने उल्लेख किया है कि “सबसे आश्चयंजनक बात जो लोगों ने अला- 
उद्दीन की सल्तनत में देखी वह थी भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के महान्‌ पुरुषों, विज्ञानवेत्ताओं 
तथा पारंगत व कुशल कलाकारों का राजधानी में जमघट । दिल्ली राजधानी इन 
अद्वितीय विद्वानों की उपस्थिति के कारण बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वन्द्दी और 
कुस्तुनतुनियाँ के समकक्ष बन गयी थी ।” आगे चलकर अलाउद्दीन शिक्षा-केन्द्रों तथा 
धर्मस्थानों एवं मदरसों व मस्जिदों के निर्माणकर्ता के रूप में विख्यात हुआ। फरिश्ता 
के अनुसार उसके राज्य में 45 उच्च कोटि के आलिम थे जो विश्वविद्यालयों में कला तथा 
विज्ञानों के प्राष्यापक थे । अब्दुल हक हकी के अनुसार भी “अलाउद्दीन के शासन काल 
में दिल्ली अत्यन्त उच्च कोटि के विद्वानों तथा साहित्यिकों का मिलन-स्थान थी ।$ 

तुगलक वंश ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । गयासुद्दीन और मुहम्मद तुगलक 
शिक्षा-प्रेमी तथा स्वयं विद्वान थे। मुहम्मद तुगलक के दरबार में कवि, दाशेनिक, 
चिकित्सक तथा तकंशास्त्री रहते थे । वह उनसे शास्त्रार्थ करता था। मौलाना मुईउद्दीन 
उमरानी उसके समय का सर्वप्रसिद्ध साहित्यकार था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों 
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को वजीफे दिये तथा मकतब निर्मित कराये । फीरोज के समय में दिल्‍ली विद्या का एक 
केन्द्र बल गयी । वह विद्वानों को आथिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन देता था, यहाँ तक 
कि उसके यहाँ 80 हजार दास बालक शिक्षा पाते थे । उसने लगभग तीस मदरसे 
बनवाये जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी साथ-साथ रहते थे; प्रत्येक मदरसे में, जो मसजिद 
के साथ जुड़ा होता था, स्थायी रूप से एक शिक्षक नियुक्त कर दिया और उदारता- 
पूवंक इन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की । जियाउद्दीन बरनी और 
शम्सेशिराज ने अपनी रचनाएँ फीरोज के संरक्षण में ही कीं । सुल्तान ने स्वयं अपनी 
आत्मकथा 'फतूहाते फीरोजशाही' लिखी | काँगड़ा-विजय के उपरान्त उसके हाथ एक 
पुस्तकालय लग गया था जिसमें संस्कृत की अमूल्य पुस्तकों का विशाल संग्रह था। 
फीरोज ने उस पुस्तकालय की असंख्य पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कराया। इस 
प्रकार उसके व्यक्तिगत विद्यानुराग के कारण उस समय मुसलमानी शिक्षा, नीति, धर्म 
तथा साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई । 

फीरोज की मृत्यु के उपरान्त बहुत-से सूबेदार स्वाधीन हो गये । उन्होंने भी 
अपने छोटे-छोटे राज्यों में शिक्षा-प्रसार के लिए सराहनीय प्रयत्न किये । दक्षिण में 
बहमनी वंश के सुल्तानों ने बहुत-से मकतब और मदरसे बनवाये । महमूद गावाँ ने 
बीदर में एक विशाल मदरसे का निर्माण कराया जिसमें सहस्रों पुस्तकों से ससज्जित 
एक पुस्तकालय भी था । इस्लामी शिक्षा का प्रचार करने के लिए गाँवों में भी मकतब 
खोले गये । बहमनी राज्य में शिक्षा का मानदण्ड भी पर्याप्त ऊँचा हो गया | इसके 
अतिरिक्त बीजापुर, गोलकृण्डा, मालवा, खानदेश, जौनपुर, मुल्तान, गुजगात और 
बंगाल भी विद्या के प्रमुख केन्द्र बन गये । जौनपुर उस युग में अपनी कला, साहित्य, 
और उच्च कोटि की विद्या के लिए सर्वप्रसिद्ध था, कुछ सरदार तथा सम्पत्तिवान 
व्यक्तियों ने भी प्रारम्भिक अथवा धामिक शिक्षा के प्रचार के लिए मदरसे खुलवाये । 
कुछ विद्वान शिक्षक अपने घरों पर भी बालकों को शिक्षा देते थे । 

बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में शिक्षा का ह्ास हो चुका था। 
बाबर यद्यपि स्वयं विद्वान एवं कवि था, तथापि अपने अल्प शासन काल में शिक्षा के लिए 
कुछ भी न कर सका | सैयद मकबरअली की, जो बाबर का एक वजीर था, तवारीख 
के द्वारा विदित होता है कि जन-निर्माण विभाग (शहराते आम) का एक प्रमुख कार्ये 
मकतब और मदरसे निर्मित कराना था। हुमायू' ने अवश्य दिल्ली में एक विशाल 
मदरसा निर्मित कराया और शेख हुसेन को हसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया । सम्राट 
ने दिल्ली में एक पुस्तकालय भी खुलवाया तथा शेरशाह के विलास-भवन को एक 
पस्तकालय के रूप में बदल दिया । हुमायूँ के मकबरे में भी एक मदरसा खोला गया। 
यह मदरसा, जो मकबरे की छत पर था, एक समय में कुछ महत्त्व की संस्था था तथा 
विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति वहां पर शिक्षण-कार्य के लिए नियुक्त किये जाते 
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थे।” हुमायूँ स्वयं विद्याध्ययन में रुचि रखता था और उसके प्रिय विषय भूगोल और 
ज्योतिष थे । 

शेरशाह सूरी ने नारनौल में एक मदरसा खुलवाया तथा जनसाधारण की शिक्षा 
का प्रबन्ध किया। प्रधानत: उस समय भारत में शिक्षा का अर्थ इन शासकों द्वारा मुसल- 
मानी शिक्षा से लिया जाता था जिसमें क्रान का अध्ययन तथा थोड़ा लिखना-पढ़ना 
और व्यावहारिक हिसाब-किताब होता था । 

हुमायूँ की मृत्यु के उपरान्त अकबर भारत का सम्राट हुआ। अकबर के शासन 
काल से मध्यकालीन शिक्षा में एक नये युग का सूत्रपात होता है । यद्यपि वह स्वयं 
निरक्षर था, किन्तु एक क॒शाग्र बुद्धि व्यक्ति था। उसके समय में भारत में शिक्षा, 
ललित कला, साहित्य, दर्शन और इतिहास की बहुत उन्नति हुई । उसके दरबार में 
विद्वान रहते थे जिनसे अकबर शास्त्रार्थ करता था| उसने भिन्न-भिन्न धर्मो के विद्वानों 
को संरक्षण दिया और इस प्रकार ज्ञान-प्रसार में एक महान्‌ सहयोग दिया । अकबर 
ने अवुल फजल जैसे विद्वान मन्त्रियों की सलाह से जनसाधारण की शिक्षा के नियम 
व पाठ्यक्रम बनाये । परम्परागत शिक्षा-विधि में भी अकबर ने राजाज्ञा द्वारा सुधार 
किये तथा मुसलमान जनता के सुधार के लिए पाख्यक्रम में भी परिवर्तन कराया । 
उसने राजधानी में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी कराया जिसमें भिन्न-भिन्न 
धर्मों, साहित्यों और दर्शनशास्त्र के उच्च कोटि के ग्रन्थों का संग्रह था; तथा आगरा, 
फतहपुर सीकरी एवं अन्य स्थानों पर मदरसे बनवाये । उसने संस्कृत के कई ग्रन्थों का 
फारसी में अनुवाद भी कराया जिन्हें वह स्वयं पढ़वाकर सुनता था । हिन्दुओं ने राज्य- 
सेवा का लाभ लेने के लिए फारसी तथा अरबी भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर 
दिया था, यहाँ तक कि अकबर के समय में उसकी धमं-सहिष्णुता की नीति के कारण 
हिन्दुओं ने फारसी पढ़ने में विशेष रुचि दिखायी । हिन्दू बालकों की शिक्षा के लिए 
भी अकबर ने विद्यालय खुलवाये । जहाँगीर यद्यपि अकबर के समान शिक्षा-प्रेमी नहीं 
था तथापि वह विद्वान था और विद्वानों को प्रोत्साहन देता था। पुस्तकों से उसे बड़ा 
प्रेम था । जहाँगीर चित्रकला का संरक्षक था। उसने शिक्षा-प्रसार के लिए राजाज्ञा 
जारी की थी कि किसी भी धनवान नागरिक अथवा यात्री के बिना उत्तराधिकारी छोड़े 
हुए मरने पर उसकी सम्पत्ति राज्य में मिला दी जाय और वह धनराशि शिक्षा की उन्नति, 
मदरसों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत में व्यय की जाय । गद्दी पर बैठते ही जहाँगीर 
ने “ऐसे मदरसों की मरम्मत भी करवायी जो तीस वर्षों से पशुओं और चिड़ियों के 
निवासस्थान बने हुए थे । उसने उन्हें विद्यार्थियों एवं आचार्यों से भर दिया ।” 

शाहजहाँ यद्यपि ललित कलाओं , जैसे संगीत, चित्रकला तथा वास्तुकला का महान्‌ 
संरक्षक था तथापि उसके समय में शिक्षा-सुधार व प्रसार के लिए कोई सराहनीय 
प्रयत्न नहीं हुए । उसने केवल अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखा । दिल्ली में उसने 
एक बड़ा मदरसा बनवाया तथा दूसरा मदरसा जिसका नाम “'दारुल बकी' (अनन्त 
निवास) था, उसकी मरम्मत करायी । शाहजहाँ स्वयं तुर्की का विद्वात था और रात 
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का कुछ समय ग्रन्थावलोकन में व्यतीत करता था। उसका पुत्र दाराशिकोह तो उच्च 
कोटि का विद्वान तथा हिन्दू दर्शनशास्त्र का प्रकाण्ड पण्डित था । वह अरबी, फारसी 
तथा संस्कृत का ज्ञाता था । उसने उपनिषदों, भगवद्गीता तथा योग-वाशिष्ठ व रामायण 
का अनुवाद किया । उसने सूफी दर्शन पर भी अपनी मीमांसा लिखी । ऐसा कहा जाता 
है कि यदि दारा को राजगद्दी मिल जाती तो अवश्य ही भारतीय शिक्षा और भारत का 
भाग्य कुछ और ही होता । 

इतना अवश्य है कि इस्लामी शिक्षा का व्यापक रूप उस समय नहीं था । आधुनिक 
शिक्षा विभाग जैसी कोई सुसंगठित व्यवस्था शिक्षा-प्रसार व प्रबन्ध के लिए ,उस समय 
नहीं थी । शिक्षा-प्रसार को एक प्रकार से धर्म-कार्य समझा जाता था और राज्य की 
ओर से शिक्षा के लिए व्यय होने वाली धनराशि भी धर्मादा-खाते समझी जाती थी। 
शाहजहाँ के समय में फ्रांसीसी यात्री बनियर आया । उसने तो तत्कालीन शिक्षा का 
बड़ा ही निराशाजनक चित्र उपस्थित किया है। वह लिखता है-- 

“जिस समय का वर्णन मैंने किया है उसमें घोर व स्वेब्यापी अज्ञान स्वाभाविक 
है। क्या हिन्दुस्तान में उच्चित रूप से आथिक सहायता प्राप्त विद्या-केन्द्र तथा कॉलेज 
स्थापित करना सम्भव है ? हम संस्थापक कहाँ से लायेंगे ? और यदि वे मिल भी 
गये तो फिर विद्यार्थी कहाँ हैं ? ऐसे व्यक्ति भी कहाँ हैं जिनकी सम्पत्ति विद्यार्थियों 
को कालेजों में सहायता देने के लिए पर्याप्त हो ? और यदि ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व 
भी हो तो उस सम्पत्ति को बाहर निकालने का साहस किसमें है ? अन्त में यदि कोई 
व्यक्ति यह मूखेता करने का लालच भी करे, तो फिर ऐसे धर्मस्थान, ऐसे उद्यम तथा 
सम्मानप्रद कार्यालय कहाँ हैं जहाँ योग्यता व विज्ञान की खपत हो सके तथा जो युवकों 
में, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्दा तथा आशाओं का संचार कर सके ?” 

वस्तुत: यदि हम तत्कालीन शासकों और व्यक्तिगत संरक्षकों द्वारा किये गये 
शिक्षा-प्रयत्नों पर दृष्टिपात करते हैं तो बनियर का यह कथन अतिशयोतक्तिपूर्ण प्रतीत 
होता है । उसने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उन केन्द्रों का कोई उल्लेख नहीं किया है 
जहाँ उस समय भी बिना राज्य की सहायता के केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा विशाल 
पैमाने पर उच्च कोटि की आथिक व पारमाथिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी और 
निजन स्थानों में वृहत्‌ शिक्षा-कैन्द्र स्थापित हो गये थे । किन्तु इतना अवश्य है कि 
'कॉलेज' का अर्थ उस समय किसी विशाल शिक्षा-केन्द्र, जहाँ असंख्य विद्यार्थी उच्च 
ज्ञान प्राप्त करते हों इत्यादि, से नहीं था । निस्सन्देह बनियर ने तत्कालीन यूरोपीय 
शिक्षा-संस्थाओं के मापदण्ड को समक्ष रखते हुए यहाँ का चित्र उपस्थित किया है। 
वास्तव में यहाँ के विद्यालय या मदरसे उस समय इतने विख्यात न रहे होंगे जो लोगों 
का ध्यान स्थायी रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सकें। प्रायः मसजिदों के साथ कुछ 
ऐसा स्थान निर्मित करा दिया जाता था जहां धर्माचार्य विद्यार्थियों को बैठाकर शिक्षा 
देते थे । अधिकतर तो पुराने मदरसों की मरम्मत का उल्लेख मिलता है । 

ओरंगजेब हिन्दू शिक्षा का शत्रु था । उसने हिन्दुओं के अनेक मन्दिर और 
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विद्या-केन्द्रों को नष्ट करवाकर उनके स्थान पर मसजिदें, मकतब व मदरसे बनवा दिये 
थे । अकबर के प्रतिकूल औरंगजेब ने केवल इस्लामी शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा 
समझा और उसी के लिए उसने प्रयत्न किये । 'मीराते आलम' का उल्लेख करते हुए 
इलियट ने उद्धरण दिया है कि “जनता के धन से सभी मसजिदों की मरम्मत होती है । 
प्रत्येक में इमामों और खुतबा पढ़ने वाले मुल्लाओं की नियुक्ति हो गयी है जिसके परिणाम- 
स्वरूप एक विशाल धनराशि इन पर व्यय हुई है और अब भी होती है। इस विशाल 
देश के प्राय: प्रत्येक नगर व कस्बे में विद्वानों तथा आचार्यों को धनदान, भूमिदान तथा 
भत्ता दिया जाता है तथा योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति की 
व्यवस्था कर दी गयी है ।* 

वास्तव में औरंगजेब कट्टर व संकीर्ण विचारों का होते हुए भी तुर्की, अरबी 
व फारसी का ज्ञाता था तथा कुरान एवं हदीस उसे कंठाग्र थीं । शाहजहाँ के समय 
में जो शिक्षा की अवनति प्रारम्भ हो गयी थी वह औरंगजेब के काल में कुछ समय 
के लिए रुक गयी । औरंगजेब ने शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ शिक्षा का सुधार 
भी किया जैसा कि उसके अपने गुरु के साथ हुई वार्ता से सिद्ध होता है, जिसका 
उल्लेख आगे किया जायगा । उसने पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षा को अधिक 
जीवनोपयोगी बनाया । उसने राज्य की ओर से मकतबों और मदरसों का निर्माण 
कराया और उनके द्वारा इस्लामी धर्म-सिद्धान्तों व शिक्षा का प्रसार किया । राजकीय 
पुस्तकालय में भी उसने इस्लाम की असंख्य पुस्तकों का संग्रह कराया । बीजापुर के 
पुस्तकालय से भी औरंगजेब गाड़ियों में भरवाकर पुस्तकें लाया था । 

जैसा कि उल्लेख किया जा घुका है, औरंगजेब ने केवल मुसलमानों की शिक्षा 
के लिए ही प्रयत्न किये । सन्‌ 669 ई० में उसने सूबेदारों के लिए राजाज्ञा जारी 
की कि हिन्दुओं के शिक्षा-केन्द्रों तथा मन्दिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मसजिदों 
तथा मकतबों की स्थापना की जाय । उसने यह भी फरमान जारी किये कि मुसलमानों 
की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध गुजरात तथा अवध इत्यादि सूबों में भी किया जाय जो 
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए थे । सन्‌ 678 ई० में गुजरात के बौहरों की शिक्षा 
के लिए उसने विशेष व्यवस्था की और राज्य की ओर से शिक्षक नियुक्त किये तथा 
उनकी शिक्षा को अनिवार्य करके आदेश दिया कि उनकी मासिक परीक्षाओं की प्रगति 
से उसे सूचित किया जाय । 
औरंगजेब के उपरान्त शिक्षा की दशा 

औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया था। सूबेदारों 
के विद्रोह तथा मराठों के उत्कर्ष ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। अतः ऐसी 
अवस्था में जबकि देश में युद्ध, अव्यवस्था, लूट तथा विप्लव का अखण्ड साम्राज्य हो 
शासकों से शिक्षा तथा साहित्य की उन्नति की आशा करना निर्मूल है। इतना अवश्य 
है कि प्रान्तों में अमीरों ने कुछ मदरसे स्थापित कर दिये थे । दिल्‍ली में गाजीउद्दीन 
का मदरसा इनमें उल्लेखन 4 है । “सुदूर गाँवों में हिन्दू और मुसलमानों के लिए 
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प्रारम्भिक जीवनोपयोगी शिक्षा किसी भी प्रकार जीवित थी, किन्तु अधिकांश मकतब 
और मदरसे, जो मसजिदों से लगे हुए थे और अब तक राज्य की ओर से आर्थिक 
अनुदान पा रहे थे, बन्द हो गये और उनके विद्यार्थी तथा शिक्षक छिन्न-भिन्न हो गये । 
औरंगजेब के कुछ उत्तराधिकारियों ने शिक्षा-दीप को प्रज्वलित रखने के कुछ क्षीण प्रयत्न 
किये किन्तु वे अठारहवीं शताब्दी में अपना कुछ भी प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहे ।'* 
मराठों व अंग्रेजों की विजय ने देश के मुसलिम शिक्षा-केन्द्रों को नष्ट कर दिया । 

हाँ, इतना निश्चित है कि जो शिक्षा इन मकतबों अथवा मदरसों के द्वारा दी 
जा रही थी वह जनसाधारण के लिए न होकर केवल उसी वर्ग विशेष के लिए थी जो 
इससे लाभान्वित होना चाहता था। इस प्रकार मुसलमान शासकों के शासन काल में 
देश में शिक्षा का विकास हुआ । हिन्दू और मुसलमान दोनों एक-दूसरे की शिक्षा- 
पद्धति से प्रभावित हुए और अन्त में एक समान शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ । 

जो मकतब या मदरसे मसजिदों से लगे हुए थे वे अपने संस्थापक के साथ ही 
समाप्त हो जाते थे और शिक्षक तथा विद्यार्थी उन भवनों को छोड़कर चले जाते थे । 
मुसलमानों के 700 वर्ष के शासन काल में युद्ध इत्यादि जारी रहे । इससे बादशाहों का 
शिक्षा-सुधार अथवा विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं जा सका । शाही प्रयासों के 
अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयत्नों से भी इस युग में शिक्षा का पर्याप्त पोषण हुआ । वास्तव 
में देश के अमीर व धनवान व्यक्तियों ने अपनी दानशीलता द्वारा शिक्षा का खब प्रसार 
किया । व्यक्तियों के द्वारा बनाये हुए विद्यालय शाही मदरसों से अधिक स्थायी सिद्ध 
हुए क्योंकि शाही मदरसे संरक्षण उठते ही नष्ट हो जाते थे । “अठारहवीं शताब्दी में 
जबकि देश में मराठा, मुसलमान, सिक्‍ख, अंग्रेज और फ्रांसीसियों द्वारा एक अव्यवस्था 
तथा विप्लव फल रहा था, सर्वव्यापी अज्ञान एक स्वाभाविक बात हो गयी ।” 
व्यवसाय और उच्च पदों के अभाव में तरुण विद्यार्थियों में आशा व उत्साह-संचार 
के लिए कोई उद्देश्य नहीं रह गया था । देश का व्यापार, कलाकौशल तथा कृषि सभी 
की अवस्था जर्जरित हो गयी । परिणामत:ः इस युग में शिक्षा का घोर पतन हुआ और 
देशव्यापी अज्ञान व अशिक्षा के बादल जनसाधारण पर छा गये । अंग्रेजों तथा 
ईसाइयों ने हिन्दू तथा मुसलमानों के लिए कुछ पाठशालाएँ तथा बंगाल में टोल व 
मकतब और मदरसे खोले किन्तु यह प्रयास नगण्य था । कुछ मसछिदों में तो आधुनिक 
काल में भी मकतब स्थापित हैं जहाँ इमाम और मौलवियों द्वारा कुरान की प्रारम्भिक 
शिक्षा दी जाती है तथा राज्य शिक्षा विभाग द्वारा इनका निरीक्षण इत्यादि होता है । 

शिक्षा का संगठन 

प्रारम्भिक शिक्षा (सकतब) 

इस्लामी प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को शब्द-ज्ञान कराना तथा धार्मिक 
प्राथनाएँ सिखाना था। यह कार्य मकतब में सम्पादित कराया जाता था। 'मकतब' 
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का अर्थ उस स्थान से है जहाँ लिखने की शिक्षा प्रदान की जाती हो । ये मकतब 
मसजिदों से जुड़े रहते थे। प्रायः मसजिद का निर्माण कराते समय उसके साथ में 
मकतब अवश्य बनवाया जाता था। यही मकतब प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का 
प्रमुख स्थान था। यद्यपि कुछ धनी लोग अपने बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 
घर पर भी शिक्षक रख लेते थे, तथापि मुहल्ले की साधारण जनता के बालक इन्हीं 
मकतबों में इकट्ठे होकर नियमानुसार विद्याध्ययन करते थे । मकतबों के अतिरिक्त 
खानकाह व दरगाह भी बनाये जाते थे जहाँ मुसलमान बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा दी 
जाती थी। प्रायः इन स्थानों पर खानकाह व दरगाह के निर्माताओं व संरक्षकों द्वारा 
एक मौलवी की नियुक्ति कर दी जाती थी जो बालकों को पढ़ाता था । 


प्रवेश 
मकतब प्रवेश की एक विशेष विधि थी । जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा में 


पविद्यारम्भ' विधि थी उसी प्रकार इस्लामी शिक्षा में भी 'बिस्मिल्लाह' रस्म थी । 
“जब बालक चार वष, चार माह और चार दिन का हो जाता था तो मकतब-प्रवेण 
अथवा बिस्मिल्लाह की रस्म मनायी जाती थी | नियत समय पर बालक को सम्बन्धियों 
के समक्ष नवीन वस्त्र पहनाकर बिठाया जाता था; फिर उसके सामने लिपि, कुरान की 
भूमिका तथा उसका 55 वाँ ओर 87 वाँ अध्याय रखा जाता था और बालक को क्रम 
से पढ़ना सिखाया जाता था । सब न दोहराने पर केवल बिस्मिल्लाह कह देना ही 
पर्याप्त समझा जाता था । इस प्रकार बालक का विद्यारम्भ प्रारम्भ हो जाता था । 
पाठ्यक्रम 

शाहजादों के विषय में उल्लेख मिलता है कि “जब शाहजादे अपने पिता के 
संरक्षण में हरम में रहते थे, एक नपुंसक व्यक्ति को हरम में उनकी शिक्षा के लिए 
रख दिया जाता था । तब उन्हें अरबी और फारसी में कुछ लिखना व पढ़ना सिखाया 
जाता था । उनके शरीर को सैनिक-शिक्षा के लिए तैयार किया जाता था तथा उन्हें 
समानता व इन्साफ के सिद्धान्त सिखाये जाते थे । झगड़ों का योग्यतापूर्वक निर्णय 
किया जाता था तथा कानून का अध्ययन भी कराया जाता था । अन्त में उन्हें इस्लाम 
धर्म की शिक्षा दी जाती तथा राष्ट्र-कल्याण के विषय में शिक्षित किया जाता, जिसकी 
सेवा का भार एक दिन उन पर आने वाला है । ९ 

शाहजादों के अतिरिक्त जनसाधारण के बालकों के लिए मकतब में प्रारम्भिक 
शिक्षा की व्यवस्था थी । मुसलमान बालकों के अतिरिक्त कुछ हिन्दू बालक भी इन 
मकतबों में फारसी पढ़ते थे । प्रारम्भ में बालक को लिपि का ज्ञान आँख तथा कान 
के मार्ग से कराया जाता था । इस प्रकार लिपि का ज्ञान होने पर कुरान का तीसरवाँ 
भाग पढ़ाया जाता था, जिसमें दैनिक प्रार्थनाएँ तथा फातिहा हैं । उच्चारण पर विशेष 
ध्यान दिया जाता था। इसी उद्देश्य से सादो का पन्दनामा भी पढ़ाया जाता था। 
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प्रायः बालक को इन्हें समझने की आवश्यकता नहीं थी । इसके उपरान्त लिखने की 
शिक्षा दी जाती थी और फारसी का व्याकरण रटाया जाता था । इसके बाद सादी 
का गुलिस्तां तथा बोस्तां समझाकर पढ़ाये जाते थे जिनसे नैतिक शिक्षा भी मिलती 
थी । साथ ही लेखन-कला में प्रतिदिन चार-पाँच घण्टे लगाये जाते थे । फिर यूसुफ- 
जुलेखा, लेला-मजन्‌, सिकन्दरनामा आदि काव्य पढ़ाये जाते थे । अबजद अथवा अक्षरों 
की संख्या से गणना (और शकुन विचार) भी सिखाया जाता था। अंकगणित, बातचीत 
का ढंग, पत्र-कला, अर्जीनवीसी आदि के उपरान्त फारसी की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त 
हो जाती थी । 
जैसा कहा जा चुका है कि वर्णमाला की लिपि फारसी ही थी तथापि उर्दू उस 

समय अध्यापन का प्रमुख विषय थी । कुरान के अतिरिक्त खालिकबारी, करीमा, 
मामकीमा भी पढ़ायी जाती थी । इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी साधा- 
रणतः शिक्षित होकर कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे । 
उच्च शिक्षा (मदरसा) 

मध्यकाल में भारत में इस्लामी उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ये वे 
स्थान थे जहाँ शिक्षक आकर भाषण करते थे । भिन्न-भिन्न विषयों के विद्वान शिक्षक इन 
मदरसों में नियमित रूप से अध्यापन कार्य करते थे । बहुधा इन शिक्षकों की नियुक्ति 
राज्य अथवा कुछ दानशील धनवानों की ओर से होती थी । मकतब की शिक्षा समाप्त 
करके विद्यार्थी मदरसा में प्रविष्ट होता था। उस समय कोई विशेष रस्म अदा नहीं 
करनी होती थी । 

बहुधा इन मदरसों का प्रबन्ध वेयक्तिक प्रबन्ध-समितियों अथवा सम्मानित व 
दानशील नागरिकों द्वारा होता था । राज्य की ओर से आर्थिक सहायता अवश्य 
मिलती थी, किन्तु राजकीय शिक्षा विभाग के अभाव में प्रबन्ध सरकार के हाथ में 
नहीं था । प्रायः इन मकतब और मदरसों से जागीरें लगा दी जाती थीं अथवा कुछ 
नियमित वृत्ति राज्य की ओर से नियत हो जाती थी । कहीं-कहीं पर विद्यार्थियों के 
रहने तथा भोजन के लिए भी छात्रावासों में राज्य की ओर से व्यवस्था कर दी जाती 
थी । किन्तु यह सब शासक अपनी प्रतिष्ठा के लिए अथवा धामिक भावना से प्रेरित 
होकर ही करते थे । इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को राज्य में उच्च पद अथवा सम्मान 
देकर भी उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था । 
पाठ्यक्रम 

मदरसों में उच्च शिक्षा दो भागों में विभाजित थी--(!) लौकिक, और 
(2) धामिक । यह शिक्षा प्रायः दस या बारह वर्ष में समाप्त हो जाती थी । लौकिक 
शिक्षा के अन्तर्गत अरबी व्याकरण, गद्य साहित्य, तकंशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कानून, 
ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, कृषि तथा रचना आदि विषय थे। शिक्षा का 
माध्यम अरबी था । यद्यपि औरंगजेब ने अरबी के स्थान पर मातृभाषा के माध्यम पर 
जोर दिया, क्योंकि उसका अनुभव था कि अरबी और फारसी के सीखने में दस-बारह 
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वर्ष के उपरान्त भी बालक निपुण नहीं हो पाता है, तथा जहाँ तक प्रार्थनाओं का 
सम्बन्ध है, “मातृभाषा द्वारा भी प्रार्थनाएँ की जा सकती हैं, तथा ज्ञान का आसानी 
से प्रसार हो सकता है ।” धामिक शिक्षा के अन्तर्गत कुरान का गहन एवं विस्तृत 
अध्ययन तथा कुरान के भाष्य, मुहम्मद साहब की परम्परा, इस्लामी कानून तथा 
कभी-कभी सूफी धर्म के सिद्धान्त भी सम्मिलित थे । प्रारम्भ में मुसलमानों ने लौकिक 
शिक्षा पर अधिक जोर दिया था, किन्तु भारत में आकर उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी 
पड़ी, अतएवं असंख्य हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया। 
इन परिवर्तित मुसलमानों के लिए धामिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी । अतः कुछ 
समय उपरान्त इसका प्राधान्य हो गया । सम्राट अकबर के समय में पुनः पाठ्यक्रम में 
परिवतंन किया गया । सम्राट्‌ की नीति धामिक सहिष्णुता की थी, अतः भारतीय 
जनता को केवल इस्लामी शिक्षा देने में उसने अपनी सल्तनत के लिए कुछ खतरा 
देखा, साथ ही यह शिक्षा भी उसे व्यावहारिक जीवन के लिए अनुपयोगी प्रतीत हुई । 
उसने हिन्दू प्रजा के बालकों के लिए भी मदरसे खुलवाये जहाँ फारसी के साथ ही 
साथ हिन्दू धर्म, दर्शन व साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। राज्य-सेवा का 
लाभ उठाने के लिए हिन्दुओं ने फारसी का अध्ययन आरम्भ कर दिया था जिसमें 
मन्‍्त्री टोडरमल ने विशेष सहायता की। किन्तु सम्राट्‌ अकबर तत्कालीन प्रचलित 
शिक्षा-पद्धति तथा पाठ्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं था। उसने पद्धति में सुधार किया तथा 
पाठ्यक्रम को भी विस्तृत करके अधिक उपयोगी बनाया | 'आईने अकबरी' में अबुल 
फजल ने तत्कालीन शिक्षा के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 

“प्रत्येक बालक केद्वारा नीतिशास्त्र, अंकगणित, अंकगणित-समस्याएँ, कृषिशास्त्र, 
क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ज्योतिष विद्या, मुखाकृति विद्या, गृहशास्त्र, राजतन्त्र और ओषधि- 
ज्ञान, तकशास्त्र, तिबी (चिकित्सा तथा शरीर-विज्ञान), रियाजी (गणित, ज्योतिष, संगीत 
तथा शिल्प-ज्ञान), इलाही (धर्म-ज्ञान तथा दर्शन), और इतिहास; ये सभी ज्ञान क्रमशः 
प्राप्त किये जा सकते हैं । संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को व्याकरण, न्याय, वेदान्त और 
पात॑जलि का अध्ययन करना चाहिए। किसी को भी उन बातों की अवहेलना नहीं 
करनी चाहिए जिनकी वर्तमान देश व काल को माँग है । 

औरंगजेब के समय की घटना का वर्णन करते हुए बनियर ने लिखा है कि 
ओरंगजेब का गुरु मुल्ला शाह सलेह जब शहशाह के सिहासनारूढ़ होने के उपरान्त 
कुछ तमन्नाएँ लेकर उससे मिलने गया तो औरंगजेब ने लगातार तीन माह तक उससे 
मिलने से इनकार कर दिया और जब अन्त में मिला भी तो उससे कहा, “कहिये 
मुल्लाजी आप मुझसे क्‍या चाहते हैं ? क्या आप यह्‌ दम्भ करना चाहते हैं कि राज्य 
में मैं आपको सर्वोच्च पद पर आसीन कर दूं ? जरा इसके लिए अपनी काबिलियत 
पर तो गौर फरमाइये ।''' **'तुमने हमें सिखाया कि सम्पूर्ण फिरंगिस्तान (यूरोप) एक 
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छोटा-सा द्वीप है, जिसका सर्वशक्तिमान सम्राट्‌ सर्वप्रथम पुतंगाल का, फिर हालैण्ड 
और फिर इंगल॑ण्ड का है।''*****' ए प्रशंसनीय भूगोलवेत्ता ! विद्वान इतिहास 
म्ंज्ञ !! क्‍या मेरे शिक्षक का यह कतंव्य नहीं था कि वह मुझे भूमण्डल के सभी प्रमुख 
राष्ट्रों से परिचित कराता; उनके प्राकृतिक साधन, उनकी शक्ति, उनकी युद्ध-प्रणाली, 
सम्यता, धर्म, राज्य-प्रणाली और मेरे विशेष हित की शिक्षा देता; इतिहास का क्रमशः 
अध्ययन कराके मुझे राज्यों के प्रादर्भाव, उत्थान व पतन के विषय में बतलाता; तथा 
वह घटनाएँ एवं भूलें बतलाता जिनके कारण वे विशाल परिवतेन व महान्‌ क्रान्तियाँ 
हद मम कर इतिहास के स्थान पर मैंने केवल अपने पूवेजों के नाम रटे । तुमने 
मुझे उनके जीवन के विषय में घोर अज्ञान में रखा । एक बादशाह के लिए पड़ोसी 
राष्ट्रों की भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होता है; किन्तु तुमने मुझे केवल अरबी सिखायी ।*** 
कक इस सत्य. को भुलाकर कि एक राजकुमार की शिक्षा में कितने आवश्यक 
विषय सम्मिलित किये जाने चाहिए, तुमने मुझे तो केवल व्याकरण से सन्तुष्ट 
रखा ।**'**'इस प्रकार तुमने मेरे यौवन के अमूल्य वर्ष एक शुष्क, निरर्थक व अनन्त 
'शब्द' सिखाने में ही नष्ट किये'****'यदि तुमने मुझे उस दर्शन का ज्ञान कराया 
होता जो मस्तिष्क को तक के उपयुक्त बनाता है'*'""'"*' यदि तुमने मुझे वे पाठ 
पढ़ाये होते जो आत्मा का उत्थान करते हैं और उसे दुर्भाग्य व मुसीबतें झेलने के 
उपयुक्त बनाते हैं'*'''***' यदि तुमने मुझे मानव-प्रकृति से परिचित कराया होता''* 
कल तो मैं तुम्हारा उससे भी अधिक सम्मान करता जितना कि सिकन्दर अरस्तू का 
करता था। है चाटुकार ! मुझे उत्तर दे, क्या तुझको मुझे कम से कम यह बात नहीं 
सिखानी चाहिए थी, जो एक शहंशाह के लिए इतनी अनिवाय होती है, कि राजा 
और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध कया हैं ? क्या यह बात तुम नहीं जान सके कि मुझे 
किसी दिन हाथ में तलवार लेकर अपने भाइयों से ही ताज तथा अपने अस्तित्व के 
लिए युद्ध करना पड़ेगा ? तुम्हें जानना चाहिए कि हिन्दुस्तान के असंख्य शहजादों 
का बहुधा यही भाग्य होता है । क्या तुमने मुझे कभी युद्ध-शिक्षा दी कि किस प्रकार 
एक नगर का घेरा डालना चाहिए या युद्धक्षेत्र में किस प्रकार सैन्य-संचालन करना 
चाहिए ! यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने इस विषय में तुझसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों 
से सलाह ली | तू जा, अपने गाँव लौट जा । भविष्य में कभी भी किसी को यह 
विदित न होने पावे कि तू जिन्दा है अथवा तेरा क्या हुआ ?”6 

हो सकता है कि यह वर्णन कुछ अतिरंजित हो; किन्तु जैसा भी यह है, तत्कालीन 
शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा उसके उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। यद्यपि शिक्षा अथवा 
धर्म के विषय में औरंगजेब इतना उदार नहीं था जितना कि अकबर, तथापि अपनी 
स्वाभाविक संकीर्णता की अपेक्षा भी यह एक समर्थ व योग्य शासक था । उसने शिक्षा- 
प्रणाली के दोषों को समझा और उनमें सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया । 
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उपर्युक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि उसने इस बात का अनुभव किया कि विद्यार्थियों 
का अधिकांश समय केवल शब्द तथा व्याकरण सीखने में ही व्यतीत होता है । धार्मिक 
शिक्षा के अनुकूल होते हुए भी उसे दम्भ व आउम्बर से अरुचि थी। वह ऐसी शिक्षा-पद्धति 
में विश्वास करता था जो बालक को व्यावहारिक जगत के अधिक उपयुक्त बना दे। केवल 
प्राचीन भाषाओं के साहित्य के अध्ययन में ही वह विद्यार्थियों के यौवन को नष्ट नहीं 
करना चाहता था । वस्तुतः शिक्षा के पादय-विपय में वह सच्चा इतिहास, भूगोल, दर्शन, 
युद्धकला, राजनीति व कूटनीति इत्यादि को सम्मिलित करके उच्च शिक्षा को अधिक 
उपादेय बनाने के पक्ष में था। अकबर ने भी यही प्रयास किया था कि शिक्षा को अधिक 
वास्तविक तथा उपयोगी बना दिया जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के उपरान्त 
पुनः पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-प्रणाली का पतन हो गया था; यही कारण है कि औरंगजेब 
को हम उसे सुधारने के लिए इतना व्यग्र पाते हैं। किन्तु इतना सत्य है कि औरंगजेब 
का ध्यान अधिकतर राजकुमारों की शिक्षा की ओर ही रहा और साधारण जनता की 
शिक्षा में व्यावहारिक पाठ्यक्रम का समावेश न हो सका | वर्तमान भारत में भी हम 
शिक्षाशास्त्रियों को यही प्रयास करते हुए पाते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मदरसों में शिक्षा के विषय विभिन्न थे। इन मदरसों 
की तुलना वर्तमान कालेजों से की जाती है। अरबी व फारसी के उच्च साहित्य, व्याकरण 
छुन्द व पिगल और काव्य की प्रमुखता होने के कारण मध्यकालीन भारत में भी 
तत्कालीन यूरोप की भाँति विद्यार्थियों के पुस्तकीय व शास्त्रीय ज्ञान पर ही अधिक जोर 
दिया जाता था जिसमें शुद्ध साहित्य व काव्य, तर्क व दर्शन और शुष्क व्याकरण इत्यादि 
के सिद्धान्त प्रमुख थे । 'शिक्षा जीवन के लिए! न होकर केवल 'शिक्षा शिक्षा के लिए' 
रह गयी थी और प्रधानत: आडम्बरयुक्त पाण्डित्य-प्रदशेन का एक साधन बन गयी थी । 
विद्यार्थी और शासकों का अधिकतर समय या तो शब्दजालयुक्त शुष्क दार्शनिक तर्को 
में व्यतीत होता था अथवा साहित्य के विभिन्न अंगों की सराहना करने में । 

इतिहास अवश्य इस युग की विशेषता रहा है । प्राचीन भारतीय परम्परा में 
तुलनात्मक दृष्टि से अवश्य ही सच्चे इतिहास का अभाव है किन्तु मध्य युग में हम प्राय: 
सभी मुसलमान सुल्तानों के दरबारों में इतिहासकार पाते हैं। स्वयं सुल्तानों ने भी 
अपनी आत्मकथाओं के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया है । 

कानून का अध्ययन भी इन मदरसों में कराया जाता था। ब्राह्मणीय व बौद्ध शिक्षा 
को भाँति इस्लामी शिक्षा का आधार भी धामिक था तथा इस युग में कानून भी कुरान 
इत्यादि धर्म-ग्रन्थों तथा परम्परागत रीति-रिवाजों पर आधारित था। चिकित्साशास्त्र 
में इस युग में प्राय: यूनानी विधि का अनुसरण किया जाता था, किन्तु इस दृष्टि से 
मुसलमानी शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की अपेक्षा कुछ कम विकसित और निम्न 
प्रकार की रही । संगीत यद्यपि सर्वप्रिय विषय नहीं था, तथापि बहुधा पढ़ाया जाता 
था। राजधानियों में तो कुछ मदरसे केवल संगीत के ही चलते थे । राजदरबारों में 
संगीतज्ञों का विशेष सम्प्नान होता था। तानसेन अकबर के दरबार का एक उच्च कोटि 


94 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ द्वितीय खण्ड 


का कलाकार था । शिल्पकला व हस्तकला की दृष्टि से मुसलमानों ने परम्परागत प्रचलित 
भारतीय पद्धति को ही अपनाया और उसी में प्रशिक्षण भी दिया तथापि इस पर 
तुकिस्तान और फारस इत्यादि इस्लामी देशों के शिल्प की छाप भी स्पष्ट थी । तुर्क 
लोग अच्छे भवनों के बड़े शौकीन थे । अतः उन्होंने मध्य एशिया से मुसलमान शिल्पकारों 
को भी बुलाया । शिल्पकला व वास्तुकला की शिक्षा भारत में इस समय परम्परा के 
रूप में ही दी जाती थी । 
शिक्षण-विधि 

मकतब में शिक्षण-विधि अत्यन्त सादी थी । जब से बालक ठीक प्रकार से बोलना 
सीखता था, उसे “कलाम' कंठाग्र करा दिया जाता था। तदुपरान्त उसे कुरान की कुछ 
आयतें याद करायी जाती थीं। लगभग सात वर्ष की अवस्था में उसे नियमित रूप से 
कुरान आरम्भ कराकर घामिक शिक्षा दी जाती थी। कुछ लिखना-पढ़ना तथा साधारण 
हिसाब-किताब भी सिखा दिये जाते थे । आधुनिक समय में भी जो मकतब विद्यमान हैं 
उनमें यही शिक्षण-पद्धति चल रही है । 

कंठस्थ करने तथा रटने की विधि का अनुसरण इस काल में किया जाता था । 
मकतब में प्रधानत: शिक्षण-विधि मौखिक थी | सम्राट अकबर ने इस बात का अनुभव 
किया कि विद्यार्थियों का अधिकांश समय केवल निरर्थक शब्दों के सीखने में व्यतीत 
हो जाता है, अत: उसने शिक्षण-विधि में सुधार किये । “आईने अकबरी' में लिखा है, 
“प्रत्येक देश में, प्रधानतः हिन्दुस्तान में, बालक बहुत समय तक (प्रारम्भिक) स्कूलों 
में रखे जाते हैं जहाँ वे स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालकों के जीवन 
का एक दीर्घाश केवल पुस्तक का पढ़ना सीखने में ही व्यतीत हो जाता है । अतः 
सम्राट्‌ आज्ञा देते हैं कि स्कूल का प्रत्येक बालक स्वप्रथम वर्णमाला के अक्षर लिखना 
सीखे तथा उनकी बनावट का अभ्यास करे । प्रत्येक अक्षर का नाम व बनावट दो 
दिन में सीखना चाहिए, तत्पश्चात उसे संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए । इसका अभ्यास 
एक सप्ताह तक होना चाहिए; और तब बालक को कुछ गद्य और पद्य कण्ठाग्र कराना 
चाहिए तथा प्रार्थना के लिए कुछ छन्द और नीति-वाक्य याद कराना चाहिए । इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक स्वयं सीखने का प्रयास करे किन्तु शिक्षक 
भी थोड़ा पथ-प्रदर्शन कर सकता है । इस प्रकार बालक को प्रतिदिन के अभ्यास के 
द्वारा लिखना-पढ़ना खूब अच्छी प्रकार सीख लेना चाहिए । शिक्षक को विशेषत: पांच 
बातों का ध्यान रखना चाहिए--अक्षर-ज्ञान, शब्दार्थ, आधा-काफिया", छुन्द और 
पृर्वपाठ । यदि इस शिक्षा-पद्धति का अनुकरण किया गया तो बालक एक माह किवा 
एक दिन में भी उतना ज्ञान प्राप्त कर लेगा जितना कि अन्य लोगों को समझने में 
वर्षों नष्ट हो जाया करते हैं, यहाँ तक कि लोग आश्चर्यचकित रह जायेंगे ।”!!० 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने शिक्षण की एक वैज्ञानिक विधि चलायी। 
किन्तु यह विधि अधिक समय तक न रह सकी और क्रमशः इसका पतन हो गया, 
क्योंकि औरंगजेब को पुनः हम अरबी और फारसी की वर्णमाला सीखने तथा 'एक 
दी्घ व अनन्त कार्य शब्द' सीखने में समय नष्ट होने की शिकायत करते हुए पाते हैं । 

जैसा कि कहा जा चुका है, उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी । वहाँ पर 
भी अधिकांशत: शिक्षण-विधि मौखिक थी । शिक्षक भाषण-विधि को अपनाते थे जैसा 
कि 'मदरसा' शब्द के अथ से प्रतीत होता है । साथ ही विद्यार्थियों में ग्रन्यावलोकन 
की आदत को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। 'तिब्बी, रियाजी और इलाही' तथा संगीत, 
चिकित्सा तथा हस्तकला की व्यावहारिक व प्रायोगिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। 
विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। प्रत्येक विद्यार्थी को 
अपना अलग-अलग पाठ्य-विषय तथा पाठ दे दिया जाता था, जिससे वह व्यक्तिगत 
तथा स्वतन्त्र रूप से प्रगति करता था । कमजोर विद्यार्थियों के साथ उसकी प्रगति 
अवरुद्ध नहीं हो पाती थी । यद्यपि शिक्षण-कार्य प्रधानतः कुशल शिक्षकों द्वारा किया 
जाता था तथापि बौद्धकालीन शिक्षा की भाँति 'मानीटर प्रथा” भी थी अर्थात्‌ गुरु की 
अनुपस्थिति में अथवा गुरु की आज्ञा से उसका कार्य-भार हल्का करने के उद्देश्य से 
उच्च कक्षाओं के कुशल विद्यार्थी छोटी कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य करते थे । पढ़ने 
और लिखने का कार्य अलग-अलग सिखाया जाता था अर्थात्‌ एक में कार्य पूरा होने 
पर ही कुछ दिनों पश्चात दूसरे को प्रारम्भ कराया जाता था | इससे विद्यार्थियों की 
गति मन्द होने के कारण पर्याप्त समय नष्ट हो जाता था । अकबर ने इसके लिए 
प्राचीन भारतीय परम्परा को अपनाकर लेखन और पाठन को एक ही साथ कर दिया । 

मदरसों में जहाँ उच्च शिक्षा के लिए धर्म, तकंशास्त्र, दर्शन तथा राजतनत्र 
इत्यादि विषयों की व्यवस्था थी, तर्क॑ विधि को भी अपनाया जाता था। राजदरबारों 
में तो बहुधा महत्त्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। फीरोज तुगलक तथा 
अकबर के दरबार इस प्रकार के शास्त्रार्थों के लिए प्रसिद्ध हैं । 

स्वाध्याय अथवा विद्यार्थी द्वारा स्वतन्त्र अध्ययन भी मध्य युग में एक प्रमुख विधि 
थी । अध्यापकों के यत्र-तत्र सहायता करने के उपरान्त विद्यार्थी एकान्त में स्वाध्याय 
करते थे । इसमें रटने से भी काम लिया जाता था । 
एण्ड- विधान 

इतना अवश्य है कि मध्य युग में इस्लामी शिक्षा में बालक की मनोवैज्ञानिक 
अवस्था का पता लगाने का विशेष प्रयास नहीं किया जाता था । अपराध करने वाले 
विद्याथियों के लिए कठिन शारीरिक दण्ड की व्यवस्था थी । राज्य की ओर से स्थायी 
नियमों के अभाव में शिक्षक बालकों को स्वेच्छा से दण्ड देने के लिए स्वतन्त्र थे। 
अनुशासन, साधारण, नैतिक व व्यावहारिक शिष्टाचार तथा विनयशीलता विद्यार्थियों 
में अनिवायंतः देखे जाते थे । इन्हें भंग करने वाले विद्यार्थी को बेंत, कोड़ा तथा घूँसों 
द्वारा दण्ड दिया जाता था। आधुनिक काल तक चली आने वाली निर्देय व हास्यास्पद 
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मुर्गा बनाने की प्रथा का भी सम्भवतः इसी युग में आविष्कार हुआ था । कुछ अप- 
राधों के लिए बालक को गठरी बाँधकर खूंटी पर भी लटका दिया जाता था । 
पारितोषिक 

इतना अवश्य है कि इस युग के शिक्षक जहाँ अनुशासन तथा अध्ययन के नाम 
पर कठोर दण्ड प्रदान करते थे वहाँ योग्य, कुशल तथा चरित्रवान्‌ विद्यार्थियों को 
पारितोषिक देकर प्रोत्साहित भी करते थे । किसी विशेष अध्ययन के समाप्त कर लेने 
पर विद्यार्थियों को तमगे तथा सनदें अर्थात्‌ प्रमाणपत्र देने की प्रथा थी । राजदरबारों 
से विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती थीं तथा इन मदरसों के स्नातकों 
को राज्य में न्यायालय, सचिवालय तथा सेना में उच्च पदों पर भी आसीन किया 
जाता था |! कुछ सम्मानित अमीर अथवा नागरिक भी विद्यार्थियों को पारितोषिक 
देकर प्रोत्साहित करते थे । 

कुछ विशिष्ट शिक्षाएँ 

स्त्री-शिक्षा 

मुसलमान स्त्रियाँ बहुधा पर्दा-प्रथा में विश्वास रखती थीं, अत: वे नियमानुसार 
लड़कों की भाँति मकतब और मदरसों में नहीं जाती थीं। कुछ बालिकाएँ मुहल्ले से 
एकत्रित होकर कभी-कभी मसजिद में लगे हुए मकतब में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 
पहुँच जाती थीं जहाँ केवल लिखना-पढ़ना भर सीख लेना ही उनका उद्देश्य रहता था। 
स्त्री-शिक्षा का व्यापक रूप प्रचलित नहीं था, जो कुछ भी शिक्षा थी वह बड़े नगरों तक 
ही सीमित थी । जनसाधारण की बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षा-व्यवस्था नहीं थी । 
अतः उनमें शिक्षा भी अपेक्षाकृत कम ही थी । मुगल काल में भी स्त्री-शिक्षा किसी न 
किसी रूप में प्रचलित थी | शाही घरानों तथा अमीर-उमरावों की पुत्रियों को घरों 
पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी । ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि मध्य 
वर्ग के हिन्दुओं की बालिकाएँ भी लड़कों के साथ अथवा घरों पर प्रारम्भिक शिक्षा 
प्राप्त कर लेती होंगी । बालिकाओं की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रधानतः धर्म-प्रन्थों 
का अवलोकन तथा गृहशास्त्र था। कुछ राजकुमारियाँ साहित्य व संगीत में भी विदुषी 
होती थीं । बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने 'हुमांयूनामा' लिखा | सुल्ताना रजिया 
एक विदुषी व योग्य महिला थी । वह राजतन्त्र, युद्धौला तथा शासन में पारंगत थी । 
सुल्ताना सलीमा, नूरजहाँ, मुमताज महल तथा जहाँनारा बेगम ने भी कला ओर 
साहित्य का अध्ययन किया । त्रजहाँ तो एक अत्यन्त ही योग्य साम्राज्ञी थी जो अपने 
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पति के राजकाज का भी संचालन करती थी। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी 
ओर फारसी की एक स्वाभाविक कवयित्री थी। दीवाने मरवफी' उसके काव्य की एक 
एक अमर कृति है । 
ललित कला और ह॒स्तकला 

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, यद्यपि भारत में मुसलमानी राज्य 
प्राय: युद्"ों और विप्लवों में ही व्यतीत हुए, तथापि इस युग में भी ऐसे समय आये जब 
देश में पूर्ण शान्ति रही तथा कलाकौशल व साहित्य की पयप्ति उन्नति हुई। साधारण 
कोटि की कारीगरी में मुसलमानों ने प्रचलित हिन्दू हस्तकलाओं को ही अपनाया । 
कुछ हस्तकलाएँ तो कला व उच्चता की चरमसीमा तक पहुँच गयीं । हाथी-दाँत का 
काम, आभूषण-निर्माण, रेशम व जरी का काम, मलमल, जलयान-निर्माण, रथ- 
निर्माण तथा युद्ध-सामग्री का निर्माण इत्यादि प्रमुख शिल्प थे जिनका अनुसरण 
जीविका तथा कला दोनों के लिए किया जाता था । राजदरबारों तथा अमीर-उमरावों 
ने हस्तकलाओं को पर्याप्त संरक्षण दिया, परिणामत: इनकी और भी अधिक उन्नति 
हुई । इन शिल्पों का प्रशिक्षण प्रायः परम्परागत विधि से घरों अथवा कारखानों में ही 
होता था । इनके लिए आधुनिक प्रकार के औद्योगिक स्कूल नहीं थे ।?* 

ललित कला की दृष्टि से तो मुसलमान काल स्वर्णयुग कहा जाता है। वास्तव 
में अधिकांश सुल्तान व शहंशाह विलासी थे और सांसारिक पदार्थों की चकाचौंध में ही 
अपने ऐश्वयं में जीवन बिताते थे। अतः ऐसी अवस्था में ललित कलाओं को संरक्षण तथा 
उनकी उन्नति स्वाभाविक ही है। इस युग में संगीत और चित्रकला की पर्याप्त उन्नति 
हुई । राजदरबारों में उच्च कोटि के गायक व चित्रकार रहते थे। मुगल काल के चित्र 
वर्तमान संसार के लिए भी एक आश्चर्य की वस्तु हैं। राजदरबारों में नृत्यकला का भी 
प्रचार था । जनसाधारण में भी जल-नृत्य की प्रथा थी । नृत्यकला व संगीत सिखाने 
के लिए उस्ताद भी रखे जाते थे । मुसलमान शासकों को भवन-निर्माण का शौक था, 
अतः वास्तुकला की इस युग में बहुत उन्नति हुईै। आगरे का ताजमहल तथा अन्य 
स्थानों पर बनी हुई विशाल व आश्चर्य जनक इमारतें आज भी अतीत के गौरव की स्मृति 
दिला रही हैं । 
संनिक-शिक्षा 

मुसलमानों को भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करने के लिए निरन्तर 
युद्ध लड़ने पड़े । अत: इस युग में युद्धधला का खूब विकास हुआ । प्रारम्भिक सुल्तानों 
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के समय में भारत में सैनिक-शिक्षा का अच्छा प्रचार था । शहजादों को प्रारम्भ से ही 
सैनिक-शिक्षा दी जाती थी | यह निर्विवाद सत्य है कि मुसलमानों की युद्धकला हिन्दुओं 
से उत्तम कोटि की थी। यद्यपि शारीरिक बल और व्यक्तिगत निपुणता में हिन्दू सैनिक 
किसी भी प्रकार से निम्न नहीं थे, तथापि मुसलमानों की प्रणाली अपनी एक विशेष थी । 
मुगल काल में युद्धस्‍ला का और भी अधिक विकास हुआ । 

सनिक-शिक्षण में बहुधा राजकुमारों को अश्वारोहण, भाला, तीर व तलवार 
चलाना, किले का घेरा डालना व अन्य प्रकार से सैनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी । 
साधारण सैनिकों का भी प्राय: यही पाठ्यक्रम था । 
साहित्य का उत्कर्ष 

'साहित्य समाज का दर्पण है! कथन के अनुसार मध्यकालीन साहित्य के द्वारा 
हम उस समय की शिक्षा-व्यवस्था का अनुमान भी सहज ही लगा सकते हैं । तत्कालीन 
साहित्य का सृजन इस बात का प्रमाण है कि उस युग में शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था 
और वह उच्च कोटि की थी । 

वास्तव में राजदरबारों के संरक्षण में फारसी साहित्य की बड़ी उन्नति हुई । 
अमीर खुसरों जो खिलजी और तुगलक सुल्तानों के दरबार में रहा, एक उच्च कोटि का 
कवि था । उसकी रचनाएँ आज भी चाव के साथ पढ़ी जाती हैं। मीरहसन दहलवी 
ने मुहम्मद तुगलक के समय में उच्च कोटि की कविता की। उसने एक दीवान की रचना 
की तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के संस्मरण लिखे। इन दोनों महाकवियों की रचनाएँ 
भारत से बाहर भी पढ़ी जाती थीं। 3वीं शताब्दी में इतिहास, काव्य तथा कथा 
साहित्य की खूब रचना हुई । 

राजदरबार में रहने वाले इतिहासकारों ने बहुत-सी रचनाएँ कीं । जियाउद्दीन 
बरनी का 'तारीखे फीरोजशाही' तथा शम्सेशिराज अफीफ का 'तारीखे फीरोजशाही' 
और यहिया बिन अब्दुल्ला का तारीखे मुबारकशाही' कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के 
उदाहरण हैं । 

बहुधा ये मुसलमान साहित्यकार संस्कृत के भी विद्वान होते थे । अलबरूनी, जो 
]0वीं शताब्दी में भारत आया, संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था। उसने दर्शन तथा 
ज्योतिष के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया । उसकी 'तारीखे हिन्द' भारतीय 
संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डालती है । चौदहवीं शताब्दी में फीरोज तुगलक' ने दशन- 
तन्‍त्र तथा शकुन-विचार के एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद कराया 
और इसका नाम 'दलायल फीरोजशाही' रखा । सिकन्दर लोदी के समय में भी चिकित्सा- 
शास्त्र की एक रचना का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था । 

मुगल काल में तो साहित्य की और भी अधिक उन्नति हुई। स्वयं बाबर अरबी, 
फारसी और तुर्की भाषा का विद्वान तथा कवि था। उसने तुर्की भाषा में अपने 
संस्मरण लिखे हैं। मुगलों की धर्मे-सहिष्णुता की नीति ने देश में एक ऐसे वातावरण 
को उत्पन्न कर दिया था जिसमें उच्च कोटि के साहित्य तथा कला का सृजन होता है। 
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अकबर के समय में फारसी तथा हिन्दी दोनों की बड़ी उन्नति हुईं। एक नयी भाषा 
'उदू के नाम से भी चल पड़ी थी और उसमें भी कुछ रचना प्रारम्भ हो गयी थी । 

अकबर के समय में कुछ इतिहास भी लिखे गये । इनमें से मुल्ला दाऊद की 
'तारीखे अलफो, अबुल फजल की आईने अकबरी' और अकबरनामा' तथा 
बदायूँनी की 'मुन्तखब-उत तवारीख' अधिक प्रसिद्ध हैं। अबुल फजल उस समय का 
सबसे महान्‌ लेखक, कवि, इतिहासकार, प्रबन्धक तथा तकंशास्त्री था | सम्राट्‌ अकबर 
की आज्ञा से बहुत-सी संस्कृत रचनाओं के फारसी में अनुवाद भी हुए। बदायूँनी ने 
रामायण तथा महाभारत के कुछ भाग फारसी में अनुवादित किये । हाजी इब्राहीम 
सरहन्दी ने अथवंवेद का अनुवाद किया तथा फैजी ने गणित का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लीलावती' 
फारसी में अनुवादित किया । गिजाली तथा फैजी इस युग के प्रसिद्ध फारसी कवि थे । 

फारसी साहित्य तथा मुस्लिम शिक्षा के साथ ही साथ हिन्दी साहित्य और 
भारतीय प्राचीन शिक्षा-पद्धति भी फल-फूल रही थी जिसका वर्णन आगे किया जायगा । 
इस प्रकार गद्य और पद्म साहित्य, इतिहास तथा दर्शन साहित्य का सृजन इस बात के 
द्योतक हैं कि तत्कालीन शिक्षा-पद्धति में उच्च कोटि के विद्वान, कवि, साहित्यकार तथा 
इतिहासकार उत्पन्न करने की क्षमता थी । 
शिष्य-गुरु सम्बन्ध 

मध्य काल में इस्लामी शिक्षा के अन्तर्गत गुरु का समाज में एक विशेष स्थान 
होता था। शिष्य गुरुओं का आदर करते थे और उनकी सेवा भी करते थे ।!? 
प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्शों को भाँति इस युग में भी गुरु अपने शिष्यों को 
पुत्रवत्‌ समझता था । मकततबों में पढ़ने वाले वालक तो प्राय: दिन में जब पढ़ने जाते 
थे तभी अपने शिक्षक के सम्पर्क में आते थे, किन्तु कुछ मदरसों में जिनमें छात्रावासों 
की व्यवस्था थी, शिक्षक और विद्यार्थी एक ही छत के नीचे निवास करते थे और 
परस्पर एक-दूसरे के अधिक' निकट आने का लाभ उठाते थे। अनुशासन की समस्या 
अध्यापक के समक्ष अधिक नहीं थी । समाज में शिक्षक का आदर होने के कारण 
विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से विनयशील और आज्ञाकारी होते थे । गुरु-सेवा विद्यार्थी का 
कतंव्य माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि गुरु की कृपा तथा सम्पर्क 
से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करना सम्भव था । किन्तु इतना मानना पड़ेगा कि गुरु-भक्ति 
का आदर्श अब इतना उच्च नहीं रहा था जितना प्राचीन काल में था । गुरुओं के लिए 
शिष्यों में त्याग की भावना का बहुत कुछ हास हो चला था । औरंगजेब के द्वारा 
उसके गुरु मुल्ला शाह सलेह की दुर्दशा का उल्लेख पीछे किया जा चुका है जिसमें 
सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने उससे मिलने से मना कर दिया था और अन्त में 
मिलने पर उससे अत्यन्त कठोरता से व्यवहार किया तथा उसे अज्ञातवास की आज्ञा दी। 
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छात्रावास 
मकतबों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी । 
अधिकतर मदरसों के साथ ही छात्रावास की व्यवस्था थी। इन मदरसों तथा छात्रावासों 
को बड़ी-बड़ी जागीरें मिली होती थीं जिनसे इनका दैनिक व्यय चलता था । ख्याति व 
प्रतिष्ठा के लाभ को प्राप्त करने के लिए अमीर लोग छात्रावासों का निर्माण कराते थे । 
अल्लामा शिवली ने एक छात्रावास का वर्णन करते हुए लिखा है कि “इस संस्था के 
अहाते में एक अस्पताल और एक मजबला (तालाब) था । मदरसा खुलने पर 240 
लड़के छात्रावास में भरती किये जाते थे, जिन्हें रहने के लिए कमरा, कालीन, भोजन, 
तेल, कागज और कलम मदरसे की ओर से दिया जाता था । विद्यार्थियों को दैतिक भोजन 
में मठाई और फल दिये जाते थे तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति मास एक अशर्फी 
मिलती थी ।” जफर ने भी फीरोज के समय के एक मदरसे का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि “एक ऊँची मीनारयुक्त इमारत एक उपवन के बीच में निरमित थी जो प्राकृतिक 
वातावरण और मानवीय कलाओं द्वारा आकर्षक बन गयी थी । विशाल सरोवर में जो 
उसके किनारे बना हुआ था, भवन का प्रतिबिम्ब झिलमिलाता था। वह हृश्य बड़ा 
ही भव्य और चिकत्ताकर्षक रहा होगा जब सैकड़ों विद्यार्थी इस विद्यालय में भाषणों 
को सुनते अथवा इधर-उधर व्यस्त घूमते रहे होंगे ।” एक अन्य संस्था फीरोजशाही 
मदरसा का उल्लेख करते हुए जफर ने लिखा है कि “यह एक भव्य व विशाल भवन 
था जो पूर्ण नियोजित बगीचों के मध्य में निमित था; इसमें विदेशी यात्रियों के लिए 
जो वहाँ बहुधा आया करते थे, स्वागत तथा सम्मान के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठ बने 
हुए थे । यह एक ऐसा मदरसा था जहाँ निर्धन विद्यार्थी तथा उनके अध्यापकों के 
निवास के लिए समुचित व्यवस्था थी जो वहाँ निरन्तर रूप से मानसिक साम्य का 
जीवन व्यतीत करते थे । इसमें एक मसजिद तथा एक सरोवर था। मसजिद अपनी 
उदारता के लिए विख्यात थी जिसका लाभ वहाँ रहने वाले शिक्षक तथा विद्यार्थी 
उठाते थे ॥१ इसी प्रकार एक मदरसे का वर्णन करते हुए इब्नबतूता लिखता है कि 
“ग्रह बड़ा विशाल और भव्य मदरसा है जिसमें लड़कों के रहने के लिए 300 कमरे 
हैं। वे यहाँ कुरान पढ़ते हैं और उन्हें देनिक भोजन तथा सालाना कपड़े का ख्च दिया 
जाता है । एक अन्य मदरसे का वर्णन करते हुए इब्नबतूता ने लिखा है कि “मैं यहाँ 
6 दिन ठहरा और विद्यार्थियों के सुन्दर एवं बहुमूल्य भोजन को देखकर मैं स्तब्ध 
रह गया। चार प्रकार के भोजन मुर्गी, रोटी, पुलाव और कोरमा तथा एक तश्तरी 
मिठाई विद्यार्थियों को प्रतिदिन खिलायी जाती है ।” इब्नवतृता यात्रा करते समय 
इन्हीं छात्रावासों में ठहरता था । उसके कथनानुसार उस समय सम्पूर्ण भारत में इस 
प्रकार के मदरसे तथा छात्रावास बने हुए थे । 
प्राचीन वेदिक तथा बौद्धकालीन छात्रावासों (आश्रमों) की अपेक्षा इन छात्रावासों 
का जीवन अधिक सुखदायक तथा सुविधाजनक था। रहन-सहन की दुरूहता पर 
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अधिक जोर नहीं दिया जाता था । विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के आद्शों में भी 
परिवर्तन हो गया था । कालीन, कोरमा, तेल और तश्तरी-मिष्ठान्न इत्यादि जो 
प्राचीन काल में विद्यार्थी के लिए वर्जित थे, इस युग में उसके लिए प्रदान किये जाने 
लगे। प्राचीन काल के आश्रम प्राय: निर्जन वनों में स्थित होते थे जहाँ विद्यार्थियों 
को स्वावलम्बन तथा ब्रह्मचर्य का कठोर पाठ पढ़ाया जाता था, किन्तु मुसलमानी शिक्षा 
के अन्तगंत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास नगर के मध्य में स्थित होते थे जहाँ यथा- 
सम्भव संरक्षकों द्वारा विद्याथियों के लिए आराम के सभी उचित उपकरणों को जुटा दिया 
जाता था | जीवन में अनुशासन और कठोरता की इस युग में कमी हो चली थी । 
गुण-दोष विवेचन ' 

अपने सम्पूर्ण वैभव और गुण-दोषों के साथ मुसलमानी शिक्षा-पद्धति भारत 
में लगभग 600 वर्ष तक रही । यद्यपि आज भी यत्र-तत्र कुछ मकतब अवशेष हैं और 
कुछ सीमा तक मुसलमानी धामिक शिक्षा की पूर्ति कर रहे हैं, तथापि जनोपयोगी 
शिक्षा प्रदान करने में आज के युग में उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । मुसलमानी 
शिक्षा में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिनके कारण वह भयंकर विप्लव और राजनीतिक 
संघर्षों की अपेक्षाकृत भी पर्याप्त समय तक जीवित रही । इसके प्रसार में राज्य व 
शासकों का हाथ था | एक शासक जाति की शिक्षा-प्रणाली भारत जैसे प्राचीन व 
सभ्य देश में राज्यसत्ता की समाप्ति पर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती थी, 
तथापि इसने भारतीय जीवन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है जिसका आभास 
हमें भारतीय दैनिक जीवन में प्रत्येक स्थल पर मिलता है । यहाँ संक्षेप में हम उसकी 
विशेषताओं का वर्णन करते हैं । 
विशेषताएँ 

(|) धारमिक एवं सांसारिक शिक्षा का समन्‍्वय--इस्लामी शिक्षा की सब से 
बडी विशेषता उसकी धामिक व सांसारिक शिक्षा का एकीकरण है । इस्लाम परलोक 
अथवा पुनज॑न्म के सिद्धान्तों को नहीं मानता । अतः: इसमें सांसारिक वेभव अथवा 
इसी लोक की सम्पदाओं का विशेष महत्त्व है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा- 
शास्त्रियों ने जीवनोपयोगी शिक्षा पर अधिक जोर दिया और साथ ही एक नये देश 
में उन्होंने धामिक कट्टरता व उम्रता को भी अपने लिए अनिवार्य समझा । अतः शिक्षा 
पर भी उनके धामिक दृष्टिकोण की छाप पड़ना अनिवाय था। समय-समय पर धामिक 
गुरुओं ने ज्ञान के महत्त्व का प्रतिपादन किया और उसे व्यावहारिक जीवन के लिए 
आवश्यक बताया । पैगम्बर मुहम्मद ने ज्ञानोपार्जन करना प्रत्येक सच्चे मुसलमान के 
लिए अनिवाये बताया है । फीरोज, अकबर और औरंगजेब ने सांसारिक शिक्षा पर 
अधिक जोर दिया | राजकार्य के संचालन हेतु काजी, वजीर, सेनापति तथा अन्य 
कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी । इन सब की नियुक्ति तत्कालीन मदरसों से 
निकले हुए कुशल स्तातकों में से होती थी । इसके अतिरिक्त कलाकौशल, शिल्प, 
कृषि, चिकित्सा तथा वाणिज्य इत्यादि अन्य जीवनोपयोगी विषयों का पढ़ाया जाना 
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भी इस बात का द्योतक है कि धामिक शिक्षा के साथ ही सांसारिक शिक्षा का एक 
सुन्दर समन्वय शिक्षा का उद्देश्य था। मकतवबों में जहाँ कुरान व हृदीस इत्यादि का 
अध्ययन कराया जाता था और ईश-प्रार्थनाएँ होती थीं, वहाँ सांसारिक शिक्षा प्रदान 
करके जीवन में एक साम्य लाने का भी प्रयास तत्कालीन शिक्षा ने किया । 

(2) व्यायहारिकता--शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं थी, अपितु वह 
जीवन के लिए थी। आध्यात्मिक शुन्यवाद की ओर मुसलमानों की अभिरुचि नहीं 
थी । वे इसी संसार में अपने जीवन काल में ही अधिक से अधिक कम कर जाना चाहते 
थे । अतः शिक्षा का भी ऐसा रूप रहा जो विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार 
करता था । राजकुमारों की शिक्षा को अधिक सजीव और व्यावहारिक रूप देने के 
लिए सम्राट्‌ औरंगजेब को हम प्रयत्नशील पाते हैं । उसने शाब्दिक व शास्त्रीय शिक्षा की 
अपेक्षा राजकुमारों के लिए राजतन्‍्त्र, इतिहास व भूगोल, सैनिक-शिक्षा व नागरिक- 
शास्त्र का शिक्षण अधिक व्यावहारिक समझा । अतः पाठ्यक्रम को भी तदनुसार परि- 
वतित करने के आदेश दिये गये । ह 

(3) शिक्षा की अनिवायंता--मुसलमानी शिक्षा को जीवन के लिए अनिवार्य 
समझा जाता था, क्‍योंकि कुरान के आदेशों के अनुसार जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता 
है वही ईश्वर की भक्ति करता है। ज्ञान को रेगिस्तान में मित्र, एकान्त में साथी, 
दुख में सहानुभूति देने वाला सुख का द्वार, मित्रों के मध्य में शोभा बढ़ाने वाला तथा 
शत्रुओं से रक्षक माना गया है |? इससे सांसारिक तथा स्वर्गीय सुख मिलते हैं। 
हजरत मुहम्मद ने ज्ञान को अमरत्व प्रदान करने वाला बताया है । अतएव इस प्रकार 
की धाभिक पृष्ठभूमि के कारण विद्या की प्राप्ति या शिक्षा की आवश्यकता बढ़ गयी। 
सांसारिक सम्पन्नता के लिए भी शिक्षा को अनिवार्य समझा गया । यही कारण था कि 
बहुत-से धमंप्रेमी नागरिकों तथा सुल्तानों व शहजादों ने मुसलमान जनता को. शिक्षित 
बनाना अपना धामिक कतंव्य समझा । 

विद्यार्थी भी विद्या प्राप्त करना आवश्यक समझते थे । मुहम्मद की आज्ञानुसार 
यह विश्वास किया जाता था कि “जो विद्यार्थी ज्ञान की खोज में जाता है, ईश्वर उसे 
स्व में उच्च स्थान प्रदान करेगा; प्रत्येक कदम जो वह उठाता है वह धन्य है और 
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(4) सरस साहित्य एवं इतिहास का विकास--मुसलमानी शिक्षा की एक 
विशेषता यह भी रही कि इसमें सरस साहित्य व इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ । 
अब तक प्राचीन भारतीय शिक्षा के अन्तर्गत सच्चे इतिहास लिखने की प्रवृत्ति का विकास 
नहीं हो सका था | जो कुछ भी प्राचीन इतिहास हमें मिलता है वह पौराणिक गाथाओं 
के रूप में है। सच्ची सांसारिक व ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन हमें मुसल- 
मानों से पुर्वं बहुत कम मिलता है। कल्हण की “'राज-तरंगिणी' अवश्य इतिहास की 
कोटि में आती है । किन्तु मुसलमान शासकों ने स्वयं अपने संस्मरणों के रूप में इतिहास 
लिखे तथा दरबारों में प्रसिद्ध इतिहासकारों को संरक्षण दिया जिसका वर्णन पीछे किया 
जा चुका है। मुसलमानों के सौन्दयप्रेमी होने तथा उनकी प्रवृत्तियाँ सांसारिक भोग- 
विलास की ओर होने के कारण सरस साहित्य का भी उस युग में सृजन हुआ । अतः 
तत्कालीन शिक्षा के पाख्यक्रम में भी साहित्य के विभिन्न अंग, जैसे गद्य, पद्य तथा काव्य 
को सम्मिलित किया गया । 

(5) व्यक्तिगत सम्पर्क--प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति की भाँति मुसलमानी 
शिक्षा-पद्धति की भी यह विशेषता है कि इसमें गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत सम्पर्क 
स्थापित हो जाता था। मकतब तथा मदरसों में अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग- 
अलग ध्यान देते थे । प्रत्येक विद्यार्थी का पाठ स्वतन्त्र रूप से उसकी योग्यता तथा क्षमता 
के अनुसार चलता था। स्मरण रहे कि इस युग में कक्षा-प्रणाली नहीं थी। इसका 
परिणाम यह होता था कि योग्य व कुशल विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का 
पूर्ण सुअवसर मिलता था । 
इस्लामी शिक्षा के दोष 

उपर्युक्त गुणों की अपेक्षा इस शिक्षा-पद्धति में कुछ दोष भी थे। यद्यपि 
समय-समय पर देश की राजनीतिक अस्थिरता तथा युद्धों के कारण इस शिक्षा-पद्धति 
को हम कभी-कभी पूर्णतः विश्वद्धुल भी पाते हैं; किन्तु जेसा कि उल्लेख किया जा 
चुका है, अकबर तथा औरंगजेब इत्यादि बादशाहों ने इस स्थिति को सेभालकर एक 
नये ढंग से शिक्षा का संगठन किया । आगे चलकर मुगल साम्राज्य की अवनति, 
नादिरशाह तथा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण और मराठों तथा अंग्रेजों के बढ़ते 
हुए वेभव ने मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली को प्राणघातक आघात पहुँचाये । प्राचीन भारतीय 
शिक्षा-प्रणाली की जड़ जनसाधारण के अन्तस्थल तक पहुँच गयी थी । अत: मुसलमान 
शासकों के महान्‌ प्रयत्न करने की अपेक्षाकृत भी वह शिक्षा-प्रणाली जीवित बनी रही । 
किन्तु मुसलमानी शिक्षा में यह बात नहीं थी । वह जीवन के आ म्यान्तर में इतनी व्याप्त 
न हो सकी । परिणामतः कुछ राजनीतिक उथल-पुथल ने इसे विधघटित कर दिया । 

इस्लामी शिक्षा-पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख दोष थे : 

() हृष्टिकोण अधिक सांसारिक--इस्लाम के आधारभूत सिद्धान्तों के कारण 
मुसलमानों ने इस लोक की सम्पदा पर ही अधिक जोर दिया । परिणामत: शिक्षा में 
आध्यात्मिकता का अभाव रहा । यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थाओं में धामिक शिक्षा भी दी 
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जाती थी और कुरान-पाठ अनिवाये था, तथापि भुसलमानी शिक्षा आध्यात्मिक 
उन्नति की उस सीमा तक न पहुँच सकी जहाँ प्राचीन भारतीय शिक्षा पहुँच सकी थी । 
शिक्षा का उद्देश्य राज्य में मान, पद व नौकरी पाना मात्र रह गया । इस लालच में 
पड़े हुए विद्यार्थी जीवन-दशन की उस गहराई तक न पहुँच सके जो प्राचीन भारत की 
विशेषता थी । इस प्रकार यह शिक्षा समय और परिस्थितियों की माँग के अनुसार 
एक स्थायी व्यवस्था थी । यह जीवन के शाश्वत नियम के रूप में विकसित नहीं हुई । 

(2) शिक्षालय अस्थायी--मुसलमानी शिक्षा का दूसरा दोष यह था कि मकतब 
और मदरसे आ्थिक सहायता के अभाव में बहुधा बन्द हो जाया करते थे और कुछ 
ही दिनों में जंगली जानवरों और चिड़ियों के निवासस्थान बन जाते थे । 

(3) अरबी एवं फारसोी भाषाओं का आधिपत्य--प्रारम्भ से ही मकतब में फारसी 
की वर्णमाला रटायी जाती थी । उच्च शिक्षा का माध्यम भी फारसी था। राजभाषा 
फारसी होने के कारण इसका अध्ययन अनिवार्य हो गया था। यहाँ तक कि हिन्दुओं 
को भी राज्य में पद पाने की इच्छा से फारसी का अध्ययन करना पड़ा । इसका परिणाम 
यह हुआ कि प्रान्तीय भाषाओं का विकास न हो सका। अकबर ने इस बात का प्रयत्न 
किया कि फारसी के साथ ही साथ हिन्दी का भी उत्थान किया जाय, किन्तु वह केवल 
नीति तक ही सीमित रहा । औरंगजेब ने भी फारसी और अरबी के शब्द तथा 
व्याकरण के रटने में समय नष्ट होने की शिकायत की है। उसने प्रान्तीय भाषाओं, 
प्रधानत: उदू में शिक्षण तथा रचना करने को प्रोत्साहत भी दिया। वस्तुत: फारसी और 
अरबी का ही प्राघान्य रहा । इससे होने वाली हानियों का वर्णन किया जा घुका है । 

(4) शिक्षा की व्यापकता का अभाव--इस्लाम धर्म में शिक्षा प्राप्त करना 
अनिवाय बताया गया है और यह एक स्वमान्य धारणा थी कि “ज्ञान की खोज करने 
वाले का स्वागत स्वर्ग में फरिश्ते करते हैं” किन्तु इसके बावजूद भी मुसलमानी शिक्षा 
व्यापक न हो सकी । नगरों में जहाँ पर मुसलमानों के उपनिवेश बने हुए थे, वहीं 
शिक्षा-केन्द्र बन गये । जनसाधारण की शिक्षा की अवहेलना रही । वस्तुत: सरकार के 
द्वारा कोई सुसंगठित तथा नियमित शिक्षा विभाग जैसी वस्तु की स्थापना नहीं की 
गयी थी जिसका एकमात्र उद्देश्य जनता को शिक्षित करना तथा शिक्षा-सिद्धान्तों का 
विकास करना रहा हो । शासकों तथा अमीर-उमराबों ने धामिक भावना से प्रेरित 
होकर अथवा कीति व सम्मान के लालच से मकतब और मदरसों की स्थापना करायी 
थी । उन शासकों की मृत्यु के उपरान्त वे मदरसे प्रायः नष्ट हो जाया करते थे। इसके 
अतिरिक्त मुसलमान शासकों का धामिक दृष्टिकोण कट्टर होने के कारण हिन्दू जनता 
की शिक्षा की अवहेलना की गयी। उन्होंने केवल अपनी मुसलमान प्रजा की शिक्षा का 
ही प्रबन्ध किया । इतना ही नहीं, औरंगजेब इत्यादि कट्टरपंथी शासकों ने तो हिन्दू 
मन्दिरों तथा विश्वविद्यालयों को विध्वंस करके उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा को 
प्रोत्साहन दिया । इस प्रकार एक विशेष वर्ग ही इस शिक्षा से लाभान्वित होता रहा। 

(5) स्त्री-शिक्षा को अवहेलना--मुसलमानों में पर्दा-प्रथा के कारण स्त्रियाँ शिक्षा 


मध्यकालीन शिक्षा ] अध्याय 6 : इस्लामी शिक्षा | 05 


से बहुधा वंचित रहीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाहजादियों तथा अमीर सरदारों की 
पुत्रियों की शिक्षा-व्यवस्था उनके महलों में ही हो जाया करती थी और उनमें से कुछ 
तो विदुषी भी हुई, किन्तु सवंसाधारण की लड़कियों के लिए शिक्षा की कोई समुचित 
व्यवस्था नहीं थी । मुहल्ले की मसजिद में ही दो-चार बालिकाएँ लड़कों के साथ बेठकर 
लिखना-पढ़ना भर सीख लेती थीं । कुछ लेखकों के अनुसार स्त्री-शिक्षा की अवहेलना का 
कारण परिस्थितियों की विषमता थी, न कि शिक्षा-प्रणाली का कोई स्वाभाविक दोष । ९ 

(6) लेखन एवं पाठन की असमानता--मुसलमानी शिक्षा-पद्धति के अनुसार सर्वे- 
प्रथम शब्दों के पढ़ने का अम्यास कराया जाता था और उसकी समाप्ति पर लिखने का। 
इससे बालक का सन्तुलित विकास नहीं हो पाता था और व्यर्थ ही पर्याप्त समय नष्ट 
हो जाया करता था । अकबर ने लेखन व पाठन को साथ ही साथ करके समय' बचाने 
के लिए व्यवस्था की और इसके लिए राज्यादेश भी जारी किये, किन्तु यह दोष अन्त 
तक दूर न हो सका । 

(7) अन्य दोष--इसके अतिरिक्त स्वाध्याय का अभाव, रटने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन देने से मौलिकता का अभाव, विद्यार्थियों में आराम व विलास की प्रवृत्तियों 
का प्रादुर्भाव तथा उच्चादर्शों का अभाव, कठित शारीरिक दण्ड-व्यवस्था तथा विद्या- 
थियों में शुद्ध ताकिक अभिरुचि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इत्यादि मुसलमानी शिक्षा के 
अन्य दोष हैं । हु 

इतना होते हुए भी इस्लामी शिक्षा की अपनी एक विशेषता भी थी जिसने सम्पूर्ण 
मुस्लिम समाज को एक सूत्र में बांधकर उनके समक्ष जीवन का एक नवीन रूप रखा । 
मुस्लिम संस्कृति की एकता का एकमात्र श्रेय उनकी शिक्षा-प्रणाली को ही है। इस 
शिक्षा-प्रणाली के द्वारा जनता न केवल अपना सम्बन्ध मध्य एशिया के अन्य इस्लामी 
देशों से बनाये रखने में सफल हो सकी, अपितु भारतीय धर्म-परिवर्तित मुसलमानों में 
भी एक साम्य व श्रातृत्व-भावना का समावेश कर सकी । 

प्रमुख शिक्षा-केन्द्र 

मुसलमानों ने भारत में आकर अपनी बस्तियाँ बसा लीं । ये बस्तियाँ धीरे-धीरे 
बड़े-बड़े नगरों के रूप में बदल गयीं । प्रायः ये ही नगर इस्लामी शिक्षा व संस्कृति के 
केन्द्र बन गये । प्रारम्भिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, जो मसजिदों से लगे होते 
थे । ये मसजिदें प्रायः प्रत्येक नगर, ग्राम और मुहल्ले में बनी होती थीं । अतः प्रारश्भिक 
शिक्षा इन्हीं मसजिदों में विकसित हुई । देश के प्रायः सभी भागों में इन मसजिदों का 
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निर्माण हो चुका था। उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ये मदरसे केवल बड़े-बड़े 
नगरों में ही बने जहाँ पर मुसलमान जनसंख्या का बाहुल्य था अथवा कोई मुसलमान 
शासक रहता था । प्राय: प्रत्येक नगर में एक या अधिक मदरसा होता था । मुसलमान 
शासकों की राजधानी होने, किसी अमीर अथवा सूबेदार का निवासस्थान होने अथवा 
किसी प्रकार से धामिक महत्त्व रखने अर्थात्‌ दरगाह या खानकाह इत्यादि पर ही कोई 
भी नगर शिक्षा का केन्द्र बन जाता था । इस प्रकार आगरा, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, 
अजमेर, बीदर, लखनऊ, फीरोजाबाद, जालन्धर, मुल्तान, बीजापुर इत्यादि प्रमुख शिक्षा- 
केन्द्र बन गये । नीचे हम इन केन्द्रों में से कुछ प्रमुख केन्द्रों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 
आगरा 

आगरा नगर की नींव सिकन्दर लोदी ने डाली थी | सिकन्दर ने आगरा को एक 
प्रमुख शिक्षा-केन्द्र बनाया तथा सकड़ों मदरसे बनवाये । यह नगर एक विश्वविद्यालय- 
सा बन गया, जहाँ विदेशी विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए आते थे | ? सिकन्दर के 
उपरान्त बाबर ने भी यहाँ कुछ मदरसों का निर्माण कराया । अकबर के समय में पुन: 
आगरा इस्लामी शिक्षा, संस्कृति व कलाकौशल का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। देश 
के भिन्न-भिन्न कोनों से आकर विद्वान, दार्शनिक, कवि तथा कलाकार आगरा में एकत्रित 
होने लगे |! स्वयं सम्राट्‌ इन विद्वानों के साथ उच्च कोटि के शास्त्रार्थों में 
भाग लेता था । अकबर ने आगरा तथा आगरा से कुछ मील दूर फतहपुरसीकरी में 
कई मदरसे बनवाये । इन मदरसों में साहित्य, गणित, दर्शन, चिकित्सा, कृषि, ज्योतिष 
तथा वाणिज्य इत्यादि सभी विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। यहाँ छात्रावासों 
की भी व्यवस्था थी जहाँ विदेशों, प्रधानतः मध्य एशिया के देशों से विद्यार्थी आकर 
शिक्षा प्राप्त करते थे । अकबर का राज्यकाल आगरा नगर की उन्नति का स्वर्णयुग 
था । इसके उपरान्त जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने भी कुछ मदरसे बनवाये । औरंगजेब ने 
यहाँ प्रारम्भिक तथा घाभिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । इस प्रकार मुगल साम्राज्य 
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की अवनति के साथ आगरे का वेभव भी नष्ट होने लगा । आधुनिक युग में कुछ मकतब 
अपनी जीर्णावस्था में मसजिदों में विद्यमान हैं । 
दिल्ली 

यह मुसलमानी शिक्षा का प्रारम्भ से ही एक प्रमुख केन्द्र रही है । वास्तव में दिल्‍ली 
ही सुल्तानों की राजधानी रही और मुगल सम्राटों ने भी दिल्ली की शान-शौकत को 
बढ़ाया । नासिरुद्दीन ने दिल्‍ली में मिनहाजे-शिराज की अध्यक्षता में नसीरिया मदरसा 
की स्थापना की । इसके उपरान्त गुलाम वंश के अन्य शासकों के समय में भी दिल्‍ली 
शिक्षा का केन्द्र बबी रही। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्‍ली में विद्वानों का 
जमघट लग गया । फरिश्ता के अनुसार उस समय दिल्ली में तेतालीस बड़े धर्माचार्य 
जो इस्लामी धर्म तथा कानून के पण्डित थे, उन मदरसों में पढ़ाते थे जिनको स्थापना 
अलाउद्दीन ने करायी । फीरोज तुगलक के समय में तो दिल्ली शिक्षा का प्रमुख केन्द्र 
बन गयी । उसने 30 नये मदरसे बनवाये तथा पुराने मदरसों की मरम्मत करायी । 
अपने गुलामों की शिक्षा का भी उसने प्रबन्ध किया। इसके उपरान्त मुगल काल में दिल्ली 
की पर्याप्त उन्नति हुई और उत्तरी भारत में वह शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बन गयी। 
हुमायूं ने दिल्ली में ज्योतिष तथा भूगोल का एक मदरसा खोला। अकबर ने भी दिल्ली 
में कुछ मदरसे खोले तथा उसकी आया, माहमअनगा ने भी 56] में एक विशाल 
मदरसे का निर्माण कराया | बदायूंनी ने इसी मदरसे में शिक्षा पायी थी । जहाँगीर 
ने वहाँ पुराने मदरसों की मरम्मत करायी । शाहजहाँ ने जामा मस्जिद के पास एक 
मदरसे की स्थापना की । औरंगजेब ने भी अपना प्रयास जारी रखा। उसके उपरान्त 
गाजीउद्दीन ने भी एक मदरसा बनवाया । मुगल साम्राज्य के बाद नादिरशाह तथा 
अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने दिल्‍ली की शान-शौकत को मिट्टी में मिला दिया 
तथा उत्तरी भारत के अन्य शिक्षा-केन्द्रों के साथ दिल्‍ली को भी विध्वंस कर दिया। 
एक दीघेकाल तक दिल्ली इस्लामी शिक्षा का केन्द्र रही, जहाँ से इस्लामी संस्कृति सारे 
देश में विकीरित हुई । 
जोनपुर 

सुल्तानों के शासन काल में जीनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। फीरोज के 
समय में यहाँ बहुत से मकतब और मदरसे बने । उस समय अपनी कला, साहित्य तथा 
उच्च कोटि की विद्या के लिए जौनपुर बहुत प्रसिद्ध हो गया था । यही कारण है कि 
उसे शीराजे-हिन्द कहकर पुकारा गया । शर्कषियों ने जौनपुर में बहुत-से मदरसे खुल- 
वाये । पन्द्रहवीं शताब्दी में इब्नाहीम शर्की ने यहाँ शिक्षा की बहुत उन्नति की । उसने 
मदरसों के साथ में जागीरें लगा दीं तथा सफल विद्यार्थियों को उच्च पद तथा जागीरें 
देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया । शेरशाह सूरी यहीं का विद्यार्थी था । जौनपुर 
में इतिहास, दर्शन, राजनीति तथा सैनिक-शिक्षा इत्यादि विशेष रूप से पढ़ाये जाते 
थे। हस्तकला व शिल्प के लिए भी जौनपुर कई शताब्दियों तक प्रसिद्ध रहा । मुगल काल 
के अन्तिम दिनों तक यह विद्या का एक प्रमुख केन्द्र बना रहा । मुगल साम्राज्य के 
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पतन के कारण उत्पन्न होने वाले राजनीतिक विप्लव के समय में जौनपुर के विश्व- 
विद्यालय-नगर का यश फीका पड़ गया । वहाँ का सूबेदार अब अधिक दिनों तक उस 
महान्‌ शिक्षा-व्यवस्था की रक्षा व संरक्षण नहीं कर सका, फलतः अन्य प्रमुख शिक्षा- 
केन्द्रों की भाँति जौनपुर का भी क्रमशः पतन हो गया । इतिहासकारों ने कहीं-कहीं 
इस पतन का बड़ा मामिक वर्णन किया है ।? 
बीदर 

बीदर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। महमूद गावाँ ने वहाँ एक विशाल मदरसा 
बनवाया जिसमें सहस्रों पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी था । कुछ समय 
उपरान्त औरंगजेब ने इसे नष्ट करा दिया । इसके पूर्व अलाउद्दीन अहमद ने भी यहाँ 
बहुत-से मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था । इस प्रकार बीदर के एक प्रमुख 
शिक्षा-केन्द्र हो जाने के कारण बहमनी राज्य में शिक्षा का मानदण्ड पर्याप्त ऊंचा हो 
गया । यहाँ पर ग्रामीण मकतबों के द्वारा फारसी और अरबी का खूब प्रचार किया 
गया । ये मकतब मसजिदों से लगे हुए थे तथा इनके खर्च के लिए जागीरें लगा दी 
गयी थीं । कोई ऐसा छोटे से छोटा गाँव भी नहीं रह गया था जहाँ कम से कम एक 
मकतब न हो। इनमें प्रायः शिक्षा-पद्धति एक ही प्रकार की थी, जिसका उद्देश्य जितना 
शिक्षा व साहित्य का प्रसार था उतना ही शासकों के धारमिक विश्वासों और सिद्धान्तों 
का प्रचार भी था, जिसके चिन्ह आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं |" 

इसके अतिरिक्त बीजापुर गोलकुण्डा, मालवा, खानदेश, मुलतान, गुजरात, 
लखनऊ, स्यालकोट तथा बंगाल इत्यादि अन्य स्थान थे जो मुस्लिम शिक्षा के समय- 
समय पर प्रमुख केन्द्र रहे हैं । 
उपसंहार 

इस प्रकार लगभग 700 वर्ष के दीर्घ और क्रमिक इतिहास में हम पाते हैं कि 
भारत में मुस्लिम शिक्षा का बहुत प्रचार हो गया था । इस शिक्षा ने न केवल ज्ञान- 
पिपासा को ही शान्त किया, अपितु लोगों की आथिक समस्याओं को भी सुलझाया 
और सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों का भारत में प्रचार । 
शासितों को अपने धर्म, सम्यता तथा भाषा से परिचित कराना शासन करने की हृष्टि 
से शासकों के लिए आवश्यक था । साथ ही ध्म-परिवर्तित हिन्दुओं के लिए भी 
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आवश्यक हो गया कि उन्हें मुसलमानी धामिक शिक्षा के द्वारा पूर्णतः नये धर्म में रंग 
दिया जाय जिससे वे अपने पृ्ब-धर्म को भुला सकें । 

हाँ, इतना अवश्य है कि मुसलमानी शिक्षा अधिक सर्वप्रिय न हो सकी, जैसा 
कि बाबर तथा बनियर के वर्णनों से प्रतीत होता है। यही कारण था कि यह शिक्षा 
जीवन में उतनी गहराई तक न पहुँच सकी जितनी कि प्राचीन हिन्दू शिक्षा । इस्लामी 
शिक्षा राज्य-संरक्षण की अपेक्षाकृत भी भारत की आत्मा में प्रवेश न कर सकी, 
जबकि प्राचीन शिक्षा बिना राज्य-संरक्षण के ही देश के कोने-कोने में ऋ्याप्त हो गयी । 
इतना ही नहीं, मध्य काल में भी इस्लामी शिक्षा के साथ ही साथ हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था 
राज्य-संरक्षण के अभाव में भी जीवित बनी रही। जिस प्रकार बौद्धकालीन विश्व- 
विद्यालयों की प्रसिद्धि न केवल भारत के कोने-कोने में ही थी अपितु चीन, जापान, 

तिब्बत व पूर्वी द्वीपपुंजों तक में थी, उसी भाँति मुस्लिम विद्यालय प्रसिद्ध न हो सके । 
उनमें से अधिकांश अपना स्थानीय प्रभाव रखते थे, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा 
चुका है। आगरा, दिल्ली तथा जौनपुर अवश्य ऐसे केन्द्र थे जहाँ उच्च शिक्षा के लिए 
कुछ परम्परा स्थापित हो गयी थी । 
मध्य काल में हिन्दू शिक्षा 

भूमिका 

मुसलमानों के आक्रमण के समय भारत में पर्याप्त शिक्षा-प्रचार था। अधिकांश 
शिक्षा-केद्रों को आक्रमणकारियों अथवा मुसलमान शासकों द्वारा नष्ट कर दिये जाने 
के अपेक्षाकृत भी यहाँ हिन्दू शिक्षा की धारा अजख्र रूप में बहती रही । हिन्दुओं का 
सामाजिक संगठन ऐसा था कि प्रयत्न करने पर भी मुसलमान प्राचीन भारतीय 
संस्कृति को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सके, यहाँ तक कि प्रचलित शिक्षा-प्रणाली पर भी 
उसका प्रभाव नगण्य रहा । राजनीतिक परिवर्तन अधिकतर बड़े-बड़े नगरों तक ही 
सीमित रहे । वस्तुत: सुदूर ग्रामों में जहाँ एक विशिष्ट धामिक, सामाजिक, आर्थिक 
तथा जनतन्त्रीय शिक्षा-प्रणली विकसित हो चली थी, उसकी परम्परा अधिक 
प्रभावित न हो सकी । सुसंगठित शिक्षा-केन्द्रों को अवश्य नष्ट किया जा चुका था, 
किन्तु गुरुओं के आश्रम निर्जन वनों तथा ग्रामों में सुचारु रूप से चलते रहे; साथ ही 
कुछ ऐसे साधु, सन्त व योद्धा भी उत्पन्न हुए जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व संस्कृति 
की रक्षा करते रहे और विदेशी अत्याचारों के विरुद्ध सदा अपनी आबाज उठाते रहे । 
इस विप्लब व अशान्ति के युग में भी हिन्दुओं ने विशाल व उच्च कोटि के साहित्य का 
सृजन किया और अपनी विशेष शिक्षा-पद्धति को भी जारी रखा। 
शिक्षा का रुप ; 
शिक्षा का स्वरूप प्रधानतः वही चलता रहा जो परम्परागत था। गुरु लोग 
अपने आश्रमों में ब्रह्मचारियों को वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद्‌ और दर्शन, “हैक शास्त्र,. 
भेषज इत्यादि विषयों को पढ़ाते थे। शिक्षा-केन्रों के नष्ट हो जाने से//हिन्दू प्रिक्षा 
अब उतनी सामूहिक रूप से नहीं दी जाती थी जितनी कि व्यक्तिगत रूप से ॥ विद्यार्थी 
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संयम से रहते हुए गुरुओं के व्यक्तिगत सम्पर्क में रहते थे । हाँ, संयम अब इतना कठोर 
व उच्च कोटि का नहीं रह गया था जितना प्राचीन काल में था । 

इस युग की हिन्दू शिक्षा की एक विशेषता यह रही कि इसमें प्रान्तीय भाषाओं में 
रचनाएँ खूब हुईं । हिन्दी जनसाधारण के बोलचाल की भाषा हो गयी थी जो प्राकृत 
से बनी थी । आत्मरक्षा के भाव से हिन्दुओं में मध्य काल में एक प्रकार की राष्ट्रीयता 
ने जन्म लिया तथा हिन्दू धर्म पर धामिक व सामाजिक नेताओं ने अधिक ध्यान दिया । 
इसकी झलक हम तत्कालीन कवियों की रचनाओं में देख सकते हैं । कुछ सन्‍्तों, जेसे 
कबी र, दादू, नानक, तुलसी इत्यादि ने सभी धर्मों को समान बताया और लोगों को 
सभी धर्मों का आदर करने का उपदेश दिया । 

इसी प्रकार पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि और उद्देश्यों की दृष्टि से मध्य युग में भी 
हिन्दू शिक्षा प्रधानतः वही रही जो परम्परागत चली आ रही थी । हाँ बौद्ध धर्म का 
इस युग में पूर्णतः लोप हो चुका था, अतः बौद्ध शिक्षा का भी हास हो गया था और 
उसके स्थान पर ब्राह्मणीय शिक्षा का पुनः प्रचार हो गया था। शिक्षा जीवनोपयोगी 
होते हुए भी उसका स्वरूप प्रधानतः धामिक ही बना रहा | साहित्य की इस युग में 
बहुत उन्नति हुई। अधिकांश शिक्षा-केन्द्र उन्हीं स्थानों पर बन सके जो मुसलमानों के 
प्रभाव से दूर थे । 

यद्यपि हिन्दू शिक्षा को मध्य युग में राज्य-संरक्षण प्राप्त नहीं था, तथापि यह 
मानना भूल होगी कि इस युग में हिन्दू शिक्षा का स्तर गिर गया था अथवा उसमें 
उच्च कोटि के साहित्य का सृजन नहीं हुआ। वस्तुतः हिन्दू भी मुसलमानों से साहित्य- 
क्षेत्र में पीछे नहीं रहे तथा संस्कृति व प्रान्तीय भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं कीं । 
साहित्य व कला के क्षेत्र में हिन्दू कभी मुसलमानों की उत्तमता को स्वीकार न कर सके, 
परिणामत: इस युग में भक्ति, धर्म तथा दर्शन साहित्य की खूब रचना हुई । 

दर्शनशास्त्र की शाखाओं, जैसे योग, वेशेषिक तथा न्याय इत्यादि पर टीकाएँ 
लिखी गयीं । बौद्ध और जन तकंशास्त्रियों ने तकंशास्त्र की बहुत-सी रचनाएँ कीं। उस 
युग का सर्वप्रसिद्ध जेन तकंशास्त्री देवसुरी था । 2वीं शताब्दी के मध्य में एकमात्र 
ऐतिहासिक ग्रन्थ कल्हण कृत “राज तरंगिणी” की रचना हुई । इस सम्पूर्ण साहित्य का 
सृजन तत्कालीन शिक्षा-पद्धति पर तीव्र प्रकाश डालता है। विभिन्न विषयों में उच्च कोटि 
के साहित्य की रचना तत्कालीन शिक्षा-पद्धति की उच्चता का द्योतक है । 

इस युग में हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी विकसित होना प्रारम्भ हो गयी 
थीं। हिन्दू शिक्षा का माध्यम अब यही भाषाएँ होने लगीं। धर्मग्रन्थों का अध्ययन 
करने के लिए विद्यार्थी संस्कृत भाषा सीखते थे। पाली तथा प्राकृत भाषाएँ विकसित 
होकर हिन्दी का रूप धारण कर रही थीं । राजस्थानी, मराठी, गुजराती तथा बंगला 
आदि भाषाएँ भी शिक्षा का माध्यम होने लगी थीं । मध्य काल में प्रायः इन सभी 
भाषाओं में उच्च कोटि की रचनाएँ हुईं । उत्तर भारत की भाँति दक्षिण भारत में भी 
मध्य काल में हिन्दू शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था । विजयनगर उस समय शिक्षा का एक 
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प्रमुख केन्द्र था | वहाँ के राजा कृष्णदेव राय ने शिक्षा तथा साहित्य के विकास के लिए 
प्रशंसनीय प्रयास किये और कवियों तथा कलाकारों को अपने राज्य में संरक्षण दिया । 

उसके समय में संगीत, नृत्य, नाटक, व्याकरण, तकंशास्त्र, दर्शन तथा अन्य ज्ञान- 
शाखाओं पर ग्रन्थ-रचनाएं हुईं तथा चित्रकला और वास्तुकला को उदार संरक्षण 
दिया गया । मध्य युग के आरम्भ में जेन लेखकों ने तमिल तथा कन्नड़ भाषाओं में 
रचनाएँ कीं। [3वीं व 4वीं शताब्दी में शव आन्दोलन ने दक्षिण में जोर पकड़ा 
जिससे साहित्यिक रचनाओं की पर्याप्त प्रगति हुई। यहाँ संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं 
में भी रचनाएँ हुईं । इस युग में वेदों का व्याख्याता सायण तथा उसके भाई माधव 
विद्यारण्य ने भी संस्कृत में महान रचनाएँ कीं । इन दोनों भाइयों ने वेदों पर टीकाएँ 
लिखीं तथा दर्शनशास्त्र पर भी ग्रन्थ रचे । 
उपसंहार 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य युग में जबकि भारत में इस्लाम की दुन्दुभी बज 
रही थी, भारतीय संस्कृति को पैरों तले रौंदकर उसके स्थान पर एक विदेशी संस्कृति 
का आरोपण किया जा रहा था, उस समय भी भारतीय प्राचीन शिक्षा चुपचाप अपनी 
प्रगति करती रही । राज्य-संरक्षण के अभाव में केवल अपने विशेष सामाजिक 
संगठन तथा कुछ धनिक नागरिकों के संरक्षण के कारण ही बह न केवल जीवित 
ही बनी रही, अपितु उसने एक अमर साहित्य को जन्म दिया । शिक्षा-प्रणाली वस्तुतः 
ब्राह्मणीय ही रही और प्राचीन आदर्शों एवं उद्देश्यों का ही प्राधान्य रहा | भारत में 
अंग्रेजों के आगमन, उनकी नवीन शिक्षा-प्रणाली, अंग्रेजी भाषा की अनिवायंता तथा 
भारत की राजनीतिक दासता और सामाजिक छिन्न-भिन्नता के कारण धीरे-धीरे इस 
शिक्षा-प्रणाली का भारत से लोप-सा हो गया । दासत्व तथा देश के आथिक शोषण ने 
लोगों का विश्वास आध्यात्मवाद और धर्म की ओर से हटाकर भौतिकवाद तथा पदार्थवाद 
की ओर आकर्षित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत भाषा तथा अन्य प्राचीन 
विषयों की उपयोगिता कम हो गयी । वैज्ञानिक आविष्कारों ने संसार के सुदूर देशों 
को निकट ला रखा । अतः एक प्रकार से एक अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का विकास 
हुआ । इसकी चकाचौंध में प्राचीन शिक्षा-पद्धति छिलन्न-भिन्न हो गयी । महषि दयानन्द 
तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर इत्यादि कुछ नेताओं ने प्राचीन शिक्षा-पद्धति का आधुनिक से 
सम्मिश्रण करके उसके पुनरुद्धार के लिए कुछ प्रयत्न भी किये; किन्तु उसका रूप 
पूर्णत: बदल गया; और अब तो एक प्रकार से प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के चिह्न 
भी समाप्त होते जा रहे हैं । 

सारांश 

( आक्रमणकारियों ने पृ॑स्थित ब्राह्मणीय तथा बौद्ध शिक्षा-केन्द्रों का 
विध् इस्लामी शिक्षा-प्रणाली की स्थापना की । इस नवीन शिक्षा-प्रणाली को 
मुसलमान शासकों ने सदा राजकीय प्रश्नणथ दिया और उसके विकास के लिए सकतब 
व सदरसों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया, विद्याथियों एवं शिक्षकों की आर्थिक 
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सहायता के लिए जागीरें प्रदान कीं, यहाँ तक कि कुछ शासकों ने तलवार की सहायता 
से भी इस्लामी शिक्षा का प्रसार किया । 

शिक्षा का संगठन--प्राद्ोन हिन्दू शिक्षा की भांति मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा 
भी दो रतरों में दी जाती थी--प्राथमिक शिक्षा (मकतब) और उच्च शिक्षा (मदरसा )। 

मकतब प्रायः मसजिदों में स्थापित होते थे । यहाँ विद्यार्थी को लिखने-पढ़ने 
इत्यादि की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। विद्यारम्भ “बिस्मिललाह' की रस्म से होता 
था । जब बालक 4 वर्ष, 4 माह व 4 दिन का होता था उस दिन एक मौलवो के समक्ष 
मकतब में ले जाकर इस रस्म को अदायगी कर दी जाती थी। 

प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रारम्भ में बालक को फारसो लिपि का ज्ञान अःख तथा 
कान के सार्ग से कराया जाता था। इसके बाद कुरान का तोसवा भाग पढ़ाया जाता 
था जिसमें प्रार्थनाएँ व फातिहा सम्मिलित होते थे । इसके उपरान्त पन्दनामा, सिकन्दर- 
नामा, गुलिस्तां व बोस्तां पढ़ाये जाते थे । लेखन कला पर विशेष बल दिया जाता थ। । 
इसके अतिरिक्त अंकगणित, पत्रकला व अर्जोनवीसी का ज्ञान भी कराया जाता था । 

मदरसा अर्थात्‌ उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है---एक लौकिक ओर दूसरा धामिक । मदरसे की शिक्षा दस या बारह वर्ष में 
समाप्त हो सकती थी । लोकिक शिक्षा के अन्तर्गत अरबी, व्याकरण, गद्य, साहित्य, 
तऊंशास्त्र, द्शन, कानून, ज्योतिष, गणित, भूगोल, इतिहास, चिकित्सा तथा कृषि 
इत्यादि विषयों का समावेश था । धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत कुरान, कुरान का भाष्य, 
मुहम्मद साहब को परम्परा तथा सूफो दर्शन का अध्ययन कराया जाता था । 

इतिहास इस युग की विशेषता रहा है । 

शिक्षण-विधि--शिक्षण-विधि मौखिक व पुस्तकोय दोनों प्रकार को थी। जब से 
बालक बोलना सीखता, उसे कलमा कंठस्थ करा दिया जाता था । 7 वर्ष को अवस्था 
होने पर उसे नियमित रूप से कुरान का अध्ययन कराना आरम्भ कर दिया जाता 
था। शिक्षक लिखने तथा पढ़ने के पाठ विद्यार्थी को देता था जिन्हें वह अभ्यास के 
द्वारा याद करता था । 

उच्च शिक्षा की विधि भी अधिकांशतः मौखिक थी। शिक्षक भाषण-विधि को 
अपनाते थे और शिव्य उन भाषणों को सुनकर ज्ञान-लाभ करते थे। पुस्तकीय अध्ययन 
को भो प्रोत्साहन दिया जाता था। संगीत, चिकित्सा तथा हस्तकलाओं में प्रायोगिक व 
व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी । प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से पाठ 
दिया जाता था और वह उसे अपनी क्षमता व रुचि के अनुकूल तैयार कराता था। 
मानौटर प्रथा भो चालू थी। धर्म, त्कंशास्त्र, दर्शन तथा राजनीति इत्यादि विषयों के 
शिक्षण के लिए तकं-विधि को भी अपनाया जाता था। स्वाध्याय के द्वारा विद्यार्थो 
अपने ज्ञान को स्थायी व गहन करते थे । 

अनुशासन भंग करने पर विद्यार्थी के लिए कठोर शारीरिक दण्ड की व्यवस्था 
थी। अच्छे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पारितोषिक भी प्रदान किये जाते थे। 
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स्त्री-शिक्षा को इस युग में पर्दा-प्रथा के कारण बहुत धक्का लगा। केवल उच्च 
वर्ग के घरानों में ही स्त्री-शिक्षा शेष रह गयी । पिछड़ी हुई जातियाँ तथा पिछड़े हुए 
वर्गों में मध्य काल में स्त्री-शिक्षा एकदम समाप्त हो गयी । इस युग में भी कुछ विदृषो 
स्त्रियाँ उत्पन्न हुई हैं । 

कलाकौशल व ध्यावसायिक शिक्षा की हृष्टि से मध्यकालोन शिक्षा में प्राचोन 
परम्पराओं का न केवल निर्वाह ही किया गया, वरन्‌ इसके प्रशिक्षण को राजकोय 
सहायता से और भी अधिक प्रोत्साहन दिया गया । मुसलमानी राजदरबारों में संगीत, 
नृत्य, चित्रकला तथा अन्य विकास-सामप्रियों के उत्पादन इत्यादि को भी प्रोत्साहन दिया 
गया । फलत: इनके प्रशिक्षण के लिए देश भर में नियमित व संगठित प्रशिक्षण संस्थाएँ 
स्थापित हो गयीं । इस प्रकार सनिक-शिक्षा का भो इस युग में पर्याप्त विकास हुआ । 

मध्य काल में इस्लामी शिक्षा के अन्तर्गत भी प्राचीन काल की भाँति शिष्य-गुरु 
सम्बन्ध मधुर बने रहे । गुरु का समाज में यथोचित मान था किन्तु गुरु-भक्ति का 
आदर्श उतने उच्च कोटि का नहीं रह गया था जितना प्राचीन काल में था । 

गुण-दोष विवेचन-(अ) गुण--(।) धामिक एवं सांसारिक शिक्षा का समन्वय, 
(2) शिक्षा की व्यावहारिकता, (3) शिक्षा की अनिवायंता, (4) सरस साहित्य एवं 
इतिहास का विकास, (5) शिक्षक तथा विद्यार्थी में व्यक्तिगत सम्पर्क । 

(ब) दोष--(!) हृष्टिकोण अधिक भौतिक, (2) शिक्षालय अस्थायो, (3) अरबी 
तथा फारसी भाषाओं का आधिपत्य, (4) शिक्षा की व्यापकता का अभाव, (5) स्त्री- 
शिक्षा की अवहेलना, (6) लेखन तथा पाठन को असमानता, इत्यादि । 

प्रमुख शिक्षा-केख्---आगरा, दिल्‍ली, जौनपुर, बीदर इत्यावि शिक्षा के प्रमुख 
केन्द्र थे । बसे मसजिदों में प्रायः मकतब जुड़े होते थे । गाँवों में भी पाठशालाएँ थीं । 


इस्लामी +। साथ-साथ हिन्दू शिक्षा भो अपने परम्परागत रूप में साथ ही साथ 
चल रही थी । ह 
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प्रारम्भिक यूरोपीय शिक्षा-प्रयत्न 
( सन्‌ 88 तक ) 


भमिका 

अंग्रेजों के पदार्पण करने से पूर्व भारत में देशी शिक्षा प्रचलित थी। मुसलमानों 
के मकतब और मदरसे तथा हिन्दुओं की पाठशालाएँ, बंगाल में टोल तथा दक्षिणी 
भारत में अग्रहार नामक शिक्षालय यद्यपि उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त हो रहे थे, 
तथापि तत्कालीन भारतीय जनता की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूरति करने 
में उनका एक विशेष महत्त्व था। 

]5वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में यूरोप के धर्म-प्रचारकों ने भारत में आना 
प्रारम्भ कर दिया था । सन्‌ 498 में सर्वप्रथम पुतंगाल निवासी वास्कोडिगामा 
कालीकट में उतरा । तदुपरान्त डच, डेन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज इत्यादि यूरोप-निवासियों 
ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया। ये जातियाँ भारत में व्यापारिक उद्देश्यों की 
पूति के लिए आयी थीं, किन्तु पारस्परिक संधर्ष के कारण एक-एक करके इनका पतन 
होता गया और अन्त में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की । 

भारत में यूरोपीय मिशनरियों के आने से शिक्षा को एक नया रूप व प्रगति 
मिली । इन मिशनरियों का उद्देश्य भारत में यूरोपीय शिक्षा द्वारा ईसाई धर्म का 
प्रचार करना था, इन धर्म-प्रचारकों के लिए शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा न होकर ईसाई 
धर्म का प्रचार करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने प्रारम्भिक 
स्कूलों की स्थापना की, भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तथा इन भाषाओं में 
बाइबिल का अनुवाद करके धर्म-प्रचार किया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक 
संचालकों के कर्तव्यों में धर्म-प्रचार भी एक प्रमुख कर्तव्य था, अतः उन्होंने भी धामिक 
उद्देश्यों की पूति करने के लिए भारत में शिक्षा-प्रचार किया । आगे चलकर कम्पनी ने 
इस नीति को राजनीतिक हितों की दृष्टि से घातुक समझकर त्याग दिया और धामिक 
तटस्थता की नीति को अपनाया । अन्त में सन्‌ 83 में इंगलेण्ड की संसद ने ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के समक्ष स्पष्ट शिक्षा-नीति तथा उत्तरदायित्व को रखकर भारत की 
शिक्षा को राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कतंव्य बना दिया । 

।47 
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तत्कालीन देशी शिक्षा की अवस्था 

भारत में यूरोपीय शिक्षा-प्रयत्नों के पूृव देशी शिक्षा की अवस्था तथा पद्धति का 
एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है, क्योंकि इसी शिक्षा को आधार मानकर विदेशियों 
ने अपने प्रयत्न आरम्भ किये थे। किन्तु तत्कालीन शिक्षा के विषय में ठीक-ठीक 
आँकड़े उपलब्ध करने के साधन अपर्याप्त तथा कभी-कभी संदिग्ध भी हैं । वास्तव में 
]9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जबकि भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा 
रही थीं, विदेशी शासकों ने इस कार्य-भार को अपने ऊपर लिया और तत्कालीन ब्रिटिश 
भारत के क्षेत्रों में देशी शिक्षा के रूप, विशेषताओं तथा विस्तार की जाँच-पड़ताल 
करायी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस क्षेत्र के अन्तर्गत जाँच की गयी वह 
सम्पूर्ण देश का एक अल्पांश था। किन्तु उदाहरणों के रूप में अवश्य ही वह इतिहास 
के एक विद्यार्थी के लिए सूचनाप्रद हो सकता है। जाँच के प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई 
तथा बंगाल थे । यहाँ हम संक्षेप में प्रत्येक का वर्णन प्रस्तुत करते हैं । 

मद्रास--सन्‌ 882 में सर टॉमस मुनरो ने मद्रास में देशी शिक्षा की जाँच 
करायी । मुनरों का कथन था कि अंग्रेजी शासन के हित में आवश्यक है कि भारत की 
शिक्षा में कुछ रुचि प्रदर्शित की जाय । “हमने अपने प्रान्तों का भौगोलिक व कृषि 
सम्बन्धी निरीक्षण कर लिया है, उसके प्राकृतिक साधनों की खोज कर ली है तथा 
उनकी जनसंख्या निश्चित करने के प्रयत्न किये हैं; किन्तु शिक्षा की अवस्था जानने का 
कुछ प्रयत्न नहीं किया है |” अतः मद्रास प्रान्त की तत्कालीन शिक्षा के विषय में 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न जिलों के जिलाघीशों को आदेश दिये 
गये । ऐसे स्कूलों की सूचियाँ तेयार करायी गयीं जहाँ लिखना-पढ़ना तथा हिसाब- 
किताब सिखाया जाता था । इन सूचियों में विद्याथियों की संख्या, जाति, कक्षा, स्कूल 
आने-जाने का समय, पाठथ-पुस्तकें, शुल्क तथा स्कूलों के आय के साधन इत्यादि का 
पूर्ण विवरण था । 

श्री मुनरो ने स्थिर किया कि “सवा करोड़ की आबादी में ,88,000 अर्थात्‌ 
67 में ] के अनुपात में लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विवरण सम्पूर्ण जनसंख्या 
के विषय में है, न कि केवल पुरुषों के लिए ही जिनमें शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत 
कहीं अधिक है क्योंकि यदि हम सारी जनसंख्या को रिपोर्ट के अनुसार [,28,50,000 
मान लें तथा आधी संख्या इनमें स्त्रियों की मान लें तो शेष पुरुषों की जनसंख्या 
64,25,000 रह जायगी । यदि हम पुरुषों की शिक्षा की उम्र 5 और 0 वर्ष के बीच 
में गिनें जो साधारणत: लड़कों के स्कूल में पढ़ने की उम्र है तो उसका /3 हुआ 
7,3,000 | यह उन समस्त लड़कों की संख्या हुई जो 0 वर्ष तक की अवस्था के 
हैं और शिक्षा के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन स्कूल जाने वालों की वास्तविक संख्या 
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],84,0 है, अर्थात्‌ उस संख्या के चौथाई से कुछ अधिक ।'”' "किन्तु मैं शिक्षित 
पुरुषों की संख्या एक-चौथाई के स्थान पर एक-तिहाई मानने को तैयार हूँ; क्योंकि 
व्यक्तिगत रूप से घर पर पढ़ने वालों की संख्या प्रान्त से प्राप्त नहीं हुई । मद्रास 
(नगर) में घर पर शिक्षा पाने वालों की संख्या 26,903 अर्थात्‌ स्कूलों में पढ़ने 
वालों की अपेक्षा पाँच गुने से भी अधिक है। सम्भवतः इस संख्या में कुछ भूल हो 
और यद्यपि घर पर पढ़ने वालों की संख्या इतनी अधिक न हो तथापि यह बहुत बड़ी 
संख्या है, क्योंकि घर पर सम्बन्धियों तथा व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा 
इस देश के किसी भी भाग में प्रचुर मात्रा में है | 

श्री मुनरो का यह भी कथन है कि यद्यपि शिक्षा का यह प्रतिशत इंगलैण्ड की 
अपेक्षा कम है, तथापि यूरोप के बहुत से देशों की अपेक्षा अधिक है और भूतकाल में 
तो इससे भी अधिक था। यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में देशी शिक्षा-प्रणाली विद्यमान थी ।* 

बिलारी तथा कनाड़ा के जिलों से प्राप्त सूचनाएँ भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 
बिलारी के जिलाधीश ने लिखा था कि लगभग 0 लाख प्राणियों के लिए 533 स्कूल 
थे, जहाँ 6,64! विद्यार्थी थे अर्थात्‌ लगभग 2 विद्यार्थी प्रत्येक स्कूल में थे । इन 
स्कूलों में 60 हिन्दू बालिकाएँ भी थीं। हिन्दू बालकों की संख्या 6,398 तथा मुसलमानों 
की 243 थी । एक स्कूल अंग्रेजी भाषा के लिए भी था तथा 4 तमिल के लिए, 2 
फारसी, 23 मराठी, 226 तेलगू और 235 कर्नाटकी के लिए थे। 23 स्कूल संस्कृत 
में उच्च शिक्षा के लिए भी थे। तत्कालीन शिक्षा-संगठन तथा व्यवस्था के विषय में भी 
उसने वर्णन किया है । शिक्षा के अल्पव्ययी होने की विशेष सराहना की है। प्रारम्भिक 
शिक्षा प्रायः 5 से 0 वर्ष तक रहती थी, यद्यपि 72 और ॥4 वर्ष की आयु के भी 
कुछ विद्यार्थी पाये जाते थे । विद्यारम्भ के समय गणेशजी की स्तुति करके पढ़ना प्रारम्भ 
कर दिया जाता था । उस अवसर पर माँ-बाप तथा सम्बन्धी एकत्र होते थे । 

शिक्षा की व्यवस्था साधारण किन्तु प्रभावशाली थी। प्राय: सवेरे 6 बजे बालक 
स्कूल आते थे। प्रथम बालक के हाथ पर विद्या की देवी सरस्वती का नाम लिखकर 
उसे सम्मानित किया जाता था । फिर एक-एक करके सभी बालक इकटठे हो जाते थे 
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और सरस्वती-वन्दना करते थे । देर से आने वाले विद्यार्थियों को कोई स्वास्थ्यवर्धक 
शारीरिक दण्ड मिलता था। दण्ड में बेंत लगाना, छत से लटका देना तथा बेठक 
कराना भी सम्मिलित थे । इसके उपरान्त बालक अपनी योग्यता तथा संख्या के 
अनुसार समूहों में बँट जाते थे । बड़े तथा योग्य विद्यार्थी छोटे बालकों को पढ़ाते थे 
तथा बड़े विद्यार्थियों को शिक्षक स्वयं पढ़ाता था । शिक्षक के अधिकार में प्रायः चार 
कक्षाएँ रहती थीं। इस प्रकार मानीटरों की सहायता से अकेला शिक्षक सम्पूर्ण स्कूल के 
शिक्षण व व्यवस्था पर अपनी दृष्टि रखता था। डा० बेल ने इस 'मानीटर पद्धति' 
की प्रशंसा की । उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी और स्कॉटलैण्ड तथा इंगलैण्ड में 
इस प्रथा का अनुकरण किया गया। बालक स्कूल में आकर प्रथमत: बालू पर उँगली 
से लिखना सीखते थे और इसके उपरान्त वे बड़े-बड़े पत्तों पर भी लिखना सीखते थे। 
लकड़ी की पट्टी का प्रयोग किया जाता था । लिखने के उपरान्त बालक स्वर, व्यंजन 
और आवश्यक गणित का ज्ञान प्राप्त करते थे । पहाड़े, पौवे, अद्धे और सर्वेया इत्यादि 
भी गा-गाकर याद किये जाते थे । 

इस प्रकार यह व्यवस्था अल्पव्ययी, सादी तथा उच्च कोटि की थी । मानीटर 
प्रथा एक सराहनीय साधन था, किन्तु साथ ही पुस्तकें अत्यन्त निम्न कोटि की थीं ॥ 
शिक्षक भी बहुधा अयोग्य और अदीक्षित होते थे । उनके वेतन इतने अल्प होते थे कि 
योग्य आदमी शिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे ।* 

बिलारी की भाँति कनाड़ा के जिलाधीश ने अपनी जाँच प्रस्तुत की और व्यक्तिगत 
शिक्षा के प्रचार का वर्णन करते हुए इस आशय की बात लिखी कि “जिले में शिक्षा 
इतनी अधिक घरेलू रूप में होती है कि शिक्षालयों और उनके विद्यार्थियों का लेखा 
देना व्यर्थ ही नहीं, वरन्‌ जनसंख्या के अनुसार शिक्षा पाने वालों का अनुपात निकालना 
अ्रमात्मक होगा । 
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बम्बई--सन्‌ 829 में बम्बई प्रान्त के गवर्नर श्री एलफिन्स्टन ने शिक्षा की 
जाँच करायी । इस जाँच की रूपरेखा प्रायः वही थी जो मद्रास में मुनरों की थी। 
इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों की संख्या ।,705 थी जिनमें 35,43 विद्यार्थी शिक्षा 
पाते थे । प्रान्त की जनसंख्या 46,8,735 थी । आँकड़ों से सिद्ध होता है कि बम्बई 
में मद्रास की अपेक्षा शिक्षा /3 थी । किन्तु इस संख्या को अन्तिम रूप से प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें उस समय घर-घर प्रचलित व्यक्तिगत शिक्षा 
के आँकडे सम्मिलित नहीं थे | तत्कालीन सरकारी अफसरों का भी अनुभव था कि 
उस समय देशी प्रारम्भिक शिक्षा बम्बई में अधिक व्यापक रूप में थी । सन्‌ 82] 
में बम्बई के गवर्नर की कार्यकारिणी के एक सदस्य श्री प्रेण्डरगास्ट के मतानुसार 
“कठिनाई से राज्य भर में ऐसा कोई छोटा-बड़ा गाँव होगा, जहाँ एक न एक स्कूल न 
हो । बड़े गाँवों में अधिक तथा नगरों में बहुत-से स्कूल हैं जहाँ भारतीय बच्चों को 
लिपि तथा गणित की शिक्षा इतनी सस्ती, अर्थात्‌ एक-दो मुट्ठी अनाज से लेकर एक 
रुपया प्रति मास पर दी जाती है, किन्तु साथ ही वह इतनी प्रभावोत्पादक होती है कि 
ऐसा कोई किसान या छोटा व्यापारी नहीं है जो हमारे देश के छोटे लोगों से अधिक 
कुशलता से हिसाब न रखता हो। बड़े व्यापारी तथा साहुकार तो किसी अंग्रेज व्यापारी 
के समान स्पष्ट तथा सुविधाजनक हिसाब रखते हैं ।९ 
अतः इस विवरण से प्रकट होता है कि उस समय शिक्षा का प्रचार अच्छा 
रहा होगा । सन्‌ 829 की रिपोर्ट भी कुछ भ्रान्तिपूर्ण है। वास्तव में बम्बई का शिक्षा 
विभाग देशी स्कूलों तथा शिक्षा की खुले रूप में अवहेलना करता था। इसके फलस्वरूप 
बम्बई की प्रारम्भिक देशी शिक्षा को बड़ा आधात लगा और सन्‌ 882 तक उसका 
बहुत पतन हो गया । एलफिन्स्टन के आँकड़ों की व्यथंता इसी बात से प्रकट हो जाती 
है कि सन्‌ 882 में भारतीय शिक्षा आयोग' ने वहाँ स्कूलों की संख्या 3,954 पायी 
थी, जिनमें 78,205 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे । इससे यह प्रकट होता है कि 
सरकारी आँकड़ों को हम आदर्श रूप नहीं मान सकते और न इन्हें शेष भारत की शिक्षा 
के लिए मानदण्ड ही मान सकते हैं । 
बम्बई प्रान्त में देशी शिक्षा की शिक्षण-पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। प्रधानत: 
शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ाता था । मानीटर-प्रथा यहाँ भी प्रचलित थी । एक 
अन्य पद्धति भी बम्बई में चल रही थी जिसका वर्णन इस प्रकार मिलता है--“जब 
एक बालक स्कूल आता है, तत्काल ही वह अधिक योग्य विद्यार्थी के संरक्षण में रख 
दिया जाता है । उसका यह कतंब्य होता है कि वह नये बालक को पाठ पढ़ाये और 
उसकी शिक्षा-प्रगति तथा आचरण की सूचना शिक्षक को दे । बालकों का विभाजन 
कक्षानुसार न होकर दो-दो के जोड़ों में कर दिया जाता है । प्रत्येक जोड़े में एक छोटा 
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विद्यार्थी तथा एक बड़ा व योग्य विद्यार्थी शिक्षक के रूप में होता है। इन जोड़ों के 
बैठने की व्यवस्था भी इस प्रकार की जाती है कि कुशल विद्यार्थी के पास हो नये 
विद्यार्थी को बैठाया जाता है। इस प्रकार जब बहुत-से विद्यार्थी समान रूप से ज्ञान 
प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें एक साथ इकट्ठा बेठाया जाता है और वे सीधे शिक्षक के 
द्वारा पढ़ाये जाते हैं । इस प्रकार शिक्षक के पास पर्याप्त अवकाश स्कूल के निरीक्षण 
तथा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से देखने को मिल जाता है ।” 

इस पद्धति के द्वारा शिक्षक अधिक से अधिक विद्यार्थियों की देखभाल अकेला 
ही कर सकता है। साथ ही यह बड़ी अल्पव्ययी प्रथा भी है। यही कारण है कि 
डा० बेल के प्रयत्नों के द्वारा इंगलैण्ड ने भी 9वीं शताब्दी में इस प्रथा को अपनाया 
और इसका प्रसार किया । 

बंगाल--निम्नतर गंगा घाटी की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करना 
विशेष महत्त्व की वस्तु है, क्योंकि वहाँ प्राचीन तथा मध्य युग में भी शिक्षा के बड़े 
केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त विदेशियों ने भी 8वीं और 9वीं शताब्दी में यहीं पर 
अपने प्रारम्भिक प्रयत्न प्रारम्भ किये थे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन से पूर्व भी 
बंगाल में देशी शिक्षा पर्याप्त रूप से प्रचलित थी | “यह प्रारम्भिक शिक्षा जनसाधारण 
के लिए थी । यह एक ऐसा विशाल आयोजन था जिसमें असंख्य प्रारम्भिक पाठशालाएँ 
देश भर में फैली हुई थीं । व्यावहारिक रूप से प्रत्येक गाँव में अपना स्कूल या पाठशाला 
थी । अकेले बंगाल में, ऐसा कहा जाता है कि, एक लाख ऐसी पाठशालाएँ थीं ।/९ 

वस्तुतः ये आँकड़े विलियम ऐडम के दिये हुए हैं । ऐडम 88 में भारत में एक 
धर्म-प्रचारक के रूप में आये थे । यहाँ आकर उन्होंने संस्कृत और बंगला भाषाओं का 
विस्तृत अध्ययन किया । शीघ्र ही राजा राममोहन राय के सम्पर्क से इनमें भारतीय 
शिक्षा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने सन्‌ 829 में लॉर्ड विलियम 
बेण्टिक से देशी शिक्षा-व्यवस्था की जाँच कराने के लिए प्रार्थना की । किन्तु कोई 
परिणाम न होने पर उन्होंने 834 में पुनः प्रार्थना की; और इस प्रकार लॉडं बैण्टिक 
की प्रार्थना पर ऐडम ने स्वयं ही जाँच प्रारम्भ कर दी और सन्‌ 835-38 में अपनी 
तीन रिपोर्ट प्रकाशित कीं । उनकी प्रथम रिपोर्ट तो केवल उनकी प्रथम जाँच का सार 
मात्र थी | दूसरी रिपोर्ट अधिक विस्तृत थी । यह जिला राजशाही में थाना नत्तौर 
की शिक्षा का पूर्ण विवरण देती है। ऐडम की तीसरी रिपोर्ट मुशिदाबाद, बर्दवान 
वीरभूम, तिरहुत और दक्षिण बिहार की शिक्षा के विषय में आँकड़े प्रस्तुत करती है। 

नत्तौर थाना के विषय में संख्या देते हुए ऐडम ने बताया है कि वहाँ की 
जनसंख्या ।,95,296 थी, जिसके लिए 27 स्कूल थे इनमें 262 विद्यार्थी पढ़ते थे । 


7 ऐबापरोौआ, रि, ५, : आऑशिवटए के खबाँच 7 278- 87787 20479, 9. जा] 
07ए47०॥प537 ?0/288, 00073 (940) 
8. छिक्डप, है; ऐि, ; डवपरट्वांगा के /0बरंशश ॥44, 0. 5. 
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इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने 
लिखा है कि 238 गाँवों में ,588 ऐसे परिवार थे जो 2,382 बालकों को प्रारम्भिक 
शिक्षा देते थे । इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा का प्रचार पाठशालाओं से अधिक था । 
शिक्षा बहुत सस्ती थी । स्त्री-शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था | शिक्षकों को 5 रु० से 
8 रु० तक मासिक वेतन मिलता था। अपनी तीसरी रिपोर्ट के आँकड़ देते हुए उन्होंने 
बताया है कि बंगाल व बिहार के पाँच जिलों में 2,567 स्कूल थे जिनमें 6 
बालिकाओं के थे । उनमें 30,95 विद्यार्थी पढ़ते थे जिनमें 2!4 लड़कियाँ थीं तथा 
242 विद्यार्थी 8 स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ते थे । शिक्षा का प्रतिशत, ऐडम के अनुसार, 
उस समय 44 था। | 

इस प्रकार ऐडम के अनुसार सम्पूर्ण बंगाल-बिहार में 4 करोड़ की जनसंख्या थी 
और स्कलों की संख्या एक लाख थी, अर्थात्‌ 450 व्यक्तियों के पीछे एक स्कूल था । 
सर फिलिप हार्टोंग ने ऐडम के इन आँकड़ों को 'काल्पनिक' व 'पौराणिक' और एक लाख 
संख्या को बिलकुल अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है । वास्तव में यह भ्रम स्कूल शब्द क़ी 
भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ करने से उत्पन्न होता है। ऐडम ने घरेलू रूप से परिवारों में दी 
जाने वाली शिक्षा के स्थानों को भी 'स्कूल' में सम्मिलित कर लिया है। वास्तव में 
श्री ऐडम की संख्याओं को लेकर एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ था। किन्तु हम 
उनकी सच्चाई में सन्देह नहीं कर सकते । श्री परांजपे के कथनानुसार “।9वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में भारत के अधिकतर भागों में प्राथमिक शिक्षा व्यापक रूप में विद्यमान 
थी। मद्रास प्रान्त में सर टामस मुनरो ने “प्रत्येक गाँव' में एक प्राथमिक स्कूल पाया 
था । बंगाल में वार्ड ने खोज की कि प्राय: सभी गाँवों में लिखने-पढ़ने और प्रारम्भिक 
गणित के स्कूल विद्यमान थे । मालवा में जहाँ लगभग अद्ध -शताब्दी से लगातार 
अराजकता फैली हुई थी, मैल्कम ने देखा कि ब्रिटिश शासन के अन्तगंत आने के समय 
प्रत्येक गाँव में जिसमें 00 घर हों, एक प्रारम्भिक शिक्षा का स्कूल था ।”* 

ऐडम के अनुसार इन पाठशालाओं में शिक्षकों की आय बहुत कम होती थी । 
अधिकांश में इनका व्यय कुछ धनी नागरिकों, जमींदार तथा ताल्लुकेदारों द्वारा 
उठाया जाता था। धनी लोग अपनी जगह देकर घर पर ही पाठशाला खुलवा देते थे। 
मुसलमानों में फारसी व अरबी का प्रचार था तथा हिन्दुओं में बंगला, संस्कृत व 
हिन्दुस्तानी भी पढ़ते थे । उर्दू का प्रचलन स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं था, यद्यपि यह 
शिक्षित मुसलमानों की बोलचाल की भाषा थी । स्त्री-शिक्षा के नाम से लोग डरते 
थे। मुसलमानों में लड़कियों को शिक्षित करना अशुभ समझा जाता था। बहुत-से 
हिन्दू परिवारों में भी यह अ्रान्ति थी कि पढ़ी-लिखी लड़की विवाहोपरान्त शी्र 
विधवा हो जाती है । लड़कियों की शिक्षा से लोग इतना डरते थे कि यदि कोई 
बालिका अपने पढ़ते हुए भाई के पास खेलते-खेलते पहुँच जाती थी तो उसका ध्यान 
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शीघ्र ही उधर से हटाकर अन्य कार्यों में लगा दिया जाता था ।!१ इतना अवश्य था 
कि कुछ धनी जमींदार अवश्य छिपाकर थोड़ा बहुत ज्ञान बालिकाओं को करा देते थे। 

आगरा प्रान्त--मध्य युग में आगरा शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा था। इसके 
ध्वंसावशेष 9वीं शताब्दी में भी विद्यमान थे । प्रान्त के प्रत्येक घर में अपने स्कूल 
थे। प्रत्येक परगने में दो या अधिक स्कूल थे और अधिकांश गाँवों में भी अध्यापक 
रहते थे । इस प्रान्त में प्रधानत: लौकिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती थी । 
लिपि का लिखना-पढ़ना, व्यवहार गणित, महाजनी हिसाब-किताब तथा उदू -फारसी 
और हिन्दी के सकल यहाँ पर थे । फारसी स्कूल घरेलू रूप से चलते थे । हिन्दी, कैथी 
तथा मुड़िया की पाठशालाएँ भी थीं । हिन्दू और मुसलमान दोनों अध्यापन काये करते 
थे। फारसी का प्रयोग बहुधा कचहरी के लिए किया जाता था। गणित, पहाड़े तथा 
सिक्‍के और वजन इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। पटवारी लोग कैथी स्कालों में 
पैमाइश इत्यादि सीखते थे । लिखने इत्यादि का अभ्यास भी पट्टी पर कराया जाता 
था, जिस पर काले रंग से रंगकर सफेद खड़िया से लिखा जाता था । जनसाधारण में 
कृषकों की संख्या अधिक थी | क्रृपक-बालकों में शिक्षा का प्रचार बहुधा कम था। 
व्यापारी वर्ग तथा राज-कर्मचारियों में शिक्षा अधिक थी । 
देशो शिक्षा की अवनति 

]9वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का राज्य पूर्णत: स्थापित हो चुका था। अत: 
अब यहाँ विदेशी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। परिणामतः देशी 
शिक्षा की अवनति होने लगी । इसके कई कारण थे । 

कारण--प्रथमत: देश की बढ़ती हुई निधनता इसका कारण थी । जनसाधारण 
इतने निर्धन हो चले थे कि शिक्षक के वेतन के लिए वे बालकों की नाममात्र की फीस 
तक नहीं दे सकते थे | दूसरा कारण था राज्य की उदासीनता । प्रारम्भिक शिक्षा का 
जो विशाल जाल देश में फैला हुआ था, सरकार ने उसकी ओर उचित ध्यान नहीं 
दिया । ऐडम और एलफिन्स्टन जेसे विचारकों के प्रयत्नों, सन्‌ 854 की शिक्षा 
घोषणा तथा भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों की अपेक्षाकृत भी देशी प्रारम्भिक 
शिक्षा के स्कलों का या तो सुधार की भ्रमात्मक योजनाएँ बनाकर बध कर डाला गया 
अथवा अवहेलना के द्वारा उन्हें अपनी मौत मरने को छोड़ दिया गया । 

इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रचलन ने देशी भाषाओं की उपयोगिता को कम कर 
दिया । राज्य में पद पाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया । परिणामतः देशी 
शिक्षा की अवहेलना कर दी गयी । सरकारी अधिकृत प्राथमिक स्कूलों के खुल जाने 
से सरकार का ध्यान देशी प्रारम्भिक स्कूल व पाठशालाओं से बिलकुल हट गया । 
उत्तर प्रदेश में यह बात विशेष रूप से की गयी । 

बिलारी के जिलाधीश श्री कंम्बेल ने सन्‌ 823 में लिखा था कि भारतीय जनता में 
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सस्ती शिक्षा दिलाने की भी शक्ति नहीं थी जिसका प्रमुख कारण था उसकी निर्धनता। 
यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद भारत के लोगों के घरेल धन्धे नप्ट हो गये। 
देशी राज्यों की समाप्ति के बाद कुछ काल तक देश में अराजकता रही । इससे शिक्षा 
का संरक्षण उठ गया | भारत का रुपया विदेशों में भी जाने लगा । अतः: जनसाधारण 
की अवस्था और भी अधिक खराब हो गयी । अत: “उन अधिकांश गाँवों में जहाँ पहले 
स्कूल थे, अब नहीं हैं और जहाँ बड़े स्कूल थे वहाँ धनियों के बच्चे शिक्षा पाते हैं । 
अन्य बालक गरीबी के कारण नहीं आ सकते । 

इसके अतिरिक्त, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अध्यापकों के वेतन इतने कम 
थे कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षण-कार्य के लिए आकपित करना कठिन था । शिक्षक 
बहुधा निम्न ज्ञान-स्तर के तथा अदीक्षित होते थे । उनका अज्ञान भी देशी शिक्षा के 
ह्ास का एक कारण बन गया । 

इसी प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति, जो 8वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित थी, प्राय: 
समाप्त हो गयी । इतना अवश्य है कि उस समय इस शिक्षा का देश के लिए बड़ा महत्त्व 
था । यह प्रणाली भारत की तत्कालीन अवस्था को देखते हुए पुर्ण उपयुक्त थी । यदि 
वत॑मान शिक्षा-पर्द्धात को देशी शिक्षा के आधार पर ही विकसित किया जाता तथा 
शिक्षा विभाग के प्रयत्न उस पद्धति के विकास में लग जाते तो आज भारत में हमें 
अधिक सच्ची, सस्ती व उपयुक्त शिक्षा देखने को मिलती, किन्तु ऐसा न हो सका। 
इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में साक्षरता के प्रतिशत में कोई सराहनीय वृद्धि न 
हुई । अतः महात्मा गांधी को भी सन्‌ 93। में यह बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि 
भारत में आधुनिक काल में साक्षरता 00 वर्ष पुर्व की अपेक्षा कम है । 
प्रारम्भिक सिशनरी प्रयत्न 

|7वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत में पश्चिमी देशों के लोगों की सरगभियाँ 
बढ़ने लगी थीं। पुरतंगालियों के भारत में आने के उपरान्त ही डच, फ्रांसीसी, स्पेन 
निवासी तथा अंग्रेज आने लगे । उन्होंने यहाँ अपनी व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित कीं 
तथा मुगल काल के अन्त में भारत के सुदूर बन्दरगाहों में आकर अपनी कोठियाँ बना लीं। 
शीघ्र ही उनका व्यापार बढ़ने लगा । भारत की तत्कालीन राजनीतिक दुबंल अवस्था 
से लाभ उठाकर ये कम्पनियाँ हाथ में शस्त्र लेकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने 
के लिए संघर्ष करने लगीं । सन्‌ 60। में स्थापित हुई ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी इस 
संघर्ष में भाग लिया और अन्त में भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुई। 

इन यूरोपीय व्यापारियों के भारत में बस जाने का उद्देश्य न केवल व्यापारिक ही 
था वरन्‌ वे धर्म-प्रचार भी करना चाहते थे । वे कहते थे कि हम भारत में “ईसाइयों 
तथा मसालों की खोज में आये हैं।” अतः उन्होंने यहाँ आते ही अपने स्कूल भी 
स्थापित कर दिये जिनका उद्देश्य था अपने अधगोरे ईसाई कर्मचारियों के बालकों को 
शिक्षा देना तथा ईसाई धर्म का इस देश में प्रचार करना प्रारम्भ में उन्होंने प्राथमिक 
शिक्षा को ही अपने हाथ में लिया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी प्रारम्भ में शिक्षा को 
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धर्म-प्रचार का साधन बनाया था किन्तु कालान्तर में राजनीतिक तथा शासन सम्बन्धी 
कारणों से उसे यह विचार छोड़कर धामिक निरपेक्षता की नीति का प्रश्नय लेना पड़ा 
और सन्‌ 83 तक इस नीति को यथावत्‌ रखा । इस प्रकार यथार्थ में अपनी स्थापना 
से लगभग 00 वर्ष तक कम्पनी ने देश की शिक्षा के लिए कोई प्रयत्न ही नही किया । 

पुतंगाल--सन्‌ !498 में पहला पुरतंगाली यात्री वास्कोडिगामा कालीकट आकर 
उतरा था। उसके उपरान्त भिन्न-भिन्न प्रकार की ईसाई मिशनरी टोलियाँ भारत के 
पश्चिमी समुद्री किनारे पर आकर रोमन कैथोलिक धर्म के प्रचार में कार्यशील हो गयीं । 
अत: उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस भाग में एक नवीन शिक्षा-पद्धति का आविर्भाव 
हुआ । शिक्षा द्वारा धर्म-प्रचार करने के लिए तथा पुतंगाली, यूरेशियन और भारतीय 
धर्म-परिवर्तित बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूलों की स्थापना भी की । बम्बई, गोआ, 
डामन और ड्यू तथा लंका, चिटगाँव और हुगली इनके प्रमुख केन्द्र थे । 

वास्तव में पुतंगालियों को भारत में आधुनिक शिक्षा-पद्धति की नींव डालने वाला 
कहा जा सकता है। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल खोले जिनमें धर्म, स्थानीय 
भाषा, पुतंगाली गणित तथा कुछ कारीगरी की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के 
लिए इन्होंने जेसुएट कालेजों की स्थापना की । इनमें लैटिन, धर्म, तर्कंशास्त्र और संगीत 
की शिक्षा तथा पादरियों को ट्रेनिंग दी जाती थी । 

भारत में आने वाले प्रथम धमं-प्रचारकों में सन्‍त जैवियर प्रमुख था । यह जेसुएट 
धर्-शाखा का मानने वाला था । जेसुएट पादरी अपने शिक्षा-कार्यों के लिए स्वविख्यात 
थे। जैवियर ने भारत में इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। सन्‌ 542 में वह गाँवों 
तथा गलियों में पैदल घृम-घूमकर ईसाई धर्म का प्रचार करता था। ईसाई धर्म की 
कुछ पुस्तकें भी उसने प्रत्येक गाँव में रखवा दी थीं। सन्‌ 575 में उसने बम्बई के 
निकट बांदरा में सेण्ट ऐनी विश्वविद्यालय तथा सन्‌ 577 में कोचीन में एक प्रेस 
स्थापित किया । दूसरा धमम-प्रचारक राबट डी० नोवीली था, जो अपने आपको पाश्चात्य 
ब्राह्मण कहता था तथा भारतीय संन्यासियों की भाँति वेशभूषा और भोजन पकाने के 
लिए ब्राह्मण रसोइये इत्यादि रखता था । उसने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया । 

पुतंगालियों ने भारत में प्रथम जेसुएट कालेज सन्‌ 575 में गोआ में स्थापित 

किया, जिसमें 3000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। 580 में गोआ तथा अन्य स्थानों में 
अन्य कालेज भी खुले । बनियर ने आगरा में भी एक जेसुएट कालेज का उल्लेख किया 
है जिसे सम्राट्‌ अकबर ने जेसुएट पादरियों के प्रभाव में आकर बनवाया था। इसमें 
लगभग 30 परिवारों के बालक शिक्षा पाते थे । सत्रहवीं शताब्दी में पुर्तंगालियों का 
पतन हो गया । उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न भी समाप्त हो गये । उनके पतन के 
अन्य कारणों में घामिक बातों में अधिक हस्तक्षेप करना भी एक प्रमुख कारण था, 
जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया । वास्तव में उनके शिक्षा-प्रयत्नों का एकमात्र 
कारण धमे-प्रचार था | यह एक निविवाद सत्य है कि इन प्रारम्भिक धर्म-प्रचारकों के 
शिक्षा-कार्य बहुत साधारण कोटि के थे और भारत की वर्तमान शिक्षा-पद्धति के निर्माण 
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में उन्होंने अकिचन योग दिया था । इनकी घामिक नीति के परिणामों से अंग्रेज भी 
चौकन्ने हो गये । पुर्तंगालियों के उपरान्त कुछ भारतीय ईसाइयों ने कुछ समय तक इनके 
शिक्षा-कार्य को जीवित रखने का प्रयत्न किया, किन्तु उसमें अधिक प्रगति न हो सकी । 

डच--सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में हालैण्ड-वासियों ने भी अपनी 
कम्पनी स्थापित की । उस समय ये लोग संसार की सर्वप्रथम समुद्री शक्तियों में से थे । 
बंगाल में चिनसुरा और हुगली नामक स्थानों पर इन्होंने अपने कारखाने खोले । यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि डचों ने प्रारम्भ से ही अपनी नीति कठोर धा्भिक निरपेक्षता 
की रखी । भारतवासियों में धर्म-प्रचार का भूत इन पर सवार नहीं था। इन्होंने केवल 
व्यापारिक हितों को ही अपनाया । अपने कमंचारियों के बालकों के लिए इन्होंने कुछ 
स्कूल अवश्य खोले जिनमें भारतीय बालकों को पढ़ने की स्वतन्त्रता थी । इन्होंने रोमन 
कैथोलिक ईसाइयों को प्रोटेस्टेण्ट बनाने का थोड़ा प्रयास अवश्य किया। शिक्षा द्वारा 
ईसाइयों में प्रोटेस्टेण्ट धर्म के गुणों का गान किया । लंका भी इनका केन्द्र था। 

फ्रांसीसी--सन्‌ 664 ई० में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कम्पनी 
स्थापित की तथा माही, यनाम, कारीकल, चन्द्रनगर और पाण्डिचेरी में अपनी फैक्ट- 
रियाँ चालू कीं । इन्ही स्थानों पर इन्होंने प्राथमिक स्कूल खोले । पाण्डिचेरी में एक 
माध्यमिक शिक्षा का स्कूल भी खोला जहाँ फ्रेंच भाषा सिखायी जाती थी। प्रारम्भिक 
स्कूलों में भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी । 
प्रत्येक स्कूल में एक धर्म-प्रचारक शिक्षा देता था | गैर-ईसाई बालक भी इन स्कूलों 
में प्रवेश पाते थे । उन्हें बहुधा भोजन, वस्त्र, पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक सामग्री देकर 
स्कूलों में आने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था । फ्रांसीसी मिशनरी पुतंगालियों 
की भाँति रोमन कंथोलिक थे। जिन स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जाती थी वहाँ उनका 
कार्य महत्त्वपूर्ण रहा । फ्रांसीसियों के उपरान्त इनकी बस्तियाँ अंग्रेजों के अधिकार में 
आ गयीं और वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था भी बदल गयी । 

डेन--सत्रहवीं शताब्दी में डेनों ने तंजौर के निकट तरंगमपाड़ि तथा बंगाल में 
सीरामपुर में अपने कारखाने स्थापित किये । राजनीतिक दृष्टिकोण से इस जाति का 
भारत में कोई महत्त्व न बढ़ सका, किन्तु इनके धर्म तथा शिक्षा-प्रचार के कार्य अवश्य 
महत्त्वपूर्ण हैं। वास्तव में, डेन ही भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रणी समझे जाते हैं । 
आगे चलकर डेन मिशनरियों ने अपने आपको अंग्रेजों में मिला दिया । 

सन्‌ 706 में डेनों ने अपने उपनिवेश तरंगमपाड़ि ([000॥) में जीगेनबल्ग 
तथा प्लूशो नामक दो जर्मन पादरियों को भेजा । सन्‌ 79 में जीगेनबल्ग की मृत्यु 
के उपरान्त उसका कार्य प्लूशों तथा श्वाज ने जारी रखा । डेनमार्क से आर्थिक 
सहायता के अभाव में इनकी सहायता ईसाई धर्म-प्रचारक समिति' ने की । डेनों ने 
तेस्तुत: “अपने आपको दक्षिणी भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों में, जहाँ वे ठहरे, वहीं 
ठहरकर तथा जहाँ वे आगे बढ़े वहाँ आगे बढ़कर उनमें मिला दिया ।”!! 
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जीगेनबल्ग तथा प्लूशो ने आते ही तमिल तथा पुतंगाली भाषाएं सीखीं और 
अपने कार्य को तंजौर, मद्रास, तिनेवली और त्रिचनापल्‍ली तक विस्तृत कर दिया । 
इन्होंने शिक्षा द्वारा धर्म-परिवर्तत करके लगभग 50,000 लोगों को बेप्टिस्ट बनाया * । 
किन्तु इतना अवश्य था कि इन धर्म-परिवर्तित भारतीयों को अपनी-अपनी जातियों 
में बने रहने की आज्ञा दे दी । 

डेनों ने मुसलमानों के लिए बहुत-से प्राथमिक स्कूल खोले । शिक्षा का माध्यम 
स्थानीय भाषाएँ ही रखा । जीगेनबल्ग ने शुल्ज की सहायता से तमिल भाषा में 
वाइबिल का अनुवाद किया तथा तमिल व्याकरण की रचना की । शुल्ज ने तेलगू में 
बाइबिल का रूपान्तर किया । एक तमिल शब्द-कोष भी छापा गया । छापे को ये लोग 
धर्म-प्रचार में खूब प्रयोग करते थे । सन्‌ 72-3 में तमिल तथा रोमन लिपि का 
प्रेस स्थापित किया गया । सन्‌ 76 में अध्यापकों की दीक्षा के लिए एक कालेज 
खोला और दीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति मद्रास में तमिल बच्चों को अंग्रेजी तथा 
बाइबिल पढ़ाने के लिए की । इन मिशनरियों के शिक्षा-प्रयत्नों का वर्णन अगले 
अध्याय में विस्तारपृवंक किया जायगा । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयत्न 

यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना केवल व्यापार के लिए हुई थी, तथापि 
उस समय देश की राजनीतिक अवस्था तथा अन्य प्रतिद्वन्द्दी यूरोपीय कम्पनियों के 
कारण उसे अपनी प्रारम्भिक नीति कुछ सीमा तक धामिक भी रखनी पड़ी। पुरतंगालियों 
के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने धामिक नीति को भी अपनाया । कम्पनी के 
ये प्रयास ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए थे । अपने ईसाई कमंचारियों के आध्या- 
त्मिक कल्याण तथा भारतीयों में बाइबिल के सन्देश को फैलाने के लिए कम्पनी ने 
भारत में पादरियों को भेजा एवं कुछ भारतीय ईसाइयों को धामिक शिक्षा के लिए 
इंगलेण्ड भी भेजा, जिससे देश लौटने पर वे ईसाई धर्म का प्रचार करके लोगों का 
धर्म-परिवर्तत कर सकें । पीटर नामक एक ईसाई युवक कम्पनी के खर्चे से ईसाई धर्म 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलैण्ड भेजा गया था ।!* ऑक्‍्सफोड विश्वविद्यालय में 
भारत के हेतु प्रचारक तेयार करने के उद्देश्य से अरबी विभाग खोला गया। सन्‌ 659 
में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की 'सच्ची व शुद्ध 
भावना से प्रेरित होकर प्रत्येक जहाज में ईसाई धमं-प्रचारकों के भेजने की इच्छा 
प्रकट की। किन्तु कम्पनी ने इस नीति को न अपनाकर धामिक तटस्थता की नीति को 
अपनाने की चेष्टा की । अतः विशाल पैमाने पर धामिक नीति के अपनाने के मोह को 
छोड़ दिया गया । मद्रास में सन्‌ 670 में पुतंगाली, अंग्रेज तथा यूरेशियन बच्चों के 
लिए प्रथम स्कूल खोला गया तथा शिक्षा-कर लगाकर अंग्रेजी शिक्षा का प्रबन्ध किया 


3 िपफाल]९०, 5. पर, ; मझाडागर) ती 2वंपरत्वा/ंता के ॥4, 9. 8, 
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गया । सन्‌ 698 के आज्ञापत्र में इंगलैण्ड की संसद ने एक वाक्यांश जोड़ दिया 
जिसके फलस्वरूप कम्पनी को भारत में अपने कारखानों में धर्ंगुरु तथा अध्यापक रखने 
का आदेश दिया गया तथा 500 टन अथवा इससे अधिक वजन के प्रत्येक जहाज में एक 
पादरी लाने की आज्ञा हुई । इस घोषणापत्र में सैनिकों तथा कारखाने के कर्मचारियों 
के लिए स्कूल खोले जाने की बात भी कही गयी । परिणामतः कुछ निःशुल्क दातव्य 
शिक्षालयों की स्थापना की गयी । सन्‌ 75 में ऐसे स्कूल मद्रास में, सन्‌ 78 में 
बम्बई और सन्‌ 73 में कलकत्ता में भी खुले | बाद में तंजौर तथा कानपुर में भी 
दातव्य स्कूल खोले गये, जिनमें भारतीय ईसाइयों को प्राथमिकता दी जाती थी । इनका 
उद्देश्य अंग्रेज सिपाहियों, एंग्लो-इण्डियन बच्चों तथा अन्य गरीब बालकों को लिखना-पढ़ना 
तथा हिसाब सिखाया जाना था । साथ ही ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा भी दी जाती 
थी । इन शिक्षालयों का व्यय बहुधा चन्दे, दान व कम्पनी के अनुदान से चलता था। 

यह माना जा सकता है कि इस समय तक कम्पनी ने शिक्षा का कोई स्पष्ट 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था। जो कुछ भी प्रयास इस ओर हुआ था वह 
अत्यन्त अपर्याप्त था। 8वीं शताब्दी के अन्त में कम्पनी ने अपनी नीति में परिवर्तन 
करके मिशनरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये और कम से कम उत्तरी भारत में इनका 
कठोरता से पालन किया । 

संक्षेप में, कम्पनी के शिक्षा-प्रयत्त इस काल में बहुत अपर्याप्त रहे । मद्रास 
अंग्रेजों का प्रमुख उपनिवेश था। सन्‌ 673 में वहाँ एक माध्यमिक स्कूल श्री प्रिंगल 
की देखरेख में खोला गया । फ्र च, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं के अतिरिक्त 'फिरंगी 
भाषा भी शिक्षा का माध्यम थी । आगे चलकर कम्पनी ने सन्‌ 800 में कलकत्ते में 
फोर्ट विलियम तथा मद्रास में सन्‌ 88 में फोर्ट सेंट जाज नामक कॉलेज अपने 
कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए खोले, जहाँ अंग्रेज अफसर भारतीय भाषाएँ 
सीखते थे । श्री बसु के अनुसार इन कालेजों पर सन्‌ 827 में सवा दो लाख रुपये 
व्यय हुए । इनके अतिरिक्त डेन मिशनरी शुल्ज ने मद्रास में कुछ पुराने स्कूलों का 
पुरर्सगठन किया तथा नये स्कूल भी खोले । 

मद्रास प्रान्त में शिक्षा-प्रचार के कार्य में श्वाजें, एक जमेन मिशनरी का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने इस प्रान्त की शिक्षा में अपने जीवन को लगा 
दिया । श्वा्ज ने तंजौर तथा मेवाड़ के राजाओं को भी प्रभावित करके उनसे तंजौर, 
रामेन्द्रपुरम तथा शिवगंगा नामक नगरों में अंग्रेजी के प्रचार के लिए स्कूल खुलवा 
लिये । इसके अतिरिक्त उसने देशी भाषाओं के लिए भी दो स्कूल खोले । आगे चलकर 
श्री जॉन सलीवन ने श्वार्ज की नीति में परिवर्तन करके मातृभाषा के स्थान पर 
शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करा दिया । इस योजना का समर्थन कम्पनी के संचालकों 
ने भी किया तथा प्रत्येक स्कूल को आर्थिक सहायता का वचन दिया । भारतीय धनिकों 


ने भी इसके लिए रुपया दिया । इस नीति का परिणाम यह हुआ कि मद्रास प्रान्त में 
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तेजी से नये स्कूल बनने लगे । इस तरह फ्र डरिक श्वाजं के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 
8वीं शताब्दी के मध्य इस प्रान्त की शिक्षा-नीति एक नये साँचे में ढहल गयी। 
अंग्रेजी स्कूलों का भारत में यह प्रारम्भ था। इनमें अंग्रेजी, हिसाब, तमिल, हिन्दी 
तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी । सरकारी निरीक्षकों द्वारा इनका नियमित 
निरीक्षण भी होता था । 

इनके अतिरिक्त मद्रास में सन्‌ 786 में श्रीमती कैम्पबेल ने एक महिला 
अनाथालय भी खोला जिसके लिए भवन का दान अर्काट के नवाब ने किया था । 
जनता और सरकार दोनों ने इसके खर्चे को चलाया । डा० एण्ड'य बेल के नाम से 
ऐसा ही एक आश्रम लड़कों के लिए भी खोला गया जहाँ उन्होंने 'मानीटर-प्रथा का 
परीक्षण प्रथम बार किया । ईसाई मिशनरियों के प्रयत्नों से मद्रास की शिक्षा को बहुत 
प्रगति मिली । जिस कार्य का कम्पनी के संचालकों ने सूत्रपात किया था उसकी पूर्ति 
मिशनरियों ने की । 

इसी प्रकार बम्बई तथा बंगाल प्रान्तों में भी शिक्षा ने प्रगति की । बम्बई में 
सन्‌ 7।9 में रिचार्ड कौब ने निर्धन यूरोपीय प्रोटेस्टेण्ट बालकों के लिए एक स्कूल 
खोला । शिक्षा की दृष्टि से बंगाल ने पर्याप्त प्रगति कौ। वास्तव में सन्‌ 757 में 
प्लासी-विजय के उपरान्त कम्पनी ने बंगाल का सम्पूर्ण शासन-कार्य संभाल लिया, 
किन्तु कम्पनी ने बंगाल की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया । 
वहाँ जो कुछ प्रगति हुई वह सब वैयक्तिक प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई । पुराने देशी 
स्कूलों को कम्पनी ने न तो सहयोग ही दिया और न उन्हें अन्य प्रकार से ही छेड़ा । 
एक प्रकार से उसकी नीति पूर्ण तटस्थता की थी । पाठशालाओं के लिए पुराने चले 
आने वाले भूमिदान को उसने अवश्य यथावत्‌ छोड़ दिया | “यह बात स्पष्ट है कि 
बंगाल में जनता की शिक्षा के लिए सबसे पहले और बड़े से बड़े प्रयत्न न केवल 
सरकार के द्वारा ही किये गये, अपितु स्वयं जनता के द्वारा भी किये गये ।74 हॉवेल 
ने भी इसी आशय की बात कही है, “भारत में ब्रिटिश शासन काल में प्रथमत: शिक्षा 
की अवहेलना हुई, फिर उग्रता और सफलता के साथ उसका विरोध हुआ, तत्पश्चात 
एक ऐसी प्रणाली चलायी गयी जो सवंमान्य रूप से हानिकर थी और अन्त में वह 
अपने वर्तमान स्तर (854) पर रख दी गयी । 

इस प्रकार बंगाल में व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा कुछ स्कूलों की स्थापना की गयी । 
वारेन हेस्टिग्स ने जो स्वयं बंगला और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था, शिक्षा की 
उन्नति में योग दिया | सन्‌ 78 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गयी जिसका 
उद्देश्य “मुसलमानों की सन्‍्तानों को राज्य में उत्तरदायी और लाभदायक पदों के लिए 
योग्य बनाना था, जो उस समय भी अधिकांश में एकमात्र हिन्दुओं के अधिकार में 


7 8760 '(बाापत ; म्रांशत7 गा काका डबंधटवांए गंध 744. 
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थे ।7१ अत: कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य अदालतों के लिए अंग्रेजी जजों के सलाह- 
कार बनाने का था | सन्‌ 780 में संसद ने भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजी कानन 
के स्थान पर भारतीय कानून लागू कर दिया था, जिसकी व्याख्या करने के लिए 
मुसलमान मौलवियों तथा हिन्दू पण्डितों की आवश्यकता थी। 

कलकत्ता मदरसा ने शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली और वहाँ काश्मीर, गुजरात 
तथा कर्नाटक से विद्यार्थी आकर विद्याध्ययन करने लगे । विद्यारथियों को सरकार की 
ओर से छात्रवृत्ति दी जाती थी । दर्शन, कुरान के धर्म-सिद्धान्त, कानून, ज्यामिति, 
गणित, तकंशास्त्र तथा व्याकरण इत्यादि विषय यहाँ पढाये जाते थे । शिक्षा का माध्यम 
अरबी तथा शिक्षा काल 7 वर्ष था । 

कलकत्ता मदरसा की भाँति हिन्दुओं के लिए बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना 
भी सन्‌ 79] में श्री जोनाथन डंकन के द्वारा हुई। इसके उद्देश्य भी वही थे जो 
कलकत्ता मदरसा के थे । यह हिन्दुओं को हिन्दू कानून की शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी 
जजों के लिए सलाहकार या सहायक जज के रूप में हिन्दू कानून की व्याख्या करने के 
हेतु तैयार करता था । 

इन दोनों शिक्षा-संस्थाओं के खुलने से जहाँ शिक्षा-प्रचार हुआ, वहाँ कम्पनी को 
योग्य राजभक्त भी मिलने लगे । देश के शिक्षित तथा विद्वान उच्च और मध्यम वर्ग के 
लोग कम्पनी के विश्वासपात्र स्तम्भ बन गये । इस प्रकार कम्पनी का यह प्रयास देश की 
दो प्रमुख जातियों, हिन्दू और मुसलमानों को प्रसन्न करने का भी एक साधन रहा । 

फोर्ट विलियम कालेज (सन्‌ 800 ) जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, 
सराहनीय कार्य कर रहा था । यहाँ हिन्दू व मुसलमान कानूनों, इतिहास, अरबी, फारसी, 
संस्क्ृत तथा हिन्दुस्तानी की शिक्षा दी जाती थी । बंगला साहित्य को भी इस कालेज 
ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। डा० करे, कोलब्रुक, पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा 
श्री गिलक्राइस्ट जैसे विद्वान शिक्षक यहाँ नियुक्त किये गये थे । 

इसके अतिरिक्त बहुत-से अंग्रेजी स्कूल इस समय बढ़ने लगे। अब भारतीय 
लोग अंग्रेजी में रुचि दिखाने लगे थे । ब्राउन ने हिन्दुओं के लिए सन्‌ 788 में एक 
कालेज कलकत्ता में खोला । इसी समय बहुत-सी महिलाओं ने भी शिक्षा में रुचि 
दिखायी और उन्होंने लगभग 6 स्कूल बालिकाओं के लिए भी खुलवाये । इनमें श्रीमती 
पिट, श्रीमती लोसन और श्रीमती कपलैण्ड के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि बंगाल में मिशनरियों का प्रभाव कम था, 
तथापि जो कार्य शिखा-क्षेत्र में बैप्टिस्ट मिशन ने किया है उसकी अवहेलना नहीं की 
जा सकती । इनके प्रमुख नेता वार्ड, कैरे तथा मार्शमन थे । इन्हें 'सीरामपुर त्रिमूर्ति 
के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कलकत्ता के उत्तर में 3 मील की दूरी पर 
एक गाँव सीरामपुर को अपना कार्य-क्षेत्र चुना । सन्‌ 800 में यहाँ एक छापाखाना 
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खोला और बंगला भाषा में बाइबिल छापी और शीघ्र ही इसका अनुवाद भारत की 
लगभग 3 दर्जन भाषाओं में कर दिया । इनका धामिक जोश इन्हें यहाँ तक ले गया 
कि ये हिन्दू-मुसलमानों के अवतारों और देवताओं को गाली देने लगे । हिन्दू और 
मुसलमानों के नाम संदेश” नाम से इन्होंने पर्चे छापे जिनका काफी विरोध हुआ । 
सरकार ने इनकी नीति को अपने राज्य-हित में घातक समझकर इनके प्रेस को जब्त 
कर लिया तथा इन धर्म-प्रचारकों को नजरबन्द करके कलकत्ता भेज दिया । यह लाडड 
मिण्टो का शासन काल था । 

इस घटना के उपरान्त भी बंप्टिस्टों ने अपना कार्य चालू रखा । 794 में करे 
ने दीनाजपुर में एक स्कूल खोला तथा जैसौर में भी अपना प्रयत्न किया। सन्‌ 80 
में मारमभेन की सहायता से उसने “कलकत्ता जनहितकारी संस्था के नाम से एक स्कूल 
गरीब ईसाइयों के लिए खोला । इस प्रकार सन्‌ 87 तक इन लोगों ने लगभग 
]5 स्कूल खोले, जो प्रायः कलकत्ता के आसपास ही स्थित थे । बैप्टिस्ट मिशन के 
धर्म-प्रचार में सरकार के बाधा डालने से इंगलैण्ड में उसकी निन्‍दा की गयी । किन्तु 
वास्तव में सरकार डर रही थी और वह भारतीयों को सब भाँति सन्तुष्ट रखना 
चाहती थी । इस मिशन के कार्यों में उसने राज्य के लिए आपत्ति देखकर ही यह कड़ा 
कदम उठाया था । कम्पनी के संचालकों. ने 7 सितम्बर, 808 को पुनः एक घोषणा 
करके स्पष्ट कर दिया कि उनकी नीति कठिन धामिक तटस्थता की है। उनकी राय 
में “यह बात न केवल सरकार के ही हित में है, वरन्‌ स्वयं मिशनरियों के लाभ की 
भी है कि उनके धामिक जोश को अवरुद्ध कर दिया जाय, अतएव उनके कार्यों पर 
सरकार का नियन्त्रण और निरीक्षण हितकर व आवश्यक है । 

भारत में सरकार की इस नीति की इंगल॑ंण्ड में तो निन्‍्दा हो ही रही थी। 
वहाँ कहा गया कि कम्पनी की नीति ईसामसीह के धर्मादेशों के प्रतिकूल है तथा यह 
भारतीयों की शिक्षा की भी अवहेलना कर रही है। परिणामतः सन्‌ 8[3 के 
आज्ञापत्र में शिक्षा सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्यांश जोड़ दिये गये, जिनका उल्लेख 
आगे किया जायगा । 
संसद में आन्दोलन 

सन्‌ 79] से 8]3 तक का काल इंगलंण्ड के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
काल है। यह वह युग था जबकि देश में औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी थी और 
पूंजीवादी तथा मजदूर दो दल स्पष्ट बनते चले जा रहे थे । मजदूरों की दीन दशा पर 
दया दिखाने वाले कुछ धार्मिक तथा परोपकारी सज्जनों ने उनकी दशा सुधारने के 
लिए अपनी आवाज उठायी और सुझाव रखे कि लोगों में शिक्षा तथा सदाचार का 
प्रचार करने और उद्यम के साधन उपलब्ध करने से उनकी हीनावस्था में सुधार हो 
सकता है । परिणामतः कुछ ऐसी जनहितकारी व्यक्तिगत संस्थाएँ बन गयीं जो इस 
महान्‌ उद्देश्य को पूरा करने में लग गयीं । साथ ही संसद में भी यह आन्दोलन चलाया 
गया कि वह जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। सन्‌ 807 में इस 
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आशय का एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 7 वर्ष से 4 वर्ष तक 
के बालकों को 2 वर्ष निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया । किन्तु यह विधेयक 
पास न हो सका । सन 85 में एक जाँच समिति देश में निर्धन बालकों की शिक्षा के 
विषय में स्थापित की गयी । इस समिति ने भी इंगलंण्ड तथा वेल्स में निर्धनों की शिक्षा 
के लिए एक विधेयक तथा कुछ सुधार प्रस्तावित किये, किन्तु वे भी वापस ले लिये गये । 

इस प्रकार जब इंगरलण्ड में शिक्षा-सुधार के लिए ये आन्दोलन चल रहे थे, 
भारत में भी कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा को अपने हाथ में लेने के लिए विवश 
होना पड़ा । उन दिनों इंगलैण्ड में भी राज्य का शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व न होने, 
कुछ आथिक हितों को दृष्टि में रखने और भारत में अराजकता तथा भारतीयों के शिक्षा 
के विषय में उदासीन होने के कारण कम्पनी यहाँ शिक्षा का प्रत्यक्ष भार नहीं लेना 
चाहती थी। किन्तु ब्रिटिश संसद में बक, ग्राण्ट और विल्वरफोस तथा भारत में लॉड्ड मिण्टो 
के प्रयत्नों के फलस्वरूप कम्पनी को शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ा । 

उसी समय ब्रिटिश संसद में भी भारतीय शिक्षा में रुचि दिखायी जा रही थी । 
सन्‌ 792 में चाल्स ग्राण्ट ने 'ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक दशा का 
निरीक्षण” नामक रचना में बताया कि “प्रकाश की उत्पत्ति ही अन्धकार के विनाश का 
साधन है । हिन्दू भूलें इसलिए करते हैं क्‍योंकि वे अज्ञानी हैं ।” उसने अंग्रेजी भाषा, 
विज्ञान, मशीनरी और भाषा-शक्ति आदि द्वारा भारतीयों की दशा सुधारने के सुझाव 
रखे और इसका उत्तरदायित्व ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर रखा । ग्राण्ट ने अनुभव किया कि 
भारत में लोगों का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है जिसे शिक्षा और ईसाई धर्म के 
उपदेशों द्वारा ही सुधारा जा सकता है। “यूरोप के गये-बीते भागों में भी सच्चे, ईमान- 
दार और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति निकल आयेंगे । बंगाल में तो सच्चा और ईमानदार 
आदमी एक अलभ्य वस्तु है; और मुझे भय है कि जीवन में सर्वांगरूपेण विशुद्ध आचरण 
वाला चरित्रवान व्यक्ति तो दुष्प्राप्य है ।”''**"*“ भारतीयों के हाथ में दी हुई शक्ति 
अत्याचार और अन्याय द्वारा प्रयुक्त होती है। सभी प्रकार के पदों का रुपया कमाने 
में दुरुपयोग किया जाता है ।''* न्याय रुपये से खरीदा जा सकता है । रुपये की 
शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ धोखेबाजी से बढ़कर न कोई अपराध है और न सोचा 
जा सकता है | जिस तिरस्कार या अवहेलना की दृष्टि से हिन्दू उन व्यक्तियों या हितों 
को देखते हैं जिनसे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह यूरोपवासियों को उनके प्रति एक 
अपमानपूर्ण घृणा व क्रोध से भर देता है। भारत में देशप्रेम तो अज्ञात है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन दिनों भारत की अवस्था अच्छी नहीं थी 
और प्रधानत: राज्य-कमंचारियों में नैतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था । किन्तु ग्राण्ट का 
यह विवरण उग्र व अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसके इतना कटु होने पर भी उसका कथन 
इसलिए क्षम्य है कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारतवासियों में शिक्षा-प्रचार द्वारा नैतिक 
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जाथूति करना था और इसी सदभावना से प्रेरित होकर उसने यह सब लिखा था । 
“हिन्दुओं की गलतियाँ कभी उनके समक्ष नहीं रखी गयीं । हमारे ज्ञान तथा प्रकाश 
ही उनके लिए उचित ओषधि हैं जो उचित ढंग से तथा धेयंपुर्वक प्रयोग करने से बड़े 
आनन्ददायक फल देंगे। ये फल हमारे लिए गवेस्पद तथा लाभदायक होंगे ।' ये विचार 
उसकी आन्तरिक भावना का स्पष्टीकरण करते हैं। ग्राण्ट ने इस ज्ञान को देने के लिए 
दो साधन बताये--एक तो देशी भाषा द्वारा, और दूसरा अंग्रेजी द्वारा । किन्तु उसने 
अंग्रेजी माध्यम को ही चुना । उसका कहना था कि चरित्रवान्‌ शिक्षकों के नेतृत्व में 
अंग्रेजी कलाएँ, साहित्य, दर्शन तथा घर्म भारतीयों की विचारधारा को परिवर्तित कर 
देंगे । विज्ञान द्वारा देश की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति होगी । इस प्रकार लोगों में 
“बाह्य सम्पन्नता तथा सामाजिक शान्ति” का प्रादर्भाव होगा । इन भावनाओं से प्रेरित 
ग्राण्ट की प्रायः सभी सिफारिशें आगे चलकर मान ली गयीं । सन्‌ 8।3 के आज्ञापत्र 
के निर्णय पर उसकी विशेष छाप है | इतना अवश्य है कि ग्राण्ट के प्रयत्न शुद्ध 
परोपकार की दृष्टि से नहीं थे । उनके पीछे उसकी धर्मे-प्रचार तथा भारतीयों का धर्म- 
परिवर्तन करने की मनोवृत्ति भी काम कर रही थी । 

इसके पूर्व सन्‌ 793 में विल्वरफोर्स ने कम्पनी के चार्टर में शिक्षा-सुधार की 
एक धारा जोड़नी चाही थी, अतः ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखा: 

“ब्रिटिश संसद का यह विशेष तथा अनिवाये कर्तव्य है कि प्रत्येक उचित 
तथा बुद्धिमत्तापूर्ण साधन द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य के हित और समृद्धि को बढ़ावे; 
और इन उद्देश्यों की पूति के लिए ऐसे साधनों को अपनाया जाय जो क्रमशः: लाभ- 
दायक ज्ञान प्राप्त करने में उनकी उन्नति करें तथा उनके धारक तथा नैतिक स्तर 
को ऊंचा उठावें ।77 

किन्तु कम्पनी के संचालकों ने उसे यह कहकर गिरा दिया कि “स्कूल और 
कालेजों की स्थापना की मूखंता द्वारा हमने अभी अमरीका को खोया है । अतः 
भारत में भी वही मूर्खतापूर्ण कार्य ठीक न होगा ।” लायोनिक स्मिथ ने भी यही कहा 
था कि “शिक्षा जाति तथा धर्म के उन कुसंस्कारों को दूर कर देगी जिनके द्वारा हमने 
हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध करके भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा 
है। शिक्षा उनके मस्तिष्कों को विकसित करके उनकी अपार शक्ति का उन्हें बोध 
करा देगी ।”!१ कम्पनी के संचालकों ने यह कहा कि “हिन्दुओं की अपनी धर्म तथा 
नैतिकता की अनुपम प्रणाली है। अतएवं यह एक नितान्त पागलपन होगा कि या तो 
उनके धर्म-परिवर्तन की चेष्टा की जाय अथवा उन्हें इससे अधिक ज्ञान अथवा अन्य 
कोई ज्ञान का वर्णन दिया जाय जितना कि वे स्वयं जानते हैं | * 


7. [, 80479 : 3९/९८४०॥३ /7०॥ 240८व॥904/ #९८०/वं॥, 9. 8. 

78 (2प06व फ़ज , 7, एक्बा]गु०९ ॥ 4 3082९ 200 9 2/0वंशम ॥वांदा 
4ै॥ट्थांगा, 

7१ छल, ब्रा ६ $श॑शटांगाह 7092 ्‌24024/074/ 7१९८०/४६४, 9. 7, 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 7 : प्रारम्भिक यूरोपीय शिक्षा-प्रयत्त | 35 


इस प्रकार भारतीय शिक्षा के भाग्य का निर्णय इंगरलण्ड की संसद में किया जा 
रहा था। भारत में लाडे मिण्टो ने सन्‌ 8] में संचालकों को भारतीय शिक्षा के 
पतन की दुख-गाथा लिखकर भेजी । उसने लिखा कि “भारतवासियों में विज्ञान तथा 
साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। विद्वानों की संख्या घटने के साथ ही साथ उनके 
ज्ञान की परिधि भी संकीर्ण होती जा रही है | विज्ञान तथा साहित्य त्याग दिये गये हैं, 
केवल धामिक शिक्षा ही शेष बची है। इसका तत्कालीन परिणाम हुआ है कई ग्रन्थों का 
विनाश । यदि सरकार ने शी प्र ही सहायता प्रदान नहीं की तो भय है कि ग्रन्थों तथा उनकी 
व्याख्या करने वालों के अभाव में शिक्षा का पुनरुद्धवार भी असम्भव हो जायगा । 0 
सन्‌ 8]3 का आज्ञापत्र 

इस प्रकार के आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा के प्रश्न को महत्त्वपूर्ण तथा वाद- 
विवाद का प्रश्न बना दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि जब सन्‌ 843 में कम्पनी 
का आज्ञापत्र जारी हुआ तो उसमें भारतीय शिक्षा के लिए विशेष धाराएँ जोड़ दी 
गयीं । इस आज्ञापत्र से मिशनरियों को भी भारत में जाकर शिक्षा-प्रचार की स्वतन्त्रता 
दे दी । यह उनकी बड़ी भारी विजय थी । आज्ञापत्र में एक धारा यह जोड़ दी गयी कि 
“कम से कम एक लाख रुपये की धन-राशि प्रति वर्ष अलग रख दी जायगी जिसका 
उपयोग साहित्य के पुनरुद्धार तथा उन्नति एवं भारतीय विज्ञानों के प्रोत्साहन के लिए 
तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में भारतवासियों के अन्तर्गत विज्ञानों का आरम्भ करने 
तथा उनकी उन्नति करने में लगाया जायगा । इस धारा ने भारत में राज्य शिक्षा- 
पद्धति की नींव डाल दी । मिशनरियों के शिक्षा क्षेत्र में स्वतन्त्रतापुवंक उतर आने के 
कारण भारतवासियों में भी स्पर्द्धा जागृत हुई और इस प्रकार देश में राजकीय तथा 
व्यक्तिगत दोनों प्रकार के शिक्षा-संगठनों का बीजारोपण हुआ तथा भारत में आधुनिक 
शिक्षा का एक व्यवस्थित रूप प्रारम्भ हो गया । 

१ सारांश 
[ देशी शिक्षा--भारत में यूरोपीय शिक्षा-प्रयत्नों के पूर्व देशी शिक्षा की एक अच्छी 

व कायम थी । यद्यपि उनके सम्बन्ध में ठोक-ठोक आँकड़े प्रस्तुत नहीं किये ज। 
सकते, तथापि यह निविवाद है कि उस समय देश के विभिन्न भागों में, गाव तथा नगरों 
में देशी शिक्षा के प्रचार के लिए पाठशालाओं, मकतब एवं मदरसों का जाल-सा बिछा 
हुआ था । 

मद्रास प्रान्त में मुनरो ने शिक्षा का सर्वेक्षण करके तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश 
डाला है। इसी प्रकार के सर्वेक्षण बम्बई में वहाँ के गवर्नर श्री एलफिन्स्टन तथा 
बंगाल में विलियम ऐडम ने कराये थे । इन अध्ययनों के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि 
अधिकांश में शिक्षा का अर्थ प्राथमिक शिक्षा से ही था। प्रत्येक पाठशाला में एक 
शिक्षक पास-पड़ोस के बच्चों को एकत्र करके बेठता था और कक्षा में होशियार 
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विद्यार्थियों की सहायता से अध्यापन-कार्य चलता था। पाठ्यक्रम में लिखना-पढ़ना व 
गणित प्रमुख थे । इस प्रकार मानोटर प्रथा सर्वव्यापी थी । 

जनसाधारण की बढ़ती हुई निर्घनता, राज्य को उदासीनता, अंग्रेजी तथा 
पाश्वात्य शिक्षा-प्रणाली की लोकप्रियता इत्यादि कारणों से देशी शिक्षा की अवनति होने 
लगी । शिक्षकों को वेतन न मिलने से वे अध्यापन-कार्य छोड़ बंठे । पाठशालाओं के 
भवन टूटने लगे। सरकारी नौकरों पाने के आकर्षण से लोगों ने देशी भाषाओं का 
पढ़ना छोड़कर अंग्रेजी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । 

प्रारम्भिक सिशनरी प्रयरन-- 7 वीं शताब्दी में ही भारत में पुतंगाल, स्पेन, फ्रांस, 
हालेण्ड, इंगलेण्ड एवं जर्मनी इत्यादि यूरोपीय देशों से ईसाई धर्म का प्रचार करने के 
उद्देश्य से मिशनरी आये । उन्होंने आते ही अपने स्कूल स्थापित कर दिये। प्रारम्भ में 
उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ही हाथ में लिया । उन्होंने अपने कर्मचारियों के बच्चों तथा 
ईसाई धर्म में परिवर्तित बच्चों को शिक्षा देना आरम्भ कर दिया । 

पुतंगालियों ने इसका भारत में सूत्रपात किया। इन्होंने प्राथमिक व उच्च 
शिक्षा के सकल खोले। प्राथमिक स्कूलों में धर्म, स्थानीय भाषा, पुतंगाली भाषा, 
गणित तथा कुछ हस्तकला पढ़ायो जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए जेसुएट कालेजों 
की स्थापना की गयी जिनमें लेटिन, धर्मशास्त्र, तकंशास्त्र, संगीत इत्यादि की व्यवस्था 
थी। !7वों शताब्दी के अन्त तक भारत में पुतंगालियों का पतन होने से उनके शिक्षा- 
प्रयत्न भी समाप्त हो गये । 

]7वीं शताब्दी के आरम्भ में हालण्डवासियों ने अपनी कम्पनियाँ स्थापित कीं 
किन्तु इनके शिक्षा-प्रयत्न अधिक व्यापक रूप धारण न कर सके । 

फ्रांसीसियों ने | 7बीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अपने व्यापारिक, राजनोतिक 
एवं धामिक प्रयत्न प्रारम्भ किये । उन्होंने फ्रांसीसी बस्तियों में प्राथमिक स्कूल आते 
हो खोल डाले । इसी प्रकार डेनमार्क के मिशनरियों ने भी अपने शिक्षा-प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिये । धर्म-प्रचार के मामले में डेनों के प्रयत्त सबसे अधिक रहे । इन लोगों ने देश 
की विभिन्न भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया और व्याकरण व शब्दकोष छापे। 

इसी प्रकार इंगलंण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ 
प्रयत्न किये । कुछ समय तक तो अंग्रेजों ने धामिक तटस्थता की नीति अपनायी, 
परन्तु आगे चलकर ईसाई धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया। अतः उन्होंने बहुत-से 
प्राथमिक स्कूल खोले । किन्तु 8वीं शताब्दी के अन्त में कम्पनी ते पुनः धामिक 
निरपेक्षता की नीति अपनायी और ईसाई धर्मे-प्रचारकों पर प्रतिबन्ध लगा दिये। 
कम्पनी ने सरकारी तौर पर अपने शिक्षा-प्रयत्नों को साधारण रूप से जारी रखा। 
बंगाल, बम्बई व मद्रास प्रान्तों में कम्पनी का राज्य स्थापित हो चुका था। वहां कुछ 
प्राथमिक त्र माध्यमिक स्कूल खोले गये । सन्‌ 78। में मुसलमानों को शिक्षा के लिए 
कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया जहाँ दर्शन, कुरान, कानून, ज्यामिति, गणित, 
तकशास्त्र तथा व्याकरण आदि अरबी भाषा के माध्यम से पढ़ाये जाते थे । 
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इसी भांति हिन्दुओं के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज को स्थापना 79। में 
जोनाथन डंकन ने को । इसके उद्देश्य वही थे जो कलकत्ता मदरसा के थे । इधर अंग्रेजी 
भाषा का भी प्रचार राजनीतिक उद्देश्यों से तेजी ते होने लगा। बंगाल में अंग्रेजों के 
प्रारम्भिक प्रयत्न अधिक सराहनोय हें । 

हधर कम्पनो सरकार को धामिक तटस्थता की नीति से ईसाई धर्म-प्रचारक 
असन्तुष्ट हो गये। उन्होंने सरकार के विरुद्ध भारत तथा इंगलंण्ड में आवाज उठायी । 
इंगलेण्ड में जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहाँ की सरकार ने स्वीकार कर 
लिया था। अतः भारत के सम्बन्ध में भो यह कहा जाने लगा कि सरकार शिक्षा- 
प्रचार का कर्तव्य अपने हाथ में ले । 

दहन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप सन्‌ |8।3 में कम्पनी ने एक आज्ञापत्र जारी 
किया । इसके अनुसार मिशनरियों को भारत में आकर धर्म-प्रचार को स्वतन्त्रता दे दी 
गयी और साहित्य के पुनरद्धार तथा उन्नति एवं भारतवासियों में शिक्षा के प्रचार के 
लिए एक लाख रुपये वाधिक धन-राशि की व्यवस्था कर दी गयी । यह सरकार के द्वारा 
शिक्षा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने का प्रथम ४) 


8 


संघर्ष का प्रारम्भ 
(सन्‌ 88-38 तक) 





संघर्ष का कारण 

सन्‌ 8]3 के आज्ञापत्र के अनुसार कम्पनी ने भारत में अपने के शिक्षा-उत्तर- 
दायित्व को आंशिक रूप में स्वीकार तो कर लिया था और “भारतवासियों की 
शिक्षा तथा उनमें विज्ञान का प्रारम्भ तथा उन्नति के लिए” एवं “साहित्य के पुनरुत्थान 
एवं विकास के लिए एक लाख रुपये की धन-राशि भी अलग सुरक्षित कर दी थी, 
किन्तु उसने इस रुपये को व्यय करने की विधि निश्चित नहीं की, परिणामत:ः भारत में 
शिक्षा की समस्या को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसका अन्त बुड़ के शिक्षा 
घोषणापत्र के साथ सन्‌ 854 में ही जाकर हुआ। सन्‌ 83 से 833 तक 20 
वर्ष का युग तो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त ही अनिश्चित युग था । वास्तव में कम्पनी 
के संचालक स्वयं शिक्षा के विषय में अनभिज्ञ तथा उदासीन थे और अधिकांश में भारत 
स्थित अंग्रेज अफसरों की नीतियों का समर्थन करते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
यहाँ निम्नलिखित विषयों पर विवाद उठ खड़े हुए : 

() उद्देश्य--पहला विवाद शिक्षा के उद्देश्य के विषय में था कि यहाँ थोड़े से 
लोगों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय अथवा जनसाधारण में प्रारम्भिक शिक्षा 
का प्रसार किया जाय । इसी में एक उद्देश्य और सम्मिलित था कि प्राच्य शिक्षा और 
संस्कृति की सुरक्षा की जाय अथवा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों को प्रारम्भ करके उसकी 
उन्नति की जाय । 

(2) माध्यम--शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषाएँ---संस्कृत, अरबी और फारसी 
रखा जाय अथवा देशी भाषाएँ, या अंग्रेजी भाषा । 

(3) साधन--शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्व है अथवा इसे बंयक्तिक प्रयासों 
पर छोड़ दिया जाय । इसी में मिशनरियों को शिक्षा-प्रसार या ध्म-प्रचार की छूट देने 
की बात भी उठ खड़ी हुई । 

उपर्युक्त प्रश्नों को लेकर देश में प्रमुख तीन विचारधाराएँ बहने लगीं। एक 
विचारधारा के समर्थकों का यह दृष्टिकोण रहा कि संस्कृत और अरबी भाषा के द्वारा 
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भारतवासियों की प्राचीन सभ्यता की रक्षा की जाय तथा उन्हें इन्हीं भाषाओं के 
माध्यम से यूरोप के नवीन विज्ञानों का भी बोध कराया जाय । इस विचारधारा के 
समथकों में कम्पनी के पुराने अधिकारी सम्मिलित थे जो लाड हेस्टिग्स तथा मिण्टो के 
अनुगामी थे । इस विचारधारा का जोर बंगाल में रहा । 

दूसरी विचारधारा के मानने वालों के अनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम 
देशी व प्रान्तीय भाषाएँ होता चाहिए था । इनमें मद्रास में मुनरो और बम्बई में 
माउण्ट स्टुअटं एलफिन्स्टन थे। मुनरों के अनुसार भारतीय सभ्यता उच्च कोटि की थी 
जिससे इंगलेण्ड को भी बहुत कुछ सीखना था । उसने लोकसभा (हाउस आँव कामन्स) 
में घोषणा की कि “यदि सम्यता को ऐसा पदार्थ मान लिया जाय, जिसका व्यापार 
दोनों देशों के मध्य होने लगे, तो मुझे विश्वास है कि इंगलेण्ड इस पदार्थ के आयात में 
महान्‌ लाभ उठा सकेगा । 

तीसरा दल ऐसे लोगों का था--यद्यपि यह इस समय अल्पमत में था, जिसमें 
प्रधानतः कम्पनी के नवयुवक अधिकारी थे--जिनके अनुसार भारत में शिक्षा तथा 
पाश्चात्य विज्ञानों कें प्रचार के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए था । ये 
लोग ग्राण्ट के मत के अनुगामी थे । मिशनरी लोग भी इसी नीति के समर्थक थे, यद्यपि 
वे देशी भाषाओं द्वारा भी धर्म-प्रचार कर रहे थे और अपने समय को व्यर्थ के विवाद 
में नष्ट नहीं कर रहे थे । 

उस समय सरकारी मामलों में भारतीय मत का कोई मूल्य नहीं था, तथापि 
बंगाल में राजा राममोहन राय जेसे सुधारक भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा 
पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का प्रसार करने के पक्ष में थे । 

अंग्रेजी माध्यम के समर्थक सभी प्रान्तों में थे, किन्तु बंगाल में उनका प्राधान्य 
था। आगे चलकर इसी दल की विजय हुई और इन्होंने शिक्षा को अन्तिम रूप दिया, 
जिसका फल यह हुआ कि भारत में शिक्षा की तीब्र प्रगति को बड़ा आघात लगा । 
प्रान्तीय भाषाओं के विकास की गति रुक गयी और भारत की प्राचीन सभ्यता को 
एक भयानक धक्का लगा । वास्तव में वे एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सफल 
हो सके जो अंग्रेजों तथा “उन करोड़ों प्राणियों के, जिनके वे शासक थे, बीच विचार- 
वाहक (मध्यस्थ) बने--अर्थात्‌ एक ऐसा वर्ग जो रंग तथा रक्त में भारतीय किन्तु 
विचारों, रुचियों, नैतिक आदर्शों तथा बुद्धि में अंग्रेज हो ।” इस प्रकार प्राचीन 
भारतीय सम्यत्ता पर विजय पाकर भारत में अपनी सम्यता का बीजारोपण करने में 
यह दल सफल न हुआ और इसमें सहायता दी राजा राममोहन राय जैसे उच्च वर्ग के 
भारतीयों ने, जिनका अंग्रेजों से व्यक्तिगत सम्पक था और जो भारत के करोड़ों जन- 
साधारण से अधिक सम्पर्क नहीं रखते थे । इन प्रयत्नों का वर्णन हम आगे करेंगे । 

यहाँ दो शब्द मिशनरियों के विषय में कह देना भी वांछनीय होगा। 
सन्‌ 83 के आज्ञापत्र के द्वारा भारत का द्वार इंगलेण्ड की सभी मिशनरियों के लिए 
उन्मुक्त हो गया था। इन लोगों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम का ही आश्रय लिया । 
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इन्होंने अंग्रेजी आदर्श के असंख्य स्कूल और कॉलेज खोले, जिनके द्वारा शिक्षा के नाम 
पर ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा भारतीयों के धर्म-परिवर्तन के कार्यक्रम को जारी 
रखा । सन्‌ 83 से 833 तक के इनके शिक्षा-प्रयत्नों का वर्णन हम इसी अध्याय 
में आगे करेंगे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः यह एक परीक्षण-युग था । कम्पनी के 
संचालक भारतीय शिक्षा के विषय में अनभिन्ञ तथा तटस्थ होते हुए भी एक प्रकार से 
इन भिन्न-भिन्न विचारधाराओं की उपादेयता का परीक्षण कर रहे थे । 
राजकोय प्रयत्न (सन्‌ 83-33) 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कम्पनी के संचालकों ने ग्राण्ट और विल्ब र- 
फोर्स के प्रस्तावों का विरोध किया था, किन्तु उनके विरोध की अपेक्षाकृत भी 
सन्‌ 83 के आज्ञापत्र में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये का अनुदान नियत कर दिया 
गया । इसके लिए 3 जून, 84 को उन्होंने अपना प्रथम शिक्षा-आदेश जारी किया 
जिसके द्वारा वे शिक्षा की उन्नति करना चाहते थे । उन्होंने कहा कि “यह धारा दो 
प्रमुख विचारणीय समस्याएँ उपस्थित करती है--प्रथम, भारतीय विद्वानों को प्रोत्सा- 
हन तथा साहित्य का पुनरुत्थान व उन्नति; और द्वितीय, भारतीयों में विज्ञानों का 
प्रचार व उन्नति । किन्तु संचालकों ने अंग्रेजी प्रकार के स्कूलों व कालेजों की स्थापना 
का विरोध किया और देशी शिक्षा तथा प्राच्य भाषाओं की उन्नति पर जोर दिया । 
वास्तव में अपने राजनीतिक हितों के लिए वे भारत के प्रभावशाली वर्गों को प्रसन्न 
रखना चाहते थे । उन्हें भय था कि “सम्मानित तथा सवर्ण हिन्दू उनके शासन और 
अनुशासन के समक्ष आत्म-समपंण न करेंगे । 

अतः इस समय उनका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा-पद्धति की उन्नति करना था। 
उन्होंने लिखा, “हम समझते हैं कि विद्वान हिन्दुओं को इस उद्देश्य की पूति के लिए तथा 
अपनी विधि से सहमत कराने के लिए उन्हें अपनी चिरकालीन परम्परा द्वारा अपने 
घरों पर शिक्षा प्राप्त करने दिया जाय तथा उनके गुणों का विकास करने के लिए 
उन्हें प्रोत्साहित किया जाय और इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिए उन्हें सम्मानसूचक 
उपाधियाँ तथा कभी-कभी आर्थिक अनुदान भो दिये जाये । 

कम्पनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षण-विधि तथा उनके साहित्य की सराहना 
की । उन्होंने लिखा कि “हमें विदित हुआ है कि संस्कृत भाषा में कई उत्तम ग्रन्थ 
ज्योतिष तथा गणित के हैं जिसमें ज्यामिति व बीजगणित भी सम्मिलित हैं । सम्भव 
है कि इनका ज्ञान यूरोपीय विज्ञानों में वृद्धि न कर सके, किन्तु इनके द्वारा भारतीयों 
और हमारे उन कर्मचारियों में सम्पक स्थापित हो जायगा जो हमारी वेघशालाओं या 
इन्जीनियरी विभाग में कार्य करते हैं। इस प्रकार के सम्पर्क के द्वारा भारतीय इन 
तथा अन्य आधुनिक विज्ञानों में प्रगति कर सकते हैं ।” 

इस प्रकार प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देकर वे भारतीयों तथा अपने कर्मचारियों 
की घनिष्ठता को बढ़ाना चाहते थे । ब्रिटिश अफसरों में उन्होंने प्राच्य शिक्षा के 
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प्रचार पर जोर दिया और यह भी कहा कि जो अफसर संस्कृत पढ़ने के लिए उद्यत 
हों उन्हें हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाय । गाँव के स्कलों के अध्यापकों की दशा 
पर द्रवित होकर उनके सुधार के लिए भी इन्होंने संकेत किया । इस प्रकार उन्होंने 
एक ऐसी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साहन दिया जिसमें शिक्षण-विधि पूर्णतः प्राच्य थी । 
अंग्रेजी शिक्षा तथा मुसलमानों की शिक्षा के विषय में भी सन्‌ 83 के आज्ञापत्र में 
कोई उल्लेख नहीं था । किन्तु यह सब सामयिक राजनीतिक चालें थीं। वस्तुतः वे 
केवल सम्मानसूचक उपाधियों तथा थोड़ी बहुत आथिक सहायता से आगे और कुछ 
नहीं करना चाहते थे । उनके इस आज्ञापत्र से कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति की आशा नहीं 
की जा सकती थी । “इस आज्ञापत्र से अधिक निराशाजनक लेख की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी; और यह एक करुणाजनक ऐतिहासिक सत्य हैं कि सन्‌ 83 के 
आज्ञापत्र की धारा 43 सन्‌ 833 तक बिलकुल निष्क्रिय रही ।7 
शिक्षा-प्रगति 

यह बात स्मरणीय है कि कम्पनी के कर्मचारियों ने संचालकों की इस नीति को 
स्वीकार नहीं किया । उन्होंने भारत में शिक्षा-प्रसार के अपने कतेव्य को समझा। लार्ड 
मोइरा (हेस्टिग्स) ने, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, 2 अक्टूबर, 85 
को अपने विवरण में स्वीकार किया कि एक लाख रुपये की धन-राशि जनसाधारण में 
शिक्षा-प्रचार करने में व्यय की जायगी । उन्हें शिक्षा के विषय में एक अधिक उदार 
नीति की आवश्यकता प्रतीत हुई । “अंग्रेजों के लिए यह श्रेय की बात होगी कि यह 
लाभदायक क्रान्ति उनके शासन काल में हो । भारत की विशाल जनसंख्या के लिए 
वरदानों का साधन होना एक ऐसी महत्त्वाकांक्षा है जो हमारे देश को शोभा देती है ।* 
ला मोइरा ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता के शिक्षित होने पर ही हम एक हृढ़ 
शासन की आशा कर सकते हैं । गाँव के अध्यापकों के विषय में उनका विचार था कि 
किसी भी शिक्षा-योजना में उनके सुधार को प्रथम स्थान देना चाहिए। लाड्ड मोइरा 
ने यह भी प्रस्ताव रखा कि शिक्षा को सर्वप्रिय बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक 
हिन्दुओं तथा एक मुसलमानों के लिए स्कूल खोला जाय । 

इस क्षेत्र में सर चाल्स मैटकॉफ का नाम भारत में सदा आदर के साथ लिया 
जायगा । उन्होंने 4 सितम्बर, 85 को एक उत्तर देते हुए लिखा था-- 

“भारतीयों को शिक्षित बनाने के विरुद्ध तर्क दिये गये हैं, पर एक उदार सरकार 
के लिए उन पर ध्यान देना कितनी अयोग्यता की बात होगी ! ईश्वर ही साम्राज्य देता 
तथा छीनता है| शासक तो प्रजा के हित-साधन द्वारा शासन के योग्य बनते हैं। अतः 
यदि हम अपना कतंव्य पालन करें तो भविष्य में चाहे जो परिवतंन हों, हमें भारतीयों 
से कृतज्ञता तथा भूमण्डल पर प्रशंसा मिलेगी। किन्तु यदि हम अपने स्वार्थ तथा भावी 


पिफ्पा।नोी 270 पिया: ; मरांडाताए ती हबं॥स्वांए # ॥749, 9. 88 (95). 
छू, हशब7ए ; #शंशलांगाड न्‍ीगा दिवंइत्वांगावों +ै९ट० 48, ४०. 7, 99. 28-29. 


42 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतोय खण्ड 


विपत्तियों के सम्भावित डर से अपनी प्रजा को अच्छी बातों से वंचित रखेंगे, तो हमें 
अपना राज्य रखने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं का फल विपरीत ही 
मिलेगा जो सम्भवतः हमारे भाग्य में भी है'''**' और हमें पतन के साथ ही साथ 
मानव-जाति की घृणा भी मिलेगी। '"***** मेरा स्वयं का विचार है कि हम भारतीयों 
के लिए जितनी अधिक अच्छी बातें करेंगे उतना ही अधिक वे हमसे स्नेह करेंगे और 
परिणामत: साम्राज्य की शक्ति तथा आयु बढ़ेगी । अब यह भारत सरकार की बुद्धि 
पर निर्भर है कि वह निर्णय करे कि यह सलाह केवल काल्पनिक है अथवा सत्य पर 
आधारित है ।४ 

इसी बीच में इंगलैण्ड में समाज-सुधार कानून जोर पकड़ रहे थे | वहाँ अपराध- 
विधान तथा फंक्‍्टरी कानून में सुधार हुए । सारे देश में सामाजिक उदारता की लहर 
दौड़ने लगी । शिक्षा में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। फलत: उस भावना का भारत-स्थित 
अंग्रेजी शासकों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भारत में उदारतापूर्वक शिक्षा तथा मानव- 
सुख की वृद्धि में जुट गये । मुनरो, एलफिन्स्टन तथा बैण्टिक इत्यादि महानुभावों ने भी 
उसी भावना से प्रेरणा लेकर भारत में शिक्षा-सुधार तथा उन्नति के प्रयास किये । कम्पनी 
के संचालकों के विचारों में भी परिवर्तन हो गया और उन्होंने उदारता तथा उत्साह- 
पृ्वेक शिक्षा-प्रसार करने के आदेश दिये । इन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखते हुए 
अब हम भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस काल की शिक्षा-प्रगति का संक्षेप में उल्लेख करेंगे । 

बंगाल--यहाँ सन्‌ 83 से 823 तक कोई सराहनीय शिक्षा-प्रयत्न नहीं हो 
सका । सन्‌ 823 में जाकर ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने कर्तव्य की सुधि ली । 
फलत: !7 जुलाई, 823 के एक प्रस्ताव के अनुसार बंगाल में गवर्नर जनरल ने 
एक “लोक शिक्षा समिति* नियुक्त की, जिसके उद्देश्य “जनता की शिक्षा में सुधार, 
उनके हितकारी ज्ञान का प्रचार तथा उनके नेतिक चरित्र को ऊँचा उठाना" इत्यादि 
थे। कम्पनी ने सारा उत्तरदायित्व व शिक्षा-सम्बन्धित अनुदान इसी समिति को 
हस्तान्तरित कर दिया तथा उसकी सहायता के लिए कुछ स्थानीय समितियाँ भी 
बनायीं । इस प्रमुख 'लोक शिक्षा समिति' में दस सदस्य थे जिनमें प्रिसेष तथा विल्सन 
भी, जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, सम्मिलित थे । वास्तव में बहुमत भी प्राच्य शिक्षा- 
प्रणाली के समर्थकों का ही था । 

इस समिति ने अपना का प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही 
प्रारम्भ कर दिया । इसके लिए प्रथमत: इसने कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत 
कालेज का पुनर्सगठन किया तथा सन्‌ 824 में कलकत्ता, आगरा और दिल्‍ली में प्राच्य 
शिक्षा के लिए कालेजों का निर्माण कराया । इसके अतिरिक्त सन्‌ 824 में कलकत्ता 
में 'कलकत्ता शिक्षा प्रेस' भी स्थापित किया और कई संस्कृत, अरबी तथा फारसी के 
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ग्रन्थ छापे तथा विज्ञान सम्बन्धी बहुत-से यूरोपीय ग्रन्थों का अरबी, फारसी तथा संस्कृत 
में अनुवाद कराकर छपवाया । ये पुस्तकें स्कूलों में भी पढ़ायी जाने लगीं । समिति ने 
प्राच्य भाषाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भी दीं । 

'लोक शिक्षा समिति” अपनी इस नीति पर अधिक दिनों तक न चल सकी | शीघ्र 
ही इसकी नीति का कड़ा विरोध होने लगा । कम्पनी के संचालकों ने भी इस नीति 
का समर्थन नहीं किया और ]8 फरवरी, 924 के आदेश के अनुसार समिति की 
कार्यवाहियों पर एक प्रकार से रोक लगा दी । उनकी राय में ऐसे पुस्तकालय अथवा 
विद्यालय खोलकर जिनका उद्देश्य “केवल हिन्दू या केवल मुसलमान साहित्य का ही 
पढ़ाना है” समिति अपने आपको उस साहित्य के पढ़ाने के लिए बाध्य कर रही है 
“जिसका अधिकांश भाग मूर्खताओं से भरा है तथा एक बड़ा भाग शरारतपूर्ण है और 
बचा हुआ एक थोड़ा-सा भाग अवश्य ऐसा है जिससे थोड़ी बहुत उपयोगिता प्राप्त हो 
सकती है ।” समिति की राय यह थी कि हिन्दू व मुसलमान यूरोपवासियों से घृणा 
करते हैं, अतः उनके साहित्य को पढ़ने के लिए तैयार भी नहीं होंगे और जनता की 
राय भी यूरोपीय ज्ञान-विज्ञानों के शिक्षण के प्रतिकल है | किन्तु यह कथन सर्वाश 
में सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बंगाल में राजा राममोहन राय ने दिसम्बर, 
।823 को एक स्मरणपत्र ला्ड एम्हस्ट के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने कलकत्ता 
संस्कृत कालेज के खुलने का विरोध किया । उन्होंने भारत में यूरोपीय विज्ञानों तथा 
गणित इत्यादि के पढ़ाये जाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार को “एक अधिक 
उदार और बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा-पद्धति को उन्नत करना चाहिए, जिसमें गणित, 
प्राकृतिक दर्शन, रसायनशास्त्र, शरीर विज्ञान तथा अन्य लाभदायक विज्ञान सम्मिलित 
हों, जिनका शिक्षण निश्चित धन-राशि के द्वारा रखे हुए ऐसे सज्जनों के द्वारा 
होना चाहिए जो गुणवान्‌ हों तथा यूरोप में शिक्षा पाये हुए हों ।” उनकी राय में 
संस्कृत की शिक्षा देश की शिक्षा-प्रगति को रोककर उसे अज्ञान के अन्धकार में रखने 
की एक राजनीतिक चाल थी । किन्तु उनके इस विरोध की कोई परवाह नहीं की गयी 
और संस्क्ृत कालेज का निर्माण हो गया । आगे चलकर इसी विचारधारा ने 'प्राच्य- 
आंग्ल विवाद' का रूप धारण कर लिया । 

वास्तव में यह वह युग था जब भारतीयों में राजनीतिक चेतना का बीजारोपण 
हो चुका था। उनमें अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान के लिए एक तीव्र जिज्ञासा 
उत्पन्न हो गयी थी, जिसके प्रमुख कारण थे मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी की माँग 
तथा अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा होने से उससे उत्पन्न होने वाले आथिक तथा 
राजनीतिक लाभ । अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए 'लोक शिक्षा समिति ने 
आगरा कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में अंग्रेजी की कक्षाएँ खुलबा दीं और दिल्ली 
तथा बनारस में जिला अंग्रेजी स्कूल खुलवा दिये । किन्तु ये प्रयत्न अपर्याप्त थे । 
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बम्बई-- सन्‌ 88 में बम्बई प्रेसीडेंसी बनी और पूना के श्री एलफिन्स्टन को 
सन्‌ 89 में वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया । श्री एलफिन्स्टन ने अपना पद 
सँभालते ही अपना ध्यान प्रान्त की शिक्षा की ओर दिया। उन्होंने पेशवा के दक्षिणा- 
फण्ड में से जो 5,00,000 रुपये वाषिक था, ब्राह्मणीय शिक्षा के प्रसार के लिए 
पूना संस्क्रृत कालेज खोला । यह कालेज प्रधानत: बम्बई की प्रभावशाली जाति, ब्राह्मणों 
को प्रसन्न करने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों से खोला गया था। सन्‌ 4823 तक 
बम्बई सरकार शिक्षा के लिए और कुछ न कर सकी । “बम्बई भारतीय शिक्षा 
समिति के शिक्षा-अनुदान के लिए प्रार्थना करने पर श्री एलफिन्स्टन ने 3 दिसम्बर, 
]823 को अपना प्रसिद्ध शिक्षा-विवरणपत्र लिखा जिसके अनुसार उसने निम्नलिखित 
सात सुझाव” रखे : 

(।) भारतीय स्कूलों में शिक्षण-विधि का सुधार तथा स्कूलों की संख्या में वृद्धि; 

(2) पाठय-पुस्तकों की पूर्ति; 

(3) निम्न वर्ग के भारतीयों को इस शिक्षा से लाभ उठाने के लिए आकर्षित 
करना; 

(4) यूरोपीय विद्वानों तथा उच्च शिक्षा के शिक्षण के लिए स्कूल स्थापित 
करना; 

(5) भारतीय भाषाओं में नैतिक तथा भौतिक विज्ञान पर पुस्तकें लिखवाना 
तथा उनका प्रकाशन कराना; 

(6) ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना करना जो अंग्रेजी भाषा का 
उच्च अध्ययन करने के इच्छूक हैं तथा यूरोपीय अनुसन्धानों को करने के लिए अंग्रेजी 
को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं; तथा 

(7) भारतीयों को ज्ञान की अन्तिम शाखाओं में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन 
प्रदान करना । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एलफिन्स्टन जन-शिक्षा के एक प्रमुख समर्थक थे । 
उनकी राय में निर्धनों की शिक्षा का भार सरकार पर होना चाहिए। “यह बात 
सवंमान्य है कि प्रत्येक देश में गरीबों की समृद्धि अधिकांश में उनकी शिक्षा पर निर्भर 
है । केवल शिक्षा के ही द्वारा वे लोग बुद्धिमान हो सकते हैं ओर उनमें उस आत्मसम्मान 
की भावना प्रस्फुटित हो सकती है जो अन्य सद्‌गुणों की जन्मदात्री है; और किसी भी 
देश में उन गुणों की आवश्यकता है तो वह यही देश (भारत) है।१ यह एलफिन्स्टन 
की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का ही परिणाम था कि बम्बई प्रान्त में प्रान्तीय भाषा की बहुत 
उन्नति हुई और यह प्रान्त सदा देशी भाषाओं द्वारा ही शिक्षा पर जोर देता रहा । 
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एलफिन्स्टन ने शिक्षा के संगठन के लिए सरकारी प्रयत्नों के साथ हो साथ 
बेयक्तिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया क्योंकि सरकार शिक्षा के पूर्ण उत्तरदायित्व 
का निर्वाह नहीं कर सकती थी । यही कारण था कि उन्होंने सरकार और वेयक्तिक 
प्रयासों के बीच सहकारिता की भावना पर जोर दिया । “बम्बई भारतीय शिक्षा 
समिति' जैसी व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए उन्होंने शिक्षा-अनुदान की व्यवस्था की और 
'ग्राण्ट-इन-एड प्रथा को चालू किया । परीक्षा-प्रणाली भी चालू कर दी गयी तथा 
सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र, पारितोषिक और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयीं । 

किन्तु एलफिन्स्टन के विवरणपत्र का उनकी काउन्सिल में ही घोर विरोध 
हुआ । वाडन ने, जो काउन्सिल का सदस्य था, एलफिन्स्टन का विरोध किया । वार्डन 
अंग्रेजी द्वारा केवल उच्च वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने के पक्ष में था । अतः 
उसने प्रान्तीय भाषा द्वारा जनसाधारण को शिक्षा देने का विरोध किया । गाँव के 
देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों को यह निरर्थक समझता था और इनके स्थान पर 
प्रत्येक जिले में उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग के बालकों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल 
खोलने के पक्ष में था। इन्हीं बातों को लेकर आगे चलकर एंग्लो-वर्नाक्यूलर विवाद' 
उठ खड़ा हुआ, जो मंकॉले के प्रसिद्ध विवरणपत्र प्रस्तुत करने पर ही समाप्त हुआ । 
एलफिन्स्टन ने बम्बई प्रान्त की शिक्षा में ऐतिहासिक उन्नति की, यद्यपि उसे अपनी 
नीति में पूर्ण सफलता न मिल सकी । एलफिन्स्टन-बार्डन विवाद को देखते हुए कम्पनी 
के संचालकों ने एलफिन्स्टन की सभी सिफारिशों को नहीं माना । सरकार ने “बम्बई 
भारतीय शिक्षा समिति' को बम्बई प्रान्त में शिक्षा-संगठन के लिए प्रमुख संस्था 
स्वीकार कर लिया तथा कोई अन्य सरकारी समिति इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं 
की । 'बम्बई भारतीय शिक्षा समिति' को 600 रुपये प्रति माह की आधथिक सहायता 
भी स्वीकार कर ली गयी । इसके अतिरिक्त बम्बई प्रान्त में अन्य कोई शिक्षा-कार्य 
सन्‌ |8 [3-33 के मध्य न हो सका । 

मद्रास--पिछले अध्याय में मुनरो द्वारा मद्रास की शिक्षा की जाँच का 
उल्लेख हो चुका है। अपनी जाँच के दौरान मुनरो इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि 
शिक्षा के पतन का प्रमुख कारण सरकार की अवहेलना तथा जनता की निरधनता है, 
अत: इनको दूर करने के लिए उसने स्कूलों को आ्थिक सहायता दी तथा नये स्कूल 
खुलवाये । शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके लिए आकषेक वेतनों का भी मुनरो ने 
प्रबन्ध किया । 0 मई, ।826 के अपने विवरणपत्र में उसने स्कूलों के लिए पाठ्य- 
पुस्तकें छापने तथा शिक्षकों की दीक्षा के लिए प्रस्ताव किये। ये दोनों कार्य “मद्रास 
स्कूल बुक सोसाइटी' को दे दिये गये और 700 रुपये मासिक का अनुदान भी उसके 
लिए देना निश्चय किया गया। उसने 20 जिलों में उच्च कोटि के दो स्कूल--एक 
हिन्दुओं तथा दूसरा मुसलमानों के लिए--खुलवाने पर जोर दिया । बाद में 300 
तहसीलों में क्रमशः एक-एक वर्नाक्यूलर स्कूल हिन्दुओं के लिए खोलने की योजना 
भा.शि.इ.--0 
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बनायी । इस प्रकार सम्पूर्ण योजना को लागू करने के लिए उसने 48,000 रुपये 
वाधषिक की सहायता माँगी । यह धन-राशि सन्‌ 827 में स्वीकृत हो गयी, किन्तु 
दुर्भाग्यवश उसी वर्ष मुनरो की मृत्यु हो जाने से उसके उपरान्त यह योजना अच्छी 
प्रकार से कार्यान्वित न की जा सकी । 

इस शिक्षा-योजना के कार्यान्वित करने के लिए मुनरों ने अपने जीवन-काल में 
ही जून 826 में 'लोक शिक्षा समिति” की स्थापना कर ली थी । इस समिति ने 
मद्रास में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नाल स्कूल खोला। तहसीली स्कूलों को 
प्रगति भी निराशाजनक रही । सन्‌ 830 तक केवल ॥4 जिलों में 70 तहसीली 
स्कूल खोले जा सके । इनमें न तो शिक्षकों को वेतन ही ठीक प्रकार से मिल पाता था 
और न इनका निरीक्षण ही नियमित रूप से होता था । 

यद्यपि मुनरो की मृत्यु से उसकी योजना सफल न हो सकी, तथापि इसका 
एक प्रमुख कारण दूसरा भी है। वास्तव में मुनरों का उद्देश्य शिक्षा द्वारा जनता के 
नैतिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाकर सरकार के कतेंव्य को पूरा 
करना था । “हमें सदा साम्राज्य बनाये रखने का ही स्वप्न न देखना चाहिए, बल्कि 
भारतीयों को ऐसा बना देना चाहिए कि वे अपना शासन इस प्रकार कर सकें कि 
उससे उनका, हमारा तथा विश्व का कल्याण हो । हमें अपने प्रयासों के फलस्वरूप 
अपना कतंव्य पूरा करने की भावना तथा इसकी सफलता का श्रेय ही प्राप्त करना 
चाहिए ।” किन्तु मुनरों अपनी योजना को भलीभाँति लागू नहीं कर पाया था कि 
कम्पनी के संचालकों ने अपना 29 सितम्बर, 830 का आज्ञापत्र भेजा जिसके 
अनुसार कहा गया कि मद्रास में प्रारम्भिक जन-शिक्षा पर पर्याप्त कार्य किया जा चुका 
है, किन्तु उच्च शिक्षा पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। अत: ऐसी अवस्था 
में मद्रास सरकार को अपनी नीति बदल देनी चाहिए । आज्ञापत्र में कहा गया कि 
“तुम्हारी सरकार के प्रथम प्रस्तावों में जनता के किसी भी भाग की उच्च शिक्षा को 
कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा का सुधार ही उनका उद्देश्य है''' 
परन्तु जनता की नैतिक तथा मानसिक दशा सुधारने में वही शिक्षा-सुधार अत्यन्त सफल 
होते हैं जिनका सम्बन्ध उच्चतर वर्गों से होता है, जिनके पास पर्याप्त अवसर तथा 
अपने देशवासियों के मस्तिष्कों पर पर्याप्त प्रभाव होता है। बहुसंख्यक वर्गों पर सीधे 
प्रभाव डालने के स्थान पर इन्हीं उच्च वर्गों के शिक्षा-स्तर को ऊँचा करके जनता के 
विचारों तथा भावनाओं में अधिक व्यापक तथा हितकारी परिवर्तन करना सम्भव है । 
साथ ही तुम्हें ज्ञात है कि हमारी यह उत्कट इच्छा है कि हमें ऐसे भारतीयों की आव- 
श्यकता है जो अपने स्वभाव तथा विद्या द्वारा अपने देश के शासन में उच्चतर पदों 
पर रखने योग्य हों । तुम्हारे प्रान्त की शिक्षा में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने की क्षमता 
नहीं । प्रधान प्रान्त (बंगाल) में भारतीय उच्च वर्गों को अंग्रेजी भाषा तथा यूरोपीय 
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साहित्य और विज्ञानों की शिक्षा देने का प्रयास किया गया था । वहाँ इन प्रयासों को 
इतनी सफलता मिली कि उनकी कार्य-अवधि के थोड़ा होते हुए भी वह अत्यन्त 
सन्‍्तोषजनक है तथा ये प्रयास भारतीयों में सभ्य यूरोपीय भावना के फैलाने की 
व्यावहारिकता की आशा का पुष्टीकरण करते हैं। हमारी अभिलाषा है कि इसी प्रकार 
के प्रयत्न तुम्हारे प्रान्त में भी हों । 7 

वास्तव में अंग्रेज शासकों का भारत में प्रमुख हित राजनीतिक था । वे नहीं 
चाहते थे कि यहाँ के जनसाधारण में उपयोगी शिक्षा का शीघ्र प्रचार किया जाय तथा 
उनके अन्दर राजनीतिक जागृति उत्पन्न करके उन्हें उनके अधिकारों तथा क्षमताओं 
से परिचित करा दिया जाय । यही कारण था कि उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित 
करने का निश्चय किया था। उच्च वर्ग के लोग बहुधा प्रत्येक देश में निम्न स्तर की 
कही जाने वाली जनता का शोषण करके उसके ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं । 
भारत में भी यही अवस्था थी । उन उच्च वर्ग के लोगों के आथिक स्वार्थ भी इसी में 
थे कि वे अंग्रेजों के इस षड़यंत्र के का्यंवाहक बनकर उनकी नीतियों का समर्थन 
करें । वस्तुत: ब्रिटिश सरकार एक ऐसे बर्ग का निर्माण करना चाहती थी, जंसा कि 
कम्पनी के संचालकों के उपयुक्त विवरण से प्रकट होता है, जो उनके शासन-भवन के 
स्तम्भ बनकर जनता के शोपण में उन्हें सहायता दें। सरकार इस स्वामिर्भक्ति के 
लिए अपने इन “उच्च वर्ग के दासों के समक्ष कुछ प्रलोभन रख देती थी और इस 
प्रकार इन्हें देश पर शासन करने तथा उसका शोषण करने का अस्त्र बनाती थी। 
इस नीति को उसने बंगाल में भी अपनाया था, जहाँ उसे पर्याप्त सफलता मिली । 
अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उसने अपने इस सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश में लागू 
किया और यही कारण था कि टॉमस मुनरो को जिसने जन-शिक्षा के लिए एक उदार 
योजना बनायी थी, कम्पनी ने आदेश दिया कि वह बंगाल की भाँति, जहाँ राजा 
राममोहन राय जैसे 'देशसेवी' भारतीय शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य 'लाभदायक' 
शिक्षा को स्थानापन्न करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मद्रास में भी उच्च वर्ग में पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञानों का प्रसार करें । इस प्रकार उच्च वर्ग को शिक्षा देकर यह धारणा करना 
कि शिक्षा उच्च वर्ग से छतकर निम्न वर्गों तक पहुँच जायगी, भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में शिक्षा छनाई का सिद्धान्त”! के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । 
गर-सरकारी प्रयत्न | 

देश में ।8।3-33 तक की शिक्षा-प्रगति में राजकीय प्रयत्न अधिक सराहनीय 
नहीं रहे | शिक्षा एक परीक्षण काल में होकर गुजर रही थी, अतः यह स्वाभाविक 
ही था कि प्रगति मन्द रहती । किन्तु इन सरकारी प्रयासों के समान्तर गर-सरकारी 
प्रयास भी जारी थे, जिन्हें प्रधानतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है---(!) 
मिशनरी, और (2) गैर-मिशनरी । आगे की पंक्तियों में हम इन्हीं का उल्लेख करेंगे । 
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(।) मिशनरी शिक्षा-प्रयत्त (सन्‌ 83-33) 

सन्‌ 823 तक भारत में कम्पनी-सरकार अपने राज्य को हृढ़ और स्थायी करने 
में इस प्रकार फैंसी रही कि शिक्षा की समस्या उसके सभक्ष गोण रही । इधर भारत में 
आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी । सन्‌ 83 के आज्ञापत्र 
ने अंग्रेजी मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिये थे। फलतः यहाँ कई धर्म- 
प्रचारक मण्डलियाँ आयीं और इन्हीं धमं-प्रचारकों ने अपने धामिक उद्देश्यों से भारत 
में शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया जिससे जनता की माँग की भी पूर्ति हुई और 
ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ा । यह निविवाद है कि शिक्षा-प्रचार उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य 
नहीं था, वे तो धर्म-परिवर्तत करना चाहते थे, अतः शिक्षा के द्वारा ही वे निम्न 
तथा उच्च वर्गों के सम्पर्क में आकर उन्हें प्रभावित कर सकते थे । इसके अतिरिक्त 
धर्म-परिवरतित लोगों के साथ अपना सम्बन्ध स्थायी करने के लिए भी उनका शिक्षा- 
प्रबन्ध आवश्यक था। साथ ही उन्हें ऐसे सहायक धर्म-प्रचारक भी तैयार करने थे जो 
भारतीय जनता में से ही हों । इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यों को अपनाना पड़ा, किन्तु इतना अवश्य है कि उनके इस प्रयत्न से देश में 
शिक्षा की बहुत उन्नति हुई | उनकी प्रारम्भिक नीति देशी भाषाओं में शिक्षा 
देने की थी। देशी भाषाओं में उन्होंने पाठय-पुस्तकें, शब्दकोष तथा व्याकरणों की 
रचना करके एक ऐसा सराहनीय कार्य किया जिसके लिए भारत उनका चिर-ऋणी 
रहेगा । धर्म-प्रचार के उनके जोश ने शिक्षा-उन्नति में भी उन्हें उसी जोश के साथ 
लगा दिया । यह बात भी सवमान्य है कि उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन्‌ 83[ 
के आज्ञापत्र में शिक्षा सम्बन्धी धारा जोड़ी गयी थी । इस प्रकार सन्‌ 83 के बाद 
जो मिशनरियाँ भारत में आयीं उनमें "जनरल बेप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, “लन्दन 
मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी , 'वैसलियन मिशन' तथा 'स्कॉच मिशनरी 
सोसाइटी ' प्रमुख हैं । उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने कार्य को प्रसारित किया । 

बंगाल--जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, बंगाल में सीरामपुर में बेप्टिस्ट 
मिशन ने ध्म-प्रचार बड़े जोरों से प्रारम्भ किया था | सन्‌ 85 में लगभग 5 स्कूल 
खोले । सीरामपुर का छापाखाना सराहनीय कार्य कर रहा था । समाचार दर्पण' 
नामक एक समाचार-पत्र भी उन्होंने निकाला । सन्‌ 87 में सीरामपुर कॉलेज की 
नींव डाली जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय तथा अद्धंगोरों को धर्म-प्रचार की दीक्षा देना 
था । भारत में यह प्रथम मिशन कॉलेज था। इसके अतिरिक्त 'लन्दन मिशनरी सोसाइटी' 
के प्रमुख कार्यकर्ता ने चिनसुरा में प्रारम्भिक शिक्षा के 36 स्कूल खोले जिनमें 3,000 

बच्चे पढ़ते थे । “चर्च मिशनरी सोसाइटी' के कप्तान स्टीवर्ट ने बर्दवान में ।0 वर्ना- 

क्यूलर स्कूल खोले जिनमें लगभग |,000 बच्चे पढ़ते थे । भवानीपुर तथा बरहमपुर 
में भी स्कूल खोले गये । सन्‌ 820 में शिवपुर में विशप कॉलेज की स्थापना हुई । 
बंगाल में मिशनरियों के कार्यों को सन्‌ 830 में स्कॉटलैण्ड के मिशनरी अलैक्जेण्डर 
डफ के आगमन से बड़ा प्रोत्साहन मिला । उसके अथक प्रयासों से बंगाल में अंग्रेजी 
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शिक्षा का प्रचार भी हुआ | डफ जगदगुरु भारत को 'मुक्ति' का पाठ पढ़ाने आया था । 
उसके मतानुसार भारतीयों का मोक्ष 'पश्चिम तथा बाइबिल' की कृपा पर ही अवब- 
लम्बित था। सन्‌ 835 में एक भाषण में उसने कहा था कि “पाश्चात्य ज्ञान की 
प्रत्येक शाखा हिन्दू धर्म के किसी न किसी भाग को विध्वंस करेगी, इस प्रकार हिन्दू 
धर्म के विशाल किन्तु भद्दे भवन में से एक-एक इंट नीचे गिर जायगी और जब तक 
हमारी शिक्षा की विशाल योजना पूर्ण होगी, सम्पूर्ण भवन खण्ड-खण्ड होकर धराशायी 
हो जायगा; यहाँ तक कि एक खण्डित टुकड़ा भी शेष नहीं बचेगा। ।” डफ ने कलकत्ता 
में स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी स्थापित किया, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था तथा 
बाइबिल अनिवाये थी । 

डफ का उल्लेख करते हुए एक अमरीकन विद्वान ने लिखा है कि “भारत में 
निम्न गंगाघाटी में शिक्षा-रूप के विकास में सन्‌ 830 एक महत्त्वपूर्ण वर्ष है । इस 
वर्ष अलैक्जेण्डर डफ, एक उत्साही मिशनरी, भारत आया । बंगाल में उसके मिशनरी 
स्कूलों के कार्य व प्रयास विशाल थे । उसके अनुगामी उग्र थे तथा शिक्षा को, विशेषत: 
उच्च शिक्षा को, वह धर्म-प्रचार का यन्त्र समझता था ।४ 

बम्बई--सन्‌ 85 में अमरीकन मिशन ने बम्बई में एक स्कूल लड़कों के 
लिए तथा 824 में लड़कियों के लिए खोला । कोंकड़ में 822 में 'स्कॉटिश मिशन 
ने अपना कार्य प्रारम्भ किया । 829 में डॉ० विल्सन ने लड़कियों के लिए एक स्कूल 
बम्बई में खोला । इसके अतिरिक्त सूरत में भी स्कूल खोले गये । इस प्रकार बम्बई में 
मिशनरियों का शिक्षा-कार्य इतना व्यापक नहीं था जितना बंगाल में था । 

सद्रास-- चर्च मिशन सोसाइटी ने मद्रास में ।85 से 835 तक बहुत-से 
स्कूल खोले । अकेले तिनेवली में 07 स्कूल थे जिनमें 2,882 विद्यार्थी पढ़ते थे । 
सन्‌ 8]7 में हग ने 9 स्कूल खोले जिनमें 283 विद्यार्थी पढ़ते थे । 'वैसलियन मिशन' 
ने भी 8]9 में मद्रास में कुछ स्कूल खोले । इसके अतिरिक्त कुम्भकोणम, चित्त्र, सेलम, 
कोयम्बट्र, विशाखापटनम, कड़पा तथा बिलारी आदि अन्य स्थान मद्रास प्रान्त में और 
थे जहाँ मिशनरियों ने अपने स्कूल स्थापित किये । डफ (830) तथा जॉन विल्सन 
(4829) ने भी मद्रास में अपने शिक्षा-केन्द्र स्थापित करके ईसाई धर्म का प्रचार किया । 

इनके अतिरिक्त अजमेर भी एक प्रमुख केन्द्र था, जहाँ ईसाइयों ने 'लंकास्ट्रियन 
प्रणाली' पर स्कूल खोले । सन्‌ 823 में वहाँ चार स्कूल थे जिनमें 00 विद्यार्थी थे । 
चार वर्ष उपरान्त चारों स्कूल मिलाकर एक स्कूल बना दिया गया । इसी प्रकार “चर्च 
मिशनरी सोसाइटी' ने बर्दवान, आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ तथा जौनपुर में भी 
अपने प्रचार-केन्द्र स्थापित करके वहाँ स्कूलों की व्यवस्था की । बम्बई प्रान्त में नासिक 
भी एक केन्द्र था । 


3 [., 8, 8, 0., १॥३॥ए ; ॥0व0॥ [वाद दावे ॥९ 9९४, 9. 67], (ृप०:८० 
न ०9 8, 'प, पाटला९९ था डदंएट्वांए 7 74०, 9. 55. 
97, लव 8प07९ए ; सबवंडत्वांएणा || 744, 0. 56, र८ए १०४ (95). 
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इस प्रकार धर्म-प्रचार के लिए मिशनरियों ने शिक्षा को साधन बनाया । 
उन्होंने पाठय-पुस्तक छापीं, स्कूलों में घण्टे नियत कर दिये । इतवार छुट्टी का दिन 
था । इससे पूर्व प्रत्येक स्कूल में देशी शिक्षा-पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण विषयों तथा 
कक्षाओं के लिए एक ही शिक्षक रहता था, किन्तु इन्होंने आधुनिक ढंग पर एक से 
अधिक शिक्षकों के रखने की व्यवस्था की । इस प्रकार इस काल में एक नये शिक्षा- 
संगठन को स्वरूप दिया गया, जिसका श्रेय अधिकांश में मिशनरियों को है । 
(2) गैर-मिशनरी प्रयास (।8! 3-33) 

बंगाल--बंगाल में सरकारी तथा मिशनरी प्रयत्नों के साथ ही साथ जनता 
का व्यक्तिगत प्रयत्न भी शिक्षा-प्रसार में लगा हुआ था । ब्रह्म समाज के प्रवर्तक 
राजा राममोहन राय, डेविड हेयर, राधाकान्त देव और सर एडवर्ड हाइड ईस्ट इत्यादि 
महानुभावों के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । राजा राममोहन राय 
प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता, ज्ञान तथा विज्ञानों की सराहना की । इन 
विज्ञानों के द्वारा वे भारत में भी सांस्कृतिक जागरण लाना चाहते थे । यद्यपि वे संस्कृत 
तथा बंगला के भी ज्ञाता थे, किन्तु प्राच्य साहित्य तथा प्राच्य भाषाओं को देश के 
लिए वतंमान परिस्थितियों में अधिक हितकर समझते थे । राजा राममोहन राय उन 
प्रथम भारतीयों में से थे जो प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान व संस्क्रतियों का समन्वय व 
सामंजस्य चाहते थे। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि भारतीय संस्क्रृति की अपनी मौलिक 
विशेषताएँ हैं तथापि उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि इस समय भारतीय ज्ञान- 
विज्ञानों तथा संस्कृत भाषा के अध्ययन से देश का कल्याण नहीं हो सकेगा । उन्होंने 
प्राच्य संस्कृति की निन्‍दा नहीं की और न उसके उन्मूलन की ही' इच्छा प्रकट की । उन्होंने 
तो प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति के सामंजस्य के लिए ही प्रयास किये और साथ ही 
भारतवासियों में व्याप्त अज्ञान, अन्धविश्वासों तथा प्रतिक्रियावादी परम्पराओं को तोड़कर 
उन्हें पश्चिम के वैज्ञानिक व यथार्थवादी संसार के सम्पक में लाने के यत्न किये । 

डेविड हेयर एक धनी घड़ीसाज था। कलकत्ता के निकट वह एक प्राइमरी स्कूल 
भी चला रहा था। अपने अनुभव के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि 
अधिकतर भारतीय बाछकों में अंग्रेजी पढ़ने की माँग है। सर एडवर्ड हाइड ईस्ट 
बंगाल के चीफ जस्टिस तथा राजा राममोहन राय के मित्र थे। 4 मा, 8।6 
को इन लोगों ने एक सभा की जिसमें एक अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना पर 
विचार किया गया, जिसका उद्देश्य हिन्दुओं के पुत्रों को यूरोपीय तथां एशियाई 
भाषाओं तथा विज्ञानों की शिक्षा देना था। इस योजना को कार्यान्वित करने के 
लिए तत्काल ही 50,000 रुपये चन्दा कर लिया गया । इस प्रकार 20 जनवरी, 
87 को महाविद्यालय (हिन्दू कॉलेज) की नींव पड़ी । सन्‌ 824 में जाकर. इसे 
सरकारी सहायता भी मिलने लगी । इसमें अंग्रेजी, नीतिशास्त्र, व्याकरण, हिन्दुस्तानी, 
बंगला, गणित, इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिष पढ़ाये जाते थे। कुछ ही दिनों में 
हिन्दू कॉलेज ने आशातीत उन्नति कर ली। 826 में हस कॉलेज में !96 विद्यार्थी, 
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827 में 372 तथा 828 में 437 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ।!! यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि इसमें संस्कृत तथा फारसी भाषा का बहिष्कार कर दिया गया । यह 
वास्तव में एक मूलभूत भूल थी, क्योंकि ऐसा करने से पाश्चात्य और प्राच्य सम्यताओं 
के सम्मिश्रण का सुअवसर जाता रहा। . द 

हिन्दू कॉलेज के अतिरिक्त अंन्य प्रयत्न भी किये गये । 87 में “कलकत्ता 
स्कूल पुस्तक समाज' स्थापित किया गया जिसने बिना मूल्य या नाममात्र मूल्य पर 
पुस्तकें छापीं। 82। तक लगभग लाख 26 हजार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
थीं। सरकार ने भी 7,000 रुपये का दान इस समाज को दिया। सन्‌ 8॥9 में 
'कलकत्ता विद्यालय समाज' की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य बंगाल प्रान्त में अंग्रेजी 
तथा बंगला के स्कूल स्थापित करना था। सन्‌ 82] तक इस समाज ने 5 
स्कूल खोले जिनमें 3,828 विद्यार्थी थे। सन्‌ 823 में सरकार ने इन स्कूलों की 
सहायता के लिए 6,000 रुपये वाषिक की स्वीकृति दी । इस प्रकार ये दोनों समाज 
मिलकर 833 तक सराहनीय काय॑ करते रहे । 

बम्बई---वम्बई प्रान्त में इस काल में शिक्षा-विकास का श्रेय अधिकांश में 
बेयक्तिक प्रयत्नों को ही है। सन्‌ 85 में इंगलंण्ड के चर्च के सदस्यों ने बम्बई 
राज्य के अन्तर्गत निधनों की शिक्षा की उन्नति के लिए एक समाज की स्थापना की 
जिसका प्रधान उद्देश्य यूरोपीय सैनिकों के बच्चों को शिक्षित करना था । इस समाज 
ने बहुत-से स्कूल सूरत, थाना तथा बम्बई में खोले। धर्म के उपदेशों का श्रवण 
वेकल्पिक होने के कारण बहुत-से हिन्दू, पारसी तथा मुसलमान बालक भी इन स्कूलों 
में जानो लगे । आगे चलकर यह समाज “बम्बई शिक्षा समाज' के नाम से कार्य करने 
लगा । सन्‌ 820 तक इसने चार स्कूल भारतीय बालकों के लिए खोल दिये जिनमें 
250 विद्यार्थी थे। सन्‌ 820 में एलफिन्स्टन के प्रयत्नों से इस समाज के अन्तगंत 
एक समिति स्थापित हुई जिसका नाम “भारतीय शिक्षालय तथा पाठ्य-पुस्तक समिति' 
था । इस समिति के दो उहंश्य थे--() भारतीय बालकों के प्रचलित स्कूलों का सुधार 
तथा नये स्कूल खोलना, और (2) स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय बालकों के लिए 
पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना । बम्बई शिक्षा समाज इस प्रकार शिक्षा की उन्नति कर 
रहा था। सन्‌ 827 में उसने “बम्बई भारतीय शिक्षालय पुस्तक तथा शिक्षालय 
समाज * की स्थापना की जो 827 में 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज १९ के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । इस समाज ने भारतीय बालकों की शिक्षा की पर्याप्त उन्नति की। अपनी 
स्थापना के उपरान्त ही इस समाज ने तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था की जाँच-पड़ताल 
करायी जिसके अनुसार इसने मालूम किया कि उचित पुस्तकों तथा शिक्षकों का 
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अभाव, गलत शिक्षण-विधि तथा घन का अभाव इत्यादि प्रमुख कठिनाइयाँ थीं जो 
प्रान्त की शिक्षा-उन्नति में बाधक थीं । फलतः देशी भाषाओं में अच्छी पाठ्य-पुस्तकों 
के छापने की व्यवस्था की गयी । शिक्षकों की दीक्षा के लिए 6 शिक्षक मराठी, 
गुजराती, कन्नड़ तथा उद्‌ में दीक्षित किये गये । कुछ अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की भी 
समिति ने सिफारिश की । 'बम्बई शिक्षा समाज” ने समिति की सिफारिशों को मान 
लिया तथा सरकार से स्कूल खोलने के लिए सहायता की माँग की । एलफिन्स्टन ने 
अपना एक विवरणपत्र भी प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप समाज को 600 रुपये 
मासिक की सहायता सरकार से प्राप्त हुई। इस सहायता के उपरान्त इसने बड़ी 
उन्नति की । सन्‌ 826 में समाज ने 24 दीक्षित अध्यापकों को अपने वर्नाक्यूलर 
स्कूलों में से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भेजा। लगभग दो लाख रुपये व्यय करके 'बम्बई 
शिक्षा समाज' ने लगभग 50 हजार पुस्तकें भी छापीं । अन्त में समाज ने कुछ अंग्रेजी 
स्कूल भी खोले तथा बम्बई में चिकित्सा तथा इंजीनियरी की कक्षाएँ भी प्रारम्भ कीं । 

मद्रास--इस प्रान्त में शिक्षा को गर-मिशनरी प्रोत्साहन बहुत कम मिला । 
मंसूर का राजा बंगलौर के अंग्रेजी स्कूल के लिए 350 रुपये वार्षिक सहायता देता 
था । मद्रास शिक्षालय समाज' को सरकार की ओर से 6,000 रुपये वापिक सहायता 
मिलती थी । पच्चयप्पा ने जो एक धनवान हिन्दू था, अपनी मृत्यु के उपरान्त चार लाख 
रुपये दान के लिए छोड़ा था, किन्तु इस धन का उपयोग [842 में जाकर ही हो 
सका और गरीब विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, तमिल तथा तेलपू के स्कूल खुल सके । 
बाद में इस धन-राशि में से कुछ छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की गयीं । 

संयुक्त प्रान्न--इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्‍्त और दिल्ली में भी व्यक्तिगत 
दानियों ने शिक्षा के हेतु को आगे बढ़ाया । सन्‌ 88 में बनारस में श्री जयनारायण 
घोषाल ने जयनारायण स्कूल के लिए 20 हजार रुपये दान दिये । यह अंग्रेजी स्कूल 
था जिसमें फारसी, बंगला तथा हिन्दुस्तानी भी पढ़ायी जाती थी । सरकार की ओर 
से भी इस स्कूल को 3 हजार रुपये का वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ । सन्‌ 825 में 
जयनारायण घोषाल के सुपुत्र ने 20 हजार रुपये और दान देकर इस स्कूल को सहयोग 
दिया । सन्‌ 824 में आगरा के सस्क्ृत कॉलेज को आगरा कॉलेज के नाम से संगठित 
किया गया । इसका श्रेय गंगाधर शास्त्री को है। उन्होंने अपनी डेढ़ लाख की सम्पत्ति 
जिसकी वाषिक आय 20 हजार रुपये थी, कॉलेज को दान दे दी । आगरा कॉलेज 
उत्तरी भारत की सबसे पुरानी शिक्षा-संस्थाओं में से है तथा सर तेजबहादुर सप्रू और 
मोतीलाल नेहरू ज॑से उच्च कोटि के विद्वान व नेता उत्पन्न करने का श्रेय इसे उपलब्ध 
है । दिल्ली में प्रारम्भिक शिक्षा को प्रोत्साहन व्यक्तिगत रूप से दिया गया । इनमें 
डब्ल्यू ० फ्र जर के प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय हैं । 829 में नवाब इस्लामउद्दीन ने दिल्‍ली 
कॉलेज के लिए | लाख 70 हजार रुपये का दान देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । 
पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की प्रगति । 

बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों में सन्‌ 823 के उपरान्त शिक्षा ने अच्छी 
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प्रगति की । बंगाल में हिन्दू कॉलेज अंग्रेजी के लिए आन्दोलन कर रहा था। परिणामतः 
देश में अंग्रेजी के बहुत स्कूल खुले । डॉ० डफ के द्वारा चलाया हुआ पाश्चात्य शिक्षा 
व सभ्यता प्रचार-आन्दोलन भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा था । अंग्रेजी का राज- 
नीतिक व आर्थिक महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था, फलत: उच्च व मध्य वर्गों द्वारा 
इसकी माँग बढ़ी । प्राचीन रूढ़ियाँ व परम्पराएँ ट्टने लगीं और लोगों के विचारों में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगे । अंग्रेजी पढ़े हुए भारतीय अपनी सम्यता से धृणा 
करने लगे और अपने ही देश में स्वयं को एक विचित्र जीव समझने लगे । “उन्होंने 
हिन्दू धर्म का पूर्णतः परित्याग कर दिया ।' ये लोग अधिकांश में हिन्दू कॉलेज के 
विद्यार्थी थे । उधर छापेखाने ने भी शिक्षालक्षेत्र में क्रान्ति कर दी। प्राचीन अलभ्य ग्रन्थ 
अब जनसाधारण के लिए सुलभ हो गये । एक विशाल स्तर पर पाश्चात्य साहित्य का 
सृजन हुआ जिसने दीघंकाल से चली आने वाली जीवन की शुष्कता को नष्ट करके जीवन 
को नवीन समीरण के झकोरों से हरा-भरा करके स्फुरित कर दिया । इसके अतिरिक्त 
एक दल सुधारकों तथा दूसरा रूढ़िवादियों का भी था । सुधारकों ने पाश्चात्य तथा 
प्राच्य शिक्षा के मध्यम मार्ग को अपनाया। 

बंगाल की भाँति बम्बई तथा मद्रास में भी सन्‌ 823 के उपरान्त शिक्षा ने 
प्रगति की । बम्बई में एलफिन्स्टन जैसे योग्य तथा सात्विक परोपकारी शासकों के 
संरक्षण में देशी भाषा व ज्ञान और अंग्रेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों दोनों की ही 
आशाजनक उन्नति हुई । बम्बई निवासियों ने एलफिन्स्टन की स्मृति अमर करने के 
लिए दो लाख रुपया इकट्ठा करके उसके नाम से स्कूल की स्थापना की । कम्पनी 
के संचालकों ने भी दो लाख रुपये दान दिया और 834 में 'एलफिन्स्टन इन्स्टीट्यूट 
की स्थापना की गयी । मद्रास में भी अंग्रेजी का प्रचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
था । उधर “लोक शिक्षा समिति” भी अपनी शिक्षा-योजनाओं को कार्यान्वित कर रही 
थी । कम्पनी के संचालक भी अब राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर शिक्षा का 
उद्देश्य 'राजकार्यों के लिए योग्य व्यक्ति उत्पन्न करना' बताने लगे । फलत:ः अंग्रेजी 
का प्रचार और भी अधिक बढ़ा । विलियम बेण्टिक के गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाने 
पर भारत की शिक्षा-नीति जो अब तक अनिश्चित थी, स्थिर होने लगी । उसने 26 
जून, 829 के पत्र में, जो उसने 'लोक शिक्षा समिति' के नाम लिखा था, स्पष्ट कर 
दिया कि उसका विचार अंग्रेजी को क्रमशः तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण देश में व्यावहारिक 
राजभाषा बनाने का है । ऐसा ही हुआ जिसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे । 
सन्‌ 833 का आज्ञापत्र 

बीस वर्ष के उपरान्त कम्पनी ने सन्‌ 833 में अपना आज्ञापत्र जारी किया। 
इसके अनुसार भारत में सभी देशों की मिशनरियों को अपने कार्य चलाने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिल गयी । दूसरे, आज्ञापत्र ने यह सिद्धान्त भी घोषित कर दिया कि 
“कोई भी भारतवासी तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म- 
स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से रोका 
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न जाय ।” इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सभी वर्गों में अबाध गति से बढ़ने लगा । 
इस पत्र के द्वारा बंगाल के गवरनंर का अधिकार अन्य प्रान्तों की सरकारों पर भी कर 
दिया गया, जिसके द्वारा उसे अपनी नीतियों को लागू करने का अधिकार भारत के 
अन्य भागों पर भी मिल गया । शिक्षा-अनुदान !0,000 पड़ से बढ़ाकर एक लाख 
पौंड कर दिया गया, जिससे शिक्षा के विकास की आशा बंध गयी । अन्त में इस 
आज्ञापत्र के द्वारा गवर्नर जनरल की काउन्सिल में एक चौथा सदस्य (कानून सदस्य) 
भी बढ़ा दिया गया । इस पद पर सर्वप्रथम लॉ्ड मैकॉले की नियुक्ति हुई, जिसने 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया । 
सारांश 

हर 83 के आज्ञापत्र के उपरान्त शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा साधनों के 
प्रश्न क्रो लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ । आज्ञापत्र में बणित धन-राशि का उद्देश्य 
इतना अर्निश्चित व अस्पष्ट था कि उसके निराकरण में विवाद उठ खड़ा होना स्वा- 
भाविक था। विवाद के मुल विषय थे कि शिक्षा थोड़े-से उच्च वर्ग के लोगों को दी 
जाय अथवा जनसाधारण को; दूसरे, शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषाएँ, संस्कृत, अरबी 
तथा फारसी रखा जाय अथवा देशीय प्रान्तीय भाषाएं अथवा अंग्रेजी; तीसरे, शिक्षा 
सरकार का उत्तरदायित्व है अथवा वंयक्तिक प्रयास पर छोड़ दिया जाय । 

प्राच्य भाषाओं को साध्यम बनाने वालों का जोर बंगाल में था । इनमें कम्पनी 
के पुराने कमंचारी सम्मिलित थे। प्रान्तीय भाषाओं को माध्यम बनाने का समर्थन 
सद्रास में मुनरो तथा बम्बई में एलफिन्स्टन ने किया । अंग्रेजी को माध्यम बनाने के पक्ष 
में कम्पनी के नवयुवक अधिकारो, कुछ ईसाई पादरी तथा बंगाल में राजा राममोहन 
राय जैसे सुधारक थे । इनका भो प्रमुख क्षेत्र बंगाल था, यद्यपि ये सभी प्रान्तों में थे । 

कम्पनी के पुराने कर्मचारी यहाँ को जनता को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे, 
अतः उन्होंने प्राच्य भाषाओं का समर्थन किया और साथ ही नये कमंचारी भारत में 
एक ऐसा वर्ग पंदा करना चाहते थे जो केवल रंग-रूप में तो भारतीय हों, किन्तु अपने 
बिचारों व मान्यताओं में अंग्रेज हों । दोनों के उद्देश्य राजनीतिक थे । 

सन्‌ 83 से ]833 तक का युग भारतोय शिक्षा के इतिहास में एक परीक्षण 
का युग हे। अभो तक शिक्षा का कोई अस्तिम स्वरूप स्थिर नहीं हो सका था। इस 
युग में राजकोय प्रयत्न शिक्षा-प्रचार के लिए बंगाल, मद्रास तथा अम्थई प्रान्तों में किये 
अवश्य गये किन्तु वे अत्यन्त अल्प थे । उनकी नीति का मृल उद्देश्य शिक्षा-प्रत्तार न 
होकर राजनीति था। किस्तु इसके प्रतिकूल भिशनरी तथा गेर-मिशनरी संस्थाओं एवं 
व्यक्तियों द्वारा इस दौरान सराहनोय प्रयत्न किये गये । 

ईसाई धर्म-प्रचारकों के लिए भी शिक्षा उनके धर्म-प्रचार का साधन-मात्र थो। 
सन्‌ 853 के उपरान्त उन्हें भारत में धम-प्रचार की स्वच्छन्द छुट तो मिल ही गयी 
थी । उन्होंने भारत में पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े वर्गों में धर्म-परिवर्ततन का काये 
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किया ओर उन्हें स्थायी रुप से ईसाई बनाये रखने के उद्देश्य से उनके लिए पाश्चात्य 
शिक्षा की व्यवत्था की । 

गर-मिशनरी प्रयासों में ब्रह्म समाज के प्रवतंक राजा राममोहन राय एवं अन्य 
उत्साहो लोग, जंसे डेविड हेयर, राधाकातत देव, एडवर्ड हाइड ईस्ट आदि महानुभावों 
ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का काम विशेषतः बंगाल में किया । उन्होंने सन्‌ 87 
में कलकत्ता में हिस्दू कॉलेज की स्थापना को । पुस्तकालय खोले गये । बम्बई में 'बम्बई 
शिक्षा समाज' ने अच्छा कार्य क्षिया । यहाँ प्राग्तीय भाषा को माध्यम के रूप में अधिक 
महत्व दिया गया । इसी प्रकार के प्रयत्न मद्रास तथा आगरा प्रान्त में भारतोय शिक्षा- 
प्रेमियों ने किये । 

सन्‌ 833 के आज्ञापत्र ने शिक्षा को और भी प्रोत्साहन दिया । 

इसके अनुसार धन-राशि बढ़ा दी गयो, धर्म-प्रचारकों को खुलो छूट दे दी गयी 
तथा गवर्तर जनरल की काउन्सिल में चौथा सदस्य 'कानन सदस्य के नाम से और 
बढ़ा दिया गया । इस पद पर सबसे प्रथम लाई मंकॉले की तियुक्ति हुई जिसते आगे 
चलकर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में जबरन थोप दिया । 


9 


प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद तथा 


शिक्षा का आंग्लोकरण 
(सन्‌ 835 से 853 तक) 


प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक 
]9वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही एक संघर्ष चला आ रहा था कि भारत में 
संस्कृत, अरबी तथा फारसी के माध्यम के द्वारा प्राच्य ज्ञान का प्रचार किया जाय 
अथवा अंग्रेजी भाषा द्वारा पाश्चात्य साहित्य व विज्ञानों का । 'लोक शिक्षा समिति' 
में पहले से ही प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का बहुमत था। इनके नेता श्री एच० टी० 
प्रिसेप थे जो बंगाल प्रान्त में शिक्षा-विभाग के सचिव थे । मिण्टो तथा विल्सन उनके 
अन्य साथी थे । प्राच्य मत के समर्थकों ने ।83 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा की, 
जिसके अनुसार “एक लाख रुपया साहित्य के विकास तथा विद्वान भारतवासियों के 
प्रोत्साहन के लिए और ब्रिटिश भारत के निवासियों में विज्ञानों के प्रचार तथा प्रसार 
के लिए” पृथक रख दिया था, व्याख्या इस प्रकार की-- “वह साहित्य जिसके विकास 
का उल्लेख किया गया है उसका अर दो महान जातियों--हिन्दू-मुसलमानों--के साहित्य 
से है। विज्ञानों के प्रचार व प्रसार के विषय में भी इन लोगों का मत था कि वे संस्कृत 
और अरबी व फारसी में पढ़ाये जाने चाहिए । उनकी राय में भारतवासियों में पाश्चात्य 
विज्ञानों के प्रति पर्याप्त घृणा थी, अतः वे अपने देश की प्राचीन भाषाओं में ही 
स्वीकार किये जा सकते थे। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राच्य शिक्षा के स्कूलों 
के द्वारा वे संस्कृत और फारसी के ज्ञान तथा संस्कृति को जीवित रखना चाहते थे । 
अतः उन्होंने इनके प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्तियाँ दीं; संस्कृत, अरबी, फारसी के अनेक 
ग्रन्थ छापे तथा अंग्रेजी विज्ञानों और साहित्य ग्रन्थों के अनुवाद प्राच्य भाषाओं में किये । 
अंग्रेजी को वे शिक्षा का माध्यम रखने को तैयार नहीं थे। प्राच्य ज्ञान के प्रचलित 
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स्कूलों, जैसे कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी संस्थाओं की भी सुरक्षा 
चाहते थे । प्रिसेप के मत में कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिग्स का स्मारक था और 
इसका तोड़ना विश्वासघात के समान था; तथा यही एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा 
बंगाल के मुसलमानों से सम्पर्क बना हुआ था। प्रिसेप ने तक भी दिया कि भारतीय 
कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते । यद्यपि उसका यह कथन असत्य था 
क्योंकि भारतीय दिन-प्रतिदिन इस बात का प्रमाण देते जा रहे थे कि वे अंग्रेजी के 
प्रकाण्ड पण्डित हो सकते हैं । इस प्रकार के कुछ तर्कों के द्वारा इन लोगों ने भारत 
में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी तथा फारसी रखने की सिफारिश की तथा प्राच्य 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रयत्न किये । 
पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक 

पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों का कहना था कि प्राच्य शिक्षा-पद्धति ढीली व 
हानिप्रद है। वे नहीं चाहते थे कि भारत के पुराने टठ पर यूरोप की नयी कोंपलों की 
कलम लगायी जाय । अतः उन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा पाश्चात्य विज्ञानों 
और साहित्य का भारतवासियों में प्रसार करने का समर्थन किया । उनका हृढ़ विश्वास 
था कि भारतीय यूरोपीय ज्ञान को सम्पादित करना चाहते हैं तथा अंग्रेजी के लिए भी 
उनमें बड़ी माँग है । अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के लिए संकल्पित सम्पूर्ण धन-राशि 
पाश्चात्य शिक्षा पर ही व्यय की जाय । 

इस प्रकार प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों मतों के समर्थक इस बात पर एकमत थे 
कि देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाय, क्योंकि उसके मतानुसार वे 
बड़ी 'अविकसित तथा गँवारू' थीं और उनमें 'उदार शिक्षा के लिए न तो पर्याप्त 
साहित्यिक और न वैज्ञानिक ज्ञान' ही था| वे इस बात पर भी एकमत थे कि केवल 
उच्च और मध्यम वर्ग को ही शिक्षित किया जाय, क्‍योंकि जनसाधारण को शिक्षित 
करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है; साथ ही उच्च वर्ग के शिक्षित होने 
से उनके सम्प्क से जनता के निम्न बर्गों में भी शिक्षा छत-छनकर पहुँच जायगी । 
मकॉले का विवरणपत्र तथा उसके परिणाम 

इसी समय जबकि उपर्युक्त विवाद जोरों पर था, 0 जून, 834 को लॉडड 
मेकॉले गवर्नर जनरल की काउन्सिल का कानून-सदस्य बनकर आया। वह बड़ा विद्वान, 
सफल लेखक तथा धाराबाहिक व्याख्यानदाता था। मैकॉले को 'लोक शिक्षा समिति' 
का प्रधान भी नियुक्त कर दिया गया। उसकी नियुक्ति के समय से ही भारतीय शिक्षा- 
इतिहास में एक नया अध्याय खुलता है। मैकॉले इंगलेण्ड में उस युग की उपज था 
जबकि अंग्रेजों के साहस बढ़े हुए थे । वे संसार की सांस्कृतिक और राजनीतिक विजय 
करने निकल पड़े थे तथा अपनी भाषा और संस्कृति को संसार में सर्वोत्तम समझते थे । 
मैकले इन्हीं संस्कारों को लेकर भारत उतरा था। 

कानून-सदस्य की हैसियत से सरकार ने उससे यह कानूनी सलाह माँगी थी कि 
क्या एक लाख रुपये की धन-राशि प्राच्य शिक्षाओं के अतिरिक्त और किसी प्रकार भी 
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खर्च की जा सकती है ? 83 के आज्ञापत्र की शिक्षा सम्बन्धी धारा की वास्तविक 
व्याख्या क्या है ? मैकॉले से निश्चय ही सम्पूर्ण देश के लिए कोई शिक्षा-नीति नहीं 
पूुछी गयी थी । उसने शिक्षा समिति की बैठकों में भी भाग नहीं लिया था । किन्तु 
2 फरवरी, 835 को उसने कौंसिल के समक्ष अपना प्रसिद्ध विवरणपत्र रखा। उसके 
तकों के प्रमुख अंशों को हम यहाँ उद्धृत करते हैं : 

“लोक शिक्षा समिति के कुछ सदस्यों का मत है कि उनकी शिक्षा-नीति अब तक 
83 के आज्ञापत्र द्वारा निर्धारित हुई है ।*'*'*'मेरी राय में संसद के कानून का 
वह अथ नहीं लगाया जा सकता जो लगाया गया है। उसमें विशेष भाषाओं तथा 
विज्ञानों का नाम नहीं है। शिक्षा-अनुदान भी “साहित्य के पुनरुद्धार तथा उन्नति 
और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा भारतीयों में विज्ञान का प्रचार व प्रसार 
करने के लिए है। तर्क दिया जाता है कि 'साहित्य' से संसद का अभिप्राय संस्कृत 
तथा अरबी साहित्य से ही हो सकता है तथा भारतीय विद्वान से उनका अभिप्राय 
न्यूटन के भौतिकशास्त्र तथा मिल्टन के काव्य के ज्ञाताओं से नहीं हो सकता।'***** के 
द इस प्रकार मैकॉले ने 'साहित्य के पुनरुद्धार' तथा भारतीय विद्वान' शब्दों की 
उससे भिन्न व्याख्या की जो प्राच्य शिक्षा-समर्थक अब तक करते चले आ रहे थे । उसने 
यह भी धमकी दी कि यदि उसकी ये व्याख्याएँ स्वीकार नहीं की गयीं तो वह 83 
के एक्ट की 43वीं धारा में ही संशोधन कराने का प्रस्ताव रखेगा । 

संस्कृत, अरबी तथा फारसी शिक्षालयों पर होने वाले व्यय को वह एक निरथेक 
दुरुपयोग समझता था । उसके अनुसार कोई भी ऐसा तक नहीं दिया जा सकता था 
जिसके अनुसार एक बार स्थापित हुए इन शिक्षालयों को सरकार न तोड़ सके, विशेषत: 
जबकि वे हानिप्रद हों । उसने कलकत्ता मदरसा की हिन्दू कॉलेज से तुलना करके 
दर्शाया कि कलकत्ता मदरसा इतना लाभप्रद नहीं है। “अरबी तथा संस्कृत पुस्तकों 
पर तीन वर्ष में 60 हजार रुपये व्यय हुए और एक हजार भी वसूल न हो सका । 
इसके विपरीत, “कलकत्ता पुस्तक समाज ने सात-आठ हजार पुस्तक बेचकर 20 प्रति- 
शत लाभ उठाया है ।” उसने यह भी कहा कि इन अरबी और संस्कृत शिक्षालयों में 
पढ़ने वाले विद्यार्थी बिगा आथिक सहायता दिये हुए नहीं पढ़ सकते, जबकि अंग्रेजी 
स्कूलों में विद्यार्थी उल्टी फीस देने को तेयार है। ऐसी अवस्था में प्राच्य शिक्षालयों 
को बन्द कर देना चाहिए । उसने कहा, “मेरे मत में वाइसराय को इस रुपये को अरबी 
और संस्कृत शिक्षा पर व्यय होने से रोकने का उतना ही अधिकार है जितना मैसूर 
में चीते मारने वालों के पारितोषिक को कम करने का | 
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इसके उपरान्त मैकॉले शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेता है। उसने वस्तुतः 
अंग्रेजी को ही शिक्षा-माध्यम के लिए सबसे उपयुक्त चुना । देशी भाषाओं के विषय 
में तो उसने कहा है कि “भारतवासियों में प्रचलित भाषाओं में एक तो साहित्यिक 
और वैज्ञानिक ज्ञान-कोष का अभाव है, साथ ही वे इतनी अविकसित तथा गँवारू हैं 
कि जब तक उन्हें किसी बाह्य भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जायगा, उनमें कोई महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ अनुवादित नहीं हो सकते । अतः यह सर्वमान्य प्रतीत होता है कि उच्चस्तर 
की शिक्षा द्वारा उस वर्ग का बौद्धिक सुधार जिनके पास इसके लिए साधन हैं, किसी ऐसी 
भाषा में ही सम्भव है जो उनके बोलचाल की भाषा नहीं है ।*****' समिति का एक 
भाग चाहता है कि यह भाषा अंग्रेजी हो तथा दूसरा संस्कृत और अरबी की वकालत 
करता है । मेरी समझ में प्रश्न यह है कि कौनसी भाषा अधिक सीखने योग्य है ?'' 
इस प्रकार देशी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न समाप्त करके उसने अंग्रेजी और 
संस्कृत इत्यादि में ही विकल्प रखा । मेकॉले अरबी तथा संस्कृत नहीं जानता था, 
तथापि अज्ञान, दम्भ और साहसपूर्वक उसने कहा कि “एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय 
की एक अलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर होगी ।” सम्भवतः 
इससे बड़ा अज्ञानपूर्ण दम्भ नहीं हो सकता । इन भावनाओं के जोश में उसने अंग्रेजी 
माध्यम के लिए जोरदार अपील की -“भारत में अंग्रेजी शासकों की भाषा है तथा 
राजधानियों में उच्च वर्ग के भारतीय भी इसे बोलते हैं। साथ ही सम्भावना है कि 
पूर्वी समुद्रों में यह व्यापार की भाषा भी बन जाय । आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में 
उन्नतिशील यूरोपीयों की भी भाषा यही है, जिनका सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन भारत से 
बढ़ रहा है । अतः चाहे हम भाषा के महत्त्व पर विचार करें अथवा देश की स्थिति 
पर, अंग्रेजी ही भारतीयों के लिए सबसे हितकर होगी ।” 
भारतीय विज्ञानों तथा साहित्य का परिहास करते हुए मैकॉले ने आगे चलकर 
कहा है-- 
“अब हमारे सम्मुख प्रश्न केवल यह है कि जब हम इस भाषा (अंग्रेजी) को 
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पढ़ा सकते हैं तो क्या हम उन भाषाओं को पढ़ायेंगे जिनमें सर्वसम्मति से किसी विषय 
पर भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसकी तुलना हमारे ग्रन्थों से हो सके ” जब हम 
यूरोपीय विज्ञान पढ़ा सकते हैं तो क्या हम ऐसे विज्ञान पढ़ायेंगे जो खराब हैं; जब हम 
सच्चा इतिहास तथा दर्शन पढ़ा सकते हैं तो क्या सरकारी रुपये से ऐसे चिकित्सा- 
सिद्धान्त पढ़ायेंगे जिन पर अंग्रेजों के पशु-चिकित्सकों तक को लज्जा आयेगी अथवा वह 
ज्योतिष जिस पर स्कूलों की अंग्रेज बालिकाएँ हँस पड़ेंगी; इतिहास जिसमें 30 फुट 
लम्बे राजा का वर्णन है जिनके राज्य 30 हजार वर्ष तक चलते थे; और ऐसा भूगोल 
पढ़ायेंगे जिसमें शीरे और मक्खन के समुद्रों (क्षीर सागर) का वर्णन है ? 

मैकॉले तो संस्कृत और अरबी को कानून के लिए भी अध्ययन करने के पक्ष में 
नहीं था । उसने सुझाव रखा था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए संहिता 
(कोड) बन जाने चाहिए जिनमें उनके धर्म-सिद्धान्त निहित हों। धर्म के विषय में 
मेकॉले कठोर धामिक निरपेक्षता का पक्षपाती था और भारतीयों के धर्म में किसी 
प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था । उसकी राय में यदि संस्कृत व अरबी 
के द्वारा शिक्षण दिया गया तो “हमें झूठा इतिहास, झूठी ज्योतिष तथा झूठा 
चिकित्साशास्त्र इसलिए पढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि उनका सम्मिश्रण एक झूठे धर्म से हो रहा 
है | हम धर के विषय में तटस्थ हैं. और मुझे विश्वास है कि सदा तटस्थ रहेंगे, और 
धर्म-परिवर्तन करने वाले ईसाइयों को कभी खुले रूप में प्रोत्साहन नहीं देंगे । जब हमारा 
व्यवहार इस प्रकार का होगा तो क्‍या हम राज्य-कोष में से लोगों को रिश्वत देकर 
इस बात के सीखने में उनकी युवावस्था नष्ट हो जाने देंगे कि गधे से छू जाने पर किस 
तरह शरीर पवित्र करना चाहिए अथवा बकरी के मारने पर पाप-प्रक्षालन के लिए 
कौनसे वेद-श्लोकों का जाप करना चाहिए ?” 

इस प्रकार मंकॉले ने भारतीय शिक्षा के विषय में अपने उदगार प्रकट किये। 
मेकॉले का विवरणपत्र प्रिसेष के पास उसके मत के लिए भेजा गया । उसने मैकॉले 
के तर्कों को काटने का प्रयास किया और संस्कृत व अरबी के माध्यम तथा प्राच्य 
शिक्षा के विद्यालयों, विशेषत: कलकत्ता मदरसा बने रहने के लिए तक दिये । प्रिसेष 
के कुछ तक वास्तव में उच्च कोटि के थे, किन्तु जब उसने भी अपना विवरणपत्र प्रस्तुत 
किया तो उसके तक॑ बैण्टिक को प्रभावित न कर सके । बैण्टिक वास्तव में एक प्रगति- 
शील सुधारक था । वह हृढ़तापूर्वक भारत में कुछ सुधार करना चाहता था । उसकी राय 
में अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षण भी एक महत्त्वपूर्ण सुधार था, जिसके पक्ष में वह प्रारम्भ 
से ही था। 7 मार्च, 835 को बैण्टिक ने एक प्रस्ताव पास करके निम्न आज्ञा दी । 
बेण्टिक की स्वीकृति 

(।) ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्देश्य यूरोपीय साहित्य तथा बिज्ञानों का 
भारत में प्रचार करना है । अतः सारा रुपया केवल अंग्रेजी शिक्षा में व्यय किया जाय । 

(2) प्राच्य शिक्षालयों को भंग न किया जाय। उनके आचार्यों तथा विद्यार्थियों 
को पूर्वबत्‌ वेतन तथा छात्रवृत्तियाँ दी जाये । 
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(3) भविष्य में प्राच्य भाषाओं पर पुस्तकें न छापी जायें, क्योंकि इनमें पर्याप्त 
धन व्यय किया जा चुका है । 

(4) इस उपाय से बचने वाली सम्पूर्ण धन-राशि को अंग्रेजी भाषा के माध्यम 
द्वारा अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान का भारतीयों में प्रचार करने में व्यय किया जाय । 

इस प्रकार लॉड बैण्टिक की इस घोषणा ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति 
को स्थायी रूप दे दिया । भारत सरकार की ओर से यह लगभग प्रथम शिक्षा-घोषणा 
थी जिसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, साधन तथा माध्यम इत्यादि को स्थिर कर दिया 
गया । यद्यपि उसने अंग्रेजी को माध्यम बनाया, प्राच्य भाषाओं में पुस्तकें छुपना भी 
बन्द करा दिया, किन्तु संस्कृत और अरबी के प्रचलित शिक्षालयों को भंग नहीं किया 
और न उनकी आर्थिक वृत्तियों को ही समाप्त किया । वास्तव में बैण्टिक पहले से ही 
अंग्रेजी का पक्षपाती था । मैकॉले के तककों से उसे अधिकृत रूप से शीघ्र निर्णय करने 
की प्रेरणा मिल गयी । इसके अतिरिक्त भारत में सती-प्रथा को बन्द कराने में उसका 
शिक्षित भारतीयों ने साथ दिया ही था। उसका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रचार से देश में सामाजिक जाग्रति होगी और इस प्रकार बहुत-सी सामाजिक कुरी- 
तियों का अन्त हो जायगा । अतः अब भारतीय शिक्षित समाज से समर्थन मिलने की 
आशा से उसने अंग्रेजी के विषय में निर्णय शीघ्र दे डाला । 
आलोचना 

मैकॉले के विवरण के आधार पर भारत में स्थायी रूप से एक शिक्षा-नीति 
निर्धारित हो गयी । अतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में उस विवरणपत्र का बड़ा 
महत्त्व है। यहाँ उसकी संक्षिप्त आलोचना देना असंगत न होगा । 

वास्तव में मैकॉले के विषय में लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं । कुछ लोगों 
का कथन है कि भारतीय शिक्षा का यह अग्रदूत था, तो कुछ उसे भारत की गुलामी 
के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं । किन्तु यह दोनों ही मत पक्षपातपूर्ण हैं। वह भारत 
में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत नहीं कहा जा सकता । उसके सन्‌ 834 में आने से पूर्व 
ही यहाँ शिक्षा-जगत में पर्याप्त जाग्रति हो चुकी थी। ईसाई धर्म-प्रचारकों के कार्यों 
से यहाँ की शिक्षा पाश्चात्य साँचे में ढलना प्रारम्भ हो गयी थी । अतः अंग्रेजी शिक्षा 
की बड़ी माँग थी | लोक शिक्षा-समिति में अंग्रेजी दल पहले से ही विद्यमान था| हाँ, 
इतना अवश्य है कि मैंकॉले के तकों ने सरकार को एक नीति शीघ्र घोषित करने की 
स्थिति में लाकर रख दिया । 

साथ ही मैकॉले पर भारत के साथ कुछ अन्य बुराई करने का आरोप लगाना 
भी सत्य नहीं है.। कुछ लोगों का कथन है कि उसने देशी भाषाओं की अवहेलना 
की । इस विषय में इतना कहा जा सकता है कि उसने देशी भाषाओं को 'अविकसित, 
अपर्याप्त तथा गँवारू' अवश्य बताया, किन्तु उनके विकास के मार्ग में रोड़ें कभी नहीं 
अटकाये । 'लोक शिक्षा स मति' ने, जिसका मैकॉले सभापति था, अपनी रिपोर्ट में 
भा.शि.इ.--] 
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कहा है कि “देशी भाषाओं के प्रोत्साहन तथा विकास में हमें अत्यन्त रुचि है । हम 
नहीं समझते कि 7 माच की आज्ञा हमें ऐसा करने से रोकती है और हमने निरन्तर रूप 
में इसके निर्माण की ओर कदम उठाया है “* '"'देशी भाषाओं के साहित्य का विकास 
हमारा अन्तिम उद्देश्य है जिसकी ओर हमारे सम्पूर्ण प्रयास जुट जाने चाहिए ।”* 

ऐसी अवस्था में मंकॉले पर देशी भाषाओं के साथ विश्वासघात करने का दोष 
नहीं लगाया जा सकता । वास्तव में जो सब से गम्भीर दोष मैकॉले पर लगाया जा 
सकता है, वह है प्राच्य संस्कृति तथा धर्मों का अपमान । उसने भारतीय धमं, ज्ञान, 
दर्शन तथा साहित्य का परिहास किया । वह स्वयं उनके विषय में अज्ञान में था । वह 
इंगलैण्ड से अपनी एक विशिष्ट विचारधारा तथा भारतीय सम्यता के विषय में अपने 
कुछ पूर्व-निश्चित विचार लेकर उतरा था । अतः बिना अध्ययन के उसने समस्त 
भारतीय तथा अरबी साहित्य को यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर 
बता दिया था। सम्भवतः वेद, उपनिषदों और संस्कृत भाषा के अगाध साहित्य की, 
जिसकी विद्वान विदेशियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है, मैकॉले को हवा तक भी नहीं 
लगी थी । वह प्राच्य संस्कृति जिसका सृजन भारत में उस समय अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच गया था जबकि सम्भवत:ः मेकॉले के पूर्वज वनों में जंगली हिसक पशुओं की 
भाँति जीवन बिताते अथवा भेड़ें चराते थे, उसे अन्धकार तथा अन्धविश्वासों से पूर्ण 
लगी । भारतीय दर्शन, ज्योतिष तथा चिकित्साशास्त्र जो अपनी उच्चता के लिए एक 
समय आधे भूमण्डल में विख्यात थे, मेकॉले को ऐसा लगा कि उनके विषय में सुनकर 
अंग्रेजों की लड़कियाँ तक हँसेंगी । 

वास्तव में मैकॉले भूल गया था कि उस समय भी भारत में जहाँ अंग्रेजी शिक्षा 
की माँग थी, प्राच्य भाषाओं के पढ़ने की भी आवश्यकता थी। प्राच्य-पाश्चात्य सभ्यता 
के सम्मिश्रण का वह एक महान्‌ अवसर था जो एक विदेशी शासक के अहुंंकार एवं 
दम्भ तथा अपनी स्वयं की सम्यता के विषय में अधिक आशावादी होने के कारण एक 
दीरधकाल के लिए नष्ट हो गया। वह तो भारत में एक ऐसी जाति उत्पन्न करना चाहता 
था जो “रंग-रूप में तो भारतीय हो किन्तु वेशभूषा, बातचीत, चिन्तन तथा विचारों में 
अंग्रेज हो । वह भारत पर बलात्‌ पाश्चात्य सम्यता भी थोपना चाहता था। सम्भवत: 
मकॉले यह भी भूल गया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें लोगों की आत्मा में इतनी 
गहरी पहुँच चुकी हैं कि उन्हें उखाड़कर फेंकन असम्भव है । मेकॉले पर भारत में 
शिक्षित लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करने का पूर्ण उत्तरदायित्व है ज़ो पाश्चात्य 
शिक्षा में पलकर अपने देश की जनता से बिलकुल अलग हो गया और जिसने अंग्रेजों 
के साथ मिलकर भारतीय जनता का सदा शोषण किया । उसका भारतवासियों को 
अंग्रेज बनाने का स्वप्त भी अधूरा रह गया। सम्भवत: वह इतिहास के इस महान्‌ 
सत्य के विषय में पूर्णतः: अनभिज्ञ था कि इसी प्रकार भारत में अनेक जातियाँ आयीं 
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और उनकी क्षीण धारा यहाँ की सभ्यता के महासागर में सदा के लिए विलीन होकर 
रह गयी । उसके हौसले तो यहाँ तक थे कि भारत की धामिक एकता नष्ट होकर 
खण्डित हो जाय । उसने सन्‌ 836 में एक पत्र में अपने पिता को लिखा था : 

“हमारे अंग्रेजी स्कूल आश्चयंजनक गति से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूलों में 
सभी विद्यार्थियों को स्थान देना कठिन है ।* “हिन्दुओं पर इस शिक्षा का बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजी पढ़कर अपने धर्म में 
सच्चा लगाव रखा हो । मेरा हृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति 
सफल हो जाती है तो 20 वर्ष के भीतर बंगाल के भले घरानों में एक भी मूरतिपुजक 
शेष नहीं रह जायगा । यह सब कुछ बिना धर्म-प्रचार के किचित भी धामिक हस्तक्षेप 
के बिना केवल स्वाभाविक तौर से ज्ञान और विचारों के प्रचार से हो जायगा। मैं 
इसकी सम्भावना से प्रसन्न हूँ | 

इस प्रकार धामिक तटस्थता का दम्भ करने वाला यह अंग्रेज अधिकारी अपने 

आन्तरिक जीवन में एक धर्म के विरुद्ध कलुषित व लज्जाजनक प्रचार कर रहा था । 

इतना सब होते हुए भी मैकॉले ने भारत का कुछ अंशों में हित ही किया । 
उसने भारत में पाश्चात्य विचारों तथा विज्ञानों के फैलाने में सहायता की । जिन 
कारणों से भारत में राजनीतिक जाग्रृति, वैज्ञानिक चेतना तथा आथिक विचारधाराएँ 
प्रस्फुटित हुईं, उनमें अंग्रेजी भाषा के प्रचार तथा मैकॉले को एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया जा सकता है। भारतवासियों ने अंग्रेजी पढ़ी और उससे प्रेरणा लेकर संघर्ष 
किया और उसमें सफलता मिली । किन्तु एक बात समझ में नहीं आती कि जब 
बाइबिल जैसी दुरूह पुस्तक का अनुवाद भारत की प्राय: सभी भाषाओं में हो सकता 
था तो फिर क्‍या यह आवश्यक था कि सरकार के द्वारा उनके विकास-कार्य को सच्चे 
रूप से अपने हाथ में लेने पर भी उनमें अच्छे साहित्य का सृजन नहीं हो पाता ? क्‍या 
ऐसी स्थिति में भी उनका 'गँवारूपन' स्थिर रहता ? वास्तव में देशी भाषाओं के प्रश्न 
को तो टाल ही दिया गया था । संघर्ष तो केवल एक ओर संस्कृत, अरबी और फारसी 
भाषाओं तथा दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा में था । इसमें अंग्रेजी की विजय हुई और देशी 
भाषाओं के विकास के प्रश्न को कम से कम उस समय तो टाल ही दिया गया। 

मेकॉले नहीं जानता था कि उसके विवरणपत्र का इतना महत्त्व बढ़ जायगा । 
किन्तु इतना अवश्य है कि कुछ अशोभनीय परिहासों के अतिरिक्त उसके कुछ संकल्प 
वास्तव में सचाईपूर्ण भी थे । 
लॉड ऑकलंण्ड की शिक्षा-नोति 

लॉर्ड विलियम बैण्टिक के उपरान्त ला ऑकलैण्ड भारत का गवर्नर जनरल 
हुआ । बेण्टिक के चले जाने पर प्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः कुछ आपत्ति उठायी, 
किन्तु ऑकलैण्ड ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सन्तुष्ट कर दिया । उसी समय ऐडम, 
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हौगसस तथा विल्किन्सन इत्यादि शिक्षाशास्त्रियों ने ऐसी भाषाओं के माध्यय का प्रश्न 
उठाया । वे लोग अंग्रेजी को पूर्णतः सारे देश में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में 
नहीं थे क्योंकि इससे जनता तक शिक्षा पहुँचाना सम्भव नहीं था । 

इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए ऑकलैण्ड ने 24 नवम्बर, 839 को 
अपना विवरणपत्र जारी किया । प्राच्य और आंग्ल विवाद को अच्छी प्रकार जाँचने 
के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि कुछ रुपया प्राच्य वादियों को व्यय 
करने के लिए अधिक दे दिया जाय तो वे शान्त हो जायेंगे। अत: उसने संस्कृत और 
अरबी के शिक्षालयों की आथिक सहायता को पूर्ववत्‌ कर दिया ओर आदेश दिया कि 
यह रुपया पहले संस्कृत और अरबी के लिए व्यय किया जाय, बाद में यदि बचे तो, 
अंग्रेजी के लिए । उसने छात्रवृत्तियाँ भी पूर्व॑वत्‌ रखीं तथा आवश्यक प्राच्य पुस्तकों के 
भी छपने की आज्ञा दे दी। इस योजना में 3!,000 रुपये वाषिक का खर्च था, जिसे 
देकर उसने एक झगड़ा समाप्त कर दिया । 

ऑकल॑ण्ड भी शिक्षा छनाई के सिद्धान्त का मानने वाला था। उसने इस सिद्धान्त 
को सरकारी नीति घोषित कर दिया । यह नीति सन्‌ 870 तक चलती रही । 
दूसरी माँग अंग्रेजी के समर्थकों की थी । उसको भी ऑकलेण्ड ने पूरा किया | उसने 
एक लाख से भी अधिक रुपया अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्वीकृत कर दिया ओर अंग्रेजी 
भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानों के प्रचार की व्यवस्था कर दी । 
उसने यह भी कहा कि सरकार के प्रयत्न केवल उच्च वर्ग के लोगों को सर्वोत्तम 
शिक्षा देने के ही होने चाहिए । इसी जोश में आकर उसने जनसाधारण में शिक्षा- 
प्रसार के लिए ऐडम के सुझाव यह कहकर रह कर दिये कि अभी इनके लिए उपयुक्त 
समय नहीं आया है । इसका वर्णन हम आगे करेंगे । उसने अंग्रेजी कॉलेज खोलने की 
योजना बनायी और ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्‍ली में 
कुछ अंग्रेजी कॉलेज खोले । | 

शिक्षा के माध्यम के विषय में ऑकलैण्ड का मत था कि अंग्रेजी ही शिक्षा का 
माध्यम रहे । बम्बई में उस समय कुछ कालेजों में उच्च शिक्षा भी देशी भाषाओं में 
दी जा रही थी और उचित संरक्षण मिलने पर प्रत्येक प्रान्त में उनका विकास हो 
सकता था। इस प्रकार उच्च शिक्षा जनता तक पहुँच सकती थी, किन्तु दुर्भाग्यवश 
यह प्रश्न टाल दिया गया । ऑकलेण्ड ने कह दिया कि इस समय तो समस्त बंगाल 
में अंग्रेजी तथा बम्बई में देशी भाषाओं के परीक्षण चल रहे हैं, उनकी और अधिक 
परीक्षा होनी चाहिए। खेद है कि वह भारत के लिए देशी भाषाओं का महत्त्व नहीं 
समझ सका | वास्तव में जनसाधारण में शिक्षा-प्रसार तथा देशी भाषाओं तथा 
विज्ञानों की उन्नति अंग्रेजों की राजकीय नीतियों के विरुद्ध थी, अत: ऑकलैण्ड ने भी 
उसी नीति को अक्षुण्ण रखा । इसके अतिरिक्त बंगाल प्रान्त का प्रभाव शेष प्रान्त पर 
हो जाने के कारण उन्हें भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी अपनाने के लिए विवश होना 
पड़ा । जन-शिक्षा को इससे बड़ा आघात लगा । 
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ऐडम योजना तथा उसकी अस्वीकृति 

हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐडम की नियुक्ति बंगाल में देशी शिक्षा की अवस्था 
की जाँच-पड़ताल करने के लिए हुई थी और इस सम्बन्ध में उसने तीन प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किये थे । वह एक सच्चा व्यक्ति था और अन्‍्तरात्मा से भारत में शिक्षा-प्रचार 
द्वारा देश का कल्याण चाहता था। कूटनीतिक हितों से उसकी शिक्षा-नीति मुक्त 
थी । अतः देश की शिक्षा के विषय में उसने कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव रखे । 

पहली बात तो यह थी कि वह जन-शिक्षा में विश्वास करता था, फलत: 'शिक्षा 
छनाई के सिद्धान्त! का उसने घोर विरोध किया, जिसके अनुसार केवल. उच्च वर्ग को 
ही शिक्षित करने की सरकारी योजना थी । उसने कहा कि “छोटे बच्चों को केवल 
वर्णमाला सीखने के लिए उच्च कालेजों में नहीं भैजा जा सकता । किसी भवन का ऊपरी 
भाग ऊँचा तथा हढ़ बनाने के लिए उसकी नींव चौड़ी तथा गहरी होनी चाहिए । 

दूसरे, उसने भारत के प्रचलित देशी स्कूलों को अत्यन्त उपयोगी बताया। उसकी 
धारणा थी कि सरकार को उन्हीं स्कूलों को संरक्षण देना चाहिए। वही स्कूल देश 
की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति दीघंकाल से करते चले आ रहे थे। अतः 
किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा-योजना को सफल बनाने के लिए देशी स्कूलों की उन्नति करनी 
चाहिए । ये स्कूल उस नींव के समान थे जिस पर हमें भवन-निर्माण करना था। 
“अतएव शिक्षा-विकास की सभी योजनाएँ जिन्हें सफल व स्थायी बनाना है, इन्हीं 
देशी स्कूलों पर आधारित होनी चाहिए जो दीघेकाल से चले आ रहे हैं, लोगों के 
विचारों के अनुरूप हैं तथा उनमें सम्मान व श्रद्धा का संचार करते हैं ।९ इसके लिए 
ऐडम ने सिफारिश की कि “प्रचलित देशी स्कूल नीचे से लेकर ऊपर तक हर प्रकार की 
शिक्षा के एकमात्र साधन हैं, जिनके द्वारा जनता का चरित्र ऊँचा उठाया जा सकता 
है। यदि इन स्कूलों को इस उद्देश्य की पूति के लिए काम में लाया जायगा तो यही 
सब से सादा, सुरक्षित, स्वव्यापी, मितव्ययी एवं सब से अधिक प्रभावशाली योजना 
होगी जिसके द्वारा शिक्षा के विषय में भारतवासियों के मस्तिष्क को जागृत किया जा 
सकता है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है ।” 

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐडम ने एक योजना भी प्रस्तुत की । योजना में 
सुझाव दिया गया कि इसके अनुसार पहले परीक्षण के लिए केवल कुछ जिले चुन लिये 
जाये जहाँ शिक्षा की पूर्ण पड़ताल की जाय । फिर शिक्षकों तथा बालकों के लिए 
देशी भाषाओं में पुस्तकें तैयार करायी जायेँ और एक जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त 
कर दिया जाय जो सम्पूर्ण प्रगति का निरीक्षण करे । इसके उपरान्त शिक्षकों के लिए 
नार्मल स्कूल स्थापित कर दिये जायें तथा उनमें अच्छी पुस्तकें वितरित की जायेँ और 
उन्ही के आधार पर बच्चों को पढ़ाने.का आदेश दिया जाय । तत्पश्चात शिक्षकों की परीक्षा 


0 44०05 76707, 97. 357-58. 
04, 9. 349-50. 


]66 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


भी ली जाय और अन्त में शिक्षकों की आय स्थिर कर दी जाय जिससे वे ग्रामीण बच्चों 
को पढ़ाने के लिए गाँवों में बस जायेँ । इसके लिए सरकार कुछ भूमि-दान इत्यादि दे । 
इस योजना का मैकॉले ने घोर विरोध किया, जो अपने हृदय में कुछ भेद तथा 
मस्तिष्क में एक भिन्न योजना छिपाये बैठा था। उसने इस पर बड़ी बुरी रिपोर्ट दी, 
परिणामतः जब यह लॉड ऑकलैण्ड के समक्ष रखी गयी तो उसने इसे रह कर दिया। 
समिति ने इस योजना को अव्यावहारिक समझा । ऐडम को सरकार के इस रवंये से 
'इतना खेद हुआ कि उसने तत्काल ही त्यागपत्र दे दिया । इस प्रकार जन-शिक्षा के 
विकास का एक और अवसर जाता रहा । 
शिक्षा छनाई का सिद्धाप्तः 
]9वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही अंग्रेज शासकों ने अनुभव कर लिया था कि 
भारत में केवल उच्च वर्ग को ही अपनाया जाय और जन-समूह को अन्धकार में रखा 
जाय, अतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को भी इसी प्रकार रखा। सन्‌ 827 में 
कम्पनी के संचालकों ने भी इसी प्रकार के आदेश दिये और 835 में मेकॉले ने भी 
कहा कि “बरतंमान समय में हमें ऐसे वर्ग को उत्पन्न करता चाहिए जो हमारे तथा 
जनता के बीच विचार-वाहक बने; ऐसा वर्ग जो रंग-रूप में भारतीय किन्तु रुचि, 
विचार, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। इन्हीं लोगों का कार्य यह होगा कि वे देशी 
भाषाओं को परिष्कृत तथा सम्पन्न करके जनता तक ज्ञान पहुँचाने के योग्य बनायेंगे। 
3| जुलाई, 837 को मेकॉले ने पुनः लिखा : 
“वर्तमान ससय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा 
' देना नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण है जो इसके उपरान्त, जैसी 
हम आशा करते हैं, अपने देशवासियों में उस शिक्षा के जो हमने उन्हें दी है, कुछ अंशों 
को वितरित कर सके । यदि हम शिक्षित बंगालियों का एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं 
तो स्वाभाविक रूप से बिना किसी उम्र परिवर्तन के ही वे क्रमशः वर्तमान अयोग्य 
शिक्षकों की जगहों पर आकर उन्हें स्थानच्युत कर सकेंगे ।* 
वास्तव में इस प्रसिद्ध सिद्धान्त का अभिप्राय था कि “जन-समूह में शिक्षा ऊपर 
से टपकायी जाय । बूंद-बंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा 
नीचे बहे जो समय पाकर एक चौड़ी तथा विशाल धारा में परिवर्तित हो जाय और 
जाकर शुष्क विशाल मंदानों का सिंचन करे |? “बंगाल लोक शिक्षा समिति' ने भी 
सन्‌ 839 में कहा था कि “हमारे प्रयास सर्वप्रथम उच्च तथा मध्यम व की शिक्षा 
पर केन्द्रित रहने चाहिए; इन्ही विद्वानों के द्वारा ग्रामीण शिक्षालयों में सुधार होगा और 
शिक्षा के लाभ उन सभी को मिल जायेंगे. जो नि्घेनता के कारण अभी वंचित हैं । 
8 बुक शाफवााणा व॥ठाए ० ६0प्ट४ा०णा. 
१  ॥बबटबा॥ाबए5 मअधीब्रारए, तुए०/९८0 एए [7 टली ॥ :4॥८4/07 यह ॥74ं५, 
9. 60, (४८७ ४०7४ (95]). 
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इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को भी यही आशा थी कि यदि कुछ उच्च 
वर्ग के सवर्ण हिन्दुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जाय तो ये जन-समूह तक 
पहुँचकर ईसा के सिद्धान्तों का उनमें प्रचार कर सकेंगे । यही कारण था कि उन्होंने 
अंग्रेजी स्कूलों का जोरदार समर्थन किया, किन्तु भारतीय बालकों ने उन स्कूलों में 
शिक्षा के लिए प्रवेश कराया था, न कि धर्म के लिए। धर्म तो उनके ही देश में 
पर्याप्त था । अतः उन्होंने धर्म-परिवर्ततन नहीं किया । यहाँ तक कि बहुधा बाइबिल 
की कक्षाएँ सूनी पड़ी रहती थीं | कुछ पिछड़ी जातियों के बालक, जैसे हरिजन इत्यादि 
और कुछ अनाथ तथा ईसाइयों के बालक अवश्य बैठे रह जाते थे । 
आलोचना 

इस प्रकार शिक्षा छनाई के सिद्धान्त द्वारा जो यह कल्पना सरकारी क्षेत्रों में 
कर ली गयी कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाने से वे लोग अपना ज्ञान निम्न वर्गे 
तथा जन-समूह को देकर शिक्षित कर देंगे, वह व्यर्थ जान पड़ी । वस्तुतः जो उच्च वर्ग 
के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, वे अपने स्वार्थों के लिए करते थे और उच्च पदों पर 
आसीन होकर जनता से तो पहले से भी अधिक दूर हो जाते थे । 

दूसरे, इस सिद्धान्त को देश में लागू करके अंग्रेजों ने हमारे देश में एक ऐसे 
शिक्षित वर्ग को जन्म दे दिया जो अपने ही देश में अपने को अजनबी समझने लगा। 
अधिकांश में इन लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता था । गरीबों से ये सम्पर्क 
नहीं रखते थे । दैनिक कार्यों में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते तथा अफसरी 
अभिमान में कहीं-कहीं पर जनता के साथ अत्याचार भी करते थे । ब्रिटिश शासन के 
प्रारम्भ में ही शिक्षा का सुअवसर मिलने से इन लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की 
परम्परा पड़ गयी और परम्परागत यही लोग धनवान बनने तथा उच्च सरकारी पदों 
पर नियुक्त होने लगे | यहाँ तक कि यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि इनमें 
से अधिकांश भारत में विदेशी शासकों के स्तम्भ के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलनों का 
विरोध करते रहे । किन्तु इसके विपरीत, यह भी सत्य है कि अन्ततोगत्वा यही शिक्षित 
मध्यम वर्ग था जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में सेभाली और 
विदेशी शासन को नष्ट करने में जन-समूह का नेतृत्व किया । किन्तु मेंकॉले की वह 
अभिलाषा अंशत: अवश्य पूरी हो गयी कि वह रंग-रूप से भारतीय किन्तु आचार- 
विचार में अंग्रेज उत्पन्न करने में सफल हुआ । 

ऐडम ने भी इस सिद्धान्त का विरोध करके देशी स्कूलों में जनता की शिक्षा की 
व्यवस्था कराने का प्रयास किया, किन्तु शासकों के समक्ष उसकी एक भी नहीं चली । 
क्रमश: इस सिद्धान्त की व्यथंता प्रमाणित होती गयी और अन्त में यह विस्मृति के 
अंक में विलीन हो गया। लगभग सन्‌ 870 तक भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में इस 
सिद्धान्त की छाया पड़ती रही । 
शिक्षा-प्रगति (सन्‌ !835-53) 

बंगाल--सरकारी नीति के कारण अब अंग्रेजी का प्रचार बहुत बढ़ गया था। 
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सन्‌ 835 में समिति के अन्तगंत 4 स्कूल थे और वर्ष के अन्त तक 6 और खोल 
दिये गये । इतने ही स्कूल सन्‌ 836 में खुलवाये गये । यहाँ तक कि सन्‌ 837 
तक समिति के अन्तर्गत 48 स्कूल हो गये जिनमें 596 विद्यार्थी पढ़ते थे। ऑकलैण्ड 
ने सारे प्रान्त को 9 भागों में विभक्त कर दिया तथा प्रत्येक जिले में 'जिला स्कूल' स्थापित 
कर दिये। सन्‌ 840 में बंगाल में ऐसे 40 स्कूल थे । इनमें हुगली कॉलेज बहुत 
प्रसिद्ध था जो हाजी मुहम्मद मुहसिन के दान के द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार 
शिक्षा का विकास होता जा रहा था, यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ गयी कि संस्कृत- 
अरबी के स्कूलों में छात्रवृत्ति देने पर भी बालक नहीं जाते थे, जबकि अंग्रेजी स्कूलों में 
फीस देने पर भी जगह नहीं मिलती थी । 

सन्‌ 84 में 'लोक शिक्षा समिति” भंग कर दी गयी जो लगभग 20 वर्ष से 
इस क्षेत्र में काये कर रही थी | अतः: सन्‌ 842 में इसके स्थान पर 'शिक्षा परिषद्‌ ! 
की स्थापना की गयी । इसी प्रकूर की परिषद्‌ बम्बई और मद्रास में भी बनीं ! 

सन्‌ 844 में लॉड हाडिग्ज ने एक घोषणा की जिसका प्रभाव शिक्षा पर ऐसा 
पड़ा कि आज तक यथावत्‌ बना हुआ है। उसने कहा कि “सरकारी नौकरियों के 
लिए ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जायगी जिन्होंने इस प्रकार स्थापित अंग्रेजी 
स्कूलों में शिक्षा पायी हो । उसने दफ्तरों के छोटे- छोटे पदों के लिए भी इसी प्रकार 
के आदेश कर दिये। इस प्रकार के आदेशों का यह प्रभाव पड़ा कि सारे भारत में 
शिक्षा का उद्देश्य सरकारी पदों की प्राप्ति करना हो गया। उच्च पदों की संख्या 
इतनी नहीं थी जहाँ सभी शिक्षित भारतीयों की खपत हो सके । परिणामत: बहुत-से 
लोग दफ्तरों के कल या बाबू बनने पर विवश हुए। इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का 
उद्योग-धन्धों व कृषि के उद्यमों में अभाव रहने लगा । यह बुराई आज भी यथावत्‌ 
बनी हुई है । 

इसी दौरान मिशनरियों ने भी प्रयत्न जारी रखे। सन्‌ 853 में सम्पूर्ण 
बंगाल में इनके 22 अंग्रेजी स्कूल हो गये । कुछ व्यक्तिगत स्कूल भी खुले क्योंकि शिक्षा 
की मांग बढ़ रही थी और सरकारी अंग्रेजी स्कूल उसके लिए पर्याप्त नहीं थे । किन्तु 
इन स्कूलों को कोई सहायक नहीं दी गयी । 

सन्‌ 845 में 'शिक्षा परिषद्‌ ने कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय स्थापित 
करने का प्रस्ताव भी रखा, किन्तु डाइरेक्टरों ने उसे 'असामयिक' कहकर टाल दिया। 

उस समय प्राथमिक. शिक्षा का पतन हो रहा था । लॉड हाडिग्ज ने इस ओर 
ध्यान दिया और सन्‌ 844 में प्राथमिक शिक्षा के लिए 0] स्कूल खुलवाये । प्रत्येक 
स्कूल में लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, बंगाल तथा भारत का इतिहास पढ़ाने के 
लिए एक-एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया । शिक्षकों के लिए सन्‌ 847 में एक 
नार्मल स्कूल खोल दिया गया । प्राथमिक स्कूलों में एक आना प्रति माह फीस भी 
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लगा दी गयी । किन्तु ये स्कूल अधिक दिनों तक न चले । सन्‌ 850 में केवल 26 
स्कूल बच रहे । लॉर्ड डलहौजी ने भी प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ प्रयत्न किये । 
उसने ऐडम योजना में कुछ परिवर्तन करके आगरा प्रान्त में निरीक्षण के अनुरूप देशी 
स्कूलों को प्रोत्साहन देने की चेष्टा की । शिक्षा-अनुदान भी दिये । किन्तु सन्‌ 854 
तक केवल 33 सरकारी प्राथमिक स्कूल बन सके जिनमें 400 बच्चे पढ़ते थे। 

डलहौजी शिक्षा में रुचि लेता था । उसने सन्‌ 844 में हिन्दू कॉलेज, कलकत्ता 
में इन्जीनियरी की कक्षा खोली। उसने स्त्री-शिक्षा के लिए भी प्रयास किया । 
सन्‌ 82] से जब श्रीमती विल्सन ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था, इस 
दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ । सन्‌ 849 में श्री ड्रिकवाटर बैथ्यून ने स्त्री-शिक्षा में 
रुचि दिखायी और कलकत्ता में एक स्कूल खोला । 

उसी समय शासन-यन्त्र में एक परिवर्तेन हुआ। सन्‌ 843 में शिक्षा-संस्थाएँ एक 
नये बने हुए प्रान्त (उत्तर-पश्चिम प्रान्त) को, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, हस्तान्तरित 
कर दी गयीं । इसी समय 'शिक्षा परिषद्‌ ने भी बहुत उन्नति की। सन्‌ 843 में 
इसने पाठय-पुस्तकों में सुधार किया तथा योग्य शिक्षक उत्पन्न किये। सन्‌ 843 में 
स्कूल तथा कालेजों के लिए शिक्षा-निरीक्षक नियुक्त किये गये । सन्‌ 852 में इसने 
प्राथमिक शिक्षा को भी अपने हाथ में ले लिया और सन्‌ 843 से 852 तक इनकी 
संख्या 28 से 5! तथा विद्यार्थियों की संख्या 4632 से 3,67 कर दी । 854 
में इसके अन्तगंत 5 अंग्रेजी कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, 3 प्राच्य कॉलेज तथा 47 
अंग्रेजी स्कूल थे । सन्‌ 854 में इन सब का व्यय. 5 लाख 94 हजार 500 रुपये था । 

यहाँ शिक्षा के माध्यम के विषय में भी दो शब्द कहना वांछनीय है । बम्बई में 
तो यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद हो गया था । बंगाल में भी यह प्रश्न उठा। श्री के० एम० 
बनर्जी तथा डा० बैलेण्टाइन जैसे विद्वानों ने मातृभाषा के लिए सिफारिश की, किन्तु 
+५ज शासकों के सम्मुख किसी की भी न चली और इस प्रकार मातृभाषा का बहिष्कार 
कर अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखा गया । 

बम्बई--बम्बई में 'भारतीय शिक्षा समाज ने अच्छा काम किया था, किन्तु 
सन्‌ 840 में इसे भंग करके 'शिक्षा बोर्ड! बना दिया गया । 'बम्बई भारतीय शिक्षा 
समाज' ने ।8 वर्ष के अपने जीवन-काल में 4 अंग्रेजी स्कूल तथा !5 जिला प्राथमिक 
स्कूल स्थापित किये थे जिनमें मातृभाषा के माध्यम के द्वारा लिखना, पढ़ना, दशंन, 
बीजगणित, ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति का शिक्षण दिया जाता था। वास्तव में यह 
पाठ्यक्रम आधुनिक माध्यमिक स्कूलों के समान था, किन्तु बम्बई में इनका उद्देश्य 
मातृभाषा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था । | 

इनके अतिरिक्त सरकार पूना संस्कृत कॉलेज, एलफिन्स्टन इन्स्टीट्यूट तथा 
पुरन्दर ताल्‍्लुका में 63 प्राइमरी स्कूल भी चला रही थी। ये पुरन्दर स्कूल इस ताललुका 
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के सहायक कलक्टर शॉटेरीड ने देशी पाठशालाओं के आधार पर स्थापित किये 
थे, जहाँ लिखना-पढ़ना और हिसाब की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। इनके शिक्षक 
सरकारी कर्मचारी समझे जाते थे | रुपये के अभाव में समाज का कार्य मन्द गति से 
अवश्य चला, किन्तु सन्‌ 840 तक कुल मिलाकर यह व5 प्राथमिक स्कूलों का भी 
संचालन करता रहा । यद्यपि इसने कुछ अंग्रेजी स्कूलों का भी संचालन किया, तथापि 
प्रधानत: यहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रहा, क्योंकि इसके अनुसार जन-समूह 
तक पाश्चात्य ज्ञान को पहुँचाने के लिए मातृभाषा ही सर्वोत्तम माध्यम था । 

शिक्षा बो्डं--सन्‌ 840 में नये शिक्षा बोर्ड ने कार्यभार सैभाला और 857 
तक बड़ी योग्यतापूर्वक उसका सम्पादन किया । इस बोड्ड में सभापति के अतिरिक्त 6 
सदस्य और होते थे जिनमें 3 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज' के प्रतिनिधि तथा 3 
सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते थे । इस बोड्ड ने शिक्षा समाज की नीति को ही 
कायम रखा तथा समाज की सभी शिक्षा-संस्थाओं को अपने अधिकार में कर लिया । 
सन्‌ 842 में इसने प्रान्त को तीन भागों में विभक्त करके प्रत्येक को एक यूरोपीय 
शिक्षा निरीक्षक तथा भारतीय उप-निरीक्षक के अधिकार में कर दिया । इसने कुछ 
नये नियम भी बनाये जो । जून, 843 से लागू कर दिये गये । बोर्ड ने सन्‌ 842 
में प्रान्त में स्कूलों की गणना भी करायी तथा ऐडम योजना का प्रयोग करना चाहा, 
किन्तु यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी, क्‍योंकि पाश्चात्य ज्ञान-पिपासा लोगों में 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । अतः बोर्ड ने देशी स्कूलों की अवहेलना की और 
उन्हें बन्द करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया । 

शिक्षा का साध्यम--शिक्षा के माध्यम की ओर से बम्बई प्रान्त ने एक साहसपूर्ण 
नीति को अपनाया। जबकि बंगाल में प्राच्य और पाश्चात्य भाषाओं का संघर्ष चल 
रहा था, बम्बई ने स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम रखा । अंग्रेजी तथा संस्कृत 
को भी उचित स्थान दिया गया। वास्तव में बम्बई में मातृभाषा तो शिक्षा का 
माध्यम थी और उसमें उच्च ज्ञान भी दिया जाता था, किन्तु संस्कृत 'क्लासिकल' 
भाषा के रूप में तथा अंग्रेजी आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ायी जाती थी। पाश्चात्य 
ज्ञान को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया था । इसके अतिरिक्त बम्बई ने 'शिक्षा 
छनाई के सिद्धान्त' की अवहेलना करके जनसमूह में शिक्षा का प्रसार किया । 

किन्तु सन्‌ 843 में सर पैरी के शिक्षा बोर्ड का सभाषति नियुक्त हो जाने की 
अशुभ घटना ने इस प्रान्त में भी शिक्षा-जगत में एक गन्दी राजनीति का सूत्रपात कर 
दिया । सर पैरी उच्च वर्ग को शिक्षा देने का पक्‍का हिमायती था और मैकॉले तथा 
ऑकलण्ड से प्रेरणा लेता था। उसने आँख मींचकर अंग्रेजी भाषा का पक्ष लिया। 
उसने कहा कि देशी भाषाओं में अंग्रेजी ग्रन्थों का अनुवाद व्यर्थ तथा खर्चीला होता 
है | जनता में अंग्रेजी की माँग है और हमारी सरकारी नीति भी अंग्रेजी का प्रचार 
करना है । ऐसी स्थिति में अंग्रेजी ही बम्बई में शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए । इन 
प्रश्नों को लेकर शिक्षा बोडे में दो दल हो गये । पैरी ने दो यूरोपियनों को साथ लेकर 
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अंग्रेजी दल बनाया । उधर बम्बई इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल जविस ने 
तीन भारतीयों के साथ मातृभाषा दल का निर्माण किया। श्री जविस ने कहां-- 
“साधारण शिक्षा का प्रसार उस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं किया 
जा सकता जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क भलीभाँति परिचित है।'' अतः इसे मैं अपना 
महान कतंव्य समझता हूँ कि मातृभाषा का प्रसार करू । * यदि लोगों के साहित्य को 
रक्षा करनी है तो यह उनका स्वयं का साहित्य ही होना चाहिए । साहित्य का विपय 
अधिकांश में पाश्चात्य भले ही हो किन्तु इसका देशी विषय से तादात्म्य हो जाना 
चाहिए और उसका स्वरूप एशियाई होना चाहिए ।2९ 

यह संघर्ष सन्‌ 848 तक चलता रहा, अन्त में स्थानीय सरकार ने 5 अप्रैल, 
948 को अपनी आज्ञा जारी कर दी जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि प्राथमिक 
तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा तथा उच्च कॉलेज शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा 
माध्यम रहेगी। केद्वीय सरकार के आदेशों के अनुसार अंग्रेजी का इस प्रान्त में भी 
प्रभुत्व बढ़ने लगा । 

इस प्रकार पैरी के समय में बम्बई में देशी शिक्षा की अवहेलना हुई और अंग्रेजी 
स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गयी । बड़े-बड़े केन्रों में नये अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना 
की गयी तथा अहमदाबाद में लड़कियों के एक स्कूल को भी सहायता दी गयी । 
सन्‌ 85। में पूना संस्कृत कॉलेज तथा पूना अंग्रेजी स्कूल को मिलाकर “'पूना कॉलेज 
बना दिया गया जो आगे चलकर “डकन कॉलेज' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसमें 
नार्मल विभाग भी जोड़ दिया गया । इसके अतिरिक्त सन्‌ 852 में जिला स्कूलों को 
ग्राण्ट-इन-एड' देने के लिए सरकारी आदेश हुए, तथा गाँवों में भी सरकार ने स्कूलों 
को सहायता देकर उच्च शिक्षा के स्कूल खुलवाने का प्रयत्न किया | परी के भारत 
छोड़ने पर देशी शिक्षा की भी उन्नति हुई। सन्‌ 854 में सरकार ने ग्रामीण स्कूलों 
के अध्यापकों का आधा वेतन देना स्वीकार कर लिया और शेष व्यय गाँव वालों पर 
डाल दिया । इस प्रकार बम्बई में इस दौरान सन्‍्तोषजनक प्रगति रही । 

मद्रास--सन्‌ 833 से 853 तक मद्रास की शिक्षा-प्रगति की कहानी अत्यन्त 
दुखपूर्ण है । इस दोरान सरकार की नीति बड़ी अस्थिर रही। व्यक्तिगत प्राथमिक 
स्कूलों की सहायता बन्द कर दी गयी थी और देशी स्कूलों को भी कोई प्रोत्साहन 
नहीं दिया गया । मुनरो के द्वारा स्थापित जिला तथा तहसीली स्कूलों को सन्‌ 836 
में बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर मद्रास में अंग्रेजी कॉलेज तथा कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी स्कूल खोल दिये गये । सन्‌ 84 में मद्रास में एक 
हाई स्कूल भी स्थापित कर दिया गया । बंगाल की शिक्षा के लिए लिखे हुए मैकॉले 
के विवरणपत्र का प्रभाव यहाँ भी हो गया था। फलत: इस प्रान्त में भी मातृभाषा 
स्कूलों का भाग्य-सितारा डूब गया। केन्द्रीय सरकार की ओर से मद्रास सरकार को 
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आदेश मिले कि देशी शिक्षा से हटाकर सम्पूर्ण शिक्षा-अनुदान उच्च अंग्रेजी शिक्षा पर 
व्यय किया जाय । फलत: अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा उच्च पाश्चात्य शिक्षा की 
उन्नति होने लगी । 

मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव हुआ, किन्तु उसके लिए 
समय अभी उपयुक्त नहीं समझा गया, केवल सन्‌ 84। में हाई स्कूल विभाग तथा 
सन्‌ 852 में कॉलेज विभाग खोल दिया गया । विश्वविद्यालय बोर्ड की अपेक्षा एक 
शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना कर दी गयी जो सन्‌ 847 में शिक्षा बोर्ड में बदल दी 
गयी । शिक्षा बोर्ड को एक लाख रुपये की धन-राशि दे दी गयी, जिसमें से दो अंग्रेजी 
स्कूल---एक सन्‌ 853 में कडलर में तथा दूसरा सन्‌ 8 55 में राजमहेन्द्री में--स्थापित 
किये गये । प्राथमिक शिक्षा के लिए भी 20 हजार रुपये सुरक्षित कर दिये गये । 

व्यक्तिगत प्रयासों में ईसाई मशीनरियों तथा पच्चयप्पा का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । मिशनरियों ने प्रारम्भिक शिक्षा को इस काल में बड़ा प्रोत्साहन दिया । 
उनके प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए सन्‌ 854 के आज्ञापत्र में कहा गया है कि 
मद्रास में जहाँ सरकार के प्रयत्न सन्‍्तोषजनक नहीं रहे वहाँ ईसाई धर्म-प्रचारकों ने 
तामिल शिक्षा का प्रचार किया। 

उत्तर-पश्चिम आगरा प्रान्त--सन्‌ 842 में भारत सरकार ने उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश आगरा व अवध की सभी शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध बंगाल सरकार से हटाकर 
प्रान्तीय सरकार के अधिकार में कर दिया । उस समय तक यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के 
कुछ स्कूल स्थापित हो घुके थे जिनमें आग्रा, दिल्‍ली तथा बनारस के कॉलेज प्रमुख 
थे। प्रारम्भ से ही इस प्रान्त ने एक भिन्न नीति को अपनाया जिसके अनुसार 'शिक्षा 
छनाई के सिद्धान्त' को ठुकराकर मातृभाषा में शिक्षा देने का निश्चय हुआ । 

सन्‌ 843 में जेम्स टॉमसन, जो भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के 
प्रव्तेक माने जाते हैं, यहाँ के गवरनर नियुक्त हुए । सन्‌ 845 में उन्होंने जिलाधीणों 
के नाम आदेश जारी करके शिक्षा की पड़ताल करायी और उसके साथ ही ऐडम 
योजना के आधार पर जन समूह की प्राथमिक शिक्षा के लिए नवीन योजना बतायी । 
उन्होंने ज्ञात किया कि प्रान्त में अंग्रेजी मिशनरी स्कूलों को छोड़कर हर प्रकार के 
केवल 7966 स्कूल थे जिनमें प्रान्त के 20 लाख लड़कों में से केवल 70,826 लड़के 
पढ़ते थे, अर्थात्‌ प्रान्त में 3:7 प्रतिशत साक्षरता थी । 

नवम्बर 846 में टॉमसन ने भारत सरकार के समक्ष एक विस्तृत योजना 
रखी जिसका उद्देश्य वनक्यूलर शिक्षा का पुनसंगठन था। इस योजना के अनुसार 
200 घरों वाले प्रत्येक गाँव में एक स्कूल स्थापित करने और अध्यापकों के वेतन के 
लिए जागीरें लगा देने का प्रस्ताव किया । संचालकों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया, अतः टॉमसन को अप्रैल 848 में दूसरी योजना प्रस्तुत करनी पड़ी जो स्वीकृत 
कर ली गयी । इसके अनुसार देशी स्कूलों का सुधार किया गया और आदर्श तहसीली 
स्कूल खालने की योजना बनी। इस स्कूल के लिए 0 रुपये से 20 रुपये प्रति 
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माह का एक प्रधान अध्यापक रखा गया । पाठथक्रम में हिन्दी-उर्दू, लिखना, पढ़ना 
तथा हिसाब के साथ-साथ इतिहास, भूगोल तथा ज्यामिति रखे गये । इन स्कूलों के 
लिए सन्‌ 850 में 50 हजार रुपये वार्षिक देना स्वीकृत हुआ । सन्‌ 853 में 
इनमें विद्याथियों की संख्या पाँच हजार थी । ये मिडिल स्कूलों के समान थे । सर्वप्रथम 
यह योजना आठ जिलों--बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, मथुरा, मेनपुरी, अलीगढ़, 
फरु खाबाद तथा इटावा--में चलायी गयी । इन जिलों के विजिटर जनरल स्टुअर्ट रीड 
थे, जो मैनपुरी के जिलाधीश थे । इन्होंने आठ जिलों में पड़ताल करायी जिसमें 50 
कस्बे, 4,572 गाँव और 327 स्कूल थे जिनमें 27,853 विद्यार्थी थे । इन स्कूलों 
में से बीस स्कूलों में अंग्रेजी भी पढ़ायी जाती थी । 

इन स्कूलों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गयी जिसके अनुसार आठ जिलों 
के लिए एक विजिटर जनरल जिसे ।,000 रुपया मासिक वेतन मिलता था, प्रत्येक 
जिले के लिए एक जिला विजिटर तथा उसके नीचे परगना विजिटर रखे गये। परगना 
विजिटर को 20-40 रुपये मासिक मिलते थे । इनका काम देशी स्कूलों का निरीक्षण 
करना तथा लोगों को 'सलाह, सहायता तथा प्रोत्साहन देना था । 

हलकाबन्दी स्कूल--तहसीली स्कूलों की स्थापना के अतिरिक्त देशी शिक्षा के 
विकास के लिए एक साधन और सोचा गया जो 'हलकाबन्दी स्कूल के नाम से विख्यात 
है। सन्‌ 85 में मथुरा के कलक्टर अलेक्जेण्डर ने एक योजना बनायी । उन्होंने 
एक परगने को लिया और उसकी मालगुजारी तथा जनसंख्या को लेकर शिक्षा-योग्य 
बच्चों की संख्या तथा उन पर होने वाले व्यय के आँकड़े निकाल लिये और क्योंकि 
धन के अभाव में प्रत्येक गाँव में स्कूल खोलना असम्भव था, अतः कुछ गाँवों का एक- 
एक हलका या क्षेत्र बना लिया गया और उसके केन्द्र में एक स्कूल स्थापित कर दिया 
गया, जिससे प्रत्येक गाँव से यह स्कूल दो या ढाई मील से अधिक दूर न पड़े । ये 
स्कूल प्रारम्भिक शिक्षा के लिए थे । इन स्कूलों के खर्च के लिए जमींदारों से उनकी 
मालगुजारी का एक प्रतिशत लिया गया । शीघ्र ही यह योजना सात अन्य पड़ोसी 
जिलों में फैल गयी और सन्‌ 854 तक स्कूलों की संख्या 758 हो गयी जिसमें 
7,000 बालक पढ़ते थे। कुछ समय बाद यह योजना बंगाल में भी चालू की गयी । 

उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस प्रान्त ने प्रगति की । सन्‌ ।854 तक आगरा, 
दिल्‍ली तथा बनारस के सरकारी कालेजों के विद्याथियों की संख्या 976 हो गयी । सन्‌ 
]8 52 में सेण्ट जौंस कॉलेज, आगरा की नींव पड़ी और उसी वर्ष आगरा में एक नाल 
स्कूल भी खुला । सन्‌ 853 में जयनारायण घोषाल स्कूल बनारस कॉलेज बना दिया 
गया । इस प्रकार सन्‌ 854 तक आगरा प्रान्त में कुल स्कूल चार हजार हो गये जिनमें 
53,000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। सन्‌ 854 के आज्ञापत्र ने भी इस योजना को अन्य 
प्रान्तों में लागू करने तथा योग्य विद्यारथियों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की । 

पंजाब--पंजाब प्रान्त नया ही बना हुआ था । इसकी स्थापना सन्‌ 849 में 
हुई थी । अतः यहाँ शिक्षा की अभी कोई प्रगति नहीं हुई थी । यहाँ पहले से हिन्दी, 
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उर्दू और गुरुमुखी के देशी स्कूल स्थित थे । उर्दू का प्रचार इस प्रान्त में बहुत था 
और अधिकांश हिन्दू बालक भी उर्द पढ़ते थे । सन्‌ 849 में अमृतसर में सरकार ने 
एक अंग्रेजी स्कूल खोला जिसमें हिन्दू, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी और संस्कृत पढ़ायी 
जाती थी । लाहौर में भी शिक्षा ने प्रगति की । लड़कियों में भी यहाँ शिक्षा का प्रचार 
था । बाद में आगरा प्रान्त की भाँति 4 नामल स्कूल, 60 तहसीली स्कूल, लाहौर में एक 
कॉलेज खोलने तथा एक विजिटर जनरल नियुक्त करने, एवं 8 जिलों तथा 50 परगना 
विजिटरों की नियुक्ति की प्रार्थना की गयी जो जून, 854 में स्वीकृत हो गयी । 
उपसंहार 

इस प्रकार इस युग की समाप्ति के साथ ही साथ लगभग अदुं-शताब्दी से 
चला आने वाला शिक्षा-माध्यम का संघर्ष समाप्त हो गया और भारतीय शिक्षा पूर्णत: 
अंग्रेजी रंग में रेंग गयी । यद्यपि शिक्षा-प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं रही, तथापि कुछ 
निश्चित सिद्धान्तों का प्रस्थापन अवश्य हो गया । उदाहरणत: सरकार को जनता को 
शिक्षित बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा, शिक्षा-निरीक्षण की व्यवस्था हुई 
तथा सरकार को अपनी शिक्षा-नीति खुले रूप से घोषित करनी पड़ी । इसके अतिरिक्त 
शिक्षा छनाई के सिद्धान्त का प्रचार, देशी शिक्षा, प्राच्य तथा मातृभाषाओं की अब- 
हेलना, पाश्चात्य ज्ञान तथा अंग्रेजी का प्रचार, शिक्षा में राज्य द्वारा धामिक तटस्थता 
की नीति तथा व्यक्तिगत प्रयासों का प्रोत्साहन इत्यादि कुछ इस युग की अन्य विशेषताएँ 
हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर प्रत्येक प्रान्त ने अपने-अपने प्रयत्न जारी रखे और 
अपने-अपने प्रयोग किये । इस युग की समाप्ति तक सरकार को विदित हो गया कि 
देश की शिक्षा के प्रश्न को टाला नहीं जा सकता और उसमें किसी निश्चित योजना 
की आवश्यकता है । शिक्षा के माध्यम तथा प्राच्य-पाश्चात्य विवाद इत्यादि के संघर्ष 
प्रायः समाप्त हो चुके थे। अतः अब सरकार इस बात के लिए सन्नद्ध हो गयी कि भारत 
में शिक्षा की कोई सुविस्तृत योजना बनायी जाय । परिणामस्वरूप, सन्‌ 854 में वुड 
का शिक्षा-घोषणापत्र देश के सम्मुख आया । 


सारांश 

शिक्षा के माध्यम व उद्देश्य इत्यादि को लेकर जो विवाद !9वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में चल पड़ा था वह आगे चलकर और भी अधिक उग्र हो गया। बंगाल के 
शिक्षा-विभाग के सचिव श्री प्रिसेप संस्कृत, अरबी तथा फारसी को शिक्षा का माध्यम 
बनाने के पक्ष में थे । अतः उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये का जो अनुदान शिक्षा 
तथा विज्ञानों के लिए दिया गया है वह संस्कृत इत्यादि एवं भारतीय परम्परागत विज्ञानों 
पर ध्यय किया जाय । 

इसके प्रतिकल पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति के समर्थकों का, जिसमें मेकॉले तथा 
बेण्टिक इत्यादि प्रमुख थे, कहना था कि संस्कृत एवं अरबी-फारसी साहित्य अपर्याप्त 
व अविकसित हैं, उसका कोई आधुनिक उपयोग नहीं । साथ ही इन लोगों का कहना 
था कि भारतीय प्रान्तीय भाषाएँ भी शिक्षा का साध्यम् नहीं बनायी जा सकतों क्योंकि 
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उनमें न कोई साहित्य है और न वे विकसित ही हैं। अतः उनके माध्यम बनाने का 
प्रश्न तो उठता ही नहीं । 

मेकॉले भारतीय शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृति के सम्बन्ध में अपने विशेष विचार 
रखता था। उसकी राय में ये सब गेंवारू तथा अवेज्ञानिक थे । उसने सन्‌ 83 के 
चार्टर की नयी व्याख्या की जिसके अनुसार उसने सिद्ध किया कि शिक्षा-अनुदान 
केवल पाश्चात्य शिक्षा व विज्ञानों के विकास करने पर ही व्यय किया जा सकता है। 
संस्कृत व अरबी पर रुपया खर्च करने को वह धन का वुरुषयोग मानता था। भारत 
के साहित्य, दर्शन, ज्योतिष व चिकित्साशास्त्र को वह झठा समझता था। उसने 
सभी को अपने तकों से प्रभावित कर दिया । इसका परिणाम यह निकला कि भारत 
के तत्कालीन गवनेर जनरल विलियम बंण्टिक ने मेकॉले के मत का समर्थन किया । 
स्वयं बेण्टिक भी यही चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो। अतः 
7 मार्च, 835 को उसने आज्ञा दी कि सारा रुपया अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञानों के 
भारत में प्रचार करने के महान उद्देश्य पर व्यय किया जाय । भविष्य में संस्कृत, अरबी 
व फारसी में कोई पुस्तक न छापो जायें। इस रुपये के बचने पर अंग्रेजों पुस्तकें छापने 
पर व्यय किया जाय । किस्तु साथ ही प्राच्य भाषाओं के स्कूलों को भंग न किया जाय। 

बण्टिक की घोषणा से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति निश्चित हो गयी । 
माध्यम व उद्देश्य इत्यादि का विवाद समाप्त हो गया । 

मंकॉले ने यद्यपि भारतीय साहित्य, धर्म व दर्शन इत्यादि का परिहास उड़ाया 
और उन्हें विकसित होने से रोका, तथापि इतना अवश्य है कि उसने भारत में आधुनिक 
शिक्षा को एक व्यवस्थित रूप दिया ओर पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों का द्वार भारत के 
लिए सदा को खोल दिया । क्‍या ही अच्छा होता यवि भारत की प्रान्तीय भाषाओं को 
उस समय शिक्षा का माध्यम बना लिया जाता किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका ! 

बेण्टिक के चले जाने के उपरान्त प्राच्य शिक्षा-समर्थकों ने कुछ आपत्तियाँ 
उठायीं किन्तु नये गवर्नर लाई आऑकलंण्ड ने उन्हें सन्तुष्ट कर दिया। सन्‌ !839 में 
उसने अपना घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसके अनुसार प्राच्य शिक्षा पर होने वाले 
व्यय को फिर से जारी कर दिया तथा छात्रवत्तियों एवं संस्कृत पुस्तकों के छापने की 
आज्ञा दे दी। शिक्षा का माध्यम उसने अंग्रेजी ही रखा । 

ऐडस पोजना--बंगाल सें ऐडम ने देशी शिक्षा-प्रणाली की जाँच करके तोन 
रिपोर्ट पेश कीं जिनके अनुसार वहाँ सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार करने की सिफा- 
रिश की । दूसरे, उसने भारत के प्रचलित देशी स्कूलों को अधिक उपयोगी बताया और 
उन्हीं के संरक्षण की सिफारिश की । तीसरे, उसने प्रान्तीय शिक्षा को माध्यम रखना 
चाहा । किन्तु मेकॉले ने ऐडेम योजना का घोर विरोध किया, फलतः हसे ऑकलंण्ड ने 
अव्यावहारिक समझकर रहू कर दिया। 

शिक्षा छनाई का सिद्धान्त---इस सिद्धान्त के अनुसार अंग्रेजी सरकार का 
यह विश्वास था कि शिक्षा उच्च वर्ग को ही दी जाय जो सरकार तथा जनता के बीच 
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एक मध्यस्थ विचार-वाहुक बनकर जनसमूह को शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार उच्च 
बरगे में से छठ-छनकर शिक्षा जनसमृह तक पहुँच जायगी । 

मेकॉले, बष्टिक, ऑकलंण्ड तथा अन्य सभी सरकारी अफसरों ते इस सिद्धान्त 
का समर्थंत किया, किन्तु ऐडम ने इसका घोर विरोध किया । जो उच्च वर्ग शिक्षित 
होते गये, वे जनता को शिक्षित करने को अपेक्षा जनता से और दूर होते गये। अतः 
धीरे-धीरे यह सिद्धान्त स्वयं सन्‌ 870 तक समाप्त हो गया । 

सन्‌ 835 से 853 तक अंग्रेजो शिक्षा का प्रचार भारत में हुआ । प्रत्येक 
प्रान्त में अंग्रेजी स्कूलों व कालेजों को स्थापना की गयी । अंग्रेजी में पुस्तकों इत्यादि 
साहित्य छापा गया । बंगाल में अंग्रेजी का जोर रहा किन्तु बम्बई एवं आगरा प्रान्त 
में देशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में जोर दिया गया । परन्तु अन्त में इन 
प्रान्तों में भी अंग्रेजी की विजय हुई । मद्रास में शिक्षा का विकास इस दौरान मन्दा 
रहा । आगरा प्रान्त में टॉमसन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रचार किया । यहाँ हलकाबन्दी 
स्कूलों की स्थापना की गयी ओर कई-कई गाँवों के हलके में एक सकल स्थापित करने 


का प्रयास किया गया। 


॥0 


वुड का शिक्षा-घोबणापत्र 
(सन्‌ 854 ) 





भूमिका 


कम्पनी का आज्ञापत्र प्रति बीस वर्ष उपरान्त बदलता था । इस प्रकार सन्‌ 
]799, 83 और 833 में यह बदल चुका था और प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ 
परिवर्तेत तथा विकास कम्पनी की शिक्षा-नीति में हो जाते थे । अत: जब सन्‌ 853 
में भी आज्ञापत्र को बदलने का अवसर आया तो भारतीय शिक्षा में कुछ स्थायी नीति 
ग्रहण करने की आवश्यकता स्पष्ट प्रकट हो रही थी, अतएवं एक संसदीय समिति 
स्थापित की गयी जिसने भारतीय शिक्षा की प्रगति की जाँच की। इस समिति ने 
ट्रेवेलियन, पैरी, माश्मन, डफ, विल्सन, केमरत तथा सर फ्रेडरिक हैलीडे इत्यादि 
महानुभावों को साक्षी बनाया तथा भारतीय शिक्षा के विषय में उनके वक्तव्य लिये। ये 
सभी सज्जन भारतीय शिक्षा से गहरा सम्बन्ध रखते थे, जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में 
वर्णन कर चुके हैं । इन लोगों ने अधिकारियों को यह बात स्पष्टत: बता दी कि 
भारत की शिक्षा-आवश्यकताओं को टाला नहीं जा सकता और न भारतीय जनता 
को शिक्षित करने में कोई राजनीतिक हानि ही है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप 
सन्‌ 854 में 'बुड का शिक्षा-घोषणापत्र' प्रकाशित हुआ । वुड बोर्ड आँब कण्ट्रोल' 
का प्रधान था, अत: यह आज्ञापत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के हाथों लेखबद्ध हुआ था। बुड 
का शिक्षा-घोषणापत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विशेष महत्त्व रखता है। 
इसके साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नये युग का प्रारम्भ होता है। इसकी प्रमुख 
बातें निम्न हैं : 
आज्ञापत्र की सिफारिशें 


सर्वप्रथम इस आज्ञापत्र में कम्पनी की शिक्षा-नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला 
गया है । इसके अनुसार अन्य उत्तरदायित्वों की अवेक्षा कम्पनी के ऊपर भारतीय शिक्षा 


का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम माना गया है, अत: इसका प्रसार उसका पवित्र कतंव्य है ।' 
7. *#6प0णाए परक्चाए इपज23 ण वाए07470९, 7006 ढक 2ए९ 8 इणाएटा' 
लोडाग ६0 0प्रा बॉट्य07 प्रोच्मा पा 0 ल्तपटबांणा, ॥( 48 ०6 ० ६76 
709 $8८८त 476९3, (0 96 पा€ शाल्था5$ 385 दि. 38 ॥) प$ [९४, 0 20णाटि'- 
8 पए००7 6 ्गाएटढ8 रण पातवा4 052 ए2४ ग0743) थाते गराभश9) 
ण65॥रा898 कराए 409 707 76 इलाटावे तंगिपधंणा एणी प्रडपो द0७6९१2८, 
बाते शाला पाता ग्रावए, पावेल ?-0एक्‍96ल०९, १6#ए८ 07 गला ०07- 
76डांग शा 5४72]970.,”! 
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इसके उपरान्त आज्ञापत्र में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का भी उल्लेख है। वह संस्कृत व 
अरबी की शिक्षा की निन्‍्दा नहीं करता, अपितु उनके थोड़े से ज्ञान को अच्छा समझता 
है। किन्तु अन्त में लॉड मैकॉले की भाँति पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को ही भारतीयों के 
लिए उपयुक्त समझकर कहता है कि “हम यह जोरदार शब्दों में घोषणा करते हैं कि 
जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार करना चाहते हैं उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, 
विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात्‌ संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान है । 

शिक्षा के माध्यम के विषय में प्रथमतः वह यह व्यक्त करता है कि किस 
प्रकार अच्छी पुस्तकों के अभाव में देशी भाषाओं को माध्यम नहीं बनाया जा सका 
और विवश होकर अंग्रेजी माध्यम रखना पड़ रहा है, किन्तु केवल अंग्रेजी को ही 
माध्यम रखना हानिकारक है, अतः इसके समान्तर देशी भाषाओं को भी माध्यम के 
रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।* “इसीलिए हम अंग्रेजी तथा देशी दोनों ही प्रकार 
की भाषाओं की ओर शिक्षा के माध्यम के लिए देखते हैं जिससे वे भी साथ-साथ 
यूरोपीय ज्ञान को फैलाने में सहायक हों। अतः यह हमारी इच्छा है कि भारतीय 
विद्यालयों में वे दोनों ही फलें-फूलें'* 

इस प्रकार कुछ प्रश्नों का सिहावलोकन करने के उपरान्त आज्ञापत्र ने अपनी 
सिफारिशें की हैं, जिनका हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करते हैं । 

() शिक्षा-विभाग--इस आज्ञापत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग 
स्थापित करने की सिफारिश की गयी। यह भी कहा गया कि प्रत्येक प्रान्त में इस 
विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन-शिक्षा संचालक” नियुक्त कर दिया जाय तथा उसकी 
सहायता के लिए अन्य छोटे निरीक्षक नियुक्त किये जायें । 

(2) विश्वविद्यालय--दूसरे, उसने भारत में कलकत्ता, बम्बई और यदि 
आवश्यक हो तो मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की । यह सोचा गया कि 
“भारत में अब विश्वविद्यालयों की स्थापना का वह समय आ गया है जबकि नियमित 
तथा उदार शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय ।'*''''शिक्षा परिषद्‌ ने लन्दन विश्व- 
विद्यालय को आदर्श मानने का प्रस्ताव किया था और हम उससे सहमत हैं ।4 अत: 
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भारत में तीनों विश्वविद्यालयों को लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर जो केवल 
परीक्षा-संस्था थी, स्थापित करने के लिए कहा गया । यह भी कहा गया कि विश्व- 
विद्यालय के लिए “चांसलर, वाइस चांसलर तथा फैलो होंगे जिनको मिलाकर 
सीनेट बनेगा । सीनेट नियम बनायेगा जो सरकार स्वीकृत करेगी । विश्वविद्यालय के 
आय-व्यय का प्रबन्ध भी सीनेट ही करेगा । वही विज्ञानों और कलाओं के विभिन्न 
भागों में परीक्षकों को नियुक्त करके परीक्षाओं का आयोजन करेगा। विश्वविद्यालय 
का काम अपने से सम्बन्धित कालेजों के विद्यार्थियों को परीक्षाओं के बाद डिग्रियाँ 
प्रदान करना होगा ।*****' डिग्री परीक्षाओं में धामिक विषय न होंगे।  '''जिन 
विषयों के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेजों में होगा उनके लिए विश्वविद्यालय प्रोफेसरों की 
नियुक्ति करेंगे; जैसे कानून इत्यादि ।'*'"*“' सिविल इन्जीनियरिंग के प्रोफेसर भी 
विश्वविद्यालयों में नियुक्त किये जा सकते हैं और सिविल इन्जीनियरिंग की उपाधियाँ 
भी योजना में सम्मिलित की जा सकती हैं । 

(3) जन समूह की शिक्षा का विस्तार--आज्ञापत्र में यह बात स्वीकार की 
गयी कि अब तक जनसाधारण की शिक्षा की पूर्णत: अवहेलना की गयी थी और सरकार 
का ध्यान अधिकांश में उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करने में ही 
लगा रहा था जिसमें राज-कोष का वह अधिकांश भाग चला जाता था जो शिक्षा के 
लिए नियत किया जाता था । अत: उन्होंने कहा कि “अब हमारा ध्यान सम्भवतः 
उस अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना चाहिए, जिसको अभी तक, हमें स्वीकार 
करना पड़ता है, अवहेलना की गयी है; अर्थात्‌ जीवन के सभी अंगों के लिए व्याव- 
हारिक शिक्षा उन जनसाधारण को किस प्रकार दी जाय जो स्वयं बिता सहायता के 
कुछ भी लाभदायक शिक्षा पाने में पूर्णतः अशक्त हैं । हमारी इच्छा है कि सरकार की 
अधिक सक्रिय योजनाएँ भविष्य में इस ओर लगा दी जाये जिसकी प्राप्ति के लिए 
हम अधिक व्यय स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ।” इस उद्देश्य की पूति के लिए 
अधिक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों की सिफारिश आज्ञापत्र ने 
की । इन भिन्न-भिन्न स्तर के शिक्षालयों की शिक्षा को एक-दूसरे से सम्बन्धित करने 
के लिए छात्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया । इस प्रकार देशी प्रारम्भिक स्कूलों 
को शिक्षा का आधार मान लिया गया और सम्पूर्ण शिक्षाभवन को इनके ऊपर ही 
निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया। 'शिक्षा छनाई के सिद्धान्त' को सिद्धान्ततः बुरी 
तरह ठुकरा दिया गया । 

(4) सहायता-अनुदान--इस आज्ञापत्र के द्वारा भारतीय शिक्षालयों को शिक्षा- 
अनुदान (ग्राण्ट-इन-एड) देने का प्रस्ताव किया गया। “भारतीयों को शिक्षा के लिए 
यथेष्ट साधन जुटाने में सरकार की असमर्थता तथा उन प्रयासों से मिल सकने वाली 
सहायता पर, जिसको सरकार ने अभी तक प्रोत्साहित नहीं किया है, विचार करने से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दिशा में भारतीय जनता की शिक्षा-आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ शिक्षित और धनी वर्गों की 
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उदारता तथा प्रयासों को मिला लेना चाहिए । अस्तु, हमने भारत में सहायता-अनुदान 
प्रथा अपनाने का निश्चय किया है। यह अनुदान सहायता-प्राप्त स्कूलों में धामिक 
तटस्थता पर आधारित होगा। उन सभी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जायगी जो 
अच्छी लौकिक शिक्षा (धर्मरहित) देते हों, जो यथेष्ट स्थानीय प्रबन्ध में चलते हों 
और जिनके प्रबन्ध स्कूलों के सरकारी निरीक्षण तथा सहायता-अनुदान सम्बन्धी नियमों 
को स्वीकार कर लें ।*'***' हमारा मत है कि सहायता केवल उन्हीं स्कूलों को प्रदान 
की जाय जो विद्यार्थियों से कम से कम कुछ शुल्क अवश्य लेते हों ।” 

इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न उद्देश्यों, जैसे शिक्षकों के वेतन की तरक्की के लिए, 
पुस्तकालय के लिए, भवन-निर्माण के लिए, छात्रवृत्ति तथा विज्ञान-कक्षा इत्यादि के 
लिए अलग-अलग अनुदान देने का वचन भी दिया गया । इन अनुदानों को कालेजों से 
लेकर देशी प्राथमिक स्कूलों तक देने की व्यवस्था की गयी ।_ 

यहाँ यह बात विशेषत: उल्लेखनीय है कि इस सहायता-अनुदान प्रथा पर आज्ञा- 
पत्र में बड़ा जोर दिया गया है। सम्भवतः इसका अभिप्राय भारत में मिशनरियों की 
सहायता करना था, क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से शिक्षा-क्षेत्र में प्रधानतः 
मिशन ही थे और शायद उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की यह 
सरकारी नीति थी। इसके अतिरिक्त आज्ञापत्र में कहा गया है कि निरीक्षकों को 
सहायता-प्राप्त स्कूलों में “उन धामिक सिद्धान्तों की ओर आँख उठाकर भी नहीं 
देखना चाहिए जो किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हों ।” आगे चलकर उन्होंने यह भी 
स्पष्ट किया है कि “ये स्कूल सभी भारतीयों के लिए हैं, अतः किसी विशेष धर्म का 
उसमें पढ़ाया जाना अवांछनीय है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह ठीक है कि 
बहुत-से ईसाई शिक्षालयों में बाइबिल रखी रहती है और लोगों को उसे पढ़ने की 
सुविधा है, साथ ही यदि कक्षा से बाहर कोई विद्यार्थी शिक्षक से ईसाई धर्म के 
सम्बन्ध में अपनी धामिक शंकाओं का समाधान करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि सरकार धर्म-प्रचार करके अपनी 
स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही ।” अस्तु, सहायता-अनुदान की योजना इस 
आज्ञापत्र के द्वारा बहुत व्यापक बना दी गयी । 

(5) शिक्षकों का प्रशिक्षण--इस पत्र के द्वारा संचालकों ने अपनी इच्छा प्रकट 
की कि जितना शीघ्र हो सके, प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल 
स्थापित कर दिये जायें । इसके लिए उन्होंने इंगलैण्ड की स्थिति पर प्रकाश डालते 
हुए उसी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की जैसी इंगलैण्ड में 
स्थापित की गयी थीं । इन संस्थाओं का जो अभाव इंगरल॑ण्ड में था उससे भी अधिक 
“यह अभाव भारत में अनुभव किया गया, क्योंकि यहाँ शिक्षण-कार्य के लिए उचित 
प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक मिलना अधिक कठिन हो रहा है। अतः जितना शीघ्र 
हो सके, भारत की प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में हम शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-विश्वविद्यालय 
तथा वक्षाएँ स्थापित करना चाहते हैं ।” उन्होंने शिक्षकों को दीक्षाकाल में छात्रवृत्ति 
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देने पर भी जोर दिया।” साथ ही कानून, चिकित्सा और इंजीनियरी में भी औद्योगिक 
प्रशिक्षण की सिफारिश की । 

(6) स्त्री-शिक्षा--अन्त में आज्ञापत्र में स्त्री-शिक्षा पर भी जोर दिया गया। 
“हमने पहले ही कह दिया है कि जिन संस्थाओं को सहायता मिलेगी उनमें लड़कियों के 
स्कूल भी हैं और इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनके प्रति हम अपनी 
हादिक सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकते हैं। गवनेर जनरल की घोषणा 
से जो बंगाल के गवनंर के लिए की गयी है, हम पूर्णतया सहमत हैं कि भारतीय 
सत्री-शिक्षा को सरकार की स्पष्ट तथा मंत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिए।” 

इस प्रकार उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी तथा माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा 
के लिए मातृभाषा का माध्यम, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा सहायता-अनुदान 
प्रथा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, धामिक तटस्थता, औद्योगिक शिक्षा तथा स्त्री-शिक्षा को 
प्रोत्साहन, शिक्षित व्यक्तियों के लिए नौकरी तथा जनसमूह में शिक्षा-प्रसार आदि कुछ 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो इस महान्‌ पत्र में की गयी हैं। अब हम संक्षेप में 
इसके गुण-दोषों का विवेचन करेंगे । 
आलोचना 

गुण--इस ऐतिहासिक पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन किन्तु 
शानदार युग का सूत्रपात किया । जेम्स ने तो इसे “भारत में अंग्रेजी का मैंग्नाकार्टा, तक 
कह डाला है । वास्तव में इसके द्वारा कुछ बातें मूलतः: स्वीकार कर ली गयीं, जैसे शिक्षा 
देना सरकार का उत्तरदायित्व है। इस पत्र ने एक अत्यन्त विशद्‌ व विस्तृत शिक्षा- 
योजना देश के समक्ष रखी जो प्राय: शिक्षा के प्रत्येक अंग से सम्बन्धित है । प्रारम्भिक, 
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा अध्यापकों की दीक्षा 
आदि ऐसी योजनाएँ थीं जिनका सर्वांग सम्पादन आज तक भी नहीं हो सका है । 

पहला काम जो इस आज्ञापत्र ने किया वह था भारत में उच्च शिक्षा के लिए 
विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करना। हाई स्कूल के बाद उच्च शिक्षा 
की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, अतः इनकी स्थापना उचित समय पर ही 
हुई । यद्यपि उस समय इनकी संख्या अपर्याप्त थी, तथापि इनसे एक बड़ी आवश्यकता 
की पूति हुई । 

प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग स्थापित करके प्रथम बार शिक्षा को राज्य के 
अन्तर्गत एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया । शिक्षा संचालक तथा 
निरीक्षक और उपनिरीक्षकों की नियुक्ति करके सरकार के ऊपर शिक्षा की देखरेख का 
भार भी डाल दिया गया। इससे शिक्षा की श्रेष्ठता बढ़ी, साथ ही विकास भी हुआ । 

देशी स्कूलों, मिडिल तथा हाईस्कूलों को प्रोत्साहन देकर लोक-शिक्षा के 
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सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। 'शिक्षा छनाई के सिद्धान्त की निन्‍्दा की 
गयी । अंग्रेजी राज्य के अन्तर्गत शिक्षा-क्षेत्र में उस समय यह एक क्रान्तिकारी कदम था । 
इसके बाद जनता की साधारण शिक्षा द्रुत गति से बढ़ी, यद्यपि आज भी वह आशा 
तथा आवश्यकता से कम है । साथ ही शिक्षकों को दीक्षा तथा विद्याथियों और 
शिक्षक दोनों को ही छात्रवृत्तियाँ देकर प्रोत्साहित करने से बड़ा लाभ हुआ। अच्छे व 
योग्य अध्यापकों के अभाव में शिक्षा का मापदण्ड नीचा रहता था और शिक्षक अध्यापन 
की ओर आकर्षित नहीं होते थे, किन्तु अब उन्हें कुछ प्रेरणा मिली जिससे अत्यन्त 
लाभ हुआ । निधन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके प्राथमिक शिक्षा से 
लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में एक श्रृंखला स्थापित कर दी गयी । 

सहायता-अनुदान प्रथा ने तो शिक्षा-प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन दिया। वेयक्तिक 
प्रयास जो शिक्षाक्षेत्र में अपर्याप्त था, इस प्रथा के कारण क्षेत्र में उतर आया और 
शिक्षा-प्रबन्ध अधिकांश में जनता के हाथों में पहुँचने लगा, यद्यपि वयक्तिक प्रबन्धकों 
ने इसका दुरुपयोग किया जो हम आगे चलकर देखेंगे । 

दोष--इन सब गुणों के होते हुए भी इस आज्ञापत्र में कुछ भारी दोष भी हैं। 
एक दोप यह है कि इसने देश में शिक्षा का उद्देश्य “पुस्तकें पढ़ना तथा परीक्षा में 
पास होकर सरकारी नौकरी ढूंढ़ना” कर दिया। शिक्षा एक प्रकार से पूर्णतः नौकरशाही 
के अधिकार में आ गयी । उसमें उन्मुक्त विकास की प्रेरणा का अभाव हो गया । जिस 
प्रकार सरकार का एक व्यापार-विभाग है, एक क्षि-विभाग है उसी प्रकार एक शिक्षा- 
विभाग भी हो गया जिसके कार्यों को अधिकारी लोग अन्यमनस्क रूप से पूरा करने 
लगे । लालफीतावाद ने शिक्षा की उन्पुक्त प्रगति को बड़ा धक्का पहुँचाया और शिक्षा- 
प्रणाली का लचीलापन नष्ट हो गया । देश में राष्ट्रीय चेतना के उत्पन्न होने पर 
अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के विषय में बड़ी कटु आलोचनाएँ सुननी पड़ीं । 

विश्वविद्यालयों का ढाँचा एकदम विदेशी रखा गया । प्रधानतः इन विश्वविद्या- 
लयों की जड़ें इंगलेण्ड में थीं और पत्तियाँ भारत में। सम्भवत: इस आज्ञापत्र के प्रणेता 
यह बात भूल गये कि अतीत काल में भारत में भी उच्च कोटि के विश्वविद्यालय थे 
जो देश-विदेश से विद्याथियों को आकपित करते थे । इसके अतिरिक्त इस आज्ञापत्र के 
अनुसार सीनेट में सभी सदस्यों के सरकार द्वारा मनोनीत करने का दृष्परिणाम यह 
हुआ कि सीनेट में अधिकांश में जो कुछ चुने हुए तथाकथित बड़े लोग पहुँच जाते थे वे 
बहुधा शिक्षा विज्ञान के मर्मज्ञ नहीं होते थे । 

अन्त में, सरकारी पदों का लालच देकर विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का 
दोष भी बहुधा इस आज्ञापत्र के ऊपर लगाया जाता है। इसके प्रणेताओं ने यह बात 
स्पष्ट कर दी कि “वे असंख्य रिक्त स्थान, जिनको लगातार भरना पड़ता है, शिक्षा 
के प्रचार में सहायक हो सकते हैं।” इस तरह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की सरकारी 
पदों के लिए प्राथमिकता देने का अभिप्राय यह हुआ कि भारत के युवकों तथा उनके 
अभिभावकों की यही अभिलाषा रहने लगी कि शिक्षा के उपरान्त उन्हें कोई सरकारी 
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उच्च पद मिल जाय । यह कुप्रवृत्ति आज भी भारत में उसी प्रकार बढ़ी हुई है । 
परिणामतः देश में शिक्षितों में बेकारी बहुत बढ़ रही है और जिनको कुछ नौकरी 
इत्यादि मिल भी जाती है वह बहुधा एक सभ्य व सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के 
लिए बिलकुल अपर्याप्त होती है। यदि यह मान भी लिया जाय कि इस आज्ञापत्र 
के रचयिताओं का उद्देश्य यह नहीं था कि वे दफ्तरों के लिए कलक या बाबू उत्पन्न 
करें तथापि स्वर्गीय श्री परांजपे के शब्दों में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “उनका 
उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो; शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास 
के लिए हो; शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो; संक्षेप में, वह शिक्षा हो जिसकी 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों को आवश्यकता है।* 
उपसंहार 

आज हमें यह मानना पड़ेगा कि इन दोषों के होते हुए भी इस आज्ञापत्र ने 
भारत में आधुनिक शिक्षा का रूप स्थिर करने में बहुत योग दिया है। उसके रचयिताओं 
का उद्देश्य सच्चा था। किन्तु खेद का विषय है कि भारत सरकार इसके अनुसार 
अपना कतंव्य पालन करने में असफल रही । सरकार ने इन सिफारिशों के अनुसार 
ईमानदारी से काम नहीं किया । फलत: हम आज भारत की शिक्षा में बहुत-से दोष 
पाते हैं। लोक शिक्षा पर आज्ञापत्र के जोर देने की अपेक्षा भी उसकी उपेक्षा की गयी । 
मातृभाषा को उचित स्थान स्कूलों और कालेजों में लगभग एक शताब्दी व्यतीत होने 
पर आज तक नहीं मिला । उच्च शिक्षा में आज भी अंग्रेजी का प्राधान्य है और आज 
वह हमारे लिए एक स्वाभाविक व अनिवाय॑ बुराई बनकर हमारे जीवन पर छा गयी 
है । औद्योगिक शिक्षा का विकास बहुत दिनों तक टाला गया और आज भी समय की 
मांग को देखते हुए एक प्रकार से अपर्याप्त चला आ रहा है । 

इस पत्र के प्रकाशित होने के बाद ही यहाँ तीन विश्वबिद्यालय स्थापित है गये । 
प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा-विभाग बन गया । वहाँ शिक्षा संचालक नियुक्त हो गये और 
शिक्षा-सहायता-अनुदान प्रत्येक प्रान्त के स्कूल और कालेजों में लागू हो गया। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि वुड के इस शिक्षा सम्बन्धी घोषणापत्र का भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में एक विशेष स्थान है । इसके अन्तगंत तत्कालीन शिक्षा-समस्याओं का मौलिक 
विवेचन किया गया । किन्तु आज के भारत में देश की स्थिति बहुत कुछ बदल गयी है 
और इन परिवर्तित परिस्थितियों में इस घोषणापत्र का कोई विशेष उपयोग नहीं है। 

सारांश 

सन्‌ 853 सें जब कम्पनी को अपना आज्ञापत्र बदलने का अवसर आया तो 
उसने भारतीय शिक्षा के महत््वत्को समझते हुए एक संसदीय समिति कायम की । 
समिति ने शिक्षा के महत्व पर और भी अधिक प्रकाश डाला। इन प्रयत्नों के 
फलस्वरूप सन्‌ 854 में एक शिक्षा-घोषणापत्र प्रकाशित किया गया जिसके अध्यक्ष 
चाल्स बड़ थे। अतः इसे बड़ का शिक्षा-धोषणापत्र कहा जाता है । 

सिफारिशें---() घोषणापत्र में सर्वप्रथम कम्पनी के शिक्षा-उत्तरदायित्व पर 
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प्रकाश डाला गया है। उसके उपरान्त माध्यम के प्रश्न पर उन्होंने अंग्रेजों को प्राथ- 
मिक्तता देने के साथ हो साथ यह भी त्वोकार किया है कि देशी भाषाओं को भो 
विकसित होने का अवसर दिया जाय । 

(2) आश्ापत्र के अनुसार प्रत्येक प्राग्त में एक शिक्षा-विभाग स्थापित करने 
की सिफारिश की गयी । 

(3) कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें । 

(4) जनसाधारण की शिक्षा की अब तक अवहेलना की गयी थी, अतः आज्ञा- 
पत्र में इसके विकास व प्रोत्साहन पर बल दिया गया ओर देशी स्कूलों को आधार 
मानकर देश में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश की गयी । 

(5) शिक्षा के विकास, शिक्षकों के वेतन, पुस्तकालय-भवन, खेल-कृद तथा 
विज्ञान आदि के लिए आज्ञापत्र में सहायता-अनुदात देने की सिफारिश की गयी । इस 
सहायता का एक उद्देश्य मिशनरियों को प्रोत्साहन देना भी था क्योंकि बेयक्तिक क्षेत्र 
में उन्हीं को प्रमुखता थो । 

(6) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए हू निग कॉलेज खोले जायें। 

(7) स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय । 

इसके अतिरिक्त धामिक तटत्यता, औद्योगिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक 
शिक्षा के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में भो आज्ञापत्र में सिफारिशें की गयीं। बड़ के शिक्षा- 
घोषणापत्र ने भारतीय शिक्षा में महत्त्वपर्ण परिवर्तत किये । इतिहास में इसका बड़ा 
महत्त्व है। 


!] 


शिक्षा-प्रगति पर वुड के शिक्षा-घोषणापत्र का प्रभाव 
(सन्‌ 854-882) 








भमिका 
सन्‌ 854 के आज्ञापन्न के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग की स्थापना 
हो गयी । सन्‌ 857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय भी स्थापित 
कर दिये गये। शिक्षा-योजनाओं के लिए सरकार ने आथिक सहायता भी बढ़ा दी। 
वस्तुतः सन्‌ 857 के प्रथम भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के उपरान्त कम्पनी का शासन 
भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश संसद ने भारत का राज्यभार सँभाला । कम्पनी 
के समय में आधुनिक शिक्षा का आरम्भ अवश्य हो चुका था, किन्तु अपने शासन को 
पृष्ट करने में वह इतनी व्यस्त रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौण रही । 
सन्‌ 855 तक केवल 474 शिक्षा-संस्थाएँ कम्पनी के अन्तर्गत हो सकी । किन्तु इस 
समय तक सिद्धान्ततः भारत में अंग्रेजी शिक्षा के उद्देश्य, साधन और माध्यम का प्रश्न 
बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था । 
सन्‌ 854 के उपरान्त क्रमशः शिक्षा का भारतीयकरण होता जा रहा था। 
आज्ञापत्र के आदेशों के अनुसार सरकार का उद्देश्य यह था कि शिक्षा को क्रमशः 
व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथों में सौंपकर धीरे-धीरे उस क्षेत्र से पूर्णतः निकल आये । 
फलतः माध्यमिक तथा कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयास को बहुत प्रोत्साहन 
दिया गया । अब तक केवल ईसाई मिशन ही व्यक्तिगत साधन थे, किन्तु अब भारतीयों 
ने भी अधिकतर शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया। इतना अवश्य है कि यद्यपि आज्ञा- 
पत्र में शिक्षा के विकास के लिए बैयक्तिक साधन को प्रोत्साहन देने की बात कही 
गयी थी, किन्तु शिक्षा-विभाग ने सदा इस नीति की अवहेलना की और शिक्षा को 
वैयक्तिक प्रबन्ध में जाने से भरसक रोका । सन्‌ 857 के विद्रोह के उपरान्त ब्रिटिश 
संसद भारतीय मिशनरियों को शंका की दृष्टि से देखने लगी | अतः रानी विक्टोरिया 
की घोषणा में सन्‌ 858 में सरकार की धार्मिक तटस्थता को स्पष्ट शब्दों में दृहरा 
दिया गया । ऐसी अवस्था में शिक्षा का प्रबन्ध प्रधानतः शिक्षा-विभाग ने अपने हाथ 
में रखा । इस प्रकार सन्‌ 858-82 तक राजकीय विद्यालयों की देश में बाढ़-सी 
आ गयी । सन्‌ 855 में जबकि उनकी संख्या ।406 थी, सन्‌ 882 में वह 
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5,462 हो गयी । इतना अवश्य है कि मिशनरी स्कूलों के साथ सरकार का रुख 
बहुत कड़ा हो गया और शिक्षा-विभाग उनके साथ स्पर्द्धा करने लगा । इसका परिणाम 
यह निकला कि मिशनरियों ने इंगलेण्ड और भारत में यह आन्दोलन चलाना प्रारम्भ 
कर दिया कि भारत में शिक्षा-संचालन सन्‌ 854 के घोषणापत्र के अनुसार हो रहा 
है । शिक्षा के धमं-विहीन होने की इन लोगों ने विशेष रूप से शिकायत की । इस 
आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 882 में प्रथम 'भारतीय शिक्षा कमीशन' 
की नियुक्ति हुई जिसका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा । इस अध्याय में हम 
सन्‌ 854 से 882 तक की शिक्षा-प्रगति का वर्णन करेंगे । 
(क) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 

पिछले पृष्ठों में उल्लेख किया जा चुका है कि सन्‌ 854 में कलकत्ता में 
विश्वविद्यालय स्थापित करने की माँग को सरकार ने पहले टाल दिया था, किन्तु अब 
यह माँग अधिक नहीं टल सकती थी। भारत में कॉलेज तो पहले से ही थे, यद्यपि जिस 
संस्था से हम वर्तमान युग में कॉलेज का अर्थ लेते हैं वह सन्‌ 857 से पूर्व नहीं था। 
इस प्रकार के पादरियों के कॉलेज मद्रास और बंगाल में कायेशील थे । इनकी संख्या 
बंगाल में 7 और मद्रास में 2 थी । सरकारी कालेजों में 3 प्रेसीडेन्सियों में तीन 
मेडीकल कॉलेज तथा रुड़की में | इंजीनियरी कॉलेज (सन्‌ 847) उल्लेखनीय हैं । 
अब घोषणापत्र के अनुसार सन्‌ 857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नियमित 
विश्वविद्यालय खुल गये । इन विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग अधिनियम पास 
किये गये, यद्यपि तीनों प्रायः एक ही प्रकार के थे । अधिनियम के अनुसार विश्व- 
विद्यालय का प्रबन्ध सीनेट के अन्तर्गत रखा गया, जिसमें कुलपति प्रान्त का गवर्नर, 
उपकुलपति गवनंर द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत तथा “फैलो' होते थे । 'फेलो' की 
अधिकतम संख्या नियत नहीं की गयी थी । 'फैलो' भी दो प्रकार के रखे गये । एक 
तो अपने पद की हैसियत से (£५-णी८ां०) तथा दूसरे साधारण । प्रथम प्रकार के 
'फंलो' में चीफ जस्टिस, विशप, गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य, प्रान्त का शिक्षा 
संचालक तथा सरकारी कालेजों के प्रिन्सिपल सम्मिलित होते थे। साधारणतया 'फलों' 
की मृत्यु, त्यागपत्र तथा स्थायी रूप से भारत छोड़ने पर ही उसका स्थान रिक्त समझा 
जाता था । अधिकांश में ये 'फलो' जनता के बड़े कहलाने वाले लोगों में से बिना 
उनकी शिक्षा-योग्यता का ध्यान रखे हुए नियुक्त कर लिये जाते थे। ज्ञान का वास्त- 
विक स्रोत तथा शिक्षा की रीढ़, शिक्षक इस संगठन में कोई महत्त्व नहीं रखता था । 
इस नीति का शिक्षा पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा । विश्वविद्यालय के दिन-प्रतिदिन 
के कार्यों का संचालन करने के लिए 'सिडीकेट' का निर्माण कर दिया जाता था, किन्तु 
यह 'सिडीकेट” अधिनियम के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी । 

यह बात स्मरणीय है कि यद्याप घोषणापत्र में विश्वविद्यालयों को सीधे शिक्षा 
प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था, किन्तु इस अधिनियम के अनुसार वे केवल 
परीक्षा लेने तथा प्रमाणपत्र बाँटने के यन्त्र बने रहे । ये विश्वविद्यालय कला, कानून, 
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चिकित्सा तथा सिविल इंजीनियरी के प्रमाणपत्र बाँटते थे। एक प्रकार की प्रवेशिका 
परीक्षा (मैट्रीकुलेशन) स्थापित कर दी गयी थी और इसमें उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी 
ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था । इस प्रवेशिका को पास करने के उपरान्त 
निम्न कोटि के सरकारी पद भी मिल सकते थे । इसके अतिरिक्त प्रवेशिका और 
बी० ए० के बीच में 2 वर्ष की एक इण्टरमीडिएट कक्षा भी थी । 

सन्‌ 857-82 में उच्च शिक्षा ने अच्छी प्रगति की । इधर माध्यमिक 
शिक्षालयों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी, अतः उन विद्यार्थियों के लिए उच्च 
शिक्षा के लिए कालेजों का खोलना आवश्यक हो गया था । कलकत्ता में प्रवेशिका के 
परीक्षाथियों की संख्या दुगुनी हो गयी । सरकार ने भी कालेजों के प्रति अपना दृष्टि- 
कोण अपेक्षाकृत उदार रखा । फलत: जबकि सन्‌ 857 में कालेजों की संख्या 27 
थी, सन्‌ 882 में 72 हो गयी । कलकत्ता तथा मद्रास में प्रेसीडेन्‍्सी कालेज खुले । 
इसी समय सन्‌ 865 में पंजाब में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए आन्दोलन 
चला । इस प्रकार सन्‌ 869 में लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना हुई जो सन्‌ 
]882 में पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ । यहाँ मातृभाषा के माध्यम 
से यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान पढ़ाये जाते थे । प्राच्य भाषाओं को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया 
गया । उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न गवर्नर म्योर ने 
सन्‌ 869 में उठाया था और एक किराये के भवन में 882 में सेण्ट्रल कॉलेज' की 
स्थापना कर दी, जिसका शिलारोपण 873 में लॉड नौथ्थ॑त्रुक ने किया था । 

इन राजकीय कालेजों के अतिरिक्त लगभग 34 गैर-सरकारी कॉलेज भी खुले। 
इनमें दो विशेष उल्लेखनीय हैं । एक तो सन्‌ 864 में लखनऊ के ताललुकेदारों ने 
लॉर्ड कैनिंग की क्ृपाओं से अनुगृहीत होकर कंनिग कॉलेज खोला, जिसमें अंग्रेजी के 
साथ ही प्राच्य विभाग भी खुला था। इस प्रकार यह कॉलेज आधुनिक लखनऊ 
विश्वविद्यालय का प्रारम्भ था। दूसरा कॉलेज 'मुस्लिम एंग्लो-ओरिएण्ट कॉलेज,' 
अलीगढ़ था । इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खाँ ने सन्‌ 875 में मुसलमानों में 
पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए की थी। मद्रास में भी पच्चयप्पा स्कूल तथा 
विशाखापटनम स्कूलों को कालेजों का रूप दे दिया गया । बंगाल में मेट्रोपोलिटन 
कॉलेज सन्‌ 878, सिटी कॉलेज 879 तथा अलबर्ट कॉलेज 88] में स्कूलों से 
विकसित होकर कॉलेज बन गये । इसके अतिरिक्त सन्‌ 870 में राजकोट कॉलेज, 
872 में मेयो कालेज, अजमेर, 876 में डेली कॉलेज, इन्दौर तथा 886 में एचोसन 
कॉलेज, लाहौर राजकुमारों के लिए स्थापित हुए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी कलकत्ता 
में खोला गया । प्रायः सभी कॉलेज केवल कला में शिक्षा देने के लिए खोले गये । 

आलोचना--इस प्रकार बनने वाले विश्वविद्यालयों में कई त्रुटियाँ थीं। क्योंकि 
उनकी स्थापना सरकार ने की थी, अतः उनके प्रबन्ध में अफसरों का सदा बहुमत 
रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य उच्च शिक्षा न होकर 
केवल कुछ शिक्षित व्यक्ति तैयार करना था, जो सरकारी मशीन के पुर्जे बन सकें । 
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प्राचीन काल में भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा जीवन को महान, दिव्य तथा 
अमर बनाने के लिए होती थी। जो कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे वह उनके जीवन में काम 
आता था । किन्तु इन आधुनिक विश्वविद्यालयों ने भारत में एक ऐसी भयानक परम्परा 
को जन्म दिया जो आज तक अपना विषाक्त प्रभाव भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 
बनाये हुए है। विश्वविद्यालयों में कुछ वर्ष शिक्षा पाने के उपरान्त विद्यार्थी को कागज 
का प्रमाणपत्र मिलने लगा । यही उसकी वास्तविक योग्यताओं का प्रतीक था, शेष जो 
कुछ भी उसने विद्यालय में पढ़ा वह आसानी से भुलाया जा सकता था । यह आवश्यक 
नहीं था कि वह अपने ज्ञान तथा विद्वत्ता को मस्तिष्क में रखकर जीवन में अग्रसर हो । 
केवल इन कागजी प्रमाणपत्रों के बल पर हमारे शिक्षित युवक क्रमशः अपनी संस्कृति, 
परम्परा और साधारण जनता से दूर होने लगे । 

दूसरे, इन विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा की अवहेलना करके केवल 
कला सम्बन्धी विषयों का ही शिक्षण दिया गया । यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत 
को औद्योगिक शिक्षालयों की कितनी तीव्र आवश्यकता थी, और जो उदाहरण इन 
प्रारम्भिक विश्वविद्यालयों ने रखा उसका अनुकरण बाद में भी किया गया । फलतः 
आज हम भारत को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ पाते हैं | हमारे ये विश्वविद्या- 
लय ऐसे कर्मठ उत्पन्न न कर सके जो कारखानों, खेतों तथा खानों में देश का निर्माण 
करते हुए देखे जाते, प्रत्युत उन्होंने ऐसे कोमलांग, शुअश्रवदत कृशकायों को जन्म दिया 
जो केवल लिखने-पढ़ने के उद्यमों में ही अपने दुबंल जीवन को समाप्त कर देते हैं | 
तीसरे, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण-कार्य न होकर केवल परीक्षा ही ली जाती थी। 
यह हानिकर सिद्ध हुआ । चौथे, सीनेट में अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व न होने 
से शिक्षा-विशेषज्ञों की राय से बंचित रहना पड़ा । 

अन्त में, विश्वविद्यालयों के निरीक्षण में नौकरशाही का हाथ अधिक रहा, क्योंकि 
ये सरकार की संस्थाएँ थीं । सरकारी निरीक्षकों की रिपोर्टों पर ही इनकी उन्नति व 
अवनति निर्भर थी, फलत: विश्वविद्यालयों का स्वाभाविक विकास न हो सका। 
(ख) माध्यमिक शिक्षा 

सरकारी आज्ञापत्र के द्वारा निर्देशित आदेशों के अनुसार इस काल में माध्य- 
मिक शिक्षा की भारत में बहुत सन्‍्तोषजनक प्रगति रही । वास्तव में सरकारी शिक्षा- 
विभाग ने इतना ध्यान प्रारम्भिक अथवा उच्च शिक्षा की ओर नहीं दिया जितना 
माध्यमिक शिक्षा की ओर । इस काल में राजकीय माध्यमिक स्कूल भी खुले और साथ 
ही वयक्तिक प्रबन्धों को भी अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया गया, अतः इन स्कूलों की 
संख्या में आशातीत वृद्धि हुईै। सन्‌ 870 तक तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों की 
संख्या खूब बढ़ी । उसके उपरान्त सरकार का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर अधिक 
आक्ृष्ट हो गया । इस प्रकार जबकि सन्‌ 854 में राजकीय विद्यालयों की संख्या 69 
थी, जिनमें 8,345 विद्यार्थी पढ़ते थे तो सन्‌ 882 में इनकी संख्या 363 हो गयी 
जिनमें 44,605 विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। इधर सरकार ने व्यक्तिगत प्रबन्धों को 
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सहायता-अनुदान देने के नियम प्रत्येक प्रान्त में बना दिये और उनके अनुसार स्कूलों को 
उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी जिससे उनकी संख्या में भी सन्‍्तोषजनक वृद्धि हुई । 

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सन्‌ 857 की घटनाओं के उपरान्त भारत 
सरकार मिशनरियों पर कुछ कड़ी आँख रखने लगी थी, और इधर शिक्षा-दक्षेत्र में अब 
तक वैयक्तिक प्रयास अधिकांश में ईसाइयों का था किन्तु सन्‌ 882 के अन्त तक 
भारतीयों ने भी इस ओर बड़ी रुचि दिखायी थी और इसका परिणाम यह हुआ कि 
सन्‌ 882 में भारतीयों के अन्तर्गत 34] तथा पादरियों के अन्तर्गत 757 माध्य- 
मिक स्कूल थे । इसमें बंगाल में 582 ओर मद्रास में 698 शिक्षालय भारतीयों के 
प्रबन्ध में थे । बम्बई, आगरा, पंजाब तथा आसाम में भी इस दिशा की ओर सूृत्रपात 
हो चुका था । 

मिशनरियों के माध्यमिक शिक्षालय बंगाल में 40, मद्रास में 48, पंजाब में 
]]8 और आगरा प्रान्त में 04 थे । मद्रास इतका प्रमुख केन्द्र था। इस प्रकार 
सब सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों की संख्या सन्‌ 882 में जाकर 
4]22 हो गयी । गैर-सरकारी स्कूलों की बंगाल में वृद्धि होने का कारण यह था कि 
ये अधिकतर अपना व्यय फीस से चला लेते थे, इसलिए सरकारी सहायता की चिन्ता 
नहीं करते थे । साथ ही विश्वविद्यालयों का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं था । क्योंकि 
वे सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं थे, अत: शिक्षा-विभाग भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप 
नहीं करता था। 

दोष--इस काल में माध्यमिक विद्यालय बढ़े तो अबाध गति से थे किन्तु 
इनमें कुछ दोष थे । सर्वप्रथम उनका माध्यम प्रधानत: अंग्रेजी हो गया । यद्यपि सन्‌ 
8 54 के आज्ञापत्र में मातृभाषा का माध्यम रखने की जोरदार सिफारिश की गयी 
थी, किन्तु देश में अंग्रेजी का प्रभुत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि 
'कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन्‌ 862 से '"मैंद्रीकुलेशन' परीक्षा में भूगोल, इतिहास, 
गणित तथा विज्ञान इत्यादि विषयों में उत्तर देने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर 
दिया गया, जो अब तक केवल विद्यार्थी की इच्छा पर निभर था। बहुत-से मिडिल 
स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ायी जाने लगी और दो प्रकार के मिडिल स्कूल--एंग्लो 
हिन्दुस्तानी तथा वर्नाक्यूलर मिडिल--होने लगे । अंग्रेजी की इस प्रभुता के कई कारण 
थे। एक तो जनता में अंग्रेजी की माँग बढ़ रही थी और इसका ज्ञान आधुनिक 
सभ्यता का प्रतीक समझा जाने लगा था । दूसरे, कालेजों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी 
होने के कारण विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक था कि कॉलेज-प्रवेश के पूर्व इस 
भाषा का उतका ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, अन्यथा जितना समय उन्हें विषय 
को समझने में लगता था उससे कहीं अधिक कठिनाई भाषा का अर्थ समझने में होती 
थी । अधिकांश कालेजों में प्रबन्धक या शिक्षक प्राय: यूरोपीय थे । इस प्रकार माध्यमिक 
स्तर पर देश में प्रारम्भ से ही मातृुभाषाओं की अवहेलना होती रही । 

दूसरा दोष था प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव । उस समय सम्पूर्ण भारत में 
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केवल दो स्कूल एक मद्रास में तथा दूसरा लाहौर में थे जहाँ अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती 
थी। यह अवस्था बड़ी असन्तोषजनक थी। ट्रेनिंग भी बहुत साधारण कोटि की दी जाती थी। 
तीसरा दोष था केवल पुस्तकीय ज्ञान पर जोर देना और औद्योगिक शिक्षा का 

अभाव । यह कोरा पुस्तकीय ज्ञान जीवन को सम्पूर्ण अंगों में व्यावहारिक रूप से 
उपयोगी नहीं बनाता था। सारे भारत में सन्‌ ]852 में, केवल बम्बई में एक स्कूल 
को छोड़कर जहाँ कृषक बालकों को कृषि का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए 4 रुपये 
की छात्रवृत्ति दी जाती थी, कोई अन्य स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ किसी भी प्रकार की 
औद्योगिक शिक्षा दी जाती हो । इसका प्रमुख कारण यह था कि लोगों का उद्देश्य 
एण्ट्रेस्स पास करके या तो तत्काल ही नौकरी पा जाने का था, अथवा कॉलेज में उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होकर प्रवेश पा जाने का था, जिसके लिए मैट्रिक का 
प्रमाणपत्र अनिवायं था । इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूल में भी इसकी कोई व्यवस्था 
नहीं थी । अत: वैयक्तिक प्रबन्धक उनसे औद्योगिक शिक्षा के लिए प्रेरणा न ले सके । 
सरकार तो इधर से निश्चय ही उदासीन थी। सम्भवतः उसकी दृष्टि में उस समय 
भारत का औद्योगिक विकास इंगलैण्ड की व्यापारिक नीति के लिए अहितकर था। 
धन का अभाव भी माध्यमिक स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा न प्रारम्भ करने का एक 
शक्तिवान्‌ कारण बना रहा, और यह दुर्देशा आज तक भी अक्षुण्ण बनी हुई है । 
स्टंनले का आज्ञापत्र 

सन्‌ 857 के उपरान्त भारत में कम्पनी का शासन समाप्त हुआ और 
ब्रिटिश संसद में भारत मन्त्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ । सर्वप्रथम लॉड्ड स्टैनले की 
नियुक्ति इस पद पर हुई । लॉर्ड स्टैनले इस बात की जाँच करना चाहता था कि 
भारत के स्वातन्थ्य-संघर्ष का यहाँ की शिक्षा-नीति से भी कुछ सम्बन्ध है अथवा 
नहीं । इसके अतिरिक्त वह शिक्षा पर सन्‌ 854 के आज्नापत्र की भी प्रतिक्रिया 
देखना चाहता था | तदनुसार सन्‌ 859 में लॉ स्टेनले ने सन्‌ 854 के आज्ञापत्र 
की नीति का समर्थन किया । केवल प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किये । 

इस नये आज्ञापत्र के अनुसार लॉड स्टैनले ने शिक्षकों की दीक्षा पर विशेष 
जोर दिया । प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में उसकी धारणा थी कि इस क्षेत्र में कुछ भी 
कार्य नहीं हुआ है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण की शिक्षा पर 
विशेष जोर दिया जाय और साथ ही जो 'सहायता-अनुदान प्रथा' सन्‌ 854 के 
आज्ञापत्र के द्वारा जारी की गयी थी उसे तो केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक 
ही सीमित रखा जाय और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सरकार सीधा उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले, क्योंकि सहायता-अनुदान प्रथा प्रारम्भिक स्कूलों के लिए लाभदायक 
नहीं है । प्रारम्भिक शिक्षा के व्यय के लिए इस आज्ञापत्र में भी कहा गया कि सरकार 
आवश्यकता पड़ने पर लोगों पर एक स्थानीय कर लगाये । लॉड स्टैनले वास्तव में 
इंगलैण्ड की तत्कालीन शिक्षा-नीति से प्रभावित हुआ, जहाँ स्थानीय करों तथा जन- 
शिक्षालयों के लिए आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था। 
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इसके साथ ही सन्‌ 859 में शिक्षा को आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार से 
प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया । लॉड मेयो ने सन्‌ 87 में शिक्षा- 
विभागों का नियन्त्रण भी प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया और उन्हें अपना 
व्यय करने का अधिकार दे दिया । इसके उपरान्त सन्‌ 877 में लॉड लिटन ने 
शिक्षा का और भी अधिक विकेन्द्रीकरण कर दिया। इसके अनुसार शिक्षा पूर्णतः 
पाँच वर्ष के लिए प्रान्त के अधिकार में आ गयी तथा कानून और आबकारी विभागों 
की आय का कुछ भाग इसके व्यय के लिए नियत कर दिया गया। किन्तु केन्द्रीय सरकार 
का प्रभुत्व एक देशव्यापी शिक्षा-तीति निर्धारित करने का बना रहा। यह अवस्था 
सन्‌ ]882 तक रही । 
(ग) प्राथमिक शिक्षा 

यह तो हम देख ही चुके हैं कि सन्‌ 854 तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
राजकीय प्रयत्न बड़े निराशाजनक थे और कम्पनी एक प्रकार से उच्च वर्ग के लिए 
उच्च शिक्षा देना ही अपना कतेव्य समझती थी। सन्‌ 854 में कम्पनी का ध्यान 
इस ओर गया और प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण तथा सरकारी अनुदान देने का भार 
कम्पनी ने लिया । किन्तु अनुदान तो प्राय: उच्च शिक्षा के ही लिए दिये गये और 
देशी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कुछ न किया जा सका । वास्तव में सन्‌ 859 के 
उपरान्त एक प्रकार का विवाद उठ खड़ा हुआ। यह विवाद प्राथमिक शिक्षा के 
सम्बन्ध में था जिसके विषय थे कि इस शिक्षा को सरकारी आय से सहायता-अनुदान 
दिया जाय अथवा नहीं, स्थानीय कर लगाये जाये अथवा नहीं और देशी स्कूलों के 
प्रति क्या नीति रखी जाय ? किन्तु अन्त में प्रत्येक प्रान्त में अपनी-अपनी नीति के 
अनुसरण करने की स्वतन्त्रता दे दी गयी । बम्बई और बंगाल ने बिलकुल ही विरोधी 
रुख ग्रहण किये । बम्बई ने देशी स्कूलों की अवहेलना कर दी और सरकारी स्कूल 
खोले, जबकि बंगाल ने देशी स्कूलों को प्रोत्साहन दिया । मद्रास ने एक मध्यम मार्ग 
का अनुसरण किया । सन्‌ 882 में बम्बई में केवल 73 सहायता-प्राप्त देशी स्कूल थे 
और 3954 सकल शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित थे। बंगाल में 28 स्कूल शिक्षा- 
विभाग के और 47,374 सहायता-प्राप्त देशी स्कूल थे। मद्रास में ।263 सरकारी 
और 3,223 देशी स्कूल थे। आसाम में भी 7 सरकारी स्कूल स्थापित हो गये। 
इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर आगरा प्रान्त (उत्तर प्रदेश) अपनी 'हलकाबन्दी योजना' 
के आधार पर ही बढ़ता रहा । सन्‌ 882 में वहाँ 6!72 बिना सहायता-प्राप्त देशी 
स्कूल तथा 243 सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्कूल थे । कुगें ने भी बम्बई का अनुकरण 
किया । पंजाब में 3,09 देशी तथा 278 सहायता-प्राप्त स्कूल थे। मध्य प्रान्त 
में देशी स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन मिला, किन्तु वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था शिथिल थी। 
बरार ने भी बम्बई का अनुकरण किया और वहाँ सन्‌ 882 में 467 शिक्षा-विभाग 
के, 209 सहायता-प्राप्त और 208 गैर-सहायता-प्राप्त स्कूल थे । यहाँ देशी स्कूलों 
को भी प्रोत्साहन दिया गया । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ प्रान्तों के अतिरिक्त देशी स्कूलों को अधिक 
प्रोत्साहन नहीं मिला । फलत: धीरे-धीरे ये स्कूल या तो समाप्त हो गये अथवा 
सरकारी स्कूलों में विलीन हो गये । 

जहाँ तक स्थानीय कर लगाने का प्रश्न था, यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण था। 
वास्तव में ये स्थानीय कर केवल शिक्षा ही के लिए नहीं थे अपितु इनमें जनहित की 
अन्य चीजें भी सम्मिलित थीं, जैसे पुलिस, सड़क व चिकित्सा इत्यादि। अतः एक 
तो इसकी आय में से शिक्षा का भाग नियत करना एक प्रमुख प्रश्न था; दूसरे, यह 
स्थानीय कर अन्य प्रान्तों में तो लागु हो सकता था, किन्तु बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त' 
के कारण यह कर नहीं लगाया जा सकता था । गाँवों में तो भूमि की मालगुजारी ही 
इस कर का आधार थी और 'स्थायी बन्दोबस्त' होने से इसमें आपत्ति थी क्योंकि इस 
प्रबन्ध में मालगुजारी नियत थी और उस पर अन्य कर नहीं लगाये जा सकते थे । 
पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में तो टॉमसन ने पहले से ही अपनी योजना के अनु- 
सार एक प्रतिशत कर मालगुजारी पर लगा दिया था | सन्‌ 866 तक यह शिक्षा-कर 
मालगुजारी का भाग बन गया था | सन्‌ 87 में इसकी पुनः जाँच कर ली गयी । 

इसी प्रकार पंजाब में सन्‌ 857 में भूमि पर स्थानीय कर लागू कर दिया 
और सन्‌ 87 में इसकी पुनः जाँच की गयी । धीरे-धीरे यह योजना सभी प्रान्तों 
ने स्वीकार कर ली। अवध में सन्‌ 86। में मालगुजारी पर ढाई प्रतिशत कर लगा 
दिया गया जिसका एक प्रतिशत शिक्षा के लिए नियत कर दिया गया । मध्य प्रान्त 
में सन्‌ 862 में एक प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाद में दो प्रतिशत कर दिया 
गया । बम्बई ने सन्‌ 863 में सवा छह प्रतिशत स्थानीय कर लगा दिया जिसका तिहाई 
केवल शिक्षा को नियत कर दिया । इसी प्रकार सिन्ध ने 865 में, मद्रास ने 866 
में तथा आसाम ने 879 में इसी प्रकार के स्थानीय कर लगाये, जिनका कुछ उचित 
अंश प्राथमिक शिक्षा के लिए नियत कर दिया गया। 

गाँवों के अतिरिक्त नगरों में मकानों पर इस प्रकार का कर लगाया गया, 
जिसका प्रबन्ध नगरपालिकाओं को सौंप दिया गया । किल्तु इन नगरपालिकाओं ने 
सनन्‍्तोषजनक कार्य नहीं किया और उस समय प्राथमिक शिक्षा में कुछ अधिक योग न 
दे सकीं। परिणामतः गाँवों से जो रुपया भूमि की मालगुजारी पर कर के रूप में 
इकट्ठा किया जाता था उसका अधिकांश नगरों में व्यय होने लगा। आगे चलकर 
भारतीय शिक्षा कमीशन ने गाँव और नगरों के स्थानीय करों को अलग-अलग करने 
की सिफारिश की । कहीं-कहीं पर यह कर माध्यमिक तथा कॉलेज शिक्षा पर भी व्यय 
कर दिया जाता था, यद्यपि इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का विकास था । यहाँ तक कि 
कुछ प्रान्तों में तो शिक्षा-कर को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी व्यय किया 
गया । अन्त में सन्‌ 87 में इस विषय में निश्चित आदेश हुए । 

बंगाल में यद्यपि स्थानीय शिक्षा-कर नहीं लगाया गया था, तथापि वहाँ 
सरकारी अनुदान के कारण देशी प्राथमिक शिक्षा का खूब विकास हुआ तथा 'सकिल 
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स्कूल प्रथा' चालू हो गयी जो कालान्तर में नामल स्कूल प्रथा में परिवर्तित 
हो गयी । 

इस प्रकार सन्‌ 87] से 872 तक प्राथमिक शिक्षा का भारत में पर्याप्त 
विकास हुआ । परिणामतः सन्‌ 882 में यहाँ 82,96 स्कूल थे, जिनमें लगभग 
2] लाख बालक शिक्षा पाते थे, जबकि 87[ में केवल 6,473 स्कूल थे जिनमें 
साढ़े छः लाख बालक थे, तथापि भारत को जनसंख्या को देखते हुए साक्षरता का 
प्रतिशत बहुत नीचा था । वास्तव में धनाभाव, सरकार की नीति तथा उदासीनता 
इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा में आशाजनक परिणाम 
उपलब्ध न हो सके । देश की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, किन्तु शिक्षा-विकास 
बहुत मन्द गति से हो रहा था । अतः शिक्षा-क्षेत्र में किसी अधिक उदार और जाग्रृत 
नीति की आवश्यकता थी । सन्‌ 857 के विप्लव के उपरान्त सरकारी अफसरों ने 
ईसाई पादरियों के प्रति भी अपना रुख कड़ा कर दिया था और सरकारी शिक्षालय 
एक प्रकार से ईसाई मिशनरी शिक्षालयों से प्रतिस्पर्द्धा करने लगे थे । फलत: पादरियों 
ने भारत तथा इंगलैण्ड में एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकारी अफसरों को 
नास्तिक तथा स्कूलों को ईश्वर-विहीन और “अधामिक' कहा । इन्हीं सब कारणों के 
फलस्वरूप सन्‌ 882 का प्रसिद्ध 'भारतीय शिक्षा कमीशन नियुक्त हुआ । 

सारांश 

( 854 के उपरान्त बुड के घोषणापत्र पर अमल किया गया। प्रत्येक प्रान्त 
में रि -विभाग स्थापित हो गये । सन्‌ 857 में राज्य-क्रान्ति के उपरान्त कम्पनी 
का राज्य सोधा अंग्रेजी ताज के अन्तगंत चलाया गया, अतः शिक्षा का भार भी ब्रिटेन 
की संसद पर पड़ गया । इस समय तक माध्यव, उद्देश्य एवं साधन सम्बन्धी सभी विवादों 
का अन्त हो चुका था। अब क्रमशः शिक्षा का भारतीयकरण होने लगा । वयक्तिक क्षेत्र 
में ईसाई मसिशनरियों के साथ ही साथ भारतीय भो शिक्षा-क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे । 
यहाँ तक कि सरकार ने धामिक तटस्थता की घोषणा कर दी । इससे देश में भारतीय 
प्रबन्धकों के अन्तर्गत बहुत-से विद्यालय स्थापित होने लगे । 

विश्वविद्यालय शिक्षा--सन्‌ 857 में कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास में विश्व- 
' विद्यालय स्थापित कर दिये गये; इन्हों प्रान्तों में तोत मेडिकल कॉलेज तथा रुड़की में 
इंजीनियरी कॉलेज पहले हो खुल चुके थे। विश्वविद्यालयों को स्थापना के समय 
तत्सम्बन्धी विधानों का भी निर्माण किया गया । इधर साध्यमिक शिक्षा के बढ़ने से 
इस दौरान विश्वविद्यालय शिक्षा का भी विकास होने लगा। इन विश्वविद्यालयों में 
कला, विशान, कानून, चिकित्सा इत्यादि फी शिक्षा दी जाने लगी । 

सन्‌ 869 में लाहोर पूनिवर्सिटो कॉलेज खुला जो 822 में विश्वविद्यालय 
बन गया । उत्तर प्रदेश में सन्‌ 869 में इलाहाबाद में सेण्ट्ल कॉलेज खुला । 864 
में लखनऊ में भी कैनिंग कॉलेज स्थापित हो चुका था जो आगे चलकर विश्वविद्यालय 
भा.शि.इ.-3 
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बन गया । इसी प्रकार 875 में मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार करने के उद्देश्य से अली- 
गढ़ में सर संयद अहमद खां ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज की स्थापना की । 
मद्रास में भी पच्चयप्पा ने अतुल धन-राशि देकर कॉलेज की स्थापना की। इसी प्रकार 
अन्य प्रमुल कॉलेज भी खुले । 

माध्यमिक शिक्षा--वुड़ के आज्ञापत्र के आधार पर माध्यमिक शिक्षा ने भी 
देश में बहुत प्रगति की । शिक्षा-विभाग ने माध्यमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान 
दिया । सन्‌ 854 में सरकारी हाई सकल [69 थे जो [882 में 363 हो गये । 
विद्यार्थियों की संख्या भी 8,245 के स्थान पर 44,605 हो गयी। माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में भी अब बंयक्तिक प्रयास में ईसाई मिशनरियों का एकाधिकार टूटने लगा 
ओर भारतीय शिक्षा-प्रेमी प्रबन्ध-क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे । 

माध्यमिक शिक्षा की प्रगति तो सन्‍्तोषजनक रही किन्तु कुछ दोष इसमें आ गये । 
एक तो माध्यम अब पूर्णतः अंग्रेजी हो गया; दूसरे, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहने 
लगा । तोसरा दोष था कि औद्योगिक शिक्षा के अभाव में सारा जोर केवल प्रुस्तकोय 
ज्ञान पर दिया गया। 

लॉ स्टेनले ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया किन्तु उसके प्रयत्न अधि- 
कांश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में रहे । साथ ही 859 में आंशिक रूप से शिक्षा 
को प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया। 87! में लॉ मेयो ने शिक्षा-विभागों को 
भी प्रान्तीय सरकारों के अन्तर्गत कर दिया। लॉड लिटन ने 877 में शिक्षा में और 
अधिक विकेन्द्रीकण किया। इससे लाभ हुआ । 

प्राथमिक शिक्षा--सन्‌ 854 तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्न 
निराशाजनक थे । उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यात दिया जाता था। सन्‌ 854 के 
बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्राथमिक पाठशालाओं 
को अनुदान मिलेगा या नहीं; स्थानीय कर लगाये जायें अथवा नहीं तथा देशी स्कूलों 
को विकसित किया जाय अथवा नये प्रकार की पाठशालाएंँ खोली जायें। प्रत्येक प्रान्त 
को अपनी नीति का अनुसरण करने की स्वतन्त्रता दे दी गयी । फलत:ः बम्बई ने देशी 
स्कूलों की अवहेलना कर दी और बंगाल में उन्हें प्रोत्साहन मिला । मद्रास ने सध्यम 
मार्ग अपनाया । इसी प्रकार आसाम, आगरा तथा पंजाब इत्यादि ने अपनो-अपनी 
बोजनाएँ अपनायोीं । धीरे-धीरे देशी स्कूल नष्ट हो गये । कई प्रान्तों में स्थानीय कर 
भी शिक्षा-विकास के हेतु लगा दिया गया। यह कर गाँवों तथा नगरों दोनों में 
लगाया गया । 

इन सभी प्रयत्नों के फलस्ूकप सन्‌ 854 के उपरान्त 882 तक 
स्कूलों एवं उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में सभी प्रान्तों में पर्याप्त बढ़ि कर) 
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उपरान्त शिक्षा-प्रगति 
(सन्‌ 882-]904 ) 





(क) भारतीय शिक्षा कमीशन 
भूमिका 

हम पिछले अध्याय में संकेत कर चुके हैं कि सन्‌ 854 के आज्ञापत्र के उप- 
रान्त भारत में ईसाई पादरियों को 'सहायता-अनुदान प्रथा' के कारण जो आशा बँधी 
थी वह पूरी न हो सकी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस युग में सरकारी शिक्षा-विभाग 
की नीति ऐसी रही जिससे कॉलेज की उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की अधिक 
उन्नति हुई और प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गयी, किन्तु इसके साथ ही पादरियों 
ने एक आन्दोलन चलाया । वास्तव में वे भारत में शिक्षा के द्वारा धार्मिक प्रचार कर 
रहे थे, अतः शिक्षा-संस्थाओं पर अपना पूर्ण अधिकार चाहते थे । यही कारण था कि 
वे शिक्षा-विभाग द्वारा खोले हुए राजकीय स्कूलों को नहीं चाहते थे । साथ ही सरकार 
की धामिक तटस्थता की नीति भी उन्हें अरुचिकर प्रतीत होती थी । अत: वे आन्दोलन 
करने लगे कि भारत में शिक्षा-नीति सन्‌ 854 के आज्ञापन्र के विरुद्ध जा रही है । 
इस आन्दोलन की लपटे इंगलेण्ड तक पहुँच गयीं और वहाँ भी "जनरल काउन्सिल ऑँव 
एलूकेशन इन इण्डिया' नामक एक संगठन बना लिया गया जिसमें लॉर्ड हैलीफैक्स 
तथा लॉड लॉरेंस जैसे व्यक्ति सम्मिलित थे। सन्‌ 882 के प्रारम्भ में जब लॉ 
रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त हुए तो इस संगठन के प्रतिनिधियों ने अपना 
एक शिष्टमण्डल उनसे मिलने भेजा जिसने भारतीय शिक्षा की जाँच करने की प्रार्थना 
की । लॉर्ड रिपन ने उत्तर दिया -- 

“सन्‌ 854 के आज्ञापत्र ने वास्तविक भारतीय शिक्षा-नीति को स्पष्टतः तथा 
जोरदार शब्दों में निर्धारित कर दिया है और मेरी इच्छा भी इसी नीति पर चलने 
की रहेगी ।***"”“भारत में पहुँचने पर यह मेरा कतंव्य होगा कि इस प्रश्न की पूर्ण 
जाँच वहाँ उपलब्ध सूचना के आधार पर करू । किन्तु मैं नहीं कह सकता कि मेरे 
ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा, यदि मैं यह स्वीकार करू कि इस समय भी भारत के 
निधनों में प्राथमिक शिक्षा के विकास व प्रसार की आपकी इच्छा के साथ मेरी 

]95 


]96 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


पूर्ण सहानुभूति है । इंगलैण्ड में यह प्रश्न कई वर्षों से मेरे लिए विशेष अनुराग का विषय 
रहा है और भारत पहुँचने पर भी यह कम न होगा ।! 
नियुक्ति 

तदनुसार भारत आने पर 3 फरवरी, 882 को लॉड रिपन ने विलियम हृण्टर 
की अधीनता में, जो वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, प्रथम भारतीय शिक्षा 
कमीशन की नियुक्ति की । श्री हण्टर के इस कमीशन के चेयरमैन होने के कारण कभी 
कभी इसका नाम हण्टर कमीशन' भी लिया जाता है। चेयरमैन के अतिरिक्त इसमें 
20 सदस्य और थे जिनमें भारतीय प्रतिनिधि सैयद महमूद, भूदेव मुकर्जी, आनन्दमोहन 
बोस, के० टी० तैलंग इत्यादि, तथा पादरियों के प्रतिनिधि मद्रास के डॉ० मिलर थे । 
श्री बी० एल० राइस, शिक्षा संचालक मंसूर, इसके मन्त्री नियुक्त हुए । 
उद्देश्य 

जैसा कि पूर्व-विदित है, सन्‌ 854 के आज्ञापत्र की प्रमुख नीति, जैसा कि 
स्टार्क ने कहा है, सरकार के प्रयत्नों को उच्च शिक्षा से हटाकर जनसाधारण की 
प्राथमिक शिक्षा की ओर ले जाने की थी। साथ ही भारत में प्राथमिक शिक्षा के 
विकास के लिए जनता में सरकार की तत्कालीन नीति से कुछ असन्तोष भी था और 
इंगलण्ड में भी सन्‌ 880 में अनिवायं प्राथमिक शिक्षा के लिए 'एलीमेण्टरी एजूकेशन 
एक्ट' पास हो चुका था । अत: इस कमीशन ने भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच 
को प्राथमिकता दी । विश्वविद्यालय शिक्षा, औद्योगिक तथा यूरोपीय शिक्षा इत्यादि 
इसकी जाँच के विषय नहीं थे। संक्षेप में, कमीशन को निम्नलिखित बातों की जाँच 
करनी थी--(!0 फ्रर्थमिक शिक्षा की अवस्था तथा उसके विकास के उपाय; (2)सरं- 
कारी शिक्षालयों की अवस्था तथा उनकी आवश्यकता; (3) मिशनरी शिक्षालयों का 

भारतीय शिक्षा में स्थान; तथा (/) वयक्तिक प्रयास के प्रति सरकार की नीति । 

सहायता-अनुदान प्रथा की जाँच भी कमीशन को सौंपी गयी । इसके अतिरिक्त माध्य- 
मिक तथा कॉलेज शिक्षा के विषय में भी कमीशन ने अपने सुझाव दिये । 

इस आयोग का वास्तविक उद्देश्य “विशेषतः उस विधि की जाँच करना था 
जिसके अनुसार सन्‌ 854 के घोषणापत्र के सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया गया था 
तथा उस घोषणापत्र में निहित नीति को भविष्य में भी अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए 
ऐसे सुझाव देना था जो कमीशन के मतानुसार बांछनीय हों ।* 

इस प्रकार नियुक्ति के उपरान्त कमीशन ने लगभग दो माह तक कलकत्ता में 
अपनी बेठकें कीं और तदुपरान्त आठ माह तक सारे देश का भ्रमण किया । इस कठिन 
परिश्रम के उपरान्त कमीशन ने अपनी 600 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके साथ 
में कुछ प्रान्तीय रिपोर्ट भी थीं। इस प्रकार भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास देते 
हुए उन्होंने भावी शिक्षा-विकास के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे । 
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सिफारिशें 

यहाँ संक्षेप में हम कमीशन के द्वारा की गयी सिफारिशों का वर्णन करते हैं । 
यहाँ एक बात स्मरणीय है कि प्रायः कमीशन ने उन्हीं बातों को कुछ घटा-बढ़ाकर दुहराया 
जिन्हें सन्‌ 854 के आज्ञापत्र द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था । 

देशी शिक्षा--कमीशन ने देशी शिक्षालय का अभिप्राय उस स्कूल से लिया 'जो 
भारतवासियों द्वारा भारतीय प्रणालियों के आधार पर संचालित हो ।' इन स्कूलों के 
विकास, संरक्षण तथा इन्हें नये ढाँचे में सम्मिलित करने के लिए कमीशन ने सिफारिश 
की । यह बात अनुभव की गयी कि अनन्त काल की कठिनाइयों और बाधाओं का 
सामना करते हुए भी देशी स्कूल आज तक जीवित हैं; यह उनकी 'सजीवता तथा 
सर्वप्रियता' का द्योतक है | मद्रास और बंगाल के उदाहरणों ने यह भी सिद्ध कर 
दिया था कि इन देशी स्कूलों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना सम्भव 
है । अतः कमीशन ने कहा कि “देशी स्कूलों को यदि सरकार सुझावों के अनुसार 
स्वीकार कर लेती है तथा सहायता देती है तो अवश्य ही उनकी शिक्षण-प्रणाली में 
सुधार की आशा की जा सकती है और इस प्रकार वे सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय 
शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं । 5 

इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिए कमीशन ने ऐसे जिला बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोड, 
जिनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, निर्माण करने की सिफारिश की तथा उनके 
पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने का निषेध किया । इन स्कूलों के 
शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उत्साहित करने का सुझाव भी रखा । अन्त में इनका 
पाठ्यक्रम, पाठय-विधि तथा परीक्षा इत्यादि के मानदण्ड के लिए प्रत्येक प्रान्‍्त को 
स्वतन्त्र रखा गया । पाठ्यक्रम में कुछ उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने के लिए 
कुछ विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने को व्यवस्था की । इस प्रकार जो देशी शिक्षा 
इतने दिनों में उचित संरक्षण के अभाव में प्रायः जजेरित हो चुकी थी, पुनः संरक्षण का 
आश्वासन पाकर प्रगति करने लगी । किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने जिस 
'परीक्षाफल के अनुसार वेतन प्रथा (?8५॥शा। 0५ 7650]0 $५8९॥) को माध्यमिक 
व कालेजीय शिक्षा के लिए बुरा बताया था उसी को देशी शिक्षा के लिए स्वीकृत 
करके देशी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी परम्परा को जन्म दिया जिसके कारण प्राय: 
सभी प्रान्‍्तों में प्राथमिक शिक्षा में 'सहायता-अनुदान प्रथा' के नियमों के ऊपर उपय॑क्त 
नियम का आधिपत्य हो गया जिससे देशी स्कूलों की स्वाभाविक प्रगति में कुछ 
बाधा पड़ी । 
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प्राथमिक शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा के विषय में शिक्षा कमीशन ने सबसे 
अधिक रुचि दिखायी । वास्तव में यह उनकी जाँच का प्रमुख विषय था, अतः उन्होंने 
निर्भक होकर स्वीकार किया कि “जब शिक्षा के प्रत्येक विभाग में राजकीय संरक्षण 
का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है'“"“तो जन-समृह की शिक्षा, इसकी उप- 
लब्धि, प्रसार तथा उन्नति तो शिक्षा-प्रणाली का वह भाव है जिसके लिए सरकार के 
अथक प्रयास भूतकाल की अपेक्षा एक बुहत्तर पैमाने पर प्रारम्भ किये जाने चाहिए। 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न अंगों, जैसे नीति, 
संगठन, पाठ्यक्रम, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा आ्थिक व्यवस्था इत्यादि के विषय में 
अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं । 
प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में घोषणा करते हुए कमीशन ने सिफारिश 
की कि इसे मातृभाषा के द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा समझना चाहिए जो जन- 
साधारण के जीवन के व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित हो, न कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश 
पाने के लिए साधन मात्र । इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए कि इसे पहले से भी 
कहीं अधिक संरक्षण प्रदान करे । सरकारी निम्न पदों पर नियुक्ति में ऐसे लोगों को 
प्रमुखता दी जाय जो लिखना-पढ़ना जानते हों तथा ऐसे जिलों में जो शिक्षा के दृष्टि- 
कोण से पिछड़े हुए हों, जेसे वे स्थान जहाँ आदिवासी रहते हों, शिक्षा-विभाग के प्रयत्नों 
तथा उदार आर्थिक सहायता द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय । 
संगठन के विषय में कमीशन ने सारा प्रबन्ध जिला तथा म्युनिसिपल बोडों 
को सौंप दिया । इन स्थानीय बोर्डों का निर्माण लॉड रिपन ने काउण्टी काउन्सिल्स 
आँव इंगलैण्ड' के आधार पर कराया था। इंगलैण्ड में भी प्राथमिक शिक्षा काउप्टी 
काउन्सिलों (जिला परिषदों) के अधीन कर दी गयी थी। इस प्रकार भारत में भी 
'लोकल सेल्फ गवनंमेण्ट एक्ट के पास होने पर जिला बोर्ड का निर्माण हुआ और 
ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का भार इन पर डाल दिया गया। शिक्षा का सम्पूर्ण 
दायित्व--व्यय, निरीक्षण, प्रबन्ध तथा निकास इन्हीं बो्डों को दिया गया । इस प्रकार 
की व्यवस्था से सरकार एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के भार से, जो उसका प्रथम 
कतंव्य था, मुक्त हो गयी । पाठ्यक्रम इत्यादि के लिए सभी प्रान्तों को अपनी-अपनी 
परम्परा का अनुकरण करने की स्वतन्त्रता दी गयी । 
प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिए कमीशन ने कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव 
“ ](]8 06९ 0८६४८ 0 ध€ (0एट-70-(लालाबोना 2८०0परालाी (90 0९ (07- 
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रखे । प्रथमतः जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों को आदेश दिये गये कि वे प्राथमिक 
शिक्षा के लिए अल्‌ग॒ फण्ड निर्धारित कर दें। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी 
नगरों तथा गाँवों के हिसाब भी पृथक-पृथक क्र दिये जाये जिससे गाँवों की घन-राशि 
नगरों पर व्यय न हो सके । साथ ही स्थानीय फण्ड के व्यय' के विषय में कमीशन ने 
यह निश्चित कर दिया कि वे एकमात्र प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किये जाये । अन्त में 
स्थानीय. फण्ड में उचित आथ्थिक सहायता प्रदान करना भी प्रान्तीय सरकारों का 
कर्तव्य है, ऐसी सिफारिश भी कमीशन ने की । किन्तु इस सहायता की धन-राशि 
अनिश्चित ही रही । इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का भार प्रधानत: स्थानीय फण्ड पर 
ही रहा, प्रान्तीय सरकार का शिक्षा-अनुदान तो एक गौण सहायता के रूप में ही रहा, 
तथापि स्थानीय फण्ड में सहायता देने में प्रान्तीय सरकारों के समक्ष यह आदर्श रखा 
गया कि वे कम से कम स्थानीय घन-राशि का आधा अथवा कुल व्यय का $| प्रदान करें । 
किन्तु यह कहना व्यर्थ है कि यह सहायता भारतीय जनसंख्या के आकार को देखते हुए 
कितनी अपर्याप्त थी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए आथिक व्यवस्था करने 
में कमीशन का उद्देश्य उसके लिए वर्तमान परिस्थितियों में अधिक से अधिक सुविधा 
प्रदान कराने का रहा । अतः उन्होंने घोषणा की कि “प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण 
जन-शिक्षा का वह भाग घोषित कर देना चाहिए जो शिक्षा के निमित्त निर्धारित 
स्थानीय फण्ड पर अपना एकमात्र विशेषाधिकार तथा प्रान्तीय आय पर भी एक बहुत 
बड़ा अधिकार रखती है। 

इसके अतिरिक्त कमीशन ने शिक्षकों के लिए अधिक नामंल स्कूल खोलने पर 
भी जोर दिया जिससे एक डिवीजनल इन्सपेक्टर के अन्तर्गत कम से कम एक नामंल 
स्कूल हो जाय” । पाठ्य क्रम के विषय में कमीशन ने पर्याप्त उदारता दिखायी। उन्होंने 
प्रत्येक प्रान्‍्त को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतन्त्रता दे दी और सम्पूर्ण देश 
के लिए एकसा ही पाठ्यक्रम निश्चित नहीं किया । पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ व्याव- 
हारिक व जीवनोपयोगी विषय, जसे बहीखाता, क्षेत्रमिति, भौतिक विज्ञान तथा कृषि 
और चिकित्सा में उनकी उपयोगिता इत्यादि और सम्मिलित कर दिये । 

माध्यमिक शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने शिक्षा-विस्तार 
तथा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के साधनों को बताया। शिक्षा- 
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प्रसार के लिए उसने सिफारिश की कि इस क्षेत्र में से सरकार को क्रमशः पूर्णत: निकल 
आना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा को योग्य तथा समर्थ भारतवासियों के हाथों में 
सौंप देना चाहिए और उनकी सहायता के लिए शिक्षा सहायता-अनुदान प्रथा का उदारता 
तथा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को सरकार का प्रमुख कर्तव्य 
समझा गया था, अतः माध्यमिक शिक्षा को कुछ कम महत्त्व दिया गया । कमीशन ने 
सिफारिश की कि सहायता-अनुदान द्वारा जहाँ तक हो सके, माध्यमिक शिक्षा में सहा- 
यता देकर सरकार शीघ्र उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाय । यह भी निश्चित हुआ 
कि सरकार प्रत्येक ऐसे जिले में एक हाई स्कूल आदर्श सकल के रूप में रखे “जहाँ 
जन-हित के लिए ऐसे स्कूल रखना आवश्यक हो, और जहाँ जनता स्वयं सहायता-अनु- 
दान के आश्रय पर ही सकल चलाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रगतिशील तथा धनवान 
न हो ।९ किन्तु ऐसा स्कूल जिले में एक से अधिक नहीं हो सकता। जिले की 
सम्पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जनता स्वयं इसका उत्तरदायित्व ले । 
इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि व्यक्तिगत 
शिक्षालयों के प्रबन्धक राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा बालकों से कम फीस ले सकते हैं । 

माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षा-सुधार के लिए कमीशन ने हाईस्कूल शिक्षा 
को दो भागों में बाँठ दिया--() “अ' कोसे, तथा (2) “ब' कोर्स । प्रथम कोर्स विश्व- 
विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए था। दूसरा एक व्यावहारिक शिक्षा-कोर्स था जिसमें 
व्यापारिक, असाहित्यिक तथा उपयोगी विषय पढ़ाये जाने को थे । शिक्षा के माध्यम 
के विषय में कमीशन ने बड़ी असन्तोषजनक सिफारिशें कीं । इसने माध्यमिक स्कूलों 
में मातृभाषा के प्रयोग का कोई उल्लेख तक न किया । सम्भवत: कमीशन अंग्रेजी के 
पक्ष में था। मिडिल स्कूलों के लिए भी इसने कोई निश्चयात्मक नीति निर्धारित नहीं 
की और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे स्कूल के प्रबन्धकों पर ही छोड़ दिया । 

उच्च शिक्षा-- जैसा कहा जा चुका है कि कमीशन को विश्वविद्यालय तथा 
उच्च शिक्षा की अवस्था की जाँच करने से निषेध कर दिया गया था, किन्तु इसने कुछ 
महत्त्वपूर्ण सुझाव कॉलेज शिक्षा के लिए भी रखे | कमीशन ने यह तो घोषित कर ही 
दिया था कि सरकार को शीघ्र ही उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना 
चाहिए । इसके लिए प्रत्येक कॉलेज को सहायता देने में “सहायता-दर, शिक्षकों की 
आवश्यकताओं” का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विशेष सहायता, 
जैसे भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा विज्ञान का सामान इत्यादि के लिए देने की 
भी व्यवस्था की गयी । बिना फीस पढ़ने वाले विद्याथियों की संख्या नियत कर दी 
गयी । शिक्षा समाप्त होने पर उनके रोजगार तथा योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करने की ओर भारत में विभिन्न कालेजों 
में एक ऐसे विस्तृत पाठ्यक्रम के लागू करने की जो विद्यार्थियों के रुचि-बैचितश्र्य के 
लिए लाभदायक हो सके, कमीशन ने सिफारिश को । 
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इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक अथवा किसी अन्य शिक्षक के द्वारा नेतिक 
उपदेशों की व्याख्यानमाला जारी करने का सुझाव भी कमीशन ने रखा और एक 
ऐसी पाठय-पुस्तक की रचना का आदेश दिया जो मानव-धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों 
तथा प्रकृति-धर्म पर आधारित हो । किन्तु कमीशन ने वेयक्तिक कालेजों को राजकीय 
कालेजों की अपेक्षा कम फीस स्वीकार करने का अधिकार देकर एक अवांछनीय स्पर्द्धा 
तथा अयोग्य. और निम्न कोटि की शिक्षा-संस्थाओं को जन्म दिया । 

मिशनरी प्रयास--सन्‌ 854 के आज्ञापत्र से पादरियों को यह आशा बँधी 
थी कि भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जायगा और अन्ततः वे ही 
सम्पूर्ण देश की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । ऐसा न होने पर उन्होंने 
इंगलैण्ड में आन्दोलन किया था जिसके फलस्वरूप इस कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 
किन्तु इस कमीशन की सिफारिशों ने तो उनकी आशाओं पर तुपारापात ही कर 
दिया । इस विषय में कमीशन की सिफारिशें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षा को 
स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत कर देने से पादरियों को अधिक आपत्ति नहीं हुई थी, 
क्योंकि उनके अधिकार में प्राथमिक शिक्षा 'तो नाममात्र को ही थी। किन्तु कमीशन 
की इस सिफारिश ने कि माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा-क्षेत्र से सरकार को व्यक्ति- 
गत प्रबन्धकों के हाथों में उसे सौंपकर शीघ्र ही हट जाना चाहिए, पादरियों के हृदय 
में एक बुझती हुई आशा को पुनः जगा दिया । किन्तु ऐसा भी न हो सका । कमीशन 
ने इस विषय में बहुत सावधानी से काम लिया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 
“व्यक्तिगत प्रयास का अभिप्रायः स्वयं जनता के प्रयास से है। यदि शिक्षा की 
आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा-साधनों से करनी है तो स्वयं भारतवासी ही इसके 
सबसे महत्त्वपूर्ण साधन हो सकते हैं ।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे देश में 
जिसमें शिक्षा की आवश्यकताएँ विभिन्न हैं, हम किसी भी ऐसे तरीके के विरुद्ध हैं 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा को केवल एक दल के हाथ में ही सौंप दिया जाय, 
और विशेषत: एक ऐसे दल के हाथ में जो चाहे जितना उदार और सच्चा हो, जन- 
समूह की विभिन्न भावनाओं के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता हो | ****'' साथ 
ही हम एकमत होकर यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि शिक्षा-विभाग के प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व का शिक्षा-क्षेत्र में से हट जाने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम उसे 
मिशनरियों के हाथ में सौंप दें । शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित उच्च शिक्षालय कदापि 
पादरियों के प्रबन्ध में नहीं जाने चाहिए ।” इस प्रकार पादरियों की स्थितियों को 
वयक्तिक प्रयास में जनता द्वारा संगठित शिक्षालयों की तुलना में एक निम्नतर कक्षा 
दी गयी । इससे भारतीय जनता को विदित हो गया कि जब तक वह स्वयं शिक्षा 
का अधिकतर उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति में विकास 
और सुधार की आशा नहीं । 
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सरकार का शिक्षा-क्षेत्र से ऋमिक पलायन--कमीशन की नीति यह थी कि 
सरकार क्रमश: जन-शिक्षा के भार से मुक्त हो जाय और उसे स्वयं भारतीय जनता के हाथों 
में सौंप दे, क्योंकि सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि शिक्षा पर व्यय करने के 
लिए उसके पास धन का अभाव था । अतः जनता को अपना धन अपनी शिक्षा के 
लिए लगाना चाहिए | इस तरह जो सरकारी धन बचेगा वह अधिक स्कूलों को सहा- 
यता प्रदान करने में व्यय किया जा सकेगा। अतः जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध 
था, उसे स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत कर दिया गया और माध्यमिक तथा कालेजीय 
शिक्षा को शिक्षा-विभाग की देखरेख में व्यक्तिगत संस्थाओं को हस्तान्तरित कर देने 
की व्यवस्था की गयी । इस प्रकार नये खुलने वाले शिक्षालयों को सब प्रकार से सहा- 
यता देने का वचन दिया गया और राजकीय शिक्षालयों को स्थानीय प्रबन्धकों को देने 
पर उनके सभी कागज-पत्र, भवन, पुस्तकें तथा अन्य सामान भी प्रबन्धकों को हस्तान्त- 
रित करने को सिफारिश की गयी तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया । इस 
प्रकार कमीशन ने सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया । 

सहायता-अनुदान प्रथा--व्यक्तिगत शिक्षालयों के लिए कमीशन ने अनुदान 
प्रथा के सुधार तथा विकास पर विशेष जोर दिया । इस विषय में कमीशन ने भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में चालू अनुदान प्रथा के नियमों का अध्ययन किया । बम्बई में 'परीक्षाफल के 
अनुसार वेतन प्रथा” मद्रास में 'वेतन-अनुदान प्रथा तथा उत्तरी भारत और मध्य प्रान्त 
में (नियतकालीन प्रथा! प्रचलित थीं । इन सब प्रथाओं का अध्ययन करके कमीशन ने 
प्रत्येक प्रान्त को इस विषय में स्वतन्त्रता दे दी तथा कुछ सर्वमान्य कसौटी नियत करके 
प्रत्येक प्रान्त को आदेश दे दिये । इनके अनुसार सरकारी और गर-सरकारी का भेद भी 
मिटा दिया गया, अनुदान-नियम अधिक उदार कर दिये गये, आन्तरिक प्रबन्ध में हस्त- 
क्षेप निषिद्ध कर दिया गया तथा प्रबन्धकों की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिए कुछ 
ऐसे शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिये गये जो उनके विश्वासपात्र बन सकें । 

विशिष्ट शिक्षा-> इन सब बातों के अतिरिक्त कमीशन ने कुछ विशेष प्रकार 
की शिक्षों, जैसे स्त्री-शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राजकुमारों की 
शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा आदिवासियों की शिक्षा आदि पर भी अपने विचार प्रकट 
किये । उदाहरण के लिए, स्त्री-शिक्षा के लिए कमीशन ने लड़कियों के स्कूलों को उदार 
सहायता, अध्यापिकाओं को वेतन-अनुदान, उनके लिए नामंल स्कूल, लड़कियों की 
प्राथमिक शिक्षा के लिए सरल पाठ्यक्रम तथा निरीक्षण के लिए अलग निरीक्षिकाएँ 
नियुक्त करने की सिफारिशें कीं ।!! मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा कम शिक्षा पाकर 


8. ऐकए्गाला 09 7087 उएशंशा, 

१ 592]&7१ए शाधा। 3एशथा), 

70. [फाल्व एथां00 5फशंथा, 

2, आम (ं जा 9ए८ फलशा उल्टा पा लिए रतप्रट्काएणा 8 38वीं का था 
्जए्श्ग्रटोप 022एब्मात 200॥07, था0 पौध ॥ 76९१5 40 926 086९7९0 
॥ टएटा9 €्ञांशिबारट ३९... ... पिंलारट छ९ पं) छफटत॑ला। 00- 7€८णा- 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 2 : भारतीय शिक्षा-कमीशन | 203 


उनके लिए विशेष सुविधाओं की सिफारिश की गयी । अतः मुसलमान विद्यार्थियों के 
लिए अधिक छात्रवृत्ति, मुसलमान नामल स्कूल, मुसलमान शिक्षा निरीक्षक तथा मुसल- 
मानी विशेष मिडिल तथा हाई स्कूल की स्थापना की सिफारिश की । धामिक शिक्षा- 
क्षेत्र में ककोर धामिक तटस्थता की पूर्व नीति का समर्थन किया; साथ ही नीतिशास्त्र 
पर एक पाठ्य-पुस्तक की रचना तथा व्याख्यानमाला की सिफारिश की । राजकुमारों 
तथा सरदारों के लड़कों के लिए विशेष शिक्षालय खोलने को कहा । प्रौढ़ शिक्षा के 
लिए रात्रि-पाठशालाओं की व आदिवासियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की । 
आलोक्म- 

कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों और 
नगरपालिकाओं को दे दिया गया । माध्यमिक शिक्षा के लिए वैयक्तिक स्कूलों को खूब 
प्रोत्साहन दिया गया । सरकार ने यद्यपि अपनी शिक्षा-संस्थाओं को स्थानीय प्रबन्धकों 
को नहीं दिया, तथापि अधिक विद्यालय खोलना बन्द कर दिया। इस प्रकार धारमिक 
शिक्षा के विषय में की गयी सिफारिशों को छोड़कर सरकार ने उसकी सभी सिफारिशों 
को स्वीकार कर लिया । 

अधिकांश में कमीशन ने सन्‌ 854 के आज्ञापत्र की नीति का ही समर्थन 
किया । शिक्षा-विभाग का निरीक्षण-कार्य बढ़ जाने से स्कूलों पर उसका अनुचित आधि- 
पत्य भी हो गया, किन्तु इससे राजकीय और अराजकीय प्रयत्नों में पारस्परिक साम्य 
तथा सहकारिता की भावना भी उत्पन्न हो गयी और यह भी प्रमाणित हो गया कि इस 
सहकारिता के आघार पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक शिक्षा- 
संगठन की सम्भावना है । हाई स्कूल में औद्योगिक शिक्षा की सिफारिश करके कमीशन 
ने यह संकेत किया कि हमारी शिक्षा आवश्यकता से अधिक पुस्तकीय होती जा रही थी । 

(ख) शिक्षा-प्रगति (सन्‌ 882-904) 

(!) विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षा _ 

भारतीय शिक्षा कमीशन की सिफारिशों के उपरान्त देश में कालेजों की बहुत 
वृद्धि हुई । सन्‌ 4882 में पंजाब तथा सन्‌ 887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 
स्थापना हो गयी थी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज, 
जिसमें प्राच्य ज्ञानशाखा भी सम्मिलित थी, विकसित होकर हुई थी । इसमें एक लॉ 
कालेज भी सम्मिलित कर दिया गया । एक विशेष बात इस विश्वविद्यालय के विषय 
में उल्लेखनीय है, वह यह कि उसमें भाषा का माध्यम अंग्रेजी न रखकर मातृभाषा रखा 


गया । अरबी, फारसी तथा संस्कृत में उच्च उपाधियों के वितरण की व्यवस्था भी 
इसमें की गयी । 
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जहाँ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, इसकी स्थापना का प्रश्न 
सन्‌ 869 में भी उठा था | सन्‌ 872 में संयुक्त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) के गवर्नर 
श्री म्योर ने किराये के मकान में एक केन्द्रीय कॉलेज की स्थापना इलाहाबाद में कर 
दी थी । सन्‌ 882 में पंजाब में विश्वविद्यालय की अलग स्थापना हो जाने के कारण 
यह आवश्यक समझा गया कि संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के लिए भी एक विश्वविद्यालय 
अनिवाय है | अब तक यहाँ के कालेजों का सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय से था जो 
सम्बन्ध तथा पाठ्यक्रम की कठिनाइयों के कारण अब असम्भव प्रतीत होता था । अतः 
सन्‌ 887 में एक विशेष कानून के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । 
इसमें परीक्षाओं के अतिरिक्त पढ़ाने की व्यवस्था रखी गयी । 

9वीं शताब्दी के अन्त तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय हो गये । इनके 
पाठ्यक्रम प्रायः एकसे थे। कुछ समय बाद मद्रास को छोड़कर सभी ने विज्ञान की 
कक्षाएँ भी खोल दीं और बी० एस-सी० की उपाधि देना प्रारम्भ कर दिया । 

शिक्षा कमीशन की सिफारिशों का अप्रत्यक्ष रूप से कालेजों के विकास पर 
भी प्रभाव पड़ा। एक तो माध्यमिक स्कूलों के खुलने तथा उनमें विद्यार्थियों की 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण यह आवश्यक हो गया कि उनकी उच्च शिक्षा के 
लिए नये कॉलेज खोले जायें। अधिकतर विद्यार्थी कालेजों में जाना भी चाहते थे क्योंकि 
उच्च शिक्षा के उपरान्त ही वे सरकारी उच्च पद पाने की आशा करते थे । दूसरे, 
कमीशन ने भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयास को भी प्रोत्साहन दिया था, अतः शिक्षित 
भारतीयों ने इस ओर आश्चर्यजनक प्रगति की, यहाँ तक कि उनके द्वारा संचालित 
कालेजों की संख्या मिशनरियों के कालेजों से भी अधिक बढ़ गयी । सन्‌ 902 में 
जब ईसाई कालेजों की संख्या 37 थी तो भारतीयों के कालेजों की संख्या 42 थी । 
इस प्रकार कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही थी । सब्‌॒ 882 में 68 कालेजों से 
लेकर सन्‌ |902 में इनको संख्या |79 हो गयी । इनमें से 36 कॉलेज ब्रिटिश 
भारत में थे जिनमें 2 कॉलेज स्त्री-शिक्षा के लिए थे । ईसाइयों ने कमीशन तथा 
सरकार की नीति से दुखी होकर उच्च शिक्षा की ओर अधिक रुचि नहीं दिखायी। 
अतएव अधिकांश में ये कॉलेज भारतीयों द्वारा संचालित रहे । 

इस दोरान सन्‌ 885 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस! की स्थापना 
तथा उसके उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन भी शिक्षा-प्रचार में अपना विशेष महत्त्व रखते 
हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट! में इसका उल्लेख मिलता है । 

इन “सहम्नों विद्याथियों को जो दो पीढ़ियों से बंगाल के योग्यतम सुपृत्र हैं 
अंग्रेजी भाषा पढ़ना सिखाया गया । इस भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता के कारण 
प्रथमत: इसे अध्ययन करने के उपरान्त वे अंग्रेजी साहित्य-सरोवर से जलपान करने 
लगे जो वस्तुत: स्वतन्त्रता का साहित्य है। बेकन, मिल्टन, लॉक, बकं, वर्ड सवर्थ, 
तथा बाइरन की विचा रधाराएँ उनके मस्तिष्कों में बह रही थीं जिनमें स्वराज्य का 
सन्देश था । (इन युवकों के) प्राचीन आदर्श स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत साहस-प्रदर्शन 
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के न होकर आत्मसमपंण तथा आत्मत्याग के थे । ऐसे विचारों ने जो प्राच्य विचार- 
धारा में आत्मसात्‌ नहीं हो सकते थे, लोगों के हृदय में एक व्याकुलता भर दी । इन 
विचारों के राजनीतिक परिणामों से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है । किन्तु राजनीतिक 
विचार मानसिक हलचलों से अलग नहीं किये जा सकते | सन्‌ 882 के उपरान्त 
आने वाली पीढ़ी ने इन नवीन विचारधाराओं का शक्तिशाली प्रभाव शिक्षा-प्रणाली 
के विकास में देखा ।!४ 

इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा-विकास को इस युग में काफी 
प्रगति दी । अब तक जो हाई सकल थे वे बढ़कर कॉलेज हो गये । भारतीय यह समझ 
गये थे कि उनके चरित्रों का निर्माण वे स्वयं ही कर सकते हैं । यद्यपि अब तक 
अधिकतर कालेजों तथा हाई स्कूलों में अंग्रेज प्रिसिपल तथा प्रधान अध्यापक रहते थे 
और योग्य भारतीयों का अभाव होने के साथ ही साथ उन्हें अयोग्य भी समझा जाता 
था, किन्तु सर आर० पी० परांजपे जैसे उदभट विद्वानों ने इस ओर भी पथ-अ्रदर्शन 
किया । इस प्रकार कुछ त्यागी भारतीय विद्वानों ने उच्च सरकारी पदों पर न जाकर 
कालेजों तथा उच्च शिक्षा के स्कूलों का संचालन अपने हाथ में लेकर शिक्षा-प्रचार में 
महान्‌ योग दिया । सब्‌ ]880 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना प्रसिद्ध देश- 
भक्त बाल-गंगाधर तिलक, चिपलांकर तथा श्री अगारकर के प्रयत्नों से हो ही चुकी थी । 
सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में रिपन कॉलेज का भार सँमाला । उधर आये- 
समाज आन्दोलन भी देश में जायृति तथा उद्बोधन का प्राण फूक रहा था। अतः 
सन्‌ 886 में लाहौर में दयानन्द एंग्लो वंदिक कॉलेज की स्थापना हुई जो शीघ्र ही 
उत्तरी भारत का एक प्रमुख कॉलेज हो गया। सन्‌ 898 में श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 
बनारस में सेण्ट्ल हिन्दू कॉलेज की नींव डाली जो आगे चलकर बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ । 

आलोचना---इस प्रकार कालेजों के बढ़ने से विद्याथियों की संख्या भी बढ़ी 
किन्तु शिक्षा का सत्र कुछ गिर गया । रुपया तथा अच्छी पुस्तकों का अभाव, अपर्याप्त 
भवन तथा अनुभवहीन शिक्षक--इन सभी बातों ने मिलकर शिक्षा के मानदण्ड को 
अवश्य गिरा दिया । साथ ही विद्यार्थियों में केवल पुस्तकीय ज्ञान को प्रधानता देने 
की प्रवृत्ति का विकास होने लगा और उनकी सूक्ष्म निरीक्षण की मौलिकता जाती 
रही । सन्‌ 858 में एलबर्ट ने कहा था कि ज्यों-ज्यों कॉलेज की शिक्षा बढ़ती जा रही 
है त्यों-त्यों उस प्रतीक का मुल्य जिसका यह बोध कराती है, गिरता जा रहा है । 
इसके पूर्व सन्‌ 87] में एक प्रिसिपल ने भी कलकत्ता में यह संकेत किया था कि 
तत्कालीन शिक्षा के एक प्रकार के ग्रेजुएट, जो केवल 'रटने की मशीन” कहे जा सकते 
हैं, जैसे बढ़ रहे हैं। उसने कहा-- 

“बंगाल में बहुत दिनों से शिक्षा का अर्थ अधिकांश में एक अपाच्य ज्ञान का 
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रटना ही लगाया जा रहा है। उच्च गुणों की अवहेलना करके केवल स्मृति का ही 
विकास किया जा रहा है, अतः विद्यार्थियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया हो जो 
कुछ अच्छे अपवादों को छोड़कर, रटे हुए पुस्तकोय ज्ञान के अतिरिक्त न तो मौलिकता 
और न निरीक्षण शक्ति अथवा स्वयं निर्णय शक्ति ही रखते हैं ।” 

वास्तव में जो बात बंगाल के विषय में तब कही गयी थी वह भारत के अन्य 
प्रान्तों के विषय में भी पूर्णतः लागू होती थी और दुर्भाग्य से आज भी अधिकांश में 
वह पूर्वंवत्‌ बनी हुई है। इसी प्रकार की चेतावनी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति 
लॉर्ड लेसडॉन ने भी सन्‌ 889 में दी थी : 

“मुझे भय है'''हमें यह बात नहीं छिपानी चाहिए कि यदि हमारे स्कूल और 
कॉलेज्‌ वर्तमान रूप से ही भारतीय युवकों को शिक्षा देते रहे तो हमें आज से भी 
अधिक यह शिकायत सुनने का अवसर आ सकता है कि हम प्रति वर्ष ऐसे युवकों को 
पैदा कर रहे हैं जिन्हें हमने मानसिक शक्तियों से तो सुसज्जित कर दिया है, जो 
स्वयं एक प्रशंसा की बात है, किन्तु व्यवहार में यह उनके लिए बिलकुल व्यर्थ है; 
क्योंकि जिन लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा पायी है उनके लिए अनुकूल पेशों का देश 
में पूर्ण- अभाव है । 3 

इस प्रकार यह उच्च शिक्षा अपनी समृद्धि तथा विस्तार के साथ ही साथ देश 
में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म देती जा रही थी जो वाहद्याभ्यान्तर से एक ही 
टकसाल के ढले हुए सिक्‍के के समान थे, जिनमें प्राकृतिक विभिन्नता का तुलनात्मक 
अभाव था तथा जो स्मृति के यन्त्र की भाँति व्यवहार करते हुए दृष्टिगोचर होते थे । 
परीक्षा की बुराई इस प्रकार भारतीय शिक्षा-प्रणाली में जड़ पकड़ती जा रही थी कि 
ऐसा प्रतीत होने लगा मानो विद्यार्थी 'शिक्षा जीवन के लिए' नहीं अपितु 'शिक्षा 
परीक्षा के लिए पा रहे हैं। यहाँ तक कि सन्‌ 902 में भारतीय विद्यालय कमीशन 
ने कहा कि “वह महानतम निद्ृष्ट बुराई जो भारतीय विश्वविद्यालयों में पायी जाती 
है यह. है कि शिक्षण परीक्षा के अधीन है न कि परीक्षा शिक्षण के । शिक्षा के आकस्मिक 
विस्तार से कालेजों का स्तर गिर गया । शिक्षा में व्यापारिक प्रवृत्ति का समावेश भी 
इसी काल में हुआ जो आज अपनी भयानक सीमाओं को छू रही है और वर्तमान भार- 
तीय शिक्षाशास्त्रियों के सम्मुख मानो एक प्रकार की घुनौती है । 

यहाँ एक बात का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। जबकि शिक्षा के विकास 
के साथ ज्ञान का मानदण्ड गिरता जा रहा था और अधिकांश कालेजों की कार्यक्षमता 
का पतन होता जा रहा था, वहाँ कुछ उच्च कोटि के भारतीय नेताओं की राय में यह 
आवश्यक था कि चाहे शिक्षा का मानदण्ड गिर जाय किन्तु उसका विस्तार आवश्यक 
है। वस्तुतः उनकी धारणा थी कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही न होकर जन- 
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समूह के लिए उपलब्ध हो सके और साक्षरता-प्रतिशत बढ़ जाय । उनका यह भी अनुमान 
था कि समय पाकर शिक्षा के मानदण्ड तथा कालेजों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा 
सकता है, जैसा गोपालक्ृष्ण गोखले के निम्नलिखित व्याख्यान से प्रकट होता है : 

“श्रीमान जी, मेरा विचार है---और यह मेरे लिए एक गम्भीर विश्वास की 
बात है--कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में सभी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा 
अमूल्य तथा लाभदायक है । यदि परिस्थितियों को देखते हुए यह सर्वोत्तम प्रकार की 
है तो और भी अच्छा । किन्तु यदि यह सर्वोत्तम नहीं भी है तो इस कारण इसकी 
अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि लोगों का जीवन--चाहे राजनीतिक, 
सामाजिक, औद्योगिक या मानसिक क्षेत्र में-एक सामूहिक इकाई है।'“''''मेरे 
विचार में भारत की वर्तमान अवस्था में अंग्रेजी शिक्षा का महानतम कार्य विद्या को 
इतना प्रोत्साहन देना नहीं है जितना कि भारतीय मस्तिष्क को पुरानी दुनिया के 
विचारों के बन्धन से मुक्त कराना तथा पश्चिम के जीवन, विचार तथा चरित्र के 
सर्वोच्च गुणों का तादात्म्य कराना है। इसके लिए न केवल सर्वोत्तम शिक्षा ही अपितु 
हर प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा लाभदायक है ।!* अन्त में हम 9वीं शताब्दी के भारतीय 
विश्वविद्यालयों के विषय में इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं : 

“यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में बड़े संकीर्ण थे और 
उच्च शिक्षा की व्याख्या भी वे बड़े संकीर्ण ढंग से करते थे । उनके विरुद्ध यह भी तक 
दिया जा सकता है कि वे अन्वेषण और मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में 
असफल रहे और उच्च विद्वान तथा वेज्ञानिक उत्पन्न न कर सके । किन्तु इस सम्बन्ध 
में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि उनकी स्थापना बिलकुल भिन्न उद्देश्यों से हुई थी 
और जो लोग उनके अस्तित्व के उत्तरदायी थे उनकी इच्छा कालान्तर में होने वाले 
आलोचतकों से भिन्न थी । ९ 
(2) माध्यमिक शिक्षा 

इस युग में माध्यमिक शिक्षा ने सराहनीय प्रगति की । कमीशन की रिपोर्ट के 
उपरान्त प्रथम दशक में उन्नति की गति अधिक तीब्र रही । सन्‌ 882 में स्कलों की 
संख्या 396 थी जो सन्‌ 902 में 524 हो गयी और विद्यार्थियों की संख्या भी 
2,4,077 से बढ़कर 5,90,29 हो गयी । व्यक्तिगत प्रयास को बहुत प्रोत्साहन 
मिला । कमीशन की राय के प्रतिकूल माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा-विभाग ने पुनः 
अपने प्रयत्नों को अधिक केन्द्रित रखा, फलत: प्राथमिक शिक्षा की आशातीत व 
वांछनीय प्रगति में बाधा पड़ी । 

माध्यमिक शिक्षालयों में कुछ शिक्षालय तो सरकारी आर्थिक सहायता-अनुदान 
पा रहे थे और कुछ बालकों की फीस तथा थोड़े से चन्दे से ही गुजारा कर रहे थे। 
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इन शिक्षालयों की अवस्था असन्तोषजनक थी । शिक्षा-विभाग भी इनमें अधिक हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता था । 

कमीशन ने “ब' कोर्स में कुछ औद्योगिक अथवा व्यापारिक विषयों को पढ़ाने 
की व्यवस्था की थी, किन्तु 9वीं शताब्दी के अन्त तक भी वह वैकल्पिक पाठ्यक्रम 
अधिक सर्वप्रिय न हो सका और अभी तक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में “मैट्रीकुलेशन' 
परीक्षा का बोलबाला था । इतना अवश्य है कि प्राय: सभी प्रान्तीय सरकारों ने कुछ न 
कुछ व्यावहारिक शिक्षा अपने यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दी थी। सन्‌ 888 
में मद्रास ने कुछ टेक्नीकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ 897 में बम्बई 
ने 'स्कल लीविग सर्टीफिकेट' परीक्षा प्रारम्भ कर दी जिसके प्राप्त करने पर ही 
विश्वविद्यालय में प्रवेश हो सकता था । बम्बई के 'स्क्ल फाइनल कोर्स में भौतिक 
विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि तथा मैन्युअल ट्रेनिंग भी सम्मिलित कर दिये गये । सरकारी 
नौकरी में जाने के लिए इस परीक्षा को अनिवार्य करके सर्वेप्रिय करने की चेष्टा 
बम्बई में की गयी । इसी प्रकार 894 में इलाहाबाद में 'स्कल फाइनल परीक्षा' प्रारम्भ 
की गयी । पंजाब विश्वविद्यालय ने क्लर्क सम्बन्धी तथा व्यापारिक शिक्षा प्रारम्भ 
को । इसी प्रकार सन्‌ 900 में बंगाल ने भी क्लर्क तथा इंजीनियर तैयार करने के 
लिए विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किया । प्राय: प्रत्येक विश्वविद्यालय ने इस पाठथक्रम 
की योजनाओं को कार्यान्वित करने की चेष्टा की, किन्तु जैसा कहा जा चुका है, 
मेट्रीकुलेशन परीक्षा की प्रधानता रही और सन्‌ 902 में इसमें 23,000 परीक्षार्थी 
बेठे, जबकि औद्योगिक पाठ्यक्रम में केवल 2000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी । 

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। किन्तु 
दुख को बात है कि शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन की नीति ढिलमिल होने 
के कारण भारत के किसी भी प्रान्त में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जा 
सका । इससे बड़ी क्षति हुई और प्रान्तीय भाषाओं के विकास को बड़ा आघात लगा। 
साथ हो माध्यमिक शिक्षालयों में अंग्रेजी का प्रभुत्त जम गया और ऐसा प्रतीत होने 
लगा मानो शिक्षा का उद्देश्य केवल अंग्रेजी भाषा सीखना ही है । इससे विद्यार्थियों 
के स्वाभाविक मानसिक विकास पर भी रोक लग गयी, क्‍योंकि जितना समय उन्हें 
विषय को बोधगम्य करने में लगाया था उससे अधिक समय विदेशी भाषा के समझने 
में नष्ट हो जाता था । उसके उपरान्त भी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं 
हो पाता था । इससे उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता था । 
(3) प्राथमिक शिक्षा... 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा कमीशन ने 
इंगलेण्ड की 'काउण्टी काउन्सिलों के आधार पर भारतीय नगरों की नगरपालिकाएँ 
तथा ग्रामों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की थी और प्राथमिक 
शिक्षा को उन्हों के अन्तर्गत रख दिया गया था । इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को 
कुछ प्रगति अवश्य मिली, किन्तु आशाजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके । इन 
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स्थानीय बोर्डों के अधिकार और कतंव्यों को संहिताबद्ध कर दिया गया । देशी पाठ- 
शालाएँ जो अनन्त काल से अपनी जजंरित अवस्था में देश भर में चली आ रही थीं, 
वे भी इन्हीं स्थानीय बोर्डो को दे दी गयीं । इतना अवश्य है कि जहाँ जनता के पिछड़े 
हुए होने के कारण बोर्डों को यह अधिकार न दिया जा सका वहाँ सरकारी पाठ- 
शालाएँ खोली गयीं । 

स्थानीय बोर्डों के प्राथमिक शिक्षा के निरमित्त व्यय करने के लिए नियम बना 
दिये गये और उनकी आय को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करने की व्यवस्था 
की गयी । प्रान्तीय सरकारों ने स्थानीय बोर्डों को अनुदान देने के नियम भी बना 
लिये । बम्बई सरकार ने आधा व्यय देना स्वीकार कर लिया । मद्रास ने अपनी आय 
का 5 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का निश्चय किया । इसी प्रकार बंगाल, संयुक्त 
प्रान्त, पंजाब, आसाम तथा मध्य प्रान्त ने अपने-अपने नियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा 
को प्रोत्साहन दिया । शिक्षा-अनुदान के नियमों में भी सभी प्रान्तों ने सुधार करके 
उन्हें प्राथमिक शिक्षा के अधिक अनुकूल बना दिया । 

यहाँ बड़े खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ 
ऐसी नीति अपनायी जिसने भारत के गाँवों की जड़ों को हिला दिया । उनका सम्पूर्ण 
सामाजिक, आथिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा टूट गया । जो गाँव अब तक देश में शासन 
के धरातल थे, उनके ऊपर एक नया शासन थोपा गया और भारतीय ग्राम केन्द्रीय 
और प्रान्तीय शासनों की केवल निर्जीव इकाई मात्र रह गये जिनकी नीति का निर्धारण 
केन्द्र से होता था । इस ग्रामीण प्रजातन्त्र के नष्ट हो जाने का प्रभाव भारत के देशी 
विद्यालयों पर भी पड़ा । शिक्षा अब अधिक से अधिक सरकार द्वारा नियन्त्रित हो चुकी 
थी । 9वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते भारत में अनन्त काल से चला आने वाला 
देशी शिक्षा का संगठन नष्ट होकर सदा के लिए विलीन हो गया । कुछ स्कूल सरकारी 
अफसरों की अवहेलना से नष्ट हो गये, कुछ सरकारी स्कूलों में विलीन होकर उनका 
प्रमुख अंग बन गये और कुछ उनसे स्पर्द्धा में पराजित होकर सदा के लिए नष्ट हो 
गये । गाँव में इन देशी पाठशालाओं के संरक्षक भी नहीं रह गये । वहाँ की बढ़ती हुई 
निर्धनता ने लोगों का ध्यान शिक्षा तथा आत्मोन्नति से हटाकर केवल “अस्तित्व के 
लिए संघर्ष तक सीमित कर दिया । “बहुत-से मध्यम वर्ग के लोग जो व्यापार अथवा 
कृषि में लगे हुए थे, नौकरी के लिए आकर नगरों में बस गये। इस प्रकार देहात उजड़- 
कर वीरान हो गये, ग्राम-पाठशालाओं के संरक्षक विलीन हो गये और देशी शिक्षा-पद्धति 
टूटकर खण्ड-खण्ड हो गयी । 

इस प्रकार देश में आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा-पद्धति की जड़ें जम 
गयीं, स्थानीय बोर्डों ने इस काल में अपना व्यय प्राथमिक शिक्षा पर बढ़ाया । यद्यपि 
सरकार की नीति व्यवहार में अब भी प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करने को थी 
और उनका व्यय भी प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं बढ़ा । उदाहरण के लिए, सन्‌ 
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88-82 में यह 6'77 लाख रुपये था, जबकि सन्‌ 90[-02 में 6:92 लाख 
रुपये रहा । इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार उचित प्रोत्साहन 
देते में असफल रही । स्थानीय बोर्डों का व्यय 24.9 लाख (सन्‌ 882) से बढ़कर 
सन्‌ 902 में 46'] लाख रुपये हो गया । किन्तु भारत की जनसंख्या और अशिक्षा 
को देखते हुए यह धन-राशि भी अपर्याप्त थी। अधिकांश में इन बोर्डों की आथिक 
अवस्था भी शोचनीय थी और इनका प्रबन्ध भी बड़ा बुरा था । जहाँ अच्छे निरीक्षण 
तथा अच्छी शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा हुआ वहाँ उसके 
विस्तार में सराहनीय प्रसार नहीं हो सका । सन्‌ 886 और ।90] के बीच प्राथमिक 
शिक्षा में विद्याथियों की वृद्धि केवल 6,60,000 थी; जबकि वही वृद्धि सन्‌ 87] 
और 886 के मध्य 20 लाख थी । शताब्दी के अन्त में जबकि प्राथमिक शिक्षा का 
प्रसार सुदूर देहातों में करना पड़ा, उसके प्रसार की गति बड़ी मन्द रही । इस संघ में 
केवल अच्छे स्कूल जीवित रह सके जिससे शिक्षा का स्तर तो ऊँचा हो गया किन्तु विकास 
अवरुद्ध हो गया । 
मिशनरी प्रयास 
... हण्टर कमीशन की रिपोर्ट के उपरान्त ईसाई मिशनरियों का यह भ्रम दूर हो 
गया कि व्यक्तिगत प्रयास में शिक्षा-क्षेत्र में उनका प्राधान्य रहेगा और इस प्रकार 
शिक्षा के द्वारा वे भारतवासियों का धमं-परिवरतंन करने में सफल हो सकेंगे | वास्तव 
में इस दृष्टि से उन्हें बड़ी निराशा हुई, अतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को बदल 
दिया । उन्होंने अपना ध्यान उच्च शिक्षा से हटाकर जनसमृह की शिक्षा की ओर 
लगाया और अपना प्रचार-कार्य अधिकांश में आदिवासियों और पहाडी जातियों में 
प्रारम्भ कर दिया । इस ओर उन्हें कुछ सफलता भी मिली । वास्तव में गत 60 वर्षों 
में भारत में ईसाई आबादी में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। भारतीय ईसाइयों के लिए 
उन्होंने कुछ अच्छे कॉलेज और हाई स्कूलों को यथावत्‌ बना रहने दिया | इसी काल 
में उन्होंने कुछ अच्छे कॉलेज भी स्थापित किये, जैसे इण्डियन क्रिश्चियन कॉलेज, इन्दौर 
(सन्‌ 884; मुरे कलिज, स्थालकोट (सन्‌ 889); क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर 
(सन्‌ 892); तथा गौडन कॉलेज, रावलपिण्डी (सन्‌..893) । इस काल में मिश- 
नरी पादरियों को बोध हो गया कि स्कूल में पढ़ाना कोई धर्म-प्रचार का कार्य नहीं है । 
सारांश 

रण क। भारतीय शिक्षा कमीशन--शिक्षा-क्षेत्र में सरकार का नियन्त्रण व॑ 
हस्तक्षेप धमं-प्रचारकों के हितों के प्रतिकूल पड़ता था। साथ ही सरकार को 
धामिक तटस्थता की नीति से वे असन्तुष्ट थे, अतः वे आन्दोलन करने लगे कि शिक्षा- 
नीति सन्‌ 854 के घोषणापत्र के विरुद्ध जा रही है । उन्होंने इंगलेण्ड में भी अपनी 
आवाज बुलन्द की । लॉर्ड रिपत भारत में आये तो उन्होंने बाइसराय की कार्यकारिणी 
के सदस्य श्री हण्टर की अध्यक्षता में एक शिक्षा कमीशन नियुक्त किया । 

कमीशन की जांच का प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा था, उच्च शिक्षा नहों । 
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उनके उद्देश्य थे--( |) प्राथमिक शिक्षा के विकास के उपाय; (2) सरकारी शिक्षा- 

लयों की अवस्था तथा उनकी आवश्यकता को ज/च; (3) मिशनरी स्कलों का भार- 

तीय शिक्षा में स्थान, तथा (4) वंयक्तिक प्रयास के प्रति सरकार को नीति । 
सिफारिशें--( |) पूर्व-स्थित देशी स्कूलों का संरक्षण तथा विकास; 

(2) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। उसके 
संगठन, पाठ्यक्रम, आर्थिक व्यवस्था तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाय; 

(3) प्राथमिक शिक्षा का माध्यम पूर्णतः मातृभाषा हो और प्राथमिक स्कुलों 
को नगरों में म्युनिसिपलिटी तथा ग।वों में जिला बोर्डों के अन्तग्गंत हस्तान्तरित कर 
दिया जाय । इस प्रकार के स्थानीय बोर्डो की स्थापना की भो सिफारिश की गयी; 

(4) माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र से सरकार को क्रमशः निकल आना चाहिए और 
बन्धन व संगठन का भह्र वेयक्तिक प्रयास पर छोड़ देना चाहिए; प्रत्येक जिले में एक 
आदर गवनंमेष्ट हाई सकल स्थापित कर देना चाहिए। हाई सकल पाठ्यक्रम को दो 
भागों में विभक्त कर दिया - एक, विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए, और दूसरा, 
व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए; 

(5) उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सरकार को निकल आना चाहिए और भारतीयों 
के हाथ में उसे दे देना चाहिए; 

(6) बंयक्तिक प्रयास मिशनरियों के स्थान पर स्वयं भारतवासियों के हाथों में 
चला जाना चाहिए; 

(7) सरकार को शिक्षा-क्षेत्र से ऋमिक पलायन करना चाहिए; 

(8) व्यक्तिगत स्कूलों की सहायता-अनुदान प्रथा को अधिक व्यापक रूप से लागू 
किया जाय । “अनुदान में सरकारी व गर-सरकारी का भेद मिटा दिया जाय; 

(9) विशिष्ट प्रकार की शिक्षाओं, जेसे स्त्री-शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, 
धामिक शिक्षा, राजकुमारों की शिक्षा तथा प्रोड शिक्षा इत्यादि के विकास की भी कमी- 
शन ने सिफारिश की । 

(ख) शिक्षा-प्रणति-- कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप प्राथमिक, माध्यमिक, 
तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अभिवद्धि हुई। बहुत-से स्कूल व कॉलेज खले। 
विद्यार्थियों की संख्या में वद्धि हुई तथा अनुदान की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । 
ईसाइयों गम] होकर अपना ध्यान प्राथमिक शिक्षा से हटाकर उच्च शिक्षा की ओर 
कर दिया । 
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भमिका हे 
2 0वीं शताब्दी का उपाकाल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सवंदा स्मरण 
रहेगा । यह वह समय था जब देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ रही थी। भारत- 
वासियों के हृदयों में अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा भाषा और साहित्य के प्रति अनु- 
राग उत्पन्न हो गया था | इस जागृति का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा । भारतवासी 
अनुभव करने लगे कि उनकी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि के साथ 
सन्‌ 899 में लॉ कजेन भारत के वाइसराय नियुक्त हुए । ऐसा कहा जाता है कि 
उनमें लॉ्ड डलहौजी के सब गुण विद्यमान थे । जिस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों 
को अप्रसन्न कर दिया था उसी प्रकार लॉ कर्जन का स्वभाव भी भारतीयों से मेल न खा 
सका । कर्जन ने आते ही भारत में कुछ सुधार लागू करने चाहे जिनसे भारतवासी 
सशंकित हो उठे । श्री अनाथ ताथ बसु कर्जन के विषय में लिखते हैं कि “स्वभाव से 
वे उदार व स्वेच्छाचारी शासक थे तथा शिक्षा द्वारा कठोर शासन में विश्वास करने 
वाले कठोर साम्राज्यवादी थे। वे केन्द्रीकरण तथा कार्यक्षमता के पुजारी भी थे।” 
उस समय शिक्षा की अवस्था अच्छी नहीं थी । “सन्‌ 897 से 902 तक का काल 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक अप्रगतिशील था; विद्यार्थियों की वृद्धि बहुत 
कम थी और स्कूलों को संख्या भी घट गयी थी। वह समय आपत्ति (दो भयानक 
दुरभिक्ष और एक स्वव्यापी महामारी) का था ।! अतः लॉड करन ने भारत में आते 
ही सितम्बर 90। में एक गुप्त कान्फ़े स शिमला में बुलायी जिसमें केवल प्रान्तीय 
जन-शिक्षा संचालकों ने भाग लिया। कर्जन स्वयं सभापति बने । यहाँ वाइसराय ने 
भारतोय शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी समस्याओं 
पर विचार-विनिमय किया और अपनी नयी शिक्षा-नीति की योजना बनायी जिसके 
अनुसार भारतीय शिक्षा-द्षेत्र में सरकार का नियन्त्रण बढ़ना चाहिए था। इस कार्फ स 
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में भारतीय मत को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, अतः भारतीय शिक्षित समाज इसे 
सन्देह की दृष्टि से देख रहा था। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित किये गये थे । लॉर्ड कज्जन ने यद्यपि एक परम्परागत नीति का अनुमरण 
किया था, किन्तु अब समय बदल चुका था। इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय 
विचारधारा और अधिक जोर पकड़ गयी । सन्‌ 902 में भारतीय विश्वविद्यालय 
कमीशन की नियुक्ति हुई और सन्‌ 904 में शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावों 
का प्रकाशन हुआ । सन्‌ 904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हो गया। 
सन्‌ 905 में लॉर्ड किचनर से कुछ राजनीतिक मतभेद हो जाने के कारण लड कर्जत 
स्वदेश वापस लौट गये । आगे हम लॉड कर्जन के शिक्षा-सुधारों का संक्षेप में वर्णन करेंगे । 
भारतीय विश्वविद्यालय कप्तोशन (सन्‌ 902) 

. 27 जनवरी, 902 को इस कमीशन की नियुक्ति हुई जिसने उसी वर्ष जून 
में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । वास्तव में विश्वविद्यालय क्षेत्र में इस समय सुधार की 
आवश्यकता थी । उसकी स्थापना के उपरान्त उनके सुधार के अब तक कोई प्रयत्न 
नहीं किये गये थे। इसी बीच में भारत में कालेजों और माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या 
बढ़ गयी थी और विश्वविद्यालयों को उनका भार कठिन प्रतीत होने लगा था। लन्दन 
विश्वविद्यालय का भी सन्‌ 898 में पुन्सगठत कर दिया गया था। अतः यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारत में भी विश्वविद्यालयों के संगठन, प्रबन्ध तथा कार्य- 
प्रणाली में सुधार किया जाय । इसके अतिरिक्त भारत में विश्वविद्यालयों का संगठन 
लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर हुआ था। किन्तु अनुभव ने यह सिद्ध कर 
दिया था कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो केवल परीक्षा लेने भर के लिए हैं, 
अधिक उपयोगी नहीं हैं। अतः लन्दन विश्वविद्यालय भी बदला जा चुका था। भारत में 
भी इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि अब केवल ऐसे विश्वविद्या- 
लय ही नहीं चाहिए जो परीक्षाओं का प्रबन्ध करके उपाधि-वितरण कर देते हैं । 
शिक्षा के पाठभक्रम में भी यह बात अनुभव होने लगी कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही 
पर्याप्त नहीं है। समय की माँग थी कि औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध 
हो जिससे शिक्षा व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक उपयुक्त होकर यथेष्ट रूप से 
हितकर हो सके । अतः इस कमीशन की नियुक्ति “ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्या- 
लयों की अवस्था तथा भावी उन्नति की जाँच करने के लिए तथा ऐसे प्रस्तावों पर 
विचार करने के लिए जो उनके विधान तथा कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए बनाये 
गये हैं अथवा बनाये जा सकते हैं और गवर्नर जनरल की परिषद्‌ को उन साधनों के 
लिए सिफारिश करने के लिए जो. विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर को उठा सकें और 
विद्या की उन्नति कर सकें” की गयी ।* 

यह दुर्भाग्य की बात थी कि शिमला कारन्फेस की भाँति कजन ने इस कमीशन 
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में भी कोई भारतीय सम्मिलित नहीं किया । भारतीयों की भावना को इससे बड़ा 
आघात पहुँचा । उन्होंने अनुभव किया कि सम्भवतः सरकार उनकी उठती हुई राष्ट्रीय 
भावनाओं को कुचलने के लिए उसकी प्रगति को रोककर पूर्णतः उसका नियन्त्रण 
करना चाहती है । अन्त में कुछ समय बाद इस कमीशन में डॉ० गुरुदास बनर्जी तथा 
सेयद हसन बिलग्रामी के नाम भी जोड़ दिये गग्रे, किन्तु भारतीय भावना को मनो- 
वैज्ञानिक आघात तो लग ही चुका था । 

विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा प्रबन्ध के सुधार के लिए कमीशन ने बहुत-से 
सुझाव रखे । संक्षेप में, कमीशन की सिफारिशें निम्नलिखित हैं : 

() विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का पुनर्सगठन । 

(2) विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित कालेजों का कड़ा निरीक्षण तथा प्रबन्ध 
के नियमों में कडाई। 

(3) विद्यार्थियों के रहने के स्थान और अवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध । 

(4) विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित मर्यादा के अन्तगंत शिक्षण-कार्य प्रारम्भ 
कर देना । 

(5) पाठ्यक्रम तथा परीक्षा-विधि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन । 

ये ही सिफारिशें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 904 का आधार थीं, 
जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कमीशन का उद्देश्य 
वास्तव में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का नहीं था बरन्‌ वतेमान प्रणाली को ही 
पुनर्सगठित करके मजबूत बनाना था । फीस की निम्नतर दर निश्चित करने तथा 
द्वितोय श्रेणी के इण्टरमीडिएट कालेजों को तोड़ने की सिफारिश करके कमीशन ने कुछ 
भारतीयों को भी विरुद्ध कर लिया | इतना अवश्य है कि विश्वविद्यालयों के बिखरे 
हुए तत्त्वों को संगठित करके उन्हें सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए कमीशन ने 
अत्यन्त लाभदायक सिफारिश कीं और यदि लॉर्ड कजन की नीति से भारतवासियों को 
मनोवज्ञानिक असन्तोष न हो गया होता तो ये ही सिफारिशें स्वागत के साथ स्वीकार 
की जातीं, किन्तु समय-चक्र तेजी से घूम रहा था । 
सरकारी प्रस्ताव ओर शिक्षा-नीति (सन्‌ 904) 

] मा, 904 को लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा-नीति को प्रस्ताव के रूप 
में प्रकाशित कर दिया । यह एक महत्त्वपूर्ण विवरण था । तत्कालीन भारतीय शिक्षा 
के दोपों को इसने सूक्ष्म हृष्टि से देखा और उनका ठीक-ठीक चित्रण किया। बहुत-सी 
बातें तो आज भी यथावत्‌ हमारी शिक्षा के भाल पर कलंक बिन्दु के समान लगी हुई 
हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि “परिणाम की दृष्टि से हमारी वतंमान शिक्षा के दोष 
सवंविदित हैं। पाँच गाँवों में से चार गाँव बिना किसी स्कूल के हैं। चार लड़कों में 
से तीन बिता किसी भी प्रकार शिक्षा पाये हुए ही बढ़ते हैं और 40 में से केवल एक 
बालिका किसी भी प्रकार के स्कूल में पढ़ने जाती है ।” शिक्षा की उत्तमता की दृष्टि 
से प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रमुख दोष बताये गये : 
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“““(]) उच्च शिक्षा सरकारी नौकरी पाने के एकमात्र उद्देश्य से ही प्राप्त की 
जाए है। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अकारण संकीर्ण कर. दिया जाता है और जो सरकारी 
नौक॑री पाने में असफल रहते हैं वे दुर्भाग्य से अन्य उद्यम पाने के अयोग्य हो जाते हैं । 

(2) परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक प्रधृुत्व दे दिया गया है । 
(3) पाठचघन्रम शुद्ध पुस्तकीय है । 
। (4) स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास बहुत कम और 
स्मृति का विकास बहुत अधिक हो जाता है, फलत: गहन विद्वत्ता के स्थान पर केवल 
धन्त्रवत पुनरावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। 
|. (5) अंग्रेजी को प्रमुखता देने से मातृभाषाओं का विकास रुकता है। 
"-.. (6) टेक्नीकल शिक्षा की अवहेलना हो रही है, किन्तु जो कुछ भी ठेक्‍्नीकल 
शिक्षा उपलब्ध है, वह केवल कतिपय उच्च सरकारी पदों के लिए लोगों को दीक्षित 
करने के लिए है। वास्तव में ऐसी टेक्नीकल शिक्षा की आवश्यकता थी जो जन- 
साधारण के लिए उपयोगी हो और जिससे देश का भी आर्थिक विकास हो । 

प्रस्ताव में यह भी आवश्यक समझा गया कि अधिक उपयोगी कृषि कॉलेज 
खोले जायेँ तथा भारतीय कलाओं और दस्तकारियों की भी उन्नति की जाय। शिक्षकों 
को अधिक संख्या में दीक्षित करने पर भी जोर दिया गया। स्त्री-शिक्षा की ओर भी 
प्रस्ताव की दृष्टि गयी और कहा गया कि सरकार को स्त्री-शिक्षा पर अधिक व्यय 
करना चाहिए तथा अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग के लिए अधिक स्कूल तथा बालिकाओं के 
लिए सरकार की ओर से आदश्श पाठशालाएँ खुलनी चाहिए। इन पाठशालाओं के 
निरीक्षण तथा सुप्रबन्ध के लिए निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया । 

इस प्रकार इस प्रस्ताव के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय 
शिक्षा का पूर्ण निरीक्षण करने के उपरान्त उनकी उन्नति के लिए सरकारी नीति की 
घोषणा की गयी । 

प्राथमिक शिक्षा के विषय में प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि यद्यपि इसमें 
विकास हुआ है, किन्तु भारत की जनसंख्या को देखते हुए वह अपर्याप्त है। यह भी 
स्वीकार किया गया कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की तुलना में इसको अवहेलना 
की है । प्राथमिक शिक्षा-प्रसार को सरकार का प्रथम कतंव्य बताया गया और उनके 
लिए सुझाव रखे कि एक तो स्पष्ट आर्थिक नीति का अनुकरण किया जाय और 
राजस्व में से प्रथम भाग शिक्षा पर व्यय किया जाय । स्थानीय बोर्डों को अपनी 
शिक्षा सम्बन्धी धन-राशि केवल प्राथमिक शिक्षा पर हो व्यय करनी चाहिए, न कि 
उच्च शिक्षा पर | दूसरे, शिक्षण-विधि को अनुकूल, सरल व उपयोगी बनाया जाय । 
तीसरे, अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय । 

माध्यमिक शिक्षा के विषय में सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि अब तक 
माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि तो सन्‍्तोषजनक हुई है, किन्तु इसके साथ ही साथ ऐसे स्कूलों 
की संख्या बढ़ गयी है जिनमें न योग्य शिक्षक हैं, न फर्नीचर, न अन्य सामान और न 
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पुस्तकालय व भवन इत्यादि की उचित व्यवस्था । शिक्षण-स्तर तथा कार्यक्षमता का 
भी पतन हुआ है । अतः प्रस्ताव में निरीक्षण, नियन्त्रण और आथिक सहायता द्वारा 
उनके स्तर को उठाने की सिफारिश की गयी। स्कूलों को स्वीकृति तथा सहायता- 
अनुदान देने के नियमों में भी कड़ाई कर दी गयी और फीस, विद्यार्थियों की संख्या, 
छात्रावास, विज्ञान का सामान, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति इत्यादि सम्बन्धी कुछ नियम 
बना दिये गये जिनकी अवहेलना करने पर इन स्कूलों के परीक्षा्थियों का विश्व- 
विद्यालय-प्रवेश तथा सरकारी परीक्षाओं में बैठने का निषेध कर दिया गया । इन नियमों 
की कठोरता की भारतीय मत ने तीव्र आलोचना की और सरकार पर अभियोग लगाया 
कि वह शिक्षा-प्रसार को रोकने तथा उन शिक्षा-केन्द्रों को जो राष्ट्रीय आन्दोलन के 
स्रोत हैं, नष्ट करने की सरकार की चाल है। 
ध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सुधार प्रस्तावित किये गये । सबसे 

महत्त्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा के माध्यम का उठाया गया । यह कहा गया कि “प्राथमिक शिक्षा 
में अंग्रेजी का न तो कोई स्थान है और न होना चाहिए । जब तक बालक ने मातभाषा 
में प्राथमिक शिक्षा पाकर उसका ज्ञान परिपक्व नहीं कर लिया है, तब तक उसे अंग्रेजी 
पढ़ने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए । इस प्रकार यह बात स्वीकार की गयी कि 
लगभग तेरह वर्ष की उम्र के उपरान्त ही बालक को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। माध्यमिक 
शिक्षा के लिए प्रस्ताव में मातभाषा पर जोर दिया गया। “यदि शिक्षित वर्ग ही 
अपनी मातृभाषाओं की अवहेलना करेंगे तो अवश्य ही वे केवल देशी बोलचाल की 
भाषा मात्र रह जायेंगी जिनका अपना कोई साहित्य नहीं होगा । 

इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों का भी प्रस्ताव में संक्षेप में विवेचन 
किया गया, क्योंकि यह प्रश्न विश्वविद्यालय कमीशन के अधीन कर दिया गया था; 
तथापि उनकी परीक्षा-विधि, सीनेट का आकार तथा सिण्डीकेट के अधिकार इत्यादि 
पर कुछ प्रकाश डाला गया । 

उपयंक्त विवरण से प्रकट होता है कि लॉड कजन ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा 
के गुण-दोषों का विवेचन बिलकुल ठीक ही किया था। “किन्तु दुर्भाग्य से यद्यपि रोग 
का निदान ठीक था, प्रस्तावित ओषधि न तो उचित ही थी और न सामयिक ही। 
लॉर्ड कर्जन ने जो बहुत-सी बातें कहीं उनके कहने में वे सही थीं, किन्तु जिस विधि से 
वे सुधार करना चाहते थे उसने शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्कों में गम्भीर सन्देह उत्पन्न 
कर दिया। उन्हें भय हुआ कि यह सुधार-कार्य कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को अपनी 
'आड़ में छिपाये हुए हैं । २ 
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (सन्‌ 904) 

जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, संन्‌ 902 में विश्वविद्यालय कमीशन की 
नियुक्ति हुई थी । इस कमीशन की सिफारिशों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने के उपरान्त 
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उन्हीं के आधार पर सन्‌ 903 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल में एक विधेयक 
भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया गया जो 2[ मा, |904 को 
कामून बन गया । यद्यपि भारतीयों ने इसका भयंकर विरोध किया और स्व० गोपालक्ृष्ण 
गोखले ने तो इसकी धज्जियाँ ही उड़ा दीं, किन्तु अन्त में बहुमत से यह पास हो गया। 

इस कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों के संगठन तथा शासन में महत्त्वपूर्ण परि- 
वर्तन हो गये । उन परिवर्तनों को सात भागों में विभक्त किया जा सकता है : 

“(]) विश्वविद्यालयों के कार्य का विस्तार कर दिया गया और उन्हें प्रोफेसर 
तथा लेक्चरर नियुक्त करने और अनुसन्धान के लिए सुविधा जुटाने का अधिकार प्रदान 
कर दिया गया । 

(5 ) इस अधिनियम ने दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सीनेट को उपयुक्त आकार 
का बनाने का सुझाव देकर किया । सन्‌ 857 के कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों के 
लिए “आजीवन फेलो' सरकार द्वारा नियुक्त करने का अधिकार था, किन्तु गत 50 
वर्षों में इस अधिकार का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण न होने के कारण सीनेटों का आकार 
बड़ा विशाल हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित हो गया कि 'फेलो' 
न 50 से कम और न. /00 से अधिक -होंमे और इनकी अवधि आजीवन न होकर 
केवल 5 वर्ष के लिए होगी । 

(3) तीसरा परिवर्तन था चुनाव-सिद्धान्त का प्रारम्भ कर देना । इसके अनु- 
सार निश्चय हुआ कि बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों में 20 तथा अन्य 
में 5 'फंलो' चुने जायेंगे । 

(4)] चौथा परिवर्तन था सिण्डीकेटों की कानूनी स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय 
के अध्यापकों का सिण्डीकेट में प्रतिनिधित्व । 

(5) पाँचवाँ परिवर्तन इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि विश्वविद्यालयों 
से कालेजों का सम्बन्ध स्थापित करने के नियम कड़े कर दिये गये और नियमित रूप 
से सम्बन्धित कालेजों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सिण्डीकेटों द्वारा उनके निरी 
क्षण की व्यवस्था की गयी । 

(6) छठवाँ परिवर्तन सीनेट के द्वारा बनाये जाने वाले नियमों को सरकार में 
निहित करने का था | अब तक यह अधिकार केवल सीनेट को ही प्राप्त था, केवल सर- 
कार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती थी । किन्तु इस एक्ट के द्वारा यह नियम 
बना दिया गया कि सीनेट के बनाये हुए नियमों की स्वीकृति के अतिरिक्त सरकार 
आवश्यक होने पर उनमें घटा-बढ़ा भी कर सकती है और यदि एक निश्चित समय तक 
सीनेट निम्र्भ बनाने में असफल रहती है तो सरकार नियम भी बना सकती है। 

(7) अन्त में गवर्नर जनरल की परिषद्‌ को यह अधिकार भी दे दिया गया 
कि वह भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक क्षेत्र-सीमा को भी निर्धारित कर दे । 
सन्‌ 857 के कानून में यह प्रश्न अनिश्चित रह गया था जिसका परिणाम यह हुआ 
कि कुछ अनियमित कार्यवाहियाँ हो गयी थीं। उदाहरणतः कुछ कॉलेज दो विश्व- 
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विद्यालयों से सम्बन्धित हो गये; अथवा कुछ अन्य कॉलेज किसी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में 
होते हुए और ही किसी दूसरे से सम्बन्धित हो गये, इत्यादि। इस अधिनियम की 
27वीं धारा में कहा गया कि 'गवनेर जनरल-इन काउंसिल” अपने साधारण अथवा 
असाधारण आदेश द्वारा विश्वविद्यालयों की सीमा निर्धारित कर देगा जिसके अनुसार 
कालेजों का सम्बन्ध उनसे स्थापित होगा । 
भारतोय मत 

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि 'भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक का धारा- 
परिषद्‌ में प्रचण्ड विरोध किया गया था । स्व० गोखले ने, जो धारा-परिषद्‌ के सदस्य 
थे, अपने ऐतिहासिक व्याख्यानों द्वारा भारतीय मत को प्रकट किया । वास्तव में, 
प्रथमत: जब लॉ कर्जन ने विश्वविद्यालयों के सुधार की घोषणा की थी तो भारत में 
उसका बड़ा स्वागत हुआ था, किन्तु शिमला कास्फेंस में भारतवासियों का न लिया 
जाना और इसके प्रतिकूल ईसाई प्रतिनिधि डॉ० मिलर की जो क्रिश्वियन कॉलेज, 
मद्रास के प्रिसिपल थे, उपस्थिति तथा कास्फ्रेंस के निर्णयों को गुप्त रखना इत्यादि ऐसे 
कार्य थे जिनसे भारतवासी इन शिक्षा-सुधारों को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें 
भय होने लगा कि सरकार देश की शिक्षा को यूरोपवासियों के हाथों में देना चाहती 
है। यद्यपि यह सन्देह आगे चलकर निराधार सिद्ध हुआ, क्योंकि प्राय: सभी विश्वविद्या- 
लयों में सीनेट में भारतीयों की संख्या यूरोपवासियों से अधिक रही । यही कारण था 
कि आगे चलकर भारतीयों का विरोध इस बात में कुछ ढीला पड़ गया । 

इसके अतिरिक्त कमीशन में भी भारतीयों की अवहेलना और जस्टिस ग्रुरुदास 
: बनर्जी तथा सैयद हसन बिलग्रामी के नामों का बाद में जोड़ा जाना और कमीशन की 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जल्दबाजी इत्यादि भी कुछ ऐसी हरकतें थीं जिनसे भारतवासी 
चौंक उठे । इन सुधारों से उन्हें जो आशा बँधी थी वह छिन्न-भिन्न हो गयी। उन्हें 
प्रतीत हुआ कि इसके उपरान्त भी शिक्षालदक्षेत्र में कुछ “विशेषज्ञों का संकीर्ण, तकहीन 
और अल्पव्ययी शासन” जीवित रहेगा । 

साथ ही चुनाव सिद्धान्त का स्वागत हुआ, किन्तु चुने हुए स्थानों की संख्या 
, को अपर्याप्त बताया गया । 'फैलो' सदस्यों की संख्या के नियत करने में भी भारत- 
. वासियों को भी यही भय हुआ कि उसके द्वारा सरकार विश्वविद्यालयों के सीनेट में 
यूरोपवासियों का बहुमत करना चाहती है। विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों से सम्बन्ध 
स्थापित करने के नियमों की कड़ाई का तीब्र विरोध हुआ, क्योंकि लोगों को भय हुआ 
कि इसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयास को 
कुचलना चाहती है । अन्त में, सबसे अधिक विरोध सरकार की उस नीति का हुआ 
जिसके द्वारा उसने इस अधिनियम में सीनेट के बनाये हुए. तिग्रमों...में. हस्तक्षेप तथा 
विश्वविद्यालय के आन्तरिक शासन को अपने हाथ में लेने की साजिश की थी । उन्हें 
डर हुआ कि सरकार उच्च शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण करके उसकी प्रगति 
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को रोकना चाहती है। वस्तुतः यह विरोध शिक्षा-क्षेत्र में बहुत दिनों तक चलता रहा 
जो सन्‌ 92] में जाकर ही शान्त हुआ । 
आलोचना 

अपने सम्पूर्ण गुण और दोपों के साथ इस अधिनियम ने वास्तव में भारतीय 
उच्च शिक्षा में प्रशंसनीय सुधार किये । विश्वविद्यालयों का शासन अधिक कार्यशील 
और कुशल बना दिया गया । कुछ विश्वविद्यालयों ने शिक्षण-कार्य भी प्रारम्भ कर 
दिया । पुस्तकालयों की स्थापना हो गयी । निम्न कोटि के कॉलेज या तो सुधार करके 

उच्च स्तर पर आ गये अथवा समाप्त हो गये । सीनेट का अधिकार नियत कर दिया 

गया तथा सिण्डीकेट को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । जैसा भय किया गया 
था कि वेयक्तिक प्रयास को कुछ आघात लगेगा, निराधार सिद्ध हुआ। यत्रपि नियमों 
की कठोरता के कारण कालेजों की संख्या सन्‌ 904 से 9]2 तक कम हो गयी, 
किन्तु उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। सन्‌ 902 में 
विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों की संख्या |92 थी जो सन्‌ 907 में ।74 
ही रह गयी, किन्तु इससे विद्यार्थियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुल मिला 
कर कालेजों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा। 

विश्वविद्यालय के अधिनियम के दोषों का उल्लेख इन शब्दों से अच्छा नहीं 
किया जा सकता : “इसने विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली को बदलने तथा उसे उचित 
आधार पर रखने का कोई प्रयास नहीं किया । यद्यपि नये विश्वविद्यालयों की अत्यन्त 
आवश्यकता थी, किन्तु इसके द्वारा उनका निर्माण नहीं हुआ और अन्त में विश्व- 
विद्यालयों के शासन में इसने सरकार के हाथों में इतना नियन्त्रण रख दिया कि कलकत्ता 
विश्वविद्यालय कमीशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों को 'संसार के सबसे अधिक सर- 
कारी शासित विश्वविद्यालय' कहकर पुकारा ।* 
उपसंहार 

हण्टर कमीशन से लेकर लॉर्ड कजन तक भारतीय शिक्षा ने प्रगति की । जिस 
प्रकार हण्टर कमीशन ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्रधानता दी थी, 
उसी प्रकार विश्वविद्यालय कमीशन ने प्रधानतः विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय तक ही 
अपने को सीमित रखा । इस युग में भारतीय शिक्षा का आधुनिक रूप पर्याप्त रूप से 
निखर गया और अपने अन्तिम स्वरूप में उपस्थित होने लगा । हण्टर कमीशन का 
उद्देश्य शिक्षा का विस्तार तथा उसे जनसमूह के लिए सुलभ बनाना था । विश्वविद्यालय 
कमोशन तथा अधिनियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा का पुनर्सगठन तथा उसको ठोस 
बनाना था। कजेन अपनी सदभावनाओं की अपेक्षाकृत भी भारत में सर्वप्रिय न हो 
सका । शिक्षा पर सरकारी नियन्त्रण की उसकी नीति का जनमत ने निरादर किया। 
यदि कर्जन का.स्वभाव भारतीय जनता के मनोनुकूल हो ता और लोग उनके राजनीतिक 
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उद्देश्यों की ओर से सशंकित न हो गये होते तो जो कुछ भी शिक्षा-क्षेत्र में सुधार हुआ 
उसका श्रेय अवश्य उन्हें मिलता । उधर रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय ने 
भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावताओं को और अधिक उभाड़ दिया था। 
साथ ही करन के द्वारा बंगाल-विभाजन के कार्य ने तो भारत में एक बार राष्ट्रीयता 
का झंझावात ही उत्पन्न कर दिया जिसने एक प्रकार से ब्रिटिश शासन की जड़ें ही 
उखाड़कर रख दीं । इस प्रकार से उत्पन्न हुई स्वदेशी आन्दोलन की आँधी में भारत 
को एक नवीन राष्ट्रीय स्फूरति का सन्देश मिला । यहाँ हम इतना अवश्य कहेंगे कि 
लॉड करन की सुधार योजनाओं ने भारतीय शिक्षा-दक्षेत्र में एक नवीन चेतना उत्पन्न 
कर दी । फलत: भारतीय जनता ने सरकार की शिक्षा-योजनाओं को एक आलोचनात्मक 
हृष्टि से देखना सीखा; इसके अतिरिक्त लॉर्ड कर्जन का वह आदेश, जिसके द्वारा 
विद्यार्थियों को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने पर कठोर दण्ड की धमकी दी गयी 
थी, देश में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ । 


| सारांश 


मिला के प्रारम्भ में देश में राष्ट्रीयीण की लहर उठने लगी थी। 
जब लाई कुर्जन भारत आये तो उन्होंने शिक्षा में कुछ सुधार करना चाहा। उन्होंने 
आते ही एक सम्मेलन बुलाया जिसमें भारतीयों को नहीं बुलाया, अतः लोग सशंकित 
हो उठे और उनकी धारणा हो गयी कि सरकार शिक्षा पर रोक लगाना चाहती है। 
सन्‌ !902 में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन को नियुक्ति हुई ओर सन्‌ 904 में 
सरकारी शिक्षा-नीति का प्रस्ताव पास हुआ और उसी वर्ष भारतोय विश्वविद्यालय 
अधिनियम भी पास हो गया । 

भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन--सन्‌ 902 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
दी । इसका उद्देश्य विद्यालयों की ज/च करके उनके निकास के उपाय बताना तथा 
भावी उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए सुझाव देना था। कमोशन ने सिफारिशें कीं कि 
विश्वविद्यालयों को फिर से संगठित किया जाय, सम्बन्धित कालेजों का कड़ा निरीक्षण 
किया जाय, विद्यार्थियों को आवास की सुविधाएँ दी जायें, विश्वविद्यालयों को सीमित 
रुप से पढ़ाई भी प्रारम्भ कर देनी चाहिए तथा पाठ्यक्रम व परीक्षा-विधि में उचित 
परिवतेन कर दिये जायें । 

सन्‌ 904 की शिक्षा-नीति--लॉड कर्जन की शिक्षा-नीति सन्‌ 904 में एक 
“प्रस्ताव के रूप में आयी । उसमें मातभाषा के माध्यम से प्राथमिक तथा माध्यमिक 
शिक्षा देने पर बल दिया गया । शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही, न हो | 
परीक्षा का प्रभाव घटना चाहिए। पाठ्यक्रम व्यावहारिक व लोकोपयोगी हो, न कि 
केवल पुस्तकीय । मातभाषा एवं टेक्नीकल शिक्षा की अवहेलना हो रही है। अतः 
कृषि कॉलेज खोले जायें। शिक्षकों के लिए टू निग कॉलेज तथा स्त्रियों के लिए अधिक 
स्कूल खोले जायें। माध्यमिक स्कूलों व कालेजों के प्रबन्ध में कड़ाई अपनायी जाय । 
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उनके लिए कठोर नियम बना दिये जायें जिन्हें तोड़ने पर ग्राण्ट बन्द कर दी जाय । 
माध्यमिक पाठ्यक्रम में तुरम्त सुधार कर दिया जाय । 

यहापि ये सभो बातें बड़ी उचित थीं, किन्तु भारतीय कर्जन की ओर शंका की 
दृष्टि से देखने लगे थे, अतः उन्होंने समझा कि उसको शिक्षा-नोति से शिक्षा का विकास 
रुक जायगा। 

भारतीय विश्वविद्यालय अधितियम--सन्‌ ! 904 में विश्वविद्यालय एक्ट पास 
हुआ । इसका आधार सन्‌ 904 को विश्वविद्यालय कमोशन को सिफारिशें थीं। 
इन सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों के संगठन में सुधार कर दिया गया। 
सीनेट की चुनाव प्रणाली में परिवर्तन, अन्य नियमों में परिवर्तन तथा विश्वविद्यालयों 
को प्रादेशिक सीमा का निर्धारण भो इस एक्ट के हारा नियमित कर दिये गये । 

भारतीय मत ने इस एक्ट का खुलकर विरोध किया किन्तु ऐसा इस भ्रान्ति के 
कारण हो हुआ कि सरकार भारतवासियों की शिक्षा पर रोक लगाना चाहती है तथा 
शिक्षा को पूर्णतः यूरोपीय नियन्त्रण में ले जाना चाहती है। किन्तु ये धाराएँ निम्‌ ल 
थीं। वास्तद में अधिकांश सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा तथा प्रबन्ध का स्तर उठाने के 
लिए थे । 


अं 
पी रा 
रॉ थैं. 
ं | 


स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा-प्रगति 
(सन्‌ 905-920 ) 





(क) स्वदेशी आन्दोलन 

आन्दोलन का प्रभाव 

लॉई क्जन की नीति ने देश के राष्ट्रीय नेताओं को रुष्ट कर दिया । उसके 
शिक्षा-सुधार निश्चय ही राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित थे । अतः राष्ट्रीय नेताओं का 
ध्यान इधर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय 
ने यह सिद्ध कर दिया था कि एशिया की सभ्यता भी संसार में अपना महत्त्व रखती 
है । भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को इससे बड़ी प्रेरणा मिली । परिणामतः भारत में 
जापानी शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुईं। जापानी शिक्षा-प्रणाली 
के ऊपर भारत में एक सरकारी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई तथा बहुत-से भारतवासी 
जापान में शिक्षा प्राप्त करने भी गये । इसके अतिरिक्त सन्‌ 906 में सरकार की 
ओर से कलकत्ता में 'जापान की शिक्षा-प्रणाली' नामक एक सामयिक रिपोर्ट और 
निकली । इस साहित्य ने भी भारतीय तरुणों को क्रान्तिकारी भावनाओं से भर दिया 
और वे भारतीय शिक्षा-प्रणाली के सुधार की आवाज ऊँची करने लगे । इसी समय 
एशिया के अन्य भागों के भी इसी प्रकार के परिवर्तन के समाचार भारत आने लगे । 
फारस में सन्‌ 905 में स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया था; तुर्की तथा चीन में 
भी उत्तरदायी शासन के आन्दोलन सफल हो रहे थे । इसके पूर्व भारत में बंगाल- 
विभाजन आन्दोलन जोर पकड़ ही चुका था । इस प्रकार ये सब घटनाएँ मिलकर 
'स्वदेशी आन्दोलन' के रूप में फूट पड़ीं। सर्वप्रथम सन्‌ 905 में बंगाल में ही इसका 
सूत्रपात हुआ और वहाँ से इसकी चिनगारियाँ सम्पूर्ण देश में फेल गयीं । 

इस आन्दोलन का मूलभूत विचार था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार । विदेशी 
वस्तुओं के स्थान पर विदेशी वस्तुओं के उपभोग ने देश में औद्योगिक शिक्षा की ओर 
लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उच्च कोटि के भारतीय नेता देश में एक प्रकार 
की राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार की कल्पना व योजना करने लगे। इस आन्दोलन का 
परिणाम यह हुआ कि बंगाल में “राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌! की स्थापना हुई। इस 
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आन्दोलन के प्रमुख नेता सर गुरुदास बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा डॉ० रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर थे । इस परिषद्‌ ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनायी । प्राथ- 
मिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सुधार इसका उद्देश्य था। इस 
परिषद्‌ ने कलकत्ता में एक "नेशनल कॉलेज” भी स्थापित किया और श्री अरविन्द को 
इसका प्रथम प्रिंसिपल बनाया गया । कुछ ही समय में लाखों रुपये भी इकट्ठे कर 
लिये गये । साथ ही कलकत्ता में एक 'टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट' भी खोला गया जो आगे 
चलकर जादवपुर कलिज आँव इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी के रूप में विकसित हुआ । 
थोड़े ही समय में सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय स्कूलों का एक जाल-सा बिछ गया। इन स्कूलों 
में मातृभाषा के माध्यम के द्वारा उपयोगी विषयों में शिक्षा दी जाती थी । देश के अन्य 
भागों में भी इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित स्कूलों का निर्माण हुआ तथा प्राचीन भारतीय 
सभ्यता व संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए गुरुकुलों की स्थापना भी हुई । 

वस्तुत: भारतीय शिक्षा-पद्धति को सुधारने के लिए यह प्रथम आन्दोलन था, 
किन्तु ज्यों-ज्यों स्वदेशी आन्दोलन ढीला पड़ता गया, राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन में भी 
शेथिल्य आता गया । "नेशनल कॉलेज' भी बन्द हो गया और अन्य स्कूल भी धीरे- 
धीरे नष्ट हो गये । केवल जादवपुर टेकनीकल कॉलेज आज भी उस शानदार आन्दो- 
लन की स्मृति दिला रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि देश में औद्योगिक शिक्षा 
की माँग थी। वस्तुतः यह सम्पूर्ण आन्दोलन ही राजनीतिक-आ्थिक था । शिक्षा-सुधार 
की यह लहर एक बार देश के कोने-कोने में फेल गयी थी । वृन्दावन और हरिद्वार के 
गुरुकुलों से वेद-मन्त्रों की ध्वनियाँ भारत के अतीत का गौरव-ज्ञान गुञ्जरित करती 
थीं तो उधर शान्ति-निकेतन के ब्रह्मचारी प्राच्य संस्कृति को विश्व के समक्ष लाने के 
लिए कवि-सम्राट्‌ के चरणों में बेठे तपस्या कर रहे थे । इधर वाइसराय की परिषद्‌ 
के गगनचुम्बी भवनों में भारत के महान नेता श्री गोखले की सिहगजना भारतीय जन- 
वाणी का प्रतिनिधित्व कर रही थी । 

उसी समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना सन्‌ 906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 
है, जिसका भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इसकी स्थापना कुछ अमीर 
तथा उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों ने अपने राजनीतिक तथा आशिक हितों की सुरक्षा 
के लिए की थी। लॉर्ड कर्जन के उपरान्त लॉर्ड मिण्टो भारत के वाइसराय हुए । 
उन्होंने सर्वप्रथम देश में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विष-बीज बोये। “मिण्टो- 
मार्ले सुधार' के नाम से जो वस्तु भारत में आयी उसने देश की राजनीतिक तथा 
सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करने के अतिरिक्त तत्कालीन शिक्षा पर भी अपना 
प्रभाव डाला । इस सम्प्रदायवाद की नीति को अंग्रेज शासकों का वरदान प्राप्त था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि देश में मुसलमान नेताओं ने अपने लिए अलग स्कूल, 
अलग विश्वविद्यालय तथा सरकारी स्कूलों में अपके लिए अलग स्थान नियत कराने का 
नारा बुलन्द किया। इस प्रकार भारतीय शिक्षा में जातिवाद के बीज बो दिये गये जो 
आगे जाकर एक भयानक अभिशाप सिद्ध हुए। 
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शोखले का विधेयक 
ह सन्‌ 904 की सरकारी नीति के कारण देश में प्राथमिक शिक्षा का पर्याप्त 
प्रसार हुआ, किन्तु भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-सांथ इसकी माँग भी बढ़ती 
जा रही थी । स्वदेशी आन्दोलनों तथा राजनीतिक जाग्रति ने जनसाधारण की शिक्षा 
की ओर देश में रुचि उत्पन्न कर दी थी। उस समय भारत में केवल 6 प्रतिशत 
साक्षरता थी और स्कूल जाने योग्य लड़कों में केवल 23:8 प्रतिशत तथा लड़कियों में 
.2'7 प्रतिशत स्कूलों में जाते थे । 

ऐसी परिस्थितियों में गोखले ने सरकार तथा जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया और प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की माँग सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत की । उन्होंने जनता को यह चेतावनी भी दी थी कि अशिक्षित देश 
सभ्यता की दौड़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते । अतः भारतीय जनसाधारण को 
अनिवायंत: शिक्षित किया जाय । इधर सन्‌ 906 में बड़ौदा नरेश ने अपने सम्पूर्ण 
राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। अतः भारत के अन्य भागों को भी इस 
क्रान्तिकारी कदम से प्रेरणा मिली । 9 मार्च, 90 को स्व० गोखले ने इम्पीरियल 
धारा परिषद्‌ में निम्नलिखित प्रस्ताव रखा : 

“इस परिषद्‌ की सिफारिश है कि प्रारम्भिक शिक्षा को नि:शुल्क तथा अनिवार्य 
बनाने का काय प्रारम्भ कर देना चाहिए और निश्चित प्रस्ताव बनाने के लिए सरकारी 
तथा गर-सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त कमीशन शीघ्र नियुक्त करना चाहिए ।” 

इसके अनुसार श्री गोखले ने बताया कि केवल 6 वर्ष से 0 वर्ष तक के लड़कों 
के लिए ही शिक्षा अनिवायं की जाय और वह भी उस क्षेत्र में जहाँ पहले से ही 33 
प्रतिशत लड़के स्कलों में शिक्षा पा रहे हों । शिक्षा की तत्कालीन अवस्था का वर्णन 
करते हुए श्री गोखले ने बड़ा मामिक चित्र उपस्थित किया तथा उसके सुधार के बड़े 
ठोस सुझाव रखे । खर्च के विषय में उन्होंने बताया कि यह स्थानीय संस्थाओं तथा 
सरकार में  : 2 के अनुपात से बँट जाना चाहिए । शिक्षा के लिए एक अलग सेक्रेटरी 
नियुक्त करने की भी उन्होंने माँग की तथा बजट में शिक्षा की प्रगति के वर्णन करने 
का सुझाव रखा । 

अन्त में सरकार के आश्वासन पर यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया, किन्तु इसके 
उपरान्त भी कोई आशाजनक प्रगति प्राथमिक शिक्षा में न हुई । सन्‌ 90 में भारत 
सरकार ने 'शिक्षा विभाग” तो स्थापित कर दिया, किन्तु शिक्षा को पूर्णतः प्रान्तीय 
सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत ही रखा । सन्‌ 90 से पूर्व शिक्षा गृह-विभाग के अन्तर्गत 
थी। इस नये शिक्षा-विभाग में स्वास्थ्य तथा भूमि को भी सम्मिलित रखा गया था । 

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार की धीमी प्रगति को देखकर 3 
मार्च, 9 को श्री गोखले ने अपना ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया । यह विधेयक 
व्यक्तिगत था तथा अत्यन्त ही विनम्र और सादा था। इसका उद्देश्य “देश की प्राथ- 
मिक शिक्षा-प्रणाली में क्रश: अनिवायंता के सिद्धान्त का प्रारम्भ करना” था। प्रथमत:, 
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इसके अनुसार स्थानीय बोडों के उन क्षेत्रों में जहाँ पहले से ही लड़के व लड़कियाँ एक 
निश्चित प्रतिशत में स्कूल जाते थे, कानून लागू करना था । इस प्रतिशत को गवनंर 
जनरल अपनी परिषद्‌ में नियत करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को लागू 
करने का अधिकार पूर्णतः: स्थानीय बोर्डो पर छोड़ दिया गया । साथ ही यदि स्थानीय 
बोर्ड इसे अपने क्षेत्र में लागू करना चाहें तो पहले सरकार की अनुमति लें । स्थानीय 
बोर्डों को शिक्षा-कर लगाने की अनुमति दी जाने की भी व्यवस्था की गयी | 6-0 
वर्ष तक के बालकों के अभिभावकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने 
लड़कों को स्कूल भेजें । लड़कियों पर भी इसे कालान्‍्तर में लागू करने की बात कही 
गयी । नियम भंग करने पर अभिभावकों के लिए दण्ड-व्यवस्था भी की गयी। साथ ही 
खर्चे के लिए स्थानीय बोर्डों को प्रान्तीय सरकारों से अनुदान का उल्लेख भी किया गया। 
वस्तुत: इस योजना का आर्थिक स्वरूप ही इसको स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने 
के लिए अधिकांश में उत्तरदायी था । अतः श्री गोखले ने स्वयं इसको अपनी भूमिका 
में स्पष्ट करने का प्रयास किया था : 

“यह बात स्पष्ट है कि इस विधेयक की सम्पूर्ण क्रिया प्रथमतः अनिवाय शिक्षा 
जहाँ कहीं भी लागू की जाय उसके व्यय के उस भाग पर निर्भर है जो सरकार सहन 
करने को उद्यत है। मुझे विदित है कि इंगलेण्ड में संसदीय अनुदान प्रारम्भिक शिक्षा 
के कुल व्यय का < है । स्काटलंण्ड में इससे भी अधिक तथा आयरलंष्ड में तो प्रायः 
सम्पूर्ण ही है । मरा अनुमान है कि हमें यह कहने का अधिकार है कि भारत में नये 
व्यय का कम से कम # भाग सरकार उठाये । 7 

इस प्रकार विधेयक के प्रस्तुत हो जाने पर स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों 
तथा कुछ अन्य व्यक्तिगत संस्थाओं में मत-संग्रह के लिए इसकों घुमाया गया । अन्त में 
दो दिन के घमासान संघर्ष के उपरान्त 9 मार्च, 92 को इसे 3 मतों के विरुद्ध 
38 मतों से गिरा दिया गया । सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त जमींदार सदस्यों ने भी 
अपने गोरे स्वामियों का साथ देकर राष्ट्र की शिक्षा-प्रगति को एक महान क्षति 
पहुँचायी । सरकार इस नम्न विधेयक को भी पास न कर सकी | वस्तुतः अस्वीकार 
करने के तक बड़े ही निरथर्थंक व सारहीन थे । उदाहरण के लिए, कहा गया कि यह 
कदम समय से पूर्व तथा अनावश्यक था । यह भी कहा गया कि जनता अनिवाय॑ता के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल है; तथा अनिवायंता शिक्षा-सिद्धान्त के प्रतिकल भी है; प्रान्तीय 
सरकारें अनिवायं शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं; कुछ भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षित बर्ग भी 
इसके विरुद्ध हैं और स्थानीय बोर्ड भी इस समय नवीन योजना के लिए अधिक कर न 
लगायेंगे तथा प्रबन्ध और संगठन की हृष्टि से इसमें अनेक शासन सम्बन्धी असुविधाएँ 
हैं। ये बहाने लगाकर सरकार ने विधेयक को गिरा दिया । श्री गोखले ने कहा कि 
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इसे 5 सदस्यों की एक प्रवर समिति? के पास ही भेज दिया जाय, किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ | सरकार की ओर से सर हारकोर्ट बटलर ने जो सरकारी प्रवक्ता था, विधेयक 
का तीव्र विरोध किया और कहा कि देश अभी इस सुधार के लिए तैयार नहीं है। 
श्री गोखले ने धाराप्रवाह व्याख्यानों के द्वारा अपने अकाट्य तर्क प्रस्तुत किये किन्तु 
उन्हें निराश होना पड़ा । यह एक शानदार पराजय थी । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस असफलता की अपेक्षाकृत भी बाद में गोखले 
के विधेयक के सिद्धान्तों को सरकार व्यावहारिक रूप प्रदान करने लगी। अधिकतर 
शिक्षित भारतवासी अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। 
केन्द्र में शिक्षा-विभाग स्थापित हो गया । प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन को सम्पूर्ण 
देश में एक तीव्र भ्रगति मिली । सन्‌ 92 में सीमाप्रान्त में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क 
कर दी गयी । संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश), पंजाब, आसाम तथा मध्य प्रान्त में भी 
नाममात्र शुल्क पर इसे अधिक विस्तार के साथ चालू कर दिया गया । 
भारत सरकार की सन 92 की शिक्षा-नीति 

देश में शिक्षा की माँग के सर्वप्रिय होने के कारण भारत सरकार को अपनी 
नीति को दुहराने की आवश्यकता अनुभव हुई | गोखले के विधेयक के विरोध करने 
के कारण सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपनी शिक्षा-नीति को स्पष्ट 
करे । इसके अतिरिक्त सन्‌ 9 के दिल्‍ली दरबार के उपरान्त देश में कुछ शासन 
सम्बन्धी परिवर्तन भी हुए । विभाजित बंगाल पुन: संयुक्त कर दिया गया । अतः शिक्षा- 
क्षेत्र का पूण अवलोकन व निरीक्षण करने के लिए 2] फरवरी, 9]3 को सरकार 
ने शिक्षा-नीति पर अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव के अनुसार निम्न- 
लिखित सिफारिशें की गयीं : 

(].) लोअर प्राइमरी स्कूलों का विस्तार किया जाय जहाँ लिखने-पढ़ने के 
अतिरिक्त ड्राइंग, गाँव का नवशा, प्रकृति निरीक्षण तथा शारीरिक व्यायाम की शिक्षा 
प्रदान की जाय । 

(2% साथ ही उचित स्थानों पर अपर प्राइमरी स्कलों की स्थापना की जाय 
और आवश्यकता पड़ने पर लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी कर दिया जाय । 

(3) सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्कूलों के स्थान पर बोड्ड के स्कूल खोले जायें; 
तथा मकतब और पाठशालाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी जाय । व्यक्ति- 
गत स्कूलों का प्रबन्ध तथा निरीक्षण अधिक अच्छा किया जाय । 

(4 भारत के बहुत-से भागों में इस समय यह सम्भव नहीं है कि गाँव तथा 
नगरों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम रखा जाय तथापि नगरों में भूगोल, पर्यटन इत्यादि 
के बढ़ाये 40 की सम्भावना है। 

5) शिक्षक उसी वर्ग के हों जिनके बालक हैं | वे मिडिल पास हों तथा एक 
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साल की ट्रेनिंग लिये हुए हों । छुट्टियों में प्राथमिक शिक्षकों के ज्ञान को नवीन करने 
के लिए उन्हें कोर्स दुहराने की सुविधा प्रदान की जाय । 

((» दीक्षित अध्यापकों को 2 रुपये प्रति मास से कम न मिलना चाहिए। 
उनकी तरक्की तथा पेंशन अथवा प्रॉविडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की जाय । 

((४ किसी भी अध्यापक से 50 से अधिक विद्यार्थियों को न पढ़वाया जाय । 
सायान्यत: उनकी संख्या 30 या 40 हो । 

(8॥ मिडिल तथा माध्यमिक वर्नाक्यूलर स्कूलों की दशा में सुधार किये जायें 
तथा उनकी संख्या में वृद्धि की जाय । 

(9) स्कूलों के भवन स्वच्छ, विस्तृत तथा अल्पव्ययी हों । 

(॥0) प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा पर भी इस प्रस्ताव में जोर दिया 
गया । बालिकाओं के लिए विशेष तथा व्यावहारिक उपयोगिता के पाठ्यक्रम को तैयार 
करने के सुझाव रखे गये । प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि लड़कियों की शिक्षा 
में परीक्षा का महत्त्व अधिक न बढ़ने पाये । अध्यापिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की 
संख्या बढ़ायी जाय । 

(| 7) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पूर्ण पलायन का प्रस्ताव में 
विरोध किया गया; साथ ही सरकारी स्कलों के बढ़ाने का भी निषेध कर दिया गया। 
वर्तमान स्कूलों को आदर्श बना रहने दिया जाय तथा व्यक्तिगत स्कलों को उचित 
सहायता-अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया जाय। परीक्षा-विधि तथा पाठ्यक्रम में सुधार 
की भी सिफारिश की गयी । 

(2) विश्वविद्यालय शिक्षा में और अधिक विस्तार का आयोजन किया गया। 
देश की माँग तथा आवश्यकताओं को देखते हुए पाँच विश्वविद्यालयों तथा 85 
कालेजों को अपर्याप्त बताया गया । इसके अतिरिक्त सन्‌ 904 से चला आने वाला 
वह नियम जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों को हाई स्कूल की स्वीकृति देने का अधि- 
कार प्रदान कर दिया गया था, जिसमें कुछ दोष आ जाने के कारण प्रस्ताव ने सुझाव 
रखा कि हाई सकल तथा विश्वविद्यालयों में उचित श्रम-विभाजन किया जाय । अतः 
विश्वविद्यालयों को स्कूलों की स्वीकृति प्रदान करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करके 
उसे प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में रखा जाय । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में 
शिक्षण तथा परीक्षा के दो कार्यों को भी अलग-अलग करके शिक्षण देने वाले विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया; साथ ही उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में औद्यो- 
गिक महत्त्व के विषयों का समावेश और इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अनुसन्धान को 
अधिक सुविधाएँ प्रदान करने की सिफारिश की गयी और विद्यार्थियों के चरित्र तथा 
छात्रावास-जी वन पर भी प्रस्ताव में सुझाव रखे गये । 
आलोचना 

उपर्युक्त सुझावों को देखने से प्रतीत होता है कि माध्यमिक तथा कॉलेज शिक्षा 
में चलने वाला तकं कि शिक्षा के विस्तार को बढ़ाया जाय अथवा उसकी किस्म का 
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सुधार किया जाय, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी आ गया । इतना अवश्य है कि जहाँ 
सरकार शिक्षा की किस्म का सुधार करना चाहती थी वहाँ उसके विस्तार के विषय 
में सजग थी, जैसा कि उपर्युक्त सिफारिशों से प्रकट होता है । 

माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में ये सुझाव अत्यन्त महत्त्व रखते 
थे। सन्‌ 93 के उपरान्त सन्‌ 92 तक भारत में जो सर्वांगीण शिक्षा-विकास 
हुआ उसका श्रेय इस प्रस्ताव को ही है, जिसका पर्यवेक्षण हम तत्कालीन 'शिक्षा-प्रगति' 
नामक शीषंक के अन्तगंत आगे करेंगे । इतना अवश्य है कि सन्‌ 94 में विश्वयुद्ध 
की घोषणा तथा भारत सरकार के उस युद्ध में भाग लेने के कारण सन्‌ 93 के 

प्रस्ताव के अधिकतर सुझाव एक पवित्र आशा के रूप में ही रहे । युद्ध के उपरान्त 
सन्‌ 97 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में जाँच 
पड़ताल करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जो भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
क्‍ (ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन (सन्‌ 97) 
नियुक्ति 
प्रथम विश्वयुद्ध से पृ भारत सरकार ने लॉड हैल्डेन के सभापतित्व में एक 
विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त करने का प्रयास किया था, किन्तु विश्वयुद्ध तथा लॉड्ड 
हैल्डेन की अस्वीकृति के कारण यह सम्भव न हो सका । युद्ध के उपरान्त सरकार ने 
सन्‌ 97 में एक 'छोटा किन्तु शक्तिशाली कमीशन नियुक्त किया । यह कमीशन 
प्रधानतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था की जाँच करने तथा उसकी समस्याओं 
को रचनात्मक विधि से सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया था । 

4 सितम्बर, 9]7 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके 

अनुसार इस कमीशन की नियुक्ति की गयी । डॉ० माइकेल सैडलर, वाइस चांसलर 
लीड्स विश्वविद्यालय, इसके सभापति नियुक्त हुए | यही कारण है कि इतिहास में यह 
'सैडलर कमीशन' के नाम से भी विख्यात है । इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य डॉ ग्रेगरी, 
प्रो० रेमज म्योर, सर हूटोंग, श्री हार्नेल, डॉ० जियाउद्दीन अहमद तथा सर आशुतोष 
मुकर्जी थे । 
द यद्यपि इस कमीशन की नियुक्ति केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ही 
हुई थी, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह भी व्यवस्था कर दी गयी थी कि 
कमीशन भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की अवस्था का अध्ययन भी कर सकता है, 
यही कारण है कि इस कमीशन की रिपोर्ट का अखिल भारतीय महत्त्व है। लगभग 
7 माह के कठिन श्रम के उपरान्त सन्‌ 99 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कर दी । यह रिपोर्ट 3 भागों में विभाजित है और भारतीय माध्यमिक, कालेजीय 
तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में एक अत्यन्त ही विस्तृत, महत्त्वपूर्ण तथा रचना- 
त्मक विवरण प्रस्तुत करती है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा पर, जो वस्तुत: उच्च शिक्षा का 
धरातल है, अच्छी विवेचना की गयी है । 
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सिफारिशें 

कमीशन की राय में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए माध्यमिक 
शिक्षा में आमूल परिवर्तत की आवश्यकता थी । अतः कमीशन ने इसके लिए निम्न- 
लिखित सुझाव रखे : 

() इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाय और 
बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी 
जाय । विश्वविद्यालय में प्रवेश इण्टर पास करने पर हो, न कि मैट्रिक पास करने पर । 

((2) प्रथम उद्देश्य के लिए ऐसे इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना की जाय 
जहाँ कला, विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि, वाणिज्य तथा अध्यापकी 
की शिक्षा प्रदान की जाय । 

(४५) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट बोर्ड की स्थापना प्रत्येक प्रान्त में की जाय, 
जिसमें सरकार, विश्वविद्यालय, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित होकर माध्यमिक शिक्षा का प्रवन्ध करें। माध्यमिक शिक्षा के विपय में 
इस बोर्ड को अधिकांश में शिक्षा-विभाग के नियन्त्रण से मुक्त रखने की सिफारिश 
की गयी । 

नवीन बोड का निर्माण करने में कमीशन का उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों 
को माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त करके इस योग्य बना दिया जाय कि वे अपना 
ध्यान पूर्णतः: उच्च शिक्षा पर दे सकें। साथ ही शिक्षा-विभाग और विश्वविद्यालयों 
के बीच में पड़ी हुई मतभेद की गाँठ भी टूट जाय । इन इण्टर कालेजों में कमीशन ने 
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर जोर दिया । 

इसके उपरान्त कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन 
किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस विश्वविद्यालय का आकार अत्यन्त बढ़ 
गया है, यहाँ तक कि इससे सम्बन्धित कालेजों तथा उनमें पढ़ने वाले विद्याथियों की 
संख्या इतनी बढ़ गयी है कि एक विश्वविद्यालय इनका प्रबन्ध नहीं कर सकता । इस 
सम्बन्ध में कमीशन ने तीन सुझाव रखे : 

(]) ढाका में एक शिक्षा देने वाला स्थानीय विश्वविद्यालय स्थापित 
किया जाये । 

(2) कलकत्ता नगर के शिक्षा-साधनों का पुनर्सगठन इस विधि से किया जाय 
कि कलकत्ता में भी वास्तविक शिक्षण-कार्य करने वाले एक विश्वविद्यालय का निर्माण 
हो सके । ही 

(3) नगर के आसपास के कालेजों का विकास इस प्रकार किया जाय कि 
उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण साधनों को एकत्र करके कुछ थोड़े से स्थानों पर ही विश्व- 
विद्यालय-केन्द्रों के क्रमक विकास को प्रोत्साहित करने की सम्भावना हो सके । 

साधारण रूप से विश्वविद्यालयों के आन्तरिक शासन तथा संगठन पर भी 
कमीशन ने अपने विचार प्रकट किये, यथा--- 
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_(/) विश्वविद्यालय आवश्यकता से अधिक सरकारी नियन्त्रण में हैं; अतः 
उससे मुक्त करने के लिए शिक्षकों को विश्वविद्यालयों के विषयों में अधिक अधिकार 
प्रदान किये जायें । 

(2) विश्वविद्यालयों के प्रशासन नियम सरल कर दिये जायें । 


कर दिये जाये तथा इण्टर के बाद डिग्री कोर्स तीन वर्ष का कर दिया जाय । 

(4) ,अऔन्तरिक शासन के लिए सीनेट के स्थान पर एक प्रतिनिधि-कोर्ट तथा 
सिण्डीकेट के स्थान पर छोटी-सी कार्यकारिणी परिषद्‌ बना दी जाय । 

(5) प्रोफेसरों तथा रीडरों की नियुक्ति विशेष समितियों द्वारा की जाय 
जिनमें बाहर. के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हो सकें । 

(6) एकेडेमिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए एकेडेमिक परिषद्‌ तथा अध्ययन 
बोर्ड स्थापित कर दिये जाये जो परीक्षा, पाठ्यक्रम, उपाधि-वितरण तथा अनुसन्धान 
इत्यादि के प्रश्नों को सुलझायें । 

(7) भिन्न-भिन्न विभागों (78०७।४७४४) की स्थापना की जाय । 

(8) एक वैतनिक उपकुलपति नियुक्त किया जाय । 

(9) मुसलमानों में शिक्षा की पिछड़ी अवस्था को देखते हुए उन्हें हर प्रकार 
की विशेष सुविधा दी जाय । 

(0) प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के 

लिए स्वास्थ्य-शिक्षा-संचालक को नियुक्ति की जाय । 

इन सिफारिशों के अतिरिक्त कमीशन ने स्त्री-शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण 
औद्योगिक शिक्षा तथा टेकनोलॉजी और विज्ञानों के उचित शिक्षण के विषय में भी 
जोरदार सिफारिशें कीं । 'शिक्षा' विषय को बी० ए० तथा इण्टेरं कक्षाओं के पाठ्यक्रम 
में सम्मिलित करने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग खोलने की सिफारिश की । 
]5 और 6 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाली पर्दानिशीन युवतियों के लिए उचित पर्दा 
करने की व्यवस्था पर जोर दिया। स्त्री-शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक 
'स्पेशल बोर्ड आँव वीमेन्स एजुकेशन' की स्थापना करने तथा उसे स्त्रियों की आव- 
शयकतानुसार उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम नियत करने का अधिकार देने के लिए कहा । 
विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक साम्य तथा सहयोग उत्पन्न करने के 
लिए एक अन्तविश्वविद्यालय बोड्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की । 
आलोचना 

कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए अपने सुझाव रखे । किन्तु 
इनका महत्त्व सम्पूर्ण देश की शिक्षा के लिए है । इस कमीशन के सुझावों के फलस्वरूप 
भारतीय विश्वविद्यालयों में महान्‌ सुधार हुआ, उनमें नवीन जीवन का संचार हुआ । 
विश्वविद्यालय अब शिक्षा के केन्द्र बनने लगे । इन सुझावों ने न केवल भावी विश्वविद्यालयों 
का ही स्वरूप स्थिर किया अपितु पूर्व-स्थित विश्वविद्यालयों का भी नये दृष्टिकोण से 
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पुनर्सगठन किया । विश्वविद्यालय शिक्षा पर इस कमीशन ने एक नया प्रकाश डाला 
तथा उसे वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाकर रख दिया । मातृभाषाओं की उन्नति 
हुई तथा अन्वेषण को प्रोत्साहन मिला । विश्वविद्यालयों का आन्तरिक संगठन व शासन 
पर्याप्त रूप से सुधर गया । वास्तव में यह रिपोर्ट आज भी विश्वविद्यालय शिक्षा पर 
पर्याप्त प्रकाश डालती है । उच्च शिक्षा के प्राय: सभी अंगों पर विचार करके कमीशन 
ने अपने तकंयुक्त रचनात्मक सुझाव दिये । 

यह रिपोर्ट लन्‍्दन विश्वविद्यालय के हैल्डेन कमीशन की रिपोर्ट से प्रभावित हुई 
थी । भारत में भी 'विश्वविद्यालय कालेजों,' 'कंस्टीच्युएण्ट एण्ड इनकार्पोरेटेड कॉलेज, 
'रीडर,' कोर्ट तथा 'एकेडेमिक काउंसिल इत्यादि की स्थापना इंगलंण्ड के हैल्डेन 
कमीशन के आधार पर ही देखने को मिलती है । 

इतना अवश्य है कि कमीशन के उद्देश्य उच्च होते हुए भी उसकी कुछ सिफारिशें 
समय से पूर्व ही थीं। ऑक्सफोर्ड और कंम्ब्रिज के आदर्श पर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
का संगठन उत्तम होते हुए भी उस समय व्यावहारिक नहीं था। माध्यमिक शिक्षा 
से शिक्षा-विभाग का नियन्त्रण हटाकर बोर्ड के अन्तर्गत कर देना भी समय से पूर्व था। 
इण्टर कालेजों का परीक्षण भी सफल नहीं हुआ । किन्तु ये सब दोष तुच्छ हैं और 
रिपोर्ट की महानता को किसी भी प्रकार कम नहीं करते । इसके आधार पर भारत में 
मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा हैदराबाद में स्थानीय विश्वविद्यालयों 
की स्थापना हुई तथा उच्च व माध्यमिक शिक्षा का पुनर्सगठन हुआ । भारतीय शिक्षा 
के इतिहास में यह रिपोर्ट एक युग-निर्माणक के रूप में सदा अमर रहेगी । 
(ग) शिक्षा-प्रगति (सन्‌ 905-920) 

() विश्वविद्यालय शिक्षा 

सन्‌ 904 के विश्वविद्यालय कानून ने भारत के पाँच विश्वविद्यालयों का 
पुनर्सगठन कर दिया | सीनेट तथा सिण्डीकेटों की पुनः व्यवस्था करके 'फलो' सदस्यता 
को 5 वर्ष तक के लिए कर दिया। विश्वविद्यालयों के आन्तरिक सुधार के अतिरिक्त 
परीक्षा विधि, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम में सन्‍्तोषजनक सुधार किये गये । विश्व- 
विद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों का भी अधिकार उन्हें मिल जाने के कारण इन कालेजों 
के प्रबन्ध तथा शिक्षा-स्तर में उन्नति हुई । कालेजों में सर्वांगीण उन्नति के लक्षण दृष्टि- 
गोचर होने लगे । इतना अवश्य है कि नियमों की कठोरता के कारण कला-कालेजों 
की संख्या सन्‌ 902 में 45 से घटकर सन्‌ 92 में 40 रह गयी; किन्तु उनमें 
अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई । आसाम तथा बंगाल में कॉलेज 
के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई । सन्‌ 90 में पेशावर में भी इस्लामिया 
कॉलेज की स्थापना हुई । 

कॉलेज शिक्षा को प्राप्त करने का उद्देश्य अब केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना 
नहीं रह गया था, क्योंकि शिक्षितों की संख्या में अपरिमित वृद्धि हो रही थी। रोज- 
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गार का कोई अन्य साधन या विकल्‍प न होने के कारण कालेजों में उच्च शिक्षा के लिए 
विद्यार्थियों की वृद्धि होने लगी । औद्योगिक शिक्षा के कालेजों के अभाव में भी अधिकतर 
विद्यार्थी निरुहेश्य कला व विज्ञान के कालेजों में प्रवेश पाने लगे। “विद्याथियों की 
संख्या में यह निरुद्रेश्य वृद्धि एक शुभ प्रगति न होकर एक रोग का चिह्न था ।" 

इस युग में कालेजों की आथिक अवस्था में सुधार होने लगा । सरकार ने अनु- 
दान भी बढ़ा दिया था । किन्तु सन्‌ 905 में इससे पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय को 
30 हजार रुपये वाषिक प्राच्य शिक्षा कॉलेज के लिए मिलता था । विश्वविद्यालयों की 
उन्नति के लिए 5 लाख रुपये वाधिक का अनुदान भारत सरकार ने और स्वीकार कर 
लिया । कालेजों के विकास के लिए इनमें से कुछ धनराशि अलग नियत कर दी गयी । 
सन्‌ 907 से 92 तक के काल में 2:45 लाख रुपये का वाषिक अनुदान सम्बन्धित 
कालेजों के लिए और प्रदान किया गया । इधर शुल्क की आय में भी आशाजनक वृद्धि 
होने से आथिक अवस्था पर स्वस्थ प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने 
27:5 लाख का अनुदान भवन-निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों को सन्‌ 904 से 
9]2 तक दिया, जिससे सीनेट भवनों का निर्माण कराया गया। सन्‌ 92 के 
उपरान्त भवन-निर्माण के लिए सरकार ने उदारतापूर्वक सहायता दी । 

शिक्षा की उत्तमता तथा पाठ्यक्रम की दृष्टि में भी आशाजनक सुधार हुआ । 
सन्‌ 904 के अधिनियम के अनुसार ही शिक्षण-कार्य की अनुमति विश्वविद्यालयों को 
मिल चुकी थी। कलकत्ता ने उत्तर-ग्रेजुएट शिक्षण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । 
बम्बई में ऑनर्स की व्यवस्था की गयी । विदेशों से भी विशेषज्ञों को बुलाकर सामयिक 
भाषणों का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों में हो गया और सर टी० हॉलैण्ड, प्रोफेसर रैमजे 
म्योर, डॉ० डेनियल जोन्स तथा प्रोफेसर आम्संस्ट्रोंग जैसे विद्वानों को शीत ऋतु में 
विशेष भाषणों के लिए निमन्त्रित किया गया । अध्ययन विषयों में विज्ञान, वाणिज्य, 
अर्थशास्त्र तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अनुसन्धान का विशेष आयोजन किया गया। 

सन्‌ 93 के प्रस्ताव के उपरान्त सन्‌ 9]5 के कानून के अनुसार बनारस 

हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो सन्‌ 97 में भली-भाँति कार्य करने 
लगा । इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय प्रधानत: स्व० पं० मदनमोहन माल- 
वीय को है। सन्‌ 96 में मंसूर विश्वविद्यालय; सन्‌ 97 में पटना विश्वविद्यालय; 
सन्‌ 9 8 में उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद जिसमें उच्च शिक्षा का माध्यम 
उर्दू रखा गया था तथा सन्‌ 960 में ढाका, लखनऊ और अलीगढ़ दिश्वविद्यालय की 
स्थापना की गयी । इस प्रकार सन्‌ 96 से 92 तक इनकी संख्या 5 से 2 हो 
गयी । अधिकांश में ये सभी विश्वविद्यालय स्थानीय हैं, जहाँ विद्याथियों के निवास व 
शिक्षण दोनों की उचित व्यवस्था है । 

इस प्रकार शिक्षण-विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा में बहुत सुधार 
हुआ । वास्तव में भारत जेंसे विशाल देश के लिए इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का 


आधुनिक शिक्षा | अध्याय 4 : स्वदेशी आन्दोलन ओर शिक्षा | 233 


बड़ा महत्त्व है, किन्तु धनाभाव के कारण बहुत दिनों तक सम्बन्धक विश्वविद्यालयों? 
का भी महत्त्व बना रहा । 
(2) माध्यमिक शिक्षा 

लॉर्ड कर्जन की शिक्षा-नीति के कारण माध्यमिक शिक्षा में सरकारी नियन्त्रण 
अधिक बढ़ गया, जिससे उसकी कुशलता में तो वृद्धि हुई, किन्तु परिणाम घट 
गया । सभी प्रकार के व्यक्तिगत तथा राजकीय सहायता-प्राप्त शिक्षालयों को सरकार 
ने स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की । शिक्षा-विभाग की स्वीकृति के अतिरिक्त 
विश्वविद्यालयों द्वारा भी उन्हें स्वीकृति मिलती थी, यदि उन्हें मेट्रिक परीक्षा के लिए 
विद्यार्थी भेजने हों । इस प्रबन्ध के कारण माध्यमिक शिक्षा पर दुहरा नियन्त्रण हो 
जाने से उसके प्रसार में बाधा उपस्थित हुई । शिक्षा-विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलने 
पर माध्यमिक स्कूलों को सहायता-अनुदान मिलने लगा, विद्याथियों को सरकारी 
ऐण्ट्रेस परीक्षा में भेजने का अधिकार मिल गया तथा विद्यार्थियों को सरकारी छात्र- 
वृत्ति मिलने की सम्भावना हो गयी । साथ ही अस्वीकृत शिक्षालयों के विद्यार्थियों को 
स्वीकृत शिक्षालयों में हस्तान्तरित करने का निषेध कर दिया गया । इस साधन से 
अस्वीकृत स्कूलों पर भी एक प्रकार से रोक लग गयी । वास्तव में लॉड कर्ज ने शिक्षा- 
क्षेत्र में चली आने वाली उन्मुक्त नीति। का उन्मूलन करके उसे राजकीय नियन्त्रण में 
कर दिया । इसका भारतीय मत ने बहुत विरोध किया और इसका सम्बन्ध सरकार 
की राजनीतिक चालों से जोड़ दिया | इससे माध्यमिक शिक्षा का भारत जंसे निर्धन 
और परतन्त्र देश में स्वच्छुन्द विकास रुक गया था । राजकीय स्कूलों को अवश्य उदार 
सहायता दी गयी । तथापि इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि शिक्षा की 
उत्तमता व कुशलता बढ़ गयी, क्‍योंकि अस्वीकृत शिक्षालय स्वीकृत होने के लिए तथा 
सरकारी सहायता लेने के लिए अपनी अवस्था में सुधार करने लगे । 

इस प्रकार सन्‌ 904 से 92 तक माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की 
संख्या तो बढ़ी, किन्तु शिक्षालयों में कोई सन्‍्तोषजनक वृद्धि नहीं हुई | सन्‌ 93 में 
शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों की संख्या में तीत्र वृद्धि हुई | विद्यार्थियों को संख्या इस 
प्रकार बढ़ रही थी कि पूर्व-स्थित स्कूलों के द्वारा उनकी पूति असम्भव हो उठी । सन्‌ 
9]7 में राजकीय स्कूलों की संख्या लड़कों के लिए 237 तथा लड़कियों के लिए 20 
थी । इसी समय यह प्रश्न भी जोर पकड़ गया कि या तो सरकार राजकीय हाई स्कलों 
को बन्द कर दे अथवा उन्हें व्यक्तिगत प्रबन्धों को सौंप दे जिससे एक विशाल धन- 
राशि इस प्रकार मुक्त होकर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का प्रसार करने में सहायक हो 
सके । किन्तु यह माँग आज तक विद्यमान है । प्रत्येक जिले में सरकार की ओर से 
एक स्कूल आज भी चल रहा है जो अब श्रेष्ठता की दृष्टि से किसी भी प्रकार के 
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विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकता । यहाँ तक कि बहुत-से राज्यों में सरकारों ने 
राजकीय और व्यक्तिगत विद्यालयों के बीच एक प्रकार का पक्षपातपूर्ण बर्ताव कर 
रखा है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न अभी अन्तिम रूप से हल नहीं 
हो सका था । सकल फाइनल परीक्षाओं का प्रचार बढ़ गया था । अतः मैट्रिक परीक्षा 
के पाठ्यक्रम के लचीले तथा आवश्यक रूप से वेकल्पिक न होने के कारण भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों ने सकल फाइनल परीक्षा' की योजनाएँ बनायीं जिनका संचालन शिक्षा-विभाग 
को सौंपा गया । बम्बई में इनका प्रचार खूब बढ़ा । यू० पी० में 'स्कूल लीविग सर्टी- 
फिकेट परीक्षा' का संगठन किया गया । पंजाब, बंगाल, मद्रास, ब्रह्मा तथा मध्य प्रदेश 
में भी इसी प्रकार की योजनाएँ सन्‌ 9] में बनीं । विज्ञान और वाणिज्य के अध्ययन 
पर भी जोर दिया गया । सन्‌ 93 में बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी प्रकार की 
योजना बनी, किन्तु वह कार्यान्वित न हो सकी । 
(3) प्राथमिक शिक्षा 

जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, सन्‌ 854 से ही भारत सरकार देश में प्राथ- 
मिक शिक्षा की प्रगति की योजनाएँ बनाती आ रही थी, किन्तु इस दिशा में अभी तक 
आशाजनक प्रगति नहीं हुई थी । 9वीं शताब्दी के अन्त में दुभिक्ष तथा भूचालों के 
कारण सरकार का ध्यान उधर लग जाने से शिक्षा को आघात पहुंचा था। सन्‌ 904 
में लॉ्ड कर्जन के प्रस्ताव के अनुसार “भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया 
कि देश में प्राथमिक शिक्षा का क्रियात्मक विस्तार सरकार का प्रथम महत्त्वपूर्ण कर्तेब्य 
है । अतः स्थानीय बोर्डों में सुधार करके उनके प्रयत्नों को केवल प्राथमिक शिक्षा पर 
केन्द्रित किया गया । लॉ कजंन के प्रस्ताव का प्रभाव यह हुआ कि देश में प्राथमिक 
शिक्षा का विस्तार होने लगा और असंख्य अपर प्राइमरी तथा लोअर प्राइमरी स्कूलों 
की स्थापना हुई। भारत सरकार ने शिक्षा-अनुदान सन्‌ 905 में 40 लाख से बढ़ाकर 
अब 75 लाख कर दिया और साथ ही 35 लाख रुपये का पुनरावर्ती अनुदान भी प्रति 
वर्ष देना स्वीकार कर लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 902 से लेकर 
सन्‌ 92 तक प्राथमिक स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गयी । 

« सन्‌ 904 के प्रस्ताव के अनुसार 'परीक्षाफल के अनुसार वेतन' की कुप्रथा 
की सन्‌ 906 में भंग कर दिया गया और शिक्षा-अनुदान के नियमों में सुधार 
कर दिया गया । अब तक सरकारी सहायता कुल व्यय की 5 होती थी, किन्तु लॉर्ड 
कर्जेन ने उसे 3 कर दिया । इससे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसकी 
श्रेष्ठा भी बढ़ी । इसके अतिरिक्त लॉड्ड कर्जन ने पाठ्यक्रम के सुधार, अध्यापकों का 
प्रशिक्षण तथा शिक्षण-विधि में सुधार इत्यादि पर भी जोर देकर प्राथमिक शिक्षा की 
उन्नति की । 

सन्‌ 906 में बड़ौदा में अनिवाय॑ प्राथमिक शिक्षा लागू हो जाने के कारण 
तथा सम्पूर्ण देश की राजनीतिक चेतना और स्वदेशी आन्दोलनों के कारण भी प्राथमिक 
शक्षा ने प्रगति की । जनता समझने लगी कि बिना साक्षरता तथा शिक्षा का प्रतिशत 


आधुनिक शिक्षा | अध्याय 4 : स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा | 235 


बढ़े हुए वह उन्नति नहीं कर सकती । इधर प्रसिद्ध नेता गोपालक्ृष्ण गोखले के प्रयास 
और उनके विधेयक इत्यादि ने प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न देश के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न बना ही दिया था । यद्यपि गोखले का विधेयक गिरा दिया गया था, किन्तु 
सरकार उसके औचित्य तथा जनता में प्राथमिक शिक्षा के लिए दिन-प्रतिदिन बढ़ने 
वाली माँग को नहीं ठुकरा सकती थी, अतः उसने इसके लिए अब अधिक उदारतापूर्वक 
सहायता देना प्रारम्भ कर दिया | सन्‌ 907 से 92 तक बालकों की संख्या चार 
से पाँच लाख तक हो गयी । अब प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक रूप से सभी प्रान्तों में 
प्राय: निःशुल्क हो गयी । ह 

सन्‌ 9]] में दिल्ली दरबार के समय सम्राट जा पंचम ने, जब गोखले के 
विधेयक पर बहस हो रही थी, 50 लाख रुपये राजकोष से प्राथमिक शिक्षा के लिए 
प्रति वर्ष देना स्वीकार किया; इससे भी शिक्षा-प्रगति में सहायता मिली । 

सन्‌ 93 के शिक्षा-प्रस्ताव के द्वारा भी सरकार ने लोक शिक्षा को प्राथ- 
मिकता दी । इसके अनुसार अधिकतर लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी बना 
दिया गया तथा बोड की ओर से प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हुई | शिक्षकों की दशा 
तथा उनकी दीक्षा में सुधार करने की भी व्यवस्था की गयी । सन्‌ 93 की शिक्षा 
नोति का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 97 तक प्राय: सभी प्रान्तों, जैसे बम्बई, यू० पी ०, 
पंजाब, मध्य प्रान्त, सीमाप्रान्त व आसाम में बोर्ड के स्कूल स्थापित हो गये । 
बालिकाओं के' लिए अलग व्यवस्था की गयी । बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास में 
इन वोडड के स्कूलों ने कोई उन्नति नहीं की, वहाँ तो व्यक्तिगत स्कूलों का ही बाहुल्‍य 
रहा । बंगाल में सरकार ने पंचायती स्कूलों” की स्थापना की योजना बनायी जिसके 
अनुसार 04 वर्गमील के क्षेत्र में एक आदर्श स्कूल स्थापित किया गया । यू० पी० में 
25 वर मील के क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला गया । 

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा ने प्रगति तो की किन्तु यह सनन्‍्तोषजनक नहीं थी। 
गोखले के उपरान्त उनके कार्य को बालगंगाधर तिलक तथा बिट्ठलभाई पटेल ने ले 
लिया । तिलक ने अपने समाचारपत्र 'केशरी' द्वारा नि:शुल्क अनिवायें प्राथमिक शिक्षा 
की माँग को बड़े प्रभावशाली शब्दों में आगे बढ़ाया । सन्‌ 9]7 तक सकल में जाने 
योग्य बालकों के केवल 33 प्रतिशत बालक प्राथमिक स्कूलों में जा रहे थे । सन्‌ 9]2 
से 97 तक के पाँच वर्ष में अनुपाततः आठ वर्ग मील के क्षेत्र से केवल एक बालक 
शिक्षा के लिए जाता था । 

सन्‌ 98 के उपरान्त देश में प्राथमिक शिक्षा ने पुनः प्रगति करना प्रारम्भ 
कर दिया । विश्वयुद्ध के कारण जो अवरोध उत्पन्न हो गया था वह अब हट गया । 
सन्‌ 98 में 'बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानून पास किया गया जिसके अनुसार कुछ 
नगरपालिकाओं को छह से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ 
करने की अनुमति मिल गयी । इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी इसी तरह के कानून 
बने और सन्‌ 99 में पंजाब, यू० पी०, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा ने प्राथमिक 
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शिक्षा कानून को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया । सन्‌ 920 में मध्य प्रान्त 
और मद्रास ने भी ये कानून पास कर दिये । 
उपसंहार 

इधर कुछ राजनीतिक हलचलों का भी शिक्षा पर साधारण रूप से तथा प्राथ- 
मिक शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा । सन्‌ 97 में रूस की राज्य-क्रान्ति के 
समाचार भारत में भी आने लगे और इसका भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा । 
इधर भारत में सन्‌ 99 में रोलट बिल का भारतीय जनमत के विरुद्ध हो जाना 
तथा जनता द्वारा उसका बहिष्कार, उसके उपरान्त जनरल ओ० डायर द्वारा जलियाँ- 
वाला बाग की दुखद घटना, युद्ध के उपरान्त लाने वाली महँगाई और बेकारी तथा 
सबसे महत्त्वपूर्ण घटना महात्मा गांधी द्वारा संचालित सन्‌ 99-2] का 'असहयोग 
आन्दोलन' जिसके कारण विद्याथियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, ऐसी 
घटनाएँ हैं, जिनका भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था । भारत 
सरकार ने इन आन्दोलनों को देखकर यह अनुभव कर लिया था कि “यूरोपीय इतिहास 
तथा विचारधारा की शिक्षा का अनिवाये परिणाम है स्वराज्य की इच्छा और आज 
भारत में जो शिक्षित वर्ग की ओर से माँग रखी जा रही है वह हमारे 00 वर्षो के 
कार्यों का स्वाभाविक तथा ठीक परिणाम है ।? इस सब का फल यह हुआ कि सन 
99 में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार हुए और भारत का विधान परिवर्तित कर दिया 
गया । इन सुधारों के प्रकाश में शिक्षा ने जो प्रगति की उसका वर्णन अगले अध्याय 
में किया जायगा । 

हल सारांश 
कक आन्दोलन--कर्जन की नीति ने देश के राष्ट्रीय नेताओं को रुष्ट कर 

दिया । भत््य अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं के फलस्वरूप भी देश में राष्ट्रीय विचारधारा को 
पोषण मिला । सन्‌ 905 में सर्वप्रथम इसका सुूत्रपात बंगाल में हुआ । फिर इसको 
चिनगारियाँ देश भर में फल गयीं। आन्दोलन का मुल आधार बिदेशी शिक्षा और 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। 

अतः पाश्चात्य शिक्षा की प्रंतिक्रियास्वरूप देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय 
नेताओं के प्रयत्नों के कारण राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई । बंगाल में राष्ट्रीय 
शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य प्राथमिक से विश्वविद्यालय शिक्षा 
तुक राष्ट्रीय शिक्षा देने की योजना बनाना था। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज तथा 
टेकनीकल इन्स्टीट्यूट खोले गये । वन्दावन व काँगड़ी में गुरुकुलों की स्थापना हुई । 
अग्य भागों में विद्यापीठ स्थापित किये गये । 

सन्‌ 906 में मुस्लिम लोग को स्थापना हुई। उसने मुसलमानों के लिए 
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पृथक से विशेष सुविधाओं को माँग की । देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की गति धीमी 
पड़ने से स्वदेशी शिक्षा का आन्दोलन भी क्रमशः मन्द पड़ गया। 

गोखले का विधेयक--गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए देश में प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क तथा अतिवाय करने की माँग सरकार 
के समक्ष प्रस्तुत की और 9 मार्च, 90 को अपना प्रस्ताव इम्पीरियल धारा परि- 
यद में रखा। इसके अनुसार उन्होंने छह वर्ष से ग्यारह वर्ष तक के लड़कों के लिए 
अनिवार्य शिक्षा की माँग की । किन्तु सरकार के आश्वासन पर उन्होंने प्रस्ताव वापस 
ले लिया, किन्तु विवश होकर 6 मां, 49] को उन्हें अपना विधेयक प्रस्तुत करना 
पड़ा, जिसका उद्देश्य था देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में क्रमशः अनिवायंता के 
सिद्धान्त का सृत्रपात करता । विधेयक सें संगठन तथा नीति सम्बन्धी अन्य बातें भी 
कही गयी थीं, किन्तु वह विधेयक पास न हो सका । सरकार तथा जमींदारों एवं अन्य 
अमीर सदस्यों ने इसका घोर विरोध किया, किन्तु इस विधेयक ने देश का ध्यान प्राथ- 
मिक शिक्षा की अनिवायंता की ओर आकर्षित कर दिया। 

सन्‌ 9]3 में सरकार ने पुनः अपनी शिक्षा नोति की घोषणा को जिसके 
अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए स्‍्कलों के निर्माण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, बेतनक्रम, 
स्‍्कलों के लिए भवन, स्त्री-शिक्षा तथा माध्यमिक व विश्वविद्यालय शिक्षा में संगठन 
सम्बन्धी सुझाव रखे । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन (सन्‌ !9]7)--4 सितम्बर, 9]7 को 
सरकार ने माइकेल संडलर, उपकुलपति लीड्स विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के पुनसंगठन व विकास के सम्बन्ध में एक कम्तोशन को नियुक्ति को। 
इस रिपोर्ट का बड़ा भारी महत्त्व हे । 

सिफारिशें---( ) माध्यमिक शिक्षा में आमूल परिवर्तत । इसके लिए इण्टर 
कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से प्रथत कर दिया जाय और डिग्री कोर्स तीन वर्ष का कर 
दिया जाय । 

(2) ऐसे इष्टर कालेजों की स्थापना की जाय जहाँ कला व विज्ञान के अति- 
रिक्त चिकित्सा, इन्जीनियरी, कृषि, वाणिज्य तया अध्यापकी की शिक्षा दी जाय । 

(3) प्रत्येक प्रान्त में हाई स्कूल व इण्टरमोडिएट बोड की स्थापना को जाय 
जिसमें सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो । 

इनके अतिरिक्त कलकसा विश्वविद्यालय के पुनसंगठन की सिफारिशें कीं। 
भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए कमीशन ने कहा कि विश्वविद्यालयों 
'से सरकारी नियन्त्रण कम किया जाय । उनके प्रशासन-नियम सरल कर दिये जायें। 
शिक्षकों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले । सीनेटों का सुधार किया जाय । एकेडेमिक 
अश्लों के सुलझाने में अधिक स्वायत्तता अपनायो जाय। उपकुलपति वंतनिक हों । 
विद्यार्थियों के कल्याण व स्वास्थ्य की विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायें, इत्यादि । 

इन सिफारिशों के अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा, टेकनीकल शिक्षा, अध्यापकों के 
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प्रशिक्षण तथा वेज्ञानिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिश कीं । इन सिफारिशों के फल- 
स्वरुप देश में विश्वविद्यालय शिक्षा-क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । सबसे अधिक 
लाभ हुआ विश्वविद्यालयों के आन्तरिक पुनर्सगठन के द्वारा। इससे शिक्षा का स्तर ऊँचा 
उठ गया और प्रशासन की कार्यक्षमता में वद्धि हुई । 

शिक्षा-प्रगति (सन्‌ 905-920)--इस दौरान शिक्षा के सभी स्तरों में 
विकास हुआ । विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सन्‌ |904 के उपरान्त नियन्त्रण की 
कड़ाई के कारण कालेज़ों की संख्या घटी किन्तु विद्याथियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
हो गयी । सरकार ने अनुदान में वद्धि कर दी । सन्‌ 93 की घोषणा के उपरात्त 
बनारस, हैदराबाद, मेसर, पटना, ढाका, लखनऊ तथा अलीगढ़ में ऐसे स्थानीय विश्व- 
विद्यालय खोले जहां पढ़ाई का कार्य होता था । 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कजन को तोति से सरकारी नियन्त्रण तो बढ़ गया 
किन्तु शिक्षा का स्तर ऊँचा होने लगा। नियमों का कड़ाई से पालन किया गया । ऐसा 
ने करने पर अनुदान बन्द होने का भय होने से प्रशासन एवं शिक्षा के स्तर में पर्याप्त 
सुधार हुआ ! विद्यालयों को संस्या में वृद्धि तो अधिक नहीं हुई किन्तु विद्यार्थियों को 
संख्या लगातार बढ़ती रही । 

प्राथमिक शिक्षा का इस काल में बहुत प्रसार हुआ। सरकार ने हस क्षेत्र में 
अपने कर्तंथ्य को 20वीं शताब्दी के पूर्व में ही स्वीकार कर लिया था, अतः स्कूलों की 
संख्या तेजी से बढ़ने लगी । सन्‌ 906 में बड़ौदा में अनिवायय शिक्षा कर दी गयी। 
गोखले के बिल ने भी देश में चेतना की लहर दोड़ा दी । इस दौरान स्थानीय बोड्डों 
का प्रशासन ठीक करके प्राथमिक शिक्षा के विकास में पर्याप्त अभिवद्धि की गयो+ 
सन्‌ 9[9 में माष्ट-फो्ड सुधार हुए जिनका शिक्षा की प्रगति पर भारी असर पड़ा » 
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(क) माण्ट-फोर्ड सुधार 

भूमिका 

सन्‌ 97 में भारतमन्त्री माण्टेग्यू ने तत्कालीन वाइसराय लॉड चेम्सफोर्ड 
के साथ भारत का दौरा किया और तत्कालीन राजनीतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों 
का अध्ययन करके सन्‌ 98 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । सन्‌ 99 में 
ये सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत हुए तथा सन्‌ 92] से कार्यान्वित होने लगे । 
सन्‌ 99 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रान्तों में दोहरा शासन स्थापित हो गया । 
इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार ही अखिल भारतीय महत्त्व के सुधारों से सम्बन्ध रखती थी 
और इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार की समितियाँ तथा कमीशन इत्यादि की नियुक्ति 
करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार नये सुधारों को लागू करती थी, 
किन्तु माण्ट-फोर्ड सुधारों के द्वारा स्थिति बदल गयी । प्रान्तीय सरकारें दो भागों में 
विभाजित हो गयीं --सुरक्षित तथा हस्तान्तरित । स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि विषय 
प्रान्तीय मन्त्रियों को हस्तान्तरित कर दिये गये । ये मन्त्री घारासभा के प्रति उत्तर- 
दायी होते थे । भारतीय जनप्रिय मन्त्रियों को स्वायत्त-शासन का यह प्रथम पाठ था । 
प्रान्तीय शिक्षा हस्तान्तरित विषय तो हो गया किन्तु यूरोपीयों की शिक्षा तथा कुछ 
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र जैसे सीमाप्रान्त, अजमेर, कुर्गं, दिल्‍ली, बिलोचिस्तान इत्यादि की 
शिक्षा केन्र के नियन्त्रण में ही रही । राजकुमारों के शिक्षालय तथा दिल्‍ली, अलीगढ़ 
और बनारस के विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहे । 

माण्ट-फोड्ड सुधारों से शिक्षा को पर्याप्त प्रगति मिली । भारतीय मन्त्रियों ने 
उत्साहपूर्वक शिक्षा-प्रसार के कार्य को अपने हाथों में लिया । प्रान्तीय धारासभाओं ने 
भी शिक्षा-अनुदान की माँगों को सहर्ष स्वीकृत किया और देश में जन-शिक्षा प्रसार के 
अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया । स्थानीय बोर्डों के उत्तरदायित्व भी बढ़ गये और 
प्राय: सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा उन्हें हस्तान्तरित कर दी गयी । माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट 
में भी तत्कालीन भारतीय अवस्था के विषय में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया-- 
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“गत वर्षों में हमारी शिक्षा-नीति का उद्देश्य, बिना उन परिणामों पर विचार 
किये हुए जो आम जनता की शिक्षा की अवहेलना से उत्पन्न हो सकते हैं, उन थोड़े 
से व्यक्तियों को सन्तुष्ट करना था जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव 
में हमने एक ऐसे संकीर्ण शिक्षित वर्ग को तैयार कर दिया है, जिन्हें उन्नति की अभि- 
लाषा है; और हम उनकी प्रगति को पूर्णतः नहीं रोक सकते जब तक कि जनसाधारण 
के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं है ।''''हम शिक्षा को व्यावहारिक नहीं बना सके । ''' 
हमको स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षित भारतीय पूर्णतः हमारी ही रचना है, और 
यदि शिक्षा की अच्छाइयों का श्रेय हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें उसकी दुबंलताओं 
के उत्तरदाथित्व को भी स्वीकार करना चाहिए । 
कुछ बाधाएँ 

माण्ट-फोड्ड सुधारों से प्रान्‍्तों का शासन दोहरा हो गया । शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व भारतीय मन्त्री पर आ तो गया किन्तु उसके अधिकार उसे नहीं मिलि । आथिक 
प्रश्न सुरक्षित विषय रखा गया था । अतः वित्त विभाग अंग्रेज मन्त्रियों के हाथों में 
था जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों में केवल गवनेर के प्रति उत्तरदायी थे । इस प्रबन्ध के कारण 
शिक्षा मन्‍्त्री अपनी योजनाओं पर आवश्यकतानुसार धन व्यय नहीं कर सकते थे। 
इससे उनकी योजनाएँ भी निरथंक बनी रहती थीं । 

दूसरे, केन्द्रीय सरकार ने अब अपने राजस्व का कोई भी भाग शिक्षा पर देना 

बन्द कर दिया । इससे प्रान्तीय सरकारों को बहुत आथिक क्षति उठानी पड़ी । 
तीसरे, गवर्नरों के अधिकार आवश्यकता से अधिक थे । डॉ० जैलनर के शब्दों 
में, “उनके द्वारा पूर्ण 'वीटो' शक्ति का प्रयोग किया जाता था और वे अपनी इच्छा- 
नुसार किसी भी विकास सम्बन्धी अधिनियम को 'आवश्यक' कहकर अस्वीकृत कर 
सकते थे । 

चौथी कठिनाई यह थी कि शिक्षा-विभाग की भारतीय शिक्षा सेवा! के उच्च 
पदाधिकारी भारत मन्त्री के अधिकार में रहते थे । इन उच्च अफसरों की भारतीय 
जनप्रिय मन्त्रियों से नहीं बनती थी । परिणामत: सभी शिक्षा-योजनाएँ अधिकांश में 
सफल नहीं हो पाती थीं । अत: सन्‌ 924 में भारतीय शिक्षा सेवा की भर्ती बन्द कर 
दी गयी । 

इसके अतिरिक्त अन्त में देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण सन्‌ 99 के 
विधान में लोगों का विश्वास नहीं था । वे इसे एक धोखा मात्र समझते थे । परिणामतः 
शिक्षा मन्‍्त्री के पद पर कभी-कभी जनता का वास्तविक प्रतिनिधि भी नहीं पहुँच पाता 
था । अतः उसे व्यवस्थापिका का सहयोग नहीं मिल पाता था। साथ ही केन्द्र का 
नियन्त्रण उठ जाने से अखिल भारतीय महत्त्व अथवा अन्‍्तपप््रान्तीय महत्त्व की समस्याएँ 
भी नहीं हल हो पाती थीं और उनके विषय में केन्द्र कोई एकसी नीति निर्धारित नहीं 
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कर पाता था । इससे प्रान्तों का, जहाँ तक शिक्षा से सम्बन्ध है, केन्द्र से ही सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं हुआ, अपितु प्रान्तों में पारस्परिक साम्य को भी क्षति पहुँची । इस प्रकार 
इन कठिनाइयों में भारतीय मन्त्रियों को विभिन्न प्रान्तों में एक दोहरे शासन के अन्तगंत 
रहकर शिक्षा का विकास करना पड़ा । परिणामत: इस युग में सन्‍्तोषजनक प्रगति 
नहीं हो सकी । 
राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव 

जैसा कि पिछले अध्याय में संकेत किया जा चुका है, युद्ध के उपरान्त अंग्रेज 
सरकार ने भारतवासियों को उनकी युद्ध की सेवाओं के प्रतिकार-स्वरूप जलियाँवाला 
बाग का गोलीकाण्ड, पंजाब का फौजी शासन, देशव्यापी दमन तथा सन्‌ 99 का 
विधान दिया था । इन सब घटनाओं ने देश में राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म दिया। 
महात्माजी ने सन्‌ ।92] में 'असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जिसके फल- 
स्वरूप असंख्य विद्यार्थी स्कूल और कालेजों को छोड़ आये। वे ऐसे स्कूलों में नहीं 
पढ़ना चाहते थे जहाँ एक विदेशी ज्ञान व संस्कृति अथवा भाषा पढ़ायी जाय और 
राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जाय । अतः अंग्रेजी स्कूलों का खुले रूप में बहिष्कार 
होने लगा । 

किन्तु ऐसे विद्यार्थियों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना भी नेताओं 
का कतंव्य था । अतः अल्पकाल में ही देश भर में राष्ट्रीय विद्यालयों, विद्यापीय और 
गुरुकुल इत्यादि का जाल-सा बिछ गया । इसमें पूना, अहमदाबाद, लाहौर, पटना, 
बनारस इत्यादि के विद्यापोठ और अलीगढ़ का जामिया मिलिया इस्लामिया जो 
सन्‌ 925 में दिल्‍ली पहुँच गया, अधिक प्रसिद्ध है । 

इस प्रकार एक बड़ी संख्या में विद्याथथियों के सरकारी अथवा सरकार द्वारा 
स्वीकृत और सहायता-प्राप्त विद्यालयों को छोड़ देने में इनमें विद्याथियों की संख्या 
बहुत घट गयी । “सन्‌ 92 में उपस्थिति के प्रतिशत सारे देश में 8:6 (कॉलेज), 
5] (हाई स्कूल) तथा 8: (मिडिल स्कूल) में कमी हुई।” इसके अतिरिक्त फीस 
तथा परीक्षा शुल्क इत्यादि की आर्थिक क्षति भी रही । 

इस आन्दोलन से शिक्षा के क्षेत्र में लाभ भी हुआ । एक तो साधारण जनता 
में एक राष्ट्रीय चेतना आ गयी । शिक्षा में लोग अधिक रुचि दिखाने लगे। देश के 
धनवान लोग शिक्षा-प्रसार के लिए आथिक सहायता देने के लिए प्रोत्साहित हो गये। 
जनता एक उत्साह, आशा और महत्त्वाकांक्षा से भर गयी और शिक्षा के विकास के 
लिए कुछ त्याग करने की भावना से पूर्ण हो गयी । कांग्रेस इस समय तक देश की 
प्रमुख राजनीतिक संस्था बन चुकी थी | उसने कराची में सन्‌ 93] में निःशुल्क अनि- 
वार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । जनसाधारण के लिए प्रारम्भिक 
शिक्षा को सस्ता, व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाने के लिए सन्‌ 937 में महात्मा 
गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना' को जन्म दिया जिसके अनुसार किसी हस्तकायं के द्वारा 
प्राथमिक शिक्षा देने की बात थी । यद्यपि यह आन्दोलन अद्धं-राजनीतिक था, किन्तु 


242 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


देश की शिक्षा को समय और आवश्यकता के अनुसार ढालने, आवश्यक परिवर्तन करने 
और व्यापक बनाने में बहुत सहायक हुआ । वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोष एकदम 
प्रकाश में आ गये और लोगों ने समझ लिया कि अब तक चली आने वाली शुद्ध 
साहित्यिक शिक्षा जो हमें जीवन में व्यर्थ बना देती है, अवश्य ही बदल जानी चाहिए । 
भारतीय तरुणों को भी विदित हो गया कि उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके 
राष्ट्र-निर्माण के कार्य में महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करना है । 

अन्त में प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों को भी इन हलचलों से प्रेरणा मिली। उन्होंने 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय करने के लिए कानून पास किये। 
माध्यमिक सकल तथा विश्वविद्यालय खुले जिनका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। इधर 
सन्‌ 99 के शासन-विधान से उत्पन्न हुई राजनीतिक तथा वेधानिक परिस्थितियों का 
अध्ययन करने के लिए सन्‌ 927 में 'साइमन कमीशन' की नियुक्ति हुई। इस कमी- 
शन को भारतीय शिक्षा के विषय में भी अपना प्रतिवेदन देने की आज्ञा हुई थी | इस 
उद्देश्य की पूति के लिए कमीशन ने एक सहायक-समिति (6 ए/तं।शाए (0०777०6) 
नियत की, जिसके सभापति सर हटोंग थे जो सैडलर कमीशन के भी सदस्य रह चुके 
थे और सन्‌ 92] में ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी थे । यह समिति 'हरटोंग 
समिति' के नाम से विख्यात है । 
हटोंग समिति की रिपोर्ट 

हटोंग समिति ने सितम्बर 929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसमें तत्का- 
लीन भारतीय शिक्षा की सभी अवस्थाओं का विषद्‌ वर्णन है । समिति ने इस बात को 
स्वीकार किया था कि सन्‌ 97 और 927 के दशक में शिक्षा में बहुत उन्नति 
हुई । विकास के साथ ही साथ शिक्षा की उत्तमता में भी आशाजनक सुधार हुआ । 
“शिक्षा साधारण रूप से राष्ट्रीय महत्त्व की एक प्रथम बात तथा 'राष्ट्र-निर्माण' का 
एक अनिवाय साधन समझी जाने लगी है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा इधर जो ध्यान दिया 
गया है वह इसी बात का प्रमाण तथा लक्षण है। शिक्षा-विभाग के जनप्रिय मन्‍्त्री के 
नियन्त्रण में हस्तान्तरण हो जाने से जनता में भी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है 
और इसे जनता की वरतंमान आवश्यकताओं और मत के अनुरूप भी बना दिया है । 
शिक्षा के विकास का स्वागत न केवल सरकारी अधिकारियों और घनिक वर्ग ने ही 
किया है, अपितु वे जातियाँ जो शिक्षा में अब तक पिछड़ी हुई थीं, जैसे मुसलमान 
इत्यादि, अब अपने बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता तथा सम्भावना के प्रति 
सचेत हो गयी हैं। यह आन्दोलन पिछड़ी हुई जातियों तथा आदिमवासियों तक में फैल 
चुका है और इसने शिक्षा को अधिकार के रूप में माँगने के लिए एक बुहृत्तर वर्ग को 
जाग्रृत कर दिया है । * 

प्राथमिक शिक्षा--यद्यपि इस प्रकार शिक्षा में प्रगति हो रही थी, तथापि 


ए4702 (.0॥॥7772€ /?2८707/, 7. 3]. 
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समिति देश भर में साक्षरता की प्रगति से सन्तुष्ट नहीं थी | उसकी राय में शिक्षा में 
पर्याप्त अपव्यय (४४४१९) और अवरोध (५5987400॥) उत्पन्न हो गया था। प्राथ- 
मिक शिक्षा की अवहेलना करके उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था । ग्रामीण 
शिक्षा के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के होने के कारण साक्षरता की गति बड़ी मन्द थी । 
प्रधानत: ये कठिनाइयाँ थीं--ग्रामीण जनता की निर्धनता, अशिक्षा, आवागमन के 
साधनों का अभाव, मौसमी बीमारियाँ, धाभिक तथा जातीय अन्धविश्वास तथा क्ृषि- 
कार्यों में बच्चों का समय से पूव ही लग जाना इत्यादि । समिति की राय में प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के लिए क्रियात्मक कदम उठाने का अभाव भी 
एक महत्त्वपूर्ण कारण था जिससे साक्षरता में आशाजनक प्रगति नहीं हो पा रही थी । 

प्राथमिक शिक्षा के विषय में समिति ने आगे चलकर कहा कि “प्राथमिक शिक्षा 
प्रणाली में, जो हमारी राय में साक्षरता और मताधिकार सिखाने का प्रमुख साधन है, 
बहुत अधिक अपव्यय है । जहाँ तक हमें विदित है, प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 
जितनी वृद्धि हुई है, साक्षरता उसी अनुपात से बढ़ी है, क्योंकि इन प्राथमिक स्कूलों में 
बहुत ही थोड़े विद्यार्थी कक्षा 4 तक पहुंचते हैं, जिनसे हम साक्षरता को आशा कर 
सके | **' यह स्मरणीय है कि वर्तमान ग्रामीण परिस्थितियों में तथा देशी भाषाओं 
में उपयुक्त साहित्य के अभाव में सकल छोड़ने पर बालक के लिए साक्षरता प्राप्त करने 
के बहुत कम अवसर रह जाते हैं, और वास्तव में साक्षरों के भी निरक्षर हो जाने की 
बहुत कम सम्भावना रहती है ।” इस प्रकार साक्षर बनने के लिए समिति की राय में 
कम से कम चार वर्ष अवश्य लगने चाहिए । किन्तु भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण 
बालक पहली या दूसरी कक्षा पास करके बीच में ही पढ़ना छोड़ देते थे । सन्‌ ।922- 
23 में ब्रिटिश भारत में कक्षा | में पढ़ने वाले प्रति 00 विद्या्थियों में तीन वर्ष 
बाद कक्षा 3 या 4 में केवल 9 विद्यार्थी ही रह जाते थे। इसके लिए समिति ने 
वही दो प्रधान कारण 'अपव्यय तथा 'अवरोध' बताये । 'अपव्यय' से अभिप्राय था 
प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पूर्व ही बच्चों को पढ़ाने से रोक लेना । समिति के 
अनुसार जो रुपया या समय उन पर व्यय हुआ वह नष्ट हो गया, क्‍योंकि वे साक्षरता 
भी प्राप्त न कर सके । 'अवरोध' का अभिप्राय था बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष 
से अधिक रह जाना । 

लड़कियों की शिक्षा में भी समिति ने अपव्यय की शिकायत की । कक्षा | में 
पढ़ने वाली प्रति 00 बालिकाओं में से केवल !4 ही कक्षा 4 तक आ पाती थीं । 
अर्थात्‌ हमारे शिक्षा-प्रयत्नों के 80 प्रतिशत से भी अधिक प्रयत्न व्यर्थ नष्ट हो जाते थे। 

समिति की राय में नगरों में तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या इतनी उम्र नहीं 
थी, किन्तु उसने स्वीकार किया कि गाँवों में 'स्कूल बहुत छोटे-छोटे हैं, पर्याप्त शिक्षा 
रखने पर व्यय अधिक होता है । जब तक शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया 
तथा घुना न जायगा, गाँवों का जीवन उनके लिए आक्षक नहीं बन सकेगा । अध्या- 
पिकाएँ गाँवों में तब तक नहीं रह सकतीं जब तक कि स्थिति अनुकूल न हो जाय; 
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शिक्षक अकेले रह जाते हैं तथा प्रशासन, निरीक्षण और देखभाल की कठिनाइयाँ भी 
बढ़ जाती हैं; और बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से अधिक समय तक रखना 
अत्यन्त दुस्तर हो जाता है ।” ऐसे स्थानों में प्राथमिक्र शिक्षा की समस्या बड़ी दुरूह थी । 
ऐसी अवस्था में अपव्यय होना अनिवार्य था । समिति के मतानुसार इस दुरुपयोग के 
प्रमुख कारण थे--() अपव्यय और अवरोध; (2) साक्षरों का बीच में ही पढ़ता छोड़ 
देने से पुनः निरक्षरता; (3) प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुविधाओं का अभाव; (4) शिक्षालयों 
का अनियमित वितरण जिसके कारण “ऐसे दीघ॑ क्षेत्र विद्यमान थे जहाँ एक भी स्कूल 
नहीं था, जबकि कुछ छोटे क्षेत्रों में इतने छोटे-छोटे स्कूल थे जो बच्चों को बुलाने के 
लिए भयंकर स्पर्द्धा कर रहे थे; (5) 500 की जनसंख्या के गाँवों में स्कूल न खुल 
सकने की असुविधा; (6) वर्तमान स्कूलों से पर्याप्त लाभ न उठा सकना, अर्थात्‌ बहुत 
से प्रान्तों में स्कूल तो पर्याप्त थे किन्तु वे अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आक- 
घपित नहीं कर सकते थे । इस प्रकार स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से धन व 
प्रयास का बड़ा दुरुपयोग होता था; (7) एक शिक्षक वाले स्कूल--ऐसे स्कूल जहाँ 
केवल एक ही शिक्षक हो । वह प्रत्येक कक्षा के बच्चों के साथ प्रत्येक विषय में पूर्णरूप 
से न्याय नहीं कर सकता, अतः सब प्रयत्न व्यर्थ जाता है; (8) उचित शिक्षण का 
अभाव; (9) निरीक्षण का अभाव; (0) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम--ऐसा पाठ्यक्रम जो 
वास्तविक जीवन तथा सच्ची परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है; तथा 
() ऐसे प्राथमिक स्कूलों की स्थापना जो कुछ समय बाद टूट जाते हैं । 
प्राथमिक शिक्षा के इन सब दोषों को दूर करने के लिए समिति ने निम्नलिखित 
सिफारिशें कीं जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है : 

() शिक्षा-विस्तार की नीति के स्थान पर शिक्षा के ठोस (८0050॥040) 
करने की नीति का अनुसरण किया जाय । 

(2) प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष हो । 

(3) प्राथमिक शिक्षकों की सामान्य शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाना चाहिए । 
उनके लिए प्रशिक्षण तथा “रिफ्रेंशर कोर्स” की उचित सुविधा दी जाय । उनकी ज्ञान- 
वृद्धि के लिए शिक्षा सम्मेलन हों तथा उनकी दशा में सुधार करने के लिए उनके वेतन 
बढ़ाये जायेँ और नौकरी की दशाओं में सुधार किये जाये । 

(4) प्राथमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम अधिक उदार व उपयुक्त बनाया जाय । 
“एक ऐसा स्कूल जिसमें पर्याप्त विद्यार्थी हों और जो पड़ोस की परिस्थितियों से सीधा 
सम्पर्क रखता हो, आगे आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, सफाई, 
मितव्ययिता तथा आत्मनिभंरता के अच्छे पाठ पढ़ा सकता है ।” 

(5) स्कूल के घण्टे तथा छूट्‌टी के दिन ऋतु तथा स्थानीय आवश्यकताओं के 
अनुरूप होने चाहिए । 

(6) प्राथमिक स्कूलों में निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और 
जो अवरोध व अपव्यय वहाँ फैला है उसे दूर करने के लिए हृढ़ प्रयत्न करने चाहिए। 
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(7) ग्राम-सुधार का काये प्रारम्भ कर देना चाहिए और स्कूल से उसका 
सम्बन्ध स्थापित कर देना चाहिए । 

(8) प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रव्यापी महत्त्व का विषय होने के कारण भारत 
सरकार को इसके प्रसार का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए तथा उसे 
पूर्णतः स्थानीय बोर्डों को सुपुर्दे करके निश्चिन्त न हो जाना चाहिए । 

(9) सरकार का निरीक्षण स्टाफ बढ़ जाना चाहिए। 

(0) शिक्षा को अनिवार्य करने की योजना पर बिना सोचे-समझे जल्दबाजी 
में कदम उठाना हानिकारक है । अतः इस पर पर्याप्त विचार के उपरान्त उसका आधार 
बनाकर ही कार्यान्वित करना चाहिए । क्‍ 

माध्यमिक शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने के 
उपरान्त समिति ने माध्यमिक शिक्षा के प्रश्न को हाथ में लिया । माध्यमिक शिक्षा के 
विषय में हटोंग समिति का मत था कि इसने संतोषजनक प्रगति की है । “माध्यमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातों, जैसे शिक्षकों की दशा, योग्यता, नौकरी की परिस्थितियों 
तथा प्रशिक्षण में सुधार तथा स्कूल के सामाजिक जीवन को विस्तृत बनाने में उन्नति 
हुई है । किन्तु यह भी संगठन सम्बन्धी बड़े दोष हैं। माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र 
में आज भी वही विचारधारा प्रबल है कि प्रत्येक लड़का जो माध्यमिक स्कूल में प्रवेश 
करता है उसे विश्वविद्यालय में अवश्य ही पढ़ना चाहिए; और मेट्रीकुलेशन तथा विश्व- 
विद्यालय परीक्षाओं में एक बड़ी संख्या में लड़कों का असफल होना एक बड़ा भारी 
अपव्यय है ।” इस दुरुपयोग के दो प्रमुख कारण समिति ने बताये : 

() प्रारम्भिक अवस्थाओं में कक्षाओं में आसानी से तरक्की दे देना; तथा 

(2) आवश्यकता से अधिक संख्या में अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के 
लिए जाना । माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए भी समिति ने सुझाव रखे कि मिडिल 
स्कूलों का पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत हो जिससे अधिकांश बालकों की आवश्यकताएं 
यहीं पर पूर्ण हो जाया करें । मिडिल स्कूल के बाद विद्यार्थियों को 'औद्योगिक' तथा 
हा ' क्षेत्रों में बाँट देना तथा हाई स्कूलों में वैकल्पिक विषयों को रख देना 
चाहिए । 

विश्वविद्यालय शिक्षा--विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति से तो समिति को हर्ष 
हुआ, किन्तु उनमें भी कुछ दोषों का आभास उसे मिला । “बहुत-से विश्वविद्यालय 
तथा कालेजों की पाठन-विधि तथा मौलिक अनुसन्धान में उन्नति हुई है तथा कुछ में 
पहले से भी अधिक सामाजिक जीवन की शिक्षा प्रदान की जाती है। किन्तु भारत में 
यह विश्वास अब भी प्रचलित है कि विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य परीक्षाएँ पास 
कराना है। हमारी इच्छा है कि विश्वविद्यालय सहिष्णु, आत्मविश्वासी तथा उदार नाग- 
रिकों के निर्माण को अपना प्रमुख कतंव्य मानें । जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा से 
समुचित लाभ उठाने के अयोग्य हैं, ऐसे विद्याथियों के उनमें भर जाने से विश्वविद्या- 
लयों के कार्य में बड़ी बाधा पहुँची है''*'*** 7 
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अतः कमेटी ने विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए सिफारिशें कीं कि विश्व- 
विद्यालयों को शिक्षा का स्तर ऊँचा रखना चाहिए तथा प्रवेशिका परीक्षा (#थ006 
५७॥79/07) के विद्यालयों के साथ कुछ कड़ाई का व्यवहार करना चाहिए जिससे 
अयोग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा को न जा सकें । इसके अतिरिक्त समिति ने प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों में 'ऑनर्स कोर्स! तथा अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना और ट्यूटोरियल 
कक्षाओं के प्रारम्भ करने की भी सिफारिशें कीं । 

सत्री-शिक्षा--लड़कियों की शिक्षा के विषय में समिति ने अनुभव किया कि 
अभी अवस्था बड़ी असन्तोषजनक है । गाँवों में उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
नहीं है । लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के अनुपात में आश्चयंजनक अन्तर है। 
बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र भी बड़ा सीमित है। योग्य व प्रशिक्षित 
अध्यापिकाओं का बड़ा अभाव है। इस दिशा में समिति ने सिफारिशें कीं कि लड़कियों 
का पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए । अधिक प्राथमिक और 
माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है। अध्यापिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की पर्याप्त 
नियुक्ति होनी चाहिए । धीरे-धीरे लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवाय॑ 
बनाया जा सकता है । लड़कियाँ भावी माताएं हैं, अतः उन्हें प्राथमिकता दी जाय । 

अन्त में हटोंग समिति ने अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्तीय सरकारों 
को मत्ता हस्तान्तरित करने का कार्य बड़ी जल्दी में कर दिया गया। वास्तव में, केन्द्रीय 
सरकार अपने आपको देश की शिक्षा के उत्तरदायित्व से कभी भी मुक्त नहीं कर सकती 
है । अतः समिति ने दिल्‍ली में एक केन्द्रीय शिक्षा समिति खोलने की सलाह दी। इसके 
अतिरिक्त उसने प्रान्तीय शिक्षा-संचालकों के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी सहा- 
यता के लिए प्रान्तीय प्रमुख कायलियों में अधिक स्टाफ बढ़ाने तथा अधिक निरीक्षक 
और उपनिरीक्षक बढ़ाने की सलाह दी । केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा कमिश्नर के 
स्थान पर शिक्षा सेक्रेटरी की नियुक्ति तथा संचालकों की नियमित सभाएँ करने की 
सिफा रिशें की गयीं । 
आलोचना 

हटोंग समिति की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख महत्त्व 
रखती है। वस्तुत: इसने तत्कालीन शिक्षा नीति को एक स्थायी स्वरूप प्रदान किया 
और शिक्षा को ठोस तथा विस्तृत बनाने का प्रयास किया । सरकारी क्षेत्रों में तो इस 
रिपोर्ट का बड़ा स्वागत हुआ और इसे 'सरकारी प्रयत्नों की दीपिका' समझा गया । 
परिणाम को तुलना में शिक्षा की किस्म में सुधार करने के समिति के सुझाव का भी 
वहाँ बड़ा स्वागत हुआ । वस्तुतः यह रिपोर्ट ही एक प्रकार से सरकारी अधिकारियों 


की प्रतिनिध नीति हो गयी । अतः भिन्न-भिन् प्रान्तों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने 
की आड़ में उसके व्यापक प्रसार को रोका गया। 
किन्तु गेर-सरकारी क्षेत्रों में इस रिपोर्ट की आलोचना हुई । शिक्षा का प्रसार 


का ।ए 


रोकने के लिए इसे सरकार की एक चाल बताया गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के 
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फंलने से प्रत्येक सरकारी नीति पर सन्देह किया जाने लगा । देश के प्रमुख नेताओं ने 
शिक्षा के विस्तार को अधिक प्रमुखता दी और कहा कि यदि विस्तार हो जायगा तो 
स्तर को बाद में उठाया जा सकता है । देश की वास्तविक आवश्यकता तो सर्वव्यापी 
साक्षरता थी । इसके अतिरिक्त समिति के कुछ आंकड़ों की प्रामाणिकता पर भी सन्देह 
किया गया । 
रिपोर्ट का परिणाम 

इतना निश्चय है कि जो प्रगति सन्‌ 922-27 में हुई थी वह सन्‌ 927 
के उपरान्त न हो सकी । इसका एक प्रमुख कारण सन्‌ 930-3] का विश्वव्यापी 
आध्िक संकट भी था जिसकी छाया भारतीय बजट पर भी पड़ी । परिणामत: केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय सरकारों को राष्ट्र-निर्माणक विषयों में निर्दयतापृ्वंक कटौती करनी 
पड़ी । निम्नलिखित आँकड़ों से प्रकट होता है कि सरकार ने प्रारम्भ में शिक्षा पर 
अपना व्यय बढ़ाकर किस प्रकार कम कर दिया, जो अन्त में ही जाकर बढ़ सका : 

(लाख रुपयों में) 


वर्ष सरकारी व्यय 
923-27 ]]93 
]930-3] 36] 
]93]-32 ]246 
9 32-33 ]35 
]935-36 84 
]936-37 236 





इन आँकड़ों से स्पष्ट हैं कि सन्‌ 930-3] में व्यय घट गया और उत्तरोत्तर 

घटता ही गया, यहाँ तक कि सन्‌ 937 में जाकर 6 वर्ष पहले से भी कम रहा । किन्तु 

जहाँ सरकारी व्यय घटता ही जा रहा था, व्यक्तिगत जनता का शिक्षा पर व्यय बढ़ता 

जा रहा था । वास्तव में जनता में अदम्य उत्साह था, वह शिक्षा के लिए सर्वस्व बलि- 

दान करने को उद्यत प्रतीत होती थी जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से प्रकट होता है : 
[ निम्न तालिका के आँकड़े ब्रिटिश भारत के हैं] 


(लाख रुपयों में) 

साधन [[90|-02|96-7 || 92-22|93-32|9 36-37 
सरकारी व्यय गर-सरकारी| 03 392 | 902 [,246 | .236 
(क) जिला बोड 59 ]47. [| 68 280 257 
(ख) नगरपालिका ]5 49 79 | 58 78 
(ग) फीस 27 39 | 380 623 7]] 
(घ) अन्य साधन 97 ]95 | 308 4]2 424 
योग 40] ,29 ],837 ___ व [0 9 88 | 200 | 2806 2,79 | 2,806 
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इतना अवश्य है कि आथिक कठिनाइयों के होते हुए भी शिक्षा का विकास 
देश में हो रहा था। शिक्षा के स्तर को उठाने तथा उसे ठोस करने की सिफारिशों 
का अधिक प्रभाव शिक्षा-क्षेत्र में वेयक्तिक साधनों पर नहीं पड़ा । शिक्षा को व्यापक 
रूप देने का उनका प्रयास जारी था। परिणामतः प्राथमिक, माध्यमिक तथा कॉलेज 
आदि सभी क्षेत्रों में शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि हुई, जो तीचे दी हुई तालिका से 
प्रकट होती है : 








ला की संख्या विद्यार्थियों को संख्या 
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प्रकार 5 

]92-22 | 936-37 | 92-22 936-37 
() विश्वविद्यालय 0 5| संख्या अप्राप्त 9,693 
(2) कला कॉलेज ]65 27] 45,4]8 86,277 
(3) व्यावसायिक कॉलेज 64 75। 3,662 20,645 
(4) माध्यमिक शिक्षालय 7,530 3,056| ,06,803| 22,87,872 
(5) प्राथमिक शिक्षालय | (,55,07 | ,92,224| 6,09,752[,02, 24,28 8 
(6) विशेष शिक्षालय योग 3,344 3,674। 4,20,925 __2,59,269 





,66,30 2,],308| 73,96,560॥,28,88 0,44 


6,322 | 6,647]_ 422,65।_ 5,0,530 
[,82,452 |2,27,955| 78,8,725॥ ,33,89,574 


(स्वीकृत संस्थाएँ) 
(7) अस्वीक्ृत संस्थाएँ 

महायोग 

नोट--ये आँकड़े केवल ब्रिटिश भारत के हैं ।९ 

इस प्रकार हमें विदित होता है कि सन्‌ 922 से 937 तक विद्यालयों तथा 
विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, किन्तु भारत की जनसंख्या और 
निरक्षरता को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त थी | हर्टोंग समिति की भी कुछ महत्त्व- 
पूर्ण सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया, जेसे शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, निरीक्षकों 
की नियुक्ति, पाठ्यक्रम में सुधार तथा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था आदि केवल पवित्र 
आशाएँ ही रहीं । 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडे। 

प्रान्तीय शिक्षा नीति का सम्बन्ध केन्द्रीय नीति से जोड़ने तथा शिक्षा सम्बन्धी 
महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिए सन्‌ 92 में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
बोर्ड' की स्थापना हुई | किन्तु आ्थिक संकट के कारण इसे भंग कर दिया गया। 
हर्टोग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड्डं का 
सन्‌ 935 में पुनः संगठन किया गया | इस बोडं में सभी प्रान्तों के सदस्य थे। 
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सन्‌ 935 में प्रथम बैठक में ही बोर्ड ने देश की शिक्षा-समस्थाओं पर विचार किया 
और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। 
इसने शिक्षा के लिए कक्षाओं का पुनः वर्गकरण किया और शुद्ध साहित्यिक शिक्षा के 
स्थान पर व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया । प्रस्ताव में कहा गया कि 
स्कूलों में वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल क्रान्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि 
विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक और विश्वविद्यालय के प्रवेश की ही शिक्षा नहीं 
देनी चाहिए, अपितु उपयुक्त कक्षा पर पहुँचने के अन्त में उन्हें इस योग्य बना दिया 
जाय कि वे किसी भी उद्यम में अथवा किसी विशेष व्यावसायिक शिक्षालय में चले 
जाये । इसके लिए बोर्ड ने निम्नलिखित स्टेजों की सलाह दी : 

() प्राथमिक स्टेज--जिसका उद्देश्य कम से कम स्थायी साक्षरता और कुछ 
सामान्य शिक्षा प्रदान करना हो । 

(2) निम्न माध्यमिक स्टेज--इसमें साधारण शिक्षा के लिए एक ऐसा पाठ्य- 
क्रम हो जो अपने आप में ही पर्याप्त हो । यही शिक्षा उच्च माध्यमिक तथा विशेष 
व्यावसायिक शिक्षा का आधार हो । 

(3) उच्चतर माध्यमिक स्टेज--इसमें ऐसे शिक्षालय सम्मिलित होंगे जिनमें 
अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कोर्स अवधि हो । ये शिक्षालय मुख्यतः 
पाँच प्रकार के होंगे--(।) कला तथा विज्ञान में विद्याथियों को विश्वविद्यालयों के लिए 
तैयार करने वाले शिक्षालय; (2) ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए; (3) 
कृषि प्रशिक्षण के लिए; (4) क्लर्को के प्रशिक्षण के लिए; तथा (5) चुने हुए टेकनीकल 
विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षालय, जो प्रबन्धकों के परामश्श से चुने जायेंगे । 

इनके अतिरिक्त बोड्ड ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह भी सलाह दी कि निम्न 
माध्यमिक स्टेज के अन्त में प्रथम सरकारी परीक्षा ली जाय । इस योजना के निर्माण 
तथा पुनर्संगठन करने के लिए सरकार से कहा गया कि वह इस विषय में शिक्षा विशे- 
पज्ञों को राय ले । 
बड़-ऐबट रिपोर्ट 

केन्द्रीय सलाहकार बोड्ड के अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा 
पर सलाह देने के लिए सन्‌ 936 में ऐबट तथा बुड की अध्यक्षता में एक कमीशन 
नियुक्त किया गया । ऐबट इंगलैण्ड के शिक्षा बोर्ड के टेकनीकल स्कूलों के भूतपूर्व चीफ 
इन्सपेक्टर थे तथा एस० एच० वुड इंगलंण्ड के शिक्षा बोर्ड के “डायरेक्टर आँव 
इण्टेलिजेन्स' थे । इन लोगों ने सन्‌ 936-37 में भारत की यात्रा की और 937 
में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो दो भागों में विभाजित है। वुड ने भारतीय 
सामान्य शिक्षा तथा संगठन का अध्ययन किया और अपने सुझाव रखे; ऐबटे ने जो 
व्यावसायिक शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ थे, भारतीय अवस्थाओं और 
साधनों का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया और कुछ व्यावहारिक व मूल्यवान 
सुझाव रखे | 


250 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


सामान्य शिक्षा के विषय में बुड ने कहा कि प्राथमिक पाठशालाओं में 
दीक्षित अध्यापकों का प्रबन्ध किया जाय तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया जाय । प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष परिवर्तत की आवश्यकता है। 
इसमें पुस्तकीय शिक्षा के स्थान पर क्रियात्मक साधन द्वारा शिक्षा दी जाय | इसके 
अतिरिक्त ग्रामीण मिडिल स्कूलों में पाठयक्रम ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों 
के अनुकूल हो । साथ ही मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो और मिडिल स्कूलों में यथा- 
सम्भव अंग्रेजी न पढ़ायी जाय । माध्यमिक शिक्षालयों में अवश्य अंग्रेजी को आवश्यक 
विपय कर दिया जाय । आटट और क्रापट को प्रोत्साहित किया जाय और उसे प्रारम्भिक 
तथा माध्यमिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाय । इस विषय के लिए हाई स्कूलों 
में योग्य शिक्षक रखे जायें । प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के लिए मिडिल 
पास करने के उपरान्त तीन वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स रखा जाय । इस प्रकार वुड ने 
माध्यमिक शिक्षा के संगठन, नियन्त्रण और पाठ्यक्रम का एक प्रकार से पुनः संगठन 
करने की सिफारिश की । 

ऐबट ने व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के पुनर्सगठन के विषय में 
लिखते हुए सिफारिश की कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएँ विभिन्न होती हैं, अतः 
प्रत्यक काम में व्यावसायिक शिक्षा का रूप वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ही स्थिर 
करना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक शिक्षा इतनी अधिक न हो जाय 
जिससे देश में उद्योगों का तदनुसार विकास न होने के कारण कहीं बेकारी फैल जाय । 
व्यावसायिक शिक्षा भी सामान्य शिक्षा के समान ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक 
तथा आध्यात्मिक दशाओं का सुधार करती है । वास्तव में सामान्य शिक्षा व्यावसायिक 
शिक्षा का अनुरूप है। व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के बिना अपूर्ण है और 
जितने भी व्यावसायिक विषय हैं उनका प्रारम्भ सामान्य शिक्षालयों में ही होता है । 
किन्तु इस समानता की अपेक्षा भी दोनों शिक्षाओं के लक्ष्य व साधन भिन्न-भिन्न हैं । 
अत: दोनों के स्कूल भी अलग-अलग होने चाहिए । 

इस हृष्टिकोण से कुछ सामान्य शिक्षा पाने के उपरान्त ही व्यावसायिक शिक्षा 
प्रारम्भ करनी चाहिए। इस शिक्षा के संगठन के लिए उद्योगपतियों को पूर्ण सहयोग 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योग-धन्धों तथा कृषि के लिए भी शिक्षण 
की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । 

ऐबट ने बताया कि देश में संगठित बुृहत्‌-स्तर के उद्योगों में तीन प्रकार 
के श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है--निर्देशक या प्रबन्धक, निरीक्षक और 
यन्त्र-चालक । इनके निरीक्षकों की शिक्षा का बड़ा महत्त्व है और इनके लिए शिक्षा- 
लयों की व्यवस्था होनी चाहिए । यन्त्र पर कार्य करने वाले व्यक्ति काम से छूट्टी पाने 
पर अवकाश के घण्टों में प्रशिक्षण लें । 

साथ ही रिपोर्ट में सिफारिश की गयी कि प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा 
सलाहकार समितियों की स्थापना कर दी जाय जिनके अन्तर्गत इंजीनियरी, बस्त्र 
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व्यवसाय, कृषि, कुटीर उद्योग तथा वाणिज्य की शिक्षा सम्बन्धी उपसमितियाँ बना 
दी जाये, जो प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा के संगठन तथा पाठ्यक्रम इत्यादि की 
पूर्णरूप से उत्तरदायी हों । 

व्यावसायिक शिक्षा का आधार सामान्य शिक्षा होना चाहिए। अतः कम से 
कम मिडिल पास विद्यार्थी ही छघूनियर व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश पा सकें तथा 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास विद्यार्थी सीनियर व्यावसायिक स्कूलों में प्रविष्ट किये 
जाये । इन छूनियर व्यावसायिक स्कूलों के शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जो दो वर्ष में अपना 
पाठ्यक्रम समाप्त करेंगे, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष माने जायेंगे । छूनियर 
स्कूल पास विद्यार्थी सीनियर स्कूल में भी प्रविष्ट हो सकेंगे अथवा किसी विशेष उद्योग 
में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेंगे । जो सीनियर व्यावसायिक स्कूलों के पास विद्यार्थी 
होंगे वे इण्टर कॉलेज के समकक्ष माने जायेंगे । इनका पाठ्यक्रम भी दो वर्ष का होगा। 
जो व्यक्ति पहले से ही कुछ व्यवसायों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अद्धं-सामयिक 
(?0॥-77०) शिक्षालय खोल देने चाहिए । 

कृषि शिक्षा के लिए रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए शिक्षालय सीमित 
हों | प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का विषय वैकल्पिक कर दिया 
जाय । वाणिज्य भी इसी प्रकार वेकल्पिक विपय किया जा सकता है । 

भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए विशिष्ट स्कूलों के खोलने के स्थान पर रिपोर्ट में 
बहुउद्योगीय (70960॥70) स्कूल, जहाँ पर एक ही शिक्षालय में बहुत से व्यवसायों 
की शिक्षा दी जाती हो, खोलने की सिफारिश की । 

इसके अतिरिक्त आर्ट और क्राफ्ट की शिक्षा पर भी जोर दिया गया तथा 

दिल्ली में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉलेज (५००३४०॥७| (थ॥7॥8 ००॥६४८) 

खोलने की सिफारिश की गयी । ह 

इस प्रकार देश की परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए 
भी वुड-ऐबट रिपोर्ट एक विशेष माँग की पूर्ति करती है। 

अब आगे हम इन रिपोर्टों तथा अन्य परिवर्तत और हलचलों के प्रकाश में हुई 
देश की शिक्षा-प्रगति का क्रमश: अध्ययन करेंगे । 

(ख) शिक्षा-प्रगति (92]-87) 

(। ) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 

इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा में संतोषजनक विस्तार व सुधार हुआ । 
अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड तथा पाँच तये विश्वविद्यालयों का निर्माण, पुराने विश्वविद्यालयों 
का पुनर्संगठन, अनुसन्धान की सुविधाएँ, सैनिक शिक्षा की व्यवस्था तथा कुछ राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव इत्यादि इस युग की कुछ विशेष घटनाएँ हैं जिनसे हमें 
उच्च शिक्षा के विकास का अनुमान होता है । 
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अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड 

भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने पर यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी 
कि इन सभी विश्वविद्यालयों में पारस्परिक साम्य तथा सहयोग स्थापित करने के लिए 
किसी ऐसी संस्था का निर्माण किया जाय जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यो को 
समानता प्रदान करके उनमें ऐक्य उत्पन्न करे । कलकत्ता कमीशन ने भी इसकी सिफा- 
रिश की थी, साथ ही सन्‌ 92 में साम्राज्य के अन्तगंत हुई विश्वविद्यालय कांग्रेस 
और तदुपरान्त इंगरलैण्ड में भारतीय विद्यार्थियों के निमित्त बनी हुई लिटन-समिति ने 
भी इसकी स्थापना का समर्थन किया | फलत: सन्‌ 924 में शिमला में अखिल भार- 
तीय विश्वविद्यालय कान्फरेंस में इस अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना कर दी गयी 
जिसका प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया । 

इस बोडे में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । अपनी स्थापना 
के उपरान्त इसने विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है । 
भिन्न-भिन्न शिक्षा-केन्द्रों में इसकी वापिक बैठकें होती हैं। इसके अतिरिक्त बोई की 
पंचवर्षीय काम्फ्रेंस भी उच्च शिक्षा के पेचीदे मसलों को हल करने के लिए होती है । 
भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तिका (# प्रश्ात700६ ० वताक्षा एज्ांर्शआतंटड) 
नामक इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी है । 

इस बोड के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं---एक अन्तविश्वविद्यालय संग- 
ठन तथा सूचना केन्द्र के रूप में काये करना, अध्यापकों का आदान-प्रदान, विश्व- 
विद्यालयों में पारस्परिक सहयोग तथा साम्य उत्पन्न करता, भारतीय विद्याथियों को 
विदेशी विश्वविद्यालयों के विषय में परामर्श देना तथा उनकी उपाधियों को मान्य 
कराना, अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजना तथा विश्वविद्यालयों 
के हित में अन्य आवश्यक कार्य करना, इत्यादि | इतना अवश्य है, जैसा सर राधा- 
कृष्णन कमीशन का मत है, कि बोर्ड ने एक सलाहकारी संस्था की तरह कार्य तो अवश्य 
किया है, किन्तु इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए 
था। “वाइस चांसलरों की संयुक्त आवाज के परामर्श को जो वास्तव में अब बोर्ड का 
स्वरूप हो गया है, विश्वविद्यालयों ने बहुधा नहीं माना है ।* 
नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना 

प्रत्येक प्रान्त में कम से कम विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति तथा 
शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से इस काल में 5 विश्वविद्यालय स्थापित 
किये गये; यथा--दिल्ली (सन्‌ 922), नागपुर (सन्‌ 923), आन्ध्र (सन्‌ 926), 
आगरा (सन्‌ 927) तथा अन्नामलाई (सन्‌ 929) । 

(!) दिल्‍ली--दिलली विश्वविद्यालय प्रारम्भ में एक सम्बन्धक विश्वविद्यालय 
(28 एरांए्श॥ं५) के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें सेण्ट स्टीफेंस कॉलेज, 


प्राटा एगाएटा॥ए 8040, 
? का ० ॥०९ ए#शशह॥ए (०7क्रांई४ं०ः (948-49), ४०), !, ७. 29. 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 5 : शिक्षा-सुधारों का युग | 253 


हिन्दू कॉलेज तथा रामजस कॉलेज सम्मिलित थे | सन्‌ 927 में एक विशेष समिति 
द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि इस सम्बन्धक विश्वविद्यालय बनाया जाय 
अथवा संघीय ((०0९78]) विश्वविद्यालय । अन्त में सन्‌ 934 में भारत सरकार ने 
निश्चय किया कि यह संघीय विश्वविद्यालय रहेगा । किन्तु कुछ कालेजों का सम्बन्ध 
भी इससे बना रहेगा । 

(2) नागपुर--नागपुर विश्वविद्यालय मध्य प्रान्त के लिए स्थापित किया गया 
था । यद्यपि यह सम्बन्धक विश्वविद्यालय था, किन्तु कालान्तर में इसमें शिक्षक कक्षाएं 
भी खोल दी गयीं और एक ला कॉलेज की स्थापना भी कर दी गयी । अभी तक 
इसका रूप सम्बन्धक ही है । 

(3) आन्ध्र--मद्रास प्रान्त में उत्तरी भाग के लिए आन्ध्र विश्वविद्यालय की 
स्थापना की गयी । सन्‌ 920 से मद्रास विश्वविद्यालय ने भाषा के आधार पर 
प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था । 
इधर तेलुगु भाषा-भापषी लोग निरन्तर रूप से विश्वविद्यालय की माँग कर रहे थे । 
अतः सन्‌ 926 में एक स्थानीय विश्वविद्यालय आम्ध्र प्रदेश के लिए खोल दिया 
गया । इसमें उच्च टेकनीकल शिक्षा की विशेष व्यवस्था है । इसके विधान में यह 
विशेषता है कि उपकुलपति चुनाव के द्वारा नियुक्त होगा । विधान में मातृभाषा को 
माध्यम बनाने की भी व्यवस्था है, किन्तु अभी तक पृर्णत: ऐसा नहीं हो सका है। 
इसके स्थिति-स्थान का प्रश्न सदा विवादग्रस्त रहा है । प्रारम्भ में यह विजयवाड़ा में 
था, सन्‌ 93] में यह विशाखापटनम पहुंच गया और तदुपरान्त गुन्टूर में स्थापित 
किया गया । इस समय यह वाल्टेयर में है । 

(4) आगरा--आगरा विश्वविद्यालय कौ स्थापना सन्‌ 927 में की गयी । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण हो गया था, अत: उससे सम्बन्धित 
कालेजों को आगरा से सम्बन्धित कर दिया गया । इससे अजमेर, खवालियर, राजपृताना 
इत्यादि के सभी डिग्री कॉलेज सम्बन्धित थे । किन्तु अब अन्य क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के 
बन जाने से इसका क्षेत्र संकुचित हो गया है । 

(5) अन्लामलाई--अन्नामलाई विश्वविद्यालय दक्षिण मद्रास में अन्नामलाई 
नगर, चन्दाम्बरम में सन्‌ 929 में स्थापित किया गया । इसका अस्तित्व प्रधानतः 
स्वर्गीय राजा सर अज्नामलाई चेट्टियर की अनुकम्पा से हुआ जिन्होंने अपने तीन कॉलेज 
तथा 20 लाख रुपये दान में देकर इस नवीन विश्वविद्यालय को जन्म दिया । यह 
विश्वविद्यालय शिक्षण तथा स्थानीय विश्वविद्यालय है। इसकी विशेषता यह है कि 
यहाँ प्राच्य विद्याओं, तमिल, संस्कृत, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय संगीत इत्यादि के 
उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान की व्यवस्था है । “राजा अन्चञामलाई संगीत कॉलेज 
तथा ओरिएण्टल ट्रेनिंग कॉलेज” इसके विशेष आकर्षण हैं । सन 934 में यहाँ 
तमिल में भी अनुसन्धान की व्यवस्था कर दी गयी । इसका विधान प्रायः अन्य विश्व- 
विद्यालयों की ही भाँति है । 
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अन्य सुधार तथा प्रगति--नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के अतिरिक्त कुछ 
पृरव-स्थित विश्वविद्यालयों में भी इस काल में सुधार हुए । मद्रास विश्वविद्यालय का 
विधान सन्‌ 923 तथा 929 में बदला गया । इसके अनुसार यह एक शिक्षण विश्व - 
विद्यालय के रूप में विकसित हुआ । अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र, गणित, भारतीय दर्शन तथा इतिहास इत्यादि में अनुसन्धान की भी सुविधा 
कर दी गयी और प्राच्य भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, अरबी, 
फारसी तथा उर्दू के अनुसन्धान के लिए प्राच्य अनुसन्धानशाला खोल दी गयीं। बम्बई 
विश्वविद्यालय का सन्‌ 928 में पुन: गठन हुआ जिसके कारण उच्च शिक्षा तथा 
अनुसन्धान की सुविधाएँ अधिक बढ़ गयीं । पटना विश्वविद्यालय का एक अधिनियम 
के द्वारा सन्‌ 932 में सुधार हुआ । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद अब पूर्णतः: शिक्षण 
कार्य करने लगा | सन्‌ 922 में इसके सुधार का अधिनियम पास कर दिया गया था। 
कलकत्ता तथा पंजाब विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार विधानों में संशोधन करके 
उपयुक्त परिवर्तन तथा सुधार किये गये । 

इस काल में कालेजों की भी अभिवृद्धि हुई। विश्वविद्यालयों के विभागों तथा 
सम्बन्धित कालेजों की संख्या सन्‌ 4922 में 207 से बढ़कर सन्‌ 937 में 446 हो 
गयी तथा विद्याथियों की संख्या 66,258 से ],26,228 हो गयी । अब तक विश्व- 
विद्यालय विद्या के केन्द्र नहीं थे । उनका अस्तित्व केवल परीक्षा लेने तथा डिग्री प्रदान 
करने के लिए था, किन्तु अब उनका प्रधान काय शिक्षण तथा अनुसन्धान हो गया। 
विद्यार्थियों को अनुसन्धान की सुविधाओं के लिए बृहत्‌ पुस्तकालयों की व्यवस्था की 
गयी तथा छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया । अधिकतर विश्वविद्यालय अपने 
ही विशाल तथा भव्य भवनों में स्थित हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में पारस्परिक 
अच्छे सम्बन्धों में वृद्धि हुई तथा वहाँ विद्यार्थियों के व्यायाम, खेल-कुद व क्रीड़ाओं 
तथा नियमित डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था भी हुई। उनके सामाजिक जीवन में सह- 
योग तथा आत्म-निर्भरता की भावना लाने के उद्देश्य से विद्यार्थी यूनियनों तथा अन्य 
परिषदों की स्थापना हुई। सन्‌ 920 में भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम” पास 
होने पर विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा का भी प्रचार जोरों से बढ़ा । इसकी व्यवस्था 
प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बन्धित डिग्री कालेजों में की गयी जिससे उनके 
चरित्र तथा स्वास्थ्य का सुधार हुआ । 

इस प्रकार उच्च शिक्षा का प्रसार व विकास हुआ । किन्तु इससे कुछ हानियाँ 
भी हुईं, जैसे शिक्षा का स्तर बहुत कुछ गिर गया, पुस्तकीय ज्ञान अधिक बढ़ गया 
ओर व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार के अभाव में शिक्षित युवक बेकार घूमने लगे। 
संख्या में वृद्धि के साथ-साथ शासन की श्रेष्ठता में शिथिलता आ गयी । धनाभाव के. 
कारण विश्वविद्यालय विकास की योजनाओं को इच्छानुसार कार्यान्वित नहीं कर सके । 

उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र--नियमित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त भारत में 
कुछ ऐसे भी शिक्षा केन्द्र थे, जहाँ भिन्न-भिन्न विषयों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था | 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 5 : शिक्षा-सुधारों का युग | 255 


ये संस्थाएँ न तो विश्वविद्यालय ही कहलाती थीं और न किसी विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित थीं | इनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय थीं : 

() भण्डारकर ओरिएण्टल रिसच इन्स्टीट्यूट, पूना (97); (2) बोस 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता (97); (3) हाईकोर्ट बटलर टेकनोलॉजीकल इन्स्टीट्यूट, 
कानपुर (92 ); (4) इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसचे इन्स्टीट्यूट, न्यू पूसा, नई दिल्‍ली; 
(5) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आँव साइन्स, बंगलौर (9); (6) इण्डियन स्कूल आँव 
माइन्स, धनबाद (926); (7) इण्डियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई (96); (8) 
विश्व भारती (922); तथा (9) सीरामपुर कॉलेज (98) | 

ये संस्थाएँ स्वतन्त्र रूप से देश में उच्च शिक्षा का प्रचार कर रही थीं | अधि- 
कांश में, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये विज्ञान, व्यवसाय तथा उद्योगों 
की विशेष शिक्षा के लिए स्थापित की गयी थीं । इनमें कुछ शुद्ध सरकारी तथा कुछ 
गर-सरकारी संस्थाएँ थीं । ४ 

इनके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी देश में स्थापित हो गये थे । 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, भारत में यह युग राजनीतिक क्रान्ति का युग था । 
जनता में राष्ट्रीयता की भावनाएँ बढ़ रही थीं। इस कारण अंग्रेजी शिक्षालयों का 
बहिष्कार करके राष्ट्रीय विचारों पर आधारित शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की गयीं। 
इनमें रवीन्द्रनाथ टैगोर की विश्व भारती, सेवाग्राम, पाण्डिचेरी आश्रम, दारुल उलूम, 
देवबन्द तथा दिल्‍ली का जामिया इस्लामिया अधिक प्रसिद्ध हैं । 

विश्व भारती की स्थापना 6 मई, 922 को रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
कलकत्ता से लगभग 00 मील की दूरी पर बोलपुर नामक स्थान पर की। उन्होंने 
इस स्थान का नाम 'शान्ति निकेतन' रखा । सन्‌ 948 तक विश्व भारती बिना 
सरकारी सहायता के ही चलती रही । इसकी स्थापना में कविवर का उद्देश्य यह था 
कि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धतियों, संस्कृतियों तथा समभ्यताओं का समन्वय 
किया जाय । विश्व भारती में विद्यारथियों के लिए खुले मंदान में अथवा पेड़ों के नीचे 
कक्षाओं की व्यवस्था की गयी । वास्तव में आधुनिक काल में संसार में यह एक नृतन 
विधि का परीक्षण है | इस संस्था में सह-शिक्षा के आधार पर लड़के और लड़कियाँ 
कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञानों का अध्ययन करते हैं। संस्था के प्रमुख विभाग 
हैं--() विद्या भवन, जहाँ संस्क्रत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, उर्दू तथा 
बंगला इत्यादि भाषाओं तथा भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म तथा वेदान्त इत्यादि में उच्च 
अनुसन्धान किया जाता है; (2) चीनी भवन, जहाँ भारतीय तथा चीनी विद्यार्थियों को 
एक-दूसरे की सम्यता व संस्कृति के विषय में अध्ययन करने की व्यवस्था है; (3) शिक्षा 
भवन; (4) कला भवन; (5) संगीत भवन; (6) संगीत निकेतन; तथा (7) शिल्प भवन। 

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार का ध्यान इस महान्‌ शिक्षा संस्था 
की ओर गया और उसने इसे विश्वविद्यालय की कक्षा दी। सन्‌ 95] से विश्व 
भारती केन्द्रीय सरकार के अधीन है और विश्व में एक अनुपम प्रकार की संस्था है, 
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जहाँ भारत के अतिरिक्त एशिया तथा यूरोप के अन्य देशों के विद्यार्थी भी विभिन्न 
विषयों का उच्च अध्ययन करने आते हैं । 

जामिया मिलिया के विषय में भी कुछ शब्द कहना असंगत न होगा । इसका 
अथ है 'राष्ट्रीय मुसलमान विश्वविद्यालय । इसकी स्थापना मौ० मुहम्मद अली ने सन्‌ 
920 में राष्ट्रीय मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलीगढ़ में की थी, किन्तु सन्‌ 925 
में इसे हटाकर दिल्‍ली में स्थापित कर दिया गया । इसमें कला तथा विज्ञान की उच्च 
शिक्षा का प्रबन्ध है। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी अच्छा है। प्राथमिक स्कूलों में 
क्राफ्ट के द्वारा बेसिक शिक्षा दी जाती है । इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी है । 
छात्रावासों का प्रबन्ध सराहनीय है | भारत के स्वतन्त्र होने पर राष्ट्रीय सरकार ने 
अब इसे अपने अन्तर्गत ले लिया है और इसके विकास पर पर्याप्त धन व्यय किया 
जा रहा है । शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यहाँ आदर्श व्यवस्था है। इधर तो इस 
संस्था ने बड़ी प्रगति की है |” 
(2) माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस युग में प्रगति बड़ी सन्‍्तोषजनक रही । शिक्षा- 
लयों के साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुईं। सरकारी सहायता 
तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पर्याप्त विकास हुआ जिसका 
कारण राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार था | सरकारी स्वीकृत माध्यमिक शिक्षालयों की 
संख्या ब्रिटिश भारत में सन्‌ 92]-22 में 7,530 से बढ़कर सन्‌ 936-37 में 
3,356 हो गयी तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या ,06,803 से 22,87,872 
हो गयी । नगरों के अतिरिक्त कस्बों तथा बड़े गाँवों में भी हाई स्कूल खुलने लगे । 
कुछ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तक की स्वीकृति मिल गयी। बालिकाओं में भी 
माध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ तथा पिछड़ी हुई जातियाँ भी अपने बच्चों को 
माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान कराने लगीं | माध्यमिक शिक्षालयों के लिए विभिन्न 
प्रान्तों में व्यक्तिगत दानदाताओं तथा धनिकों ने उदारतापूर्वक दान दिये। कहीं-कहीं 
प्रतिस्पर्दा की भावनाओं से प्रतिद्वन्द्दी स्कूल भी खुले । किन्तु एक बात अत्यन्त खेद की 
यह है कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला । भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सामूहिक रूप में चन्दा करके जातीय स्कूल खोलने लगीं । इस प्रकार भारत, जो पहले 
से ही जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकड़ा हुआ था, अपनी भावी पीढ़ी को जातीय 
भेदभाव का पाठ पढ़ाने लगा । दुख की बात तो यह है कि यह भावना आज भी झूठी 
राष्ट्रीय भावना के आवरण में उसी प्रकार पनप रही है । दिन-प्रतिदिन जातीय तथा 
उपजातीय स्कूलों को सरकार की ओर से मान्यता मिलती जा रही है और इस प्रकार 
भारत की एकता को शत-शत खण्डों में विदीर्ण किया जा रहा है। कहने की आव- 
शयकता नहीं कि ये कौमी शिक्षा-संस्थाएँ आज षड़यन्त्रों तथा जातीय पक्षपात के अडडे 
बनी हुई हैं और लाभ के स्थान पर अत्यन्त हानिकर रही हैं। यह विकृत राष्ट्रीयता 
का उदाहरण है । 
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“इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या में तीत्र वृद्धि होने से न केवल अनावश्यक 
व्यय का दोहरापन व फिल्लूलखर्ची ही बढ़ी है और कभी-कभी अनुशासन भी बिगड़ा 
है, अपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढ़े हैं जो भारत की प्रगति में बाधा पहुँचा रहे 
हैं ।।** ** “यह बात कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती कि विद्यार्थी अपनी प्रभाव- 
शाली युवावस्था को इन जातीय संस्थाओं के संकीर्ण वायुमण्डल में रहकर नष्ट करते 
रहें और अन्य जातियों के विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने से वंचित रहें |” 

इस काल में गाँवों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने से ग्रामीणों को बहुत 
सुविधाएँ हो गयीं । पहले उन्हें अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करके बच्चों को नगरों 
में शिक्षा के लिए भेजना पड़ता था, किन्तु अब अंशत: शिक्षा के गाँवों में ही उपलब्ध 
होने से माध्यमिक शिक्षालयों में ग्रामीण विद्याथियों का अनुपात बढ़ने लगा है । 

जैसा कि कहा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा में यह वृद्धि वैयक्तिक प्रयासों से 
हुई । जबकि देश में लड़कों के लिए सरकारी स्कूल सन्‌ 92-22 में केवल 379 
थे, सन 936-37 में 436 हो गये और लड़कियों के लिए !5 से 207 हो गये 
अर्थात्‌ 49 की ही वृद्धि हुई, तो वैयक्तिक स्कूलों में ,836 की अभिवृद्धि हुई 
जिनमें 35 स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नहीं थे । माध्यमिक स्कूलों की यह वृद्धि 
वास्तव में दीर्घकाल से चली आ रही थी । 

सन्‌ 930 के बाद यद्यपि भारत आर्थिक संकट में फेंसा,था, माध्यमिक शिक्षा 
में उसने सन्‍्तोषजनक प्रगति की । सन्‌ 937 में जा कर वेयक्तिक प्रयास इस प्रकार बढ़ 
गया कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुतः व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों की ही 
समस्या बन गयी । माध्यमिक स्कलों की प्रगति निम्न तालिका से ज्ञात हो सकती है : 


माध्यमिक स्कूलों माध्यमिक स्कूलों में 

वर्ष की संख्या विद्यार्थियों को संख्या 
884-8 2 3,96 2,]4,027 
90-02 5,]23 5,90,] 9 
92]-22 7,530 ],06,6 03 
936-37 ]3,056 22,87,672 


शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी यह युग बहुत अच्छा रहा। प्रायः सभी 
प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अन्य प्रान्तीय भाषाएँ कर दिया गया। 
व्यवहार में कुछ कठिनाई अवश्य उपस्थित हुई । उसका कारण था कि विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने में कुछ लोगों ने समझा कि माध्यमिक शिक्षा तो 
विश्वविद्यालय शिक्षा का ही अंग है, न कि एक स्वतन्त्र इकाई, अतः माध्यमिक स्कूलों 


7. 0पर्वाशाधांवां स्‍रिशां2४ ० ॥॥6 2/0.र58 ता &वंप्रट्वांणा ॥ 7044 (927-32), 
५४०. 4, 9.06, 
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में भी अंग्रेजी पढ़ने से विद्याथियों को आगे चलकर सुविधा रहती है | किन्तु यह तक 
बड़ा बेहदा था । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रति युवकों और उनके माँ-बाप की 
रुचि तथा उच्च पदों के लिए परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण अंग्रेजी को 
पक्का (५7072) करने की लालसा ने भी अंग्रेजी माध्यम का ही पक्ष लिया | इनके 
अतिरिक्त लिपि, वेज्ञानिक-पारिभाषिक शब्दों का अभाव तथा प्रारम्भ में अच्छी पुस्तकों 
का अभाव इत्यादि भी कुछ ऐसे तक थे जो मातृभाषा को माध्यम बताने में बाधक 
होते थे । किन्तु सन्‌ 937 तक पहुँचते-पहुँचते प्रायः सभी अभाव दूर हो गये और 
मातृभाषा ही सिद्धान्ततः व व्यवहारतः प्रस्तुत होने लगी । 

शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी नौकरी की अवस्था और वेतन में भी सुधार 
हुआ । माध्यमिक शिक्षालयों में दीक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत कम थी, अत 
प्राय: अदीक्षित (घ४४४॥0०0) अध्यापकों को ही रखना पड़ता था । बस्तुतः ट्रेनिंग 
कालेजों की संख्या देश में इतनी कम थी कि उनसे आवश्यक माँग की पूर्ति नहीं हो 
सकती थी । यही कारण था कि बंगाल, आसाम, सिन्ध तथा बम्बई में दीक्षित 
अध्यापकों की संख्या क्रमशः 20:7%,, 39%, 6'5% तथा 22:8% , थी । यू०पी ०, 
मद्रास, दिल्ली, पंजाब, सीमा प्रान्त, मध्य प्रान्त तथा बिहार में यह संख्या क्रमशः 
67:22, 84.7, 82:8, 89.7, 80:3, 702 तथा 544 प्रतिशत थी । शेष अध्या- 
पक अदीक्षित थे । इससे शिक्षा की श्रेष्ठता को बहुत बड़ा आघात पहुँचा । व्यक्तिगत 
माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों की अवस्था भी बड़ी दयनीय थी । प्रबन्ध समितियों 
की तुच्छ तथा निम्न कोटि की राजनीतिक चालों का बहुधा शिक्षकों को आखेट बनना 
पड़ता था । उनकी नौकरी स्थायी नहीं थी, वेतन-दर भी बहुत निम्न थी एवं वृद्धा- 
वस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । बहुधा व्यक्तिगत स्कूलों की आथिक अवस्था 
भी जजेरित रहती थी, जिससे वह अच्छे व योग्य शिक्षकों के रखने में असमर्थ 
रहते थे । इससे शिक्षा का स्तर भी गिर गया। इस समस्या ने शीघ्र ही भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में सरकारों का ध्यान आकर्षित किया और वहाँ इस ओर रचनात्मक कदम 
उठाये गये । कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षकों की बहुत-सी समस्याएँ जो 
सन्‌ 937 में थीं, आज भी अक्षुण्ण बनी हुई हैं। इतना ही नहीं बहुत-से मामलों 
में तो स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गयी है। राष्ट्र-निर्माता तथा शिक्षा का 
आधार, शिक्षक आज भी केवल एक साधारण श्रमिक की भाँति अन्यमनस्क होकर 
अपने महान्‌ कतंव्य को शुष्क भार की भाँति ढोता रहता है । 

औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से भी कुछ प्रगति हुई, यद्यपि बह अपर्याप्त थी । 
माध्यमिक शिक्षा भी आवश्यकता से अधिक पुस्तकीय हो गयी थी, अतः युवकों में 
बेकारी बढ़ रही थी । शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों 
का रखना अनिवाय हो गया । परिणामत: बम्बई, मद्रास, बंगाल, यू० पी०, पंजाब, 
तथा मध्य प्रान्त इत्यादि सभी प्रान्तों में कताई-बुनाई, आटे और क्राप्ट, पुस्तक-कला, 
कृषि, वाणिज्य, खिलोने बनाना, इत्यादि विषय वैकल्पिक पाठयक्रम में सम्मिलित 
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कर दिये गये । उत्तर प्रदेश में लकड़ी और कागज तथा दफ्ती का काम निम्न कक्षाओं 
में अनिवार्य तथा 9वीं और 0वीं कक्षाओं में वैकल्पिक कर दिया गया | क्ृषि का 
सैद्धान्तिक अध्ययन भी यहाँ हाई स्कूल कक्षाओं में रख दिया गया । वुड-ऐबट रिपोर्ट 
की सिफारिशों पर भी व्यावसायिक शिक्षा का पहले से अधिक प्रचार प्रारम्भ कर 
दिया गया । 
हा 3) प्राथमिक शिक्षा 

सन्‌ 92] के उपरान्त प्रथम दशक में प्राथमिक शिक्षा का सन्‍्तोषजनक विकास 
हुआ, किन्तु अन्त में जाकर उसकी प्रगति मन्द पड़ गयी । अब तक प्रारम्भिक जन-शिक्षा 
के विषय में सरकार की नीति की सदा आलोचना की जाती थी। सन्‌ 854 के 
घोषणापत्र से लेकर हटोंग समिति तक सभी कमीशनों और समितियों ने जन-शिक्षा 
के व्यापक प्रसार तथा इसके अधिकांश में अनिवाये बनाने की सिफारिश की थी, किन्तु 
अभी तक इस ओर कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया था| सन्‌ 9]7-27 तक 
के दशक में आकर ही इस ओर रचनात्मक कदम उठाये गये और विभिन्न प्रान्तों में 
अनिवायय प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कानून पास किये गये । इन कानूनों का पास होना 
बसु के अनुसार गोखले की पराजय का जवाब था। बम्बई नगरपालिका ने तो 
सन 98 में ही अनिवाय॑ प्राथमिक शिक्षा का कानून पास कर दिया था । माण्ट-फोर्ड 
सुधारों के उपरान्त इस प्रकार के कानूनों की बाढ़-सी आ गयी और सन्‌ 99 में 
बंगाल ने नागरिक क्षेत्रों के लिए यह अधिनियम पास किया। दूसरे वर्ष ही बंगाल 
में इस कानून में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करने की चेष्टा की गयी, 
किन्तु सन्‌ 930 में ही जाकर यह आवश्यकता पुर्ण हुई जब 'बंगाल प्राथमिक शिक्षा 
(ग्रामीण) कानून' पास हो गया । सन्‌ 99 में ही पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार व 
उड़ीसा ने भी यह कानून पास किये संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में सन्‌ 926 में 
“जिला बोर्ड प्राथमिक शिक्षा कानून और पास हुआ । इसी प्रकार सन्‌ 920 में 
मद्रास, सन्‌ 923 में बम्बई तथा सन्‌ 925 में आसाम ने प्राथमिक शिक्षा को 
अनिवाये बनाने के कानून बनाये । 

इन कानूनों के बन जाने से प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः स्थानीय बोर्डो-- जिला बोर्डो 
तथा म्पूनिसिपल बोर्ड--के अधिकार व नियन्त्रण में चली गयी । प्रत्येक बोर्ड ने अपने 
क्षेत्र की अवस्थाओं तथा आवश्यकताओं का अध्ययन किया और उन्हीं के अनुसार 
प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए उपनियम बनाये। प्रत्येक प्रान्त में अनिवायंता 
की सीमा निर्धारित करने का दायित्व भी स्थानीय बोर्डो पर छोड़ दिया गया। उन्हें 
शिक्षा-कर लगाने के अधिकार दे दिये गये, यद्यपि इस अधिकार का पूर्ण लाभ नहीं 
उठाया जा सका । प्रान्तीय सरकारों ने भी शिक्षा-व्यय पर अनुदान देना स्वीकार कर 
लिया । पंजाब तथा बिहार-उड़ीसा में अनिवार्यता केवल लड़कों के लिए थी किन्तु 
अन्य सभी प्रान्तों में लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए कर दी गयी । 

साधारणतया जहाँ चार वर्ष का कोर था, अनिवायंता की उम्र 6 से 0 वर्ष 


नस्ल 
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तक थी और जहाँ पाँच वर्ष का को था वहाँ 6 से ] वर्ष तक। पंजाब में अनिवायंता 
की आयु 7 से ] वर्ष तक थी । बालकों को नौकरी में रखने का निषेध कर दिया 
गया । उनके जो अभिभावक अनिवाय॑ शिक्षा कानून की अवहेलना करें उनके लिए 
दण्ड की भी व्यवस्था की गयी । अधिकांश में यह शिक्षा नि:शुल्क अथवा नाममात्र शुल्क 
पर ही रखी गयी । 

. ! इस प्रकार प्रायः सभी प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानूनों का विषय 


_» एकसा ही रहा जिनका प्रमुख आशय यही था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना 


दिया जाय जिससे निरक्षरता का विनाश हो और यह उत्तरदायित्व स्थानीय बोडडों 
को पूर्णतः दे दिया जाय । 

इन कानूनों की प्रतिक्रिया बहुत ही सन्‍्तोषजनक हुईं। नये शिक्षा मन्सत्रियों 
ने अपनी योजनाएँ बनाकर विशाल क्षेत्र पर उन्हें लागू किया। प्रान्तीय सरकारों ने 
भी मन्त्रियों की माँगों को पूरा करके उदारतापूवंक आथिक सहायता प्रदान की । 
परिणामतः सन्‌ 92-22 की प्राथमिक स्कूलों की संख्या ,55,0]7 से बढ़कर 
सन्‌ 926-27 में ,84,829 हो गयी और व्यय 4,94,69,080 रुपये से बढ़कर 
6,75,4,8 02 रुपये हो गया । इसी प्रकार बालकों की संख्या में वृद्धि हुई। किन्तु 
दूसरे पंचसाला में आथिक संकट तथा हटोंग समिति की रिपोर्ट के कारण यह प्रगति 
बहुत मन्द पड़ गयी । हर्टोग ने शिक्षा के विकास का विरोध किया था और उसकी 
श्रेष्ठा बढ़ाने तथा उसे ठोस करने पर अधिक बल दिया था। शिक्षा अधिकारियों 
ने हटोंग की सिफारिशों का अक्षरशः पालन किया । यही कारण है कि प्राथमिक 
शिक्षा आज तक देश में पृर्णत: अनिवायय नहीं हो सकी है। जितने प्रान्तीय कानून 
अनिवायंता के लिए बने वे भिन्न-भिन्न कारणों से व्यर्थ ही रहे और सच्चे अर्थ में उनका 
उपयोग कहीं भी नहीं हो सका । वास्तव में यह आन्दोलन ही असफल रहा । “इसका 
अभिप्राय यही हो सकता है कि गत 60 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के विकास की 
सभी योजनाओं और वाद-विवादों की अपेक्षाकृत भी यह समस्या अभी तक हढ़ता 


* तथा पूृर्णता से हल नहीं की जा सकी है। 


हटोंग समिति की रिपोर्ट का प्रभाव बड़ा घातक हुआ । शिक्षा अधिकारियों 
को इससे अनुचित प्रोत्साहन मिल गया और उन्होंने प्रत्येक प्रान्त में बहुत-से स्कूलों 
को यह कहकर बन्द कर दिया कि उनकी अवस्था बुरी है, धन अथवा भवन नहीं हैं, 
कार्यक्षमता गिर गयी है और अपव्यय व अवरोध अधिक हो रहा है इत्यादि, यद्यपि 
गैर-सरकारी मत इसके बिलकुल प्रतिकूल था | उसके अनुसार शिक्षा का विकास उसकी 
श्रेष्ठा से भी अधिक आवश्यक था, क्योंकि उस समय देश अज्ञान के अन्धरकार में डबा 
हुआ था और साक्षरता सन्‌ 88 में 35 प्रतिशत से सन्‌ 93] में केवल 8:0 
प्रतिशत हो सकी थी अर्थात्‌ देश की 92 प्रतिशत जनता अन्धकार में टटोल रही थी। 
जनता का विचार था कि शिक्षा-अमृत की तो अजन्न वर्षा होनी चाहिए, न कि इसे 
बंद-बंद करके टपकाया जाये । 
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लत 923-27 893-32 936-37 


_([]) स्वीकृत 
प्राथमिक 
स्क्ल 
(संख्या) 5507 
(2) विद्यार्थी 
(संख्या) 6]09752 
(3) प्राथमिक 
शिक्षा पर 
प्रत्यक्ष व्यय 
का योग 
(रुपयों में) 494609080 | 6754802 | 78795236 ।83380]5 
इस मतभेद तथा विवाद की अपेक्षाकृत भी सन्‌ 927-37 के दशक में प्रगति 
बहुत ही असन्तोषजनक रही । उपर्युक्त तालिका में हम देखते हैं कि सन्‌ !927 और 
सन्‌ 937 के बीच में शिक्षालयों तथा शिक्षा्थियों की संख्या में बहुत हलकी प्रगति 
है, यहाँ तक कि सन्‌ 93-32 की अपेक्षा सन्‌ 936-37 में शिक्षालयों की संख्या 
4,464 घट गयी है। 
इस अप्रगति का कारण जहाँ भारत का आथिक संकट तथा हरटोंग समिति की 
रिपोर्ट थी वहाँ अन्य कारण भी थे । वास्तव में स्थानीय बोड शिक्षा-प्रसार के विषय 
में कभी भी गम्भीर न हो सके। ये वे स्थान थे जहाँ पारस्परिक स्पर्द्धा, दलबन्दी तथा 
निम्न कोटि की राजनीति का बोलबाला था । आगामी चुनावों में पराजित हो जाने के 
भय से स्थानीय बोर्डों के सदस्यों ने कभी भी शिक्षा-कर नहीं लगाये जिससे बोर्डों की 
आर्थिक अवस्था सदा दयनीय रही । बहुधा सदस्य शिक्षा के मर्म को भी समझने में 
असमर्थ रहते थे। निरीक्षण का अभाव एक ऐसा शक्तिशाली कारण था जिससे 
प्राथमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँचती रही है। वास्तव में निरीक्षक लोग जो गाँवों 
में प्राथमिक शिक्षालयों का निरीक्षण करने जाते, प्रायः अपने साथ एक अफसरी तथा 
उच्चता का दम्भ लेकर जाते और दुबल शिक्षकों के मित्र, दा्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक 
होने के स्थान पर बहुधा उनसे बड़ी शुष्कता तथा अभद्रता से व्यवहार करते ओर दो- 
चार दिन तक गाँवों में निरुदेश्य वायु-विहार के उपरान्त नगरों में लौट आते थे । दो- 
चार दिन तक ग्रामीण अध्यापकों में एक प्रकार का आतंक छा जाता था। नगरों में भी 
इसी प्रकार निरीक्षण का अभाव रहा । उपस्थिति अफसरों (#७॥08706 070९५) 
के प्रमाद के कारण भी बहुधा नगरों में शिक्षा सच्चे अर्थ में अनिवार्य न हो सकी । 
इन कारणों के अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापकों की दुर्देशा---अल्प वेतन, अल्प 
शिक्षा, अल्प प्रशिक्षण--भी एक कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को क्षति पहुँच 
रही थी । पाठ्यक्रम व्यावहारिक जीवन से असम्बद्ध होने के कारण छात्रों में कभी भी 


848 29 ]96708 9 2244 


807923 9]62450 |0224228 
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प्रेरणा का संचार नहीं कर पाया । उनके कोमल मस्तिष्क पुस्तकों की दुरूहता में जकड़ 
दिये जाते थे । इस युग के देशव्यापी आ्थिक संकट ने जनता को भी निर्धन कर दिया। 
अत: निधन माँ-बाप जीवित रहने के लिए अपने बच्चों को पाठशाला भेजने की अपेक्षा 
मजदूरी या खेत में काम करने के लिए भेजना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, जहाँ उन्हें 
कुछ पैसे प्रतिदिन के अनुसार मजदूरी मिल जाती थी । इस प्रवृत्ति का भी विद्यार्थियों 
की संख्या में कमी करने में एक प्रमुख हाथ रहा है । “जनता की अपार निर्धतता का 
एक परिणाम यह हुआ कि इससे अधिकांश में बाल-श्रम को प्रोत्साहन मिला । ताँबे 
के चन्द टुकड़े जो पशु चराने अथवा ऐसे ही कोई अन्य कार्य करने से बालक को मिलते 
हैं वे पारवारिक बजट में एक शुभ वृद्धि कर देते हैं । वतेमान आ्थिक अवस्था में थोड़े 
ही माँ-बाप ऐसे होंगे जो इस तुच्छ आय को छोड़कर अपने बच्चों को पाठशाला में 
भेज सकें | 
उपसंहार 

हाँ, इतना अवश्य है कि सन्‌ 935 में भारत में नया शासन-विधान लागू 
होने से प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्त शासन के पूर्ण अधिकार मिल गये । फलत: 
वास्तविक अथ में जनप्रिय मन्त्रियों ने सत्ता अपने हाथों में ली । शिक्षा मन्त्री को भी 
अब अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । इन सब घटनाओं 
का शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उसकी प्रगति सवंतोमुखी हो उठी । आगे हम 
इसी का वर्णन करेंगे । 

' सारांश 

का क) माण्ट-फोर्ड सुधार--इन सुधारों के फलस्वरूप शिक्षा को प्रान्तीय सरकारों 
के अभ्तर्गत एक मन्त्री के अधीन हस्तान्तरित कर दिया गया । केन्द्रीय सरक्रार के पास 
शिक्षा का केवल सीमित उत्तरदायित्व रह गया। 

इससे शिक्षा की प्रगति तो हुई किन्तु प्रान्तों में एक प्रकार से दोहरा शासन होने 
से वास्तविक सुधार न हो सके | शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व तो प्राग्तीय शिक्षा 

सन्‍्त्री पर आ गया किन्तु वित्त विभाग केन्द्र में अंग्रेज मन्त्रियों के हाथों में था। इससे 

विकास की योजनाएँ कार्यानिवित नहीं हो सकती थीं। दोहरे शासन के कारण कई 
प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होने से प्रगति में अवरोध उत्पन्न हुआ । 

युद्ध की समाप्ति पर कुछ राजनोतिक घटनाओं के कारण देश का वातावरण 
क्षुब्ध हो उठा । महात्मा गांधी ने सन्‌ !92[ में असहयोग आन्दोलन का सृत्रपात 
कर दिया जिसके फलस्वरूप असंख्य स्कूल व कॉलेज बन्द हो गये ओर सहस्रों की संख्या 
में विद्यार्थियों ने शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना कुछ समय 
के लिए अराष्ट्रीय समझा गया। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया उनके लिए 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने की तीव्र आवश्यकता थी। अतः देश भर में राष्टीय शिक्षा 


था 


2. पं, उ्रडप ; डिबंरतवा/07 गंध 40०4९/0॥ /4/4, 0. 02, 
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संसथाएँ पुनः खुलने लगीं । देश की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ उसी समय से 
स्थापित हैं । 

आगऊदोलन के फ्लस्वरूप विद्यार्थियों का प्रतिशत प्रत्येक रतर पर घटा किन्तु 
शिक्षा-प्रचार के लिए देश में अधिक जागृति हो गयी । देशभक्त धनिकों में शिक्षा के 
प्रचार के लिए त्याग करने की भावता उत्पन्न हो गयी, सन्‌ 93। में कांग्रेस ने कराची 
में अनिवायं प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव पास किया। वतंमान शिक्षा प्रणाली के 
दोष लोगों के समक्ष आ गये ओर उससें देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार करने 
की मांग बढ़ने लगी। सन्‌ 9 37 में गांधीजी ने अपनी प्रसिद्ध वर्धा योजना को जन्म दिया। 

इधर सन्‌ 99 के विधान से उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सन्‌ 
|927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इस कमीशन ने हटोंग की अध्यक्षता में 
एक समिति भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए नियुक्त की । 

हटोंग समिति रिपोर्ट--समिति ने स्वीकार किया कि शिक्षा के जनप्रिय मन्त्रियों 
के अन्तर्गत हस्तान्तरित हो जाने से प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई है, किन्तु वह प्रगति 
अधिक सम्तोषजनक नहां । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अपव्यय तथा अवरोध 
हैं । बच्चे प्राइमरी शिक्षा को पूर्ण किये बिना हो बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं तथा कुछ 
अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। इन अपव्यय व अवरोध से प्राथमिक शिक्षा का विकास रुक 
रहा है। बसे भो सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करके उच्च तथा माध्यमिक 
शिक्षा को बढ़ावा दिया है। साक्षरता को गति बड़ी मन्द है। शिक्षकों की दु्देशा, उनका 
अपर्याप्त प्रशिक्षण, निरीक्षण का अभाव, अनुपपुक्त पाठ्यक्रम इत्यादि अन्य दोष समिति 
ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बताये । 

इसके लिए समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षा का विस्तार रोक दिया जाय 
ओर उसे ठोस किया जाय । पाठयक्रम में सुधार, पर्याप्त निरीक्षण को सुविधा, पर्याप्त 
स्टाफ, ग्राम-सुधार तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण इत्यादि अन्य सुझाव समिति ने प्राथमिक 
शिक्षा की दशा सुधारने को दिये। 

इसी प्रकार को सिफारिशें सम्रिति ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दीं। उसने 
कहा कि नीचे की कक्षाओं में अधिक लड़कों को तरवकी दे देने से अपव्यय बढ़ जाता 
है। विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिए समिति ने कहा कि एण्ट्रस 
परोक्षा में विद्याथियों के साथ कड़ाई बरती जानी चाहिए। समिति ने आऑनसं कोसं, 
अच्छे पुस्तकालय तथा दूयूटोरियल कक्षाओं को भी सिफारिश की । 

सत्री-शिक्षा की प्रगति में समिति को भारी असन्तोष था, विशेषत: गाँवों में। अतः 
उसके दोषों पर प्रकाश डालते हुए उसके निराकरण की सिफारिश को गयी । उनके 
लिए अनिवार्य शिक्षा का भी सुझाव विया गया । 

इस रिपोर्ट का भारतीय शिक्षा के इतिहास में बड़ा महत्त्व है। सरकारी क्षेत्रों 
में तो इसका बहुत आदर हुआ किन्तु गेर-सरकारो क्षेत्रों में इसकी यह कहकर आलोचना 
की गयी कि स्तर उठाने के बहाने सरकार शिक्षा की प्रगति रोकना चाहती है । 
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केल्लीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की प्रथमतः स्थापना सन्‌ 92। में हुई किस्तु 
बीच सें टूट जाने पर सन्‌ 935 में इसकी पुनर्स्थापना हुई । उसने शिक्षा के हाँचे में 
सुधार करके स्तर ऊँचा करने की सिफारिश को । 

बुड़-ऐबट रिपोर्ट--कैल्लीय सलाहकार बोर्ड ने टेकनोकल शिक्षा पर बल देने को 
सिफारिश की थी। अतः सन्‌ [936 में ऐबट एवं बड़ की अध्यक्षता में एक कमीशन 
नियुक्त किया गया । बुड़ ते सामान्य शिक्षा तथा ऐबट ने टेकनीकल शिक्षा पर अपनो 
रिपोर्ट दी । बुड़ ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षकों के 
प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के सुधार, मातृभाषा के माध्यम, स्त्री-शिक्षा के विकास तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास की सिफारिशें को । 

ऐबट ने टेकनीकल व व्यावसायिक शिक्षा के पुनसंगठन के लिए कहा ओर इसे 
सामान्य शिक्षा के समान ही आवश्यक बताया। प्रत्येक स्थान की स्थानीय आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप टेकनीकल शिक्षा के ढहालने पर बल दिया। प्रत्येक प्रान्त में व्याव- 
सायिक शिक्षा सलाहकार समितियों की स्थापता की सिफारिश की, क्षुटीर उद्योगों के 
लिए टू निग की पर्याप्त व्यवस्था करने पर बल दिया तथा विभिन्न उद्योगों के लिए 
पृथक विशिष्ट स्कूल खोलने का सुझाव दिया । 

(ख) शिक्षा-प्रगति (सन्‌ 92|-37)--इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा का 
विकास सन्‍्तोषजनक रहा। दिल्ली, नागपुर, आन्च्र, आगरा तथा अप्लामलाई पांच 
विश्वविद्यालय खुजे । पृर्व-स्थित विश्वविद्यालयों का सुधार किया गया। वहाँ अनु- 
सन्धान की सुविधाएं उपलब्ध को गयीं। सम्बन्धित कालेजों तथा उनमें विद्यार्थियों की 
संख्या में बहुत वृद्धि हुई किन्तु स्तर गिरने लगा। उच्च शिक्षा व अतुसन्धान के अन्य 
केद्र स्थापित हुए तथा कुछ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की भी स्थापना की गयी । इसी 
प्रकार माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति आशाजनक रही । गाँवों में 
भो बहुत-से हाई स्कूल व मिडिल स्कूल खलने लगे। वयक्तिक प्रयास को हस युग में 
विशेष प्रोत्साहन मिला। मातृभाषा दिन पर दिन शिक्षा का माध्यम बनने लगी। 
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रान्त में ट्र निग कॉलेज खुलने लगे । स्त्री-शिक्षा 
का प्रचार इस युग को विशेषता है, जिसका मूल कारण राजनीतिक चेतना था । हर्टोग 
समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप बहुत-से रह्दी स्कूल तो टूट गये परन्तु शिक्षा का 
स्तर उठ गया । अनिवायंता का सिद्धान्त और अधिक जिलों में लागू कर दिया गया। 
सन्‌ 9[5 में 7 शासन की स्थापना होने से शिक्षा को और भी अधिक 
प्रोत्ताहन मिला । द 


॥6 


प्रान्तीय स्वायत्तता के दस वर्ष 
(987-47) 


सन्‌ 935 के शासन विधान के अनुसार भारत में स्वायत्तता की नींव पड़ी और 
937 में ग्यारह प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई जिनमें सात में कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डल बने । इन मन्त्रियों के अधिकार अपेक्षाकृत विशाल थे, अतः उन्हें अपनी 
इच्छानुसार राष्ट्रहितकारिणी योजनाओं को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । 
इस समय तक देश के उत्थान के लिए शिक्षा का महत्त्व सबंविदित हो चला था। देश में 
कुछ ऐसे नेता और शिक्षाशास्त्री भी हो गये थे जो शिक्षा-समस्थाओं को भली प्रकार 
समझते थे और उनको हल करने के लिए ठोस रचनात्मक सुधार रख सकते थे । 

इस महत्त्वपृर्ण राजनीतिक परिवतंन के प्रकाश में देश में उत्थान की एक लहर 
आ गयी । प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा का पुनर्सगठन होने लगा । कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को 
अब अपनी योजनाएँ लागू करके देश की समस्याओं को हल करना था । अतएव शिक्षा- 
क्षेत्र में भी एक जाग्ति-युग का अम्युदय हुआ । साक्षरता व प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन, 
अछूत तथा स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि कार्य बड़े जोश व उत्साह के साथ प्रारम्भ हो 
गये । सन्‌ 937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में बेसिक शिक्षा का सृूत्रपात करके देश 
की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग प्रस्तुत किया । अब 
अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की भी देश में व्यवस्था होने की आशाएँ बँध गयीं । 

इस बीच सन्‌ 939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने और अंग्रेजी सरकार 
के भारत को बिना पूछे हुए हो युद्ध में झोंक देने की नीति के विरुद्ध कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया । फलत: देश में शिक्षा-विकास की जो बाढ़ आ गयी थी 
वह असमय में ही अवरुद्ध हो गयी । इसके उपरान्त देश में सन्‌ ।942 का राजनीतिक 
आन्दोलन हुआ । ब्रिटिश सरकार ने इसका कठोरता से दमन किया । इस आन्दोलन के 
फलस्वरूप जनप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी इत्यादि से राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ 
शिक्षा के आन्दोलन को भी क्षति पहुंची । भारत तथा प्रान्तीय सरकारों ने अपने सारे 
प्रयत्न युद्ध में लगा दिये । इससे शिक्षा जेसे विषय के लिए धन का अभाव हो जाना 
स्वाभाविक था । वस्तुतः इस काल में शिक्षा की प्रगति मन्द रही । 
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शिक्षा संस्थाओं की प्रगति 

। प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत शिक्षा को प्रारम्भ में तो प्रोत्साहन मिला, किन्तु 

युद्ध आरम्भ हो जाने के उपरान्त इसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
। यद्यपि युद्ध-काल में शिक्षा-व्यय में वृद्धि हो गयी, तथापि शिक्षा संस्थाओं की संख्या में 
' कोई वृद्धि नहीं हुई । युद्धोत्तर काल में अवश्य पुनः हम उन्नति की प्रवृत्ति पाते हैं। 

निम्न तालिका से तत्कालीन शिक्षा-प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है 


शिक्षा संस्थाएँ तथा छात्र-प्रवेश (987-947) (लाखों में) 


9 37-38 9 44-45 946-47 
प्रबन्ध की विधि |[___ ६... ढछफ 


संस्थाएँ | छात्र | संस्थाएँ | छात्र | संस्थाएँ | छात्र 











... (मान्यता प्राप्त) 


(।) राजकीय 0:04 4'.0 | 006 5.3 | 0:07 60. 
(2) स्थानीय संस्थाएँ। 080 | 6]7 | 097 | 808 [.003 | 95.0 
(3) वयक्तिक: | 
सहायता प्राप्त | 4] | 59.9 | 082 | 592 | 084 | 670 
गैर-सहायता प्राप्त। 04 | 75 [040 | 0.0 | 90 
... य्योग . | 209 | 33- | ।:95 | 45-6 | 2.04 | 770 





उपर्यक्त तालिका से प्रकट होता है कि सन्‌ 937-38 में मान्यता प्राप्त शिक्षा 
संस्थाओं की संख्या 2:09 लाख से घटकर सन 944-45 में [:95 लाख रह गयी । 
सन्‌ 946-47 में हम पुनः इनमें वृद्धि की प्रवृत्ति पाते हैं, तथापि सन्‌ 937-38 की 
तुलना में संख्या कम ही है । जहाँ तक द्ात्र-संख्या का प्रश्न है, उपयुक्त वर्षो में क्रमश 
33'] लाख तथा 77 लाख थी । यह वृद्धि भी अत्यन्त मन्द रही । 


विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में प्रान्तीय स्वायत्तता के 0 वर्षो में, प्राथमिक 
शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर, हम थोडी वृद्धि पाते हैं, जंसा कि निम्न तालिका से प्रकट है : 





शिक्षा संस्था का प्रकार ]9 37-38 944-4 5 ]946-47 
डर |) विश्वविद्यालय... |... [7 
(2) कॉलेज (आट स, साईं 297 
(3) इण्टर कॉलेज | 99 
(4) हाई स्कूल | 3,4 6 4,5]3 5,297 
(5) मिडिल स्कूल | 9,889 ],805 82,843 
(6) प्राथमिक स्कूल | ,89,60] | । /07,88] | ,72,66] 
(7) इंजी० तथा टेक० कॉलेज 2 6 
(8) ट्रेनिंग कॉलेज 35 42 
(9) अन्य व्यावसायिक कॉलेज 63 82 
(।0) इंजी० तथा टैक० स्कूल 558 633 665 
(]) ट्रेनिंग स्कूल 537 57] 650 
(2) अन्य विशिष्ट स्कूल 4,847 9,302 ],04 


योग | 2,09,24 | ,95,239 | 2,03,8753 
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शिक्षा संस्थाओं की पूर्ण संख्याओं के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस 

अवधि में यह संख्या कम हो गयी । वस्तुतः आर्थिक संकट के कारण बहुत-सी शिक्षा 
संस्थाएँ बन्द हो गयी थीं । प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वास्तविक रूप से कमी हो 
गयी । अन्य प्रकार की संस्थाओं में नाममात्र की वृद्धि दिखायी देती है । यह दुर्भाग्य 
की बात है कि इंगलंण्ड की सरकार जिसने अपने देश में युद्ध-काल में ही महत्त्वपूर्ण 
शिक्षा-सुधार किये, भारतीय शिक्षा के विषय में इस काल में इतनी उदासीन रही । 
प्रान्तीय स्वायत्तता काल एक प्रकार से भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के अव- 
रोधन का काल ही नहीं वरन्‌ उसके पतन का काल माना जा सकता है। शिक्षा 
संस्थाओं को इस अवधि में येनकेन-प्रकारेण जीवित मात्र रखा गया । युद्ध के उपरान्त 
ही सरकार शिक्षा-विकास की ओर ध्यान दे सकी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व के कुछ 
वर्ष भारत में राजनीतिक उथल-पुथल तथा संघर्ष के वर्ष थे। सन्‌ 946 में जो 
अन्तरिम सरकार बनी, वह शिक्षा-विकास के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं कर 
सकी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त ही इस दिशा में सक्रिय कदम उठाये जा सके । 
शिक्षा पर व्यय 

. साजेंण्ट योजना तथा अन्य राजकीय प्रयत्नों से यह तो प्रकट होता है कि 
युद्धोत्तेर काल में सरकार शिक्षा-विकास के सम्बन्ध में जागरूक हो चुकी थी; तथापि 
इस अवधि में शिक्षा का प्रसार के हीं हो सका । हाँ, राजकीय व्यय में इस दशक में 
दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हो गयी,|जेसा कि निम्न तालिका से प्रकट है : 


दम का त्रोत 9 37-38 | 944-45 946-47 

_(।) राजकीय कोष /58 ]7:2 26:0 
(2) जिला बोड्ड कोष 255 33 22 
(3) नगरपालिका कोष ॥४]॥ 2.3 32 
(4) शुल्क ॥] [09 [308 
(5) दान इत्यादि |. 4-2 5-3 8] 

योग 270 39*0 577 
वद्धि 937--00 सूचकांक | 00:0 44*4 2]-] 


यहाँ हम देखते हैं कि कुल व्यय सन्‌ 937-38 में 27 करोड़ रुपये की तुलना 
में ।944-45 में 39 करोड़ तथा 946-47 में 57.7 करोड़ रुपये हो गया था। 
इस प्रकार सन्‌ 937-38 की तुलना में 944-45 तथा 946-47 में क्रमश: 
44'4%, तथा :% की वृद्धि हुई। यह स्पष्ट ही है कि युद्ध-काल में व्यय में 
वृद्धि कम हुई, किन्तु सन्‌ 945 में युद्ध की समाप्ति पर शिक्षा-व्यय में भारी वृद्धि हो 
गयी । इस वृद्धि के दो प्रमुख स्रोत रहे--राजकीय कोष तथा शिक्षा-शुल्क से होने वाली 
आय । स्थानीय संस्थाओं ने इस अवधि में बहुत कम व्यय किया, जैसा कि उपर्युक्त 
आँकड़ों से प्रकट होता है । 
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विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर जो व्यय किया गया उसका अधिकांश 

आग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हुआ । यह उचित ही था| सन्‌ 937-38 में सभी 

प्रकार की संस्थाओं पर 22:23 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष रूप से तथा 477 करोड़ रुपये 

/ परोक्ष रूप से व्यय हुआ था । यही व्यय सन 946-47 में बढ़कर क्रमशः 47:63 करोड़ 

* रुपये तथा 0:07 करोड़ रुपये हो गया था। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर 
आलोच्य दशक में होने वाले व्यय की स्थिति निम्न तालिका में दिखायी गयी है 

विभिन्न शिक्षाओं पर होने वाला व्यय (987-47) (करोड़ रुपयों में) 








संस्था कार... 9338. | ब्ह्क का प्रकार 9 37-38 ]946-47 

(अ) प्रत्यक्ष व्यय 
(|) विश्वविद्यालय :09 230 
(2) इण्टरमीडिएट बोडें 0:04 '।0 
(3) कॉलेज (आट्स तथा साइंस) ['64 3:53 
(4) इण्टर कॉलेज 04] 86 
(5) हाई स्कूल 5:63 2:22 
(6) मिडिल स्कूल 2:58 4'80 
(7) प्राथमिक स्कूल 8-33 8:49 
(8) इंजीनियरी कॉलेज 0:5 35 
(9) ट्रेनिंग कॉलेज 0:0 09 
(0) अन्य व्यावसायिक कॉलेज 0:53 ।30 
() इंजीनियरी स्कूल 0:52 [.]0 
(|2) ट्रेनिंग स्कूल 0:46 9] 
(|3) अन्य 0:75 ]:45 
योग 22:23 47:63 
(ब) परोक्ष व्यय 477 __(ब) पक्ष. | 47 | 0० 0:07 
_कुल योग योग 27'00 37:70 


उपर्युक्त आँकड़ों से प्रकट होता है कि इस काल में उच्च शिक्षा की अपेक्षा 
प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के ऊपर व्यय में अधिक वृद्धि हुई। जनसाधारण के 
हितों की हृष्टि से यह उचित ही था । किन्तु इंजीनियरी एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं 
पर व्यय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इसका अभिप्राय यह है कि अभी तक 
शिक्षा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था और वह अधिकांश में पुस्तकीय ढंग 
की थी। इंजीनियरी, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की अवहेलना पृबंवत जारी 
रही । शिक्षा के आकार की हृष्टि से विभिन्न स्तरों पर उसके विकास की समीक्षा से 
तत्कालीन शिक्षा-प्रगति का अनुमान भली-भांति लग सकेगा । आगे के पृष्ठों में इसी 
प्रगति की संक्षिप्त समीक्षा की गयी है । 


शिक्षा-प्रगति 
प्रान्तीय स्वायत्तता के काल में देश में सभी स्तरों पर शिक्षा में उतार-चढ़ाव 
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होते रहे । प्रारम्भ में सन्‌ ।940 से 945 तक तो शिक्षा का पतन ही हुआ । उस समय 
सरकार का सम्पूर्ण ध्यान युद्ध-प्रयत्नों में लगा हुआ था । प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत 
जो नये लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बने थे, वे कुछ समय उपरान्त भंग कर दिये गये । इससे 
शिक्षा-प्रयत्तों को भारी आघात लगा । किन्तु सन्‌ 945 के उपरान्त सरकार का ध्यान 
पुन: शिक्षा-विकास की ओर गया । फलत: सभी स्तरों पर इसके उपरान्त प्रगति होने लगी। 

() प्राथमिक्क शिक्षा--इस काल में प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं की संख्या गिर 
गयी । हर्टोंग समिति की रिपोर्ट के उपरान्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पुन- 
संगठन की नीति का पालन कर रही थी | फलत: बहुत-से कमजोर स्कूलों को बन्द कर 
दिया गया था । हाँ इतना अवश्य है कि लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती 
जा रही थी । अतः स्कूलों की संख्या कम होने की अपेक्षाकृत भी हम पाते हैं कि छात्रों 
की संख्या बढ़ती जा रही थी | उदाहरण के लिए, सन्‌ 937-38 में प्राथमिक स्कूलों 
की संख्या !:89 लाख से घटकर सन्‌ 944-45 में :67 लाख रह गयी थी, किन्तु 
इसी अवधि में बालकों की संख्या .05 करोड़ से बढ़कर :]4 करोड़ हो गयी थी । 
सन्‌ 946-47 में स्कूलों तथा छात्र दोनों की संख्या में वृद्धि हो गयी, जो क्रमश: 
]:72 लाख तथा :30 करोड़ हो गये । प्राथमिक स्कूलों में विद्याथियों की औसत 
संख्या में शताब्दी के आरम्भ से ही परिवरतंन होने लगा था। सन्‌ 90] में ब्रिटिश 
भारत में लड़कों की प्राथमिक पाठशालाओं में औसत छात्र-संख्या 33 थी, जो सन्‌ 
9 36-37 में 55 तथा 946-47 में 76 हो गयी । 

प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है कि 
इसमें वद्धि हो रही थी । सन्‌ 90 में लड़कों की प्राथमिक शिक्षा पर कुल व्यय '0 
करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 92-22 में 433 करोड़ रुपये, 936-37 में 6:98 
करोड रुपये और अन्ततः 946-47 में 5:48 करोड़ रुपये हो गया था। लड़कों के 
प्राथमिक स्कूलों पर औसत व्यय प्रति स्कूल 936-37 में 436 रुपये से बढ़कर 
946-47 में 024 रुपये हो गया था । तथापि विभिन्न प्रान्तों में क्षेत्रीय विशेषताएँ 
थीं । उदाहरण के लिए, सन 946-4/ में प्रति स्कूल औसत व्यय जबकि आसाम में 
344 रुपये और बिहार में 49 रुपये था तो बंगलौर में 4,07 रुपये और केन्द्रीय 
प्रशासन के अन्तगेंत 5,339 रुपये था। बम्बई तथा संयुक्त प्रान्त में भी यह औसत 
व्यय क्रमशः 2,6 रुपये तथा 2,720 रुपये था । 

क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि जो स्कूल सीबे 
सरकार के अन्तर्गत थे उनमें औसत व्यय अन्य किसी भी प्रकार के स्कूलों से अधिक 
था | उदाहरण के लिए, सन्‌ 946-47 में सरकारी स्कूलों में प्रति प्राथमिक स्कूल पर 
औसतन ,66 रुपये व्यय होता था, जबकि सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त 
स्कूलों पर क्रमशः 709 रुपये तथा 347 रुपये वार्षिक व्यय होता था। 

ब्रिटिश भारत में एक बालक को शिक्षित करने का औसत व्यय सन्‌ 937-38 
में 776 रुपये था जो सन्‌ 946-47 में 3:5 रुपये हो गया । किन्तु इस दृष्टि से भी 
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देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय विषमताएँं थीं। उदाहरण के लिए, सन्‌ 946-47 
में यह औसत आसाम में 6'4 रुपये, बलोचिस्तान में 38:2 रुपये, सिन्ध में 38*8 
रुपये, बम्बई में 26.] रुपये और यू० पी० में 83 रुपये था । 

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस दशक में होने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी 
महात्मा गांधी द्वारा सन्‌ 4937 में चलायी गयी शिक्षा-योजना | यह योजना जो 
प्रारम्भ में वर्धा योजना के नाम सें प्रसिद्ध हुई, अन्ततः 'बेसिक शिक्षा पद्धति' में बदल 
गयी । इसके अन्तर्गत बालक को किसी बुनियादी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान 
करने की बात कही गयी । उसी वर्ष देश के शिक्षा-शास्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया 
गया जिसमें इस योजना को पर्याप्त विचार-विनिमय के उपरान्त स्वीकार कर लिया 
गया । सन्‌ 940 में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने एक समिति नियुक्त की जिसने इस योजना 
में आवश्यक परिवर्तन करके इसके आधार को अधिक विस्तृत बना दिया। सन्‌ 945 
में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने इस योजना पर पुनः विचार किया और इसका नाम 
'नई तालीम' रख दिया । आगे एक प्रथक अध्याय में बेसिक शिक्षा की सर्विस्तार 
विवेचना की गयी है, तथापि यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब तक देश 
में शिक्षा पद्धति को बदल डालने की, विशेषत: प्राथमिक स्तर पर, पर्याप्त चेतना 
उत्पन्न हो चुकी थी और लोग न केवल पाठ्यक्रम को ही बदलना चाहते थे वरन वालक 
की नेसगिक अभिरुचियों और उसके वातावरण की वास्तविकताओं को ध्यान में रख 
कर शिक्षा को अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाना चाहते थे। यही प्रवृत्ति माध्य- 
मिक शिक्षा के क्षेत्र में भी दृष्टिगोचर हो रही थी । 

(2) साध्यम्रिक शिक्षा --प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर एक छात्र को हाई 
स्कूल में प्रवेश पाने से पूर्व मिडिल की परीक्षा देनी होती थी, जिसकी अवधि तीन वर्ष 
की थी । इसके उपरान्त तीन वर्ष हाई स्कूल और दो वर्ष इण्टरमीडिएट में अध्ययन 
करना होता था । इसके उपरान्त ही डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश सम्भव 
था । इस अवधि में माध्यमिक स्कूलों की संख्या में निश्चित वृद्धि होती गयी, जैसा कि 
निम्न तालिका से प्रकट होता है : ) 

माध्यमिक स्कूलों तथा छात्रों की संख्या (987-47) 





क्र हिलाह्ाड 937-38 943-44 946-47 


हत्या | सकल छात्र | स्‍कूल | छात्र स्कूल | छात्र 
संख्या | संख्या | संख्या | संख्या | संख्या संख्या 
इण्टर कॉलेज 05। अप्राप्य | ]45 अप्राप्य 89 | अप्राप्य 


| 
हाई स्कूल | 3,46 (2.74. 4,337 4,96,424| 4,949 |9,79,546 


मिडिल स्कूल, 9,889 || 2,74,897|,535 |4,36,473 2,20 |6,26,000 


कुल योग | 3,40 23,92,88 6,07 29,32,897] 7,258 36,05,546 
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उपर्युक्त आँकड़ों से प्रकट होता है कि देश में माध्यमिक विद्यालय इस अवधि 
में मन्द किन्तु निश्चित गति से बढ़ते गये और इनकी संख्या 937-38 में 3,40 
से बढ़कर 946-47 में [7,258 हो गयी । छात्र संख्या की दृष्टि से इण्टर कक्षाओं 
के छात्रों की संख्या तो उपलब्ध नहीं हो सकी तथापि हाई स्कूल के विद्यार्थियों में इस 
अवधि में लगभग छह गुनी वृद्धि हो गयी । मिडिल स्कूल की छात्र-संख्या में वृद्धि कम 
रही । कुल छात्र-संख्या 23:93 लाख से बढ़कर 36:06 लाख हो गयी । इस प्रकार 
प्राथमिक छात्रों की तुलना में माध्यमिक छात्रों में वृद्धि कम हुई । 

20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वेयक्तिक प्रयास 
अधिक तीव्रता से बढ़ता जा रहा था | जनता की रुचि इस क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती जा 
रही थी जिसके परिणामस्वरूप वेयक्तिक प्रयास के अन्तर्गत माध्यमिक स्कूलों की संख्या 
बढ़ती जा रही थी । यद्यपि सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के अन्तगंत भी नये स्कूल 
खुलते जा रहे थे किन्तु वयक्तिक प्रबन्ध के अन्तर्गत खुलने वाले स्कूलों की तुलना मे 
इनकी संख्या कम थी । सन 937-38 में सार्वजनिक तथा वंयक्तिक प्रबन्ध के 
अन्तगंत विद्यालयों की संख्या का अनुपात क्रमशः 45%, और 55%, था । वेयक्तिक. 
प्रबन्ध के अन्तर्गत विद्यालयों का अनुपात क्रमशः बढ़ता गया और सन्‌ 946-47 में 
63:]% , हो गया । 

. माध्यमिक शिक्षा पर व्यय में भी उत्तरोत्तर वद्धि हो रही थी और इस दशक 
में यह 9.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 7:9 करोड़ रुपये हो गया था । तथापि यह मानना 
पड़ेगा कि देश में माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताओं के आकार और स्वरूप को देखते 
हुए यह राशि अत्यन्त अल्प थी । सन्‌ 937-38 में एक औसत माध्यमिक स्कूल पर 
व्यय 5,800 रुपये से बढ़कर 946-47 में 9,040 रुपये हो गया था । एक माध्यमिक 
छात्र पर औसत व्यय सन्‌ 937 में 6'] रुपये था किन्तु छात्र-संख्या में भारी बृद्धि 
होने के कारण इस अनुपात में कमी हो गयी और सन्‌ 939 में यह 0:5 रुपये रह 
गया । इसके उपरान्त स्थिति में कुछ सुधार हुआ और ]945-46 में यह 5-9 रुपये 
तथा 946-47 में 244 रुपये हो गया । 

इस समय तक स्कूलों को दी जाने वाली अनुदान-सहायता काफी लोकप्रिय 
हो गयी थी । सन्‌ 937-38 में एक माध्यमिक स्कूल को औसत ,889 रुपये 
अनुदान प्रदान किया जा रहा था । आगे के वर्षों में सम्भवतः युद्ध के कारण इस व्यय 
में कमी हो गयी और 942-43 में यह औसत ,728 रुपये रह गया । इसके 
उपरान्त सन्‌ 945 तक इसमें कुछ वृद्धि हुई, किन्तु ।946-47 में यह बढ़कर 2,65 | 
रुपये हो गया । 

शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी अब अधिक ध्यान दिया जा रहा था । सन्‌ 
937-38 में देश में 23 ट्रेनिंग कॉलेज तथा 537 ट्रेनिंग स्कूल थे जिनमें क्रमश: 
माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनकी संख्या इस दशक के 
अन्त में क्रश: 42 और 650 हो गयी । सन्‌ 937-38 में लगभग एक लाख माध्यमिक 
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पुरुष शिक्षकों में से 43 हजार अप्रशिक्षित थे । सन्‌ 946-47 में :38 लाख 
पुरुष शिक्षकों में 64.7 हजार को कोई भी प्रशिक्षण नहीं मिला था। वस्तुतः प्रशिक्षण 
की सुविधाएँ ही देश में अपर्याप्त थीं। आलोच्य दशक में प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों 
का प्रतिशत 56:6 से गिरकर 532 रह गया था। हाँ, इतना अवश्य है कि इस अवधि 
में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का प्रतिशत 643 से बढ़कर 654 हो गया था । 

माध्यमिक शिक्षा की मन्द प्रगति ने देश का ध्यान उन विभिन्न समस्याओं की 
ओर आकर्षित कर दिया जो इसके मार्ग में बाधक थीं। प्राथमिक शिक्षा के आकार 
में भारी वृद्धि होते से माध्यमिक शिक्षा की माँग भी तेजी से बढ़ने लगी, किन्तु उसके 
अनुरूप माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई । कक्षाओं में विद्यार्थियों 
की भीड़ बढ़ने लगी जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का मानदण्ड गिरने लगा। कई 
प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में क्रियात्मक कदम उठाये गये। बम्बई 
में सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसने माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों का अध्य- 
यन करने के उपरान्त सुधार के उपाय बताये । इसी प्रकार यू० पी० में भी आचाये 
नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी । केन्द्रीय सरकार ने भी माध्य- 
मिक शिक्षा-सुधार के लिए युद्धोत्तर काल में एक समिति नियुक्त की जिसने साजेंण्ट 
शिक्षा-योजना देश के समक्ष रखी । 
(अ) बम्बई सरकारी जाँच-समिति 

सन्‌ 938 में बम्बई सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनसंगठन के लिए एक 
समिति की नियुक्ति की । इस समिति ने चार वर्ष की अवधि का एक पाठ्यक्रम बनाया । 
इस पाठ्यक्रम को सात वर्ष की अवधि के एक प्राथमिक पाठ्यक्रम के उपरान्त प्रारम्भ 
करना था। चार वर्ष के माध्यमिक पाठ्यक्रम को '“वैज्ञानिक' तथा 'सामान्य' दो वर्गो 
में विभक्त कर दिया गया । इन दोनों पाठ्यक्रमों को तीन-तीन भागों में बाँठ दिया 
गया । 'वैज्ञानिक' पाद्यक्रम के अन्तर्गत () कृषि, (2) व्यापारिक एवं तकनीकी 
शिक्षा, तथा (3) वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी विषय रखे गये । 'सामान्य' 
पाठ्यक्रम के अन्तगंत () साहित्यिक, (2) कलात्मक, तथा (3) वाणिज्य विषय रखे 
गये । साहित्यिक वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गों में प्रयोगात्मक शिक्षा को सम्मिलित 
किया गया । इस प्रकार समिति ने माध्यमिक पाठ्यक्रम को पर्याप्त प्रगतिशील और 
उपयोगी बनाया । 
(ब) यू० पी० प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति (939) 

नियुक्ति--प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से यू० पी ० 
सरकार ने आचार नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की जिसने सन्‌ 
]9 39 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों में श्री धुलेकर, 
कुमारी विलियम्स, श्रीमती उमा नेहरू, आचार्य जुगलकिशोर, मुहम्मद इस्माइल खाँ, 
बेगम अजीजुल रसूल, डॉ० राम उमग्रहसिह तथा डॉ० जाकिर हुसैन थे । माध्यमिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं : 
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(]) हमारी शिक्षा-प्रणाली में सबसे प्रथम दोष यह है कि यह जीवन की 
बहुमुखी आवश्यकताओं की पूरति नहीं करती और न यह देश में रोजगार की समस्या 
का ही हल करती है । 

(2) माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय-शिक्षा का पूरक मात्र है । 

(3) माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक पूर्ण तथा सुसंगठित इकाई होनी 
चाहिए और इसका पाठ्यक्रम आत्मनिर्भर होना चाहिए । 

(4) इसकी अवधि 2 वर्ष से 8 वर्ष तक के किशोरों के लिए होनी चाहिए। 

(5) सभी माध्यमिक विद्यालयों को कॉलेज नाम से पुकारा जाय और उनका 
मानदण्ड वर्तमान इण्टर कालेजों से ऊंचा होगा । 

(6) इन कालेजों में प्रथम दो वर्षों का पाठ्यक्रम बेसिक स्कूलों की दो सर्वोच्च 
कक्षाओं के समान होगा । क्राफ्ट पर बल कमर दिया जायगा तथा अंग्रेजी अनिवाय॑ 
विषय रहेगा । 

(7) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे : 

(।) भाषा, साहित्य तथा समाज विज्ञान, 
(॥) प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित 
(॥]) कला 
(।५) वाणिज्य 
(५) तकनीकी एवं व्यापारिक विषय, तथा 
(५) गृह-विज्ञान (बालिकाओं के लिए) 

(8) प्रवेश दो बार किया जायगा । एक तो बेसिक शिक्षा के उपरान्त तथा 
दूसरा सात वर्ष के पाठ्यक्रम के उपरान्त । 

(9) 'हाई स्कूल' तथा इण्टरमीडिएट' शब्द हटा दिये जायेंगे । 

(0) शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी होगी । 

(]) पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किये जायें। 
पाठ्यक्रम व्यावहारिक तथा देश-काल की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा । 

(।2) अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होगा । साथ ही भौतिक विज्ञान और सामान्य 
ज्ञान भी अनिवार्य विषय होंगे । 

(3) नये कालेजों की स्थापता के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए सलाहकार 
बोर्डों की नियुक्ति होनी चाहिए । ये बोर्ड सलाह देने के अतिरिक्त व्यापार तथा उद्योगों 
से शिक्षा के लिए धन भी एकत्रित करेंगे । 

(4) लड़कियों के लिए ग्रृह-विज्ञान के कॉलेज स्थापित होने चाहिए । 

(5) प्रत्येक कॉलेज में पुस्तकालयों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । 

(6) छात्रों के चरित्र-निर्माण तथा उनमें नागरिकता जनतन्त्र, आत्मनिभरता 
नेतृत्व और समाज-सेवा एवं न्याय की भावनाओं का समावेश करने के उद्देश्य से यह 
भा.शि.इ.-- 8 
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आवश्यक है कि स्काउटिंग, वाद-विवाद समितियाँ, अभिनय, समाज-सेवा अभियान, 
सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता भण्डार तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की स्थापना की 
जानी चाहिए। इन क्रियाओं को पाठ्यक्रम के समान ही महत्त्व प्रदान करना चाहिए । 

उपर्युक्त सिफारिशों के अतिरिक्त नरेन्द्रदेव समिति ने अन्य समस्याओं के सम्बन्ध 
में भी महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । इनमें स्त्री-शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, शिक्षकों के प्रशि- 
क्षण तथा उनकी सेवा-दशाओं में सुधार, शिक्षकों की सेवाओं के सम्बन्ध में 'एग्रीमेण्ट 
फार्म' का भरना, पाठ्य-पुस्तकों का सुधार, छात्रों में अनुशासन, परीक्षा-प्रणाली के 
सुधार तथा शिक्षकों के प्रशासन में सुधार इत्यादि प्रमुख हैं । समिति ने एक केन्द्रीय 
'पैडागौजिकल इन्स्टीट्यूट' की स्थापना और उसके साथ एक पुस्तकालय और एक 
वाचनालय स्थापित करने की सिफारिश भी की। इस प्रकार नरेन्द्रदेव समिति ने 
माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के पुनर्सगठन की सिफारिश करते हुए उसे अधिक उपयोगी 
तथा बहुमुखी बनाने पर बल दिया । यू० पी० की भाँति कई अन्य प्रान्तों में भी इसी 
प्रकार के प्रयास माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए किये गये । दिल्ली तथा मद्रास में 
माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में समितियों की नियुक्ति की गयी । 

योजना 

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर एक नवीन शिक्षा-योजना देश के समक्ष 
अस्तुत की गयी जिसे 'सार्जेण्ट योजना” के नाम से पुकारा जाता है। जॉन सार्जण्ट को 
जो भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार थे, एक ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत 
करने का आदेश दिया गया जिसमें युद्धोत्तर शिक्षा-विकास की रूपरेखा हो । केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस विवरण-पत्र को सन्‌ !943 व 944 की अपनी बैठकों 
में स्वीकार कर लिया। यह विवरण-पत्र उन सभी रिपोर्टो पर आधारित था जो 
सलाहकार बोडं द्वारा शिक्षा के विभिन्न अंगों के लिए नियुक्त की गयी उपसमितियों 
ने समय-समय पर प्रकाशित की थीं । शिक्षा को देश की बदलती हुई परिस्थितियों के 
अनुरूप ढालने की युद्धोत्तर काल में नितान्त आवश्यकता थी। अत: इस योजना का 
शिक्षा-इतिहास में एक विशेष महत्त्व है और प्रमुख रूप से इसे युद्धोत्तर शिक्षा-विकास 
योजना के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है । इस रिपोर्ट में नर्सरी शिक्षा से लेकर 
विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अन्य समस्याओं, शिक्षा के संगठन, उसके प्रमुख दोष, उन्हें 
सुधारने के उपाय तथा भविष्य की शिक्षा-रूपरेखा का बहुत ही विशद्‌ विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। एक प्रकार से अपने प्रकार की यह पहली रिपोर्ट है जो सम्पूर्ण राष्ट्र 
की शिक्षा पर इतने व्यापक दृष्टिकोण से विचार करती है । 

'सार्जेण्ट रिपोर्ट में सम्पूर्ण शिक्षा को 2 अध्यायों में विभाजित करके प्रत्येक 
अंग पर अलग-अलग विचार किया गया जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं : 

() 5 और 6 से 4 वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को साक्षरता तथा नाग- 
रिकता के लिए सर्वव्यापी, अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था । यह 
शिक्षा दो भागों में विभक्त होगी--छूनियर बेसिक (6-] वर्ष) तथा सीनियर बेसिक 
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(।]-4 वर्ष) | प्रथम प्रकार के स्कूल सबके लिए अनिवार्य होंगे और दूसरे प्रकार के 
स्कूल केवल उन्हीं बालकों के लिए होंगे जो हाई स्कूल में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखेंगे । 

(2) 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पृर्व-प्राथमिक शिक्षा 
की व्यवस्था । इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामान्य शिक्षा देना नहीं, अपितु सामाजिक 
अनुभव तथा शिष्टाचार सिखाना है । 

(3) [] वर्ष से 7 वर्ष तक चुने हुए विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष की हाई 
स्कूल शिक्षा की व्यवस्था । इन स्कूलों में केवल वे ही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे जो 
आगे शिक्षा के लिए अपनी विशेष रुचि दिखाते हैं। साधारणतः यह संख्या 20 प्रति- 
शत होगी । इन हाई स्कूलों को दो भागों में विभाजित कर दिया जायगा--( | ) साहि- 
त्यिक (एकेडेमिक) हाई स्कूल, और (2) व्यावसायिक (टेकनीकल) हाई स्कूख । प्रथम 
प्रकार के स्कूलों में कला तथा विज्ञान के विषय, जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, इतिहास, 
प्राच्य भाषाएँ, आधुनिक भाषाएँ, भूगोल, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य-रक्षा, कृषि, संगीत, 
कला, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र इत्यादि पढ़ाये जायेंगे । दूसरे प्रकार के स्कूलों में 
व्यावहारिक ज्ञान (899060 $2०७॥०९५) तथा औद्योगिक और व्यापारिक विषय, 
जैसे लकड़ी तथा धातु का काम, इंजीनियरिंग, ड्राइंग इत्यादि तथा वाणिज्य के 
विपय--पुस्तपालन (बुक-कीपिंग), शॉर्ट हैण्ड, टाइप राइटिग, एकाउण्टेन्सी तथा व्यापार 
पद्धति इत्यादि--पढ़ाये जायेंगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी तथा अंग्रेजी 
अनिवायं द्वितीय भाषा होगी । लड़कियों के स्कूलों में सामान्य विज्ञान के स्थान पर 
गृह विज्ञान पढ़ाया जायगा । हाई स्कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की अवस्था 
-- होगी जबकि उनका छूनियर बेसिक कोसे समाप्त हो चुका होगा । उनमें प्रत्येक 
विद्यार्थी [4+ वर्ष की उम्र तक रहेगा । 50 प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क रहेंगे । योग्य 
विद्याथियों को उच्च अध्ययन की विशेष सुविधाएँ दी जायेंगी । 

(4) चुने हुए विद्यार्थियों के लिए प्रचलित इण्टरमीडिएट कक्षाओं के उपरान्त 
विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए | इण्टर कक्षाओं का उन्मूलन करके 
उनका प्रथम वर्ष हाई स्कूल तथा द्वितीय वर्ष डिग्री कक्षा से मिला दिया जाय । रिपोर्ट 
में वतमान विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रवेश पर 
नियन्त्रण कर दिया गया है । हाई स्कूल छोड़ने वाले 5 विद्यार्थियों में से | को प्रवेश 
दिया जाय । शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाना चाहिए । शिक्षकों 
की दशा, कार्य करने की अवस्थाओं तथा वेतन में सुधार किया जाय । भिन्न-भिन्न 
विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में साम्य तथा ऐक्य उत्पन्न करने के लिए भारतीय 
विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की जाय । 

(5) टेकनीकल, वाणिज्य तथा कला-शिक्षा की व्यवस्था की जाय जिसमें पर्याप्त 
संख्या में पुण-सामयिक और अद्धं-सामयिक ([9]] धंगा८ क्षात॑ 9 ध776) प्रविष्ट 
किये जाये । इन उद्योगों के लिए चार श्रेणी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी--- 
(|) उच्चतम श्रेणी--हस श्रेणी के विद्यार्थी औद्योगिक हाई स्कूल में शिक्षा पाकर 
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विश्वविद्यालयों के टेकनोलॉजीकल विभागों में प्रवेश करायेंगे । इनके प्रवेश में नियन्त्रण 
से काम लिया जायगा । (2) निम्न श्रेणी--इसमें फोरमेन, चा्जहैण्ड शामिल होंगे । 
औद्योगिक हाई स्कूलों में पास विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे । (3) कुशल कारीगर-- 
ये विद्यार्थी सीनियर हाई स्कूल पास करने पर अथवा औद्योगिक हाई स्कलों में से लिये 
जायेंगे । (4) अकुशल कारीगर--ये लोग सीनियर बेसिक (मिडिल) स्कूलों में सीधे 
भर्ती किये जायेंगे जहाँ उन्होंने कुछ क्राफ्ट का काम सीख लिया हो । पर्याप्त अनुभव 
के उपरान्त इन्हें कुशल कारीगरों में सम्मिलित किया जा सकता है । 

(6) 0 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था वाले प्रौढ़ों के लिए उचित शिक्षा 
की व्यवस्था की जाय । यह शिक्षा व्यावसायिक और सामान्य दोनों ही प्रकार की 
होनी चाहिए । “इस देश में कुछ काल तक प्रौढ़ों की साक्षरता पर जोर देना पड़ेगा, 
यद्यपि प्रारम्भ से ही उचित प्रौढ़ शिक्षा की भी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, 
जिससे साक्षर हुए व्यक्ति अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए कुछ आकर्षण तथा 
सुअवसर पा सकें ।” लड़कों और वृद्धों के लिए अलग-अलग कक्षाएँ हों। स्त्री प्रौढ़ 
शिक्षा की समस्या पर भी उचित ध्यान दिया जाय । 

प्रौढ़ शिक्षा को रुचिप्रद तथा अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए चित्रों 
मेजिक लैण्टने, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, लोकनृत्य, संगीत तथा अभिनय का उपयोग 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त 'जन-पुस्तकालयों' (9७७॥0 ॥0978९5) का आयोजन 
भी होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक 20 वर्ष का समय लगे । 

(7) इस शिक्षा-योजना को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित 
व पूर्ण व्यवस्था की जाय | योजना में बताया गया है कि पूर्व-बेसिक तथा जूनियर 
बेसिक स्कलों में प्रति 30 बालकों के लिए एक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कलों में 
प्रति 5 बालकों के लिए एक शिक्षक तथा हाई स्कलों में प्रति 20 बालकों के लिए 
एक शिक्षक की आवश्यकता होगी । इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के लिए 22,7,733 
शिक्षकों, अर्थात्‌ 20 लाख नॉन-ग्रेजुएए्स और ,8,320 ग्रेजुएटों की आवश्यकता 
होगी । ग्रेजुएटों को ट्रेनिंग कालेजों में प्रशिक्षण दिया जायगा और नॉन-ग्रेजुएटस को तीन 
प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगे--पु्व-प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक तथा हाई स्कलों 
के नॉन-प्रेजुएट शिक्षक । प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए समय-समय पर अभिनवन-पाठय क्रम 
(रिफ्रेशर कोर्स) की भी व्यवस्था आवश्यक है। टेकनीकल तथा कमशियल शिक्षकों 
के लिए विशेष ट्रेनिंग कालेजों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपना प्रशिक्षण उद्योगों 
तथा टेकनीकल संस्थाओं से प्राप्त करेंगे । योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य 
से शिक्षकों के वेतन-क्रम में वृद्धि हो । 

(8) विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए अनिवायं शारीरिक शिक्षा तथा 
उचित डाक्टरी जाँच और आवश्यकतानुसार चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए 
6, ] व ]4 वर्ष की अवस्था पर बालकों की पूर्ण डाक्टरी जाँच की जाय । उनकी 
स्वास्थ्य-दशा तथा ऊंचाई और वजन का लेखा रहना चाहिए । निरीक्षण के उपरान्त 
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कोई दोष प्रतीत होने पर उचित चिकित्सा की जाय । विद्यार्थियों को भोजन, स्वच्छता, 
तथा व्यायाम आदि पर पुस्तकें मिलनी चाहिए । स्कूल में बैठने के कमरों की स्वच्छता, 
प्रकाश तथा उपस्कर (फर्नीचर) इत्यादि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । 

(9) मानसिक तथा शारीरिक बाधाओं से पीड़ित बालकों के लिए विशेष 
शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिए । इन दोनों श्रेणियों में मूढ़ तथा अन्धे, गंगे, बहरे 
अथवा अन्य शारीरिक हीनता रखने वाले विद्यार्थी आ जाते हैं । 

(]0) रोजगार के कार्यालयों (॥॥०0|0श॥0ा। 0 प्रा८ट8७७) को खोलना चाहिए। 

() शिक्षालयों में विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाय । 

(|2) प्रान्तों तथा केन्द्र में एक सुसंगठित शिक्षा-विभाग का संगठन करना 
चाहिए । इस प्रकार शिक्षा को उन विशेषज्ञों के अधिकार में रखना चाहिए जो उसके 
मर्म को समझते हैं। विश्वविद्यालयों को छोड़कर सम्पूर्ण शिक्षा का संगठन प्रान्तों के 
हाथ में हो । विश्वविद्यालयों के कार्यों का संगठन अखिल भारतीय आधार पर हो । 
आलोचना 

(|) ग़ण--संक्षेप में यह साजेण्ट योजना है । अन्य प्रगतिशील देशों में शिक्षा- 
विकास का मानदण्ड देखते हुए यह आवश्यक था कि उनके स्तर पर भारत को 
लाने के लिए कोई अत्यन्त उन्नत व व्यापक शिक्षा-योजना बनायी जाय । इस उद्देश्य 
से युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा-विकास की योजना के रूप में इस योजना का बड़ा 
महत्त्व है। अब तक बनने वाली सभी योजनाओं में इस योजना का रूप अधिक 


व्यापक रहा है । शिक्षा सम्बन्धी प्रायः सभी पक्षों का इसमें विश्लेषणात्मक विवेचन 
हमें देखने को मिलता है। शिक्षा में अनिवार्यता इत्यादि प्रश्नों को इसने निर्णयात्मक ' 


रूप से हल करने का प्रयत्न किया है। बालक के सर्वांगीण तथा स्वतन्त्र विकास के 
लिए इस योजना में पर्याप्त क्षेत्र है । 

इस योजना के प्रणेताओं ने भली-भाँति समझ लिया था कि सम्पूर्ण शिक्षा 
आन्दोलनों का केन्द्र 'शिक्षक' होता है। कोई भी योजना कितनी ही आकर्षक व लाभ- 
दायक क्‍यों न हो, यदि उसे कार्यान्वित करने के लिए हमारे पास योग्य, शिक्षित तथा 
सन्‍्तुष्ट शिक्षक नहीं हैं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती । इसी सिद्धान्त को 
दृष्टिगत रखते हुए इस योजना में सभी श्रेणियों--प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्व- 
विद्यालय--के शिक्षकों के वेतन-क्रम तथा उनकी दशा में सुधार करने पर विशेष जोर 
दिया गया है। 

इस रिपोर्ट ने वतेमान भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोषों को भी ऊपर लाकर 
रख दिया है । उदाहरण के लिए, योजना में स्वीकार किया गया है कि परीक्षाओं पर 
आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में पुस्तकीय संकीर्णता 
आ जाती है । वे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों और जीवित पाठों को भूलकर एक 
कल्पित दुनिया में विचरण करते रहते हैं । हाई स्कूल शिक्षा को आज तक विश्वविद्यालय 
शिक्षा का पुरक माना जाता रहा है। हाई स्कूल शिक्षा स्वतः पूर्ण नहीं है। साथ ही 


बा [[ 
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विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा में योजना का अभाव है । शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित 
व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इत्यादि । 

(2) दोष--हम देखते हैं कि यह योजना भी दोषमुक्त नहीं है। इसमें यह 
कल्पना की गयी हैं कि यदि चालीस वर्ष तक इसे कार्यान्वित किया जाय तो भारत में 
शिक्षा वर्तमान इंगलेण्ड के स्तर तक आ सकती है । किन्तु इसमें यह भुला दिया गया 
है कि इन चालीस वर्षों में इंगलंण्ड कितना आगे निकल जायगा और ऐसी अवस्था में 
भारत उससे लगभग आधी शताब्दी पिछड़ा रहेगा। साथ ही चालीस वर्ष का समय 
भी बहुत होता है। ये चालीस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत और छोटे-छोटे भागों 
में बाँद दिये गये हैं । रिपोर्ट में कहा गया है कि “प्रथम पाँच वर्षों तक तो योजना 
बनाने, प्रचार-कार्य तथा विशेष रूप में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक स्कूल 
खोलने में लगने चाहिए | उसके उपरान्त योजना को सात पंचसाला कायंत्रमों में 
विभक्त कर देना चाहिए जिनमें एक-एक क्षेत्र क्रशः लेना चाहिए । प्रत्येक प्रान्त में 
इन क्षेत्रों की नाप कार्यक्रम के दौरान कुछ बातों से निर्धारित होगी जिनमें शिक्षकों 
की पूति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होगी ।” इससे प्रतीत होता है कि चालीस वर्ष का 
समय आवश्यकता से अधिक दीघे है और भारत अपने शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए 
इतनी दीघे प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है; और फिर योजना का परीक्षण एक- 
एक क्षेत्र के बाद किया जायगा । इसके अतिरिक्त इस योजना का वाधषिक व्यय 33 
करोड़ रुपये था जिसका 277 करोड़ रुपये जनता-कोप से उपलब्ध होना था। ऐसी 
स्थिति में भारत के लिए यह योजना अधिक खर्चीली थी । 

सार्जेण्ट योजना में ग्रामीण शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा शिक्षा-संगठन में धामिक 
शिक्षा का स्थान इत्यादि प्रश्नों पर भी उचित प्रकाश नहीं डाला गया और न उनकी 
उचित व्यवस्था की गयी । विद्याथियों के चयन का ढंग भी अवांछनीय है। इससे प्रत्येक 
विद्यार्थी को उच्च शिक्षा का सुअवसर नहीं मिलता है । 

इसमें वर्धा योजना के स्वावलम्बन वाले पक्ष का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया, 
साथ ही शिक्षा को अनिवाय बनाने के लिए उचित व हढ़ सरकारी मशीनरी का कोई 
आयोजन नहीं किया गया । शिक्षा के मानदण्ड के लिए पूर्णतः इंगलैण्ड को आदर्श 
मानना भी अवांछनीय है । 
योजना की प्रगति 

सा्जेण्ट योजना के गुण और दोषों का विवेचन करने पर प्रतीत होता है कि 
इसमें दोष होते हुए भी यह योजना एक महान्‌ युग-निर्माणक योजना थी । केन्द्रीय 
सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को मान लिया और सन्‌ 945 में केन्द्रीय 
शिक्षा-विभाग को अलग कर दिया । द 

सन्‌ 944 में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को सा्जेण्ट योजना के 
आधार पर अपने पंचसाला कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया, अत: सन्‌ 947-52 के 
पंचसाला में ऐसी योजनाएँ बनायी गयीं। इस योजना पर कार्य तो सन्‌ 946 में ही 
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प्रारम्भ हो गया था । केन्द्र ने आथिक सहायता के रूप में ही चालीस करोड़ रुप्रे देना 
स्वीकार कर लिया । इन प्रान्तीय पंचताला योजताओं में शिक्षकों के वेतत-दर में 
सुधार, छह से ग्यारह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवाये बेसिक शिक्षा, विश्व- 
विद्यालय शिक्षा का सुधार, टेकनीकल तथा प्रौड़ शिक्षा के लिए विशेष सुविधा तथा 
वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए आयोजन, इत्यादि सम्मिलित थे। साथ ही चालीस वर्ष 
का समय भी घटाकर सोलह वर्ष कर दिया गया था । 

इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के आधार पर “अखिल भारतीय टेकनीकल शिक्षा 
समिति' का निर्माण किया गया और भारत की राजधानी में एक 'पॉलीटेकनिक 
कॉलेज' भी खोला गया। सन्‌ 945 में 'शिक्षा ब्यूरो' तथा सन्‌ 946 में “विश्व 
विद्यालय अनुदान समिति' का निर्माण किया गया । 

(3) अन्य क्षेत्रों में शिक्षा-प्रगति---माध्यमिक शिक्षा की ही भाँति इस काल 
में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा तकनीकी और 
इंजीनियरी शिक्षा इत्यादि की भी अवहेलना की गयी । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कालेजों 
तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में कोई उल्लेखनीय बुद्धि नहीं हुई । वास्तव में एक 
ऐसे समय में जबकि युद्ध की वेदी पर प्राथमिक शिक्षा तक का बलिदान किया जा 
रहा था, उच्च शिक्षा पर अधिक बल देने की कोई सम्भावना नहीं थी। फलत: इस 
दशक में केवल दो नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जा सके और कला तथा विज्ञान 
के कालेजों की संख्या 74 के स्थान पर 297 हो गयी । विश्वविद्यालय स्तर पर 
छात्र-संख्या में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । उदाहरण के लिए, सन्‌ 937-47 के 
बीच में छात्र-संख्या दस हजार से बढ़कर सोलह हजार हो गयी, जो भारत जंसे 
विशाल देश के लिए अत्यन्त छोटी संख्या थी। कुल मिलाकर डिग्री परीक्षाओं के लिए 
अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 53 हजार के स्थान पर... १6 हजार हो--गयी । 
इनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, कृषि, वाणिज्य, टेकनोलॉजी इत्यादि सभी 
संकायों (8०४)॥८५) के छात्र सम्मिलित थे। विश्वविद्यालयों पर होने वाला व्यय 
:0 करोड़ रुपये से बढ़कर 23 करोड़ रुपये हो गया । कला तथा विज्ञान के कालेजों 
पर व्यय :64 करोड़ रुपये से बढ़कर 3:53 करोड़ रुपये हो गया । 

इंजीनियरी तथा तकनीकी कालेजों की संख्या में इस अवधि में कोई अधिक 
वृद्धि नहीं हुई । सन्‌ 937 में ऐसे 9 कॉलेज थे जिनकी संख्या सन्‌ 947 में 6 
हो गयी । अन्य औद्योगिक कॉलेज 47 के स्थान पर 82 हो गये । इन संस्थाओं पर 
व्यय !'20 कपग्मेड-रुपये-से-बढ़क-र-2:75 करोड़ रुपग्रे हो.गया। तकनीकी शिक्षा की माँग 
देश के युवकों में बढ़ती जा रही थी, अत: छात्रों की संख्या 53,697 से बढ़कर 7,897 
गी गयी । दुर्भाग्य से तकनीकी शिक्षा की सुविधाएँ देश में अत्यन्त अपर्याप्त थीं जिसके 
परिणामस्वरूप न केवल देश की शिक्षा के स्वरूप में ही परिवर्तन नहीं हो पा रहा था 
वरन्‌ देश की आध्िक प्रगति भी अवरुद्ध हो रही थी । 

इस अवधि में स्त्री-शिक्षा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय बनी रही । वस्तुतः 
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लड़कियों की शिक्षा-संस्थाओं की संख्या इस अवधि में गिर गयी । सन्‌ 937 में 
32,875 मान्यता प्राप्त तथा 3,999 अमान्य स्कूल लड़कियों के लिए थे। सन्‌ ।947 
में इनकी संख्या क्रशः 24,852 और 3,344 रह गयी । लड़कियों की शिक्षा की 
माँग तो बढ़ती जा रही थी, किन्तु उनके लिए शिक्षा-सुविधाओं का तदनुरूप प्रसार 
नहीं हो रहा था । इस बीच में इनकी संख्या 30'2 लाख से बढ़कर 42:98 लाख 
हो गयी थी । इनमें से अधिकांश लड़कियाँ सामान्य शिक्षा ही पा रही थीं । विशेष 
व्यावसायिक शिक्षा पाने वाली लड़कियाँ सन्‌ 937 में 25,539 थीं, जिनकी संख्या 
सन्‌ 947 में 58,993 हो गयी। लड़कियों के कालेजों की संख्या 4 से बढ़कर 
9] हो गयी थी । शेष लड़कियाँ लड़कों के शिक्षालयों में उनके साथ ही शिक्षा पाती 
थीं। सन्‌ 937 में स्त्री-शिक्षा पर 3:0 करोड़ रुपये व्यय किया जा रहा था। सन्‌ 
946-47 में यह राशि 6:66 करोड़ रुपये हो गयी । यह धन-राशि केवल मान्यता 
प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में ही थी । 

उपसहार “ 

. प्रान्तीय स्वायत्तता के इस दशक में शिक्षा-प्रगति का इतिहास शिक्षा के अब- 
रोधन, राजकीय उत्साह तथा प्रयास के अभाव और सरकार की जघन्य तटस्थता की 
कहानी है । शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार का प्रारम्भिक जोश युद्ध के प्रारम्भ होते ही ठण्डा 
पड़ गया | सरकार ने देश को जनता की इच्छा के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया । विदेशी 
सरकार देश के कल्याण की बात नहीं सोच सकती थी। उसके समक्ष उसके साम्राज्य- 
बाद को बनाये रखने की समस्या सर्वोपरि थी । एक ओर जनता का विदेशी सरकार 
के विरुद्ध खुला विद्रोह और दूसरी ओर सरकार का दमन-चक्र, विशेषत: सन्‌ 942 
की जनक्रान्ति के उपरान्त, दोनों ही मिलकर शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध कर रहे 
थे । परिणामत: इस अवधि में शिक्षा-क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हो सकी। किसी 
प्रकार से वर्तमान ढाँचा यथावत्‌ बना रहा । तथापि यह कहा जा सकता है कि उन 
अन्धकारपूर्ण दिनों में भी एक आशा की किरण थी । महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 
वर्धा योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में देश को एक नयी दिशा दिखायी थी । सार्जेण्ट योजना 
ने देश के समक्ष शिक्षा के व्यावसायिक और तकनीकी रूप को प्रस्तुत किया। देश 
के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा-पद्धति तथा शिक्षा की विषय-सामग्री को देश की बदलती 
हुई आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने के लिए चर्चा चल पड़ी थी। अतः हम 
कह सकते हैं कि आलोच्य दशक में शिक्षा की अधिक प्रगति तो नहीं हुई, किन्तु 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त शिक्षा-सुधार के लिए पृष्ठभूमि अवश्य तैयार हो गयी । 
यही इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है 


(7 


स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षा-प्रगति 








भूमिका 

[5 अगस्त, 947 को भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त देशवासियों को 
राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली को अपनी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का 
पूर्ण तथा प्रथम सुअवसर मिला । किन्तु यह सुअवसर भारी उत्तरदायित्वों से भरा 
हुआ था । देश को भावी सन्‍्तानों को उनके व्यक्तित्व के विकास तथा देश के पुन- 
निर्माण के सवंथा योग्य बनाने की चुनौती शिक्षा-शास्त्रियों तथा सरकार के समक्ष 
थी । ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ से ही जिस विदेशी पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक 
शिक्षा-प्रणाली का विकास भारत में हुआ था उसके स्थान पर एक राष्ट्रीय व्याव- 
हारिक, उपयोगी और तकनीकी शिक्षा का विकास करना था। देश को असंख्य 
इंजीनियरों, टेवनीशियनों, डाबटरों, वैज्ञानिकों तथा कुशल एवं प्रशिक्षित जन-शक्ति की 
आवश्यकता थी, जो एक विकासोन्मुख राष्ट्र की अवरुद्ध अर्थ॑-व्यवस्था को गति- 
शील बना सके, जिसका शोषण एक अनैतिक उपनिवेशवादी सत्ता के द्वारा लगभग 
दो शताब्दियों से हो रहा था | यह एक महान्‌ उत्तरदायित्व था जिसे स्वीकार करने 
के अतिरिक्त देश के समक्ष अन्य विकल्प नहीं था । शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में 
विकास के साथ ही साथ सुधार की समस्या हमारे सम्मुख थी । प्राथमिक शिक्षा के 
प्रसार, माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी तथा बहुमुखी बनाना, उच्च शिक्षा के स्तर को 
ऊँचा उठाना, वेज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास, स्त्री-शिक्षा तथा अनुसन्धान 
को प्रोत्साहन, पिछड़े तथा दलित वर्ग के लिए शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान करना, शिक्षा 
के माध्यम, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-प्रणाली में सुधार, शिक्षकों की प्रशिक्षण-सुविधाओं 
और कारयंदशाओं में सुधार तथा विद्याथियों के कल्याण की सुविधाएँ प्रदान करना, 
इत्यादि बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ थीं जिन्हें सरकार तथा जनता द्वारा स्वीकार करके उनके 
लिए सर्वोचित हल निकालना आवश्यक था । वस्तुतः स्वतन्त्रता के उपरान्त राष्ट्रीय 
सरकार ने केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास 
किया है। यद्यपि यह कहना अत्यन्त विवादास्पद है कि स्वतन्त्र भारत ने अपनी शिक्षा- 


28] 
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समस्या को हल कर लिया है, तथापि यह अवश्य कहा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों 
में एक सर्वतोमुखी प्रगति हुई है । समय के साथ नयी-नयी समस्याओं का जन्म हो रहा 
है । नये मूल्यों, नयी मान्यताओं और नवीन आवश्यकताओं की अनुभूति शिक्षा-क्षेत्र 
में हो रही है। नियोजित आथिक विकास के प्रसंग में शिक्षा का भी देश में नियोजन 
किया जा रहा है। आगे के अध्यायों में शिक्षा के सभी स्तरों की प्रगति और तत्सम्बन्धी 
समस्याओं का विस्तृत विवेचन प्रथक-पृथक किया गया है, तथापि प्रस्तुत अध्याय में 
शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की संक्षिप्त विवेचना की गयी है । 
शिक्षा का प्रशासन 
सन्‌ 947 के उपरान्त केन्द्रीय शिक्षा-विभाग एक मन्त्रालय के रूप में संग- 
ठित किया गया । राज्य-स्तर पर शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रथमत: राज्य सरकार का 
ही है । केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा के समन्वय, उसके मानदण्ड के 
उत्थान-अनुसन्धान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार का है। उच्च शिक्षा 
के विकास का उत्तरदायित्व अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एगरंए्शआज छोक्षा।8 
(णगधां5आं०॥) का है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समन्वय अखिल भारतीय 
परिषदों द्वारा किया जाता है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के 
अन्तर्गत हैं। केवल दिल्‍ली, बनारस, अलीगढ़ तथा शान्ति-निकेतन विश्वविद्यालय 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। साथ ही राष्ट्रीय महत्त्व की कुछ अन्य संस्थाएँ भी केन्द्रीय 
प्रशासन के अन्तगंत हैं, जिनकी अनुमति संसद ने दे रखी है । केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों 
में सम्पूर्ण शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
परिषद्‌ सामान्य शिक्षा रिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है । उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक 
तथा सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में इस परिषद्‌ में चार स्थायी समितिरयाँ हैं। ये 
समितियाँ अपने सम्बन्धित क्षेत्रों मे उद्देश्यों का निर्धारण करती हैं, वर्तमान स्थिति 
का मूल्यांकन करती हैं तथा भावी विकास की योजना तैयार करती हैं। परिषद्‌ की 
एक अन्य समिति द्वारा इन चार समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय किया जाता 
है। केन्द्र में शिक्षा मन्त्री के अतिरिक्त उप-शिक्षा मन्त्री होता है और उनकी सहायता 
के लिए सचिव होते हैं जो शिक्षा नीतियों को कार्यान्वित करते हैं । 
इसी प्रकार राज्य-स्तर पर शिक्षा म॑न्त्री तथा उपमन्त्री होते हैं। सचिव उनकी 
नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायता करते हैं। माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा 
एक निर्देशक के अन्तगंत होती है | राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया 
जाता है। जिला-स्तर पर निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक होते हैं। प्राथमिक शिक्षा का 
प्रबन्ध स्थानीय सत्ताओं के अन्तर्गत है। प्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा जिला 
परिषदों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका व अन्य स्थानीय संस्थाओं के अन्तगंत 
होती है । बालिकाओं की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिकांश राज्यों 
में पृथक निरीक्षिकाएँ होती हैं। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध कुछ राज्यों में पूर्णतः 
तथा कुछ में अंशत: सरकार के अन्तर्गत है। वैयक्तिक प्रबन्ध के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों 
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में माध्यमिक शिक्षा को सफलतापूर्वक संगठित किया गया है । देश के सभी विश्व- 
विद्यालय स्वायत्त सत्ता प्राप्त संस्थाएँ हैं जिनमें सामान्यतः: सरकारी हस्तक्षेप को अनु- 
चित समझा जाता है । हाँ, इतना अवश्य है कि गत वर्षों में सरकारी तथा राजनीतिक 
हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों के आन्तरिक मामलों में अनुचित रूप से बढ़ता जा रहा है । 

बेयक्तिक प्रबन्ध के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार की ओर से 
अनुदान-सहायता प्रदान की जातो है । देश में ऐसी शिक्षा संस्थाएं भी हैं जो रेलवे, 
प्रतिरक्षा, श्रम, कृषि तथा वाणिज्य मन्त्रालयों के अन्तर्गत उनके कमचारियों के बच्चों 
की शिक्षा के लिए चल रही हैं अथवा कुछ कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिक तैयार करने 
के लिए खोली गयी हैं । 
आयोजन काल में शिक्षा का विकास 

आयोजन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुमुखी प्रगति की है । वस्तुत: 
सन्‌ 947 से ही सरकार का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर लगा हुआ है । 
सन्‌ 948 में डॉ० सवपलली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 
की निधुक्ति करके सरकार ने तुरन्त ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सुधार करने का 
कदम उठाया था । उसके उपरान्त सन्‌ 950-5] से ही प्रथम आयोजन काल में 
शिक्षा को सभी स्तरों पर महत्त्व प्रदान करते हुए 33 करोड़ रुपये व्यय किये । प्रथम 
आयोजन काल में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सुधार तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण 
पर विशेष बल दिया गया । इस अवधि में प्रसार कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गयी । 
सन्‌ 952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी। राज्य-स्तरों पर शिक्षा 
के सुधार के लिए विभिन्न समितियों द्वारा सुझाव प्राप्त करके कार्यान्वित करने का 
प्रयास किया गया । परिणामत: आयोजन के प्रथम पाँच वर्षों में 6-]] वर्ष की आयु 
के छात्रों की संख्या का प्रतिशत सम्पूर्ण जनस र्या का 42:6 से बढ़कर 5.29 हो गया. 
द्वितीय आयोजन के अन्त में यह 62:20 तथा तृतीय आयोजन के अन्त में 78-50 
हो गया । सन्‌ 968-69 की अवधि में 6-] वर्ष के आयु-वर्ग के छात्रों का 
प्रतिशत 8]'4 होने की आशा है। -4 वर्ष के छात्रों के लिए 35.3 तथा 
]4-]7 वर्ष के वर्ग के लिए 20: प्रतिशत होने की सम्भावना है। व्यय की हृष्टि 
से भी द्वितीय तथा तृतीय आयोजनों के अन्तगंत शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों पर 
क्रमशः 22! करोड़ रुपये तथा लगभग 550 करोड़ रुपये व्यय किये गये। चतुर्थ 
आयोजन में 260 करोड़ रुपये की व्यवस्था शिक्षा के लिए की गयी है। यह धन- 
राशि प्रथम तीनों आयोजनों पर व्यय होने वाली राशि के 20 प्रतिशत से अधिक 
है तथा तृतीय आयोजन की व्यय-राशि की दुगुनी से भी अधिक है । सार्वजनिक क्षेत्र 
में शिक्षा पर व्यय होने वाली राशि का चतुर्थ आयोजन की अवधि में 26:6% प्राथ- 
मिक शिक्षा पर, 202% माध्यमिक शिक्षा पर, 4:5% विश्वविद्यालय शिक्षा पर 
तथा 20:9%, तकनीकी शिक्षा पर व्यय किया जायगा । इसके अतिरिक्त सामाजिक 
शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण पर क्रमशः 5:2%, और 76% राशि व्यय को 
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जायगी । चतुर्थ आयोजन तो समय पर प्रारम्भ नहीं हो सका, किन्तु सन्‌ 966 से 
एक-एक वर्ष की योजना बनाकर शिक्षा के लिए बजट बनाये जा रहे हैं। आशा है 
सन्‌ 969 में चतुर्थ आयोजन विधिवत लागू किया जायगा। सन्‌ 967-68 में 
3'82 करोड़ रुपये व्यय हुए थे । सन्‌ 968-69 के लिए !2:46 करोड़ रुपये 
की व्यवस्था की गयी है, जो अत्यन्त अपर्याप्त है और शिक्षा-वृद्धि में सहायक नहीं है । 

सन्‌ 950-5] से आगे शिक्षा संस्थाओं, विद्यारथियों तथा शिक्षकों की संख्या 
और व्यय की प्रगति को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है : 


विद्यार्थी 
(लाख) 


। । 
प्रत्यक्ष व्यय | परोक्ष व्यय 


(करोड़ रु०)| (करोड़ रु०) 


रिनन-क 2 नमन कम नन+- 3० न "नमन पतनफनकजमल नमन नम ऊक+3-4-+ न 4 


शिक्षक 
(लाख ) 


संस्थाएँ कुल व्यय 
(लाख) (करोड़ रु०) 


]950-5]| 287 0 2 [.05 | 23:33 | 4:38 
955-56। 3:67 |339:24 | ]'07।| 44"8 ] 44.85 89-:66 
8960-6।।| 473 |479:.63 | 5:.08 | 257:7 86:94 | 
।963-64| 6:94 (602'29 | 9'29 | 363.77 | व]:50 | 47527 
965-66 | 80 (830:50 | 22:25 | 449'49 | 50:50 59999 
उपर्युक्त तालिका के अनुसार गत 35 वर्षों में शिक्षा संस्थाओं, विद्यार्थियों एवं 
शिक्षकों की संख्या में लगभग तीन गुनी से चार गुनी तक वृद्धि हुई है । शिक्षा-व्यय में 
भी नियोजन काल में लगभग पाँच गुनी वृद्धि हो गयी है । व्यय के साधनों की दृष्टि से 
अधिकांश व्यय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष व्यय स्थानीय सत्ताओं, फीस 
तथा अन्य साधनों से उपलब्ध होता है । विभिन्न साधनों से होने वाले व्यय की तुलनात्मक 
स्थिति तथा प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता हैं : 


शिक्षा-व्यय का प्रतिशत साधनों के आधार पर 


वर्ष 























5656 

साधन | 950:5। | 955-56 [960-6] | (अनुमान) 

(]) राजकोष 57-] 6]-8 | 68-0 7]2 
(2) स्थानीय सत्ताएँ 0-9 8*6 6'5 6-3 
(3) 20-4 20.0 | ॥7+7 5-3 
(4) अन्य साधन ]:6 9-6 8-4 2 
]00-0 ]00-0 ]00-0 00-0 


इस प्रकार राजकोष से होने वाला व्यय 57:% से बढ़कर गत 5 वर्षों में 
7:2% हो गया है। इसकी तुलना में शेष सभी साधनों से होने वाले व्यय में गिरावट 
दिखायी दे रही है । 

चतुर्थ आयोजन काल में शिक्षा को शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 
ढालने का प्रयास किया जायगा जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने जुलाई 964 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 7 : स्वतन्त्रता के उपराग्त शिक्षा | 285 


में की थी । भारतीय शिक्षा आयोग ने जून 966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए 
सभी स्तरों पर शिक्षा के सुधार के महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। इन सभी सुझावों की 
समीक्षा एक प्रथक अध्याय में आगे चलकर की गयी है । योजना आयोग का मत है 
कि भविष्य में शिक्षा को देश की आथिक आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना आवश्यक 
होगा । शिक्षा के मानदण्ड में सुधार, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, तकनीकी शिक्षा 
को प्राथमिकता, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रौढ़ साक्षरता तथा स्त्री-शिक्षा इत्यादि प्रश्नों 
पर चतुर्थ आयोजन में विशेष बल दिया जा रहा है । आयोजन काल में होने वाली इस 
प्रगति को निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकता है: 
आयोजन-काल में छात्र-संख्या में प्रगति 
(संख्या मिलियन में, नं० 5 को छोड़कर) 
8970-7। 
स्तर तथा आयु-समह [950-5]955 56।960 6965-66 जा 


प्राथमिक १-४. (6-] 








संख्या 9:.]5 | 25.7| 3499 | 5]:50 | 69:50 

प्रतिशत (42.6) | (529) | (62.2) | (78.5) | (922) 
मिडिल श-५शा। (-4) 

संख्या 3.]2 | 4:29 | 670| :.00| 9:00 

प्रतिशत (27) | (6:5) | (22:5) | (322) | (474) 
माध्यमिक ४-%। (4-7 ) 

संख्या ।22 | 4:88| 2.96| 524 | 900 


प्रतिशत (5.8) | (78) | (7) | (7:8) | (22:) 
विश्वविद्यालय (7-23) | 
(कला, विज्ञान, वाणिज्य) 
संख्या (0.30) | 052| 073।| १40| ॥:60 


प्रतिशत (077) | (44)।| (।5)| (।9) | (24) 

तकनीकी शिक्षा प्रवेश-क्षमता 
डिप्लोमा (संख्या) 5,900 (0,480 [25,800 | 49,900 68,000 
डिग्री (संख्या) 4,।20 | 5,890 | 3,820 | 24,700 30,000 


नोट-- प्रतिशत कोष्ठक में दिये गये हैं । 

छात्रों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही साथ शिक्षा-संस्थाओं, शिक्षकों की 
संख्या तथा व्यय में भी इस काल में पर्याप्त प्रगति हुई है । नीचे हम संक्षेप में सभी 
स्तरों पर इस प्रगति का उल्लेख करेंगे । इनकी सर्विस्तार समीक्षा आगे चलकर पृथक- 
पृथक अध्यायों में की गयी है । 

(]) पुर्ष-प्राथमिक शिक्षा--सन्‌ 950-5 में भारत में पूर्व-प्राथमिक ([78- 
ए77479) स्कलों की संख्या केवल 303 थी । किन्तु अब यह संख्या लगभग 3000 
हो गयी है । छात्रों की संख्या भी इस अवधि में लगभग 22 हजार से बढ़कर 2 लाख 
हो गयी है। भारतीय शिक्षा-प्रणाली में पूव-प्राथमिक शिक्षा अभी तक अपनी प्रारम्भिक 
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अवस्था में ही है। देश की विशालता तथा बच्चों की संख्या को देखते हुए यह सुविधा 
नगण्य है । देश के अधिकांश बच्चे पूवव॑-प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं । इस समय केवल 
कुछ धनी वर्ग के बालकों के अतिरिक्त शेष बालक इस शिक्षा को नहीं पा सकते | यह 
शिक्षा प्राय: व्यक्तिगत प्रयास के अन्तर्गत है। सरकार केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा 
शिक्षा-प्रणाली के अधिक उपयुक्त बनाने के प्रयासों तक ही अपने को सीमित रखना 
चाहती है। ईसाई मिशनरियों ने पूव॑-प्राथमिक शिक्षा पर एक प्रकार से एकाधिकार 
कर लिया प्रतीत होता है, जिन्हें अधिकांश में विदेशों से सहायता मिलती है । इसके 
अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होने की आशंका है। 

(2) प्राथमिक शिक्षा--एक विकासशील देश के लिए प्राथमिक शिक्षा अत्यन्त 
महत्त्व रखती है । नियोजन के प्रथम 5 व्ों में प्राथमिक छात्रों की संख्या 92 
लाख से बढ़कर 55 लाख हो गयी है। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सभी वर्गों में 
तीव्रता के साथ हो रहा है। तथापि अभी तक हम संविधान के अन्तगेंत निर्धारित 
किये गये निःशुल्क तथा अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य से नीचे हैं। इस लक्ष्य 
की पूति 98] से पूर्व होने की सम्भावना नहीं दिखायी देनी । दुर्भाग्य से प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है । इससे साधनों 
का अत्यन्त दुरुपयोग होता है । ऐसा अनुमान है कि 60% बच्चे बीच में ही बंठे रहते 
हैं। चतुर्थ आयोजन में शिक्षा पर व्यय होने वाली सम्पूर्ण [20 करोड़ रुपये की व्यय- 
राशि में से 322 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य था । प्राथमिक 
स्तर पर बेसिक शिक्षा को देश भर में लागू कर दिया गया है । 

(3) माध्यमिक शिक्षा--इधर प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि होने 
तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष सुअवसर प्रदान किये जाने के कारण नियोजन 
काल में माध्यमिक शिक्षा के आकार में भी भारी वृद्धि हुई है। छात्रों की संख्या गत 
तीन आयोजनों में 50 लाख से बढ़कर लगभग 60 लाख हो गयी है जो सन्‌ 
]970-7] तक 280 लाख हो जायगी । 


दुर्भाग्य से आकार बढ़ने के साथ ही साथ शिक्षा का मानदण्ड गिरता जा रहा 
है । मुदालियर आयोग तथा नरेन्द्रदेव समिति ने माध्यमिक शिक्षा को बहुमुखी तथा 
अधिक जीवनोपयोगी बनाने, शिक्षण-प्रणाली के सुधार, परीक्षा-प्रणाली में सुधार, 
शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा दशा में सुधार तथा माध्यमिक शिक्षा को अपने आप में 
एक पूर्ण इकाई बनाने पर बल दिया गया था । किन्तु अभी तक इन सिफारिशों को 
कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, फलतः स्थिति गिरावट की ओर है । अब यह 
अनुभव किया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार से विकसित किया जाय 
कि कुछ मेधावी छात्रों को तो वह विश्वविद्यालयों के लिए तथा शेष को जीवन के 
विभिन्न उद्यमों एवं व्यवसायों के लिए तैयार करें | इसके लिए एक बहुमुखी पाठ्य- 
क्रम की आवश्यकता होगी । उच्चतर माध्यमिक प्रणाली तथा बहु-उद्देशीय स्कूल 
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प्रणाली को कुछ राज्यों में विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। चतुर्थ आयोजन 
में माध्यमिक शिक्षा पर 243 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है । 

(4) विश्वविद्यालय शिक्षा--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा 
में तीव्र वृद्धि हुई है । छात्रों की संख्या सन्‌ 950 से 965 की अवधि में 3 लाख 
से बढ़कर ]] लाख हो गयी है । सन्‌ 970 तक यह संख्या 6 लाख हो जायगी । 
विश्वविद्यालयों की संख्या सन्‌ 947 में 9 से बढ़कर इस समय 75 तक हो गयी 
है । इसी प्रकार उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है । 
विश्वविद्यालय स्तर पर, विशेषत: कला विभागों में, छात्रों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाने 
की बात का प्राय: सभी क्षेत्रों में सुसाव दिया जा रहा है और यह अनुभव किया जा 
रहा है कि आवश्यक रूप से अयोग्य छात्रों को उच्च शिक्षा देना देश के अलम्य साधनों 
का दुरुपयोग करना है। अत: उच्च शिक्षा केवल मेधावी छात्रों के लिए रखी जाय । 
शेष छात्र माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही किसी उद्यम में चले जायें । उच्च शिक्षा 
के क्षेत्र में विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना 
आवश्यक है। पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर तथा अनुसन्धान स्तर पर सुविधाएँ बढ़ाने की माँग 
सवंत्र की जा रही है जो उचित ही है । ग्रामीण क्षेत्रों में 'रूरल इन्स्टीट्यूट' उच्च 
शिक्षा प्रदान करने के विशेष संस्थानों के रूप में विकसित किये गये हैं। इनका शिक्षण 
देश में ग्रामीण विकास-कार्यों से सम्बद्ध किया गया है। इनमें से कुछ संस्थाओं को विश्व- 
विद्यालय का स्तर प्रदान कर दिया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा पर 75 करोड़ 
रुपये चतुर्थ आयोजन में व्यय किये जायेंगे । 

(5) अन्य--उपर्युक्त विशिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त आयोजन काल में शिक्षकों 
के प्रशिक्षण, स्त्री-शिक्षा, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, शारी- 
रिक शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकों की रचना, भाषाओं के विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रम का 
प्रसार, छात्रवृत्तियाँ, अनुसन्धान, शिक्षकों के वेतन में सुधार, शिक्षा-प्रशासन तथा पिछड़े 
वर्गों के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान करने इत्यादि पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया 
गया है | चतुर्थ आयोजन में इन सभी प्रयासों को जारी रखा जायगा । 
उपसंहार 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा प्रगति के पथ पर है । देश की 
जनसंख्या को शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर देने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न कर 
रही है । किन्तु इन प्रयत्नों की अपेक्षाकृत भी समस्या इतनी विशाल और दुरूह है कि 
इसका हल सरलता से नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में जो कुछ भी प्रयत्न इस 
दिशा में किये जा रहे हैं वे कदापि पर्याप्त नहीं कहे जा सकते । आज हम भारत में 
प्राय: सभी शिक्षाशास्त्रियों तथा बड़े राजनीतिक नेताओं को यह कहते हुए पाते हैं कि 
देश की शिक्षा-प्रणाली दूषित तथा देश और काल के अनुपयुक्त है। निस्सन्देह यह मत 
आंशिक रूप से सत्य भी माना जा सकता है। किन्तु आज तो भारत स्वतन्त्र है और 
हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को अपने मनोनुकूल ढालने के सभी अधिकार और सुअवसर प्राप्त 
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हैं तो फिर क्‍यों नहीं हमारे शिक्षाशास्त्री अथवा सरकार इस “दोषपूर्ण' शिक्षा-प्रणाली 
का सुधार करते ? वास्तव में हम यह बात स्पष्ट रूप से और निर्भय होकर स्वीकार 
कर सकते हैं कि अभी तक स्वयं हमारे शिक्षाशास्त्रियों के सम्मुख भी कोई ऐसा स्पष्ट 
चित्र देश की भावी शिक्षा-प्रणाली के लिए नहीं है जिसे वे देश के समक्ष रख सकें। 
अंग्रेजी काल से चली आने वाली शिक्षा-प्रणाली अथवा परम्पराओं का निर्वाह किया 
जा रहा है और अधिकांश में उसी पद्धति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए 
निश्चय ही शिक्षा के सम्पूर्ण चित्र को पुनः खींचकर उसमें नये रंग भरने होंगे । यह 
बिना किसी पूर्व नियोजन के सम्भव नहीं है । इसके लिए पाख्यक्रम में आमूल परिवर्तन 
करके उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना; प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को 
पर्याप्त महत्त्व देकर शिक्षण-विधि को वैज्ञानिक बनाना; विश्वविद्यालय शिक्षा में लोको- 
पयोगी विषयों का समावेश करके उसे जीवन व देश के अधिक उपयुक्त बना देना; 
टेकनीकल एवं व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल देना; स्त्री-शिक्षा की विशेष सुविधाएँ 
उपलब्ध करना; सामाजिक शिक्षा के लिए विशेष शिक्षालयों की स्थापना तथा अन्त में 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य सभी स्तरों पर शिक्षक और शिक्षण की दशाओं में सुधार एवं 
शिक्षक को पर्याप्त साहित्यिक स्वतन्त्रता (30४0श7॥0 27/07079) तथा अनुसन्धान 
और अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करना इत्यादि कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जो भारत में 
शिक्षा के मौलिक दोषों को दूर करके उसे अन्य देशों के समकक्ष ला सकते हैं । 

यह आवश्यक है कि भारतीय शिक्षा के कुछ विशिष्ट पक्षों, जैसे बेसिक एवं 
प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा, टेकनीकल तथा सामाजिक शिक्षा, 
शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ एवं आधुनिक भारत में किये गये कुछ प्रमुख शिक्षा-परीक्षणों का 
संक्षेप में विवरण दिया जाय । अत: आगामी अध्यायों में इन्हीं का विवेचन किया जायगा । 
> सारांश 
दम की स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षा का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। 
बेसिक घ प्रथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, टेकनोकल 
व व्यावसायिक शिक्षा, अशकतों को शिक्षा, प्रान्तीय भाषाओं का विकास, छात्रवत्तियों 
की व्यवस्था, वेज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन इत्यावि ऐसे 
प्रमुख कार्यक्रम हैं जो स्वतन्त्रता के उपरान्त विशेष रूप से विकसित किये जा रहे हैं । 
पंचवर्षोष योजनाओं में शिक्षा के विकास के लिए विशाल धन-राशि ध्यय की जा रही 
है। इधर शिक्षा-क्षेत्र में चली आने वाली साहित्यिक विषयों की प्रमुखता को हटाकर 
अब उसे अधिकाधिक टेकनीकल स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा के मानदण्ड 
को ऊँचा करना, शिक्षकों को योग्यता तथा आर्थिक स्थिति में सुधार, छात्रों में व्याप्त 
देशव्यापी असन्तोष को तुष्टि, अच्छी पाठय-पुस्तकों की उपलब्धि, पर्याप्त पुस्तकालय 
प्रयोगशालाएँ तथा छात्र-कल्याणकारी कार्यक्रम <श्पादि देश की शिक्षा-प्रणाली की 
महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनका समाधान आवश्यक है।" 


े 


।8 
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प्राथमिक शिक्षा 

प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा-प्रणली की आधारशिला है। भारत 
में गत दो शताब्दियों से इस आधार का शिलान्यास आधुनिक ढंग से किया जा रहा है । 
इसके विकास का युग तो वास्तव में एक शताब्दी ही माना जा सकता है। जब से 
वुड ने सन्‌ 854 में अपने शिक्षा-पत्र की घोषणा की, उसी समय से विभिन्न स्थितियों 
में होकर प्राथमिक शिक्षा गुजरी है और आज अपने वतंमान रूप को प्राप्त हो सकी है, 
जैसा कि पिछले अध्याओं में वर्णण किया गया है। सन्‌ 937 में महात्मा गांधी के 
सुझाव के आधार पर भारत ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन परीक्षण किया 
जिसे 'बेसिक शिक्षा' कहते हैं। इसका विस्तुत वर्णन आगे इसी अध्याय में किया जायगा । 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त को एक देशव्यापी मान्यता प्रदान को जा चुकी 
है कि अब भविष्य में सामान्य प्राथमिक पाठशालाओं के स्थान पर बेसिक पाठशालाओं 
की ही स्थापना की जाय तथा पृव॑-स्थित सामान्य स्कूलों को क्रमशः: बेसिक पाठशालाओं 
में परिवर्तित किया जाय । इस नीति की अपेक्षाकृत भी देश के अधिकांश प्राथमिक स्कूल 
अभी परम्परागत पुराने प्रकार के ही हैं । 

प्राथमिक शिक्षा का प्रसार मूलतः राज्य सरकारों का ही उत्तरदायित्व है, तथापि 
केन्द्रीय व राज्य सरकारों की सलाह के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्‌ 
की स्थापना की जा चुकी है जो प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा अनिवाये नि:शुल्क प्राथ- 
मिक शिक्षा के सम्बन्ध में उन्हें सलाह देती है । ऐसी आशा की जा रही है कि चतुर्थ 
योजना के अन्त तक देश में 6-! वर्ष के आयु समूह के 92'2 प्रतिशत बालकों के 
लिए निःशुल्क अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी । इसके लिए पर्याप्त मात्रा 
में शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जिनके प्रशिक्षण का सूत्रपात किया जा चुका है । साव॑- 
भौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 98] तक पूर्ण होने की आशा है । सन्‌ 967-68 
में भारत में 4 लाख प्राथमिक पाठशालाएं थीं, जिनमें 5 करोड़ बालक शिक्षा पाते थे। 
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इनके अतिरिक्त जूनियर तथा सीनियर बेसिक शिक्षा संस्थाएँ पृथक थीं, जिनकी संख्या 
क्रमश: 90 हजार तथा 20 हजार के लगभग थी । 
बेसिक शिक्षा का विकास 

आधुनिक भारत में शिक्षा-क्षेत्र में होने वाली सभी हलचलों में बेसिक शिक्षा 
का प्रादुर्भाव एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। सन्‌ 937 में प्रान्तों में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के उपरान्त यह बात और भी अधिक तीक्रता से अनुभव की जाने 
लगी कि बालक की शिक्षा को, विशेषत: प्राथमिक तथा पृर्व-माध्यमिक क्षेत्रों में, अधिक 
साथंक व उपयोगी बनाया जाय । महात्मा गांधी 'हरिजन' के द्वारा इस सम्बन्ध में 
क्रमशः अपने विचार प्रकट कर रहे थे ।! अत: 22 व 23 अक्टूबर, 937 को वर्धा 
शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने अपने विचारों को एक शिक्षा-योजना के रूप में प्रस्तुत 
किया । यह वह समय था जब अधिकांश भारतीय नेता तत्कालीन शिक्षा-पद्धति से 
असन्तुष्ट थे और उसे किसी न किसी प्रकार एक राष्ट्रीय रूप देकर अधिक उपयोगी 
एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए व्याकुल थे । 

2 अक्टूबर, 937 को गांधीजी ने 'हरिजन' में एक लेख लिखा, जिसमें वर्धा 
में उसी वर्ष 22 व 23 अक्टूबर को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन बुलाने 
का उल्लेख किया और अपने चार प्रमुख प्रश्न शिक्षा के सम्बन्ध में रखे, जो संक्षेप में 
इस प्रकार हैं : 

() वर्तमान शिक्षा-पद्धति में अंग्रेजी की प्रमुखता है, अत: जनसमरूह तक ज्ञान 
नहीं पहुँच सकता; 

(2) प्राथमिक शिक्षा की अवधि सात वर्ष कर दी जाय; 

(3) बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शिक्षा यथासम्भव किसी लाभ- 
दायक क्राफ्ट के माध्यम से दी जाय; और 

(4) उच्च शिक्षा वैयक्तिक प्रयासों पर छोड़ दी जाय । विश्वविद्यालय उच्च 
शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करेंगे । 

तदनुसार महात्मा गांधी के सभापतित्व में मारवाड़ी शिक्षा मण्डल' की रजत- 
जयन्ती के अवसर पर नवभारत विद्यालय में वर्धा सम्मेलन का आयोजन हुआ । 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल इस सम्मेलन के संयोजक थे। देश के भिन्न-भिन्न भागों से शिक्षा- 
शास्त्रियों तथा प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन में सभापति 
पद से भाषण देते हुए महात्माजी ने अपनी योजना प्रस्तुत की । उन्होंने कहा-- 
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“जो विचार मैं आपके समक्ष रखता चाहता हैँ उनके कहने का ढंग नया है, 
यद्यपि उन विचारों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव पुराना है। जो प्रस्ताव मैं आपके सम्मुख 
रख रहा हूँ वे प्राथमिक और कॉलेज शिक्षा दोनों से ही सम्बन्धित हैं, किन्तु प्राथमिक 
शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा । माध्यमिक शिक्षा को मैंने प्राथमिक शिक्षा में 
ही सम्मिलित कर दिया है, क्‍योंकि प्राथमिक शिक्षा ही एकमात्र वह तथाकथित शिक्षा है 
जो ग्रामीणों के एक अल्पांश को उपलब्ध है जिसे मैंने 95 से अपने भ्रमणों में देखा है । 

“मेरा विश्वास है कि यदि हम गाँवों की दशा में सुधार चाहते हैं तो हमें 
प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा को मिला देना चाहिए। अतः जो शिक्षा 
योजना हम रखने जा रहे हैं वह प्रधानतः ग्रामीण होनी चाहिए।''"''यदि इस समय हम 
प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या को हल कर लेते हैं तो कॉलेज की उच्च शिक्षा-समस्या 
आसानी से हल की जा सकती है । 

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा-पद्धति न केवल अपव्ययपूर्ण 
ही है, वरन्‌ हानिप्रद भी है। अधिकतर बालक न तो अपने माँ-बाप के काम के रहते 
हैं और न उस पेशे के जो उनका जन्मजात पेशा है। वे शहरों की गन्दी आदतों को 
सीख लेते हैं और जो अद्धेज्ञान प्राप्त करते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त चाहे जो कुछ 
कह लीजिए, किन्तु शिक्षा नहीं। तो फिर माध्यमिक शिक्षा का रूप क्‍या होना चाहिए ! 
मेरी राय में इसकी एक मात्र ओषधि है व्यवसायों अथवा हस्तकलाओं द्वारा शिक्षा 
देना । मुझे टॉल्स्टाय फाम में अपने पुत्रों तथा अन्य बच्चों को लकड़ी तथा चमड़े के 
काम के द्वारा पढ़ाने का अनुभव है ।'*' 

“मेरी योजना के उद्देश्य तथाकथित उदार शिक्षा के साथ-साथ केवल कुछ 
हस्तकलाएँ ही सिखाना नहीं है । मैं चाहता हूँ कि सम्पूर्ण शिक्षा किसी हस्तकला अथवा 
उद्योग के माध्यम से दी जाय । यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग में विद्याथियों को 
केवल हस्तकाय ही सिखाये जाते थे, किन्तु उन दिनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य 
शिक्षा सम्बन्धी नहीं था | हस्तकार्य केवल उद्यम के लिए ही सिखाये जाते थे और 
बुद्धि के विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता था |" 

“प्रायोगिक शिक्षा द्वारा किसी उद्यम की कला तथा विज्ञान को सिखाने और 
उसी के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा देने से ही सुधार होगा । उदाहरणतः तकली से कताई 
सिखाने में कपास की किसमें, उसके लिए उपयुक्त भारतीय प्रान्तों में भूमि, इस उद्योग 
के ह्वास का इतिहास, इसके राजनीतिक कारण जिसमें भारत में अंग्रेजी शासन भी 
सम्मिलित होगा तथा गणित इत्यादि पढ़ाये जाने चाहिए। यही परीक्षण मैं अपने पोज्र 
पर कर रहा हूँ जो यह अनुभव नहीं कर पाता कि उसे पढ़ाया जा रहा है अथवा नहीं। 
मैं तकली का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी शक्ति तथा इसके “रोमांस' 
का अनुभव कर रहा हूँ । कपड़ा बनाने में इसका उपयोग भी भारत में किया जा सकता 
है । साथ ही तकली बड़ी सस्ती है । देश की दयनीय आध्िक स्थिति को देखते हुए 
तकली ही एकमात्र हमारी समस्या का व्यावहारिक हल है । 
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“मैंने मन्त्रियों के सम्मुख इस योजना को रख दिया है। इसे स्वीकार या 
अस्वीकार करना उनका काम है । किन्तु मेरी सलाह है कि प्राथमिक शिक्षा का केन्द्र 
तकली हो ।'“'तकली के द्वारा उत्पादन सम्भव होगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा बने 
हुए कपड़ों की माँग भी बहुत होगी । मैंने एक सात वर्ष के 'कोर्स' का अनुमान लगाया 
है, जिसका उद्देश्य कातना, बुनना, रंगना तथा डिजाइन बनाने का व्यावहारिक ज्ञान 
सिखाना होगा । 

“शिक्षक का खर्च निकालने का भी मुझे ध्यान है। इसका साधन बच्चों की 
बनायी हुई वस्तुओं को बेचकर ही निकाला जा सकता है । अन्यथा करोड़ों बच्चों को 
शिक्षा का कोई अन्य साधन नहीं है । ''इस प्राथमिक शिक्षा में सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा, 
भोजन इत्यादि के साधारण नियमों के ज्ञान के साथ-साथ स्वावलम्बन तथा माँ-बाप 
की सहायता करने का सिद्धान्त भी निहित है। वर्तमान पीढ़ी के बच्चे स्वच्छुन्दता तथा 
आत्मनिर्भरता से परिचित नहीं हैं और शारीरिक रूप से भी दुबंल हैं । अतः मैं संगीत, 
ड्रिल के साथ-साथ अनिवायं शिक्षा देने के पक्ष में हूँ । 

“मेरी योजना के आलोचकों का कथन है कि मैं साहित्यिक शिक्षा का विरोधी 
हूँ । यह बात नहीं है । मैं तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ । यह भी 
कहा जाता है कि जब हमें करोड़ों रुपये शिक्षा पर व्यय करने चाहिए, तब हम उल्टे 
बच्चों का शोषण करते जा रहे हैं। यह भी भय किया जा रहा है कि इस योजना में 
बहुत अपव्यय होगा । किन्तु अनुभव इन सब भयों को व्यर्थ सिद्ध कर देता है। जहाँ 
तक शोषण और बच्चों पर भार डालने का प्रश्न है, मैं पूछता हूँ कि क्या सवेनाश से 
बचाना उन पर भार डालना है ? तकली एक अच्छा खिलौना है, उत्पादक होने से 
क्या यह खिलौना नहीं रहता ? आज भी कुछ सीमा तक बच्चे अपने माँ-बाप की 
सहायता करते ही हैं ।'**“इस प्रकार जब बच्चे को सृत कातना अथवा माँ-बाप की 
खेती में सहायता करना सिखाया जायगा तो उसमें यह भावना भी आ जायगी कि 
वह अपने माँ-बाप का ही नहीं अपितु गाँव तथा देश का भी है और उसे उनका भी 
ऋण चुकाना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है । मैं मन्त्रियों से कहँगा कि बच्चों को शिक्षा 
में सहायता देना तो उन्हें अपंगु बना देना है। यदि बच्चे अपनी शिक्षा का व्यय स्वयं 
कमाते हैं तो वे स्वावलम्बी तथा वीर बनेंगे । हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई 
सभी के लिए यही शिक्षा है । लोग पृछते हैं कि मैं घामिक शिक्षा पर बल क्‍यों नहीं 
देता ? क्योंकि मैं उन्हें स्वावलम्बन का व्यावहारिक धर्म सिखा रहा हूँ।' 

इसके उपरान्त गांधीजी ने शिक्षकों की भर्ती के विषय में बोलते हुए कहा कि 
शिक्षकों को स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ देश को अपित करनी चाहिए। गांधीजी ने यह 
भी कहा कि “इस शिक्षा की सफलता की कसौटी इसे स्वावलम्बी बनाना ही है। 
सात वर्ष के अन्त में बच्चों को अपनी शिक्षा पर व्यय पूरा कर देना चाहिए और 
कमाऊ बन जाना चाहिए ।” 

अन्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुए महात्माजी ने कहा कि “यदि हम 
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साम्प्रदायिक विद्वेष तथा अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को मिटाना चाहते हैं, तो हमें नींव सुदृढ़ 
तथा शुद्ध रखनी चाहिए और उसके लिए नयी पीढ़ी को मेरी योजना के अनुसार शिक्षा 
मिलनी चाहिए। इस योजना का स्रोत अहिसा है ।'“हमें अपने बच्चों को अपनी 
संस्कृति, सम्यता तथा राष्ट्रीय प्रतिभा का वास्तविक प्रतिनिधि बनाना है। जब तक 
हम उन्हें स्वावलम्बन पर आधारित प्राथमिक शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ऐसा करना 
असम्भव है । यूरोप हमारा आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी योजनाएँ हिसा पर 
आधारित हैं ।*' यदि भारत ने हिसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है तो यह शिक्षा- 
पद्धति ही उसके प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकती है। हमसे कहा जाता है कि 
इंगलेण्ड और अमरीका में शिक्षा पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं; किन्तु हम यह 
भूल जाते हैं कि यह सब धनराशि शोषण द्वारा प्राप्त की जाती है। वहाँ शोषण-कला 
ने विज्ञान का रूप धारण कर लिया है । हम न तो शोषण की बात सोच सकते हैं और 
न सोचेंगे ही । अतः अहिसा पर आश्रित शिक्षा के अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई अन्य 
विकल्प नहीं । 

महात्माजी के भाषण के उपरान्त डॉ० जाकिर हुसैन तथा प्रो० के० टी० शाह 
इत्यादि विद्वानों ने इस योजना की समालोचना की । भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आये हुए 
शिक्षा मन्त्रियों ने योजना की सराहना करते हुए इसकी कुछ त्रुटियों पर प्रकाश डाला 
तथा कुछ कठिनाइयों को भी सम्मुख रखा । गांधीजी ने सभी आलोचकों को सन्तोष- 
जनक उत्तर दिये और इसके प्रयोग करने के सुझाव रखे । आचायें विनोबा भावे, काका 
कालेलकर, महादेव देसाई, बी० जी० खेर तथा पं० रविशंकर शुक्ल इत्यादि नेताओं 
ने भी योजना का समर्थन किया । अन्त में वे चार प्रस्ताव रखे गये, जिनका सार प्रारम्भ 
में दिया जा चुका है । ये प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में पास हुए : 


प्रस्ताव 
() सम्मेलन की राय से समस्त देश में सात वर्ष तक सभी बालक और 


बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवायं प्राथमिक शिक्षा दी जाय । 

(2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । 

(3) सम्मेलन महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करता है कि इस काल 
में शिक्षा किसी उत्पादक हस्तकाये को ही केन्द्र मानकर दी जाय और इसके अतिरिक्त 

अन्य गुणों का विकास करने के लिए अथवा कोई प्रशिक्षण देने के लिए यथासम्भव 

कोई ऐसा हस्तकाय घुना जाय जिसका बालक के वातावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । 

(4) सम्मेलन को आशा है कि शिक्षा के इस संगठन के अनुसार धीरे-धीरे 
अध्यापकों का वेतन निकलने लगेगा ।£ 
जाकिर हुसेन समिति 

उपर्यक्त प्रस्तावों के पास होने के उपरान्त गांधीजी की योजना को व्यावहारिक 
रूप देने तथा एक विस्तृत पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से एक समिति बनायी गयी जिसके 


४ हरिजन, 30 अक्टूबर, 4937। 
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सभापति 'जामिया मिलिया, दिल्‍ली के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ० जाकिर हुसन नियुक्त 
हुए । उनके अतिरिक्त इसके अन्य नौ सदस्य और थे, जिनमें प्रमुख श्री आर्यंतायकम 
(संयोजक), आचायें विनोबा भावे, काका कालेलकर, जे० सी० कुमारप्पा, मशरूवाला 
तथा प्रो० के० टी० शाह थे। इनको कुछ अन्य सदस्य चुनने (0 ००-०9॥) का अधिकार 
भी दे दिया गया । 2 सितम्बर, 937 तथा अप्रैल 938 को समिति ने अपने दो प्रति- 
वेदन प्रस्तुत किये । एंक में योजना के मूलभूत सिद्धान्तों, प्रचलित शिक्षा-प्रणाली, महात्मा 
गांधी का नेतृत्व, स्कूलों में हस्तकायं, योजना में नागरिकता के गुणों का निहित होना 
तथा योजना के स्वावलम्बन का आधार आदि उपशीषंकों से लेकर योजना के उद्देश्य, 
बेसिक शिक्षा के सात वर्ष के पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, 
निरीक्षण और परीक्षा-नियम इत्यादि तथा शिक्षा के प्रशासन व संगठन की रूपरेखा 
तक का वर्णन है । अन्त में प्रमुख हस्तकार्य 'कताई व बुनाई का विस्तृत पाठ्यक्रम 
दिया गया है । दूसरे प्रतिवेदन में समिति ने अन्य बुनियादी हस्तकार्यों, जेसे क्रृषि, धातु- 
कार्य व लकड़ी का कार्य इत्यादि को भी सम्मिलित करके उनकी विधि तथा पाठ्यक्रम 
का पूर्ण विवरण दिया है तथा इन बुनियादी हस्तकारयों का अन्य विषयों से सम्बन्ध 
स्थापित करने (००7९8॥0॥) की विधि की भी व्यवस्था की है । जाकिर हुसैन समिति 
की रिपोर्ट फरवरी, 938 में हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वाद-विवाद के लिए रखी 
गयी । कांग्रेस ने इसे अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया । इसी बीच में रिपोर्ट के 
प्रकाशित होने पर इसका देश में प्रचार हुआ और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आलोचनाएँ आने 
लगीं । गांधीजी ने 'हरिजन' के द्वारा समय-समय पर सभी आलोचनाओं का उत्तर 
दिया तथा शंकाओं का समाधान किया । इस प्रकार पूर्ण रूप से मजने के उपरान्त बेसिक 
शिक्षा-योजना यू ० पी०, मध्य प्रान्त, बिहार, उड़ीसा तथा बम्बई प्रान्त में लागू कर 
दी गयी । किन्तु, जैसा कहा जा चुका है, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के सन्‌ 939 में त्याग- 
पत्र दे देने पर यह योजना भी अधूरी ही रह गयी । बाद में सरकारी अफसरों ने इसे 
हानिकारक व अव्यावहारिक बताकर हटा दिया । बिहार में अवश्य चम्पारन जिले में 
लगभग 27 केन्द्रों में यह जारी रही । 
वर्धा योजना की विशेषताएँ 

वर्धा योजना के फलस्वरूप देश में एक नवीन शिक्षा-पद्धति 'बेसिक शिक्षा' का 
प्रारम्भ हुआ । योजना के तत्त्व अथवा विशेषताओं को समझने से पूर्व यह आवश्यक है 
कि वेसिक' शब्द का इस शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण महत्त्व समझ लिया जाय । प्रथमत:, 
इस शिशा को 'बेसिक' इसलिए कहा गया है कि यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति तथा 
सम्यता का आधार होगी । प्रत्येक वगे का बालक इसे बिता भेदभाव के अपना सकेगा 
और उसके लिए यह अनिवायं होगी । दूसरे, यह बेसिक' इसलिए होगी कि इसका 
माध्यम कोई बेसिक क्राफ्ट' होगा, अर्थात्‌ कोई ऐसी हस्तकला जो भारतीय जीवन का 
आधार हो । इसके अतिरिक्त बालक की मूलभूत क्रियात्मक भावनाओं के लिए व्यवस्था 
भी इस शिक्षा का आधार है। इन सृजनात्मक भावनाओं की तुष्टि हस्तकला के द्वारा 
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हो सकेगी जिसके आधार पर बालक रुचिपृ्वक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा । अतः एक 

प्रकार से बेसिक शिक्षा जीवन की आधारीय आवश्यकताओं---सामाजिक, व्यक्तिगत, 

आथ्िक तथा मानसिक, सभी---की पूर्ति करेगी। वस्तुत: यह जीवन का वह हृढ़ धरातल 

प्रदान करेगी जिस पर हमारे बालकों, समाज तथा राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर होगा । 
अब यहाँ संक्षेप में बेसिक शिक्षा के प्रमुख तत्त्वों को देना आवश्यक है । 

() शिक्षा का माध्यम बेसिक क्रापह--बेसिक शिक्षा की विशेषता यह है कि 
यह किसी लाभदायक बुनियादी हस्तकाय के माध्यम से दी जाती है । बतंमान युग में 
आज सभी शिक्षाशास्त्री इस सिद्धान्त को मानने लगे हैं कि बालकों को किसी उचित 
उत्पादन-कार्य द्वारा शिक्षा दी जाय । इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध 
स्थापित हो जायगा । जहां इस क्राफ्ट के द्वारा उद्यम की समस्या हल होगी वहाँ बालक 
के व्यक्तित्व का भी विकास होगा और उसकी रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करने की 
आन्तरिक भावनाओं को भी पोषण मिलेगा । जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट में कहा 
गया है कि इस प्रकार शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट रहने से बालक को मनोवैज्ञानिक लाभ 
होगा, क्योंकि उसे एक ऐसी कोरी साहित्यिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा की दासता से मुक्ति 
मिलेगी जिसके प्रति उसकी आत्मा सदा विद्रोह किया करती है । इसके द्वारा शरीर और 
मस्तिष्क दोनों को शिक्षा प्राप्त होगी । इसका उद्देश्य केवल साक्षरता प्राप्त करना ही 
नहीं होगा, अपितु इसके द्वारा बालक कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने हाथ 
तथा बुद्धि का प्रयोग करना सीखेगा जिसका अभिप्राय होगा उसके “व्यक्तित्व की शिक्षा । 

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में इस शिक्षा से समाज के 
ऊँच-नीच के भेदभाव मिट जायेंगे और मानसिक श्रमिक तथा शारीरिक श्रमिक के 
बीच की खाई पट जायेगी । इससे बालक श्रम का महत्त्व भी समझेंगे ।* 

आशिक दृष्टिकोण से यदि बुद्धिमत्तापुर्वक शिक्षा प्राप्त की जाय तो यह बालक 
को स्वावलम्बी बना देगी और शिक्षा स्वतः पूर्ण हो जायगी । इस प्रकार “ज्ञान का 
जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और इसके विभिन्न क्षेत्र एक-दूसरे से सम्बन्धित 
हो जायेंगे ।” 

अतः बेसिक शिक्षा का केन्द्र क्राप्ट होता है । किन्तु जैसा कि प्रतिवेदन में कहा 
गया है, “इस नयी शिक्षा-पद्धति का प्रधान उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे कारीगर उत्पन्न 
कर दिये जायें जो यन्त्रवत्‌ कोई कार्य करते रहें, अपितु इसका उद्देश्य तो क्राफ्ट में 
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निहित साधनों का शिक्षा के लिए उपयोग करना है ।” इसके लिए तो दो शर्तें होनी 
चाहिए : “प्रथम, जो क्राफ्ट या उत्पादक काये चुना जाय वह शिक्षा विज्ञान की सम्भा- 
बनाओं से सम्पन्न हो, और द्वितीय, जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रियाओं तथा रुचियों से सम्बन्ध 
स्थापित करने का इस क्राफ्ट के अन्दर प्राकृतिक गुण हो तथा उसमें स्कूल पाठ्यक्रम 
के सम्पूर्ण अंगों का समावेश हो सके ।” 

इस प्रकार फ्राफ्ट केवल एक स्वतन्त्र विषय की भाँति ही नहीं पढ़ाया जायगा । 
यह तो अन्य विषयों का भी केन्द्र होगा और उनसे सम्बन्धित कर दिया जायगा, जैसा 
गांधीजी ने स्वयं कहा है कि “प्रत्येक हस्तकायं आजकल की भाँति यन्त्रवत नहीं, वरन्‌ 
वैज्ञानिक विधि से सिखाया जायगा, जिससे बालक प्रत्येक पद्धति के कार्य-कारण सम्बन्ध 
को भली-भाँति समझ जाय ।” यदि कताई-बुनाई जैसे हस्तकार्यों को भी अन्य विपयों 
की भाँति पढ़ाया जायगा तो सम्पूर्ण योजना की आत्मा का ही हनन हो जायगा। किन्तु 
किसी भी एक क्राफ्ट को सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता प्रत्येक 
क्राफ्ट की सीमाएँ होती हैं। अत: क्राफ्ट के अतिरिक्त सामाजिक वातावरण तथा 
प्राकृतिक वातावरण को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार जो विषय क्राफ्ट 
से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है, वह बालक की प्राकृतिक अथवा सामाजिक 
परिस्थितियों से सम्बन्धित कर दिया जायगा जिनमें बालक उतनी ही रुचि रखता हो 
जितनी कि क्राफ्ट में ।* 

(2) नागरिकता के गुणों का विकास---आज का बालक कल का भावी नागरिक 
है । अतः शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता के ग्रुणों का विकास भी होना चाहिए | नयी 
पीढ़ी को समाज तथा देश के प्रति अपने कतंव्यों को समझना चाहिए। आजकल के 
युग में एक नागरिक समाज की एक लाभदायक व उत्पादक इकाई होनी चाहिए। 
गांधीजी ने यह अनुभव कर लिया था कि देश की प्रचलित शिक्षा-पद्धति ऐसे शोषकों 
का निर्माण करती जा रही है जो दूसरों के ऊपर ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । 
अतः आवश्यक है कि एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का विकास किया जाय जिसमें बालक 
शारीरिक श्रम के गौरव को समझें और अपने ऊपर निर्भर रह सकें। बेसिक शिक्षा 
इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसमें प्रत्येक बालक अनिवाये रूप से कुछ हस्तकायें 
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करता है । कक्षा में सभी वर्गों के बालक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार 
उनमें स्वावलम्बन तथा श्रम-गौरव की भावताओं के साथ ही साथ सहकारिता की 
भावनाओं का भी संचार होता है । उनमें देश तथा जाति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है| 
और समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होकर वे एक सामूहिक जीवन का पदार्थ-पाठ 
पढ़ते हैं। अत: जो चरित्र का विकास बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में होता है, 
वह बड़े होने पर व्यावहारिक जीवन में स्पष्टतः झलकता है । 

प्रायः साधारण शिक्षालयों में सहकारिता की वह भावना नष्ट हो जाती है, किन्तु 
बेसिक स्कूलों में इसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एक रचनात्मक तथा उत्पादक कार्ये 
करते हुए बालक गव के साथ यह अनुभव करता है कि वह राष्ट्र का एक प्रमुख अंग 
है और राष्ट्र-निर्माण तथा कल्याण का पाठ पढ़ रहा है । 

(3) योजना में आत्मनिर्भरता की भावना--वास्तव में बेसिक शिक्षा का 
यह वह पक्ष है जिसकी देश में बड़ी आलोचना हुई । प्रो० के० टी० शाह ने कहा कि 
क्राफ्ट की शिक्षा देकर हम बालक को 'दास' बना डालेंगे और आर्थिक उद्देश्य को समक्ष 
रखकर बालक का शोषण करेंगे। बालक शिक्षा के महान्‌ उद्देश्य को भूलकर किसी 
पेशेवर कारीगर की भाँति यन्त्रवत्‌ तथा भावनाशूुन्य होकर कार्य करेगा । यह भी कहा 
गया है कि यह शिक्षा स्कूलों को 'फैक्टरी' बना देगी जहाँ बालक से यह आशा की 
जायेगी कि उसके उत्पादन से शिक्षक का वेतन चुकाया जाय। अतः शिक्षक भी आ्थिक 
लाभ के लिए बालक से अधिक से अधिक काय॑े लेगा । इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने 
यह भी सन्देह किया कि बालकों की बनायी हुई वस्तुएँ इतनी भद्दी होंगी कि वे बिक न 
सकेंगी तथा प्रारम्भ में कक््चा माल बहुत बिगड़ेगा । “स्कूल को स्वावलम्बी बनाने का 
तात्पय शिक्षालयों को उद्योग-धन्धों का केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल की 
सफलता शिक्षा से नहीं, वरन्‌ बेचने योग्य वस्तुओं के उत्पन्न करने से आँकी जायगी |? 
फिर बच्चों को राज्य से शिक्षा पाने का अधिकार स्वयं है, वे उत्पादन करके क्‍यों 
पढ़े ? इत्यादि । 

यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि ये सभी सन्देह 
और आलोचनाएँ निर्मूल व निराशावादी हैं। वास्तव में इनके विषय में बड़ी भ्रान्ति 
है। योजना के स्वावलम्बी अथवा आत्मनिर्भर होने का प्रयोजन यह है कि एक तो 
विद्याथियों के श्रम से ही आंशिक रूप से शिक्षक का वेतन निकल आये; और दूसरे, 
शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी को जीवन-निर्वाह के लिए कोई उत्पादक साधन 
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उपलब्ध हो सके ।९ योजना का अभिप्राय यह नहीं है कि मात्र कारीगर उत्पन्न किये जायेँ। 
समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कर दी है कि “यदि यह शिक्षा-प्रणाली 
स्वावलम्बी नहीं है तो भी इसे एक उचित शिक्षा नीति तथा राष्ट्र-निर्माण का तात्कालिक 
साधन समझकर अपना लेना चाहिए ।” जहाँ तक व्यय का प्रश्न है, वहाँ तक तो बह 
देवयोग से या अनायास (77000॥॥५) कुछ उत्पादन करके दैनिक व्यय निकाल लिया 
करेगी। इसके समर्थन में समिति ने कताई-बुनाई के आँकड़े देकर यह सिद्ध भी कर 
दिया है कि यह पद्धति आत्मनिर्भर भी हो सकती है। 

जहाँ तक उपय॑क्त आलोचनाओं के उत्तर का प्रश्न है, गांधीजी ने समय-समय पर 
“हरिजन' में अपने लेखों द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा था कि वेतन तथा 
बेसिक क्राफ्ट का व्यय बालकों के सात वर्ष के कार्य से अवश्य निकल आयेगा। प्रारम्भ 
में कच्चे माल का थोड़ा अपव्यय भले ही हो जाय, किन्तु आगे जाकर नहीं होगा। यह 
स्वाभाविक है कि योग्य शिक्षक द्वारा इसे बचाया भी जा सकता है। बच्चों द्वारा उत्पन्न 
की हुईं वस्तुओं को राज्य खरीदेगा | नागरिक भी बच्चों के द्वारा उत्पन्न की हुई 
वस्तुओं की अधिक कीमत देकर उन्हें खरीदने में आनन्द तथा गौरव का अनुभव करेंगे | 
जहाँ तक बाजार में स्पर्द्धा का प्रश्न है, स्कूलों में प्रायः ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न करने का 
प्रयास किया जायगा जिनमें स्पर्द्धा न हो, जेसे खादी, देशी कागज, खजूर का गुड़ 
इत्यादि । इसी प्रकार गांधीजी ने अन्य आलोचनाओं का भी उत्तर दिया है। उनका 
विचार था कि सात वर्ष में किसी भी उद्यम को पूर्णतया सिखाया जा सकता है। इस 
प्रकार बेकारी भी मिट जायगी और बालकों में राष्ट्र-निर्माण तथा आत्मनिभंरता के 
गुणों का भी प्रादुर्भाव होगा । 

गांधीजी का यह भी विश्वास था कि देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास शी ध्राति- 
शीघ्र होना चाहिए और इसके लिए हम सरकारी सहायता की प्रतीक्षा अधिक दिन 
तक नहीं कर सकते, अतः आवश्यक है कि शिक्षा को स्वयं आत्मनिर्भर बना दिया 
जाय । “इस प्रकार की पूर्ण शिक्षा-पद्धति अवश्य ही आत्मनिर्भर हो सकती है और इसे 
होना चाहिए; वस्तुतः आत्मनिर्भरता ही इसकी वास्तविकता की कसौटी है |” जहाँ 
तक इन बेसिक स्कूलों को “फंक्टरी' कहने का प्रश्न है, गांधीजी ने बताया कि ऐसा 
कहना वास्तविकता की ओर से आँखें बन्द कर लेना है क्‍योंकि फैक्टरी का उद्देश्य है 
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शोषण; वहाँ शिक्षा के तत्त्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किन्तु बेसिक स्कूल का उद्देश्य 
तो एकमात्र शिक्षा देना होगा। हस्तकाय तो केवल शिक्षा का माध्यम होगा, न कि 
उद्देश्य 

समिति के प्रतिवेदन में अन्त में यह भी चेतावनी दी गयी है कि इस बात का 
पूरा-पूरा भय है कि योजना के आर्थिक पक्ष पर अधिक ध्यान देकर शिक्षक सांस्कृतिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी पक्ष को बलिदान कर दे तथा अपना अधिकांश समय व ध्यान 
इस बात में लगा दे कि बालक अधिक से अधिक उत्पादन करके पैसा उत्पन्न करे। 
इसके दूर करने का उपाय यही है कि यह बात शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में भली- 
भाँति समझा दी जाय तथा बाद को निरीक्षक लोग इस बात को देखें कि कहीं ऐसा 
शोषण तो नहीं हो रहा है । 

वास्तव में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में यह भ्रान्ति एक दीर्घकाल तक फैली रही है 
कि यह शिक्षा उत्पादन-मूलक क्रिया (97000८॥9५6 ४८४५५) है अथवा सृजनात्मक 
क्रिया (४८४४४ ३०४ शा) है। प्रथम मत के मानने वाले बम्बई, मध्य प्रान्त तथा 
मद्रास में हैं और दूसरे मत के मानने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल 
में अधिक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसी भी शिक्षा-प्रणाली को बालक की 
सृजनात्मक प्रवृत्तियों को सचेत करना चाहिए, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
शिक्षा-प्रणाली में उत्पादन-मूलक क्रिया का होता उसे शिक्षा-सिद्धान्त के प्रतिकूल बना 
देना है । इस सम्बन्ध में सन्‌ 952 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक प्रस्ताव 
पास करके इस सम्बन्ध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है । बोर्ड ने क्राफट-कार्य के शैक्षिक 
तथा उत्पादक दोनों पक्षों पर बल दिया है ।* 

इसी प्रकार बेसिक शिक्षा मूल्यांकन समिति ने भी इस सम्बन्ध में भ्रम-निवारण 
करते हुए सिफारिश की है कि बेसिक शिक्षालयों में अच्छी उत्पादन-क्रिया को महत्त्व 
दिया जाना चाहिए और प्रत्येक सम्भव उपाय के द्वारा उत्पादकता (9000८ंशं$) में 
वृद्धि करनी चाहिए ।९ 
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(4) बालक शिक्षा का केन्द्र--यद्यपि बेसिक शिक्षा का बड़ा महत्त्व होता है 
और बिना उसके पथ-प्रदर्शन के बालक क्रियाशील नहीं हो सकता, तथापि क्रिया का केन्द्र 
वालक ही रहता है। स्कूल में शिक्षा क्रियामुलक रहती है और जो कुछ भी बालक 
करता है वही उसकी शिक्षा होती है। अतः जब तक बालक क़्ियात्मक नहीं रहेगा, 
उसकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकेगी । बेसिक शिक्षा-प्रणाली बालक को एक 'शैक्षिक 
उपभोक्ता' समझती है, अतएव उसकी आवश्यकताओं को अध्ययन करना और समझना 
पड़ता है और उनकी पूति करनी पड़ती है । 

बेसिक शिक्षा-प्रणाली वास्तव में कोई नयी रीति नहीं है। सम्पूर्ण संसार में 
आज शिक्षाक्षेत्र में ऐसे स्कूलों की स्थापना का आन्दोलन चल रहा है, जहाँ बालक के 
व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है और जहाँ शिक्षा का केन्द्र बालक 
ही समझा जाता है। 9वीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों में भी रूसो, पेस्तालॉजी, फ्रॉबेल 
तथा हरबट इत्यादि शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा का 'मनोवैज्ञानीकरण' करके शिक्षा में 
'क्रिया' को महत्त्व प्रदान किया और इस प्रकार बालक के व्यक्तित्व को समझने और 
विकसित करने का प्रयास किया । उन्होंने कहा कि बालक का वर्तमान अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है, अतः उससे भावी जीवन की सम्भावनाओं पर विचार न करके उसके 'वतंमान' 
को ही हृष्टिगत रखना होगा। आधुनिक युग में भी इन्हीं विचारों का प्रतिपादन प्रसिद्ध 
अमरीकी शिक्षाशास्त्री जॉन डेवी ने भी किया है। उसने कहा है कि स्कूल में बालक 
के व्यक्तित्व का उतना ही आदर होना चाहिए जितना प्रौढ़ का समाज में होता है । 

बेसिक शिक्षा-प्रणाली भी बालक को क्रिया का केन्द्र मानकर चलती है और उसके 
व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रणाली के कुछ आलोचकों का तकं है कि यह 
'बालक-केन्द्रित' न होकर “हस्तकला-केन्द्रित' है। जब प्रत्येक विषय हस्तकला के माध्यम 
से पढ़ाया जाता है और उसके बनाये हुए पदार्थों से स्कूल का व्यय निकालने की बात 
सोची जाती है तो, इत आलोचकों के मतानुसार, बालक की रुचियों और उसके 
नैसगिक गुणों के उत्पादन की किस्म व मात्रा बढ़ाने में शोषण किया जायगा । किन्तु 
इस आलोचना का उत्तर स्वयं महात्मा गांधी और डॉ० जाकिर हुसन ने भली-भाँति 
दे दिया है। वस्तुत: हस्तकला कार्य के रूप में न होकर एक शिक्षा-साधन व माध्यम 
के रूप में रहेगी और इसके लिए ऐसी हस्तकला का ही प्रयोग किया जायगा जो शिक्षा- 
सम्भावनाओं में परिपूर्ण होगी । इसका मानव-जीवन की क्रियाओं से साम्य होगा । 
बेसिक प्रणाली एक शिक्षा है, न कि उत्पादन-विधि । इसका उद्देश्य हस्तकला में निहित 
शिक्षा-साधनों का उपयोग बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए करना है, न कि चौदह 
वर्ष की आयु पर कारीगर उत्पन्न करना । 

भारत में जहाँ शिक्षा 'परीक्षा' के लिए होती है और सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति में 
विषय और पाठ्य-पुस्तकों का प्राधान्य है, बेसिक शिक्षा-प्रणाली अपना विशेष महत्त्व 
रखती है । सामान्य शिक्षा-पद्धति के अनुसार बालक एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में 
शिक्षक व पुस्तक से उन ज्ञान व घटनाओं की सूचना प्राप्त करते हैं, जिनका सम्भवतः 
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भावी जीवन से सम्बन्ध समझा जाता है। जो कुछ बालक सीखता है उसी को पलटकर 
सुना देने की उससे आशा की जाती है। शिक्षक और बालक दोनों ही परीक्षा के भय' 
से निरन्तर आतंकित रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना 
कैसे की जा सकती है ? किन्तु बेसिक प्रणाली के अन्तश्शंत उपर्युक्त सभी दोष बहुत कुछ 
दूर हो जाते हैं। यहाँ शिक्षक के पथ-प्रदशन के अन्त्गंत बालक किसी उपयोगी क्रिया 
के द्वारा स्वयं आगे बढ़ता है। शिक्षक को प्रत्येक बालक का कार्य देखने और उसकी 
मूलभूत शक्तियों को देखने का पर्याप्त सुअवसर मिलता है। अतः: हम कह सकते हैं 
कि इस प्रणाली में बालक ही शिक्षा का केन्द्र है । 

(5) ज्ञान एक सुसम्बद्ध एवं पृ इकाई--सामान्य शिक्षा-पद्धति के अनुसार 
स्कूलों में बालकों को विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जो बहुधा एक-दूसरे 
से असम्बद्ध होते हैं। अतः बालक सम्पूर्ण ज्ञान-समृह को एक सम्बद्ध व पूर्ण इकाई के 
रूप में न समझकर उसे बिखरी हुई घटनाओं का एक संग्रह समझता है। विभिन्न विषयों 
को अलग-अलग पढ़ाये जाने के कारण वह एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं 
कर पाता । शिक्षक निरन्तर रूप से विद्यार्थी के इच्छुक या अनिच्छुक मस्तिष्क में एक 
विषय को उंडेलता चला जाता है। विद्यार्थी भी रट-रटकर उस ज्ञान को तब तक मस्तिष्क 
में सँभालकर रखने का प्रयास करता रहता है जब तक कि उसे परीक्षा भवन में पुनः 
बाहर उंडेलने का अवसर नहीं मिल जाता । उस ज्ञान से बालक की मूलभूत शक्तियों 
और प्रवृत्तियों का विकास होता है भथवा नहीं और यह ज्ञान उसके भावी जीवन से 
कोई सम्बन्ध रखता है अथवा नहीं, इससे शिक्षक और स्कूल को कोई मतलब नहीं । 

बेसिक प्रणाली के अन्तर्गत बालक को न तो प्लास्टिक की मृति ही समझा जाता 
है जिसे चाहो उसी प्रकार मोड़ लो और न उसे एक खाली बरतन ही समझा जाता है 
जिसे विभिन्न विषयों के तथ्यों से भर दिया जाय । वस्तुत: यहाँ शिक्षा का माध्यम क्राप्ट 
रहने से सभी विषय यथासम्भव उसके माध्यम से पढ़ाये जाते हैं। सभी का सम्बन्ध 
उसी क्राफ्ट से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अतः सभी विषय एक सम्बद्ध ज्ञान- 
इकाई के रूप में बालक के समक्ष आते हैं ।!! यहाँ पाठ्यक्रम का अर्थ विषयों अथवा 
पाठ्य-पुस्तकों की सूची-मात्र ही नहीं है अपितु उसका अर्थ उन सभी क्रियाओं और 
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अनुभवों की सम्पूर्ण श्रृंखला के समान होता है जिनमें स्कूल के अन्तर्गत बालक अपने 
को व्यस्त रखता है | यहाँ पाठ्यक्रम जटिल न होकर पर्याप्त लचीला होता है और 
बालक की अभिवृद्धि व विकास के साथ ही साथ उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है । 
'विषय' का प्राधान्य न होकर "क्रिया का प्राधान्य होने से बालक उससे प्राप्त हुए अनुभव 
व ज्ञान को आत्मसात्‌ कर लेता है। उदाहरण के लिए तकली पर कातना सिखाते समय 
बालक को कपास, उसके लिए मिट्टी व पानी, सूती उद्योग का विकास और इसी सम्बन्ध 
में अंग्रेजों का भारत में आना, सूत के मूल्यों का निर्धारण करना इत्यादि सरलता से पढ़ाये 
जा सकते हैं और इस प्रकार सूत कातने के साथ ही साथ वह भूगोल, रसायनशास्त्र, 
इतिहास व गणित इत्यादि का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है 
कि ब्रेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण ज्ञान या पाठ्यक्रम को सम्बद्ध व पूर्ण इकाई 
माना जाता है । 

(6) शिक्षक तथा बालक को कार्य करने की अधिक स्वतन्त्रता--वेसिक प्रणाली 
के अन्तर्गत शिक्षक और बालक को कार्य करने की अधिक स्वतन्त्रता रहती है । “जब 
शिक्षा का उद्देश्य एक स्वच्छन्द व रचनात्मक आत्म-क्रिया ($९।-9०४श५ं।५) के द्वारा 
बालक की अधिकतम अभिवृद्धि और विकास समझा जाता है, तो विद्यार्थियों को स्वयं 
सोचने, अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य नियोजित करने तथा उन आयोजनों को 
अपनी ही गति के अनुसार आगे बढ़ाने की पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए ।7£ 
वर्तमान प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के अन्तगंत, जहाँ रटने तथा तथ्यों को कंठस्थ करके 
एक सीमित समय में ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, बालक से आत्माभिव्यक्ति 
तथा रचनात्मक क्रिया की आशा नहीं की जा सकती । इसके प्रतिकूल, बेसिक स्कूल का 
उद्देश्य बालक को उपयोगी काय॑ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा अपने कार्य में पूर्ण 
रुचि दिखाने का पर्याप्त सुअवसर दिया जाना है। यहाँ उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों 
व आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है ओर उसे यह अनुभव कराया जाता है कि 
स्कूल उसी के लिए स्थित है व कार्य करता है ।!* 

उसी प्रकार बेसिक स्कूल में शिक्षक भी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्वतन्त्रता 
का अनुभव करता है । यहाँ उसे किसी ऐसे जटिल पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करना 
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पड़ता जिसमें आवश्यकतानुसार वह कोई परिवर्तन न कर सके, न उसे परीक्षा के 
लिए बच्चों का कोर्स शीघ्र समाप्त करने की धुन ही रहती है। वस्तुतः वह स्वयं 
सोच सकता है, अपने परीक्षण कर सकता है और ऐसी किसी सुविधाजनक व अधिक 
उपयोगी शिक्षण-विधि का अनुसरण कर सकता है जो बालक के लिए अधिक लाभ- 
दायक हो तथा स्कूल की परिस्थितियों के अनुकूल हो । अपने पूर्व अनुभव के आधार 
पर वह पाठों में तथा कार्यों में यत्र-तत्र परिवर्तन भी कर सकता है । वह उन लोगों 
के हाथ में अपने आपको एक असहाय अस्त्र नहीं समझता जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, 
पाठ्य पुस्तक निर्धारित करते हैं, टाइम-टेबिल बनाते तथा परीक्षाएँ लेते हैं। इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि बेसिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा निश्चित पुस्तकें नहीं 
होतीं, किन्तु अन्तर यह है कि इस पद्धति में अधिक लोच होती है और शिक्षक को 
अपने कार्यों में परिवर्तत करने तथा अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि को कार्यान्वित करने 
का पर्याप्त अधिकार रहता है । यदि कक्षा-भवन में अपनी बुद्धि तथा विधि का परीक्षण 
करने की शिक्षक को स्वतन्त्रता रहती है तो निश्चय ही वह उनका सदुपयोग बालक 
के हित में कर सकता है । इसके प्रतिकूल यदि शिक्षक भयभीत, दबा हुआ तथा आज्ञा- 
कारी दास की भाँति बना रहता है तो कभी भी उसके शिष्यों में साहस, आत्म विश्वास 
तथा मौलिकता इत्यादि गुणों का समावेश नहीं हो सकता । एक स्वतन्त्र व निर्भीक 
शिक्षक ही विद्यार्थियों में सोचने, नियोजन करने, कार्य करने तथा उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करने के गुणों की उत्पत्ति कर सकता है । बेसिक शिक्षा में इसके लिए पर्याप्त 
सुअवसर हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा-प्रणाली में प्राय: वे सभी शिक्षा-सम्भा- 
बनाएँ निहित हैं जिनके द्वारा बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का पूर्ण विकास 
हो सकता है । इन्हीं विशेषताओं के कारण हम बेसिक शिक्षा-प्रणाली को पाश्चात्य 
देशों की प्रमुख आधुनिक शिक्षा-प्रणालियों, जैसे 'प्रोजेक्ट मेथड', “किण्डरगार्टन , 
'मॉन्टेसरी प्रणाली तथा क्रिया द्वारा शिक्षा-प्रणाली' इत्यादि के समकक्ष रख सकते हैं । 
पाठ्यक्रम 

जाकिर हुसैन समिति ने 7 वर्ष से 4 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए 
एक सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था | सन्‌ 947 में भारत सरकार ने बेसिक 
शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए एक समिति की रचना की 
थी । इस समिति के सुझावों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी अनुमोदित कर 
दिया । इस प्रकार भारत सरकार ने ही अपने ऊपर बेसिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम 
निर्धारित करने का कार्य ले लिया | समिति ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, अधि- 
कांश में उसी को बेसिक शिक्षा के लिए सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है । 
सन्‌ 958 में 'ए हैण्डबुक फॉर टीचसे आँव बेसिक स्कूल” नामक पुस्तिका का प्रकाशन 
करके केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने पाठ्यक्रम को एक स्थायी व विस्तृत रूप प्रदान कर 
दिया है । 
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पाठ्यक्रम की प्रथम स्टेज छूनियर बेसिक की है, जिसमें पाँचवीं कक्षा तक के 
बालक-बालिकाओं को एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके उपरान्त 
दोनों के लिए मूलतः पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं है, केवल लड़कों के सामान्य ज्ञान 
के स्थान पर लड़कियों को ग्ृह-विज्ञान व गृह-कला का अध्ययन कराया जाता है । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम बेसिक क्राफ्ट पर आधारित होगा । कोई भी विषय नितान्त 
असम्बद्ध ((509/60) न होकर बेसिक क्राफ्ट से सम्बन्धित कर दिया जायगा और इस 
प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम एक पूर्ण इकाई के रूप में बालक का सर्वांगीण विकास करेगा । 
संक्षेप में पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है : 
(।) शिल्प-- 
(क) कताई-बुनाई; 
(ख) लकड़ी का काम; 
* (ग) कृषि व उद्यान कला; 
(घ) फल तथा वनस्पति-उद्यान कला; 
(ढ) चर्म-कार्य; 
च) मिट्टी के खिलौने व बरतन बनाना; 
) मत्स्य-पालन; 
) लड़कियों के लिए गृह-शिल्प ; और 
) भौगोलिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य 
हस्त-कला । 


( 
( 
( 
( 


(2) 

(3) 

(4) सामाजिक अध्ययन--इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र । 

(5) सामान्य विज्ञान--प्रकृति निरीक्षण, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भौतिक 
शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा तथा रसायनशास्त्र । स्वास्थ्य-रक्षा के साथ व्यायाम 
भी सम्मिलित किया गया है । 

(6) कला--ड्राइंग तथा संगीत इत्यादि । 

(7) खेल-कूद व व्यायाम । 

(8) हिन्दी (जहाँ यह मातृभाषा नहीं है) 

बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है । इसके स्थान 
पर हिन्दी भाषा का शिक्षण किया जायगा। प्रमुख भाषा के स्थान पर भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में वहाँ की स्थानीय मातृभाषा सिखायी जायगी । ऐसे स्थानों में पांचवें या छठे 
वर्ष में जाकर हिन्दी पढ़ायी जायगी । हिन्दी का केवल लिखने-पढ़ने का ज्ञान ही पर्याप्त 
समझा गया है । गांधीजी के अनुसार यह बेसिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी को छोड़कर प्रच- 
लित हाई स्कूल के बराबर होगा । यद्यपि इस पर कुछ लोगों को सन्देह है तथापि यह 
परीक्षण का विषय है । 
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धामिक शिक्षा को इस पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि 
गांधीजी लोगों को स्वावलम्बन के धर्म का पाठ पढ़ाना चाहते थे । “हमने वर्धा शिक्षा- 
योजना में से धर्म शिक्षा का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि हमें भय है कि आज 
जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा जिनका पालन करना होता है वे मेल के 
स्थान पर झगड़े उत्पन्न कराते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा 
अवश्य देनी चाहिए जिसमें सभी प्रमुख धर्मों का सार निहित हो । यह धर्म-सार केवल 
शब्दों और पुस्तकों से ही नहीं पढ़ाया जा सकता, इसे तो बालक केवल शिक्षक की 
दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है ।” 

अब हम बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार करेंगे । 

(]) शिल्प--बेसिक शिल्प शिक्षा के माध्यम के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित 
होगा । किन्तु शिल्प का उद्देश्य माध्यम से अधिक भी है । बालक को उसके वाता- 
वरण से परिचित कराकर अन्य विषयों से शिल्प का समन्वय स्थापित करके जीवन 
को वास्तविक परिस्थितियों में उनका प्रयोग करना बालक को आना चाहिए। उसे 
श्रम व ईमानदारी का महत्त्व समझना चाहिए । यद्यपि बुनियादी शिक्षा का प्राथमिक 
उद्देश्य यह नहों है कि बालक को कुशल कारीगर बनाया जाय जैसा कि हम पीछे भी 
उल्लेख कर चुके हैं, तथापि शिल्प की शिक्षा ऐसी अवश्य होनी चाहिए कि वर्ष के 
पाठ्यक्रम के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर बालक शिल्प से जीविका उत्पन्न करने 
के योग्य बन जाय । 

इसी प्रकार बालिकाओं के लिए जो गृह-शिल्प रखा गया है उसके दो प्रमुख 
उद्देश्य हैं : 

(क) बालिकाओं की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे ग्रह-कार्य में 
निपुण होने के साथ ही स्वास्थ्य व सफाई के मूल सिद्धान्तों से परिचित हो जायें और 
ग्रह-संचालन की कला में दक्ष होकर एक सफल व समृद्ध परिवार का संचालन करने 
योग्य बन सकें । 

(ख) उन्हें परिवार की सामान्य आय में वृद्धि करने की क्षमता प्रदान करना 
तथा आवश्यकता पड़ने पर सब्जी का बाग लगाकर अथवा किसी छोटे कुटीर उद्योग 
या शिल्प के द्वारा पारिवारिक व्यय में सहायता कर सकने की योग्यता प्राप्त कर 
लेना चाहिए । 

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बालिकाओं की गृह-शिल्प में गृहस्थी संचालन, पाक- 
विज्ञान, वस्त्र-प्रक्षालल, सिलाई-कढ़ाई का कार्य, आरोग्य शास्त्र तथा मातृत्व व परि- 
चारिका का प्रशिक्षण एवं घरेलू कृषि इत्यादि विषय सम्मिलित किये" जा सकते हैं । 

(2) मात्भाषा--भाषा ही विचारों को वहन करती है तथा अभिव्यंजना का 
एक प्रमुख साधन है, अतः विचारों को ठीक-ठीक व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान 
परमावश्यक है । इसके लिए बालक के लिए मातृभाषा से सुलभ कोई अन्य भाषा नहीं 
भा.शि.इ.--20 
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हो सकती । यही कारण है कि बेसिक शिक्षा-प्रणाली में मातृभाषा की शिक्षा को विशेष 
स्थान दिया गया है । 

बेसिक स्कूल की शिक्षा की समाप्ति पर बालक में इतनी क्षमता होनी चाहिए 
कि वह लिख, पढ़ तथा बोल कर अपने विचारों को सरल भाषा में प्रकट कर सके, 
विशेष अवसरों पर गद्य-पद्य का पाठ कर सके, अन्य व्यक्तियों के भाषण समझ सके 
तथा मातृभाषा में लिखित विचारों का सारांश लिख सके । 

(3) गणित--बेसिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत गणित का एक विशेष स्थान है । 
केवल जोड़-बाकी अथवा गुणा-भाग ही गणित नहीं है । कुछ प्रश्नों के उत्तर शीघ्र व 
सही-सही निकाल सकना ही बालक के लिए पर्याप्त नहीं है । वास्तव में उन संख्याओं 
व राशियों का ज्ञान जिनका व्यावहारिक व वास्तविक जीवन में कोई महत्त्व नहीं 
है, बालक के लिए कोई विशेष उपयोग नहीं रखता । अतः: यह आवश्यक है कि गणित 
का वास्तविक दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय | इसके लिए 
गणित का समन्वय या तो किसी व्यावहारिक शिल्प से स्थापित कर देना चाहिए 
अथवा किसी सामाजिक प्रश्न से उसे सम्बन्धित कर देना चाहिए। इस प्रकार के 
गणित से बालक को जीवन व समाज की व्यावहारिक समस्याओं पर सैद्धान्तिक ज्ञान 

का वास्तविक प्रयोग करने का बोध हो जायगा । इसके लिए अंकगणित के सामान्य 
प्रश्नों को हल करने के द्वारा वह वस्तुओं का नापना, तोलना, खरीदना व बेचना 
सरलता से सीख जायगा । 

अंकगणित के अतिरिक्त उसे बीजगणित व रेखागणित का ज्ञान भी आवश्यक है। 
बीजगणित के अन्तगत बालक को संकेतों का प्रयोग सिखाना चाहिए जिससे वह यह 
समझ जाय कि किसी चीज को विस्तारपूर्वक कहने के स्थान पर किस प्रकार संक्षेप में 
संकेतों अथवा फार्मूलों के द्वारा कहा जा सकता है। 

इसी प्रकार रेखागणित के द्वारा बालक को वस्तुओं के रूप व आकार का ज्ञान 
कराया जाता है । इस ज्ञान को वह जीवन में व्यावहारिक कार्य, जैसे फर्नीचर बनाना, 
गृह-निर्माण, औजार बनाना, सर्वेक्षण करना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में उपयोग 
कर सकता है । 

(4) सामाजिक अध्ययन--आधुनिक स्वतन्त्र व जनतन्त्रीय भारत में नागरिक 
के कतंव्यों व अधिकारों में वृद्धि हो गयी है। अत: देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 
साथ ही साथ उसकी भौगोलिक परिस्थिति तथा नागरिकशास्त्र का भी प्रारम्भिक ज्ञान 
होना चाहिए । बुनियादी शिक्षा का यह एक प्रमुख उद्देश्य है कि वह राष्ट्र के भावी 
नागरिकों में उन गुणों का समावेश कर दे कि वे न केवल राष्ट्र का ही कल्याण करने 
के योग्य हो सकें अपितु अन्तरराष्ट्रीय सौहादें बढ़ाने तथा विश्वबन्धुत्व की भावना का 
प्रसार करने के योग्य बन सकें । उनके अन्दर सहिष्णता, उदारता, व्यापक सामाजिक 
दृष्टिकोण तथा अनुशासन की भावना उत्पन्न हो सके । सामाजिक अध्ययन का बेसिक 
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पाठ्यक्रम में समावेश इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करके बालक को संसार व समाज में एक 
पूर्ण नागरिक बनाने में योग देता है । 

(5) सामान्य विज्ञान--यह बात निविवाद है कि आधुनिक युग वेज्ञानिक युग 
है। विज्ञान के अध्ययन में बालक का उद्देश्य केवल कुछ तथ्यों से परिचित होना ही 
नहीं है अपितु उसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगात्मक, अनुशासनात्मक एवं सांस्कृतिक है । 
बालक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग दैनिक 
जीवन में कर सके । उसे इस बात का भी बोध होना चाहिए कि भौतिक वातावरण 
में उसकी अपनी क्या स्थिति है । विज्ञान के अध्ययन के द्वारा बालक के अन्दर विश्लेषण 
करने की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए | समस्याओं का समाधान व हल निकालना 
उसे आ जाना चाहिए। 

(6) कला--इसके अन्तर्गत चित्रकला, संगीत व नृत्य तथा सौन्दर्य-शास्त्र के 
अन्य उपकरणों का बोध बालक को होना चाहिए । चित्रकला के अन्तर्गत बालक में 
वस्तुओं के सही रूप को पहचानने की क्षमता, रंग-भेद, रेखाओं का ज्ञान तथा रेखाओं 
द्वारा भाव व्यक्त करने की क्षमता और प्रकृति की कलात्मक सौन्दर्यानुभूति होनी चाहिए। 
चित्रकला बालक के व्यक्तित्व का विकास करेगी । इसी प्रकार संगीत व नृत्य के द्वारा 
भी उनके व्यक्तित्व का विकास करके उनके जीवन को अधिक गुण-सम्पन्न बनाया जा 
सकता है । 

(7) खेल-कद व व्यायाम---इन क्रियाओं द्वारा बालक के शारीरिक गठन व 
विकास के अतिरिक्त उसके चरित्र का भी विकास करना चाहिए। खेल-कूद में पारस्परिक 
सहयोग, त्याग, मेल तथा उदारता की भावनाओं का विकास होता है । 

(8) हिन्दी--बालक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उन क्षेत्रों के लोगों 
से हिन्दी में बातचीत कर सके जहाँ की मातृभाषा को वह नहीं समझ सकता है । 
अध्यापकों का प्रशिक्षण 

बेसिक शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक का पर्याप्त महत्त्व है। उसके व्यक्तित्व पर ही 
इसकी सफलता और असफलता निर्भर है। अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए योजना 
में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है--दीघंकालीन तथा अल्पकालीन । 
शिक्षकों को केवल साधारण विषय ही नहीं पढ़ाने पड़ते अपितु वे क्राफ्ट भी पढ़ाते हैं । 
अतः उन्हें उन क्राफ्टों का पूर्ण ज्ञान होना अनिवाय है । 

प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए शिक्षक कम से कम हाई स्कूल पास 
होना चाहिए अथवा वर्नाक्यूलर फाइनल मिडिल पास करने के उपरान्त उसे दो वर्ष 
का पढ़ाने का अनुभव हो । दीघंकालीन प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष की है। यह 
पाठ्यक्रम बड़ा व्यापक है और इसमें सभी आवश्यक विषय सम्मिलित हैं, यद्यपि यह 
पाठ्यक्रम कुछ दी प्रतीत होता है, किन्तु नियम तथा भावना से पूरा किया जा सकता 
है । अल्पकालीन कोर्स की आवश्यकता इसलिए थी कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र 
लागू करना था। अतः उसकी अवधि एक वर्ष रखी गयी। पाठ्यक्रम संक्षेप में वही 
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रखा गया जो प्रारम्भ में था। अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में छात्रावास में रहना 
अनिवाय है । 
शिक्षण-विधि 

बेसिक शिक्षा में शिक्षण-विधि को अधिक महत्त्व दिया गया है। पाठ्यक्रम के 
सर्वोत्तम होते हुए भी कोई शिक्षा बिना उचित व कुशल शिक्षण-विधि के व्यर्थ हो 
जाती है । बेसिक शिक्षा की शिक्षण-विधि तथा विषय-बस्तु की पहुँच साधारण शिक्षा 
से भिन्न है । वेसिक शिक्षा में प्रत्येक विषय एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में नहीं पढ़ाया 
जाता, अपितु एक ऐसी विकसित क्रिया को केन्द्र बनाकर पढ़ाया जाता है जिसका 
सम्बन्ध अन्य विषयों से स्थापित हो सके । अतः शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित विषयों की 
पुवे-योजना बना ली जाती है और इस प्रकार जीवन, ज्ञान और क्रिया का सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया जाता है । 

बेसिक शिक्षा में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सात क्रमिक कक्षाओं में विभाजित कर 
दिया जाता है । प्रथम कक्षा में बालक मातृभाषा का मौखिक ज्ञान, फिर पढ़ना और अन्त 
में लिखना सीखने के साथ ही साथ कुछ बुनियादी हस्तकला सीखता है। इस प्रकार 
प्रत्येक कक्षा में वह बढ़ता चलता है । ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, उस बुनियादी क्राफ्ट 
का सम्बन्ध अन्य विषयों, जैसे गणित, भाषा, कला, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान 
इत्यादि से स्थापित होता जाता है। यह बुनियादी हस्तकला वस्तुतः अन्य विषयों के 
पढ़ाने का माध्यम रहती है। इस प्रकार सात वर्ष के अन्त में उस विशेष हस्तकला में 
सिद्धहस्त होने के साथ ही साथ विद्यार्थी अन्य आवश्यक साहित्यिक विषयों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है । सम्पूर्ण विधि का आधार मनोविज्ञान पर आधारित वही क्रियात्मक 
व उत्पादक हस्तकला रहती है । 

बेसिक क्राफ्ट के लिए प्रायः कताई व बुनाई को लिया जाता है, किन्तु गांधीजी 
के अनुसार अन्य उद्यम व क्राफ्ट भी सम्मिलित किये जा सकते हैं । यद्यपि प्रत्येक क्राफ्ट 
एक पूर्ण व आदर्श माध्यम नहीं बन सकता, तथापि उसका व्यावहारिक अंश काय॑ में 
लाया जा सकता है । शेष के लिए अन्य विधियों का अनुसरण किया जा सकता है । 

प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति तथा क्राफ्ट--यही तीन साधन हैं 
जिनके द्वारा प्रत्येक विषय एक-दूसरे से सम्बन्धित किया जा सकता है तथा बालक 
को इस योग्य बंनाया जा सकता है कि वह बुद्धिमत्तापू्वंक तथा क्रियात्मक विधि से 
अपने वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल सके । इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 'कार्ये- 
केन्द्रित न होकर 'बाल-केन्द्रित' हो जाता है । 

इस प्रकार विद्यार्थी हाथ से काये करता है और साथ ही अपनी बुद्धि व कल्पना 
शक्ति का भी प्रयोग करता है। बालकों में एक स्वाभाविक सृजनात्मक भावना होती 
है, वह इस शिक्षण-विधि में पर्याप्त रूप से पोषित हो जाती है | उसके ज्ञान व शरीर 
के विकास के साथ ही साथ उसके चरित्र व व्यक्तित्व का भी विकास होता है और वह 
अपने आपको समाज व राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग मानने लगता है । 
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बेसिक शिक्षा में बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं रह सकता जैसा कि साधारण 
शिक्षा में होता है । बेसिक स्कूल वे कार्यक्षेत्र तथा परीक्षण व अनुसन्धान के वे स्थान 
हैं जहाँ बालक सदा जागरूक रहता है। उसके कौतृहल तथा विजय व सफलता की 
आशा उसे आगे बढ़ा ले जाती है। अतः जाकिर हुसेन समिति ने अपने प्रतिवेदन में 
कहा है कि “जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, हमने इस सिद्धान्त पर बल दिया है 
कि सम्पूर्ण शिक्षण-कार्य जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित हो, जिसका सम्बन्ध 
हस्तकला तथा सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण से हो, ताकि जो कुछ भी ज्ञान बालक 
प्राप्त करता है उसका उसकी उन्नतिशील क्रियाओं से तादात्म्य हो जाय ।” इस पद्धति 
में 'काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करने' अर्थात्‌ (]0श7ांगर/ 9५४ 6०॥९) का सिद्धान्त 
भी समक्ष रखा जाता है। हस्तकार्य को बालक खेल ही खेल में सीख जाता है और 
उससे सम्बन्धित अन्य विषयों का ज्ञान भी उसे बिना किसी शुष्कता तथा भार के अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है । 

बेसिक शिक्षा-पद्धति में शिक्षण के समान ही निरीक्षण-कार्य का भी महत्त्व 
बताया गया है । इसके लिए योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का रखा जाना आवश्यक है 
जो केवल निरीक्षण ही न करें, अपितु पथ-प्रदर्शन भी करें। 

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली अत्यन्त दोषपूर्ण है जो बालक के व्यक्तित्व के विकास में 
एक बाधा के रूप में उपस्थित है । बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रचलित परीक्षा-विधि में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसे पूर्ण वैज्ञानिक रूप दे दिया गया है। इस परीक्षा- 
विधि में शिक्षक का विशेष महत्त्व है । 
बेसिक शिक्षा को प्रगति 

डॉ० जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में पर्याप्त 
संशोधन कर दिये गये । इसके स्वावलम्बन के पक्ष के विषय में नियमों को ढीला कर 
दिया गया । बेसिक क्राफ्ट का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और अब बालकों को पूर्ण अनुभव 
शिक्षा-उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। भारत में प्राथमिक शिक्षा में इस 
योजना के आधार पर प्रगति होती जा रही है । 

हरीपुरा कांग्रेस में इस योजना को अधिकृत रूप से स्वीकार किया ही जा चुका 
था । कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसका परीक्षण किया । 'हिस्न्दुतानी 
तालीमी संघ' की स्थापना हो जाने के उपरान्त इसकी गति और भी बढ़ी । सन्‌ 938 
के उपरान्त मध्य भारत, यू० पी०, वम्बई तथा बिहार-उड़ीसा में इसे सरकारी संरक्षण 
प्राप्त हुआ । नये ट्रेनिंग कॉलेज और स्कूल खुलने लगे तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण 
के लिए भेजा जाने लगा | मध्य भारत सरकार ने इसमें विशेष रुचि दिखायी । वर्धा 
नार्मल स्कूल को विद्या मन्दिर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया और 98 अन्य विद्या 
मन्दिर स्कूल खोले गये । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी इस योजना का शीघ्र प्रचार 
हुआ । नये शिक्षा मन्त्री ने इस योजना को संरक्षण दिया और बेसिक शिक्षा के लिए 
एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया तथा एक बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज खोला। 
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बिहार में इस पद्धति के अनुसार सर्वोत्तम काये हुआ। सन्‌ 940 में राजनीतिक 
कारणों से इसे बहुत आघात पहुँचा । 

सन्‌ 938 तथा 940 में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड्ड ने ब॑म्बई प्रान्त 
के मुख्य मन्त्री श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में क्रमशः दो समितियों की स्थापना 
की । इन समितियों ने बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत ही विस्तृत राय दी, जिसके 
फलस्वरूप देश में बेसिक शिक्षा का वास्तविक रूप में पुनसंगठन हुआ | इस समिति 
ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं : 

(!) बेसिक शिक्षा-योजना सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ की जाय । 

(2) बालकों की अनिवायं आयु छह से चौदह वर्ष तक हो, किन्तु पाँच वर्ष की 
आयु के बच्चे भी बेसिक स्कूलों में प्रविष्ट हो सकेंगे । 

(3) बेसिक स्कूलों से अन्य स्कूल में जाने की अनुमति बालकों को पाँचवीं 
कक्षा अथवा -- की आयु के उपरान्त ही दी जाय । 

(4) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो । 

(5) भारत के लिए एक सामान्य भाषा की भी आवश्यकता है। यह भाषा 
हिन्दुस्तानी भाषा हो सकती है जिसमें हिन्दी और उर्दू दोनों ही लिपियों का प्रयोग 
हो सकता है । बच्चों को लिपि चुनने का अधिकार हो और उसी लिपि के द्वारा 
पढ़ने की उनके लिए स्कूल में सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक के लिए दोनों ही 
लिपियों का जानना आवश्यक है । 

(6) किसी बाहरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। बेसिक पाठ्यक्रम के 
अन्त में आन्तरिक परीक्षा के आधार पर एक 'स्कूल लीविग सर्टीफिकेट' दे दिया जाना 
चाहिए ।॥£ 

केन्द्रीय सलाहकार बो्ड' ने भी खेर समिति की रिपोर्ट के अधिकतर सुझावों 
को मान लिया और सन्‌ 944 की 'सा्ेंण्ट रिपोर्ट में इन सुझावों को व्यावहारिक 
रूप देने का प्रयास किया । 

सन्‌ 945 के आरम्भ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' की बैठक वर्धा में पुनः 
हुई । इस बेठक में सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति तथा उसकी प्रगति पर हष्टिपात किया गया । 
इस बंठक में भी बेसिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया और गांधीजी के 
सिद्धान्तों पर आधारित करके इसका नाम "नयी तालीम” रख दिया गया | यह नयी 
तालीम चार भागों में विभक्त की गयो, यथा--पृर्व-बेसिक, बेसिक, उत्तर-बेसिक तथा 
प्रौढ़ शिक्षा । पूर्व-बेसिक तीन वर्ष से छह वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए थी तथा 
उत्तर-बेसिक में उच्च शिक्षा को सम्मिलित किया गया। 

इससे पूर्व सन्‌ 944 में 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने भी बेसिक शिक्षा के 
प्रसार की योजना का समर्थन किया था । राष्ट्रीय योजना समिति (नेशनल प्लानिंग 
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कमेटी) ने भी, जो कांग्रेस ने देश की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट तथा 
सुझाव देने के लिए नियुक्त की थी, बेसिक शिक्षा का समर्थन किया । सन्‌ 947 में 
'हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, वर्धा ने विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जो प्राय: सभी प्रान्तों 
ने लागू कर दिया है। इस योजना में 'उत्तर-बेसिक', माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कम 
ध्यान दिया गया । इन उत्तर-बेसिक', माध्यमिक स्कूलों के प्रधान माध्यम क्राफ्ट, 
कृषि, डेरी, भवन-निर्माण, लोहारी, बढ़ईगीरी तथा बुनाई इत्यादि हैं, जिनके द्वारा 
ग्रामों के पुर्नानर्माण की बात कही जाती है। इन “उत्तर-बेसिक' कालेजों का निर्माण 
सकेण्डीनेविया के पीपुल्स कालेजों के आधार पर होने की सम्भावना है जैसा कि 
राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश है । 

प्राय: सभी राज्यों ने अपने आन्दोलन बेसिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रारम्भ 
कर दिये हैं। भारत की स्वतन्त्रता तथा शिक्षा की बढ़ती हुई माँग ने इस आन्दोलन को 
सभी स्थानों पर सर्वप्रिय बना दिया हैं। इस क्षेत्र में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हमें देखने 
को मिलती हैं । एक, सम्पूर्ण देश में निःशुल्क व अनिवाय प्राथमिक शिक्षा प्रदान 
करना; और दूसरी, प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों का रूप देना । भारत 
के संविधान में स्वीकार किया गया है कि राज्य की ओर से इस बात का प्रयास किया 
जायगा कि छह से चौदह वर्ष की आयु के बालकों को दस वर्ष के भीतर ही अनिवाये 
प्राथमिक शिक्षा का लाभ दिया जा सके | सन्‌ 950 में संविधान लागू होने के पहले से 
ही इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड! की सिफारिश 
के आधार पर सरकार ने पहले ही से स्वीकार कर लिया है कि देश की प्राथमिक शिक्षा 
बेसिक प्रकार की होनी चाहिए । देश की स्वतन्त्रता ने लोगों के हृदयों में अपने बालकों 
को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक नयी लालसा जगा दी है। अब लोग जातते हैं 
कि शिक्षा उनका मौलिक मानव अधिकार है। यहाँ तक कि यह लालसा उन क्षेत्रों 
में भी दिखायी देती है जहाँ सन्‌ 947 से पूर्व शिक्षा की कोई सुविधाएँ नहीं थीं । 

जहाँ तक प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों का रूप देने का प्रश्न है, 
इसमें भी प्रगति हुई है। किन्तु प्रशिक्षित शिक्षकों, उपयुक्त भवनों तथा धन के अभाव 
के कारण आशाजनक उन्नति नहीं हो सकी है। शिक्षा की किस्म में सुधार करने की 
दृष्टि से भी कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है |! इसका प्रमुख कारण रहा है योग्य 
व सन्तुष्ट शिक्षकों के मिलने की कठिनाई । बेसिक शिक्षा जहाँ बालक के लिए सरल व 
आकषंक होती है, वहाँ शिक्षक के लिए अधिक कठिन होती है । जहाँ कहीं भी शिक्षकों ने 
इस पद्धति को कठिन श्रम से निष्ठापूर्वंक चलाया है, वहाँ परिणाम भी अच्छे निकले हैं । 

बेसिक शिक्षा के प्रति लोगों की धारणाएँ भी विभिन्न हैं। बिहार में जहाँ योजना 
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को पर्याप्त सहायता मिली है, लोगों ने इसकौ सराहना की है और सहानुभूतिपूर्वक 
इसका स्वागत किया है। मद्रास, बम्बई तथा कुछ कबाइली क्षेत्रों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता है । किन्तु कुछ अन्य क्षेत्रों में तो लोगों ने न केवल इसका स्वागत ही 
किया है, अपितु इसका क्रियात्मक विरोध तक किया है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में 
शिक्षा की किस्म में सुधार होने की अपेक्षा पतन ही हुआ है । 

जब बेसिक शिक्षा देश में प्रारम्भ हुई थी तो शिक्षा के माध्यम के लिए कताई- 
बुनाई अथवा कृषि को ही बेसिक क्राफ्ट के रूप में रखा जाता था, किन्तु वे अपर्याप्त 
हैं। विभिन्न प्रान्तों में अपने-अपने स्थानीय क्राफ्ट प्रचलित हैं। इन सभी क्रापटों में 
हम शिक्षा-सम्भावनाओं को खोज सकते हैं। उदाहरणत: काश्मीर सदा से जरी तथा 
लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। आसाम में रेशम की कताई बुनाई प्राय: प्रत्येक 
घर में होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य में स्थानीय हस्तकलाओं को अपनाया 
जा सकता है। हाँ, इधर इस दृष्टि से प्रगति भी हो रही है ओर उत्तरोत्तर नयी 
हस्तकलाएं बेसिक शिक्षा में प्रवेश पा रही हैं । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों एवं उसमें पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि तथा पूर्व-स्थित सामान्य प्राथमिक पाठशाल ओं 
(को जूनियर बेसिक पाठशालाओं ) में परिवर्तित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । 
इस परिवर्तन में अधिक सफलता अभी तक नहीं मिल सकी । इसका प्रमुख कारण है 
योग्य शिक्षकों तथा उपयुक्त सज्जा का अभाव | सन्‌ 962 में 'नेशनल बोर्ड ऑव 
बेसिक एछूकेशन' की स्थापना की गयी थी। इस बोर्ड का कतंव्य है कि केन्द्रीय सरकार 
को बेसिक शिक्षा की नीति तथा कार्यक्रम व उसकी प्रमति के सम्बन्ध में सलाह 
प्रदान करे । 
बेसिक शिक्षा पर मल्यांकन समिति 

भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा 
मन्त्रालय ने श्री रामचन्द्रत की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिसने अगस्त 
]947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट समिति के ] राज्यों में किये 
गये अध्ययन के ऊपर आधारित है। इन राज्यों में समिति ने शिक्षा विभागों, बेसिक 
शिक्षा संस्थाओं, बेसिक प्रशिक्षण शिक्षालयों तथा शिक्षाशास्त्रियों से परामर्श करके 
इस रिपोर्ट को लिखा है। अतः बेसिक शिक्षा की समस्याओं पर अत्यन्त ही वास्तविक 
व व्यावहारिक सुझाव समिति ने दिये हैं । 

सिफारिशें--समिति की सिफारिशों को प्रमुखत: निम्नलिखित सात भागों में 
बाँटा जा सकता है : 

() भारत सरकार, 

(2) शाज्य सरकारें, 

(3) विश्वविद्यालय, 

(4) बेसिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन, 
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(5) बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, 
(6) बेसिक स्कूल, और 
(7) जनता । 

() भारत सरकार--समिति का विचार है कि भारत सरकार को बेसिक शिक्षा 
के अन्तनिहित सिद्धान्तों को स्वीकार करके उसके प्रसार में योग देना चाहिए । इसके 
लिए प्रथमत: केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति को चाहिए कि विभिन्न राज्यों में वह 
बेसिक शिक्षकों, परिभाषा तथा रिद्धान्तों के सम्बन्ध में फैली हुई मूल भ्रान्तियों का 
समाधान करे जिससे विभिन्न राज्यों में एक सवमान्य आधार पर बेसिक शिक्षा 
का विकास हो सके । इसके लिए शिक्षा मन्त्रियों तथा शिक्षा सचिवों का एक सम्मेलन 
बुलाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह देश भर में बेसिक शिक्षा की गोप्टियाँ 
आयोजित करे और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्र-निर्माण में बेसिक शिक्षा के 
महत्त्व पर प्रकाश डाले । इन गोष्तियों में शिक्षा-विभाग के निदेशक तथा अन्य उच्च 
अधिकारी भाग ले । 

इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा पर अखिल भारतीय अथवा क्षेत्रीय सम्मेलन 
भी बुलाये जा सकते हैं जिनमें बेसिक शिक्षा के कार्यकर्ता एकत्रित होकर विभिन्न 
समस्याओं तथा अनुभवों और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करके 
सामान्य हल ढूंढ़ सकें । भारत सरकार को चाहिए कि वह बेसिक शिक्षा के प्रसार के 
लिए फिल्म, रेडियो, प्रेस व प्रदर्शनियों द्वारा जनमत को जाग्रृत करने के लिए 
बेसिक शिक्षा के विभिन्न रूपों का प्रचार करे । समिति ने यह भी सिफारिश की कि 
बेसिक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए केन्द्रीय 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जाय जिसमें अनुसन्धानकर्ताओं के लिए छात्र- 
वृत्तियों की व्यवस्था हो । विद्यार्थियों की प्रगति तथा सफलताओं का मूल्यांकन करने 
के लिए बेसिक शिक्षा संस्थाओं में विशेषज्ञों की एक छोटी विशेष समिति स्थापित 
करने की भी सिफारिश की गयी । समिति का विश्वास है कि बेसिक शिक्षा का प्रसार 
करने में वे सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ सहयोग दे सकती हैं जो गाँव- 
निर्माण में लगी हुई हैं, जैसे अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, सर्व-सेवा संघ, 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, कस्तूरबा गांधी स्मारक निधि, समाज-कल्याण बोर्ड तथा 
विभिन्न राज्यों के ग्राम कल्याण विभाग । इसके अतिरिक्त समिति ने बेसिक शिक्षा 
साहित्य के प्रकाशन, एक अखिल भारतीय त्रेमासिक पत्रिका तथा अन्य आवश्यक 
सामग्री के प्रकाशन का उत्तरदायित्व भी केन्द्रीय सरकार पर डाला है तथा शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिए पोस्ट-पग्रेजुएट ट्रेनिंग कालेजों की शीघ्र स्थापना पर बल दिया 
है । इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, 

अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता भी प्राप्त 
कर सकती है। पोस्ट-बेसिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । 

(2) राज्य सरकारें--राज्य सरकारों को चाहिए कि वे तत्काल ही सम्पूर्ण 
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प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप दे दें और सभी ट्रेनिंग स्कूलों को बेसिक 
ट्रेनिंग स्कूल बना दें । बिहार तथा आसाम के आदण्श पर सभी राज्य तत्काल ही निय- 
मित बेसिक शिक्षा परिषदों ($009५ 0250 ९(ए८4॥०॥ 70005) की स्थापना 
कर दें। ये परिपदें शिक्षा-विभागों का मार्गदर्शन तथा जन-सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयास करेंगी । मूल्यांकन समिति ने बेसिक शिक्षा के विकास के लिए सघन क्षेत्र प्रणाली 
(००7स्‍728८। ४7८४ 7000) का विरोध किया है । वे सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा को 
बेसिक शिक्षा में बदल देने के पक्ष में हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि 
वे अपने शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा-प्रणाली में दीक्षित करें । प्रत्येक राज्य 
में एक उपशिक्षा निदेशक नियुक्त कर दिया जाय जो वरतंमान साधारण स्कूलों को बेसिक 
स्कूलों में परिवर्तित करे । 

समिति की यह स्पष्ट राय है कि बेसिक शिक्षा-प्रणाली के उत्पादकता सम्बन्धी 
पक्ष को पर्याप्त महत्त्व दिया जाय । इसके लिए स्कूलों को कच्चा माल तथा आवश्यक 
सज्जा प्रदान की जाय, बालकों द्वारा निर्मित पदार्थों के विषणन की व्यवस्था की जाय 
तथा इनसे होने वाले लाभ का एक अंश बालकों को भी दिया जाय । समिति की यह 
विशेष राय है कि ऐसे बेसिक स्कूलों का जो निम्न कोटि के हैं, तत्काल उद्धार 
किया जाय । अन्त में समिति ने बेसिक शिक्षा सम्मेलनों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पांठ- 
शालाओं के लिए भवन-निर्माण, बेसिक शिल्प की टेकनीक में सुधार, शिक्षकों की 
दशा में सुधार तथा आवश्यक बेसिक साहित्य के प्रकाशन का भार भी राज्य सरकारों 
पर डाला है। 

(3) विश्वविद्यालय--समिति का स्पष्ट मत है कि देश के विश्वविद्यालय बेसिक 
शिक्षा के सम्बन्ध में अवश्य उदासीन रहे हैं। ऐसे समय में जबकि केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारें बेसिक शिक्षा के प्रसार के लिए कटिबद्ध हैं, विश्वविद्यालयों की उदासीनता 
अवांछनीय है । अत: जहाँ तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, वे कम से कम उच्चच 
स्तर पर पोस्ट-बेसिक शिक्षा एवं पोस्ट-ग्रेजुएट बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण तथा रिसचे में 
सहयोग देकर बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। 

(4) प्रशासन व संगठन--यह बेसिक शिक्षा का बड़ा दुबंल पक्ष है। वास्तव में 

अच्छे प्रशासन व संगठन के अभाव में ही बेसिक शिक्षा अभी मनोवांछित प्रगति नहीं कर 
सकी है । प्रशासन की असफलताओं को देखकर समिति को बड़ा दुख हुआ है । अतः 
इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रभावकारी सिफारिशें की हैं। समिति का मत है कि शिक्षा- 
विभाग के अधिकारियों को बेसिक शिक्षा को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और इस 
बात को अन्तिम रूप से हुदयंगम कर लेना चाहिए कि अब बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय 
शिक्षा-प्रणाली का अनिवाय अंग बन गयी है। अतः उसके विकास के सम्बन्ध में 
सरकारी शिक्षा अधिकारियों को अपने कतंव्य का निष्ठापृवंक पालन करना है। 
अधिकारियों को चाहिए कि पाठशालाओं ब प्रशिक्षण स्कूलों में आवश्यक सज्जा की 
व्यवस्था तुरन्त कर दिया करें। स्वयं शिक्षा निरीक्षकों को बेसिक शिक्षा-प्रणाली में 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 8 : प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा | 3]5 


पर्याप्त ट्रेनिंग प्राप्त कर लेनी चाहिए। निरीक्षकों को चाहिए कि वे अपनी दोप 
निकालने की पुरानी मनोवृत्ति को दूर करें और वास्तविक रूप से बेसिक शिक्षकों के 
मार्गदर्शक, सहयोगी तथा प्रेरक बनें । समिति का यह भी मत है कि बेसिक शिक्षा के 
विकास के लिए प्रशासन का विकेन्द्रीकदरण एक मूल व तात्कालिक आवश्यकता है। 
स्थानीय सहयोग प्राप्त करने तथा प्रबन्ध में क्षमता लाने के लिए यह मूल मन्त्र है। 

बेसिक स्कूलों तथा ट्रेनिंग स्कूलों में छात्रों के काय॑ व सफलता का मूल्यांकन 
करने के लिए उनके दैनिक काये को प्राथमिकता देनी होगी । 

शिक्षा भवनों की जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ यह भी आवश्यक 
है कि वे सस्ते व उपयोगी हों । कीमती भवनों पर इस समय रुपया व्यय नहीं करना 
चाहिए, तथापि भवनों के अभाव में बेसिक शिक्षा प्रतीक्षा नहीं कर सकती । 

समिति की राय में अधिकारियों को चाहिए कि वे प्रत्येक स्कूल व ट्रेनिंग स्कूल 
के लिए उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दें और उन लक्ष्यों की पूति के लिए सभी 
सम्भव प्रयत्न करें । किन्तु उत्पादन को शिक्षा के मानदण्ड के गिरने का एक बहाना 


न बना दिया जाय, अपितु प्रयास इस बात का किया जाय कि उत्पादक शिल्प के 
माध्यम से ही शिक्षा का मानदण्ड उठे । 


अन्त में समिति ने कहा कि बेसिक शिक्षा को उचित रूप से माध्यमिक शिक्षा 
से श्रृंखलाबद्ध (0४८४४४॥॥8) किया जाय । 

(5) बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षष--समिति की राय है कि बेसिक शिक्षकों 
के प्रशिक्षण को अधिक पूर्ण व वास्तविक बनाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में तीन 
बातों पर विशेष बल देना है--शिल्प की कुशलता, सह-सम्बन्ध स्थापित करने की 
क्षमता तथा मनोविज्ञान का ज्ञान और बालक को उसी मनोवेज्ञानिक स्थिति में समझकर 
शिक्षा-प्रणाली में नयी रीति को अपनाना । शिल्प-शिक्षा के अधूरेपन से बेसिक शिक्षा 
को अपार क्षति पहुँची है । जो भी शिल्प हो वह पूर्ण हो, न कि अधूरा अथवा खण्डित । 
साथ ही विषयों में सह-सम्बन्ध स्थापित न कर सकने के कारण शिक्षक बेसिक शिक्षा की 
आत्मा का ही हनन कर देते हैं। अब तक जो कुछ भी सह-सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास किया गया है वह शिल्प के ही साथ किया गया है तथा सामाजिक व नेसगिक 
वातावरण के साथ नहीं किया गया है । अतः समिति की राय में शिल्प, सामाजिक व 
नैसगिक वातावरण, तीनों को ही शिक्षण के माध्यम के रूप में पर्याप्त महत्त्व देना है । 

समिति ने बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सुधार करने, ट्रेनिंग कालेजों 
के सुसंगठन, शिल्प प्रशिक्षण की क्षमता, पुराने शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करने, 
शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में रहने के लिए होस्टलों की व्यवस्था इत्यादि पर भी 
विशेष बल दिया है । 

(6) बेसिक स्कूल--समिति का मत है कि जिस प्रकार पूर्ण प्रशिक्षित शिक्षकों 
को ऐसे स्कूलों में नियत करना भारी भूल है, जहाँ न तो शिल्प के लिए कच्चा माल 
है, न सज्जा, न औजार और न भूमि, उसी प्रकार यह भी गलत है कि अपूर्ण प्रशिक्षण 
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पाये हुए शिक्षकों अथवा प्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेज दिया जाय जहाँ 
पर्याप्त सज्जा व सामान है । “जब तक ये दो भूलें होती रहेंगी तब तक भली-भाँति 
बेसिक शिक्षा का विकास सम्भव नहीं है ।” 

समिति ने कहा है कि कोई भी स्कूल तब तक बेसिक स्कूल न समझा जाय 
जब तक उसमें निम्नलिखित अवस्थाएँ मौजूद न हों : 

(7) आठ वर्ष का बेसिक शिक्षा का सुसम्बद्ध (॥7627460) पाठ्यक्रम । यह 
पाठ्यक्रम पाँच वर्ष के जूनियर बेसिक तथा तीन वर्ष के सीनियर बेसिक में विभाजित 
होगा । 

(॥) समय पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल की पति । 

(॥॥) पर्याप्त शिल्प-सज्जा एवं मरम्मत के सामान की पूर्ति; 

(५) प्रत्येक सकल में स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार न्यूनतम भूमि होनी चाहिए। 
जिसमें पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए | उदाहरण के लिए, आठ कक्षाओं वाले 
बेसिक सकल में तीन एकड़ भूमि होनी चाहिए । 

(५) स्कूल के बहुसंख्यक शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए। जिन शिक्षकों को 
प्रशिक्षण न मिला हो वे प्रशिक्षित शिक्षकों के अन्तर्गत शिक्षण पाते रहें, जब तक उन्हें 
ट्रेनिंग के लिए न भेजा जाय । 

(५) स्कूल में शिक्षकों के मार्गदर्शन में जनतन्त्र पर आधारित सामुदायिक 
रहन-सहन तथा विद्याथियों की बाल-सरकार का निर्माण होना चाहिए । 

(५]) शिल्प-कला अधूरी न होकर व्यवस्थित होनी चाहिए जिसमें उन न्यून- 
तम उत्पादन लक्ष्यों की पूति की गयी हो जो शिक्षा-विभाग द्वारा निर्धारित किये गये हों । 
(शा) जहाँ शिक्षण-प्रणाली सह-सम्बन्ध पर आधारित हो । 

(५) जहाँ पर्याप्त प्रसार कार्य हो, जिससे स्कूल और समाज के बीच में अच्छे 
सम्बन्ध स्थापित हो जाय॑। 

(») जहाँ सामूहिक प्रार्थनाओं, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक व मनोरंजन के 
कार्यो की समुचित व्यवस्था हो । 

समिति ने सिफारिश की है कि स्कूलों में परीक्षा-प्रणाली आन्तरिक होगी । 
चरित्र, व्यक्तित्व तथा मानसिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जायगा । यह बेसिक 
शिक्षा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू होगी । 

(7) जनता--किसी भी जनतन्‍त्रीय व्यवस्था में जनमत का विशेष स्थान है । 
अतः केन्द्रीय व राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में जनता 
को विश्वस्त करें तथा उसके भ्रमों का निवारण करके बेसिक शिक्षा के विकास के 
लिए जनता का सहयोग प्राप्त करें | वास्तव में, यदि हमारे देश के बेसिक स्कूल अच्छी 
प्रकार से चलते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से ही जनता का सहयोग प्राप्त हो सकेगा । 
अत: आवश्यक है कि हम बेसिक शिक्षा की श्रेष्ठता में वृद्धि करें । 
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लोकसभा द्वारा नियुक्त अनुमान समिति ने अपनी 957-58 की रिपोर्ट में 
बेसिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये थे । 

() यह भ्रान्ति कि बेसिक शिक्षा गाँवों के लिए और सामान्य शिक्षा नगरों 
के लिए है, दूर हो जानी चाहिए; 

(2) बेसिक स्कूलों में शिक्षा-स्तर सामान्य स्कलों के समकक्ष ही होना चाहिए; 

(3) नगरों में वतंमान सामान्य पाठशालाओं को शीघ्र ही बेसिक स्कूलों में 
बदल डालना चाहिए; 

(4) वर्तमान स्कूलों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तगंत 
ही बेसिक स्कलों में बदलना चाहिए; 

(5) सरकार का कतेव्य है कि वह बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में लोगों की 
भ्रान्तियों का निवारण करे; 

(6) बेसिक स्कूलों में सज्जा तथा कच्च माल की पूर्ति तत्काल की जाय जिससे 
उनकी उत्पादन-क्षमता का सुधार हो; 

(7) शिक्षा के विस्तार में वृद्धि करने के साथ-साथ उसका मानदण्ड ऊँचा 
उठाया जाय; 

(8) देश के नेतागण तथा उच्च सरकारी अधिकारी जिनका बेसिक शिक्षा में 
विश्वास है, उन्हें अपने बच्चों को यथासम्भव इन्हीं बेसिक पाठशालाओं में ही भेजना 
चाहिए । 

बेसिक शिक्षा की एक समस्या जो अधिकाधिक लोगों का ध्यान आकर्षित कर 
रही है वह है बेसिक प्राथमिक शिक्षा-स्तर के उपरान्त बालकों के लिए उचित पाठय क्रम 
की व्यवस्था करना । इस सम्बन्ध में सभी ने यह सिफारिश की है कि उत्तर-बेसिक 
स्कूल स्थापित किये जायें जिनसे पास होने वाले विद्यारथियों को हाई स्कूल के समकक्ष 
मान लिया जाय । इस सम्बन्ध में मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की है कि (() उत्तर- 
बेसिक शिक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय और इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
नीति की तुरन्त घोषणा की जाय, (#) जो बालक सीनियर बेसिक स्कूलों से पास करके 
उत्तर-बेसिक स्कूलों में प्रवेश कराना चाहें, उन्हें इसकी सुविधाएँ प्रदान की जायें; तथा 
(॥) जो बालक उत्तर-बेसिक स्कूलों को पास कर लें उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विश्व- 
विद्यालयों में प्रवेश मिलना चाहिए । 

बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक दीघंकाल से यह आवश्यकता अनुभव की जा रही 
थी कि इसमें कुछ अनुसन्धान-कार्य भी किया जाय । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 
की बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्ति की गयी । स्थायी समिति ने सन्‌ 955 में 
यह सिफारिश की थी कि बेसिक शिक्षा के लिए कोई अनुसन्धान केन्द्र खोला जाय । 

योजना कमीशन ने यह बात स्वीकार कर ली और सन्‌ 956 में दिल्लो में 
'नेशनल इन्स्टीट्यूट आँव बेसिक एन्केशन' की स्थापना कर दी गयी । इस संस्था के 
प्रमुख उद्देश्य ब कार्य निम्नलिखित हैं : 
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() नीचे लिखे हुए अखिल भारतीय महत्त्व के बेसिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों 
में अनुसन्धान कराना : 

(अ) समन्वय (०070900०॥) तथा शिक्षण-पद्धति, 

) पाठ्यक्रम-निर्माण; 

) हस्तकलाओं में अनुसन्धान; 

) हस्तकलाओं की सज्जा में सुधार करना; 

) विद्याथियों तथा शिक्षकों के लिए साहित्य की रचना; 

) नगरों के लिए बेसिक शिक्षा सम्बन्धी हस्तकलाओं का विकास; 
ए) विभिन्न हस्तकलाओं के लिए समय की अवधि निर्धारित करना; 
) सभी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में विकसित करना । 

(2) उच्च स्तर के कार्यकर्ताओं, जैसे निरीक्षक, प्रशासक तथा सुपरवाइजर 
इत्यादि को प्रशिक्षण देना । 

(3) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह तथा 
सूचना देना । 

इस इन्स्टीट्यूट ने अपनी स्थापना के उपरान्त बेसिक पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों 
तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक खोजें की हैं तथा कुछ साहित्य 
की रचना की है | बेसिक शिक्षा में लगे हुए उच्च कमंचारियों के प्रशिक्षण की योजना 
भी इस संस्था के विचाराधीन है । 

इस समय देश में सम्पूर्ण प्राथमिक स्कूलों में अधिकांश स्कूल बेसिक स्कूल नहीं 
हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर ही है । तथापि 

केन्द्र की ओर से भी बहुत-सी योजनाएँ चल रही हैं जो बेसिक शिक्षा के प्रसार व 
सुधार में सहयोग देती हैं । राज्यों की योजनाओं में केन््र की ओर से कुल व्यय के 
60 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र 
की प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं : 

() नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑव बेसिक एज्तकेशन तथा उसके विभिन्न क्रियाकलाप; 

(2) दिल्‍ली में एक आदर्श स्कूल की स्थापना; 

(3) बेसिक तथा प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान के सम्बन्ध में सलाह देने 
की परियोजना; 

(4) सेमीनार तथा सम्मेलन; 

(5) सीनियर बेसिक स्कूलों को पोस्ट-बेसिक स्कूलों तक ले जाना तथा वतंमान 
पोस्ट-बेसिक स्कूलों की दशा में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना | ऐसे 
स्कूलों की संख्या अधिक न होने के कारण केन्द्रीय सरकार उनके व्यय का शत-प्रतिशत 
अनुदान उन्हें देती है । 

(6) एंग्लो-इण्डियन तथा पब्लिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा का सूत्रपात करने के 
उद्देश्य से समितियों की स्थापना करना; 
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(7) पोस्ट-प्रेजुएट बेसिक प्रशिक्षण कालेजों के कार्य की जाँच कराना; तथा 

(8) पोस्ट-बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए एकसा पाठ्यक्रम तेयार करना । 
बेसिक शिक्षा पर कोठारी शिक्षा आयोग का मत " 

कोठारी शिक्षा आयोग बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों से पूर्णतः: सहमत है, किन्तु 
वह किसी विशेष स्तर पर शिक्षा को “बेसिक शिक्षा” कहने के पक्ष में नहीं है। 
आयोग का मत है कि बेसिक शिक्षा के जो बुनियादी सिद्धान्त हैं वे इतने महत्त्वपूर्ण 
हैं कि उन्हें सभी स्तरों पर शिक्षा-प्रणाली का पथ-प्रदर्शन तथा निर्माण करना चाहिए। 
ऐसी स्थिति में आयोग किसी एक विशेष स्तर को ही बेसिक शिक्षा मानने के पक्ष 
में नहीं है । इस मत को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ द्वारा स्कूली शिक्षा पर नियुक्त 
की गयी समिति ने अस्वीकार कर दिया है | यह समिति मद्रास के तत्कालीन मुख्य 
मन्‍त्री श्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
और गुजरात के शिक्षा मन्‍्त्री इसके अन्य सदस्य थे। नवम्बर 966 में अपनी सिफारिश 
समिति ने कहा था कि बेसिक शब्द को शिक्षा-प्रणाली से हटा देने से जनता में 
अनिश्चितता फल जायगी । अत: बेसिक शिक्षा का सभी स्तरों पर विकास करना चाहिए । 

नाम के अतिरिक्त कोठारी आयोग को बेसिक शिक्षा से और कोई विरोध नहीं 
है । आयोग का कहना है कि कार्य-अनुभव (५०॥-८४७८॥९०॥०८) जिसका अभिप्राय 
होता है जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक कार्य को शिक्षा के 
सभी स्तरों पर शिक्षा का एक आवश्यक अंग बना देना चाहिए । इससे वर्तमान पुस्तकीय 
शिक्षा-प्रणाली के स्थान पर व्यावहारिक शिक्षा का सूत्रपात होगा । आयोग के मता- 
नुसार निम्न प्राथमिक कक्षाओं में कार्य-अनुभव का सूत्रपात सरल हस्तकाय से हो 
सकता है ताकि बालक अपने हाथ का प्रयोग करना सीख जाय और उसके द्वारा अपना 
मानसिक और संवेदनात्मक विकास करने में समर्थ हो सके । इस पाठ्यक्रम में कागज 
काटना, दफ्ती का काटना तथा मोड़ना, मिट॒टी को ढालना, कताई तथा रुई का सरल 
काम अथवा घर के भीतर पौधे लगाना इत्यादि सम्मिलित होने चाहिए । उच्च प्राथमिक 
कक्षाओं में हस्तकला सीखने के द्वारा चिन्तन शक्ति तथा रचनात्मक अभिरुचि का विकास 
किया जाना चाहिए । अतः बाँस तथा बेंत का कार्य, चम-का्ये, बतेन बनाना, बुनाई, 
बागवानी तथा कृषि-कार्य इत्यादि इन कक्षाओं में शिक्षा का आधार बनाये जा सकते 
हैं। आयोग ने मिडिल कक्षाओं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी बेसिक 
पाठ्यक्रम अपनाये जाने की सिफारिश की है | यह कार्य सामान्यतः: प्रशिक्षण की दृष्टि 
से अधिक जटिल प्रकार का होगा । 

आयोग के मतानुसार बेसिक शिक्षा-कार्यक्रम में कार्य-अनुभव के सभी मूल सिद्धान्त 
निहित हैं। अब तक जो शिक्षा विकसित हुई उसमें 'उत्पादकता' पक्ष पर बल दिये 
जाने से बेसिक शिक्षा निरर्थक हो गयी । “किन्तु अब जिस बेसिक शिक्षा की आवश्यकता 
है बह एक ऐसे समाज की आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए जिसे विज्ञान एवं 
टेकनोलॉजी की सहायता से बदल डालना है । अन्य शब्दों में कार्य-अनुभव एक नवीन 
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सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर देखने वाला कार्य- 
क्रम होना चाहिए ।/९ अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य-अनुभव जहाँ कृषि-कार्यों पर 
' आधारित है वहाँ अब उद्योगों और सरल तकनीकों पर आधारित कारयक्रम भी प्रारम्भ 
कर देना चाहिए । जिन स्कूलों में वकंशाप नहीं खुल सकती वहाँ औजारों का बक्स 
अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए । शहरों के बच्चों को भी यथासम्भव बागवानी और 
कृपि-कार्य में कार्य-अनुभव प्रदान करना चाहिए । बेसिक शिक्षा-प्रणाली के आधुनिकी- 
करण पर आयोग ने विशेष बल दिया है ताकि यह आगे की ओर देखने वाली ([0५थ३0 
00/0॥72) बन जाय । इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोग ने तीन शर्तें 
बतायी हैं : () शिक्षकों का प्रशिक्षण; (2) आवश्यक सज्जा की उपलब्धि; तथा (3) 
कार्यक्रम का उत्तरोत्तर सभी स्कूलों में प्रसार । आयोग बेसिक शिक्षा-प्रणाली को जिसका 
सुझाव महात्मा गांधी ने लगभग 25 वर्ष पूर्व दिया था, भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में एक महत्त्वपूर्ण घटना मानता है | “यह प्रणाली एक ऐसी निरथंक शिक्षा के प्रति 
विद्रोह थी जो पुस्तकों तथा परीक्षा पर ही आधारित थी और जो ब्रिटिश शासन- 
काल में परम्परागत पद्धति के आधार पर विकसित हो गयी थी। बेसिक शिक्षा ने 
एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न कर दी, जो चाहे प्राथमिक शिक्षा के मानदण्ड को तो न 
उठा सकी हो, किन्तु जिसने एक अधिक व्यापक क्षेत्र में निश्चय ही शिक्षा सम्बन्धी 
विचारधारा और स्वरूप पर भारी प्रभाव डाला है| हमारा विश्वास है कि इस प्रणाली 
के मूलभूत सिद्धान्त मौलिक रूप से हृढ़ हैं, और आवश्यक संशोधन के द्वारा ये न केवल 
प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर ही वरन्‌ राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के अन्य उच्च स्तरों पर भी 
शिक्षा का अंग बनाये जा सकते हैं ।” आयोग के मतानुसार बेसिक शिक्षा के मूलभूत 
सिद्धान्त तीन हैं : () शिक्षा में उत्पादक क्रिया; (2) पाठ्यक्रम का उत्पादक-क्रिया 
तथा भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से समन्वय; और (3) स्कूल तथा स्थानीय 
समाज का अन्तरंग सम्पक । इन्हीं सिद्धान्तों को शिक्षा के सभी स्तरों पर अपनाया जा 
सकता है । यही कारण है कि आयोग किसी एक विशेष स्तर को ही बेसिक शिक्षा मानने 
के पक्ष में नहीं है |!” 
बेसिक शिक्षा की समस्याएँ 

वास्तव में, देश में बेसिक शिक्षा का विकास तो किया जा रहा है किन्तु अभी 
तक इसके सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक कार्य-विधि के विषय में लोगों के मस्तिष्क में 
स्पष्ट व सुलझे हुए विचार नहीं हैं। पर्याप्त मतभेद की अपेक्षाकृत भी अभी ऐसी चेष्टाएँ 


70. शिशु ० ॥० डवाारत्वांएा/ ८07क्रांईआं०ा ((964-66), ७. 202. 

7 [न 'तचा] ठप एज, पर रछछलांबो छाालंएणी९8 णी 94४2 ९0तए८4४०त 
का 50 ॥राएणात्रा: पथ 0९9 शी0प0 9०06 ॥॥0 आ4॥०९ (6 ९१४९४०॥७] 
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नहीं की गयी हैं जिनमें इन सिद्धान्तों का प्रचार एक दी स्तर पर किया जाय । साथ 
ही अनुसन्धान की दृष्टि से तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम कार्य किया गया है। बहुत-सी 
ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें बेसिक शिक्षक अपने अनुसन्धान का विषय बनाकर योजना को 
सच्चा लाभ पहुँचा सकते हैं । इनमें से प्रमुख समस्याएँ, संक्षेप में, इस प्रकार हैं : 

() पाठ्यक्रम की विषय-सामग्री को किस सीमा तक बे सिक क्राफ्ट से सम्बन्धित 
(००॥॥८८(८१) किया जा सकता है ? 

(2) पाठ्यक्रम के ऐसे कौनसे भाग हैं जिनका सम्बन्ध भौतिक व सामाजिक 
बातावरण से स्थापित किया जा सकता है ? 

(3) पाठ्यक्रम के उन अंशों के लिए जिन पर पर्याप्त पाठय-पुस्तके उपलब्ध नहीं 
हैं, किस प्रकार उपयुक्त पाठय-सामद्री उपलब्ध की जा सकती है ? 

(4) अ-बेसिक स्कूलों के छात्रों की तुलना में बेसिक स्कूलों के छात्र साहित्यिक 
तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में किस स्थान पर ठहरते हैं ? 

(5) बेसिक स्कूल स्थानीय जनता के जीवन के अभिन्न अंग किस प्रकार बन 
सकते हैं ? 

(6) क्राफ्ट की सामान्य उत्पादकता को, किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और 
किस प्रकार अधिक मितव्ययिता के साथ क्राफ्ट-कार्य को जारी रखा जा सकता है ? 

बेसिक शिक्षा के लिए ये जीवित समसस्‍्याएँ हैं जिनका उत्तर अविलम्ब मिलना 
चाहिए । यदि देश में अभी बेसिक शिक्षा के विपय में कुछ भ्रान्ति है अथवा वह आवश्यक 
रूप से लोकप्रिय नहीं हुई तो उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इन ज्वलन्त 
प्रश्नों का अभी सनन्‍्तोपजनक उत्तर नहीं मिल सका है। इनका उत्तर अब तक देश के 
अनुभव पर ही आधारित हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन बेसिक ट्रेनिंग कालेजों का 
उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे अनुसन्धान कराएँ, पर्याप्त व उचित पाठ्य-सामग्री 
प्रकाशित करें, क्रापटों का वैज्ञानिक आधार पर तथा शिक्षा के एक माध्यम के रूप 
में विकास करें, ऐसी सहायताओं व सामग्रियों का निर्माण करें जिनकी आवश्यकता 
बेसिक शिक्षण में शिक्षकों को पड़ती है। साथ ही यह आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा 
का सम्बन्ध सामाजिक शिक्षा से भी स्थापित करा दिया जाय क्योंकि बेसिक शिक्षा 
के उद्देश्यों में एक सामाजिक जीवन की भावना का विकास करना भी है ॥* 
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$0एंबो बा)0 €९०णा0रांट तिटट8 छोटी बार लाक्राएगए ग6 502) 7 ९९८070- 
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अन्त में, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का गिरता हुआ मानदण्ड एक गम्भीर 
समस्या है जिसकी ओर समय-समय पर देश के शिक्षाशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित 
होता है। बहुत-से आलोचकों का यह कथन है कि बेसिक प्राथमिक पाठशालाएं शिक्षा 
के मानदण्ड की दृष्टि में परम्परागत प्रचलित पाठशालाओं से भी गयी बीती हैं। 
वस्तुत: इस आलोचना में कुछ सत्य अवश्य है जैसा कि हमने स्वयं स्वीकार किया है। 
अब आवश्यकता इस बात की है कि इस मानदण्ड को किस प्रकार ऊँचा उठाया जाय। 
इस सम्बन्ध में संक्षेप में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं : 

() शिक्षक को वेसिक शिक्षा की विधि (70॥000।029) का पर्याप्त ज्ञान 
आवश्यक है; अर्थात्‌ यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बेसिक शिक्षा प्रधानतः "क्रिया 
द्वारा शिक्षा देना है । पुस्तकों का उपयोग एक आवश्यक सहायक सामग्री के रूप में 
ही करना है। 

(2) शिक्षकों को पूर्णतः प्रशिक्षित होना चाहिए और पाठ्यक्रम का उन्हें विशेष 
व अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है । 

(3) स्वर्य शिक्षक को एक अच्छा उत्पादनकर्ता होना चाहिए। जब तक शिक्षक 
हस्तकला में दक्ष नहीं है और उसके द्वारा निर्मित वरतुएँ उच्च कोटि की नहीं हैं, वह 
बालकों में न तो बेसिक शिक्षा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है और न बालकों को 
अच्छी वस्तुएँ निमित करने को प्रेरणा ही दे सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि 
शिक्षक को क्राफ्ट की ट्रेनिंग बहुत अच्छी देनी चाहिए । 

(4) शिक्षक को इस बात का ज्ञान पूर्णतः: होना चाहिए कि बालक के नैसगिक 
तथा सामाजिक वातावरण से अथवा उत्पादन कार के क्षेत्र से किन-किन सम्बन्धित 
बातों का चयन करके बालक के समक्ष रखना है तथा किस प्रकार इन वातावरणों व 
उत्पादक हस्तकला का सह-सम्बन्ध अन्य विषयों से कुशलतापूर्वक किया जा सकता है । 

(5) बालकों को आत्मंनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वशासन में प्रशिक्षित करना 
आवश्यक है । साथ ही उम्र के अनुरूप स्कूल के कार्यों को अपने हाथों से करने की 
आदत भी उनमें डालनी चाहिए | इससे उनमें नियमितता, आत्मनिर्भरता, अनुशासन 
इत्यादि गुणों का विकास होगा जिसका उनके अध्ययन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा । 
सुधार के उपाय 

बेसिक शिक्षा वस्तुत: भारतीय शिक्षा-प्रणाली का ही नहीं अपितु राष्ट्रीय जीवन 
तथा प्रेरणा का आधार बनती जा रही है । आशा की जाती है कि भविष्य में इसका 
रूप और अधिक व्यापक हो जायगा । ऐसा होने पर ही इस योजना के प्रणेता, महात्मा 
गांधी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को एक मूर्त रूप मिल सकेगा । ब्रिटिश भारत में 
जिस लोक शिक्षा की इतनी अवहेलना की गयी थी, उसकी आज स्वतन्त्र भारत में 
हम अवहेलना नहीं कर सकते । यदि भारत को सम्य देशों की दौड़ में आगे रहना है, 
तो अवश्य ही उसे अपनी 76 प्रतिशत निरक्षरता का विनाश करना होगा । इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षकों, कुशल संगठन व प्रशासन, हृढ़ 
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अर्थव्यवस्था तथा निरन्तर अध्यवसाय द्वारा हम अपनी प्राथमिक व बेसिक शिक्षा को 
सच्चे अर्थ में अनिवार्य बनाकर देश से अशिक्षा व निरक्षरता के कलंक को शीघ्र धो 
सकते हैं। जब अमरीका, रूस, चीन तथा टर्की इत्यादि देशों ने इस परीक्षण में आशाजनक 
उन्नति की है तो फिर ऐसा कौनसा कार्य है जिसे आज का स्वतन्त्र व महत्त्वाकांक्षी 
भारत नहीं कर सकता ? 

हम निस्संकोच कह सकते हैं कि भारत में अब तक प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त 
महत्त्व नहीं दिया गया था | सन्‌ 854 से लेकर सन्‌ 964 तक के सौ से भी अधिक 
कर्षों में सरकार कई बार इस बात को सिद्धान्ततः: स्वीकार कर चुकी है कि देश में 
प्राथमिक शिक्षा का प्रसार उसका प्रमुख-कतंव्य है। आज भी भारत के संविधान की 
45वीं धारा के अनुसार सरकार का कतेब्य था कि वह 6 वर्ष से 4 वर्ष तक की 
आयु वाले सभी बालकों को सन्‌ 960 तक निःशुल्क व अनिवायं शिक्षा प्रदान करती । 
किन्तु अभी तक ऐसा न हो सका । सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा 
के सुधार पर बहुत ध्यान दे रही है और इनके लिए केन्द्रीय सरकार ने कमीशनों को 
नियुक्ति करके इनकी समस्याओं का एक अत्यन्त विपद्‌ व मौलिक विश्लेषण करा लिया 
है; किन्तु स्वतन्त्र भारत की सरकार ने अभी तक इस बात का अनुभव नहीं कर पाया 
है कि वह इसी प्रकार का एक कमीशन एकमात्र प्राथमिक शिक्षा के लिए भी नियुक्त करे। 

अत: आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से शीघ्र ही एक प्राथमिक शिक्षा 
कमीशन नियुक्त किया जाय जो इसकी सम्पूर्ण समस्याओं का अखिल भारतीय स्तर पर 
अध्ययन करके उनको सुलझाने के ठोस सुझाव दे । इसमें बेसिक शिक्षा-पद्धति को सर्ब- 
व्यापी रूप से सभी वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक स्तर पर अनिवायं करने के प्रश्न 
पर विषद्‌ रूप से विचार किया जाय । 

दूसरी बात है प्राथमिक व बेसिक शिक्षकों की आ्थिक दशा के सुधार के सम्बन्ध 
में । यह बात सर्वंविदित है कि भारत में प्राथमिक शिक्षक का वेतन अत्यन्त अल्प है। 
इस कारण वह हर समय आथ्िक बिन्ताओं में निमग्न रहता हुआ एक अत्यन्त ही दीन 
व अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। सरकार भी उसे दीन व शक्तिहीन समझकर 
सुविधापूर्वक उसकी अवहेलना कर देती है। प्राथमिक शिक्षक की तुलना में विश्वविद्यालयों 
के शिक्षकों की, जो अपनी बातों को उच्च अधिकारियों तक शीघ्र पहुंचा देते हैं और 
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से मोर्चा लेने की भी क्षमता रखते हैं, बातों 
को सरकार शीघ्र सुन लेती है, किन्तु बेचारा प्राथमिक शिक्षक एक साधारण मजदूर 
की भाँति शिक्षण का 'पेशा' करता है। जब तक देश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का 
सुधार नहीं होगा, देश की शिक्षा की आधारशिला दुरबंल रहेगी और जब तक प्राथमिक 
शिक्षक की आर्थिक दशा तथा कार्य-दशाओं में सुधार नहीं होगा, हम देश की प्राथमिक 
शिक्षा के सुधार की कल्पना नहीं कर सकते । सामान्य शिक्षकों की तुलना में बेसिक 
शिक्षकों के समक्ष और अधिक कठिनाइयाँ हैं। इनके प्रशिक्षण का समय और व्यय 
अधिक होता है तथा अध्यापन कार्य भी अधिक श्रमसाध्य होता है। अतः यह स्वाभाविक 
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है कि उनके वेतन-स्तर और भी अधिक ऊँचे होने चाहिए। इस दृष्टि से मद्रास में अवश्य 
कुछ किया जा रहा है, शेष राज्यों ने इस प्रश्न पर हृष्टिपात तक नहीं किया है । 

प्राथमिक व बेसिक शिक्षा की एक अन्य समस्या है स्कूल-भवनों का अभाव । 
यह कितनी दयनीय बात है कि देश के असंख्य भावी नागरिकों को हम स्थान की इतनी 
सुविधा न दे सकें जहाँ बैठकर वे अपने जीवन के प्रथम पाठ पढ़ सकें । देश के प्रत्येक 
क्षेत्र में प्रायः प्राथमिक स्कूलों के अपने स्वयं के अच्छे भवन नहीं हैं । गाँवों में कहीं 
कच्चे व टूटे खण्डहरों में बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं वर्षा, धूप व जाड़े में पेड़ों के नीचे 
प्रकृति की निर्देयता को सहन करते रहते हैं। वास्तव में प्राथमिक स्कूलों के पास भवैन 
न होना एक अत्यन्त ही दुरूह समस्या है। यह एक हास्यास्पद व लज्जाजनक स्थिति है 
जिसका निवारण तत्काल ही आवश्यक है । इनके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति 
भी देश में मिलती है जिसके अनुसार वर्गभेद अक्षुण्ण बना हुआ है । यह भारत का 
दुर्भाग्य है कि शिक्षा-नीतियों के प्रणेता, बड़े-बड़े मन्‍्त्री व राजकीय अफसर तथा बेसिक 
शिक्षा की सराहना करने वाले अन्य पूंजीपति व धनिक वर्ग के लोग जहाँ वर्तमान 
बेसिक स्कूलों को भारत के अन्य सभी बालकों के लिए सर्वोत्तम समझते हैं वहाँ उन्हें 
अपने बालकों के लिए बिलकुल अनुपयुक्त समझते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश अभि- 
मानी नौकरशाह तो इसमें अपना अपमान समझते हैं कि उनके बच्चे बेसिक स्कूलों में 
निर्धन किसानों और श्रमिकों के बालकों के साथ पढ़े । अपने बालकों के लिए वे लोग 
दिन-प्रतिदिन इंगलैण्ड के पब्लिक स्कूलों के अनुरूप भारत में भी पब्लिक स्कूल खोलते 
जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकता है 
और किस प्रकार देश से वर्ग-भेदे मिठ सकता है जो गांधीजी की वर्धा योजना का 
मूल मन्त्र था ? ऐसी स्थिति में यह भी नितान्त स्वाभाविक है कि जनता के मस्तिष्क 
में सरकारी बेसिक योजना के प्रति अविश्वास है और न केवल लोगों में इसके प्रति 
अविश्वास ही है अपितु उनकी निश्चित धारणा-सी होती जा रही है कि बेसिक शिक्षा 
के नाम पर तथा इस योजना के साथ महात्मा गांधी का पवित्र नाम जोड़कर उनके 
प्रति देश की आदर भावना का शोषण करके उनके बालकों का जीवन नष्ट किया जा 
रहा है और शिक्षा का मानदण्ड दिन पर दिन गिर रहा है । अधिकांश बेसिक स्कूलों 
की शिक्षा न तो अब साहित्यिक ही है और न बेसिक ही। अतः आवश्यक है कि 
नेतागण, मन्त्री व उच्च अधिकारीगण जनता में बेसिक शिक्षा के प्रति विश्वास उत्पन्न 
करने के लिए अपने बालकों को भी इन्हीं बेसिक स्कूलों में पढ़ायें, अन्यथा यह सम्पूर्ण 
योजना एक हास्यास्पद परीक्षण मात्र ही रह जायगी | 

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त अन्य कठिनाइयों का भी प्राथमिक शिक्षा के विषय 
में उल्लेख किया जा सकता है। अनिवायंता के सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश में लागू करने 
में सरकार की असफलता, अच्छी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव, अध्ययन सामग्री का अभाव, 
पाठ्यक्रम सम्बन्धी दोष, शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी असुविधाएँ, निरीक्षण की 
अपर्याप्तता व अक्षमता, स्थानीय बोर्डों में निम्न कोटि की राजनीति और इन' बोर्डों के 
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अन्तगंत प्राथमिक शिक्षा का निर्देय बलिदान तथा जनसमूह में व्याप्त निर्धनता इत्यादि 
अन्य कारण हैं जो देश की प्राथमिक व बेसिक शिक्षा की तीव्र प्रगति में रोड़े अटकाये 
हुए हैं। जब तक इन रोड़ों को मार्ग में से नहीं हटाया जायगा, हम पर्याप्त रूप से 
प्राथमिक व बेसिक शिक्षा का सुधार नहीं कर सकते । 


सारांश 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा के विकास 
पर गया है। सभी सम्भव उपायों से उसके विकास की चेष्टा की जा रही है । यद्यपि 
प्राथमिक शिक्षा राज्य सरकार के अन्तगंत है, तथापि अखिल भारता य प्राथमिक शिक्षा 
परिषद के द्वारा केन्द्रीय सरकार इसके विकास में प्रयथत्नशील है। ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि छठे आयोजन के अन्त तक देश में 6-] वर्ष के बालकों को निःशुल्क 
अनिवायं प्राथमिक शिक्षा प्रदान को जा सकेगी । आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में बेसिक शिक्षा-पद्धति का प्रादर्भाव एक अत्यन्त हो महत्त्वपूर्ण घटना है । इस पद्धति 
के प्रणेता महात्मा गांधी थे। उन्होंने बतेमान शिक्षा-प्रणाली की अनुपयुक्तता तथा 
अव्यावहारिकता को देखते हुए यह सुझाया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रापट के माध्यम पर 
विशेष आधिपत्य रखा जाय । अतः शिक्षा केवल पुस्तकों से ही नहीं अपितु किसी बेसिक 
ऋ्रापट के माध्यम से दी जानी चाहिए । 

गांधीजी की इस योजना को देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों ने स्वीकार कर 
लिया । अक्टूबर 937 में वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें बेसिक शिक्षा 
को अपनाने के लिए प्रस्ताव पास किये गये। बाद में डॉ० जाकिर हुसेन की अध्यक्षता 
में एक समिति बेसिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए नियुक्त की गयी 
जिसने अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । 

इस प्रणाली की विशेषताओं में निम्न प्रमुण हैं: 


) 
) नागरिकता के गुणों का विकास, 
) आत्मनिर्भरता को भावना, 
) बालक शिक्षा का केन्द्र, 
) ज्ञान एक सम्बद्ध व पूर्ण इकाई, ओर 

(6) शिक्षक व बालक को कार्य करने की स्वतन्त्रता । 

इस योजना के अनुसार पर्याप्त प्रगति हुई है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपराब्त 
तो इस अन्दोलन ने पर्याप्त जोर पकड़ा है। सभी राज्यों ने बेसिक शिक्षा के प्रचार के 
लिए अपनी योजनाएँ बनायी हैं, जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । 

प्राथमिक शिक्षा को वस्तुतः बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत ले लिया गया है। इधर 
भारतीय संविधान के अनुसार सन्‌ 96] तक सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा 
की व्यवस्था होने से यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिक से 
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अधिक प्रसार हो । किन्तु इस लक्ष्य की पूति सम्भव नहीं दिखायी देती । प्रशिक्षित व 
योग्य शिक्षकों के अभाव तथा उपयुक्त सामग्री के न होने से बेसिक शिक्षा को प्रगति 
असन्तोषजनक है। यद्यपि सभो राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बेसिक टू निग 
कॉलेज खलते जा रहे हैं, किन्तु अभो वे अपर्याप्त हैं । 

सरकार ने यह निर्णय किया है कि वर्तमान प्राथमिक रकलों को शोध्र हो बेसिक 
स्कलों में बदल दिया जाय और अब सामाथय प्रकार के प्राथमिक स्कूल न खोलकर 
जूनियर बेसिक स्कूल ही खोले जाये । इस हृध्टि से भी प्रगति मद है। 

जनियर बेसिक स्कूलों के उपराग्त सीनियर बेसिक स्कूल तथा उत्तर-बेसिक 
स्कलों को भी ध्यवरथा को जा रही है जिनका स्तर क्रमशः जूनियर हाई स्कूल वे हाई 
सकल के समकक्ष होगा। उत्तर बेसिक पाठ्यक्रम के उपरान्त विद्यार्थी का प्रवेश विश्व- 
विद्यालय में हो सकेगा । 

. बेसिक शिक्षा में अनुस-धान करने, अच्छे साहित्य का विकास करने, प्रशिक्षण 
सम्बन्धी अनुसधान तथा अब्य प्रकार से सलाह देने के उद्देश्य से दिल्‍ली में सन्‌ |956 
में एक नेशनल इ्स्टोट्यूट आंब बेसिक एजुकेशन! की स्थापना कर दो गयी है जो 
अपने करतंव्य के पालन में संलग्न है। 

बेसिक शिक्षा की त्रटियों का निवारण करने के लिए योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों 
व पर्याप्त सप्जा और भवनों को व्यवस्था होती चाहिए । 

ब्रेसिक शिक्षा के विषय में जो यहू भ्रम फेल गया है कि यह केवल ग।वों के 
लिए है, वह १२ होना चाहिए और साथ हो बेसिक शिक्षा की परिभाषा, उसके उद्देश्य व 
प्रणाली को अधिक स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में फ्रमशः 
सम्पूर्ण देश में बेसिक प्रणालो को अपना लेना चाहिए ओर इस प्रकार उसे अनिवार्य 
प्राथमिक तथा जुनियर माध्यमिक स्तर तक लागू कर देना चाहिए। कोठारी शिक्षा 
आयोग ने भी कार्य-अनुभव के आधार पर बेसिक शिक्षा को न केवल प्राथमिक, बरत्‌ 
अग्य शिक्षा-तरों पर भी लागू करने का सुझाव दिया है। इस आयोग कौ राय में 
बेसिक शिक्षा' 'शब्दावली हदा दो जानी चाहिए ।...क्न्तु केद्वीय शिक्षा सलाहकार 
परिषद की एक विशेष समिति इस मत से तहमत नहीं । 


+9 


माध्यमिक शिक्षा-प्रगति तथा समस्याएँ 








भूमिका 

माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 
है । जबकि प्राथमिक शिक्षा ज्ञान के द्वार की कंजी प्रदान करती है, विश्वविद्यालय शिक्षा 
स्वयं ज्ञान का भण्डार प्रदान करती है और ज्ञान की परिधि का विस्तार करती है । 
इन दोनों स्तरों के मध्य माध्यमिक शिक्षा जीवनयापन तथा नेतृत्व के लिए व्यक्ति 
को तैयार करती है । माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में से ही प्राथमिक शिक्षा के लिए 
अध्यापक मिलते हैं, समाज को कार्यकर्ता मिलते हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों को 
छात्र भी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं से उपलब्ध होते हैं । “ऐसी स्थिति में देश की शिक्षा 
प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा अपना विशेष महत्त्व रखती है। यहाँ से प्राथमिक तथा 
प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापक मिलते हैं । यही छात्रों को विश्वविद्यालयों तथा उच्च 
शिक्षा के अन्य केन्द्रों के लिए तैयार करती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश देशों में 
माध्यमिक शिक्षा ही समाज के बहुसंस्यक नागरिकों की शिक्षा की अन्तिम सीढ़ी है । 
यहाँ तक कि जो अल्प-संख्यक लोग विश्वविद्यालयों में जाते हैं, वे माध्यमिक शिक्षा 
के एक सुहढ़ आधार के बिता विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा प्रदान किये जाने वाले 
वृहत्तर सुअवसरों से लाभ नहीं उठा सकते । अत: यदि कोई अन्य कारण न भी दिया 
जाय तो भी उपर्युक्त कारण ही यह माँग करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा उच्च कोटि 
की होनी चाहिए बशतें कि इससे एक आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करनी है ।/! 
विकास को वर्तमान प्रवृत्ति 

गत वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में भारी वृद्धि तथा माध्यमिक 
शिक्षा प्राप्त करने की जनसाधारण की आकांक्षा ने माध्यमिक शिक्षा के आकार को 
गत वर्षो में बहुत बढ़ा दिया है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल खुल जाने के फलस्वरूप 


4. सषगराब॒णा डिबओए : :बाटवााण ४८४ ॥॥4/4, 9. 39. 
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माध्यमिक शिक्षा जनता के द्वार तक जा पहुँची है। दात्र-संख्या में वृद्धि की प्रवृति 
को निम्नलिखित तालिका* में दिखाया गया है : 














कक्षा तथा जम न प्रवेश संख्या (लाखों में) जनसंल्या का प्रतिशत 

व . लड़के | लड़कियाँ | योग योग 
कक्षा 8 से 

]0 तक 
950-5] 3-04 2 04 5:08 65 
960-6] 29-4] 74 36 82 3] 
965-66 47:07 ]420 6]-:27 9.] 
970-7] 65:59 22:59 88]8 | 23-4 
985-86 ]6526 78:42 | 24368 : 46-0 
कक्षा ! से 

]2 तक 
3950-5[ 245 |... 0.37 2.82 .9 
960-6 7-7 |. ]-32 8'49 4-9 
]965-66 *72 |. 2-26 ]3 98 7-0 


670-7] ]696 |. 39] 20:87 9-2 
985-86. 50.04... 869 | 6873 20:4 
| | 
उपर्युक्त तालिका से प्रतीत होता है कि कक्षा 8 से 0 तक के छात्रों को संख्या 
सन्‌ 950-5 में 5.08 लाख से बढ़कर सन्‌ 965-66 में 6]:27 लाख अर्थात्‌ 
चौगुनी हो गयी है। कक्षा ) से 2 तक के छात्रों में इस अवधि में लगभग छह गुनी 
वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि आगामी 20 वर्षों में उपर्युक्त दोनों 
कक्षा-वर्गों में छात्र-संख्या में क्रमशः लगभग 4 गुनी एवं 5 गुनी वृद्धि हो जायगी। कक्षा 
8 से 0 की छात्र-संख्या आगामी 20 वर्षों में कुल जनसंख्या की 46%, तथा कक्षा 
]-2 में 20:40, हो जायगी। सम्पूर्ण राशियों में ये संख्याएँ बहुत विशाल होंगी । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटना 
हुई है सन्‌ 952 में मुदालियर शिक्षा आयोग की नियुक्ति, जिसका विस्तृत वर्णन 
आगे के अध्याय में किया जायगा | इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्‍न पह- 
लुओं पर विस्तारपृर्बंक विचार करके महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। ।7 वर्ष तक की 
आयु वाले छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा को एक स्वयं पूर्ण इकाई बनाने के उद्देश्य 
से गत वर्षों प्ें जो सुधार किये गये हैं वे संक्षेप में निम्नांकित हैं: ह 
( ),रम्परागत हाई स्कूलों में कई राज्यों में एक और कक्षा जोड़कर !] वर्ष 
4 ॥6€ (80]८ ॥93$ ए९ला 20939९0 (07 7 80९ ११० 7:6 ०॥ (०४८ 67 ० 
7९7०7 ० ॥॥९ :40८479/॥ (०0॥0४/55700 (964-66), 
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की अवधि का उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जो बहुमुखी है और 
जिसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त छात्र मानव शास्त्र, विज्ञान, टेकनोलॉजी, वाणिज्य, 
कृषि, ललित कला तथा ग्रृह-विज्ञान नामक सात विषयों में से तीन विषय और ले 
सकते हैं । 
विज्ञान की पढ़ाई की सुविधाओं का विस्तार, पुस्तकालयों तथा मिडिल 

का | में हस्तकलाओं का सूत्रपात तथा शिक्षक-प्रशिक्षण इत्यादि सुविधाओं का 
अधिकाधिक प्रसार किया जा रहा है । 

($) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्ग से अखिल भारतीय 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की गयी है। 

(4) “आाध्यमिक स्तर पर भाषाओं को अनिर्वायत: पढ़ाने की सुविधाएँ प्रदान की 


जा रही ्ं 
(5] परीक्षा-प्रणाली में सुधार तथा चुने हुए स्कूलों में प्रसार सेवा शिक्षा-कार्य क्रम 

को कार्यान्वित किया जा रहा है। सन्‌ 950-5 में माध्यमिक शिक्षा पर 30:8 
करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यय होता था । सन्‌ 965-66 में यह राशि 9 करोड़ 
रुपये हो गयी । चतुर्थ आयोजन में माध्यमिक शिक्षा पर सम्पूर्ण शिक्षा का 20:2 कर 
अर्थात्‌ 243 करोड़ रुपया व्यय किया जायगा । 

मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप देश के प्राय: सभी भागों 
में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन करने का प्रयास किया गया है। साधारण स्कूलों 
के स्थान पर बहु-उद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जा रही है और सामान्य स्कूलों को 
बहु-उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित किया जा रहा है। फलस्वरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन 
करने के भी प्रयास किये गये हैं । ; 

कोठारी शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन तथा सुधार के सम्बन्ध 
में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इस आयोग के मतानुसार माध्यमिक स्कूल एक आदर्शतम 
आकार के होने चाहिए ताकि व्यय में किफायत हो सके । माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश 
का नियमन प्रशिक्षित मानव-शक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना 
चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना आवश्यक है ताकि निम्न माध्यमिक 
स्तर पर कम से कम 20 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत 
छात्र व्यवसायों में प्रशिक्षण पा सकें। माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सभी वर्गों को 
देने के उद्देश्य से छात्रवृत्तियों की उदारतापूर्वक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि निर्धनता 
किसी भी मेधावी छात्र के मार्ग में बाधक न रहे । लड़कियों, पिछड़े वर्गों तथा आदिम 
जातियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के विशेष सुअवसर प्रदान किये जाने चाहिए । 
माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का मानदण्ड ऊँचा होना अत्यन्त आवश्यक है । आयोग का 
मत है कि सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षा-विकास का कार्यक्रम पृथक रूप से तैयार 
करके सघन प्रयासों द्वारा विकास किया जाना चाहिए । शिक्षकों की दशा सुधारने 
पर कोठारी आयोग ने विशेष बल दिया है। . 
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अखिल भारतोय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌” 

माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के दौरान इस 
क्षेत्र में शिक्षा, प्रशासन तथा संगठन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं ने जन्म ले लिया। अतः 
यह आवश्यक हो गया कि उन समस्याओं पर समय-समय पर विचार करने के लिए 
विशेषज्ञों की एक संस्था का निर्माण किया जाय | अत: अखिल भारतीय टेकनीकल 
शिक्षा परिषद्‌ के अनुरूप ही माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए केन्द्रीय 
एक राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए सितम्बर 955 में “अखिल भारतीय 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌! की स्थापना कर दी गयी । इसकी स्थापना के लिए फोडे 
फाउण्डेशन की ओर से 22,500 डालर की आधथिक सहायता दी गयी । माध्यमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में सेमीनार, वर्कशॉप, प्रसार सेवा विभाग इत्यादि जो कार्य पहले शिक्षा 
मन्त्रालय के अन्तगंत थे, वे परिषद्‌ के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिये गये । 

उद्देश्य तथा कार्य--परिषद्‌ के कार्य निम्नलिखित हैं : 

(।) यह परिपद्‌ माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा सुधार के सम्बन्ध में केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों की एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सलाह देंगी । 

(2) इस सम्बन्ध में जो भी योजनाएँ बनेंगी उनकी जाँच के उपरान्त परिषद्‌ 
उन्हें कार्यान्वित करने में सरकार की सहायता करेगी । 
द (3) गत अनुभव के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए यह 
सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखेगी । 

(4) माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कराना । 

(5) योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 'एड-हॉक समितियों! की रचना 
करना । 

(6) योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले स्कूलों को आथिक सहायता देना । 

(7) परिषद्‌ के इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार समय- 
समय पर धनराशि नियत करेगी । 
ह (8) कमंचारियों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना । 

इस परिषद्‌ का अध्यक्ष भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार तथा मन्त्री शिक्षा 
मन्त्रालय का माध्यमिक शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा । इनके अतिरिक्त राज्य 
सरकारों के प्रतिनिधि, कुछ प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री आदि इसके सदस्य होंगे । 

अपनी स्थापना के उपरान्त ही परिषद्‌ ने कार्य आरम्भ कर दिया था। इसकी 
प्रथम बैठक श्रीनगर में अक्टूबर 955 में हुई थी। तब से प्रतिवर्ष इसकी बैठकें 
होती हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों को हल किया जाता है । 

अप्रैल ।959 में भारत सरकार ने इस परिषद्‌ का पुनसंगठन किया था, 
जिसके अनुसार अब यह केवल विशेषज्ञों की एक सलाहकार संस्था मात्र रह गयी है। 


3. है] [709 (०फप्ाएण 007 8९2८070979 ५०प7९८४।०07. 
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इसके जितने भी एक्जीक्यूटिव अधिकार थे उन्हें एक प्रसार-कार्यक्रम संचालन विभाग 
के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिया गया है। यह परिवर्तन उस समिति की सिफारिशों 
के फलस्वरूप किया गया है जिसकी स्थापना परिषद्‌ के कार्यों का पुननिरीक्षण करने के 
लिए सन्‌ 958 में की गयी थी । परिषद्‌ में अब 23 सदस्य होंगे। शिक्षा-विभाग 
का उप-शिक्षा सलाहकार, जो माध्यमिक शिक्षा-विभाग का केन्द्र में अध्यक्ष है, इस 
परिषद्‌ का सदा अध्यक्ष रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रसार-कार्यक्रम संचालन विभाग का 
संचालक तथा विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिपद्‌ 
और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होंगे । 

सन्‌ 960 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ का एक सम्मेलन 
दिल्‍ली में हुआ था, जिसमें निर्णय किया गया था कि सभी वर्तमान सामान्य हाई स्कूलों 
तो तृतीय योजना के अन्त तक हायर सेकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जायगा। 
इससे अतिरिक्त परिषद्‌ ने विद्यालयों में विज्ञान की उन्नति के लिए विशेष रूप से 
सुझाव दिये। इनके अनुसार, प्रसार सेवा विभाग के निर्देशन में विज्ञान की एक पृथक 
शाखा खोल देनी चाहिए तथा विज्ञान की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रत्येक 
राज्य में एक विज्ञान विकास अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए । 

परिषद्‌ की यह भी धारणा है कि सभी नये-पुराने माध्यमिक स्कूलों में तृतीय 
योजना के अन्त तक सामान्य विज्ञान तथा विशेष विज्ञान की पढ़ाई अवश्य ही प्रारम्भ 
हो जानी चाहिए । परिषद्‌ ने देश भर में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्‍लब' 
स्थापित करने की सिफारिश पर पुनः जोर दिया था । प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 
विज्ञान क्लब खोले जाये और इनका एक जिला संघ बनाया जाय । जिला संघों को 
संगठित करके राज्य संघ तथा राज्य संघों को संगठित करके राष्ट्रीय संघ की स्थापना 
की जानी चाहिए । इस प्रकार देश में विज्ञान क्लबों का एक जाल-सा बिछ जायगा । 
ये क्लब विज्ञान को लोकप्रिय, बोधगम्य तथा सर्वे-सुलभ बनाने का प्रयत्न करेंगे । परि- 
षद ने यह भी सुझाव दिया कि प्रति वर्ष | दिसम्बर को देश भर में 'राष्ट्रीय विज्ञान 
दिवस मनाया जाना चाहिए | इस सम्बन्ध में एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा जानता 
चाहिए जिसमें विज्ञान-मेलों तथा वैज्ञानिक विषयों पर विभिन्‍न प्रकार की प्रतियोगिता 
का आयोजन करना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में लोगों 
को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पारितोषिक प्रदान करे । 

परिषद्‌ के अन्य प्रमुख सुझावों में स्त्री-शिक्षा का विकास भी है । यह कार्यत्रम 
लक्ष्यों से बहुत पिंछड़ गया है, अत: तृतीय योजनाकाल में स्त्री-शिक्षा के लक्ष्यों की 
पूर्ति के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय को अपनाया जाना चाहिए । इसके लिए अध्यापिकाआ 
की संख्या में वृद्धि तथा लड़कियों के लिए नवीन स्कूल एवं छात्रावासों की स्थापना 
पर विशेष जोर दिया गया है। 
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परिषद्‌ ने एक अन्य सुझाव यह दिया कि प्रत्येक माध्यमिक स्कूल तथा 
बहु-उद्देशीय स्कूल में व्यावसायिक मार्गदर्शन (५०८४०१०४| 2एंं/शा०४) का एक 
बिस्तृत कार्यक्रम चालू कर देना चाहिए और इसके लिए स्कूलों में विशेषज्ञ सलाहकारों 
की नियुक्ति तुतीय योजनाकाल में कर देनी चाहिए । इस सम्बन्ध में यह भी कहा 
गया कि वतेमान केन्द्रीय शिक्षा तथा श्रम मन्त्रालयों द्वारा संचालित व्यावसायिक 
मार्गदर्शन के कार्यक्रमों को समन्बित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में समन्वय 
समितियों (००-००॥॥900॥ ९०॥॥॥6९5) की स्थापना हो जानी चाहिए । 

अन्त में परीक्षा-प्रणाली में सुधार करने के लिए परिषद्‌ ने सुझाव दिया कि 
प्रत्येक राज्य सरकार को चाहिए कि वह परीक्षा सम्बन्धी परियोजनाओं का मूल्यांकन 
करने के लिए मूल्यांकन शाखाओं (९४४।०७४०॥ पए्र5) की स्थापना करे । 
माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन 

शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित संसद सदस्यों की एक समिति ने भारत में 
माध्यमिक शिक्षा की धीमी प्रगति के कारणों पर विचार करते हुए उसमें आमूल 
परिवर्तन की सिफारिश की । समिति ने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्राय: सभी प्रमुख 
समस्याओं पर विचार किया । 

समिति का विचार है कि देश में आथिक विकास की गति मन्द होने के कारण 
नये प्रकार के बहुमुखी माध्यमिक स्कूल भी मन्द गति से ही प्रगति कर रहे हैं । 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि परीक्षा-प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा पादय-पुस्तकों 
इत्यादि के सम्बन्ध में देश में आवश्यक परिवर्तन नहीं हो पाये हैं, तो उसका एक 
बड़ा कारण यह भी रहा है कि माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकारों के अधीन है और 
राज्य सरकारें जब तक इन मामलों में क्रियात्मक सहयोग नहीं देतीं, आवश्यक सुधार 
होना कठिन है । 

साथ ही विश्वविद्यालयों एवं राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का भी अनुचित 
हस्तक्षेप रहता है। विश्वविद्यालयों के दासत्व से तो हमारी माध्यमिक शिक्षा आज 
तक मुक्त नहीं हो सकी है । सदा से ही माध्यमिक स्कूलों का यह लक्ष्य रहा है कि वे 
विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते रहें । मध्यमिक शिक्षा 
अपने आप में एक स्वयं-पूर्ण इकाई के रूप में विकसित नहीं हो पायी है । 

यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि अब माध्यमिक व विश्वविद्यालय 
शिक्षा का नया ढाँचा प्रस्फुटित हुआ है, जो इस प्रकार है---6 वर्ष से 4 वर्ष के बालकों 
के लिए बेसिक शिक्षा का आठ वर्षीय पाठ्यक्रम, 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए तीन 
वर्ष का माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसके उपरान्त तीन वर्ष का डिग्री कोर्स । 

इस योजना की सफलता से लिए देश भर में शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों की 
बहुत-सी गोष्ठियाँ व सम्मेलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आधार पर आयोजित किये जा 
चुके हैं । बहुत-से ट्रेनिंग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों में विशिष्ट 
प्रसार सेवा-विभाग खोल दिये हैं तथा परीक्षा-प्रणाली के सुधार पर प्रयोग जारी 
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कर दिये गये हैं। विशिष्ट समितियों ने सामान्य तथा विशिष्ट विषयों के लिए नये 
पाठ्यक्रम तैयार किये हैं जो इस नयी योजना के अन्तगगंत माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाये 
जायेंगे । 

शिक्षकों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में समिति ने अपना विचार प्रकट किया 
है कि माध्यमिक शिक्षा की एक प्रमुख बाघा है माध्यमिक शिक्षकों का अपनी वर्तमान 
दशा से असन्तुष्ट होना । इस सम्बन्ध में शिक्षा मनत्रालय की ओर से यह घोषणा 
कर दी गयी है कि जिन राज्यों में शिक्षकों की दशा को सुधारने का प्रयास किया 
जायगा, उसमें होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी । 

शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं । न 
केवल नये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं अपितु 
बहुमुखी स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले नये विषयों में भी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया 
जा रहा है । 

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि ट्रेनिंग कालेजों में कुछ 
उपयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि जो ट्रेण्ड अध्यापक हैं, उन्हें समय-समय पर पुनः प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान को 
ताजा तथा नवीन रखा जाय | आधुनिक भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के 
लिए जो तरुण वर्ग स्कूलों में तैयार किया जा रहा है, उसकी शिक्षा-दीक्षा उन शिक्षकों 
से पूरी नहीं हो सकती जिन्होंने 30 वर्ष पूर्व ट्रेनिंग पायी थी ।? 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या भाषाओं के अध्ययन तथा माध्यमिक 
पाठ्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी के स्थान के सम्बन्ध में भी है । 

इसी प्रकार परीक्षा-प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है । 
इस दृष्टि से वर्तमान निबन्धात्मक परीक्षाओं के स्थान पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वर्ष भर 
के कार्य का विवरण-कार्ड तथा वर्ष भर के कार्य के आधार पर वाष्िक परीक्षा में 
अंक देना इत्यादि विधियों को अपनाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ भी इस 
दिशा में कुछ पद्धतियों का विकास कर रही है । 

विद्यार्थियों को अपने लिए उपयुक्त विषय चुनने तथा उचित पेशा चुनने में 
सहायता करने के लिए विभिन्न राज्यों में शिक्षा तथा व्यवसाय निर्देशन ब्यूरो खुल 
गये हैं। आन्ध्र, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य 
प्रदेश में ऐसे व्यूरो स्थापित हो चुके हैं। सन्‌ 954 में केन्द्र में भी ऐसा ब्यूरो स्थापित 
किया जा चुका है । 


(. “बुप्र बा ग्रातकुदातंला वात्वी4, (९८९७ 870०ज७) वा 5धरो८८ 8 ०७]. 
बुर धगाप्रोपड छाएजंवतत एफ 208०0 ऊठऊमरात्यों ८0व705 ॥ व): 
॥स्वृपां7€8 870श॥॥70 भाव 76६6० ्वुपए9९व टबलाट7३ था इ$धएा|८९८ (0 52८९८ 
ए०पधची गा 8 क्‍6९ गाते तेल्ाएटादबा९ वरा0णा,>-., 85. 5, 4,8७एा/था८ट€ : 
॥7-#0प्रंट९ उललाीलश' #क/टवांए, 0. 4 +ैध॥)5079 ए 70प्ट00, (50ए६८7- 
धाटा। 0 470॥9, 956, 


334 | भारतोय शिक्षा का इतिहास द [ तृतीय खभ्द 


इसी प्रकार पाठ्य-पुस्तकों में सुधार करने के उद्देश्य से आन्ध्र, आसाम, बिहार 
महाराष्ट्र, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
तथा पश्चिम बंगाल में पूर्णतः: या आंशिक रूप से पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया 
जा चुका है । केन्द्र में सन्‌ 954 में 'सेण्ट्रल ब्यूरो ऑव टेक्स्ट-बुक रिसचं' स्थापित 
किया गया था जो पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में आवश्यक अनुसन्धान कर रहा है । यह 
ब्यूरो विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों का भी अध्ययत करता है। इस प्रकार देश की 
बदलती हुई परिस्थितियों में माध्यमिक शिक्षा को ढालने का प्रयास किया जा रहा है । 
माध्यमिक शिक्षा को कुछ समस्याएँ 

() उद्देश्य्-भारत में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य प्रारम्भ से ही 
शासन संचालन के लिए कुछ शिक्षित अफसर व लेखक तैयार करना रहा था । दुर्भाग्य 
से थोड़ा बहुत आज भी यह उद्देश्य यथावत्‌ बना हुआ है। वस्तुतः माध्यमिक शिक्षा 
आज भी भारत में उच्च उद्देश्य विहीत है। इसका एकमात्र उद्देश्य या तो विश्व- 
विद्यालय में प्रवेश करना अथवा कलक बना देना हो गया है । यही कारण है कि आज 
हम भारत में कालेजों को प्राय: ऐसे विद्याथियों से भरा हुआ पाते हैं जो अधिकांश में 
यह भी नहीं जानते कि वे क्यों शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा किस उद्यम के लिए 
अपने की तेयार कर रहे हैं। वे केवल इसलिए स्कूल पहुँच जाते हैं क्‍योंकि उन्हें घरों 
से पढ़ने के लिए भेजा जाता है। स्कूलों में या तो अपनी सुविधानुसार अथवा साथियों 
की राय से वे कुछ ऐसे सरल विषयों को घुन लेते हैं, जिनमें थोड़ा-बहुत पढ़ने से ही 
वे कम से कम परीक्षा में तो सफल हो ही सकें। इस सफलता का क्‍या उद्देश्य होगा और 
उनके भावी जीवन में उसका क्‍या स्थान होगा, इसकी ओर सम्भवतः वे कभी नहीं 
देख पाते । 

वास्तव में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय की पूरक न होकर एक स्वतः 
पूर्ण स्वतन्त्र इकाई होनी चाहिए, जैसा कि हम पीछे भी संकेत कर चुके हैं। इसके 
अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी यह आत्मविश्वास अनुभव कर सके कि वह एक मंजिल 
पर पहुँच गया है और तुलनात्मक दृष्टि से कुछ स्वनन्त्र कार्य करने को भी समर्थ है । 
उसे जीवन के लिए अपने आपको तैयार समझना चाहिए, न कि विश्वविद्यालय के 
लिए । इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य अथिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार का 
होना चाहिए। 

किसी व्यक्ति के जीवन-निर्माण में उसकी किशोरावस्था का क्‍या महत्त्व है इसे 
शिक्षा-विशारद भलीमाँति जानते हैं । ! वर्ष से 8 वर्ष तक का समय विद्यार्थी के 
जीवन-निर्माण का युग है और यही समय उसके माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का है । 
अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा चरित्र का 
पूर्ण विकास ही है जिससे उसके अन्दर नेतृत्व की भावना का विकास हो सके और वह 
देश का भावी नेता बनकर आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके । 
“एक प्रकार से हाई स्क्ल राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति की रीढ़ है। अतः नेताओं तथा 
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जीवन के विभिन्न अंगों के लिए विशेषज्ञों को तैयार करने की शिक्षा के लिए देश को 
इन्हीं हाई स्कूलों की ओर देखना चाहिए ।९ 

आज भारत स्वतन्त्र है और यहाँ धमं-निरपेक्ष जनतन्त्र की स्थापना हो चुकी 
है । नये भारत के समक्ष आज विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक समस्याएँ हैं। अतः हमें माध्यमिक शिक्षा का एक सामान्य व संद्धान्तिक 
उद्देश्य ही न लेकर एक ऐसा उद्देश्य लेना होगा जो देश की परिवर्तित परिस्थितियों 
से मेल खा सके । “इसका अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षा-पद्धति को आदतों, प्रवृत्तियों 
तथा चरित्र के गुणों के विकास के लिए अपनी देन देनी होगी, जिससे यहाँ के नागरिक 
योग्यतापूर्वक एक जनतन्‍्त्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता 
प्राप्त कर सकें तथा ऐसी विघटन-मूलक प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें जो एक व्यापक 
राष्ट्रीय व धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के मार्ग का अवरोध करती हों ।” 

ऐसी स्थिति में भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं--छात्रों के चरित्र 
का निर्माण जिससे वे एक उत्तरदायी स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जनतन्त्रीय सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना करने के लिए क्रियात्मक रूप से सहयोग प्रदान कर सरके। दूसरे, 
उनकी व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करना जिससे वे देश का आ्थिक 
निर्माण करके उसे समृद्धशाली बना सकें । तीसरे, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण 
विकास अर्थात्‌ उनकी साहित्यिक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक अभिरुचियों का विकास 
जो आत्माभिव्यंजना तथा व्यवितत्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अन्त में 
इसका उद्देश्य है नेतृत्व के गुणों का विकास । इस प्रकार प्रक माध्यमिक स्कूल को इन 
सभी उद्देश्यों की पूति के लिए प्रयत्नशील होना है और विद्यार्थी के जीवन को हर 
प्रकार से एक पूर्ण विकसित इकाई के रूप में तेयार करना है जो देश के जीवन को 
सम्पन्न बनाने की क्षमता प्राप्त कर सकें । 

दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे वतंमान माध्यमिक शिक्षालय इन उद्देश्यों की 
पूति बहुत कम कर रहे हैं। अतः आवश्यक यह है कि हम न केवल विद्यार्थियों को 
ही, वरन्‌ उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी इसके उद्देश्य के विषय में पर्याप्तत: 
अवगत करा दें । 

(2) पाठ्यक्रम--हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखने से 
विदित होता है कि सम्भवतः एक शताब्दी से इस समस्या पर कोई मौलिक चिन्तन 
और तदनुसार कार्य नहीं किया गया है। देश में समय-समय पर महान्‌ राजनीतिक, 
आर्थिक और औद्योगिक परिवतंन हो रहे हैं, किन्तु हमारी माध्यमिक शिक्षा समय की 
गति के साथ बढ़ने में असमर्थ प्रतीत होती है । पाठ्यक्रम का वास्तविक व व्यावहारिक 
जीवन तथा बालक के वातावरण से कोई सम्बन्ध ही नहीं प्रतीत होता । वह एक 
पूर्व. निर्धारित पाठ्यक्रम को बिना जिज्ञासा, बिना कौतृहल और बिना समझे अथवा 
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सराहना किये हुंए यन्त्रवत्‌॒ पढ़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य परीक्षा में सफल होकर 
एफ० ए० या बी० ए० में प्रवेश करता अथवा शीघ्र ही इस योग्य बन जाना है कि 
बह किसी कार्यालय में क्लर्क बन सके । कहने की आवश्यकता नहीं कि पाठ्यक्रम की 
अनुपयुक्तता के कारण हमारे देश में मानव शक्ति का वृहत्‌ क्षय हो रहा है। बिना 
उपयुक्त व विभिन्न विषयों की शिक्षा के हम फैक्टरी-निर्मित पदार्थों की भाँति एक ही 
प्रकार के युवक उत्पन्न करते जा रहे हैं, जिनमें मौलिकता अथवा आविष्कार-बुद्धि का 
अभाव है। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त बालक जब व्यावहारिक संसार में आता है 
तो अयने आपको एक ऐसा अजनबी पाता है जो अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बैठता ।* 

समय-समय पर विभिन्न शिक्षा कमीशनों ने भारत में इस दोष की ओर संकेत 
किया है, किन्तु आज भी वह अधिकांश में यथावत्‌ बना हुआ है। यद्यपि माध्यमिक 
शिक्षा में कुछ प्रमुख व्यवसायों और उद्योगों का समावेश प्रारम्भ हो चुका है, तथापि 
देश की विशाल माँग को देखते हुए यह एक अल्प-प्रयास है। आवश्यकता इस बात 
की है कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत विभिन्न व विशाल हो और विशेषज्ञों 
द्वारा बालक की रुचियों का पता लगाने के उपरान्त उसे उसमें से मनोनुकूल व 
उपयोगी विषय लेने के लिए प्रोत्साहित व दीक्षित किया जाय । 

लगभग 80 प्रतिशत भारतीय जनता गाँवों में निवास करती है, अतः हमारा 
पाट्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रमुख ग्रामीण उद्योगों, जैसे कृषि, डेरी, पशुपालन 
तथा अन्य घरेलू उद्योगों से सम्बन्ध रखे। इसके साथ ही आधुनिक उद्योगों के प्रशिक्षण 
की भी व्यवस्था होनी चाहिए । उदार साहित्यिक शिक्षा की भी हम अवहेलना नहीं 
कर सकते । वास्तव में जो पाठ्यक्रम उत्तर बेसिक शिक्षा के लिए निश्चित किया गया 
है, वह वर्तमान अवस्था में एक उपयुक्त पाठ्यक्रम है । 

(3) अनुशासन---अनुशासन की समस्या आज केवल माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र 
में ही नहीं, अपितु अखिल विद्यार्थी वर्ग की एक देशव्यापी समस्या बन गयी है । यद्यपि 
शिक्षा-संगठन से इस समस्या का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से 
भारतीय शिक्षा-पद्धति, शिक्षा-संगठन, शिक्षण-विधि तथा परीक्षा-विधि हमारे विद्यार्थियों 
के अनुशासन सम्बन्धी प्रश्न पर एक गहरा प्रभाव डाल रहे हैं । 

विद्यार्थियों में इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के क्‍या कारण हैं ? एक तो 
विद्यार्थियों पर सम्पूर्ण समाज की छाया पड़ रही है। हमारे देश में आज नैतिक 
स्तर गिर जाने से जीवन के उच्च मूल्यों का अभाव है। हमारे अधिकांश विद्यार्थी, 
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शिक्षक तथा अभिभावक सभी कुछ न कुछ सीमा तक उच्च उद्देश्यों को भूलकर 
उच्छुद्ल तथा उत्तरदायित्व-विहीन हो बेठे हैं । 

दूसरे, गत कई दशकों में होने वाली देश की राजनीतिक क्रान्ति ने भी विद्यार्थियों 
“ को कुछ सीमा तक अनुशासन-विहीन बनाया है । स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करते समय 
प्राय: देश के राजनीतिक नेता विद्यार्थियों से हड़ताल करने तथा राजनीतिक आन्दोलनों 
में सक्रिय भाग लेने के लिए उनका आह्वान करते थे । अब देश के स्वतन्त्र होने पर 
भी. वही संस्कार और प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों में कार्यशील हैं । 

» तीसरा कारण है वतेमान दूषित परीक्षा-प्रणाली । आज देश के विद्यार्थी 
परीक्षा में सफल होने के लिए अनुचित साधन अपनाने में भी नहीं हिचकते । यहाँ 
तक कि इस सम्बन्ध में हत्या जैसे जघन्य' अपराधों पर भी उतर आते हैं। परीक्षा- 
भवन में किताबें ले जाना, नकल करना, बातें करना तथा कुछ पतित शिक्षकों से 
बेघडक होकर सहायता लेना, इत्यादि बातें तो आज एक साधारण घटना बनती णा 
रही हैं । ह 

7 चौथा कारण है शिक्षकों की दयनीय आर्थिक दशा और परिणामतः उनमें 
उत्तरदायित्व तथा नैतिकता का ह्वास ।? खेद का विषय है कि हमें यह बात अत्यन्त 
कठु होने की अपेक्षाकृत भी स्वीकार करनी पड़ती है कि आथिक विषमताओं के भयंकर 
थपेड़ों से व्यथित आज का शिक्षक कुछ सीमा तक कतंब्य-पथ से च्युत हो चुका है। 
स्कूलों में होने वाली घटनाओं तथा विद्यार्थियों में बढ़ने वाले असंयम के प्रति वह 
उदासीन-सा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों में सदृभावनाओं का संचार 
करने अथवा उनके समक्ष संयम का आदर्श रखने में भी वह असमर्थ रहता है, अन्यथा 
कोई कारण नहीं कि शिक्षकों के सच्चे प्रयत्न करने पर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता 
बनी रहे । 

544 कं; समाज का भाग्य उनके शिक्षकों की श्रेष्ठता पर ही निर्भर है। 
यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि अयोग्य व असन्तुप्ट शिक्षक समाज के धरातल 
को ही नष्ट कर देते हैं। उनकी अयोग्यता व असन्तोष बच्चों में हस्तान्तरित होकर 
उनमें भी विद्रोह, विध्वंस तथा पतन के बीज बो देते हैं।!० प्रो० हुमायूं कबीर के 
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अनुसार शिक्षकों की गिरती हुई आथिक दशा तथा उनकी अयोग्यता और नेतृत्व का 
अभाव ही भारत में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है । 

इनके अतिरिक्त अभिभावकों की अपने बालकों के चरित्र तथा व्यवहार के 
सम्बन्ध में अवहेलना, सिनेमा, राजनीतिज्ञ, शिक्षक व कुछ ऐसी संस्थाओं का प्रादुर्भाव 
जो बालकों की कोमल भावनाओं का अपने स्वार्थ के लिए शोषण करती हैं, अतिरिक्त 
पाठ्य-कार्यक्रमों (०४४४-०प०ापाएप 20ांशधं०5) तथा सामाजिक जीवन का अभाव 
एवं जातीय पक्षपात इत्यादि अन्य कारण हैं जो विद्यार्थी-वर्ग में अनुशासनहीनता के 
लिए उत्तरदायी हैं । 

समय-समय पर देश के विद्वानों तथा शिक्षा-विशेषज्ञों ने इस पर प्रकाश डाला 
है और चेतावनी दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि समय रहते हमने इस समस्या 
को हल नहीं किया तो हमारी सम्पूर्ण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ही नप्ट हो जायगा। 

माध्यमिक शिक्षा वह धरातल है जिस पर हम जीवन के भावी भवन का 
निर्माण करते हैं। अनुशासन तथा चरित्र सम्बन्धी अन्य गुणों का विकास बालक की 
किशोरावस्था में ही हो जाता है। अतः हमें उसके अन्दर उच्च गुणों का विकास करके 
विनय तथा अनुशासन की भावना का संचार करना चाहिए। 

(4) व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा प्रशासन--माध्यमिक शिक्षालयों का प्रवन्ध सरकार 
तथा कहीं-कहीं स्थानीय संस्थाओं, जैसे जिला बोई और नगरपालिकाओं, तथा व्यक्तिगत 
प्रबन्ध समितियों द्वारा होता है । 

प्रारम्भ से ही सरकार की यह नीति रही है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से 
वह धीरे-धीरे हटती रही है और प्रबन्ध व्यक्तिगत समितियों के हाथों में पहुँचता रहा है। 

अधिकांश में माध्यमिक शिक्षालयों का प्रबन्ध बोर्ड अथवा व्यक्तिगत प्रबन्धों 
द्वारा होता है। प्रत्येक जिले में एक राजकीय माध्यमिक शिक्षालय भी रखने की नीति 
की अपनाया गया है । 

जहाँ तक व्यक्तिगत प्रवन्ध का प्रश्न है, स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है । प्राय: 
इन स्कूलों की आथिक दशा बड़ी दयनीय होती है । न उनके पास भवन है, न पर्याप्त 
सज्जा, न फर्नीचर तथा पुस्तकालय इत्यादि ही । ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति 
भी हपप्रद नहीं है । शिक्षकों को कम वेतन देना अथवा थोड़े वेतन पर अदीक्षित 
शिक्षक रख लेना अथवा किसी भी शिक्षक को व्यक्तिगत ईर्प्पा या अप्रसन्नता से चाहे 
जब निकाल देना, इत्यादि कुछ ऐसे दोप हैं जिनसे हमारे माध्यमिक शिक्षालयों की 
प्रगति में बाधा पहुँच रही है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों अथवा जातियों के नाम पर 
स्थापित हुए शिक्षालय तो राष्ट्र के लिए लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक कर रहे 
हैं। ऐसी थोड़ी-सी संस्थाएँ हो सकती हैं जहाँ जातिवाद का ताण्डव नृत्य न हो रहा 
हो । कुछ बेयक्तिक संस्थाएँ देश में ऐसी भी हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
बड़ा सराहनीय कार्य किया है, किन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उनके 
कार्य अधिकांश में असन्तोपजनक रहे हैं । ' 
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इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के अधिकांश लोग ऐसे 
होते हैं जिन्हें शिक्षा अथवा शिक्षा-समस्याओं से कोई रुचि नहीं है । गाँवों में तो स्थिति 
और भी अधिक भयानक है, जहाँ स्थानीय राजनीति की दलदल में फंसे हुए कुछ 
अशिक्षित अथवा अद्ध-शिक्षित ग्रामीण स्कूलों को व्यक्तिगत प्रभाव व प्रतिष्ठा का प्रतीक 
समझकर भिन्न-भिन्न प्रकार से उनका शोषण करके शिक्षा-हित को आघात पहुँचा रहे 
हैं । ऐसी अवस्था में यदि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा न होने अथवा उन्हें अन्य 
प्रकार का असन्तोष होने के कारण शिक्षा का मानदण्ड गिरता जा रहा है तो आश्चय 
ही क्‍या है ? स्कूलों में शिक्षक-राजनीतिज्ञों का भी भय बढ़ता जा रहा है, जिन्हें प्रबन्ध 
समितियों से कभी-कभी पोषण मिलता है । 

शिक्षा के प्रशासन के विपय में यहाँ एक बात और कहना आवश्यक होगा । 
प्राय: देखा गया है कि राजकीय शिक्षा-विभाग के कमचारियों, प्रधानतः निरीक्षण 
विभाग की अक्षमता से भी प्रबन्ध में बड़ी शिथिलता आ गयी है । वस्तुत: निरीक्षण 
विक्षाग की उपेक्षा के कारण व्यक्तिगत संस्थाओं का प्रबन्ध बहुत कुल नष्ट होता जा 
रहा है। कहीं-कहीं पर तो यहाँ तक देखा जाता है कि इन्सपेक्टर लोग स्कलों के प्रवर 
धकों से मिलकर अनियमित कार्य कराते हैं । 

अतः उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि 
माध्यमिक शिक्षा&क्षेत्र में सरकार को अपने उत्तरदायित्व को अधिक समझना चाहिए । 
यदि इस समय माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता तो 
कम से कम प्रबन्ध को सुधारा तो अवश्य जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रबन्ध समि- 
तियों के सुधार के लिए सरकार ने एक समिति स्थापिति की थी जो “रघुकुलतिलक 
समिति के नाम से विख्यात है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 
प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए आवश्यक है कि उनमें शिक्षकों का एक प्रतिनिधि 
तथा तीन सदस्य शिक्षा-विभाग द्वारा मनोनीत किये जायें। किन्तु व्यक्तिगत प्रवन्ध 
समितियों के विरोध के फलस्वरूप यह रिपोर्ट आज तक केवल एक पवित्र आशा मात्र 
बनी हुई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा 
खतरा लेकर ही इस सुधार को ठाला जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रबन्ध तथा शासन की समस्या एक बुनियादी समस्या है । 

(5) शिक्षा का मानदण्ड--आज यह बात प्रायः साधारण तौर से सुनाई पड़ती 
है कि जहाँ शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में मानदण्ड गिर गया है, वहाँ माध्यमिक शिक्षा में 
भी पतन हुआ है । निस्सन्देह सरकार की नीति प्रसार की रही है, किन्तु इस प्रसार 
से शिक्षा का मानदण्ड भी प्रभावित हुआ है। मानदण्ड के गिरने के अन्य कारणों में 
शिक्षकों का अल्प वेतन, अधिकांश का अदीक्षित (घात।श्॥००) होना, शिक्षकों में 
अपने पेशे के प्रति असन्तोष, कक्षा में विद्याथियों की संख्या सीमा से अधिक बढ़ जाना, 
स्कूलों में आवश्यक सामग्री व सज्जा का अभाव, प्रबन्ध समितियों की अकुशलता 
तथा कहीं-कहीं पर अनुचित हस्तक्षेप, शिक्षा निरीक्षकों की अक्षमता तथा कतंव्य- 
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अवहेलना, स्कूलों की गिरी हुई आर्थिक अवस्था, विद्यार्थियों के लिए सिनेमा इत्यादि 
अन्य आकर्षणों का प्राचुयं, कलुपित तथा अवैज्ञानिक परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों में 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व का अभाव तथा कर्तव्य की अवहेलना, पाठ्य- 
पुस्तकों की अनुपयुक्तता और शिक्षा-समस्याओं के प्रति विद्याथियों के अभिभावकों तथा 
जनता की उदासीनता व अनभिन्नता इत्यादि प्रमुख हैं । 

देश की वर्तमान पिछड़ी हुई अवस्था में सुधार करने के लिए शिक्षा के विस्तार 
की आवश्यकता अवश्य है, किन्तु विस्तार के साथ ही साथ हमें उसके मानदण्ड का भी 
ध्यान रखना पड़ेगा। पुर्वे इसके कि यह समस्या संकट-बिन्दु पर पहुँचे, इसका हल 
आवश्यक है | तभी हम ऐसे युवक उत्पन्न कर सकेंगे जो सर्वाश में देश के समर्थ 
भावी नागरिक हो सकें और विश्व के अन्य राष्ट्रों के युवकों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता 
प्रमाणित कर सकें । 

(6) परीक्षा-प्रणाली -- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा-प्रणाली दीघंकाल 
से एक जटिल समस्या बनी हुईं है। “भारत की साम्प्रदायिकतावादी सामाजिक तथा 
राजनीतिक प्रणाली से भी बुरी उसकी परीक्षा-प्रधान शिक्षा-पद्धति है। वास्तव में, 
मेट्रिक परीक्षा हमारी सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर शासन कर रही है। एक स्कूल 
की प्रतिष्ठा हाई सकल के परीक्षाफल पर अधिक निर्भर है अपेक्षाकृत उस संस्था की 
वास्तविक शिक्षा श्रेष्ठता के ।!! वास्तव में, इस परीक्षा-वेदी पर ही आज बालक के 
सम्पूर्ण गुणों और शिक्षक के सम्पूर्ण प्रयत्नों का बलिदान किया जा रहा है। शिक्षा 
के अन्य लाभों की ओर से आँखें मूंदकर बालक अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ परीक्षा 
सफल होने में लगा देता है । इससे रटने की अमनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलता है और बालक बिना समझे हुए यन्त्रवत्‌ रटते चले जाते हैं। जो कुछ भी अपने 
मस्तिष्क में वे टसते हैं, परीक्षा-मवन में उसे उडेलने के वाद रिक्त-मस्तिष्क संसार में 
निकलते हैं । इस प्रकार वे व्यावहारिक संसार के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं । अत: 
बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता ।* 

ु वतंमान परीक्षा-प्रणाली का प्रभाव शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की नैतिकता पर 
भी पड़ा है। ऐसी घटनाएँ आज साधारण रूप से सुनी जाती हैं कि परीक्षा-भवन में 
विद्यार्थी अनुचित साधन अपनाते हैं । वर्ष भर तक न पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा-भवन 
में नकल के सहारे उत्तीर्ण हो जाता है। इस प्रकार शिक्षकों में भी कुछ ऐसे तत्त्व पनप 
रहे हैं जिनके कारण वे परीक्षा में अनुचित पक्षपात करते अथवा उत्कोच तक लेते देखे 
जाते हैं। वास्तव में, यह स्थिति लज्जाजनक होने के साथ ही साथ घोर आपत्तिजनक 
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व गम्भीर भी है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस परीक्षा-पद्धति के स्थान 
पर कोई वेज्ञानिक पद्धति रखी जाय जिससे वर्तमान दोषों के आवरण के हटने से शिक्षा 
का मुख उज्ज्वल हो सके । इस दिशा में हिमाचल प्रदेश के परीक्षण का उल्लेख किया 
जा सकता है जिसके अनुसार विद्यार्थी की आयु तथा कक्षा-कार्य के आधार पर प्राथमिक 
स्कूलों में बच्चों को तरक्की दी जाया करेगी । 

संक्षेप में, ये हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं । अतः यह आवश्यक है कि 
देश को उन्नत करने तथा उसे सम्य देशों की दौड़ में आगे रखने के लिए माध्यमिर्के 
शिक्षा का महत्त्व समझा जाय क्योंकि वास्तव में आज भारतीय माध्यमिक शिक्षा हमारा 
'सबसे दुलंभ संस्थान! (%८४४८०४६ 5900) है। बिना इसके सुधार के विश्वविद्यालय 
शिक्षा में किये गये सभी सुधार व्यर्थ हैं; वस्तुतः राष्ट्र की प्रगति ही असम्भव.है । 
किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा अपना विशेष महत्त्व रखती है। 
वस्तुत: प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की श्रृंखला की यह बीच 
की कड़ी है। इसके दोषों के प्रभाव से अन्य दोनों शिक्षाएँ भी कलुषित हो जाती हैं, 
क्योंकि हाई स्कूल पास विद्यार्थी प्राथमिक स्कूलों में जाकर शिक्षक बनते हैं। यदि एक 
दोषपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करके ये विद्यार्थी भविष्य में जाकर शिक्षक बनेंगे तो 
निस्सन्देह उन्हीं दोषों को अपने विद्यार्थियों में हस्तान्तरित कर देंगे । इसके अतिरिक्त 
माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में जाकर प्रवेश लते हैं। अत: 
उनके माध्यमिक-शिक्षा काल के दोष उनके साथ विश्वविद्यालयों में भी चले जाते हैं । 
ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के दोषों का उन्मूलन करना अत्यन्त आवश्यक है । 


सारांश 


पराध्यमिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उसको 
जांचे तर्था पुनसंगठन के लिए डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक 
कमीशन की स्थापना को । कमीशन ने अगस्त 953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 

इधर पंचवर्षोष योजनाओं के अन्तर्गत न केवल देश में माध्यमिक शिक्षा का 
विकास ही किया जा रहा है, अपितु इसे देश व काल की आवश्यकतानुसार नये रूप में 
ढाला जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा का आधार विस्तीर्ण होने से अब माध्यमिक शिक्षा 
का आधार भी पर्थाप्ततः बढ़ रहा है । 

बतंमान हाई स्कलों को बहुधन्धी हाई स्कूलों में बदल देने को सरकार की योजना 
है। देश में ऐसे लगभग 2200 हाई स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। इन स्कलों में 
टेकनीकल शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। 

. माध्यमिक शिक्षा पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए 955 
में विशेषज्ञों की एक अखिल भारतोय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की जा 
चुकी है। यह परिषद्‌ माध्यमिक शिक्षा की सभो समस्याओं पर विचार करके सरकार 
को सलाह देती है। इधर देश के विभिन्न क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने 
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के हेतु शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षाशास्त्रियों के सेमीनार व वर्कशांप इत्यादि 
हो रहे हैं। सन्‌ 959 में इस परिषद्‌ का पुनसंगठन किया गया। 

समस्याएं--विभिन्न सुधारों का सृत्रपात होने की अपेक्षाकृत भी साध्यमिक 
शिक्षा के मूल दोष यथावत्‌ विद्यमान हैं। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश पाना है। यह एक स्वयं-पूर्ण स्वतन्त्र हफाई नहीं है । 

दूसरी समस्या है पाठयक्रम को अनुपयुक्तता । इसमें अधिक से अधिक टेकनीकल 
वे ध्यावसायिक विषयों का समावेश होता चाहिए। 

तीसरी समस्या है विद्यार्थियों में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अनुशासनहीनता । उसके 
लिए विद्यार्थियों को समस्याओं को सहानुभतिपुरवक सुलझाना चाहिए, उनके कल्याण व 
पाठ्येतर कार्यक्रमों को ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । 

चोथो समस्या है प्रबन्ध समितियों के सुधार को । इसके लिए शिक्षा-विभाग 
को मंनेजर पद पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने चाहिए ओर शिक्षकों को सुरक्षा में रुचि 
दिखानी चाहिए। 

पाँचवीं समस्या है शिक्षा का मानदण्ड उठाने की एवं छठ्वीं समस्या है प्रोक्षा- 
प्रणालो के सुधार की । इत समस्याओं के अविलम्ब हल को आवश्यकता है । 


2० 


माध्यमिक शिक्षा आयोग 
(सन्‌ 983-54 ) 





नियुक्ति 

जनवरी 948 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडे ने एक प्रस्ताव द्वारा देश 
में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की जाँच करने तथा इसके पुनर्गठन एवं सुधार 
के सुझाव देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की थी । सन्‌ 98 
में पुनः बोर्ड ने अपनी इस सिफारिश को दुहराया । इस बात का भी अनुभव किया 
गया कि गत वर्षों में प्राथमिक, विश्वविद्यालय एवं टेकनीकल शिक्षा के लिए विभिन्न 
समितियों तथा आयोगों द्वारा अध्ययन व सत्रक्षण किया जा चुका है। अत: आवश्यक 
था कि माध्यमिक शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए इसकी समस्याओं के अध्ययन के 
लिए भी इसी प्रकार के आयोग की नियुक्ति की जाय । 

भारत सरकार ने अनुभव किया कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर वह स्तर है 
जिस पर आकर देश के बहुसंख्यक विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और इसके 
उपरान्त ही वे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं । साथ ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त युवकों 
में से ही देश को प्राथमिक शिक्षक व विश्वविद्यालयों के लिए विद्यार्थी मिलते हैं । 
इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप 
एकांगी है और इसके अन्तर्गत. प्रदात किया जाने वाला ज्ञान अधिकांश में पुस्तकीय है । 
“प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए तो एकांगी पाठ्यक्रम उपयुक्त हो सकता है किन्तु 
माध्यमिक स्तर पर किशोरों की आवश्यकताओं की पूर्ति यह. नहीं कर सकता जबकि 
उनकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों के स्पष्ट अन्तर हप्टिगोचर होने लगते हैं ।! ऐसी अवस्था 
में यह अनुभव किया गया कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्सगठन किया जाय 
तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा-पद्धति को 
स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत भी एक बहुमुखी 
(0४०६॥॥९४) पाद्यक्रम प्रारम्भ किया जाय । 

इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षतां में सितम्बर 952 में 
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माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग को निम्नलिखित काये सौंपा गया : 
भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच करके 

रिपोर्ट करना; 

(आ) इसके पुनर्सगठन तथा सुधार के लिए सुझाव देना, विशेषकर - 

) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाट्यक्रम, 

(2) प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से इसका सम्बन्ध, 

(3) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों के पारस्परिक सम्बन्ध, तथा 

) अन्य सम्बन्धित समस्याओं के विषय में । 

सिफारिशें 

आयोग ने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की ऐतिहासिक विवेचना करते हुए उसके 
उद्देश्यों का उल्लेख किया है। उसने माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली के दोषों का विश्लेषण 
करते हुए बताया कि (4) माध्यमिक शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध नहीं है 
(2) यह संकीर्ण व एकांगी है और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती 
(53 अब तक माध्यमिक शिक्षा पर अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य रहा तथा पाठ्यक्रम 
में उन विषयों का समावेश नहीं किया गया जो मनोवैज्ञानिक व सामाजिक हृष्टिकोण 
से अधिक अनुकल व महत्त्वपूर्ण थे; (4) शिक्षण की प्रणाली विद्यार्थी में स्वतन्त्रता व 
आत्मनिर्भरता की भावनाएँ जागृत करने में असफल रही । यन्त्रवत्‌ रटने की प्रवृत्ति 
से बालकों की कल्पना-शक्ति कुण्ठित हो गयी; (5) कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ 
जाने से शिक्षक व शिष्य का निकट सम्पर्क समाप्त हो गया है जिससे बालकों के चरित्र- 
निर्माण में बाधा पहुँची है और साथ ही अनुशासन की समस्या गम्भीर हो गयी है 
(8)”शिक्षकों की दशा निरन्तर शोचनीय होती जा रही है; और ( १) अन्त में परीक्षा- 
प्रणाली के भार से बालकों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व व प्रतिभा कुचल गयी है। 


7! : भझाध्यमिक शिक्षा का नवीन ढाँचा 


हा इस सम्बन्ध में आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नवीन ढाँचे की 
सिफारिश की है। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा का आरम्भ पाँच वर्ष के प्राथमिक 
घूनियर बेसिक पाठ्यक्रय के उपरान्त होगा। यह दो भागों में विभक्त होगा--(! ).तीन वर्ष 
का मिडिल या सीनियर बेसिक या छूनियर माध्यमिक पाद्यक्रम, तथा (2) चार वर्ष 
का उच्चतर माध्यमिक स्तर । 
वर्तमान इण्टरमीडिएट स्तर के स्थान पर उच्चतर माध्यमिक स्तर का निर्माण 
करने की आयोग ने सिफारिश की है। यह स्तर चार वर्ष का होगा जिसमें एक वर्ष वर्तमान 
इण्टर कक्षाओं से लेकर सम्मिलित कर दिया जायगा । इसका परिणाम यह होगा कि 
इण्टर-स्तर टूट जायगा । इसके दूसरे वर्ष को डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया 
जायगा और इस प्रकार डिग्री पाठ्यक्रम भी तीन वर्ष का हो जायगा। जो विद्यार्थी 
हाई स्कूल पास करेंगे उनके लिए एक वर्ष का पृव॑-विश्वविद्यालय कोर्स रख दिया जाय । 
साथ ही व्यावसायिक कालेजों की स्थापना के लिए भी आयोग ने सिफारिश की जिनमें 
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उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाना चाहिए जिन्होंने या तो उच्चतर माध्यमिक 
कोर्स अथवा एक वर्ष का पृव-विश्वविद्यालय कोर्स पास किया है । व्यावसायिक कालेजों 
में एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्व-व्यावसायिक स्तर का होना चाहिए । 

आयोग का सुझाव है कि माध्यमिक स्तर पर बहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था 

. ओज़॑श्यक है। इसके लिए जहाँ भी सम्भव हो सके, बहु-उद्देशीय स्कूलों की शीघ्र ही 
स्थापना की जानी चाहिए । इससे विभिन्‍न रुचि, उद्देश्यों तथा विभिन्‍न प्रवृत्तियों वाले 
विद्याथियों को मनोनुकूल विषय पढ़ने को मिल सकेंगे । जो विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में 
उत्तीर्ण हो जायें उन्हें पॉलीटेकनिक अथवा तकनीकी विद्यालयों में उच्च अथवा विशिष्ट 
शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्यानशास्त्र तथा पशुपालन और कुटीर उद्योगों 

_की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए । 

/ .... तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में सिफारिश करते हुए आयोग ने कहा है कि एक 
बहु-उद्देशीय स्कूलों के एक विभाग के रूप में होनी चाहिए, जहाँ निकटवर्ती क्षेत्रों से 
विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें । 

ये संस्थाएँ यथासम्भव औद्योगिक क्षेत्रों के पाश्व में उद्योगों के सहयोग से स्थापित 
की जानी चाहिए । यहाँ तक कि यह भी समीचीन होगा कि इस प्रकार का कानून पास 
कर दिया जाय जिसके अनुसार उद्योगों के लिए यह अनिवाय कर दिया जाय कि वे 
इन तकनीकी संस्थाओं की सहायता करें ओर प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करें । 
इसमें वाणिज्य व उद्योगों के प्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। आयोग 
ने यह कहा है कि उद्योगों पर एक उपकर लगा देना चाहिए, जिसे “औद्योगिक शिक्षा 
उपकर' कहा जा सकता है। इसका उपयोग तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए किया 
जाना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा 
के लिए एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए जिसमें अखिल भारतीय 
टेकनीकल शिक्षा परिषद्‌ तथा उसके अन्तर्गत काम करने वाली संस्थाएँ अपना सहयोग 

-अदान कर सकती हैं । 

| उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त आयोग ने अन्य प्रकार के स्कूलों के संगठन के 
सम्बन्ध में भी उपयोगी सुझाव दिये हैं, जेसे पब्लिक स्कूलों में पाश्चात्य प्रकार की 
शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय सामान्य शिक्षा प्रदान करना, मेधावी विद्यार्थियों को केन्द्र 
तथा राज्य सरकारों की ओर से छात्रवृत्तियाँ, एक बड़ी संख्या में ऐसे स्कलों की 
स्थापना जहाँ विद्यार्थियों के रहन-सहन की भी व्यवस्था हो तथा कुछ ऐसे स्कूल जहाँ 
शिक्षक व शिष्य साथ-साथ रहें, विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों 
की स्थापना, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत-से पृथक स्कूलों की स्थापना, तथा 
वर्तमान स्कूलों में सह-शिक्षा की व्यवस्था और उनमें ग्रृह-विज्ञान के अध्ययन की 
विशेष व प्रचुर सुविधाएँ, इत्यादि । 
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, भाषाओं का अध्ययन 
आयोग ने इस विवादास्पद समस्या पर अत्यन्त विस्तारपूर्वक विचार किया है 
और सभी पक्षों पर विचार करने के उपरान्त सुझाव दिया है कि माध्यमिक स्तर पर 
मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षण का माध्यम रहेगी । केवल भाषा की दृष्टि से 
अल्पसंख्यक बालकों के लिए जिनकी मातृभाषा राज्य या क्षेत्रीय भाषा से भिन्न है 
आयोग ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को ही मान लिया है, जिनके 
अनुसार स्कूल में ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष पृथक सुविधाएँ उनकी मातृ- 
भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की कर दी जाय॑ेँ बशर्ते कि ऐसे बालकों की संख्या स्कूल 
में कम से कम 40 हो । अधिक संख्या होने पर एक पूरा सकल ही ऐसे बालकों के 
लिए खोला जा सकता है । 
मिडिल स्तर पर कम से कम दो भाषाएं प्रत्येक बालक को पढ़नी चाहिए 
जूनियर वेसिक स्कूल स्तर के उपरान्त अंग्रेजी व हिन्दी दोनों का अध्ययन प्रारम्भ 
करा देना चाहिए, किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों भाषाएँ एक ही वर्ष में 
प्रारम्भ करायी जायें । 
माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी कम से कम दो भाषाएं पढ़ाई 
जानी चाहिए, जिनमें से एक अवश्य ही मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए 
इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम तथा भाषा सम्बन्धी 
जटिल समस्या को आयोग ने बड़े सरल व सादे किन्तु व्यावहारिक ढंग में सुलझाने 
के सुझाव दिये हैं । 
पाठ्यक्रम 
माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की समस्या एक बहुत पुरानी व महत्त्वपूर्ण समस्या 
है । आयोग ने माध्यमिक पाठ्यक्रम को अत्यन्त ही प्रभावकारी और उपयोगी बनाने 
का प्रयास किया है । 
आयोग के अनुसार मिडिल स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में भापाएँ, सामाजिक 
अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला व संगीत-शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा को 
सम्मिलित किया है । माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए बहुमुखी पाठय- 
क्रम प्रारम्भ करने का सुझाव दिया है | किन्तु इस पाठ्यक्रम की अपेक्षाकृत कुछ विषय 
तो हर प्रकार के पाठ्यक्रम म॑ सम्मिलित किये जाने चाहिए, चाहे बहुमुखी पाठ्यक्रम 
का स्वरूप कंसा ही हो, ज॑ंसे भाषाएँ, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा शिल्प । 
बहुमुखी पाठ्यक्रम में निम्नलिखित सात समूहों को सम्मिलित किया गया है-- 
(]) सनिवशास्त्र (#09॥०7005)/(2) विज्ञान, (3) तकनीकी विषय (4 ) व्यापारिक 
विषय, (5) कृषि सम्बन्धी विषय, (6) ललित कलाएँ, तथा (7) गृह विज्ञान । 
आवश्यकता पड़ने पर अन्य विषय भी बहुमुखी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जा सकते 
हैं। यह पाठ्यक्रम माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर के द्वितीय वर्ष में आरम्भ 
करना चाहिए । 
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इसके अतिरिक्त आयोग ने इस बात का भी अनुभव किया कि भारतीय स्कूलों 
में पढ़ाई जाने वाली पाठय-पुस्तकें अनुपयुक्त व निम्न कोटि की हैं । पाठ्य-पुस्तकों की 
श्रेष्ठता में सुधार करने के उद्देश्य से एक शक्तिशाली कमेटी की स्थापना प्रत्येक राज्य 
में होनी चाहिए जो समय-समय पर सुझाव दे सके । पाठ्य-पुस्तकों में वार-बार परिवर्तन 
करने के यह आयोग विरुद्ध है, साथ ही उसका कहना है कि एक विषय पर कई पुस्तकें 
चुन लेनी चाहिए जो निर्धारित मानदण्ड के अनुकूल हों । 
शिक्षा-प्रणाली 

शिक्षा-प्रणाली के दोषपूर्ण होने तथा इन दोषों व त्रुटियों के परम्परागत बने 
रहने के कारण माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अपव्यय व अवरोध होता है । अतः 
आयोग ने सुझाव दिया है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान 
को बालकों के मस्तिष्क में टंस देना नहीं है, अपितु उनमें उचित मान्यताओं तथा 
वांछनीय प्रवृत्तियों व आदतों का समावेश करके उनके व्यक्तित्व व चरित्र का विकास 
करना है । शिक्षण-विधि वही अधिक उपयुक्त मानी जायगी जो बालकों में काम के प्रति 
सच्ची जिज्ञासा तथा उसे लगन व ईमानदारी के साथ करने की इच्छा उत्पन्न कर 
सके । रटने के स्थान पर किसी सोहेश्य, ठोस व वास्तविक स्थिति द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । इसके लिए क्रियाविधि (80॥0॥9 ॥र/॥00) 
तथा प्रोजेक्ट विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है| इस प्रकार शिक्षण-विधि बही 
ठीक मानी जायगी जो बालक को क़्ियात्मक रहकर ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर 
प्रदान करती है, न कि कक्षा में एक अन्यमनस्क व निष्क्रिय श्रोता के रूप में | बालकों 
को पर्याप्त अवसर इस बात का मिलना चाहिए कि वे लेखन तथा वार्ता द्वारा अपने 
भावों को अभिव्यक्त कर सकें और उनकी स्मरण शक्ति के साथ ही उनकी विचार शक्ति 
([॥007९ 80७४) का भी विकास हो । 

विद्यार्थियों को अध्ययन काल में इस वात का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए 
कि वे ग्रुप या समृह के साथ रहकर कार्य करना सीखें और इस प्रकार सामुदायिक 
जीवन व सहयोग का पदार्थ-पाठ पढ़ें । हु 

आयोग का निश्चित मत है कि प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों के 

अन्तर्गत सुसज्जित पुस्तकालय द्वोने चाहिए 4 ये पुस्तकालय प्रत्येक कक्षा अथवा प्रत्येक 

विषय के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ हों तो और भी अच्छा है। इन पुस्तकालयों से विद्यार्थी तथा 
शिक्षक समान रूप से लाभ उठा सकते हैं । 

अन्त में आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रगतिशील शिक्षण-विधि को लोकप्रिय 
बनाने के उद्देश्य से 'प्रयोगात्मक तथा 'प्रदशन स्कूल (00॥0॥५7क्षां० 5000] 8) 
भी स्थापित किये जाने चाहिए जो शिक्षा-विभाग के बन्धनों से मुक्त होंने के कारण 
स्वतन्त्रतापूवंक शिक्षण-विधियों का परीक्षण करके देश के समक्ष उपयोगी विधियाँ 
प्रस्तुत कर सके । 

इस प्रकार आयोग का मत है कि माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षण-विधि एक 
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परम्परागत मृतक व प्रेरणाहीन पद्धति न होकर एक गतिशील (0/9॥0), क्रियात्मक 
व जागरूक पद्धति होगी जिसके अनुसार बालक को अपनी नेसगिक शक्तियों को विक- 
सित करने का पूर्ण अवसर मिलेगा । 
चरित्र-निर्माण की शिक्षा तथा विद्यार्थो-कल्पाण 

आयोग ने माध्यमिक विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की भावना को 
बहुत ही गम्भीर बताया है । उसके अनुसार चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण माध्यमिक 
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है । यदि स्कूलों में अनुशासनहीनता बढ़ती गयी तो कोई भी 
अन्य सुधार चाहे कितना ही उपयोगी क्‍यों न हो, अपना प्रभाव खो बंठेगा । 

अतः आयोग ने सुझाव दिया है कि चरित्र-निर्माण शिक्षकों का एक प्रमुख कतेब्य 
घोषित कर देना चाहिए । बालकों में अनुशासन उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों से उनका 
अधिक निकट सम्पक स्थापित करना चाहिए | कभी-कभी स्कूलों में बालकों की बाल- 
सरकार, विद्यार्थी परिषदें तथा अन्य इसी प्रकार की संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए 
जिनका संचालन व प्रबन्ध स्वयं विद्यार्थी ही करें| खेल-कृद तथा सामुदायिक क्रियाओं 
के अवसर अधिक मात्रा में उपलब्ध करने चाहिए | आयोग की धारणा है कि 
राजनीतिक दलों ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ाने में बहुत योग दिया है। अत: 
कानून के द्वारा 7 वर्ष से कम आयु वाले विद्याथियों का किसी भी राजनीतिक दल 
द्वारा चुनाव इत्यादि कार्यों के लिए प्रयोग करना अपराध घोषित कर देना चाहिए। 

धामिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव है कि यह विद्यालयों में काम 
“के घण्टों के बाद स्वेच्छा के आधार पर प्रदान की जा सकती है। यह शिक्षा किसी 
विशेष धर्मनुयायियों को ही उनके माँ-बाप की आज्ञा लेकर देनी चाहिए । 

पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कार्यक्रमों को सभी स्कूलों में प्रोत्साहन देना चाहिए । 
इन कार्यक्रमों में शिक्षकों को चाहिए कि अपना एक निश्चित समय अवश्य लगायें। 
इनके अतिरिक्त स्काउट आन्दोलन, नेशनल केडेट कोर (९, 0.) तथा प्राथमिक * 
चिकित्सा इत्यादि कार्यक्रमों को विद्यार्थियों में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार को 
आथिक सहायता द्वारा क्रियात्मक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए । 

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि विद्याथियों का उचित दिशा में मार्ग- 
दर्शन करने तथा उन्हें सलाह देने के उद्देश्य से शिक्षा अधिकारियों को अधिकाधिक सुविधा 
प्रदान करती चाहिए । सभी स्कूलों को मार्ग-दर्शन और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध 
होनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह ऐसे विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के 
लिए देश भर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करे । 

साथ ही आयोग ने विद्याथियों के शारीरिक विकास के बिए भी सिफारिशें की 
हैं। इसके लिए प्रत्येक राज्य में स्कूलों के लिए चिकित्सा-सुविधाएँ उपलब्ध होनी 
चाहिए । सभी बालकों की शरीर-परीक्षा होनी चाहिए और उन्हें कोई रोग होने पर 
उसकी ठीक चिकित्सा-व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रावासों में छात्रों को पौष्टिक व 
सन्तुलित भोजन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए | सफाई के लिए स्वयं छात्रों का 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय : 20 माध्यमिक शिक्षा आयोग | 349 


प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार उनके अन्दर श्रम के प्रति गौरव-भावना 
को बढ़ाया जा सकता है । 

विद्यारथियों के शारीरिक विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि वे शारीरिक 
क्रियाओं और खेल-कूद में अधिकाधिक भाग लें । इसके लिए प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित 
शिक्षक रखने चाहिए | साथ ही 40 वर्ष से कम आयु वाले सभी शिक्षकों को छात्रों के 
साथ खेल-कूद में भाग लेना चाहिए । 
नवीन परीक्षा-विधि ..... 

आयोग ने वंमान परीक्षा-विधि को अत्यन्त दोषपूर्ण तथा हानिकारक बताया 
है। इसमें सुधार करने के लिए उन्होंने सिफारिश की है कि बाहरी परीक्षाओं की 
संख्या घटा देती चाहिए । परीक्षकों की द्वेष भावना से बचने के उद्देश्य से अधिक से 
अधिक मात्रा में निबन्धात्मक परीक्षाओं के स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं (00]००४९ 
(0585) का समावेश कर देना चाहिए । इसके लिए प्रश्नों के रूप को बदलना आवश्यक 
है । बालक की सर्वांगीण प्रगति जानने तथा उसके भविष्य का निर्धारण करने के 
उद्देश्य से स्कूल में उसकी प्रगति का ठीक-ठीक लेखा रखना चाहिए । इस लेखे में 
बालक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गयी प्रगति तथा कार्यों का विवरण होना चाहिए । 
फाइनल परीक्षाओं में स्कूल में वर्ष भर में की गयी परीक्षाओं तथा स्कूल रिकार्ड के 
ऊपर भी विचार करना चाहिए । मूल्यांकन करने के लिए अंकों के स्थान पर गुप्त 
संकेतों का प्रयोग होना चाहिए | माध्यमिक स्कूल का पाठयक्रम समाप्त होने पर ही 
केवल यह सावंजनिक परीक्षा होनी चाहिए । विद्याथिय्रों के प्रमाण-पत्रों में उन विषयों 
के अतिरिक्त जिनमें उन्होंने परीक्षा दी है, उन विषयों तथा सकल के कार्यों का भी 
उल्लेख होना चाहिए जिनमें उनकी जाँच सकल ने वर्ष भर में की है। अन्त में, आयोग 
का मत है कि सावंजनिक परीक्षाओं के लिए पुरक परीक्षाएँ ((००॥एश।॥॥रला।(#। 
९/४॥805) भी प्रारम्भ कर देनी चाहिए । 
शिक्षकों की दशा में सुधार: 

आयोग ने इस प्रश्न को अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण बताया है। शिक्षकों की वर्तमान 
शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण कार्य व सेवा की अवस्थाएँ, गिरी हुई आथिक व सामाजिक 
स्थिति आदि समस्त कारकों पर आयोग ने विस्तारपुवंक विचार करके अपनी सिफारिशें 
प्रस्तुत की हैं । 

शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि 
सभी प्रकार के शिक्षालयों में शिक्षकों के चुनाव तथा नियुक्ति के लिए एक नियमित 
प्रणाली को अपनाना चाहिए। सभी वेयक्तिक संस्थाओं तथा स्थानीय बोर्डों द्वारा 
संचालित शिक्षालयों में एक चुनाव समिति होनी चाहिए जिसमें प्रधानाध्यापक भी 
एक सदस्य हो । प्रत्येक शिक्षक का प्रोबेशन काल केवल एक व हो । हाई स्कूलों में 
पढ़ाने वाले शिक्षकों को कम में कम ट्रेण्ड ग्रेजुएट होना चाहिए | जो शिक्षक टठेकनीकल 
विषय पढ़ाते हों वे उस विषय में ग्रेजुएट व दीक्षित होने चाहिए | उच्चतर माध्यमिक 
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स्‍्कलों के शिक्षकों की योग्यता इससे अधिक अर्थात्‌ वर्तमान इण्टर कालेजों के समान 
होनी चाहिए । 

चाहे कैसा भी सकल हो, सभी समान योग्यता वाले तथा समान प्रकार का कार्य 
करने वाले शिक्षकों का वेतन-क्रम पूर्णतः: समान होना चाहिए। साथ ही उनको अधिक 
सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन, प्रॉविडेण्ट फण्ड तथा बीमा योजना के अन्तर्गत 
ले आना चाहिए इस लाभ को प्रदान करने से उनकी मानसिक चिन्ता दूर होकर 
उनकी शिक्षा व कार्यक्षमता पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा । 

यदि शिक्षकों तथा प्रबन्धकों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है अथवा 
किसी शिक्षक को मुअत्तिल अथवा पदच्युत कर दिया जाता है तो इसका निबटारा 
करने के लिए पंच बोर्ड ('तक्षांणा 0040) या समिति का निर्माण प्रत्येक राज्य 
में कर देना चाहिए । जहाँ तक शिक्षकों के रिटायर होने का प्रश्न है, यदि कोई 
शिक्षक स्वस्थ है तो शिक्षा निर्देशक की अनुमति लेकर उसके रिटायर होने की अवधि 
को 60 वर्ष तक कार दिया जाना चाहिए । 

इनके अतिरिक्त शिक्षकों के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सह- 
कारी गृह-निर्माण समितियों द्वारा उनके लिए आवास की सुविधा, यात्रा इत्यादि में 
कुछ छूट का प्रबन्ध, चिकित्सा की सुविधा तथा आकर्षक वेतन-क्रमों का सूत्रपात 
इत्यादि अन्य आवश्यक सिफारिशें हैं जो आयोग ने शिक्षकों की दशा में सुधार करने 
के उद्देश्य से की हैं । 

शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण 
पर अधिक बल दिया है। इसके लिए उनकी राय है कि शिक्षकों के लिए केवल दो 
प्रकार की ट्रेनिंग संस्थाएँ होनी चाहिए। एक तो हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक 
स्कूल पास शिक्षकों के लिए दो वर्ष का प्रशिक्षण; तथा दूसरा, ग्रेजुएटों के लिए एक 
वर्ष का प्रशिक्षण जिसकी अवधि आवश्यक होने पर भविष्य में बढ़ायी जा सकती है । 
पहले प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ किसो प्रथढ्‌ बोर्ड के अन्तर्गत होनी चाहिए और 
द्वितीय प्रकार की संस्थाएं विश्वविद्यालयों में अथवा उनसे सम्बन्धित होनी चाहिए । 
में भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए । जो शिक्षक प्राना प्रशिक्षण पाये हुए हैं अथवा 
अभी तक अप्रणिक्षित हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी ट्रेनिंग कालेजों में होनी 
चाहिए । आयोग ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए 
और प्रशिक्षण काल में उन्हें राज्य की ओर से द्वात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। प्रशिक्षित 
अध्यापकों के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षण की विशेष सुविधाएँ 
प्रदान करनी चाहिए। अन्त में, शिक्षा अनुसन्धान, गोष्ठियों का आयोजन, प्रशिक्षकों का 
आदान-प्रदान इत्यादि अन्य आवश्यक सिफारिशें भी आयोग ने इस सम्बन्ध में की हैं । 


प्रशासन की समस्याएँ 


मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं 
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पर भी विशद्‌ रूप से विचार किया है। आयोग का मत है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा 
मन्‍्त्री को सलाह देने के लिए एक शिक्षा निदेशक होता चाहिए जिसका पद एक 
संयुक्त सचिव के समकक्ष होना चाहिए | इसकी पहुच सीधी शिक्षा मनन्‍्त्री तक होनी 
चाहिए । केन्द्र तथा राज्यों में शिक्षा मन्त्रियों के अन्तर्गत एक-एक समिति की स्थापना 
होनी चाहिए जिसका कतंव्य माध्यमिक शिक्षा के लिए साधन जुटाना होना चाहिए। 
साथ ही यह भी आवश्यक ' है कि प्रत्येक राज्य में विभागीय अध्यक्षों की एक सम्बन्धक 
समिति (८०-००॥9॥8 ००॥॥॥॥९९) होनी चाहिए जिसमें शिक्षा के सभी अंगों 
के विकास तथा सभी क्षेत्रों की उन्नति के लिए विचार-विमर्श होना चाहिए। 
आयोग ने अपनी स्पष्ट राय दी है कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का सुधार 
आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में ये बोर्ड बहुत-से दोषों के लिए उत्तरदायी हैं। इस 
सम्बन्ध में आयोग का मत है कि प्रत्येक राज्य में पच्चीस सदस्यों का एक माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड होता चाहिए जिसका अध्यक्ष राज्य का शिक्षा निदेशक होगा । यही बोडे 
सभी समस्याओं पर विचार करके सामान्य विकास के लिए नीति निर्धारित करेगा। 
परीक्षाओं का संचालन करने के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी मसलों पर विचार 
करने के लिए तथा पाठ्य-पुस्तकों के लिए इस बोडे के अन्तर्गत उप-समितियों को 
स्थापना कर देनी चाहिए । साथ ही केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को चाहिए कि 
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय मह्ृत्त्व के प्रश्नों का समाधान करे तथा 
सभी राज्यों के कार्यों का समन्वय करे । इसी प्रकार एक राज्य सलाहकार समिति की 
स्थापना भी इन्हीं आधारों पर कर देनी चाहिए जो सभी शैक्षणिक मामलों में राज्य 
सरकार तथा शिक्षा-विभाग को सलाह दे। स्कूलों के निरीक्षण को अधिक प्रभावकारी 
व लाभदायक बनाने के लिए भी आयोग ने कहा है कि योग्य व प्रशिक्षित लोगों को 
निरीक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। निरीक्षकों का कतंव्य होगा कि वे 
शिक्षकों का मार्गदर्शन करें । 

प्रबन्ध समितियों की रचना तथा सुधार के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 
का मत है कि उन्हीं स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाय जो दिये हुए नियमों का 
पालन करें और दिये हुए मानदण्ड को बनाये रखने में सफल हो सकें । सभी प्रबन्ध 
समितियाँ पंजीकृत हों और प्रधानाध्यापक उनका एक सदस्य हो। इन समितियों के 
किसी भी सदस्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल के आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । सभी प्रबन्ध समितियों को चाहिए कि वह शिक्षकों 
की सेवाओं, नियुक्ति, वेतन तथा छुट्टी इत्यादि के सम्बन्ध में निश्चित नियम बना दें 
और उनका पालन करें। शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह इन समितियों को 
स्वच्छुन्दता से रोकता रहे और उन्हें उचित नियमों के अन्तर्गत रखे | स्कूल की 
आश्िक स्थिति, फीस, स्कूल-भवन, शिक्षकों की सेवा-दशाओं, फर्नीचर तथा अन्य 
सज्जा, पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित 
सभी शर्तों का पालन करना प्रवन्ध समितियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाय और 
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इन शर्तों की पूति न होने पर स्कलों की मान्यता समाप्त कर दी जाय । ग्रामीण तथा 
शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तथा आवश्यक स्कल-भवनों के निर्माण पर भी आयोग ने 
बल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए क्वार्टर भी बना देने चाहिए । 
वित्त प्रबन्ध 

अन्त में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्कूलों के लिए वित्त के प्रश्न पर विचार 
किया है । आयोग का मत है कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्सगठन व सुधार सम्बन्धी 
मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के बीच पूर्ण सहयोग होता चाहिए और इसके लिए केन्द्र 
को व्यय का कुछ भार अवश्य वहन करना चाहिए। 

कमीशन का सुझाव है कि देश के उद्योग पर शिक्षा उपकर लगाकर उसे माध्य- 
मिक शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो उद्योग सावंजनिक क्षेत्र 
([००॥० 5९८०) में हैं, जैसे रेल, यातायात, डाक तथा तार इत्यादि, उनके राजस्व 
'का एक निश्चित प्रतिशत तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए उपलब्ध होना चाहिए । 
माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए दिये हुए दान पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए । 
शिक्षा संस्थाओं तथा उनकी भूमि को सम्पत्ति-कर से मुक्त रखना चाहिए। सरकार को 
चाहिए कि जहाँ कहीं भी सम्भव हो सके, स्कूलों को खेल के मैदान, भवन-निर्माण तथा 
कृषि के लिए बिना मूल्य के भूमि दे । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षालयों की वित्तीय 
अवस्था में मनोवांछित सुधार हो सकते हैं । 
आलोचना 
माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को देखने से प्रतीत होता है कि रिपोर्ट 
के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की प्राय: सभी मौलिक समस्याओं पर विचार करके उन्हें 
हल करने का प्रयास किया गया है । अब तक नियुक्त होने वाले सभी कमीशनों से 
भी अधिक वास्तविक व व्यावहारिक सुझाव हमें इसमें देखने को मिलते हैं। माध्यमिक 
शिक्षा के अन्तगंत चले आने वाले प्रमुख दोषों, जेसे--पुस्तकीय व साहित्यिक ज्ञान का 
प्राधान्य, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा का अभाव, परीक्षा-प्रणाली के दोप, प्रबन्ध 
समितियों तथा संगठन सम्बन्धी दोप एवं शिक्षकों की उपेक्षा, उनकी प्रशिक्षण सम्बन्धी 
कठिनाइयों इत्यादि को आयोग ने भली-भाँति सुलझाने का प्रयास किया है ।* 

बहु-उद्देशीय माध्यमिक स्कूलों को स्थापना एक अत्यन्त ही मौलिक सुझाव है, 
जिससे पर्याप्त सुधार की सम्भावना है । आयोग के मतानुसार हमारे माध्यमिक स्कूलों 
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को 'एकमार्गीय/ (॥786 79०) स्कूल नहीं होना चाहिए, बरन्‌ उन्हें विभिन्न प्रकार 
की प्रतिभा, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न आकांक्षाओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए बहु-उद्देशीय स्कूल होना चाहिए ।? क्रृषि तथा उद्योगों का विकास भारत 
की एक प्रमुख समस्या है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के पाद्यक्रम में इनके 
शिक्षण पर बल देकर कमीशन ने सराहनीय कार्य किया है। 

परीक्षा-पद्धति में सुधार करने के विषय में आयोग का मत है कि “यदि परीक्षाओं 
का कुछ वास्तविक लाभ है तो उन्हें नवीन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए विद्यार्थियों के 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की परीक्षा लेनी होगी ।” बरतंमान परीक्षा विधि से तो 
परीक्षाथियों की मानसिक परीक्षा भी नहीं ली जा सकती । यह परीक्षा-पद्धति परीक्षक 
की इच्छा पर इतना अधिक उत्तरदायित्व छोड़ देती है कि वह पूर्णांश में विश्वस्त नहीं 
कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में वर्ष भर में किये गये विद्यार्थी के कक्षा-कार्य पर बल 
देना अत्यन्त ही उचित व आवश्यक सिफारिश है । कमीशन के मतानुसार बाह्य 
परीक्षाएँ अधिक नहीं होनी चाहिए । निबन्धात्मक प्रकार की परीक्षाओं की बुराई को 
अधिक से अधिक मिटा देना चाहिए। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं (00|०८०(४९ 
/055) की सिफारिश की गयी है । परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों 
में रटने की प्रवृत्ति को महत्त्व न दें। इसी प्रकार की सिफारिशें आन्तरिक परीक्षाओं 
को सुधारने के लिए भी की गयी हैं । ' 

शिक्षकों की दशा में सुधार करने की हृष्टि से आयोग ने स्वीकार किया है कि 
"शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्संगठन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है शिक्षक--उसके 
व्यक्तिगंत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वह स्थान 
जो स्कूल या समाज में उसे मिला हुआ है ।” ऐसी स्थिति में कमीशन का मत है कि 
“ग्रदि शिक्षकों के वर्तमान क्षोभ तथा निराशा की भावना को हटाना है तथा शिक्षा 
को एक वास्तविक राष्ट्र-निर्माणक कार्य बनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि 
उनकी दशा में सुधार किया जाय और नोकरी की दशा सुधारी जाय ।* 

इन दशाओं में सुधार करने के लिए आयोग ने व्यावहारिक सुझाव दिये हैं । 
स्कूलों के पुनर्संगठन तथा प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए भी इसके सुझाव बड़े 
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लाभदायक हैं । यदि उपर्युक्त सुझावों के आधार पर भारत में माध्यमिक शिक्षा 
का पुर्नानर्माण किया जाता हैं, तो निस्सन्देह उसके बहुत-से दोषों के दूर हो जाने की 
सम्भावना है । ह 

इन गुणों के अतिरिक्त आयोग की सिफारिशों में कुछ दोप भी रह गये हैं जिन 
पर संक्षेप में टृष्टि डाल लेनां समीचीन होगा । वास्तव में, इस आयोग ने पृव॑-स्थित 
माध्यमिक शिक्षा को ही सुधार करके उस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने 
की चेष्टा की है। किन्तु इस क्षेत्र में तो फक्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता थी । 
परीक्षा-प्रणाली में सुधार, पाठ्यक्रम के बहु-उद्देशीय बनाने, शिक्षकों की दशा में सुधार 
करने तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों के सुधार के सम्बन्ध में कमीशन के सुझाव 
परम्परागत ही हैं । उनके द्वारा इन क्षेत्रों के मौलिक दोषों का उन्मूलन नहीं हो सकेगा । 
शिक्षा के नियन्त्रण के विषय में दी हुई आयोग की सिफारिशें बडी निर्जीव व परम्परागत 
हैं। वास्तव में, माध्यमिक शिक्षा अविलम्ब ही राज्य के नियन्त्रण में आनी चाहिए । 
यह बात निविवाद है कि प्रबन्ध समितियों के अन्तर्गत फैली हुई अनियमितताओं के 
कारण आज माध्यमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँच रही है। इनको दूर करने का एक- 
मात्र उपाय है माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीकरण । 

इनके अतिरिक्त आयोग ने स्त्री-शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया है। शिक्षकों 
के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव भी अधिक मौलिक नहीं हैं । अन्त में, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए दिये जाने वाले वित्तीय अनुदानों के 
विषय में आयोग के सुझाव बड़े अपर्याप्त हैं । इन सभी दोषों की अपेक्षाकृत भी हम 
कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्त्व- 
पूर्ण घटना-है । 

सारांश 

नियुक्ति--केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जनवरी 948 के अपने चोौदहवें 
अधिवेधन में देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित पद्धति की जाँच करके उसके सुधार 
तथा पुनसंगठन के लिए एक आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी । सन्‌ 95] 
में इस बोर्ड ने पुनः अपनो माँग .को दुहराया । साध्यमिक शिक्षा के महत्त्व को सरकार 
ने भी स्वीकार किया। प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्रों में 
गत वर्षों में पर्याप्त पर्यवेक्षण हो चुका था, किन्तु इस प्रकार का कोई प्रयत्न अखिल 
भारतीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ था। अतः भारत सरकार 
ने 23 सितम्बर, 952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति मद्रास विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की । 

इस आयोग से माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों पर 
अपनी रिपोर्ट व सिफारिशें देने को कहा गया जिससे सम्पूर्ण देश के लिए हमारी 
आवश्यकताओं व साधनों के अनुरूप एक सुहृढ़ व यथासम्भव समन्वित माध्यमिक शिक्षा 
दी जा सके : 
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(क) भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा को स्थिति की प्रत्येक दृष्टिकोण से 
जाँच करके उस पर रिपोर्ट देना; तथा 

(ख) इसके पुनसंगठन व सुधार के विषय में विशेषतः नोचे लिखी बातों के 
सम्बन्ध में सुझाव देना : 

() माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा विषय-वस्तु; 

(2) प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से इसका सम्बन्ध; 

(3) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कलों का अन्‍्तसंम्बन्ध। तथा 

4) अन्य सम्बन्धित समस्‍्याएँ । 

इस आयोग ने विस्तारपुर्बक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने 
के उपराग्त अगस्त 953 में अपनो रिपोर्ट प्रस्तुत की। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडड 
ने इस रिपोर्ट पर विचार किया और इसकी प्राय: सभी सिफारिशों को मान लिया । 

सिफारिशें---() माध्यमिक स्तर की शिक्षा चार या पाच वर्ष की प्राथमिक या 
जूनियर बेसिक शिक्षा के उपरास्त प्रारम्भ होनो चाहिए। इसमें बिभिश्न पाठयक्रमों, जैसे 
भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान तथा हस्तकला सम्मिलित होते चाहिए । 
पाठय-पुरतकों का चयन एक शक्तिशाली समिति फो सौंप देना चाहिए। विद्यार्थियों को 
उनके विषयों को चुनने के लिए पथ-प्रदर्शन व उचित सलाह देने का प्रबन्ध होना चाहिए। 

(2) शिक्षण का माध्यम मातृभाषाएँ हों, साथ ही राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी 
भाषा भी मिडिल स्कूल स्तर पर पढ़ायी जानी चाहिए । 

(3) वर्ष में 200 से कम कार्य दिवस न होने चाहिए। प्रति सप्ताह प्रत्येक 
धण्टा 45 मिनट के हिसाब से सप्ताह में 35 घण्टे अध्ययन होना चाहिए । 

(4) परीक्षा में उत्तो्ण करने अथवा ऊपर की कक्षा में विद्यार्थी को तरक्की 
देने के लिए वर्ष भर कक्षा में किये गये कार्य पर बिचार करना चाहिए । 

(5) टेकनोकल शिक्षा को निम्न स्तर पर प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बहु-उद्देशीय 
स्कूलों की स्थापना की जाय । 

(6) माध्यमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण-व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए । 

(7) शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। 

(8) साध्यमिक शिक्षा बोड, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण बोड तथा केन्द्र के आधार 
पर राज्य शिक्षा सलाहकार बो् का निर्माण होना चाहिए । प्रशासन को अधिक अच्छा 
बनाने के लिए के:द्रीय तथा राज्य बोड़ों की सम्मिलित बंठकें होनी चाहिए और इस 
प्रकार उनके क्रियाकलापों में समःबय स्थापित होना चाहिए। शिक्षा निदेशक विभाग 
में अत्यन्त योग्य व्यक्तियों व विशेषज्ञों की नियुक्त होनी चाहिए । 

(9) प्रत्येक सकल में एक प्रबन्धक बोर्ड हो जो कम्पनी अधिनियम के अत्तगत 
रजिस्टड हो । प्रत्येक स्कूल का प्रधानाध्यापक इस बोर्ड का सदस्य हो । शिक्षकों के 
घुनने, उनके देतन, सेवा तथा अन्य सुविधाओं के लिए निश्चित नियम बनाने चाहिए 
जिनका पालन होना अनिवार्य होगा । 
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(0) सकल का भवन पर्याप्ततः स्वच्छ व हवादार हो जिसमें अच्छे स्थल तथा 
सज्जा हो । 

(|) क्षि, उद्योग, व्यापार तथा नागरिक्षता में प्रशिक्षण देने के विषय में 
केद्रीय सरकार को चाहिए कि वहु माध्यमिक शिक्षा के वित्त के लिए साधत उप- 
लब्ध करे । 

इन सिफारिशों के अतिरिक्त आयोग ने पुस्तकालयों की स्थापना, विद्यालयों में 
फली हुई अनुशासनहीनता को रोकने, स्वेच्छा से धामिक शिक्षा प्राप्त करने, विद्या- 
थियों के स्वास्थ्य में सुधार करते, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने, शिक्षकों को दशा 
में सुधार करने, लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्था करने तथा स्कूलों की आर्थिक दशा 
एवं प्रबन्ध व संगेहन में सुधार करने के उद्देश्य से भी बड़े व्यायहारिक व मृल्यवान 
सुझाव दिये हैं । 


2] 
विश्वविद्यालय तथां उच्च ग्रामीण शिक्षा 


भूमिका 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त देश में उच्च शिक्षा के लिए माँग में तीब्र वृद्धि 
हुई है। माध्यमिक शिक्षा के आकार में वृद्धि होने का परिणाम भी यही निकला है 
कि अन्य विकल्पों के अभाव में छात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्रवेश पाने की 
चेप्टा करते हैं । सन्‌ 947 में विश्वविद्यालयों की संख्या 9 थी जो मार्च |967 
तक बढ़कर 7 हो गयी । प्रायः सभी राज्यों में यह प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ 
क्षेत्रीय माँग की पूति करने के उद्देश्य से नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। 
सन्‌ 952 तक देश का कोई भी ऐसा प्रमुख भाषा-क्षेत्र नहीं रह गया था जहाँ एक 
न एक विश्वविद्यालय न हो। साथ ही कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना क्रृषि, 
इंजीनियरी तथा ललित कलाओं के लिए भी की गयी है। बहुत-से उच्च शिक्षा केन्द्रों 
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय मातकर उनके मानदण्ड में उन्नति 
कर दी है। कालेजों की संख्या तथा उनमें प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में भी 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त आश्चयंजनक वृद्धि हुई है । किन्तु इस वृद्धि के साथ उच्च 
शिक्षा के क्षेत्र में असंख्य समस्याएं भी उत्पन्न हो गयी हैं। प्रस्तुत अध्याय में उच्च 
शिक्षा की ऐतिहासिक प्रगति के उल्लेख के साथ ही साथ सम्बन्धित समस्याओं के 
कारणों एवं निराकरण का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है । 
उच्च शिक्षा संस्थाओं को प्रगति 

सन्‌ 950-5 में प्रथभ आयोजन के आरम्भ में देश में 27 विश्वविद्यालय, 
8 रिसर्च संस्थाएँ, 92 विशिष्ट शिक्षा के कॉलेज, 208 व्यावसायिक तथा तकनीकी 
कॉलेज और 498 आदूस और साइंस के सम्बन्धित कॉलेज थे। इन सभी संस्थाओं 
में विद्याथियों की संस्था 4,04 लाख और शिक्षकों की संख्या लगभग 25 हजार थी। 
द्वितीय आयोजन के अन्त में सन्‌ 960-6। में विश्वविद्यालयों की संख्या 46 और 
सन्‌ 962-63 में 55 हो गयी। मार्च 967 तक देश में 7] विश्वविद्यालय स्थापित 
हो चुके थे । इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं में भी वृद्धि हुई है। सन्‌ 
9 62-63 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्याथियों तथा शिक्षकों की संख्या बढ़कर 
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क्रमशः !:62 लाख और 75 हजार हो गयी थी, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से 
सम्बन्धित थे । 

कोठारी शिक्षा आयोग के मतानुसार स्वतन्त्रता के उपरान्त “शिक्षा-विकास 
की एक प्रमुख विशेषता इंजीनियरी, चिकित्सा तथा कृषि और प्रथम एवं द्वितीय डिग्रियों 
के कोर्सों में विज्ञान की शिक्षा का तीकब्र प्रसार है । तीनों पंचवर्षीय आयोजनों के 
अन्तर्गत आथिक विकास के कार्यक्रम को देखते हुए यह आवश्यक भी था। अधिकांश 
में यह प्रसार (वास्तविक अर्थों में) उन सुविधाओं की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर 
गया जो इस सम्बन्ध में उपलब्ध थीं। साथ ही प्रथम डिग्री के स्तर पर कला और 
वाणिज्य पाठ्यक्रम के स्तर पर भी भारी प्रसार हुआ है । इस प्रगति का प्रमुख कारण 
न तो इतना शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश की गुंजायश अथवा रोजगार की सुविधाओं में 
वृद्धि ही माना जा सकता है जितना कि जनता की (उच्च शिक्षा के लिए) माँग के 
दबाव को माना जा सकता है। ***' इस प्रकार का प्रभाव शिक्षा के मानदण्ड पर 
प्रतिकूल ही पडा है ।/7 

भारत ने अपने नागरिकों के लिए जनतन्त्रात्मक समाजवादी समाज की स्थापना 
का बीड़ा उठाया है। ऐसी स्थिति में शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में जो मौलिक 
सिद्धान्त देश में कार्यान्वित किया जा रहा है उसके अनुसार न केवल प्राथमिक अनि- 
वार शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है वरन माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की पर्याप्त 
व्यवस्था उन सभी छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए जो उसे पाने के इच्छुक तथा योग्य 
हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि इधर उच्च शिक्षा का प्रसार इतनी 
तीव्रता के साथ हो रहा है। गत वर्षो में उच्च शिक्षा की मांग में जो वद्धि हुई है उसके 
कई कारण हैं । नीचे संक्षेप में उन कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक होगा । 

एक तो उच्च शिक्षा, विशेषतः यूनीवर्सिटी डिग्री को देश में एक परम्परागत 
उच्च सामाजिक सम्मान मिला हुआ है। ग्रेजुएट होना ही अपने आप में एक सम्मानित 
दर्जे (+४४५) का प्रतीक है । दूसरे, शहरी जनता तथा मध्यम वर्ग के लोगों में उच्च 
शिक्षा के लिए एक भूख जाग्रत हो गयी है और वे अधिकाधिक यह अनुभव करने लगे 
हैं कि वह सर्वोत्तम धन जो वे अपनी सन्‍्तानों के लिए उत्तराधिकार में छोड़ सकते हैं, 
उच्च शिक्षा ही हो सकता है। तीसरे, ग्रामीण जनता तथा निम्न वर्ग के लोगों में 
भी यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जिस प्रकार गत सौ वर्षों से भी अधिक समय 
से नगरों की जनता तथा उच्च एवं मध्यम वर्ग के लोगों ने उच्च शिक्षा के द्वारा उच्च 
पदों एवं सुअंवसरों को प्राप्त किया है उसी प्रकार वे और उनकी सन्‍्तानें भी कर 
सकती हैं । चौथा कारण उच्च शिक्षा के प्रसार का यह हैं कि अब केवल प्राथमिक 
अथवा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती जैसा कि 
पहले सम्भव था । अत: वे उच्च शिक्षा के लिए दोड़ते हैं । एक अन्य कारण यह भी 
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है कि कम पढ़े युवकों को रोजगार न मिल सकने के कारण उनके समक्ष आगे पढ़ाई 
को जारी रखने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्‍प भी नहीं है। अन्त में सरकार के 
द्वारा सभी स्तरों के छात्रों के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सुविधाएँ, शिक्षा के लिए 
अनुदान प्रदान करना तथा उदार छात्रवृत्ति-नीति, भारी संख्या में नये कॉलेज तथा 
विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के कारण नगर या गाँव के 
पास ही सुविधा प्रदान करना इत्यादि ऐसे अन्य कारण हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा को 
गत वर्षो में प्रोत्साहन प्रदान किया है। ऐसी आशा की जाती है कि आगामी दशकों 
में उच्च शिक्षा का और भी अधिक. प्रसार होगा। नीचे की तालिका में नियोजन-कालीन 
छात्र-संख्या-वृद्धि को अंकित किया गया है :* 

(संख्या हजारों में) 





पाठ्यक्रम ]950-5] 955-56 ]960-6] ]965-66 
(अनुमानित) 


]. कला, वाणिज्य तथा विज्ञान : 
(अ) कला -+ विज्ञान (अंडर-पग्रेजुएट) 75 295 396 697 
(ब) वाणिज्य (अंडर-प्रेजुएट) ]6 27 38 62 


योग. 9] 322 434 759 





2. पोस्ट-ग्रेजुएट : 


(अ) एम.ए. तथा एम.एस-सी. ]7 2.5 47 78 
(ब) अनुसन्धान ] 3 4 8 
योग 8 28 5] 86 

3. व्यावसायिक : | 
(अ) अंडर-प्रेजुएट 50. 82 ]47 227 
(ब) पोस्ट-ग्रेजुएट तथा अनुसन्धान 4 | 3 22 


योग 54 89 60 249 
.. महायोंग 263 439 645 ,094 
नमन बनना ननननननन नी नम नकलचडडफसससस्‍अअसक्‍इइइइ: 

उपर एपाएछणाला भर अआ उ 5) ञ 
के क्षेत्रों में अंडर-प्रेजुएट स्तर पर प्रवेश संख्या सन्‌ 950-5] में 9,000 से बढ़ 
कर ]965-66 में 759,000 हो गयी है अर्थात्‌ 9.6 प्रतिशत की वापिक वृद्धि इस 


स्तर पर हुई है । पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर अनुसन्धान को भी सम्मिलित करते हुए इन 
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क्षेत्रों में इसी अवधि में वृद्धि 8,000 से बढ़कर 86,000 हो गयी है जो |:0 
प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि-दर दिखाती है । व्यावसाग्रिक स्तर पर प्रवेश संख्या 
54,000 के स्थान पर 249,000 हो गयी है जो [0.7 प्रतिशत वाषिक वृद्धि की 
द्योतक है। व्यावसायिक शिक्षा में यहाँ कृषि, शिक्षक-प्रशिक्षण, इंजीनियरी, तकनीकी, 
कानून, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, वन-विज्ञान इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी पाठ्यक्रमों के छात्रों को मिलाकर देखने से प्रतीत होता है 
कि उनकी संख्या इस अवधि में 263,000 से बढ़कर ,094,000 हो गयी है जो 
0 प्रतिशत वापिक-वृद्धि दर की द्योतक है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 
व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जबकि सन्‌ !950-5। में छात्रों का अनुपात सम्पूर्ण 
छात्र-संख्या का 274 प्रतिशत था तो 965-66 में यह 30:6 प्रतिशत हो गया । यह 
सत्य व्यावसायिक शिक्षा की वृद्धिमान लोकप्रियता का प्रतीक है । 
उपर्युक्त विश्लेषण से यह न समझ लेना चाहिए कि भारत में उच्च शिक्षा की 
वृद्धि आवश्यकता से अधिक हो गयी है और अब इसे और अधिक प्रोत्साहन देना हानि- 
कारक है । प्रायः कुछ लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देने 
में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अवहेलना हो जाती है । वास्तव में, यह मत 
भ्रान्तिपूर्ण है। निस्सन्देह देश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हमारी आवश्यकताओं 
से बहुत कम है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को 
सीमित कर दिया जाय । वास्तव में, यदि हम भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा की 
स्थिति की अन्य देशों की उसी स्तर की शिक्षा की स्थिति से तुलना करें तो प्रतीत 
होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार देश की आवश्यकताओं से अधिक नहीं हो 
पाया है । इस दृष्टि से सन्‌ 944 में भी सा्जेण्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो विचार किये 
गये थे वे बड़े महत्त्वपूर्ण थे। “यदि भारत की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ के विश्वविद्या- 
लयों के विद्याथियों की संख्या का अनुमान लगाया जाय तो विदित होगा कि विश्वविद्यालय 
शिक्षा में विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रों की अपेक्षा सम्भवत: भारत सबसे अधिक पिछड़ा 
हुआ है। युद्ध से पूर्व जर्मनी में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का वहाँ की जनसंख्या 
से अनुपात  : 690 था । ग्रेट ब्रिटेन में यह अनुपात | : 837, अमरीका में |: 225 
तथा रूस में | : 300 था, जबकि यही अनुपात भारत में  : 2206 था 
आगे चलकर इसी रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों की संख्याओं के विषय में कहा गया 
है कि “इंगलण्ड में 3:] करोड़ जनता के लिए 2 विश्वविद्यालय हैं, कनाडा में 
केवल 85 लाख लोगों के लिए 3, आस्ट्रेलिया में 55 लाख जनसंख्या के लिए 6, 
संयुक्त राज्य अमरीका के 3 करोड़ लोगों की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए 720 
संस्थाएं हैं, जबकि भारत में 40 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 8 विश्वविद्या- 
लय हैं । ४ ' 
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ठीक इसी प्रकार के विचार “विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन' ने भी 949 में 
व्यक्त किये । “यह न समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक 
विद्यार्थी कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं । उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों 
का प्रतिशत हमारे देश में पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणतः 
अमरीका में 5 करोड़ से भी कम जनसंख्या में से सन्‌ 946-47 में 20,78,095 
विद्यार्थी कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों में थे जबकि इस देश में 32 करोड़ जनसंख्या 
में से केवल 2,4,794 विद्यार्थी विश्वविद्यालयों अथवा इनसे सम्बन्धित कालेजों में 
शिक्षा पाते हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारी जनसंख्या से भी आधी जनसंख्या 
में से अमरीका में हमारे देश की अपेक्षा आठ गुने अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त 
करते हैं । * 

इसी प्रकार सन्‌ 966 में कोठारी शिक्षा आयोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा 
है कि “कुल मिलाकर उच्च शिक्षा का प्रसार औद्योगिक दृष्टि से उन्नीस देशों की तुलना 
में बहुत पिछड़ा हुआ और अपर्याप्त है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि 
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, विशेषतः विज्ञान तथा क्पि में हमारी आथिक विकास की 
आवश्यकताओं को देखते हुए छात्र-संख्या अत्यन्त ही अपर्याप्त है। हमारी उच्च शिक्षा 
प्रणाली भी इंगलेण्ड तथा रूस ज॑से देशों की अपेक्षा अधिक दुरुपयोगपूर्ण (#४५(९७।) 
है । साथ ही इंगलेण्ड, अमरीका तथा रूस जैसे धनी देशों की तुलना में, जहाँ पार्ट-टाइम 
शिक्षा-व्यवस्था अथवा डाक द्वारा पाठ्यक्रम की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, 
हमारे देश में प्राय: नगण्य' है । ० 

विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त देश में उच्च शिक्षा की कुछ अन्य संस्थाएँ भी हैं। 
यद्यपि ये संस्थाएँ अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति कानून के अनुसार स्थापित नहीं की 
गयी हैं, तथापि विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने इन्हें अनुदान तथा अन्य शैक्षिक 
उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालयों के ही रूप में स्वीकार कर लिया है | इनमें इण्डियन 
एग्रीकल्चर रिसचे इन्स्टीट्रयूट, नई दिल्‍ली; इन्ह्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर; जामिया 
मिलिया इस्लामिया, नई दिल्‍ली; इण्डियन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्‍ली; 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार; गुजरात विद्यापीठ; काशी विद्यापीठ; 
दाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज, बम्बई तथा बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकतो- 
लॉजी एण्ड साइंस, पिलानी सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त सन्‌ 966 में तीन 
रूरल इन्स्टीट्यूट भी विश्वविद्यालय मान लिये गये हैं । कुछ राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ 
ऐसी हैं जिनकी डिग्री तथा डिप्लोमाओं को रोजगार के लिए भारत सरकार ने अन्य 
विश्वविद्यालयों की डिग्री तथा डिप्लोमाओं के समान स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन तथा काशी विद्यापीठ विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 
अन्तविश्वधिद्यालय बोडड ने देश की राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थाओं को उच्च शिक्षा के 


4 #एशा[स्‍श डं॥ट्वा।णा (ताशांउड/ंणा १2४०7, ४०, 4, 9, 346, 
8. #छकुठा 08 टघाटवांएमा (०॥४४5४०॥ ((966), 9. 302, 
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केन्द्रों के रूप में स्वीकार कर लिया है। बहुत-से केन्द्रों में अनुसन्धान के साथ पढ़ाई 
भी होती है । खड्गपुर, कानपुर, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में पाँच बृहत संस्थाएँ 
'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी' के नाम से स्थापित हो गयी हैं। इन संस्थाओं 
में से प्रत्येक 600 अण्डर-ग्रेजुएट तथा 300 पोस्ट-पग्रेजुएट स्तर के विद्यारथियों को 
शिक्षा प्रदान की जाती है। देश के विभिन्न राज्यों में अब 4 ग्रामीण उच्च शिक्षा की 
संस्थाएँ भी स्थापित की जा चुको हैं । 

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में क्रश: उन्नति होती जा रही है। प्रति वर्ष 
उच्च शिक्षा के नये विषय तथा विश्वविद्यालय में नवीन विभाग खुलते जा रहे हैं । 
अनुसन्धानों के आधार पर श्रेष्ठता में भी पर्याप्त सुधार हुआ है । पाठ्यक्रमों में नवीन 
विषयों के समावेश से आधुनिक भारत की अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक- 
ताओं व महत्त्वाकांक्षाओं को पोषण मिल रहा है । 

देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण के माध्यम का प्रश्न 
बड़ा विवादग्रस्त बना रहा | भाषावार प्रान्तों के आधार पर नये विश्वविद्यालय की 
स्थापना होने से यह विवाद और बल पकड़ गया | बहुतस्से विश्वविद्यालयों की यह 
स्वाभाविक इच्छा थी कि भारतीय भाषाओं को ही शिक्षण का माध्यम बनाया जाय । 
भारत सरकार का भी मत यह था कि यद्यपि शिक्षण के माध्यम को वदलना आवश्यक 
है, तथापि यह परिवर्तन क्रमशः धीरे-धीरे ही करना चाहिए, ताकि अध्यापकों और 
विद्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । इस प्रश्न पर विचार 
करने के उद्देश्य से मई 948 में सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का एक 
सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन ने बड़े मूल्यवान सुझाव दिये जिनमें से अधिकांश 
सुझाव भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन ने अपनी सिफारिशों में सम्मिलित कर लिये हैं। 

विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत रहा है कि प्राथमिक 
व माध्यमिक शिक्षा की तुलना में देश में विश्वविद्यालय शिक्षा का आकार बढ़ता जा 
रहा है | साथ ही वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह अधिकांश में शहरी है जिसमें 
व्यावसायिक व टेकनीकल शिक्षा का अभाव है। स्वतन्त्रता के उपरान्त यह भावना 
भी देश में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि विश्वविद्यालयों की स्थिति का पुन- 
निरीक्षण किया जाय ताकि देश की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें ढाला जा 
सके । 'अन्तविश्वविद्यालय बोड' तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्‌' ने भी इन्हीं 
विचारों का समर्थन किया । जनवरी 948 में एक “अखिल भारतीय शिक्षा सुम्मेलन' 
हुआ, जिसमें इस बात की सिफारिश की गयी थी कि उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का 
पुननिरीक्षण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाय। अतः भारत सरकार 
ने डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस कमीशन की 4 नवम्बर, 948 
को नियुक्ति कर दी। कमीशन ने उसी वर्ष दिसम्बर में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया 
और अगस्त 949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 

यह एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है और विश्वविद्यालय शिक्षा के प्राय: सभी पक्षों 


खफा 
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पर अपने निश्चित मत प्रकट करती है। इस रिपोर्ट ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा के 
विषय में जनता के विचारों को पर्याप्ततः प्रभावित किया है । भारत सरकार ने कमी - 
शन की सभी सिफारिशों को सामान्यतः मानकर उन्हें देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के 
विकास के लिए एक आधार मान लिया । 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड' ने नवम्बर 
953 में अपने उन्‍्तीसवें वापिक अधिवेशन में पुन: कमीशन की सिफारिशों पर विचार 
क्रिया और सिफारिश की कि “अध्यक्ष (केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री) को चाहिए कि वह यह 
जानने के लिए कि कमीशन की सिफारिशें कहाँ तक कार्यान्वित की जा रही हैं तथा 
यह सुझाव देने के लिए कि वे सिफारिशें भविष्य में और किस प्रकार तीव्रता से कार्या- 
न्वित की जा सकती हैं, एक समिति की स्थापना करे। ४ 

7 फरवरी, 954 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडं' के इक्कीसवें अधिवेशन 
में इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया । रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 
के विश्वविद्यालयों के विधानों में सुधार करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जाने 
चाहिए जिससे विश्वविद्यालयों के सीनेटों, सिण्डीकेटों तथा शिक्षा परिषदों (40४- 
0ल॥ं० ००७०४) को शीघ्र ही आन्तरिक षड्यन्त्रों व दलबन्दी से मुक्त किया जा 
सके | समिति ने यह भी कहा कि वाइस-चांसलरों की नियुक्ति का प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है 
और इस कार्य के लिए सभी विश्वविद्यालयों को यथासम्भव दिल्‍ली विश्वविद्यालयों की 
पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के वेतन-क्रमों में सुधार, विश्व- 
विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय ऋण-सहायता, शिक्षण में 
भाषण-पद्धति के स्थान पर 'ट्यूटोरियल' पद्धति का अधिक प्रयोग तथा निबेन व योग्य 
छात्रों के लिए अधिक द्वात्रवृत्तियों की व्यवस्था इत्यादि अन्य सिफारिशें भी इस समिति 
ने कीं । बोर्ड ने प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । आगे हम विश्व- 
विद्यालय शिक्षा कमीशन की सिफारिशों पर विचार करते हैं। 


विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन (सन्‌ 949) 

नियुक्ति--जैसा कि ऊर्पर संकेत किया जा चुंका है, भारतीय विश्वविद्यालयों 
के विकास के लिए कुछ योजनाएँ बनाने से पूर्व यह उचित समझा गया था कि उनकी 
आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अवस्था का दिग्दशन कर लिया जाय। अतः अन्तविश्व- 
विद्यालय बोर्ड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया : 

“बोर्डों की राय में भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्य का दिग्दर्शन वांछनीय है, 
अत: प्रस्ताव किया जाता है कि इन उद्देश्यों के लिए भारत सरकार अन्य सम्बन्धित 
सरकारों की अनुमति से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने तथा देश की 
वर्तमान व भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सुधार तथा विकास के लिए 
सुझाव रखने के लिए, हण्टर कमीशन के आधार पर एक कमीशन नियुक्त करे । 

सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और नवम्बर 948 में 


6 प्र 7२८5०प४०ा ण (०,७४8... 080९४ |0॥ ४००., 953. 
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डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की । 
इस कमीशन के अन्य प्रमुख सदस्य थे डॉ० ताराचन्द, सर जेम्स डफ (डरहम विश्व- 
विद्यालय के उपकुलपति), डॉ० जाकिर हुसेन, डॉ० ऑर्थर ई० मॉरगन (अमरीका), 
डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉ० मेघनाद साहा तथा डॉ० जॉन टिजर्ट (अमरीका 
के भूतपूर्व शिक्षा-कमिश्नर) इत्यादि । 25 अगस्त, 949 को कमीशन ने अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । 

कमीशन का जाँच-क्षेत्र (७5 ० 7४0०१९०९) बहुत व्यापक था । इसमें 
वर्तमान तथा भावी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों को हृष्टिगत रखते हुए 
भारतीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों तथा अनुसन्धान इत्यादि से लेकर विश्वविद्यालय 
के संगठन तथा प्रशासन, आथिक समस्या, शिक्षकों की समस्या, पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षा 
का माध्यम, धामिक शिक्षा, विद्यार्थियों के निवास, स्वास्थ्य तथा अनुशासन इत्यादि 
सभी समस्याओं के अध्ययन का समावेश है । वस्तुत: उच्च शिक्षा सम्बन्धी किसी भी 
प्रश्न को ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिस पर कुछ विचार न किया गया हो | अब तक 
नियुक्त किये जाने वाले सभी कमीशनों में विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट 
अधिक पूर्ण, व्यापक तथा श्रेष्ठ है तथा इसकी सिफारिशें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
सिफारिशें 

कमीशन ने अठारह अध्यायों तथा 747 प्ृष्ठों में अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग 
प्रस्तुत किया है । इसमें विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। 
दूसरे भाग में संख्याएँ तथा आँकड़े व साक्षी इत्यादि हैं । प्रारम्भ में भारत में विश्व- 
विद्यालय शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त इतिहास देते हुए कमीशन ने वर्तमान सामाजिक 
तथा राजनीतिक ढाँचे में विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्ृश्यों का उल्लेख किया है। 
भारतीय संविधान की भूमिका का उल्लेख करते हुए कमीशन ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों 
में नवीन भारत के निर्माण के लिए, प्रजातन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रीय 
तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रातृत्व एवं भारतीय संस्कृति के महत्त्व पर जोर दिया है। इसके 
उपरान्त क्रमश: शिक्षकों की अवस्था तथा प्रशिक्षण, अनुसन्धान, व्यावसायिक शिक्षा, 
धामिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थियों की समस्याएँ, स्त्री-शिक्षा, 
शिक्षा संगठन, वित्त, केद्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालय और अन्त में ग्राम्य विश्वविद्यालयों 
के विषय में सिफारिशें की हैं । नीचे हम कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का अति संक्षेप 
में उल्लेख करेंगे 

(]) शिक्षकों की समस्याएँ--शिक्षकों की समस्या कमीशन की राय में प्रमुख 
समस्या है । कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर 
दिया है--प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर तथा इंस्ट्रक्टर। इनके अतिरिक्त अनुसन्धान अभि- 
सदस्यों (7०5८०) ०|॥0७७) की नियुक्त की सिफारिश की गयी है। एक श्रेणी 
से दूसरी उच्च श्रेणी के लिए शिक्षकों की तरक्की केवल योग्यता के आधार पर होनी 
चाहिए । घूनियर तथा सीनियर पदों के स्थानों में 2:! का अनुपात होना चाहिए। 
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सेवा-निवृत्ति 0076) होने की उम्र पचास वर्ष होनी चाहिए किन्तु प्रोफेसरों को 
चौंसठ वर्ष तक की आज्ञा दी जा सकती है। इनके अतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय 
शिक्षकों के लिए प्रॉवीडेण्ट फण्ड, छुट्टी तथा काम करने के घण्टे इत्यादि की मर्यादाएँ 
भी स्थिर कर दीं और उनके लिए नवीन वेतन-क्रमों की सिफारिश की । 

(2) शिक्षण-मानदण्ड---विश्वविद्यालयों में शिक्षण स्तर उठाने के लिए कमीशन 
ने प्रवेश की सीमा इण्टरमीडिएट पास होने के उपरान्त ही रखी और सिफारिश की 
कि प्रत्येक राज्य तथा प्रान्त में उच्च कोटि के इण्टर कॉलेज स्थापित किये जायेँ । दस 
या बारह वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों का ध्यान विभिन्न उद्यमों 
की ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ी संख्या में व्यावसायिक स्कूल खुलने चाहिए। 
हाई स्कूल तथा कॉलेज शिक्षकों के लिए “रिफ्रेशर कोर्स” संगठित करने चाहिए । 
विश्वविद्यालयों में कला तथा विज्ञान विभागों में 3,000 तथा सम्बन्धित कालेजों में 
,500 से अधिक विद्यार्थी न रखे जाये, ट्यूटोरियल पद्धति को पूर्णतः संगठित करके 
नियमित रूप से चालू कर दिया जाय । विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों तथा प्रयोग- 
शालाओं को आधुनिकतम साधनों से प्रचुर मात्रा में सज्जित कर देना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण-विधि के सुधार पर भी जोर दिया गया । 

(3) पाठयक्रम (कला तथा विज्ञान)--मास्टर डिग्री आनर्स' के एक वर्ष बाद 
तथा उत्तीर्ण-परीक्षा' (7855 6४॥7॥900॥) के दो वर्ष बाद प्रदान की जानी चाहिए। 
विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षालयों को सामान्य शिक्षा (8८॥०४| 6५॥९४॥४४०॥) 
के सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक ज्ञान (007 थ70 ए78०॥९०) का अध्ययन प्रारम्भ 
कर देना चाहिए तथा पाठ्यक्रम और पाठ्य-वस्तु को शीघ्र ही तैयार करके उन्हें 
इण्टर तथा डिग्री कक्षाओं में प्रारम्भ कर देना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में साधारण तथा 
विशिष्ट शिक्षा का सम्बन्ध ज्ञात कर लेना चाहिए तथा विभिन्न व्यवसायों के लिए 
विद्याथियों की रुचि ज्ञात करके उनके व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। 

(4) उत्तर-प्रेजुएट प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान (7005-श796708(९७ (था।।॥8 
3॥१0 785९00॥) (कला एवं विज्ञान)--कमीशन ने इस क्षेत्र में वतंमान गिरी हुई 
अवस्था पर दुख प्रकट किया और कहा कि हमारे देश में अनुसन्धान क्षेत्र में बहुत ही 
विशाल सुअवसर विद्यमान हैं। अतएव विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान 
करके उन्हें अनुसन्धान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 

एम, ए. तथा एम. एस-सी. कक्षाओं में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर 
होना चाहिए तथा विद्याथियों और शिक्षकों में निकटतम सम्पर्क होना चाहिए । 
पी-एच. डी. (??॥, 70.) के अध्ययन में कम से कम दो वर्ष का अनुसन्धान कार्य 
होना चाहिए । इसमें थीसिस के अतिरिक्त विद्यार्थियों के साधारण ज्ञान तथा विषय 
पर उनके अधिकार की जाँच करने के लिए एक मौखिक परीक्षा (४४० ४०९०९) भी 
होनी चाहिए । पी-एच. डी. में भी प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर होना चाहिए। 
योग्य विद्याथियों के लिए अनुसन्धान काल में अभिवृत्ति (72४८थ7०॥ (।|॥0७५॥75) 
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मिलनी चाहिए। एम. एस-सी. तथा पी-एच, डी. के विद्यार्थियों को शिक्षा मन्त्रालय 
की ओर से छात्रवत्तियां तथा निःशुल्क स्थान मिलने चाहिए। विज्ञान विभागों में 
अतिरिक्त तथा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो शिक्षण-कार्य से मुक्त हों 
और केवल अनुसन्धान-कार्य ही करायें। इनके अतिरिक्त पाँच समुद्रीय बाइलोजिकल 
स्टेशनों की स्थापना की भी सिफारिश की गयी तथा बायोकैमिस्ट्री व बायोफिजिक्स 
इत्यादि में मौलिक अनुसन्धान की आवश्यकता पर जोर दिया गया । 

(5) व्यावसायिक शिक्षा--कषि-शिक्षा के विषय में कमीशन ने अन्य उन्नत 
राष्ट्रों का उदाहरण देते हुए तुलनात्मक हृष्टि से भारत की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश 
डाला है। कमीशन की राय में क्रपि-शिक्षा को राष्ट्रीय प्रश्न मान लेना चाहिए तथा 
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा-क्रम में इसे प्रमुख स्थान देना चाहिए । क्ृषि- 
शिक्षा, अनुसन्धान तथा क्पि-नीति को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंप देता चाहिए जो 
कृपि-जीवन का व्यक्तिगत अनुभव रखते हों तथा उसके विशेषज्ञ हों। कृपि-कालेजों में 
व्यावहारिक शिक्षा तथा अनुसन्धान पर विशेष जोर देना चाहिए। नये क्रपि-कालेजों 
को नवीन व्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उनसे सम्बन्धित कर देना चाहिए । 
इन कालेजों की प्रष्ठभूमि तथा स्वरूप ग्रामीण होता चाहिए। इसके अतिरिक्त एक 
संख्या में प्रयोगात्मक फार्म तथा उच्च शिक्षा में अनुसन्धान और प्रयोगशालाओं की 
स्थापना होनी चाहिए। वतंमान अनुसन्धानशालाओं को बिस्तीर्ण करके उन्हें अधिक 
आध्थिक सहायता देनी चाहिए । 

वाणिज्य की शिक्षा के लिए कमीशन ने सिफारिश कीं कि अध्ययन काल में 
वाणिज्य के विद्यार्थियों को तीन या चार फर्मों या दुकानों में व्यावहारिक कार्य करने 
का सुअवसर मिलना चाहिए । ग्रेजुएट होने के उपरान्त कुछ विद्यार्थी वाणिज्य की 
किसी एक शाखा में विशेषज्ञ बनाने चाहिए। एम. कॉम. के विद्याथियों को भी 
पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित न रहकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता चाहिए । 

शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में कमीशन ने अत्यन्त ही उपयोगी तथा वास्तविक 
सिफारिशें की हैं। कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रमों में सुधार होना चाहिए तथा स्कूल 
प्रैक्टिस को अधिक समय देना चाहिए । प्रैक्टिस के लिए उपयुक्त स्कूल का चुनाव 
होना चाहिए। ट्रेनिंग कलिज के अधिकांश शिक्षक ऐसे वर्ग में से लेने चाहिए जिन्हें 
स्कूलों के शिक्षण का पर्याप्त अनुभव हो । शिक्षा सिद्धान्तों के पाठ्यक्रम (०0एा५९५ 
06 ९(प८९४(०॥ ॥॥९09५) लचीले हों और स्थानीय परिस्थितियों से मेल खाते हों । 
शिक्षा में मास्टर डिग्री (४, 720.) के लिए केवल ऐसे विद्याथियों को ही आज्ञा दी 
जाय जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण-कार्य का अनुभव हो । प्रोफेसरों और अन्य शिक्षकों 
की मौलिक रचनाएँ अखिल भारतीय स्तर की होनी चाहिए । 

इंजीनियरी तथा टेकनोलॉजी की शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने वर्तमान 
शिक्षालयों में सुधार तथा उच्च शिक्षा के अन्य स्कूलों के स्थापित करने की सिफारिश 
की । पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ विद्यार्थियों को कारखानों (४०:४॥095) में 
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व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए | देश तथा काल की 
माँग के अनुसार पाठ्यक्रम में उचित सुधार होना चाहिए । अनुसन्धान तथा शिक्षा 
के लिए केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कालेजों 
की पुनर्स्थापता तथा संगठन के विपय में भी कमीशन ने विशेष सुझाव रखे । 

कानून के कालेजों के विषय में कमीशन ने कहा कि इनका पूर्ण पुनर्सगठन होना 
चाहिए । प्रवेश के लिए तीन वर्ष का डिग्री शिक्षा का अध्ययन अनिवाय है। कानुन की 
व्यावहारिक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए । शिक्षकों की नियुक्ति पूर्णकालीन 
और अंशकालीन दोनों ही प्रकार की हो सकती है। कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 
दूसरा पाठ्यक्रम लेने की आज्ञा केवल विशेष परिस्थिति में तथा अति योग्य विद्यार्थी 
को ही मिलनी चाहिए। संवेधानिक कानून, अन्तरराष्ट्रीय' कानुन, न्यायशास्त्र तथा 
हिन्दू और मुसलमानी कानों में अनुसन्धान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । 

चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के विषय में कमीशन ने कहा कि एक मेडिकल 
कॉलेज में 00 से अधिक विद्यार्थी भर्ती न किये जाये । ग्रामीण केन्द्रों में प्रशिक्षण 
की सुविधाएँ प्रदान की जायेँ। प्राचीन भारतीय चिकित्सा-पद्धति को पर्याप्त प्रोत्साहन 
दिया जाय । 'प्लिक इंजीनियरिंग” तथा “नसिंग में 'पोस्ट-ग्रेजुएट' शिक्षा की व्यवस्था 
के लिए भी कमीशन ने सिफारिण की । 

इन व्यवसायों में शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त कमीशन ने व्यापार प्रशासन 
(009655 धतागरां॥र॥ा9॥0॥), जन प्रशासन (9फ9॥० 24॥75880) तथा 
औद्योगिक सम्बन्धों (00507 8| 70#0॥5) में भी विशेष शिक्षा प्रदान करने की 
सिफारिश की हैं । 

(6) धामिक शिक्षा--धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने इसका इतिहास 
बताते हुए भारत की वर्तमान राजनीतिक अवस्था की ओर संकेत किया है और अन्त 
में एक धर्म-निरपेक्ष राज्य के लिए धामिक शिक्षा सम्बन्धी कुछ सुझाव रखे हैं । 

प्रत्येक शिक्षा संस्था में दैनिक कार्य कुछ मिनटों के मौन चिन्तन के साथ प्रारम्भ 
हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आत्मदर्शन का प्रयास करे, क्योंकि “व्यक्ति एक आत्मा 
है और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को इस सत्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे वह 
अपनी आत्मा को पहचान सके और अन्‍्तरात्मा के प्रकाश में वह अपने जीवन-कार्यों 
को समुचित रूप से ढाल सके ।”? दूसरा सुझाव है कि डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष 
में महान धामिक गुरुओं, जैसे--गौतम, कनफ्यूसस, जोरास्टर, सुकरात, जीसस, शंकर, 
रामानुज, माधव, मुहम्मद, कबीर, नानक तथा गांधी इत्यादि के जीवन-चरित्र पढ़ाने 
चाहिए तथा द्वितीय वर्ष में विश्व-साहित्य में से सावंभौमिक महत्त्व के प्रमुख अंगों का 
अध्ययन कराना चाहिए । 

(7) शिक्षा का साध्यम--इस तकंयुक्त समस्या को भी कमीशन ने बड़े सुन्दर 
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ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय भाषा को पूर्णतः: समर्थ 
और सम्पन्न बनाना चाहिए। कमीशन ने अन्तरराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण 
करके उन्हें देश और कालानुसार परिवर्तित करके ग्रहण करने की सिफारिश की है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के लिए कमीशन ने स्थानीय भाषाओं के 
प्रयोग करने की सिफारिश की है, साथ ही विद्यार्थी यदि चाहें तो राष्ट्रभाषा हिन्दी 
(देवनागरी लिपि) का भी प्रयोग कर सकते हैं। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों 
पर विद्याथियों को कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मातृभाषा, राष्ट्र- 
भाषा तथा अंग्रेजी । राष्ट्रभापा तथा स्थानीय भाषाओं के शीघ्र विकास के लिए 
कमीशन ने सिफारिश की कि वंज्ञानिकों तथा भाषा विशेषज्ञों का एक 'ोडे' बताया 
जाय जो सम्पूर्ण देश के लिए वैज्ञानिक शब्दावली तेयार करे तथा अखिल भारतीय 
महत्त्व की पुस्तक तयार करे। दूसरे, प्रान्तीय सरकारों को चाहिए कि वे अपने-अपने 
प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा में डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में सभी कक्षाओं में 
राष्ट्रभापा हिन्दी का शिक्षण अनिवाये कर दें। नवीन ज्ञानधारा से सम्पर्क बनाये रखने 
के लिए हाई स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भी एक विपय' के रूप में पढ़ायी 
जानी चाहिए । 

(8) परीक्षा-प्रष्माक्ली--भारतीय शिक्षा क्षेत्र में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली की 
कमीशन ने पर्याप्त भत्संना की. है ।? किन्तु उन्होंने इसके सुधार की ही सिफारिश की, न 
कि इसका पूर्णतः उन्मूलन करने की । हमारा विश्वास है कि यदि हमें विश्वविद्यालय 
शिक्षा में कोई एकमात्र सुधार ही बताना पड़े तो हम उसकी परीक्षा-प्रणाली में 'सुधार' 
ही बतायेंगे। 'सुधार' शब्द को हमने सोच-समझकर ही प्रयोग किया है, अन्यथा हम 
जानते हैं कि भारत की भांति अन्य देशों में परीक्षाओं के प्रति इतना घोर असन्तोष 
फैला हुआ है कि वहाँ प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों तथा महत्त्वशाली शिक्षा संगठनों ने 
इसके पूर्ण उन्मूलन की राय दी है। हम इतने उग्रवादी नहीं हैं । अत: हमारा विश्वास 
है कि यदि परीक्षाओं को ठीक प्रकार से तथा बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग किया जाय तो 
हमारी शिक्षा-प्रणाली में यह लाभदायक प्रमाणित हो सकती है । यदि परीक्षाएँ आव- 
श्यक हैं तो इनका पूर्ण सुधार और भी अधिक आवश्यक है ।* 
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कमीशन ने सुझाव रखा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं (०0]००४९ ॥655) के 
साथ-साथ निबन्धक प्रकार की परीक्षाओं को मिला देने से अधिक लाभ हो सकता है। 
वर्ष के दौरान कक्षा में किये गये कार्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके 
लिए # अंक सुरक्षित रखे जाने चाहिए । डिग्री कक्षाओं के तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में 
प्रत्येक वर्ष के अन्त में विश्वविद्यालय परीक्षा होनी चाहिए, न कि केवल तीन वर्ष 
उपरान्त एक ही परीक्षा ली जाय। प्रत्येक वर्ष के लिए स्वतः-पूर्ण ($९।[-0०0॥9०0) 
पाठ्यत्रम तैयार कर लिये जाने चाहिए । परीक्षकों का चुनाव ठीक प्रकार से होना 
चाहिए तथा उनके लिए तीन वर्ष का समय निश्चित कर देता चाहिए | 70% तथा 
अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 55 से 69% पाने वाले द्वितीय और 
40 से 54%, तक अंक पाने वाले विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में रखे जाने चाहिए । विद्या- 
थियों के साधारण ज्ञान की जाँच के लिए मौखिक परीक्षा (शं५३ ४००८९) भी लेना 
चाहिए--विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षाओं में । 

(9) विद्यार्थी, उनके कार्य तथा कल्याण---विद्यार्थियों से सम्बन्धित विभिन्न 
समस्याओं पर भी कमीशन ने गहत अध्ययन तथा चिन्तन के उपरान्त अपने सुझाव रखे 
हैं । इस समस्या को उन्होंने अत्यधिक महत्त्व दिया है । 

सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए योग्य विद्यार्थियों की जाँच 
करने पर जोर दिया गया है । तत्पश्चात योग्य विद्यार्थियों को परीक्षा के आधार पर 
छात्रवृत्तियों की सिफारिश की है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कमीशन ने सबसे अधिक 
सुझाव रखे हैं । उनकी नियमित डाक्टरी जाँच, कालेजों और विश्वविद्यालयों में 
चिकित्सालयों की व्यवस्था, छात्रावास तथा भोजन व पानी की उचित व्यवस्था, 
निवासस्थान की सफाई, 'डाइरेक्टर ऑफ फिजीकल एजकेशन' की नियुक्ति, खेलों की 
उचित व्यवस्था तथा अनिवार्य शारीरिक शिक्षा इत्यादि के लिए कमीशन ने अपने 
सुझाव रखे हैं । 'नेशनल केडेट कोर' के प्रशिक्षण पर कमीशन ने जोर दिया । तत्पश्चात 
विद्याथियों को समाज सेवा में प्रशिक्षित करने के लिए कुछ सुझाव रखे हैं । उनके 
मतानुसार विद्यार्थी यूनियनों का संगठन विद्याथियों की मानसिक तथा नेतिक उन्नति 
के लिए होना चाहिए, न कि निम्न कोटि की राजनीतिक भावनाओं का विचार करने 
के लिए । विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए एक “विद्यार्थी हितकारी सलाहकार बोडे' 
(20ए४50०9 छ046 0 $प्0ा ४९थशि०८) का संगठन करना चाहिए 

(0) स्त्री-शिक्षा--इस प्रश्त पर कमीशन ने पर्याप्त उदाहरणपुर्वंक विचार किया 
है जेसा कि उनकी सिफारिशों से प्रकट होता है । कमीशन का मत है कि पुरुषों के 
कालेजों में स्त्रियों को सभी सामान्य सुविधाएँ तथा जीवन के सामान्य शिष्टाचार की 
अवस्थाएँ प्रदात करनी चाहिए। इनके शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी बढ़ने चाहिए। 
कमीशन ने स्त्रियों के पाठ्यक्रम के विषय में स्पष्ट कहा है कि स्त्रियों को अपनो 
तारीत्व की आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य- 
भा.शि.ह.--24 - 
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क्रम ही चुनना चाहिए। “इस कार्य के लिए उन्हें पुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए 
और नारी की हैसियत से उन्हें नारी की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा उसी प्रकार 
होनी चाहिए जैसे पुरुषों को अपने उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने की होती है । स्त्रियों और 
पुरुषों की शिक्षा में बहुत-सी बातें तो समान होनी चाहिए, किन्तु सामान्यतः वह पूर्णतः 
एकसी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आजकल होता है ।!१ इसके लिए उन्हें पर्याप्त 
पथ-प्रदर्शन व सलाह प्राप्त करने की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। पुरुषों को 
सह-शिक्षा वाले कालेजों में स्त्रियों के साथ भद्गता का व्यवहार करना चाहिए । ऐसे 
कालेजों में स्त्रियों की जीवन-आवश्यकताओं पर भी उतना ही ध्यान दिया जाय जितना 
पुरुषों की आवश्यकताओं पर। समान कार्य के लिए अध्यापिकाओं के वेतन-क्रम भी 
अध्यापकों के बराबर ही हों । सह-शिक्षा के विषय में कमीशन का मत है कि माध्यमिक 
स्तर पर किशोरियों के लिए पृथक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए और बेसिक तथा 
विश्वविद्यालय स्तर पर सह-शिक्षा होनी चाहिए । 

(|]) अन्य इन सिफारिशों के अतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के 
संगठन और नियन्त्रण, वित्त (#/॥06), केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय 
तथा ग्राम्य विश्वविद्यालय के विषयों में भी विभिन्न लाभदायक सुझाव रखे हैं| वित्त 
के विषय में कमीशन ने कहा है कि सरकार को उच्च शिक्षा के अपने उत्तरदायित्व 
का पालन करना चाहिए और लगभग दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय 
करना चाहिए। दानियों को प्रोत्साहन करने के लिए आयकर के नियमों में संशोधन 
किया जा सकता है । अन्य नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के विपय में कमीशन ने 
कहा कि इनकी स्थापना “विश्वविद्यालय अनुदान समिति' की सिफारिशों के आधार पर 
केन्द्र की आज्ञा से ही होनी चाहिए । देश की सम्पूर्ण शिक्षा-आवश्यकताओं को हृष्टिगत 
रखते हुए नगरों तथा ग्रामों में उनका उचित वितरण होना चाहिए । 

संगठन के विषय में कमीशन ने बड़े मौलिक सुझाव रखे हैं । उसका मत है कि 
विश्वविद्यालय शिक्षा को केन्द्र की समवर्ती सूची (८०ा०ण्राथा। ॥8) में सम्मिलित 
कर देना चाहिए। केन्द्र को उनके वित्त तथा विशेष विषयों को अखिल भारतीय स्तर 
पर समन्वित करना चाहिए । अनुदान देने के प्रश्त का निराकरण करने के लिए 
सरकार को शीघ्र ही विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की स्थापता करनी चाहिए। 
कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा न रहे जो केवल शुद्ध सम्बन्धक प्रकार का ही हो । एक 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों की संख्या सीमित होनी चाहिए । सम्बन्धित 
कालिजों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे क्रमशः एक संधीय विश्वविद्यालय के रूप 
में विकसित हो जायेँ । उपकुलपति एक बैतनिक तथा पूर्णकालीन व्यक्ति होना चाहिए। 
अन्त में, कमीशन ने अनुभव किया कि भारत प्रमुखत: गाँवों का देश है और कृषि यहाँ 
का प्रमुख उद्यम है । अतः यहाँ ग्राम्य विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिए । 
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आलोचवा 

इस प्रकार, संक्षेप में, कमीशन की उपर्यक्त सिफारिश भारतीय शिक्षा के इतिहास 
में प्रथम युग-निर्माणक रिपोर्ट है जिसने देश के सम्पूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र को ढक लिया है । 

कमीशन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के 
केन्द्र होने के साथ ही साथ राष्ट्र के लिए न केवल राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों के 
लिए ही अपितु सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी नेतृत्व प्रदान करने के प्रजनन- 
स्थान हैं । अतः प्रत्येक प्रकार की उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई माँग चाहे वह साहित्यिक 
हो अथवा वैज्ञानिक या टेकनीकल और व्यावसायिक शिक्षा के लिए हो, को पूरा करने 
की क्षमता उनमें होनी चाहिए | कमीशन ने कला या उदार शिक्षा के साथ ही साथ 
विज्ञान, टेकनोलॉजी तथा कृषि के विकास पर अधिक बल दिया है। भारत जैसे कृपि- 
प्रधान देश में उच्च स्तर पर कृषि शिक्षा के विकास का महत्त्व सरलता से आँका जा 
सकता है। कमीशन का देहातों में कृषि कॉलेज स्थापित करने का सुझाव अत्यन्त 
उपयुक्त है। इससे एक स्वाभाविक वातावरण के अन्तगंत रहकर विद्यार्थी विभिन्न 
ग्रामीण समस्याओं का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनके सुझाव के उपाय खोज सकेंगे । 

रिपोर्ट में प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृत के सामंजस्य का प्रयास किया गया है। 
शिक्षा क्षेत्र में बहुत-सी पाश्चात्य पद्धतियों को स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु 
शिक्षा की आत्मा भारतीय ही रखी गयी है । शिक्षा को सम्पूर्ण जीवन के एक दर्शन 
के रूप में विकसित किया गया है । स्वतन्त्र भारत के लिए जिस प्रकार की उच्च 
शिक्षा की आवश्यकता है और जो उसके उद्देश्य तथा प्राप्त करने की उपयुक्त विधियाँ 
होनी चाहिए, उनकी झाँकी हमें इस रिपोर्ट में मिलती है । यद्यपि कमीशन ने स्वीकार 
किया है कि वर्तमान युग में विभिन्न विज्ञानों के शास्त्रीय व प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की 
देश को आवश्यकता है, किन्तु साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि यदि विज्ञानों तथा 
उद्योगों पर अधिक ध्यान देकर मानवशास्त्रों (७॥॥27|72$) की अवहेलना की गयी 
तो देश में एक 'राक्षस राज्य उत्पन्न हो जायगा, जिसमें मानव केवल भौतिक उन्नति 
की बात ही सोचेगा और इस प्रकार अपनी आत्मा की क्ष॒ुधा को अतृप्त ही रखेगा । 
वास्तव में, यह विचारधारा अखिल विश्व के लिए एक चकन्षु-उन्मुलक चेतावनी है जो 
भारतीय आत्मा की परम्परा के अनुकूल ही है । 

कमीशन ने भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में सभी पक्षों पर पूर्ण अध्ययन और चिन्तन के 
उपरान्त अपने विचार प्रकट किये हैं। उसने गिरते हुए शिक्षण-स्तर, शुष्क जटिल 
पाठ्यक्रम, प्रेरणा-विहीन शिक्षालय, दयनीय व निरीह शिक्षक, पथ-भ्रमित विद्यार्थी, 
कलुषित परीक्षा-विधि, तुच्छ राजनीति व षड़यन्त्र ओर दलबन्दियों के अड्डे, विश्व- 
विद्यालयों के शासन-प्रबन्ध तथा अतीतकाल से निराहत ग्रामीण शिक्षा इत्यादि पर 
अपने पुष्ट व परिपक्व विचार प्रकट किये हैं, तथा उनके परिष्करण के लिए व्याव- 
हारिक व उपयुक्त सुझाव भी रखे हैं। यहाँ यह न समझ लेना चाहिए कि कमीशन ने 
भावुकता के आवेग में समस्याओं के हल उपस्थित किये । वास्तव में, सभी सुझाव बड़े 
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ठोस और प्रत्यक्ष वास्तविकताओं पर आधारित हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षण-विधि 
तथा अनुसन्धान पर विशेष जोर दिया गया है, जिसकी देश को आवश्यकता है । 
आन्तरिक शासन-प्रबन्ध को ठीक करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान-समिति का 
पुर्नानर्माण करने व उसमें वेतनिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश अत्यन्त व्याव- 
हारिक एवं वांछनीय है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की सूझ एक ऋ्रान्तिकारी सुझाव है । 

किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने धामिक शिक्षा के विषय में अपने विचारों 
को बड़ा अस्पष्ट तथा रहस्यमय रखा है | शिक्षा के माध्यम के विषय में भी निर्ण- 
यात्मक मत नहीं दिया गया है । स्त्री-शिक्षा तथा प्राच्य शिक्षाओं और ललित कलाओं 
को भी उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । 

इतना होते हुए भी यह निविवाद है कि यह रिपोर्ट भारतीय शिक्षा में एक क्रान्ति 
उपस्थित करके, उसे देश व काल के अनुरूप बनाकर विश्व-शिक्षा के स्तर पर लाकर 
रख देगी । यदि इन सुझावों को सच्ची भावना और सच्चे प्रयत्नों द्वारा कार्यान्वित 
किया गया, तो अवश्य ही भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का निर्माण 
होगा, जिसके आलोक में विश्व का पथ-प्रदर्शन होगा । 
केद्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें 

विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 22 व 23 अप्रैल, 
950 को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की विशेष बैठक हुई । बोर्ड ने कमीशन की प्रमुख 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहीं-कहीं पर आवश्यकतानुसार कुछ संशोधन 
भी कर दिये । उत्तर-प्रेजुएट शिक्षा तथा अनुसन्धान के विपय में कमीशन की सिफा- 
रिशों को मान लिया गए : व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, 
इंजीनियरिंग तथा टेकनोलॉजी, कानून तथा ओषधिशास्त्र सम्बन्धी सिफारिशों को कुछ 
परिव्तेन के साथ मान लिया गया । इसी प्रकार माध्यम, शिक्षकों के वर्गीकरण, वेतन 
तथा कार्य-दशा, पाठ्यक्रम, वस्तुनिष्ठ परीक्षा-विधि, स्त्री-शिक्षा, नये विश्वविद्यालयों की 
स्थापना तथा विद्यार्थी-हितकारी कार्य इत्यादि सभी सिफारिशों को बोडे ने स्वीकार 
कर लिया । 

धामिक शिक्षा के सम्बन्ध में बोर्ड ने निश्चय किया कि सभी शिक्षा संस्थाओं के 
कार्य कुछ क्षण के मौन चिन्तन के उपरान्त प्रारम्भ किये जाने चाहिए। साथ ही डिग्री 
कक्षा के प्रथम वर्ष में महान्‌ धामिक गुरुओं के जीवन-चरित्र तथा द्वितीय वर्ष में धर्म 
दर्शन के मूलतत्त्वों का अध्ययन होना चाहिए । बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि विश्व- 
विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी धामिक दर्शन की व्यवस्था हो सकती है। विश्वविद्यालय 
के विधान तथा नियन्त्रण के विषय में भी कमीशन की सिफारिशों को मान लिया गया । 
केवल विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार की सूची में रखने की बात अस्वीकार कर दी 
गयी । वित्त के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिशों का समर्थन करते हुए बोर्ड ने कहा 
कि इन सिफारिशों की पूर्ति इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध धनराशि पर निर्भर रहेगी । 
अन्त में बोड ते राष्ट्रभाषा हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने के साधनों पर भी विचार किया । 
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वस्तुतः कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के उपरान्त होने वाली विश्वविद्यालय 
शिक्षा की प्रगति का वर्णन हम पीछे कर घुके हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 
बैठकों में अन्य प्रश्नों के साथ ही साथ उच्च शिक्षा पर भी विचार-विनिमय होता है। 
सन्‌ 952 में केन्द्रीय सरकार संसद में एक विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत करना 
चाहती थी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा पर सरकार का अधिक नियन्त्रण करके 
उसके दोपों को सुधारना था । यह विधेयक कुछ महत्त्वपूर्ण लोगों के विरोध के कारण 
फिर संसद में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया । 


विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन 

विश्वविद्यालय कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप नवम्बर 953 में केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की स्थापना 
कर दी गयी । इसकी स्थापना का उद्देश्य है विश्वविद्यालयों का अनुदाद नियत करना 
एवं भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना | कमीशन के अधि- 
कारों तथा उद्देश्यों का जनवरी 954 में विस्तार कर दिया गया । अप्रैल 955 में 
विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कॉलेज भी कमीशन के निरीक्षण के अन्तर्गत आ गये । 
5 नवम्बर, 956 को संसद ने “विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन अधिनियम पास 
करके इसे एक कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया। इसके उपरान्त कमीशन का पुन: संगठन 
कर दिया गया है जिसके अनुसार इसमें एक अध्यक्ष तथा आठ सदस्य होंगे । 

कमीशन के अधिकार तथा कार्य निम्नलिखित होंगे : 

कमीशन का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित संस्थाओं 
की सलाह से वह ऐसे कदम उठाये जिन्हें वह विश्वविद्यालय शिक्षा के उत्थान एवं समन्वय 
के लिए उचित समझे । उच्च शिक्षा के स्तर का निर्धारण एवं निर्वाह, शिक्षण-प्रणाली 
एवं परीक्षा-प्रणाली का सुधार तथा विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना 
इत्यादि भी कमीशन के कतेव्यों में सम्मिलित होंगे । अधिनियम के अन्तगंत अपने 
कतंत्यों का पालन करने के उद्देश्य से कमीशन निम्नलिखित कार्य कर सकता है :!! 

(।) विश्वविद्यालयों की आथिक स्थिति की जाँच करना । 

(2) केन्द्रीय अधिनियम के अन्तगंत विधिवत स्थापित किये गये विश्वविद्यालयों 
को अपने कोप में से अनुदान निश्चित करना तथा प्रदान करना जिससे वे शिक्षा का 
विकास कर सकें । 

(3) अन्य विश्वविद्यालयों को भी सामान्य अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए 
अनुदान निश्चित करना तथा प्रदान करता । 

ऐसा करने में कमीशन उस विश्वविद्यालय के विकास, उसकी आथिक आवश्यक- 
ताओं, उसके स्तर एवं उसके द्वारा की गयी राष्ट्रीय सेवाओं को हृष्टिगत रखेगा । 
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(4) किसी भी विश्वविद्यालय को उसके शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने में सहा- 
यता करना तथा इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें कार्यान्वित कराना । 

“ (5) केन्द्रीय कोष या राज्य कोष में से केन्द्रीय अथवा किसी भी राज्य सरकार 
को विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान देने की सलाह देना । 

(6) सलाह माँगी जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को नये विश्वविद्यालय 
स्थापित करने की सलाह देना अथवा किसी वर्तमान विश्वविद्यालय के कार्यों में विकास 
के सम्बन्ध में सलाह देना । 

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकारों अथवा किसी भी विश्वविद्यालय को उस प्रश्न 
पर सलाह देना जिस पर वे कमीशन से अपनी राय मांगते हैं । 

(8) भारत या विदेशों से वे सभी सूचनाएँ उपलब्ध करके विश्वविद्यालयों को 
प्रदान करना जिन्हें कमीशन उपयुक्त समझता है । 

(9) किसी विश्वविद्यालय से उसकी आ्थिक स्थिति, शिक्षण, परीक्षाएँ, विभिन्न 
पाठ्यक्रमों तथा अन्य नियमों इत्यादि की सूचना प्राप्त करना । 

(40) अन्य ऐसे कार्यो को पूरा करना जो देश में उच्च शिक्षा के उत्थान तथा 
विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं अथवा उपर्यक्त कार्यो के पूरा करने में सहायक 
होते हैं । 

क्‍ जहाँ तक विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की विधि का प्रश्न है, केन्द्रीय विश्व- 
“विद्यालयों को तो कमीशन निर्वाह अनुदान (ग्राभ॥९॥.०८ हथ/) देता है तथा 
केन्द्रीय एवं राज्य-विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान (6९४००एञथा। हटा) देता 
है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपना अनुदान चार किस्तों में वर्ष भर के लिए मिल 
जाता है । इसका निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन करता है । 

विकास अनुदान के लिए कमीशन केन्द्रीय तथा राज्य-विश्वविद्यालय से सरकार 
के पंचवर्षीय योजनाओं के समकालीन पाँच वर्ष तक के शिक्षण तथा अनुसन्धान के 
विभागों के विकास में होने वाले व्यय का विवरण मँँगा लेता है। इन विवरणों की 
जाँच एक विशेष समिति द्वारा होती हैं। इस समिति में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री होते हैं 
जो विश्वविद्यालयों तथा उनके बाहर से चुने जाते हैं। इसके उपरान्त स्वयं कमीशन 
के द्वारा उनकी जाँच की जाती है और इस प्रकार अनुदान की राशि नियत की जाती 
है। इंजीनियरी तथा टेकनोलॉजी के क्षेत्र में कमीशन अखिल भारतीय टेकनीकल 

शिक्षा परिषद्‌ की सलाह से अनुदान की राशि निश्चित करता है । 

जो अनुदान राज्य-विश्वविद्यालयों को दिया जाता है वह साझेदारी के सिद्धान्त 
पर आधारित होता है। वर्तमान में जो सिद्धान्त सामान्यतः अपनाया जाता है वह यह्‌ 
है कि अपुनरावर्ती अनुदान (॥णा-«०पगाह था) का $ कमीशन अपने स्वयं के 
द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर देता है और शेष | या तो विश्वविद्यालय स्वयं अथवा 

राज्य सरकार देती है। पुनरावर्ती व्यय का आधा रुपया कमीशन अनुदान में देता है । 
इससे यह ज्ञात होता है कि इस कमीशन की स्थापना से विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में 
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एक बड़ी आवश्यकता की पूति हो गयी है। अपनी स्थापना के उपरान्त से ही कमीशन 
विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर धन व्यय कर रहा है । 

कमीशन का विश्वास है कि अध्यापकों का पेशा उत्तम कोटि के लोगों को 
आकर्षित करने में पृर्णत: असफल रहा है। अतः यह आवश्यक है कि उनके वेतन-क्रमों 
में सुधार करके उन्हें इधर आकर्षित किया जाय । अत: कमीशन ने विद्यालयों तथा 
सम्बन्धित कालेजों के अध्यापकों के' लिए नये वेतन-क्रमों की सिफारिश की और उसमें 
होने वाले व्यय का पचास प्रतिशत स्वयं देने की व्यवस्था कर दी है। अधिकांश विश्व- 
विद्यालयों ने इन नये वेतन-क्रमों को कार्यान्वित कर दिया है । 

अनुदान कमीशन ने विश्वविद्यालय में नवीन कक्षाओं के निर्माण तथा उसमें 
अधिक स्थान की सुविधा प्रदान करने के प्रश्न को सर्वप्रथम स्थान दिया है। कक्षाओं 
में स्थान की कमी वर्तमान अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण बताया गया है । 
इनके अतिरिक्त छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा क़ीड़ास्थलों के निर्माण- 
कार्य के लिए भी कमीशन उदारतापुर्वक अनुदान देता है। ४८ 
विश्वविद्यालय शिक्षा पर कुछ ओर विचार 

... विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का संक्षेप में वर्णन करने के उपरान्त यह 

आवश्यक है कि उन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाय जो विश्वविद्यालय शिक्षा 
की प्रगति एवं विकास के मार्ग में बाधक हैं | विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के केद्र होते हैं 
और इन्हीं के स्तर तथा क्षमता पर समाज का नेतिक व मानसिक स्तर व क्षमता 
निर्भर है। एक विश्वविद्यालय को समाज के प्रति अपने कतंव्यों का सदा स्मरण 
रखना चाहिए । किसी भी देश की सम्पन्नता का भाग्य उस देश के विश्वविद्यालयों से 
जुड़ा होता है। विश्वविद्यालयों के दूषित होने से सम्पूर्ण राष्ट्र दूषित हो जाता है ।* 
विश्वविद्यालय समाज के दर्पण होते हैं। किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली उन राष्ट्रीय 
आकांक्षाओं तथा सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित होती है जो उस देश के परम्परागत 
दर्शन एवं संस्कृति से उपलब्ध होते हैं। दुर्भाग्य से ऐतिहासिक कारणों से भारतीय 
शिक्षा उसके प्राचीन दर्शन एवं संस्कृति के आधार पर विकसित नहीं हो सकी । 
वस्तुत: देश के मौलिक दर्शन एवं वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के माध्यम में विद्यमान यह 
विषमता ही शिक्षा-क्षेत्र की सम्पूर्ण बुराइयों की जड़ है। अतः भारत में विश्वविद्यालय 
शिक्षा की समस्या ही एक प्रकार से भारतीय समाज की समस्या है। यदि आज हमें 
एक समाजवादी समाज की स्थापना करनी है, तो हमें अपने सम्पूर्ण शिक्षा के स्वरूप 
को इसी दिशा में निर्देशित करना होगा । किन्तु दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता के उपरान्त जब 
से नये भारत का जन्म हुआ है, कर्म दर्शन की अपेक्षा पीछे पिछड़ गया है और कम 
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से कम विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में तो नियोजन को शायद ही ठीक प्रकार से 
कार्यान्वित किया गया है। विश्वविद्यालय के अन्तगगंत जो समस्याएँ थीं थे अंग्रेजी के! 
समय से आज तक यथावत्‌ बनी हुई हैं, कुछ अधिक गम्भीर हो गयी हैं । 

विश्वविद्यालयों की स्थापना के उपरान्त ही उनके दोपों का उन्मूलन करने का 
प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक उनका पूर्णतः उन्मूलन नहीं हो सका है । आज 
हम एक नियोजन के सहारे देश में सामाजिक-आ्थिक समता लाने का प्रयास कर रहे 
हैं और एक जाति व वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध हैं और विश्व- 
शान्ति की स्थापना के लिए अपना पर्याप्त योगदान करना चाहते हैं, किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता है कि इन महत्त्वाकांक्षाओं की पति के लिए तदनुरूप शिक्षा में परि- 
बर्तत करके हम किस सीमा तक एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाने में सफल हो सके हैं जिनके 
आधार पर हमारी आकांक्षाएँ पूर्ण हो जायें। उच्च शिक्षा आज भी अधिकांश में उतनी ही 
उद्देश्य-विहीन है जितनी कि पहले कभी थी । देश के कितने तरुण जो विश्वविद्यालय 
में भरे हुए हैं, जीवन-दर्शन तथा महान्‌ समस्याओं पर विचार करने की क्षमता का 
विकास कर पाते हैं ? यह तो सम्भव है कि कुछ पुस्तकों को रटकश्‌ वे अपने अधूरे 
एवं अपरिपकव ज्ञान के आधार पर कोई नौकरी पा जायें, किन्तु यह बहुधा सम्भव 
नहीं हो पाता है कि वे जीवन-दर्शन के व्यावहारिक पदार्थ-पाठ पढ़कर मानव-कल्याण 
में सहायक होने की क्षमता प्राप्त कर सकें। हमारे विश्वविद्यालयों के बहुसंख्यक 
शिक्षक आर्थिक संकट के अतिरिक्त नैतिक संकट से पीड़ित हैं । उनमें उस कल्पना, 
दूरदशिता तथा उस जीवन-दशशन का अभाव है जो युग-निर्माणक होते हैं । 

भारतीय विश्वविद्यालयों की दुर्दशा के सम्बन्ध में सर ऐरिक ऐशबी ने लिखा 
है कि “भारत के विश्वविद्यालयों पर उनकी स्थापना के एक शताब्दी उपरान्त हृष्टि- 
पात करने से प्रतीत होता है कि अपने चारों ओर फैले हुए महान्‌ तथा महत्त्वपूर्ण 
सुअवसरों के अनुरूप अपने को पर्याप्तत: ढालने में असमर्थ रहे हैं ।'****'कुछ प्रमुख 
अपवादों को छोड़कर शेष सभी परीक्षा लेने के कार्यालय मात्र बने हुए हैं; और उनके 
विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने को ही अपने विश्वविद्यालय जीवन का चरम लक्ष्य 
मानते हैं। ज्यों-ज्यों विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, अन्य स्थानों की अपेक्षा 
उनके मानदण्डों में कोई उन्नति नहीं होने पाती और इससे भी अधिक गम्भीर बात 
तो यह है कि विश्वविद्यालय विदेशी संस्थाओं के प्रतिरूप बने हुए हैं जिनका नये भारत 
से तादात्म्य नहीं हो पाया है'**'''। यही कारण है कि विदेशों से आने वाले हृष्टाओं 
को भारत का बुद्धिजीवी सांस्कृतिक हृष्टि से एक विस्थापित व्यक्ति-सा दिखायी देता 
है, जो स्वप्नदर्शी की भाँति अपने ज्ञान-सूत्र को इंगलैण्ड से स्थापित करने में गौरव 
अनुभव करता है ।*'**' भारत में बौद्धिक साम्य नहीं है। अंशतः इसका एक कारण 
तो भारत में सांस्कृतिक संस्थाओं की परम्परा का अभाव है और इस अभाव का 
सम्बन्ध इस सत्य से है कि देश के विश्वविद्यालयों ने एशिया की संस्कृति के प्रति बडी 
क्षीण समंवेदना का परिचय दिया है। द ह 
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“भारतीय समाज की चुनौतियों का मुकाबिला न कर सकने में विश्वविद्या- 
लयों की असफलताओं के कई कारण हैं, किन्तु उन कारणों में सबसे महत्त्वपूर्ण वे 
निर्णय हैं जो सन्‌ 835 और 854 के मध्य में लिये गये। विश्वविद्यालय शिक्षा 
को आधी शताब्दी तक देश की विद्याओं और धर्म से वंचित रखना; और हिन्दू तथा 
मुसलमानों को एक ऐसे इतिहास और दर्शन को पढ़ने के लिए विवश करना जिसकी 
जड़ें एकमात्र भूमध्यसागर तथा ईसाई धर्म में हैं; यूरोपीय सम्यता के संदिग्ध ढाँचे को 
बिना इस बात का निश्चय किये हुए खड़ा कर देना कि इस ढाँचे को अस्थि तथा माँस 
प्रदान करने वाली मान्यताएँ और मानदण्ड भी हस्तांतरित किये जायें; एक विश्व- 
विद्यालय का बाहरी ढाँचा निर्मित कर देना जिसमें विद्वत्‌ समाज की आन्तरिक उष्णता 
और भ्रातृत्व का अभाव है : यही वे सब रोड़े हैं जिनसे भारतीय विश्वविद्यालय आज 
भी संघर्ष कर रहे हैं और जो विश्वविद्यालय को भारतीय बौद्धिक जीवन का केन्द्र तथा 
दृष्टिबिन्दू बनने से रोकते हैं ।7९ 

इसी प्रकार शिक्षा के स्तर, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, विद्याथियों के कार्य तथा 
उनके कल्याण, स्त्री-शिक्षा, विश्वविद्यालयों की आन्तरिक स्वतन्त्रता तथा ग्रामीण 
उच्च शिक्षा इत्यादि सम्बन्धी अन्य प्रश्न हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होना चाहिए । 
आगे के पृष्ठों में कुछ प्रमुख समस्याओं पर हम संक्षेप में विचार करेंगे । 

(अ) शिक्षा का मानदण्ड 

विश्वविद्यालय वह स्थान है जहाँ किसी राष्ट्र का भावी भाग्य ढाला जाता है 
उसकी सफलता उन तरुणों की योग्यता जो वहाँ से निकलते हैं एवं वहाँ होने वाले 
अनुसन्धान कार्य की श्रेष्ठता, से निर्धारित होती है। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय 
विद्यालय न तो ऐसे तरुण उत्पन्न करने में ही सफल हो रहे हैं जिनकी आधुनिक 
भारत को आवश्यकता है और न वहाँ ऐसा उच्च कोटि का अनुसन्धान कार्य ही किया 
जा रहा है जो अन्य उन्नत राष्ट्रों में होने वाले कार्य के समकक्ष रखा जा सके । 

भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण-स्तर के नीचे होने के कई कारण हैं; जैसे 
शिक्षण-कार्य में समन्वय का अभाव, अच्छी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव, कक्षाओं में 
पर्याप्त स्थान का अभ्ात्र, .विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात की विषमता, शिक्षकों का निम्न 
ज्ञान-स्तर, विद्यार्थी व शिक्षक में वेयक्तिक सम्पक का अभाव, पुस्तकालयों व प्रयोग- 
शालाओं की अपर्याप्तता, अधिकारियों की इन कठिनाइयों के दूर करने के सम्बन्ध में 
उदासीनता, शिक्षण के माध्यम की कठिनाई और परीक्षा-प्रणाली का दूषित एवं 
अविश्वस्त होना, इत्यादि । 

अतः यह आवश्यक है कि तत्काल ही इन कठिनाइयों को दूर किया जाय । 
अच्छी पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था की जाय, विद्यार्थियों के बेठने के लिए बड़े-बड़े 
पर्याप्त कमरे बनाये जाये, अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाय, कम विद्यार्थियों का 
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प्रवेश कराया जाय और उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाये, शिक्षकों को ज्ञान- 
वद्धन की सुविधाएँ प्रदान की जायें, उनके वेतन बढ़ाये जायेँ और उनकी नियुक्ति 
योग्यता के आधार पर की जाय तथा पर्याप्त पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं की सुवि- 
धाएँ उपलब्ध करायी जायेँ। शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन होने से अवश्य ही कुछ 
काल के लिए ही शिक्षण-स्तर गिर गया है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो 
शिक्षकों को मातृभाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है और वे अभी अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए 
ही हठ करते हैं चाहे विद्यार्थी उनके भाषण को समझें अथवा नहीं । दूसरे, अच्छी व 
ऊँचे स्तर की पाठ्य-पुस्तकें भी मातृभाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं। वास्तविक बात तो 
यह है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की वर्तमान पीढ़ी वह है जिन्होंने अपने जीवन 
भर अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान-अर्जन किया है। अब उन्हें सहसा भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इससे उन्हें कठिनाई होती है । यह कठि- 
नाई भारतीय भाषाओं में अच्छी पाठ्य-पुस्तकों के अभाव में और भी बढ़ जाती है । 
भारत के स्वतन्त्र होने से अब हमें यह सुअवसर प्राप्त हो गया है कि हम उसी भाषा 
में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दें जो उनके द्वारा बोली व समझी जाती है | अतः यह 
आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षक देश व समय की माँग के अनुसार अपने 
को ढालें । यह बात यथार्थ परिस्थितियों के प्रतिकूल होगी कि देश के भावी नागरिकों 
को हम एक अनिश्चित काल तक एक विदेशी भाषा में शिक्षा देते रहें । क्‍यों न भार- 
तीय भाषाओं का पर्याप्त विकास किया जाय, उनमें अच्छी पुस्तक लिखी जाये, विश्व 
की अन्य भाषाओं, विशेषत: अंग्रेजी से अनुवाद किये जाये और शिक्षकों को भी सम्ब- 
न्धित भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए । 

आज देश में अंग्रेजी के समर्थक बहुधा यह तक देते हैं कि यदि अंग्रेजी शिक्षा 
का माध्यम न रही तो विज्ञान एवं टेकनोलॉजी सम्बन्धी विषयों का शिक्षण न हो 
सकेगा । किन्तु जब विज्ञान एवं टेकनोलॉजी के क्षेत्र में जर्मनी, रूस व जापान इत्यादि 
देशों के द्वारा की गयी उन्नति पर विचार करते हैं तो यह तक॑ अत्यन्त ही व्यर्थ व 
हास्यास्पद जान पड़ता है। वास्तव में, इन देशों ने जो कुछ भी उन्नति विज्ञान के क्षेत्र 
में की है वह अपनी भाषाओं के माध्यम से की है। वास्तविक समस्या तो यह है कि 
किसी भाषा में किस प्रकार का साहित्य उपलब्ध है अथवा सृजन किया जा सकता है। 
कोई कारण नहीं कि भारतीय भाषाओं, विशेषकर राष्ट्रभाषा हिन्दी में, उच्च कोटि 
का विज्ञान सम्बन्धी साहित्य नहीं लिखा जा सकता | अतः: आवश्यक तो यह है कि 
भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों में साहित्य उपलब्ध किया जाय, न कि माध्यम के 
सम्बन्ध में व्यर्थ के विवाद उत्पन्न करके समय व शक्ति का विनाश किया जाय । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि भावी भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ ही होंगी 
चाहें वे अभी पूर्णतः विकसित न हो पायी हों, न कि विदेशी भ्रषा, भले ही वह 
पर्याप्ततटः विकसित हो । शिक्षण के स्तर को उठाने के लिए यह आवश्यक है । 

शिक्षण-स्तर को उठाने के जो प्रयत्न इधर किये जा रहे हैं उनमें उच्च शिक्षा 
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की संस्थाओं में स्तर का समन्वय व निर्धारण प्रमुख है। भारत के संविधान में ही 
केन्द्रीय सरकार के ऊपर यह उत्तरदायित्व डाल दिया गया है | इसके अनुसार केन्द्रीय 
सरकार को यह अधिकार प्रदान कर दिया है कि वह विश्वविद्यालयों में स्तर को 
उठाने के हेतु आवश्यक कदम उठाये । इस उत्तरदायित्व का पालन विश्वविद्यालय 
अनुदान कमीशन द्वारा किया जा रहा है। यह कमीशन विश्वविद्यालयों को अनुदान 
देकर शिक्षण के समन्वय की सुविधाएँ प्रदान करता है। साथ ही “कमीशन के अध्यक्ष 
एवं अन्य सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालयों व कालेजों का निरीक्षण करके उन्हें अधिक 
सुविधाएँ प्रदान करने की सिफारिशें की जाती हैं। उपकुलपतियों के सम्मेलन तथा 
अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड के विभिन्न कार्यों के द्वारा भी विश्वविद्यालय शिक्षा में 
समन्वय लाने का प्रयास किया जा रहा है। 

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने डॉ० मुदालियर की अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त की थी जिसने विश्वविद्यालयों में समन्वय स्थापित करने के साधनों 
पर विचार किया । गत कई वर्षो से शिक्षा मन्त्रालय ने विभिन्न विषयों के अध्यापकों, 
जैसे मनोविज्ञान, दर्शन, हिन्दी तथा संस्कृत इत्यादि के सम्मेलन किये हैं जहाँ इन 
विषयों में शिक्षण-स्तर के उठाने तथा पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार करने पर विचार- 
विमर्श किया गया है । अब इन सम्मेलनों के बुलाने का कार्य अन्त्विश्वविद्यालय बोर 
को सौंप दिया गया है । 

इनके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सामान्य भाषण-पद्धति के साथ ही 

साथ ट्यूटोरियल पद्धति भी अपनायी जाय | इस समय भारत में थोड़े से विश्वविद्या- 
लयों एवं कालेजों में ही ट्यूटोरियल प्रणाली अपनायी जा रही है। जहाँ है भी वहाँ 
बड़े अनमने ढंग से इसे चलाया जा रहा है। इसमें सुधार की तुरन्त आवश्यकता है। 

विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने सिफारिश की थी कि ट्यूटोरियल कक्षाओं 
में छह से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए अन्यथा इनका महत्त्व चला जाता है और 
वे नियमित भाषण-कक्षाएँ हो जाती हैं। इसका उद्देश्य है शिक्षकों व विद्यार्थियों में 
अधिक निकटतर समन्वय स्थापित करना। इसके लिए अधिक शिक्षकों की नियुक्ति 
एवं अधिक स्थान की आवश्यकता है । 

इसी प्रकार विभिन्न विषयों पर विशेषत: पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर सेमीनार करने 
की भी आवश्यकता है जहाँ तक-वितक के द्वारा विषयों को विद्यार्थियों के लिए अधिक 
सुगम व स्पष्ट कर दिया जाय । ट्यूटोरियल प्रणाली तथा सेमीनारों को क्रमशः 
विभिन्न स्तरों पर अपनाया जाना चाहिए और ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते जायेँ, 
इस कार्यक्रम में वृद्धि कर देनी चाहिए । पोस्ट-ग्रेजुएट कोस के प्रतिभाशाली छात्रों तथा 
अनुसन्धान करने वाले विद्यार्थियों को ट्यूटोरियल कक्षाओं का कार्य दिया जा सकता 
है। हु की बात है कि अनुदान कमीशन इसके लिए उचित कार्येक्रम अपना रहा है । 

भारतीय विश्वविद्यालयों में स्तर गिरने का एक बड़ा कारण यह भी रहा है 
कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या में गत वर्षों में बहुत वृद्धि हुई है। इससे शिक्षक- 
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विद्यार्थी अनुपात दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है; विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने 
के साथ ही साथ सुविधाओं में उस अनुपात से वृद्धि कम हुई है। कला के कालेजों में 
तो यह अनुपात वास्तव में अधिक है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश 
विद्यार्थी शिक्षकों के सीधे सम्पर्क में नहीं आ पाते । 

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए सभी कोटि के विद्याथियों को आज्ञा न मिलनी 
चाहिए । केवल योग्य व रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को ही डिग्री कक्षाओं में प्रवेश 
मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्य क्रम 
को बहुमुखी कर दिया जाय । दूसरे, यह भी आवश्यक है कि कम से कम छोटी व 
मध्यम कोटि की सार्वजनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री एक आवश्यक 
शर्ते न समझी जाय । सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने भी यही सुझाव दिया है । 

एक अन्य सुझाव इस दृष्टि से हो सकता है--किसी भी कक्षा में प्रवेश पाने वाले 
विद्याथियों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 
नियत कर देना। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने इस दिशा में कुछ कदम उठाये भी थे 
किन्तु तीन वर्ष का डिग्री कोर्स करने के लिए जो समिति नियुक्त की गयी थी उसकी 
सिफारिशों के फलस्वरूप उसमें पर्याप्त परिवर्तत कर दिये गये । इस समिति ने सिफा- 
रिश की है कि “विद्यार्थियों की संख्या प्रति कॉलेज में 800 से 000 तक नियत कर 
देनी चाहिए। जिन कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या तो अधिक है, किन्तु उनके बैठने 
के लिए स्थान का अभाव है, उन्हें वतेमान संख्या को ही अधिकतम संख्या मानकर 
स्थिरीकरण कर देता चाहिए और भविष्य में अपने विद्याथियों को क्रमशः कम करने 
की ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे वांछित सीमा तक विद्यार्थी रह जायेँ ।” 

खेद का विषय है कि विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने उन उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए अभी तक कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाये हैं। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस 
प्रशण पर विचार किया था। बोड्ड का मत है कि “उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्यार्थी को अधिकतर इस बात को देखकर निर्णय करना चाहिए कि उसमें उच्च शिक्षा 
पाने की प्रतिभा है या नहीं, और वह उससे लाभान्वित होगा या नहीं ।” यह आशा 
की जाती है कि यदि इसे ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाय तो कालेजों की भीड़ 
कम करने में सहायता मिल सकती है और शिक्षा का मापदण्ड भी ऊँचा उठ सकता है । 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी शिक्षा आयोग ने भी प्रवेश-नीति पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि अधिकांश कालेजों में कला तथा वाणिज्य के विद्या- 
थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में गत तीनों पंचवर्षीय आयोजनों में प्रवेश की मुक्त-द्वार 
(०7०१-०००) नीति का पालन करने का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा संस्थाओं में 
भीड़ बढ़ गयी है जिसे रोकना आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने छाँटकर प्रवेश 
($९।९०(४९ 80775$05) करने की सिफारिश की है । “इस निष्कर्ष का, जो प्रमुखत: 
दो बातों पर निर्भर है--साधनों की कमी तथा शिक्षा-प्रणाली के उत्पादन को श्रम-शक्ति 
की माँग से सम्बन्धित करना, समर्थन शैक्षिक आधार पर भी किया जा सकता है। 
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उच्च शिक्षा मापदण्ड ऊँचा होने लगेगा यदि प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में स्पर्दा होगी 
और उनका चुनाब्र योग्यता. के आधार पर किया जायगा।'**!' जनता का मत भी इस 
पक्ष में अब बढ़ता जा रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश छाट के आधार पर हो । 
अतः इस सुधार को शीघ्रातिशीघत्र लागू करना चाहिए ।” 

शिक्षा का मानदण्ड उठाने के अन्य उपायों में अच्छे पुस्तकालयों एवं प्रयोग- 
शालाओं की व्यवस्था भी उल्लेखनीय है । पुस्तकालय किसी शिक्षा संस्था का मस्तिष्क 
होता है। अतः पुस्तकालयों के निर्माण एवं पुस्तकों के खरीदने में एक दीघंकालीन 
नीति का पालन करना चाहिए । विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को चाहिए कि वह 
राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों की सलाह से पुस्तकालयों के विकास के लिए 
अल्पकालीन व दीघंकालीन योजनाएँ बनाकर कार्यान्वित कराये । 

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि शिक्षा व राष्ट्र के हित में अनावश्यक 
छुट्टियों को काट दिया जाय और काम करने के दिनों की संख्या बढ़ायी जाय । 
राधाकृष्णन कमीशन ने परीक्षा के दिनों को छोड़कर काम करने के दिनों की संख्या 
80 नियत की थी । अनुदान समिति की धारण है कि क्रमश: यह संख्या 240 पर 
नियत कर देनी चाहिए । 

शिक्षा का मानदण्ड उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वविद्या- 
लय के योग्य व प्रसिद्ध शिक्षकों का एक-दूसरे में विनिमय किया जाय । 

कोठारी आयोग ने सिफारिश की है कि यदि देश में लगभग आधे दर्जन आदर्श 
विश्वविद्यालय (79|0०7 प्याश्टा$९8) स्थापित कर दिये जाये, जहाँ शिक्षण-स्तर 
ऊँचा रखा जाय तो इनका प्रभाव अन्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में भी अच्छा 
पड़ेगा । यद्यपि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना से हम सहमत नहीं हैं, तथापि इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के गिरते हुए मानदण्ड को ऊँचा उठाने को 
अविलम्ब आवश्यकता है और उसके लिए सभी सम्भव उपायों को करना चाहिए। 
(आ) विश्वविद्यालयों में अनुसगधान 

भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान व खोज का कार्य वर्तमान शताब्दी की 
द्वितीय दशाब्दी में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु इन वर्षों में कोई आश्चययंजनक सफलता 
नहीं मिल सकी है । कुछ थोड़े से अनुसन्धानों को छोड़कर शेष सभी व्यर्थ व निम्न कोटि 
के हैं | स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त अवश्य विभिन्न विषयों में अनुसन्धान की ओर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा है। फलत: अब अनुसन्धान के आकार तथा श्रेष्ठता दोनों 
में वृद्धि हो रही है। अनुसन्धान करने वाले विद्याथियों को पी-एच. डी., डी. फिल 
डी. एन-सी. तथा डी. लिटृ. इत्यादि की उपाधियों से भी विभूषित किया जाता है। 

कोठारी शिक्षा आयोग के मतानुसार अन्य उन्नत देशों की तुलना में भारत 
विज्ञान, टेकबोलॉजी तथा वेज्ञानिक अनुन्धान के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है । भारत 
में सन्‌ 966 में विज्ञान तथा टेकनोलॉजी में 540 अनुसन्धान करने वाले छात्रों को 
डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गयी थी, जबकि अमेरिका में इसी वर्ष केवल मात्र फिजिक्स 
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में 700 लोगों को पी-एच. डी. प्रदान की गयी थी। वस्तुतः भारत में एम. एस-सी. 
के विद्याथियों की संख्या अमरीका के विज्ञान तथा टेकनोलॉजी के पी-एच. डी. के 
विद्यार्थियों से भी कम है । इस समय वहाँ पी-एच. डी. छात्रों की संख्या सात हजार 
के लगभग है जिसके सन्‌ 970 में तेरह हजार हो जाने की आशा है। भारत में कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन ( श055 ॥8णा॥8। 970]6८[ ) का केवल 0] पा अनुसन्धान तथा 
विकास पर सन्‌ 960 में व्यय होता था, जबकि अमेरिका में 2:8%,, रूस में 2'3%,, 
जापान में :6%, इंगलैण्ड में 27% तथा फ्रांस में 2'0, व्यय होता था। प्रति 
व्यक्ति व्यय के अनुसार भारत में 0: डालर की तुलना में अमरीका में 78'4 डालर, 
रूस में 36.4 डालर, जापान में 62 डालर, इंगलैण्ड में 354 डालर तथा फ्रांस में 
27 डालर व्यय होता था। इन तुलनाओं से भारत की अनुसन्धान-स्षेत्र में सापेक्षिक 
निम्न स्थिति का अनुमान भली-भाँति लगाया जा सकता है | सन्‌ 963 में अमरीकी 
व्यय प्रति व्यक्ति अनुसन्धान तथा विकास पर बढ़कर 937 डालर हो गया है । 

इस मन्द प्रगति के कई कारण हैं । प्रथमत:, अच्छे व मेधावी विद्यार्थी व शिक्षक 
रिसच कार्य छोड़कर भी उच्च सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं ।!! दूसरे, हमारे 
देश के विश्वविद्यालयों एवं अनुसन्धानशालाओं में रिसर्च सम्बन्धी सज्जा, साहित्य तथा 
प्रयोगशालाओं का अभाव है । साथ ही उच्च कोटि के विद्वान लोगों का भी अभाव है 
जो रिसर्च कार्य में मार्ग-दर्शन कर सके । प्राय: शिक्षकगण रिसर्च में कोई दिलचस्पी 
नहीं लेते, इस कारण बहुत-से विद्यार्थी दुखी होकर बीच में रिसर्च का कार्य छोड़ देते 
है। किसी आर्थिक सहायता के अभाव में उनमें इतनी शक्ति या उत्साह नहीं रह जाता 
कि कार्य को पूरा करें, यदि किसी भी प्रकार पूरा करना ही पड़ता है तो यथासम्भव 
उसे शीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, फलत: उसका मानदण्ड व श्रेष्ठता 
गिर जाते हैं। इन विषम परिस्थितियों में कोई भी उच्च कोटि का अनुसन्धान गम्भी रता- 
पुवंक नहीं हो सकता । 

दुर्भाग्य से विश्वविद्यालयों में होने वाले अनुसन्धान के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना 
का अभाव है। “सूचना का यह अभाव सम्भवत: राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा शिक्षा सम्बन्धी 
क्रियाओं के ढाँचे में विश्वविद्यालयों में होने वाले अनुसन्धान की सापेक्षिक अवहेलना 
का कारण भी है और परिणाम भी । अतः: यह बात हम विशेष जोर देकर कहना 
चाहेंगे कि भारत में यू. जी. सी. संगठन के अन्तर्गत सभी उपलब्ध उन्नत प्रणालियों 
द्वारा उत्पादित सभी सूचना निरन्तर उपलब्ध होनी चाहिए और भारतीय समाज 
पर इस अनुसन्धान के प्रभाव के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इतना ही 
नहीं विज्ञान मौलिक रूप से विश्वव्यापी तथा राष्ट्रों की परिधि से ऊपर है अतः राष्ट्रीय 
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अनुसन्धान-नीति के निर्माण तथा शिक्षा-नीति से इसके सम्बन्ध के विषय में अन्य देशों, 
विशेषत: रूस, अमरीका, जापान तथा चीनी-गणतन्त्र में होने वाले विकास का समुचित 
अध्ययन तथा उसकी तुलना करनी चाहिए ।९ 

कोठारी आयोग के मतानुसार भारतीय शिक्षा तथा अनुसन्धान की सबसे बड़ी 
फमजोरी यह है कि देश के विश्वविद्यालयों ने अनुसन्धान के क्षेत्र में बहुत कम योग- 
दान किया है जो हमारी क्षमताओं और आवश्यकताओं को देखते हुए पहले से ही 
बहुत निम्न स्तर पर है। विदेशी सरकार ने भारत में अनुसन्धान के लिए कुछ भी 
प्रयत्न नहीं किये, तथापि देश के तत्कालीन इतिहास के कुछ विश्वविख्यात वैज्ञानिकों 
के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। किन्तु यह केवल अपवाद मात्र है। कुल 
मिलाकर हमारे देश के विश्वविद्यालय इस दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े रहे । जो कुछ 
अनुसन्धान वहाँ हुआ, उसका देश के विकास तथा देश की वेज्ञानिक, तकनीकी, आथिक 
एवं औद्योगिक समस्याओं के हल करने में कोई व्यावहारिक (397॥00) महत्त्व नहीं 
है, किन्तु अब वह समय आ गया है जब उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान को विश्वविद्या- 
लयों में सर्वोच्च प्राथमिकता तथा सहायता देनी चाहिए और अनुसन्धान के प्रोत्साहन 
को राष्ट्रीय रक्षा-नीति का प्रमुख लक्ष्य बना लेना चाहिए। वस्तुतः यह समस्या देश में 
भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों और टेकनोलॉजी के विकास का एक केन्द्रीय बिन्दु है। 
अनुसन्धान का मूल स्रोत विश्वविद्यालय ही है अतः देश में अनुसन्धान की श्रेष्ठता का 
स्तर निर्धारित करना विश्वब्रिद्यालयों का प्रमुख कतंव्य है । 
(इ) अध्ययन-सामग्री 

(।) पाठ्यक्रम--भारतीय विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की समस्या ने लगभग 
गत अद्धं-शताब्दी से सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान आकषित कर रखा है। यह बात 
सत्य है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में एक दीघंकाल से पाठ्यक्रम में शुद्ध सेद्धान्तिक 
व साहित्यिक विषयों की प्रधानता रही है । इस सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में पर्याप्त 
चर्चा की जा चुकी है। आज जब हमारे सम्मुख एक नये निर्माण का स्वप्न है, यह 
आवश्यक है कि हमें मानवशास्त्रों व विज्ञानों के अध्ययन के साथ ही साथ टेकनोलॉजी, 
इन्जीनियरी, औद्योगिक शिक्षा तथा अन्य ऐसे विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में करना 
होगा जिनका जीवन तथा देश के निर्माण में व्यावहारिक महत्त्व है। साहित्य तथा 
मानवशास्त्रों के अध्ययन से जहाँ विद्याथियों का आध्यात्मिक व नैतिक विकास होगा 
और भारत की परम्परागत सांस्कृतिक मान्यताओं व दर्शन से परिचय प्राप्त होगा, 
वहाँ टेकनीकल व व्यावसायिक विषयों के अध्ययन से देश का भौतिक निर्माण होगा 
जो देश की बदलती हुई परिस्थितियों की माँग है । 

(2) त्रिबर्धोष डिग्री पाठ्यक्र--सन्‌ 99 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कमीशन ने प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम कों अधिक ठोस करने के उद्देश्य से तीन वर्ष के 
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डिग्री कोसे की सिफारिश की थी। उसके उपरान्त सार्जेण्ट योजना, राधाकृष्णन 
कमीशन तथा माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने भी इण्टर कक्षाएँ तोड़कर तीन वर्ष के डिग्री 
कोर्स प्रारम्भ करने की सिफारिश की है। सन्‌ 953 में 'यूनीवर्सिटी सर्वे कमीशन' 
तथा उसके उपरान्त होने वाले विभिन्न शिक्षा-सम्मलनों में इस बात का समर्थन किया 
गया है । विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन इस दिशा में विशेष रूप से कार्यशील है । 

वास्तव में, कुछ तो धनाभाव के कारण और कुछ जनमत के अभाव में इस 
दिशा में अब केवल नाममात्र की प्रगति हुई है। अनुमान समिति ने इसमें होने वाली 
देरी के निम्नलिखित कारण बताये हैं : 

(अ) शिक्षा के प्रान्तीय विषय होने के कारण बिना राज्य सरकारों के पूर्ण 
सहयोग के केन्द्रीय सरकार को कोई भी कदम उठाना असम्भव था; 

(आ) अण्डर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के पुनर्सगठन के मार्ग में एक बाधा यह रही कि 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में मतभेद रहा और प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं; तथा 

-(३) विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के पुन्संगठित करने से पूर्व यह आवश्यक है 
कि माध्यमिक पाठ्यक्रम का पुनसंगठन किया जाय । 

सितम्बर 959 में होने वाले शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के 
फलस्वरूप भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता 
में विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित कालेजों में तीन वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम को प्रारम्भ 
करने में होने वाले व्यय का अनुमान लगाने तथा इस सम्बन्ध में अन्य किसी सम्बन्धित 
समस्या पर विचार करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की थी । 

इस समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को चाहिए कि इसके 
लिए विश्वविद्यालय को अपना अनुदान तभी दे जबकि विश्वविद्यालय तीन वर्ष का 
पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय कर ले और सरकार अपने साधनों अथवा वैयक्तिक 
साधनों से व्यय का अपना हिस्सा देने के लिए तयार हो । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित कालेजों में 
अण्डर-ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा का सुधार करने के उद्देश्य से तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम 
प्रारम्भ करने को पाँच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के 
अतिरिक्त, जहाँ तीन वर्ष का पाठ्यक्रम सन्‌ 94] में ही लागू कर दिया गया था, 
अन्नामलाई, बनारस, बिहार, कलकत्ता, जादवपुर, मद्रास, सरदार वललभभाई विद्यापीठ, 
राजस्थान, सागर, श्री वेकटेश्वर, एस एन. डी. टी., केरल, उस्मानिया, अलीगढ़, नागपुर 
तथा बड़ौदा विश्वविद्यालयों ने या तो पहले से ही तीन वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ 
कर दिया है अथवा ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है। इनके अतिरिक्त 
इलाहाबाद, गौहाटी, गुजरात, जम्मू व काश्मी र, कर्नाटक, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, पूना, पंजाब, 
उत्कल तथा पटना विश्वविद्यालय सिद्धान्ततः इससे सहमत हो गये हैं। अतः: आवश्यक 
है कि शिक्षा का स्तर उठाने और सम्पूर्ण भारत में उच्च शिक्षा को एकसा ही धरातल 
प्रदान करने के उद्देश्य से शेष विश्वविद्यालयों को भी अविलम्ब राजी कर लिया जाय। 
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(3) सामान्य झिक्षाः*--हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों में 
विशिष्टता प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसके विषय-प्रवेश में 
तो विद्यार्थी को दक्षता प्राप्त हो जाती है किन्तु उसकी शिक्षा की पृष्ठभूमि संकीर्ण हो जाती 
है । अतः उसको एक उत्तरदायी नागरिक और एक सम्भ्रान्त व्यक्ति बनाने के उद्देश्य 
से सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में सामान्य शिक्षा की पढ़ाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए 
जिससे अपने प्रमुख अध्ययन विपयों के अतिरिक्त उसे अन्य विषयों का भी ज्ञान हो 
जाय । सामान्य शिक्षा का उद्देश्य कालेजों के बतंमान पाठ्यक्रम में असन्तुलन एवं अनुचित 
विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना है । इन दोषों का परिणाम यह होता है कि 
विद्यार्थी भौतिक विज्ञानों को तो पढ़ लेता है किन्तु सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन के आधारभूत विचारों से अनभिज्ञ रहता है। जो विद्यार्थी मानवशास्त्रों व 
समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं वे भौतिक विज्ञानों के ज्ञान से शून्य रहते हैं। वे यह 
भी नहीं जान पाते कि आधुनिक विचारधारा तथा जीवन पर विज्ञानों का क्या प्रभाव 
प्रा है और उनकी क्या देन है । 

! अतः हमारी वर्तमान शिक्षा का यह उद्देश्य हो जाता है कि देश के वर्तमान 
/ विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए उचित प्रकार के व्यक्ति उत्पन्न करने के 
अतिरिक्त वह ऐसे नागरिक भी उत्पन्न करे जो जनतन्त्र से परिचित हों और आर्थिक, 

सामाजिक तथा टेकनोलॉजीकल परिवतंनों के प्रति जागरूक हों । ऐसा करने पर ही 

हमारे नवयुवकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकेगा और वे जीवन में आने वाली 

प्रत्येक परिस्थिति का साहस व आत्मविश्वास के साथ सामना करने में समर्थ हो सकेंगे । 

सन्‌ 949 में विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने सामान्य शिक्षा का सृत्रपात 

करने की सिफारिश की थी | भारत सरकार ने सन्‌ 953 में भारत के विभिन्न विश्व- 

विद्यालयों से आठ शिक्षकों का एक शिष्टमण्डल इंगलेण्ड तथा अमरीका के प्रमुख विश्व- 

विद्यालयों में सामान्य शिक्षा का अध्ययन करने और भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए 

सामान्य शिक्षा का एक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भेजा था। तत्पश्चात इस टीम 

की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हैदराबाद, बड़ौदा, दिल्‍ली, अलीगढ़ तथा कलकत्ता 

में कई क्षेत्रीय सम्मेलन हुए, जहाँ अधिकांश विश्वविद्यालय अण्डर-ग्रेजुएट स्तर पर 

सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को सन्नद्ध हो गये। ऐसे विश्वविद्यालयों 

के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल पुनः सन्‌ 956-57 में 'इण्डिया छ्वीट लोन 

एछूकेशन एक्सचेंज' कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजा गया । सन्‌ 957-58 में विश्वविद्यालय 

अनुदान कमीशन ने ! लाख 4[ हजार रुपये का अनुदान सामान्य शिक्षा के लिए 

दिया जिसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सामान्य शिक्षा की अध्ययन सामग्री तैयार करने 

के लिए तीस हजार रुपये की एक परियोजना भी सम्मिलित थी । दुर्भाग्य से एक लाख 
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रुपये के अनुदान का उपयोग नहीं हो सका और वह मारा गया। कुछ सेमीनारों के 
अतिरिक्त आज तक सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई 
प्रगति नहीं हुईं । वास्तव में, यह आशा की जा रही है कि जब तक विश्व विद्यालयों में 
तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम का प्रमुख प्रश्न पूर्णत: हल नहीं हो जाता, सामान्य शिक्षा 
का कार्यक्रम अधिक प्रगति कर भी नहीं सकता । तृतीय आयोजन में इस दिशा में कोई 
प्रगति नहीं हुई है। 

(ई) विद्यार्थियों के कार्यक्रम तथा उनका कल्याण 

विश्वविद्यालय का प्रमुख कतंव्य नवयुवकों को उचित सुअवसर प्रदान करके 
उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास तथा उनके मस्तिष्कों के संस्कारों का परिष्कार 
करना है। किसी भी जनतन्त्र की रक्षा के लिए विशाल सेना की अपेक्षा शिक्षित 
नागरिक अधिक महत्त्व रखते हैं। विद्यार्थी का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि विश्व- 
विद्यालय में उसे मिट॒टी के घरोंदे की तरह ठोक-पीटकर कोई भी रूप प्रदान कर दिया 
जाय,वरन्‌ विश्वविद्यालय का अस्तित्व ही इसलिए है कि वहाँ विद्यार्थीसमाज का शारीरिक, 
मानसिक तथा नैतिक विकास किया जाय। विश्वविद्यालय में शिक्षा विद्यार्थी के ऊपर 
थोपी नहीं जानी चाहिए, वरन्‌ यह उसके लिए आनन्द, हे एवं प्रकाश का स्रोत 
होना चाहिए । 

दुर्भाग्य से हमारे देश में विद्यार्थियों के कार्यक्रमों एवं उनके कल्याण की ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । आज जिस प्रवृत्ति की निन्दा हम अनुशासनहीनता 
अथवा विद्यार्थियों के असन्तुलित व्यक्तित्व के नाम से करते हैं उसके लिए अधिकांश में 
उनके हितों व कल्याण कार्यों की अवहेलना ही उत्तरदायी है। यदि हम चाहते हैं कि 
वि शिक्षा की ओर आकर्षित हों तथा सुसंस्क्रृत, सन्तुप्ट तथा सुशील नागरिक बनें तो 
यह आवश्यक है कि उनके लिए हम समुचित स्वास्थ्य-रक्षा के साधन, छात्रावासों में 
आवास व पौष्टिक भोजन की सुव्यवस्था, पर्याप्त व सामग्रिक चिकित्सा की सुविधाएँ, 

| शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त सुअवसर तथा जनतनन्‍त्र एवं स्वायत्त शासन के लिए 
| सुविधाएँ उपलब्ध करें । 
विश्वविद्यालय कमीशन ने इस प्रश्न पर विस्तारपृ्वंक विचार किया है और अपने 
सुनिश्चित सुझाव दिये हैं । संक्षेप में, इन सुझावों को नीचे दिया जा रहा है : 

() विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विद्याथियों का प्रवेश बिना किसी भेद- 
भाव के केवल योग्यता के आधार पर होना चाहिए। छात्रवृत्ति का आधार भी योग्यता 
तथा आ्थिक़ कठिनाई होनी चाहिए । 

*(2) प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी की नि:शुल्क डाक्टरी परीक्षा होनी चाहिए। 
प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्याथियों के लिए चिकित्सालय तथा डिस्पेंसरी होनी चाहिए। 
अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों, विशेषत: ऐसे कर्मचारियों की जिनका भोजन बनाने 
व परोसने से सम्बन्ध है, नियमित डाबटरी परीक्षा होनी चाहिए छात्रावासों,भोजनालयों, 
विश्वविद्यालय-भवन तथा कक्षाओं का स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा निरीक्षण 
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होते रहना चाहिए। मध्याह्व में विद्याथियों के लिए सस्ते व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था 
विश्वविद्यालय की ओर से होनी चाहिए। छूत की बीमारियों तथा महामारियों से 
बचने के लिए /विद्याथियों को टीका लगवाना चाहिए । 

(3) एक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा संचालकों 
को प्रशिक्षण देने के लिए एक पोस्ट-डिग्री पाठयक्रम खोल देना चाहिए जिसमें डाक्टरेट 
प्राप्त करने की भी सुविधाएँ हों। ऐसे संचालकों की नियुक्ति विभाग-अध्यक्ष के पद 
पर प्रत्येक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। खेल-कूद, व्यायाम के लिए सज्जा व मेदान 
इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दो वर्ष तक 
शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। 

(4),नेशनल कंडेट कोर को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए 

(४) समाज-सेवा को शुद्ध स्वेच्छा के आधार पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए । 

(6) प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रावासों का एक मानदण्ड स्थिर कर देना 
चाहिए। छात्रावासों में स्वास्थ्य, सफाई, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन तथा पौष्टिक 
भोजन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । 

(7) छात्र संघों को राजनीतिक प्रभावों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। ये संघ 
विद्याथियों के सामाजिक जीवन के केन्द्र तथा उनके सभी संगठनों से सम्बन्धित होने 
चाहिए । यह अत्यन्त आवश्यक है कि छात्र संघों का संचालन केवल विद्यार्थियों के 
द्वारा ही बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के उन्हीं के कल्याण के लिए होना चाहिए । 

(8) विद्याथियों को दलगत राजनीति के स्थान पर सु-शासन में रुचि लेनी 
चाहिए । प्रोक्टर-प्रथा में सुधार करके विद्याथियों पर अधिक से अधिक उत्तरदायित्व 
डाला जाना चाहिए । यह एक प्रकार से उनकी सरकार होनी चाहिए जो उनके लिए 
सभी प्रबन्ध की देखभाल करेंगी । साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षक, अभिभावक 
राजनीतिक नेता, जनता तथा प्रेस इन सभी कार्यों में विद्याथियों से सहयोग करें और 
डा वैेक उनकी समस्याओं पर चिन्तन करें । 

9) कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में 'डीन ऑफ स्टडेण्ट वेलफेयर' नामक 
विभाग गह देना चाहिए 

(0) जिन विश्वविद्यालयों में अभी तक “विद्यार्थीकल्याण सलाहकार बोर्ड' की 
स्थापना नहीं हुई है, वहाँ इसकी स्थापना कर देनी चाहिए । 

राधाकृष्णन कमीशन को उपर्यक्त सिफारिशें विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता 
की समस्या को सुलझाने तथा उनमें उत्तरदायित्व, आशावाद, न्याय, आत्मसम्मान, आत्म- 
निर्भरता, गौरव एवं नागरिकता की भावनाओं का विकास करने में बहुत सहायक होंगी । 

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य-केन्द्र 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । इन स्वास्थ्य-केन्द्रों के चिकित्सा सम्बन्धी सामान्य 
कार्यो के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य का रिकार्ड भी रखा जायगा जहाँ से 
आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी आँकड़े भी उपलब्ध हो सकेंगे । 
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जहाँ तक शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का प्रश्न है, यह बात निश्चयपूर्वक 
कही जा सकती है कि इस समय भारत में यूरोप, अमरीका तथा संसार के अन्य उन्नत 
देशों की तुलना में इसकी सुविधाएँ भारत में बहुत कम हैं । सज्जा व फ्रीड़ास्थलों का यहाँ 
बहुत अभाव है। किन्तु इस दिशा में विश्वविद्यालय अधिकारियों का ध्यान जाने लगा है। 

विद्यार्थियों के कार्यक्रमों का वर्णन करते समय यह भी आवश्यक है कि समाज- 
सेवा के विषय में कुछ शब्द कह दिये जायें, जो हमारे विद्यार्थी समाज तथा स्वयं के हित 
में कर सकते हैं। देश में ओद्योगीकरण की वृद्धि तथा भारतीय नगरों में उच्च शिक्षा 
की सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण लगभग एक शताब्दी से भारत के गाँव क्रमशः 
अच्छे नागरिकों से खाली होते चले जा रहे हैं । यह एक दुरूह समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों 
से शिक्षा तथा उद्यम की खोज में आये हुए हमारे नवयुवक शिक्षा पाने के उपरान्त अब 
नगरों में ही बस जाते हैं, जहाँ उद्यम के साथ ही साथ उन्हें जीवनयापन की सुविधाएँ 
भी उपलब्ध हैं । इस प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण तथा नागरिक जनता के बीच की खाई 
दिन-प्रतिदिन चौड़ी होती चली जा रही है । जो शिक्षा वे नगरों में प्राप्त करते हैं वह 
उन्हें गाँवों से सदा के लिए परथक कर देती है । अत: यह आवश्यक है कि शिक्षा तथा 
ग्रामीण समस्याओं के बीच में कुछ समन्वय स्थापित किया जाय । 

इसलिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित कालेजों में डिग्री 
प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समाज़-सेवा का एक निश्चित कार्य क्रम पूर्ण 
करना अनिवाये कर दिया जाय । इन कार्यत्रमों में गाँवों की सड़कें बनाना, नालियाँ 
बनाना, कुएँ खोदना, बाँध बनाना, गलियाँ चोड़ी करना, भूमि-संरक्षण तथा वृक्षारोपण 
इत्यादि लड़कों के लिए और स्वास्थ्य व सफाई, सामाजिक शिक्षा, शिशुपालन व 
बैयक्तिक स्वच्छता इत्यादि के कार्य लड़कियों के लिए सम्मिलित किये जा सकते हैं । 
इनके अतिरिक्त देश की पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास कायेक्रमों को भी 
अण्डर-पग्रेजुएट पाठ्यक्रम में अनिवाय विषयों के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है । 
सन्‌ 966 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सेवादल (व७॥०8। 50 ४०० (०7०5) की 
स्थापना की घोषणा की थी जिसे आंशिक रूप से कार्यान्वित भी किया जा रहा है। 

अ्रमदान के रूप में समाज-सेवा करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि हमारे 
जरूरतमन्द विद्यार्थियों के हित के लिए कुछ आथिक साधन उपलब्ध करने के उद्देश्य 
से विद्यार्थी जीवन में कुछ उद्यमों की सुविधाएँ भी उपलब्ध की जायेँं। अमरीका 
इत्यादि देशों में विद्यार्थियों को ऐसी पर्याप्त सुविधाएँ मिल जाती हैं। भारत में एक 
तो ऐसी सुविधाओं का अभाव है, दूसरे हाथ से काम करना अब भी हेय दृष्टि से देखा 
जाता है। किन्तु इतना अवश्य है कि यदि पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कर दी जाये तो 
हमारे नवयुवकों की मनोवत्ति भी शीघ्र बदल सकती है और वे हाथ से कार्य करने के 
लिए तत्पर हो सकते हैं । 

इधर भारतीय विश्वविद्यालयों में समाज-सेवा कार्यत्रमों के अन्तर्गत कुछ प्रगति 
हुई है । विद्यार्थियों के मस्तिष्क में समाज-सेवा की भावना भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों 
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में युवक शिविरों का संगठन करने के उद्देश्य से कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को अनुदान 
दिया जाता है। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम तथा समाज- 
कल्याण शिविर योजना!” चलायी गयी थी जो अब नहीं चल रही है । इन योजनाओं 
के अन्तर्गत विकास अधिकारियों के सहयोग से विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा 
खण्डों के अन्तगंत विश्वविद्यालयों के विद्याथियों की ओर से दस दिन से लेकर तीन सप्ताह 
तक के शिविर लगाये जाते थे । 

एक अन्य परियोजना के अनुसार जिसका नाम “कंम्पस वर्क प्रोजेक्ट है, विद्या- 
थियों तथा शिक्षकों के श्रमदान से विश्वविद्यालयों में विद्याथियों के लिए मनोरंजन-भवन, 

गिड़ास्थल, तेरने का तालाब तथा ओवल सिण्डर ट्क इत्यादि बनाये जाते हैं । इसके 

व्यय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की ओर से पचहत्तर प्रतिशत व्यय मिलता 
है । सम्बन्धित कॉलेज या विश्वविद्यालय को केवल पच्चीस प्रतिशत देना होता है। इस 
क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण कायं योजना के अन्तर्गत किये जा रहे हैं उनमें तरुणों के लिए 
क्रीडास्थलों, तैराकी के लिए तालाबों, स्टेडियमों तथा खुले हुए धियेटरों का निर्माण 
विशेषतः उल्लेखनीय है । इन संस्थाओं को अब और अधिक विकसित किया जा रहा 
है । यहाँ तरुणों को विभिन्‍न खेलों में प्रशिक्षण देने तथा उसके लिए प्रशिक्षण देने वाले 
शिक्षकों को तैयार करने की व्यवस्था है । 

विद्यार्थियों के कल्याण के सम्बन्ध में कोठारी शिक्षा आयोग ने भी विस्तारपुर्वक 
विचार किया है। आयोग का मत है कि हमारी वरतंमान शिक्षा-प्रणाली का एक प्रमुख 
दोष है विद्याथियों की कल्याण-सुविधाओं का अभाव । विद्यार्थियों की सेवाएँ केवल 
मात्र कल्याणकार्य ही नहीं, वरन्‌ शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है। आयोग के मतानुसार 
प्रमुख सेवाएँ जो विद्यार्थियों को प्रदान करनी चाहिए ये हैं :--नये छात्रों का शुभारम्भ 
(070॥00॥), स्वास्थ्य सेवाएँ, छात्रावास की सुविधाएँ, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक 
सलाह, खेलकूद, सांस्कृतिक तथा अन्य छात्र-कार्यक्रम और वित्तीय सहायता -इत्यादि । 
सन 966-67 के सत्र में सम्पूण देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा 
पश्चिमी बंगाल में छात्रों में व्याप्त असन्तोष के विभिन्‍न उदाहरण सम्मुख आये । जहाँ 
पर इस असन्‍्तोष के कुछ कारण राजनीतिक अथवा गलतफहमी पर आधारित हैं, वहाँ 
पर अधिकांश कारण छात्र वर्ग को होने वाली वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। उसके लिए 
पुस्तकालयों, छात्रावासों, खेलकूद तथा मनोरंजन, स्वास्थ्य, अनुसन्धान इत्यादि सुविधाओं 
के घोर अभाव के साथ ही साथ छात्रावासों के कुप्रबन्ध, आथिक कठिनाइयाँ और सबसे 
ऊपर भविष्य के विषय में अनिश्चितता एवं भावी अन्धकार की सम्भावना इत्यादि ने 
छात्र वर्ग में दुर्देननीय रोष, निराशा एवं असन्तोष भर दिया है, जो बहुधा हिसात्मक 
रूप धारण करने लगा है। अतः उनके लिए कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करके ही 
समस्या को हल किया जा सकता है । 
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(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त-क्कला!* 

विश्वविद्यालयों के स्वायत्त अधिकारियों का प्रश्न जितना गत बीस वर्षों में 
विवादास्पद हो गया है उत्तना भारत में पहले कभी नहीं रहा । दुर्भाग्य से अधिकांश 
भारतीय विश्वविद्यालयों का नियन्त्रण व प्रबन्ध ऐसे दलों व गुटों के हाथों में जा पड़ा 
है जो जातिवाद, प्रान्तीय अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य निम्न कोटि की दलगत 
राजनीति के आधार पर, वुछ स्वार्थी लोगों ने अपने तथा अपने गुट के स्वार्थ व लाभ 
के लिए संगठित कर लिये हैं। इन गुटों न विश्वविद्यालयों में अत्यन्त निम्न कोटि की 
विषेली राजनीति को जन्म दिया है । 

वसस्‍्तुतः इसी पृष्ठभूमि के आधार पर हमें विश्वविद्यालय स्वायत्तता के सम्पूर्ण 
प्रणण पर हृष्टिपात करना है। किसी भी देश में विश्वविद्यालय वा अपना एक उद्देश्य 
व एक निर्दिष्ट लक्ष्य होता है। विश्वविद्यालय को समाज तथा समाज को बनाने वाले 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं की खोज करनी होती है । अतः यह आवश्यक है कि 
विश्वविद्यालय ज्ञान की खोज के कर्तव्य का पालन निर्वाध रूप से करे तथा बिना किसी 
भी बाह्य हस्तक्षेप के समाज की आवश्यकताओं का पता लगायें। राज्य के द्वारा विश्व- 
विद्यालयों के आन्तरिक कार्यो में हस्तक्षेप करने में सबसे बड़ा खतरा इस बात का है 
कि राज्य विश्वविद्यालयों को अपने अधीन करके जूनतन्त्रीय ढाँचे पर कुठाराघात कर 
देता है और इनके माध्यम से अपनी राजकीय नीतियों का प्रचार कराता है, जिससे 
शिक्षा व शिक्षण के स्तर गिर जाया करते हैं और विश्वविद्यालय राज्य के हाथों के 
यन्त्र-मात्र रह जाते हैं। इससे उन सिद्धान्तों का ही बलिदान हो जाता है जिनके 
आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है । यदि हमें जनतन्त्रीय व समाजवादी 
समाज की रचना करनी है तो उच्च शिक्षा के इन केन्द्रों को भी स्वतन्त्र व जनतन्त्रीय 
सिद्धान्तों के आधार पर संगठित करना होगा । 

आज हम देश में नियोजन के द्वारा सामाजिक, आ्थिक तथा शक्षिक क्षेत्र में 
अपनी सभी समस्याओं का हल इस प्रकार करने के लिए कटिबद्ध हैं कि हम एक 
समाजवादी समाज का निर्माण कर सके । ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों 
का गुट इस बात के लिए स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता कि वह अपने क्षुद्र स्वार्थों के 
लिए सार्वजनिक संस्थाओं का शोषण करे | जातिवाद, प्रान्तीयता अथवा निहित स्वार्थों 
के आधार पर बने हुए गुट विश्वविद्यालय को स्वायत्तता का नारा लगाकर कदापि 
इस बात के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़े जा सकते कि राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में वे 
अपनी स्थिति से अनुचित लाभ उठाते रहें और उनके नीच स्वार्थों की वेदी पर देश में 
उच्च शिक्षा का बलिदान होता रहे दी जहाँ शैक्षिक मामलों में विश्वविद्यालयों को 
अपना कार्यक्रम अनुसरण करने की पूणे-श्यतन्त्रता होनी चाहिए, वहाँ यह भी आवश्यक 
है कि कुछ सीमा तक उनकी क्रियाओं का पथ-प्रदर्शनात्मक नियन्त्रण प्रशासकीय 


4 _[्राएश"'४ए ४पा0०॥0779, 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 2] : विश्वविद्यालय तथा उच्च प्रामोण शिक्षा | 39 


मामलों में उस समय अवश्य किया जाय जबकि उनमें किसी प्रकार की अव्यवस्था की 
सूचना सरकार को मिलती है । उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस 
तथा अलीगढ़ इत्यादि विश्वविद्यालयों में सरकार के द्वारा किये गये हस्तक्षेप ने यह बात 
भलीभांति प्रकट कर दी है कि यदि उचित समय पर राजकीय हस्तक्षेप न किया जाता 
तो इन विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा व अस्तित्व ही संकट में पड़ जाते। ऐसी परिस्थितियों 
में बिना वास्तविकताओं को ध्यान में रखे हुए केवल सैद्धान्तिक स्वायत्तता की रट 
लगाना वास्तव में उच्च शिक्षा के साथ विश्वासघात करना है । 

हाँ, इतना अवश्य है कि यह नियन्त्रण सरकार द्वारा सीधे ही लागू न करके 
विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के द्वारा किये जाने चाहिए। कमीशन अपने अनुदान तथा 
अन्य आर्थिक सहायता देने के नियमों में इस प्रकार परिवर्तन करे जिससे जातिवाद, 
प्रान्‍्तीयता तथा दलगत राजनीति को विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन न मिले, वरन्‌ उलटे 
उनका उन्मूलन हो। ऐसा करने से न केवल बुराइयों का ही अन्त होगा, वरन्‌ 
विश्वविद्यालयों की तटरस्थता, शैक्षिक स्वायत्तता एवं जनतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता भी 
बनी रहेगी । 

“ “यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर देना अत्यन्त आवश्यक हैं । वह यह है कि 
विश्वविद्यालयों की स्वायत्त-सत्ता में हस्तक्षेप की बात तभी उठायी जा सकती है जब 
दुृव्यंबस्था अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाय और बिना राजकीय निर्देशन के कोई 
अन्य उपाय शेष न रहे । अन्यथा राज्य को विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध, प्रशासन, शैक्षिक 
कार्यक्रम तथा अन्य आन्तरिक कार्यक्रम में कोई भी दखल देने का अधिकार नहीं है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त समाज तथा देश के प्रति 
विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है, अतः उन्हें इस प्रकार से अपना 
संचालन करना चाहिए कि राज्य को उनके मामलों में कोई दखल देने का अवसर ही 
न मिले, किन्तु दुर्भाग्य से देश में एक भावना बहुत प्रबल होती जा रही है, वह यह 
कि राजनीतिक नेता अथवा मन्त्री स्वेशक्तिमान है और वह कुछ भी सम्भव या असम्भव 
कार्य कर सकता है। सत्य तो यह है कि यही व्यक्ति बहुत-से विश्वविद्यालयों की 
आन्तरिक गन्दगी तथा प्रशासन के पतन के लिए मूलतः उत्तरदायी हैं। वित्तीय सहायता 
के नाम पर राज्य सरकारें अथवा उनके कुछ मन्त्री विश्वविद्यालयों के आन्तरिक मामलों 
में रात-दिन अनुचित हस्तक्षेप करते देखे जाते हैं। यहाँ तक सेक्रेटेरियट का एक 
साधारण अण्डर-सेक्रेटरी भी विश्वविद्यालय के लिए आदेश और निर्देशन भेजकर उसके 
पालन कराने का दुस्साहस कर सकता है। कुछ सरकारी अफसर यह बात भूल जाते 
हैं कि विश्वविद्यालयों के भी अपने नियम, कानून और विधान हैं, उनकी एक सत्ता है 
और स्वतन्त्र व्यवहार करने का एक अधिकार है। वे सेक्रेटेरियट का एक उप-विभाग 
नहीं हैं। अत: यह बात भलीभाँति स्मरण रखनी चाहिए कि यदि हम चाहते हैं कि 
विश्वविद्यालय समाज के उत्थान में भलीभाँति अपना कतेव्य-पालन कर सकें तो उन्हें 
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प्रशासन तथा शैक्षिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान करनी होगी, जो उनके लिए 
आवश्यक है ।?? 

विश्वविद्यालय स्वायत्तता के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के विचार विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने स्वायत्तता के निम्नलिखित तीन स्तर माने हैं : 

() विश्वविद्यालय के अन्तगंत स्वायत्तता, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के 
प्रसंग में विभागों, कालेजों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्वायत्तता; 

(2).संम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणाली के सम्बन्ध में किसी एक विश्वविद्यालय की 
स्वायत्तता; उदाहरण के लिए, अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में यू० जी० सी० अथवा 
अन्त विश्वविद्यालय बोर्ड के सम्बन्ध में किसी एक विश्वविद्यालय की स्वायत्तता; और 

(३ सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणाली की जिसमें यू० जी० सी० तथा अन्तविश्व- 
विद्यालय बोर्ड भी सम्मिलित हैं, स्वायत्तता उन संस्थाओं अथवा प्रभावों के सम्बन्ध में 
जो उस प्रणाली की परिधि से बाह्य हैं, जैसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें । 

आयोग के मतानुसार विश्वविद्यालय स्वायत्तता और शैक्षिक स्वतन्त्रता (808- 
06270 ॥९९५०॥)) में अन्तर है। विश्वविद्यालय स्वायत्तता के क्षेत्र के अन्तर्गत जो 
क्रिया-कलाप सम्मिलित हैं, वे हैँ--छात्रों का चयन, शिक्षकों की नियुक्ति तथा तरक्की 
और पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षण-प्रणाली एवं अनुसन्धान के क्षेत्रों और समस्याओं 
का निर्धारण । शैक्षिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि शिक्षक को किसी ऐसी बात 
को पढ़ाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती जो उसके विश्वासों अथवा अन्तरात्मा के 
विरुद्ध है, अथवा जिसे वह सत्य समझता है उसके प्रतिकूल है । इस सम्बन्ध में यह बताना 
आवश्यक है कि शिक्षक निर्भयतापुर्वक अपने विचारों को कक्षा में अथवा उसके बाहर 
प्रकट करने का पूर्ण अधिकार रखता है, चाहे उसके विचार कितने ही फ्रान्तिकारी क्‍यों 
न हों, बशरतें कि वह 'शिक्षण और “प्रोपेगेंडा' में भेद को समझता है। शिक्षक को 
अधिकार तथा स्वतन्त्रता है कि वह अपने अध्ययन और अनुसन्धान को जारी रखे और 
प्रकाशित कराये तथा राष्ट्रीय ओर अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अपने विचार 
प्रकट करे और सम्बन्धित शास्त्रार्थों में भाग ले। चाहे उसके विचार उसके सीनियरों 
और विभागाध्यक्षों से मेल न खाते हों तो भी उसे अपने कार्य, शिक्षण और अनुसन्धान 
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की पूर्णतम सुविधाएँ और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। शैक्षिक स्वन्त्रता उसी समय 
सम्भव है जबकि विश्वविद्यालयों अथवा उनके शिक्षकों पर किसी सत्ता का अनुचित 
दबाव नहीं रहता और वे निर्भयतापुर्बंक विचारों के सृजन और प्रकाशन में योगदान 
कर सके । 

इस स्वायत्तता के प्रसंग में विश्वविद्यालयों के उत्तरदायित्व और कत्तेव्य भी 
बढ़ जाते हैं। उन्हें सवंदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्य का प्रतिपादन 
और उसकी खोज उनका चरम उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों में सत्य के 
लिए एक उत्कृष्ट जिज्ञासा होनी चाहिए। उसी समय विश्वविद्यालयों का सम्मान बढ़ 
सकेगा और राष्ट्रीय जीवन 08 के उत्थान एवं परिष्कार में वे अपना पूर्णतम 
सहयोग प्रदान कर सकेंगे ।0 ४ | 
(ऊ) ग्रामीण उच्च शिक्षा 

भारत जैसे देश में जिसमें देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती 
है, ग्रामीण उच्च शिक्षा की समस्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा 
की आवश्यकता पर सर्वप्रथम सन्‌ 949 में विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने विचार 
किया था । तब से सरकार तथा शिक्षाविदों का ध्यान इस समस्या की ओर अधिक से 
अधिक आकर्षित होता जाता है । 

]9वीं शताब्दी के प्रारम्भ से जब से देश में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ 
है, ग्रामीण शिक्षा प्राथमिक स्तर से ऊंची नहीं उठ पायी है। यद्यपि गत वर्षों में ग्रामीण 
जनता में माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दृष्टिगोचर 
होती है, तथापि ग्रामीण निरक्षरता व अशिक्षा की समस्या की विशालता (एवं दुरूहता 
को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब तक के प्रयास प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी 
अत्यन्त अल्प हैं ; उच्च शिक्षा का तो कहना ही क्या जिसमें अभी तक लोगों के समक्ष 
उसका कोई स्पष्ट रूप भी निश्चित नहीं हो पाया है । अत: देश की बदलती हुई परिस्थितियों 
तथा हमारी जनतन्त्रीय नियोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण उच्च शिक्षा को 
ढालने के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र ही इसका कोई रूप व मानदण्ड स्थिर किया 
जाय और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बृहत्तर पैमाने पर इसका सूत्रपात किया जाय । 
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देश में शिक्षा संस्थाओं की अभिवृद्धि ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों से योग्यतम 
व्यक्तियों को लाकर नगरों में बसा दिया है, अपितु ग्रामीण युवकों के मस्तिष्कों में नागरिक 
मान्यताओं के लिए एक तीव्र ज्वाला भी जगा दी है। ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए 
किसी भी निश्चित योजना के अभाव में इस प्रवृत्ति ने गाँवों की ओर भी अधिक अवहेलना 
करने में सहायता दी है । 

सामान्यतः ग्रामीण शिक्षा तथा विशेषतः ग्रामीण उच्च शिक्षा का भावी चित्र 
इस बात पर निर्भर है कि हम आगामी वर्षों में ग्रामीण भारत को क्‍या स्वरूप प्रदान 
करना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ग्रामीण जीवन नृतन भावनाओं व उमंगों से 
आन्दोलित होने लगे, ग्रामीण निर्भनतता, अशिक्षा, गन्दगी तथा नैराश्य का उन्मूलन होकर 
ग्रामीण जनता का जीवन-मानदण्ड ऊंचा उठे तो यह अल्यन्त आवश्यक है कि ग्रामीण 
शिक्षा का पुनर्सगठन किया जाय और विशेषत: ग्रामीण उच्च शिक्षा को इन उद्देश्यों 
की पूि के लिए उन्हीं के अनुरूप ढाला जाय । इस हृष्टि से अपनी त्रुटियों को स्वीकार 
करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता इस बात में है कि 
“इस प्रकार की शिक्षा सुविधाएं उत्पन्न की जाये जो भारतीय ग्रामीण जीवन के उपयुक्त 
हों तथा उसे जीवन की एक श्रेष्ठता तथा स्तर प्रदान करें और उस असमानता का 
उन्मूलन करें जो (ग्रामीण जीवन की) एक वास्तविकता है ॥75! 

विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अब भारत 
सरकार ने ग्रामीण उच्च शिक्षा के प्रश्न को हाथ में लिया है। यद्यपि ग्रामीण विश्व- 
विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तथापि इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न राज्यों में चौदह 'रूरल इन्स्टीट्यूट' खोले जा चुके हैं । 

ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए किये गये वेयक्तिक प्रयासों का मूल्यांकन करने एवं 
इस शिक्षा के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा तेयार करने के उद्देश्य से अक्टूबर 954 में 
एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गयी थी । जुलाई 955 में इस समिति ने अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और 
इसके फलस्वरूप देश में ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर दीं । इन संस्थाओं में निम्न- 
लिखित कार्यक्रम का विकास किया जा रहा है : 

(]) ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष का डिप्लोमा को; 
(2) ग्रामीण एवं सिविल इंजीनियरी में तीन वर्ष का सर्टीफिकेट कोसं; 
(3) क्रपि-विज्ञानों में दो वर्ष का सर्टीफिकेट कोसें; 
(4) मेट्रिक पास विद्यार्थियों को तीन वर्ष के डिप्लोमा कोसे में प्रवेश के लिए 
तैयार करना। तीनवर्षीय डिप्लोमा कोर्स की अवधि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त 
तीन वर्ष की है और विश्वविद्यालयों की सामान्य डिग्री के समकक्ष है। इसमें विश्व- 
विद्यालय के सामान्य उदार विषयों के अतिरिक्त मूल विषय, जैसे ग्रामीण समस्याएँ, 


27. केशव रा ९ एकीशडाए डवंप्रत्वांण (०काशांउड/०9), ०9. ८, 7. 555. 
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सभ्यता का इतिहास तथा स्थानीय भाषाएँ भी पढ़ाये जायेंगे । प्रसार-कार्य तथा ऐसे 
कार्यों में रिसचे पर बल दिया जायगा जो ग्रामीण संस्कृति तथा जीवन के विषय में ज्ञान 
प्रदान करते हों । इन परियोजनाओं को चलाने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष आथिक 
अनुदान स्वीकृत करती है । योजना आयोग का विचार है कि चतुर्थ आयोजन काल में 
इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम में अनुकूल परिवर्तन करके इन्हें प्रामीण विकास कार्यक्रमों से 
सम्बन्धित कर दिया जाय । 

ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ समिति ने एक सिफारिश यह भी की थी कि एक 
“ग्रामीण उच्च शिक्षा राष्ट्रीय परिषद” की स्थापना की जाय जिसका प्रधान कार्या- 
लय नई दिल्‍ली में रखा जाय । सन्‌ 956 में इस परिषद की स्थापना कर दी गयी । 
परिषद के कार्य तथा अधिकार निम्नलिखित हैं : 

() राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को ग्रामीण उच्च शिक्षा के सभी पक्षों के 
विकास व प्रसार के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सलाह देना; 

(2) सभी ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थाओं को सलाह देना एवं उनके बीच में एक 
जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करना; 

(3) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा दिये गये प्रस्तावों की जाँच 
करना एवं स्वीकृत कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देना; 

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए योजना 
तेयार करना तथा उच्च ग्रामीण शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में अनुसन्धान को 

प्रोत्साहन देना; 

(5) ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता देने वाली 
शिक्षा-संस्थाओं को अनुदान देने के विषय में भारत सरकार को सलाह देना; 

(6) परिषद के कार्यों में सहायता करने के लिए 'एड हॉक' समितियों की 
नियुक्ति करना; 

(7) परिषद के संचालन के लिए नियम बनाना; तथा 

(8) अन्य उन सभी कार्यों को करना जो पहले से ही परिषद के अधिकार के 
अन्तगंत अथवा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे भविष्य में करने होते हैं । 

जहाँ तक इस परिषद की संरचना का प्रश्न है, केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्री इसका 
अध्यक्ष होता है तथा सम्बन्धित डिवीजन का उप-शिक्षा सलाहकार इसका मन्त्री होता 
है । इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से ग्यारह सदस्यों को अध्यक्ष नामजद करता है । 
परिषद के अन्य अधिकारियों में स्वास्थ्य, कपि, उत्पादन (कुटीर उद्योग) तथा वित्त 

मन्त्रालयों एवं सामुदायिक योजना प्रशासन तथा अन्तविश्वविद्यालय बोड्ड के प्रतिनिधि 

सम्मिलित होते हैं । 

इस. प्रकार ग्रामीण उच्च शिक्षा प्रगति-पथ पर है । यद्यपि अब तक इस दिशा 
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में किये गये प्रयत्न पर्याप्त नहीं कहे जा सकते, तथापि इतना अवश्य है कि अब तक 
की अवहेलना को देखते हुए इस दिशा में सृत्रपात हो जाना ही एक हर्ष की बात है 
और भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका विशेष महत्त्व है | ग्रामीण उच्च शिक्षा 
समिति के शब्दों में “जिस प्रकार गाँवों और नगरों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए 
उसी प्रकार 'रूरल इन्स्टीट्यूटों' और विश्वविद्यालयों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। 
जब गाँवों एवं नगरों में उचित आदान-प्रदान की भावना होगी तभी दोनों का विकास 
सम्भव है । 

इन संस्थाओं के द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमा बहुत दिनों तक विश्वविद्यालयों 
तथा सरकार से मान्यता नहीं पा सके थे, किन्तु अब रूरल साइंस के डिप्लोमा को 
मान्यता प्रदान कर दी गयी है जिससे रोजगार पाने में सहायता हो सके । कुछ विशेष 
विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएट अध्ययन के लिए कई विश्वविद्यालयों एवं अन्तर्विश्वविद्यालय 
बो् ने इनके डिप्लोमा को मान्यता प्रदान कर दी है । अखिल भारतीय टेकनीकल 
शिक्षा परिषद ने भी इनके डिप्लोमा को मान्यता प्रदान कर दी है । इससे इनके प्रमाण- 
पत्रों का सम्मान तो बढ़ गया है, तथापि अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों 
से आते हैं जिनका शैक्षिक मानदण्ड भी नीचा होता है, अतः इन केन्द्रों में जो शिक्षा 
प्रदान की जाती है वह मानदण्ड की दृष्टि से सामान्यतः निम्न कोटि की ही मानी जाती है। 
उपसंहार 

विश्वविद्यालय शिक्षा का आकार देश में दिन-प्रतिदिन बृहत से बृहत्तर होता 
जा रहा है। नव-भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करने के 
परिणामस्वरूप आज न केवल उसका प्रसार ही किया जा रहा है, अपितु उसका स्तर 
उठाने के प्रयास भी हो रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के कलेवर 
में छात्रों की अनुशासनहीनता, प्रशासन में दलबन्दी व पक्षपात तथा निम्न शिक्षण-स्तर 
इत्यादि के कीटाणुओं ने घर कर लिया है। अतः उच्च शिक्षा के निष्कलंक स्वास्थ्य के 
लिए इन कीटाणुओं का विनाश अविलम्ब आवश्यक है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व हम 
सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन तथा अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड पर न डालकर 
जनता तथा उसके नेताओं, देश के शिक्षाशास्त्रियों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों पर भी 
डालते हैं। सभी के सहयोग से हम उच्च शिक्षा को सोहेश्य, निर्दोष, प्रगतिशील, उपयुक्त 
तथा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकते हैं। यह बात सदा स्मरण रखनी 
चाहिए कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा के भविष्य पर ही भारत का भविष्य निर्भर है । 

सारांश 

कम लगभग बीस वर्षो में विश्वविद्यालय शिक्षा का देश में पर्याप्त 
विकास हैआ है। सन्‌ 947 में देश में उन्‍नीस विश्वविद्यालय थे। आज इनकी संख्या 
सत्तर है। विद्यार्थियों को संख्या तथा उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय में भी वृद्धि हुई है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन--सन्‌ 948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता 
में इस कमोशन की नियुक्ति हुई। कमोशन ने शिक्षकों की दशा सुधारने, शिक्षण का 
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मानदण्ड ऊंचा करने, पाठ्यक्रम में सुधार तथा टेकनीकल विषयों का समावेश, पोस्ट- 
प्रेजुएट ट् निग तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, नेतिक शिक्षा 
का सृत्रपात, परीक्षा-प्रणाली में सुधार, विद्यार्थियों के कल्याण के कार्यक्रमों का सुधार, 
सत्री-शिक्षा का विकास तथा प्राम्य विश्वविद्यालयों को स्थापना इत्यादि की सिफारिशें की । 

भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस रिपोर्ट का भारी महत्त्व है। इसकी सिफा- 
रिशों के फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी दोष स्पष्ट हो गये और 
उनके निराकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड ने तो 
कमीशन की सभी सिफारिशों को मान लिया, किन्तु दुर्भाग्य से इसकी अधिकांश सिफा- 
रिशें कार्यानिवित नहीं हो सकी हैं । 

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन--नवम्बर 953 में इस कमीशन की स्थापना 
विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी गतिविधियों में पथ-प्रदर्शन करने के उद्देश्य 
से की गयी । सन्‌ [956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे स्थायी रूप दे दिया गया । 

कमोशन का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित 
कालेजों की सलाह से वह ऐसे कदम उठाये जिन्हें वह विश्वविद्यालय शिक्षा के उत्थान एवं 
समन्वय के लिए उचित समझे । उच्च शिक्षा के स्तर का निर्धारण एवं निर्वाह, शिक्षा- 
प्रणाली एवं परीक्षा-प्रणाली का सुधार तथा विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान को प्रोत्साहन 
देना कमीशन के कतंथ्यों में सम्मिलित होंगे । सभी विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति 
की जाँच करके अपने कोष से कमीशन उन्हें अनुदान देगा । अनुदान के नियमों में परि- 
बतंन करके यह विश्वविद्यालयों पर मियन्त्रण रखेगा । केन्द्रीय सरकार बजट में से एक 
निश्चित धनराशि कमीशन को प्रति वर्ष देती है जिसमें से अनुदान दिया जाता है। 

विश्वविद्यालय शिक्षा पर कुछ और विचार-- विश्वविद्यालय समाज की स्थिति 
का दर्पण होता है । यहीं से हमें देश के भावी नेता मिलते हैं, अतः विश्वविद्यालय शिक्षा 
का राष्ट्रीय जीवन में भारी महत्त्व है। भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सम- 
स्पाएँ हैं--शिक्षा-स्तर का निम्न होना, विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान, अध्ययन सामग्री, 
पाठ्यक्रम, तीनवर्षोष डिग्री कोसे, सामान्य शिक्षा का सृत्रपात, विद्यार्थियों के कार्यक्रम 
तथा उनका कल्याण, विश्वविद्यालयों की आन्तरिक स्वायत्त-सत्ता तथा ग्रामोण उच्च 
शिक्षा की समस्या । 

शिक्षण-स्तर को ऊँचा करने के लिए अच्छी पाठय-पुस्तकों की रचना, कक्षा में 
बेठने का पर्याप्त स्थान, अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, प्रवेश पर नियन्त्रण, पुस्तकालयों 
व प्रयोगशालाओं का विकास, ट्यूटोरियल कक्षाएँ, शिक्षकों में ज्ञानवद्धन तथा उनकी 
दशा में सुधार इत्यादि उपाय आवश्यक हैं । 

विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान की सुविधा के लिए अच्छे पुरतकालय व सुसज्जित 
प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए । विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा अनुसन्धान के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रिसर्च गाइड करने वाले शिक्षकों को अधिक सुविधाएं 
प्रदान की जायें। 
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पाठ्यक्रम को हृष्टि से इसे अब अधिकाधिक जीवनोपयोगी बनाना है । अब 
तक यह पुस्तकीय व सेद्धाग्तिक रहा है। अब पाठ्यक्रम में विज्ञान, इंजीनियरी व टेकनो- 
लॉजी को अधिक से अधिक महत्त्व प्रदान करना है। यह आवश्यक है कि इण्टर 
कक्षाएं तोहकर डिग्री पाठयक्रम को तीन वर्ष का कर दिया जाय । इस दिशा में पर्याप्त 
प्रगति हो चुकी है और बहुत-से विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ 
हो गया है। इसी प्रकार सामाग्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कार्यक्रम ने भी 
प्रगति को हे । 

विद्यार्थियों के कार्यक्रम तथा कल्याण की हृष्टि से यह आवश्यक है कि उन्हें 
अधिक सुविधाएँ दी जाये । अच्छे ब पर्याप्त पुस्तकालय व क्रीड़ास्थल, पर्याप्त खेल- 
कद, व्यायाम व सांस्कृतिक कार्यों को सुविधाएं, स्वच्छ व स्वास्थ्यवद्ध क छात्रावास, 
पुष्ट भोजन, चिकित्सा की सुविधाएँ एवं राजनीति से मुक्त छात्र संघ इत्यादि विद्या- 
थियों के व्यक्तित्व के विकास तथा उनके असन्तोष के निवारण के लिए आवश्यक है । 
ग्रामीण क्षेत्रों में समाज-सेवा कार्यक्रम भी विद्याथियों के कामों में सम्मिलित किया जा 
सकता है । प्रत्येक विश्वविद्यालय में समाज-सेवा का कार्य डिग्री प्राप्त करने से पूर्व 
अनिवार्य कर देना चाहिए । 

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा आवश्यक हे । राज्य के द्वारा किसी भी 
विश्वविद्यालय को आन्तरिक शक्षिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किन्तु इस 
स्वायत्तता के नाम पर जातिवाद, प्राप्तीयता, गुटबरदी, पक्षपात व भ्रष्टाचार ऐसी 
स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता । विश्वविद्यालय अनुदान कमोशन के द्वारा हस्त- 
क्षेप किया जाना चाहिए । यदि राज्य प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय फी स्वायत्तता का 
हनन करता है तो इससे जनतनत्र को जड़ पर ही कुठाराघात होने की आशंका है । 

अन्त में, जहां तक ग्रामोण उच्च शिक्षा का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि गाँवों 
व नगरों के सन्‍्तुलित विकास के लिए देश में ग्रामीण उच्च शिक्षा का विकास किया 
जाय । विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना 
पर बल दिया था, परन्तु यह नहीं हो सका । इनके स्थान पर देश में अब तक चोदह 
रूरल इंस्टोट्यूट स्थापित किये जा च॒के हैं जहाँ सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त ग्रामीण 
इंजीनियरी, प्रसार-का्य तथा ग्रामीण समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य होता है । 

इस प्रकार देश में उच्च शिक्षा निरन्तर प्रगति-पथ पर है । इसके दोषों का 
निवारण होने पर इसकी उन्नति और भी अधिक तोब्गामी हो सकती है । 
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भमिका 
..._ बहुधा आधुनिक भारतीय शिक्षा पर यह आरोप लगाया जाता है कि आरम्भ 
से ही वह आवश्यकता से अधिक साहित्यिक है ओर इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक एवं 
तकनीकी शिक्षा का अभाव है। भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये प्राय: 
सभी कमीशनों एवं समितियों ने भी बहुधा यही शिकायत की है । वास्तव में, भारत 
की शिक्षा संस्थाओं में बहुत समय तक केवल साहित्यिक शिक्षा की ही प्रमुखता रही, 
जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न विभागों के लिए अफसर तथा अन्य कमंचारी उत्पन्न 
करना था । किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा का अत्यन्त अभाव रहा। माध्यमिक 
शिक्षा में भी यही दोष रहा है और विद्यार्थियों को या तो विश्वविद्यालयों में प्रवेश 
पाने के लिए अथवा किसी नौकरी के लिए तैयार किया जाता रहा है। इस शिक्षा- 
पद्धति के प्रचार का प्रमुख कारण भारत की राजनीतिक दासता तथा इससे उत्पन्न होने 
वाली विभिन्न अवस्थाओं में निहित है। किन्तु इसका निश्चित परिणाम हुआ भारत 
का औद्योगिक हृप्टि से विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ जाना । देश में 
शिक्षा का दृष्टिकोण नितान्त प्रतिगामी रहा और भारतीय युवकों में बेकारी का रोग 
प्रवेश कर गया जो आज भी अत्यन्त भयंकर बना हुआ है। इधर तकनीकी शिक्षा के 
क्षेत्र में कुछ प्रयास तो हुआ है। गत शताब्दी के आरम्भ से होने वाली तकनीकी एवं 
व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति को हम चार कालों में विभाजित कर सकते हैं-- 
(|) सन्‌ 800 से 857 तक, (2) सन्‌ 858 से [902 तक, (3) सन्‌ 903 से 
947 तक, तथा (4) सन्‌ 948 से वर्तमान तक । 
प्रथम काल (सन 800 से 857 तक) 

इस युग की शिक्षा-प्रणाली एकमात्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति से प्रभावित 
थी । कम्पनी को अपने कार्य को ठीक रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों 
में कुछ भारतीयों की आवश्यकता थी। उसे अपनी सेना के लिए डॉक्टर, अदालतों के 
लिए वकील तथा न्यायाधीश और जन-निर्माण विभाग में सड़कें, नहरें तथा सरकारी 
इमारतें बनाने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता थी । अतः अधिकांश में तत्कालीन 
ओऔद्योगिक शिक्षा में हम इन्हीं शाखाओं की प्रमुखता पाते हैं । 
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(|) चिकित्सा--चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में आयुर्वेद तथा यूनानी प्रणालियाँ 
प्रचलित थीं। किन्तु अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-नीति को दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेज शासकों 
ने यहाँ यूरोपीय चिकित्सा प्रणाली को प्रारम्भ किया, जिसके सीखने का माध्यम अंग्रेजी 
भाषा थी। वास्तव में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राच्य और पश्चिमी पद्धति का 
विवाद उठ खड़ा हुआ था। मैकॉले की पश्चिमीकरण की नीति तथा लॉड बैंटिक की 
घोषणा का चिकित्सा शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा । प्रारम्भ में भारतीय विद्यार्थियों को 
चीर-फाड़ इत्यादि से अरुचि थी, किन्तु मधुसूदन गुप्ता नामक विद्यार्थी ने कलकत्ता में 
एक शव पर चीर-फाड़ का कार्य करके इस दिशा में सूत्रपात कर दिया । 

इस प्रकार सर्वप्रथम बंगाल, बम्बई और मद्रास में आधुनिक चिकित्साशास्त्र का 
जन्म हुआ । सन्‌ 822 में कलकत्ता में एक 'देशी चिकित्सा संस्था” ()५७॥४९ १(९०॥८४॥ 
पाध्त।एणांणा) की स्थापना हुई थी । सन्‌ 826 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज तथा 
कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा कक्षाएँ जोड़ दी गयीं | इन संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी 
तथा यूरोपीय ढंग की चिकित्सा की शिक्षा का प्रवन्ध था, किन्तु सन्‌ 835 के उपरान्त 
आयुवेद तथा यूनानी चिकित्सा का शिक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निश्चय 
हुआ कि केवल पाश्चात्य ढंग की चिकित्सा-शिक्षा प्रदान की जायगी। सन्‌ 844 में 
चार विद्यार्थी पाश्चात्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विलायत भेजे गये । 

बम्बई में सन्‌ 845 में गवर्नर रौबाट्स की स्मृति को अमर बनाने के लिए 
जनता ने चन्दा करके 'ग्राण्ट मेडीकल कॉलेज' की स्थापना की । इससे पृर्वे सन्‌ ।826 
में बम्बई में एक 'नेटिव मेडीकल स्कूल' तथा सन्‌ 836 में पूना कॉलेज में चिकित्सा 
कक्षाओं की स्थापना की जा चुकी थी । ग्राण्ट मेडीकल कॉलेज की इंगलेण्ड के रायल 
कॉलेज ऑफ सर्जन्स' ने भी सत्‌ 855 में मान्यता प्रदान कर दी । कालान्तर में इसे 
बम्बई विश्वविद्यालय में मिला दिया गया । यहाँ अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषा दोनों ही 
शिक्षा का माध्यम थीं । 

मद्रास में सन्‌ 835 में निम्न पदों के लिए “अप्रेंटिस' शिक्षित करने के लिए 
एक मेडीकल स्कूल खोला गया । सन्‌ 85] में यह कॉलेज बन गया और अच्त में 
मद्रास विश्वविद्यालय में मिला दिया गया । यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। 

(2) कानून--कानून का अध्ययन करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता 
मदरसा तथा संस्कृत कॉलेज, बनारस की स्थापना की थी जहाँ भारत की दो प्रमुख 
जातियों, हिन्दू और मुसलमानों, के कानूनों का अध्ययन कराया जा सके तथा कम्पनी 
को अपनी अदालतों के लिए वकील व जज इत्यादि मित्र सकें। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज 
में कानून की शिक्षा दी जाती थी। सन्‌ 842 में हिन्दू कॉलेज में कानून का एक 
प्रोफेसर नियुक्त किया गया । सन्‌ 857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के खुलने पर 
उसमें भी कानून कॉलेज स्थापित करने का प्रयास विफल होने पर उसमें सन्‌ 865 
में ही न्यायशास्त्र (5977000८) की कक्षाएँ खोली जा सकी । नियमित कक्षाएँ 
तो बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के खुलने पर ही चल सकीं । 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 22 : तकनोकी एवं व्यावसायिक शिक्षा | 40] 


(3) इंजीनियरी--सन्‌ 844 में हिन्दू कॉलेज, कलकत्ता में सिविल इंजी- 
नियरी के प्रोफेसर के लिए एक पद स्थापित किया गया, किन्तु यह बहुत दिनों तक 
रिक्त पड़ा रहा । केवल सन्‌ 856 में ही कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज 
खुल सका । 

सन्‌ 824 में 'बम्बई नेटिव शिक्षा सोसाइटी” ने इंजीनियरी की कक्षाएँ 
खोलीं, जहाँ मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रखी गयी । सन्‌ 844 में 'एलफिस्टन 
इन्स्टीट्यूट' में तथा सन्‌ 854 में पूना में भी इंजीनियरी की कक्षाएँ खोली गयीं । 
मद्रास में विश्वविद्यालय बनने तक इंजीनियरी की कोई नियमित कक्षा न खुल सकी | 
वहाँ तो सन्‌ ।793 से एक पैमाइश स्कूल चला आ रहा था जो सन्‌ 858 में मद्रास 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया । उत्तर प्रदेश में रुड़की में सन्‌ 847 
में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, जो सन्‌ 854 में टॉमसन कॉलेज के नाम से 
प्रसिद्ध” हुआ । आजकल यह कॉलेज एक विश्वविद्यालय के रूप में संगठित हो चुका है 
और देश का एक विख्यात इंजीनियरी विश्वविद्यालय है । 

(4) अन्य--उपरयुक्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण भी प्रमुख 
था। इस क्षेत्र में कम्पनी की उदासीनता के बावजूद भी ईसाई धर्म-प्रचारकों ने 
कुछ कार्य किया । बम्बई प्रान्त में इस दिशा में अच्छा कार्य हुआ और बहुत-से नॉमेल 
स्कूल खुले । इसके अतिरिक्त कला (४॥) का विषय भी अन्य व्यावसायिक शिक्षा में 
सम्मिलित था । मद्रास में सन्‌ 850 में “ब्लैक टाउन में डॉ० हण्टर ने ललित 
कलाओं तथा दस्तकारियों के लिए एक स्कूल खोला । बम्बई में सन्‌ 853 में सर 
जमशेदजी जीजीभाई ने कला के विकास के लिए एक लाख रुपया दान दिया । उस 
घनराशि से सन्‌ 856 में बम्बई में 'जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गयी। 
द्वितोय युग (सन्‌ 858 से 902 तक) 

औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यह युग कुछ अधिक 
महत्त्व का था, यद्यपि इस युग में भी व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे अनुभवी तथा 
प्रशिक्षित भारतीय उत्पन्न करना था जो अंग्रेज अफसरों के नीचे विभिन्न राजकीय 
विभागों में प्रशासन तथा संगठन-कार्य सुचारु रूप से चला सकें। सन्‌ 857 में 
कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाने के उपरान्त कानून, 
चिकित्सा, इंजीनिय री, कृषि-विज्ञान, वाणिज्य तथा टेकनीकल शिक्षा इत्यादि विषय 
भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से सम्मिलित कर लिये गये तथा 
उनके शिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गयी और इन विषयों में 
प्रमाणपत्र व उपाधि देने की प्रथा का प्रारम्भ कर दिया गया । 

. कानून--सन्‌ 854 के शिक्षा-घोषणापत्र के आदेशानुसार विश्वविद्या- 
लयों में कानून की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी । कानून की शिक्षा अब बहुत 
सर्वप्रिय होती जा रही थी, क्योंकि आधुनिक न्यायालयों की स्थापना होने से देश में 
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कानून के विशेषज्ञों की वकील तथा न्यायाधीश बनने के लिए माँग हो रही थी । ये 
दोनों उद्यम सम्मानजनक तथा आशिक हृष्टि से लाभदायक थे, अतः उच्च वर्ग के 
शिक्षित लोग बहुत आकर्षित हुए । 

कानून के अध्ययन के लिए कॉलेज, कला तथा विज्ञान के कालेजों में कानून 
की कक्षाएँ तथा स्कूल, ये तीन प्रमुख साधन थे। मद्रास में एक कानून का कॉलेज था 
और पंजाब विश्वविद्यालय में कानून कॉलेज था, यही दो संस्थाएँ पूर्णकालीन कानून 
कॉलेज के रूप में थीं, अन्यथा अधिकांश में कानून की कक्षाएँ आंशिक रूप से अन्य 
कालेजों में सन्ध्याकाल में लगती थीं । बम्बई में राजकीय कानून कॉलेज भी आंशिक 
रूप से शिक्षा देता था । बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में कानून कॉलेज नहीं थे, 
किन्तु कला तथा विज्ञान के डिग्री कालेजों में ही कानून की कक्षाएँ खुली हुई थीं । 

कानून शिक्षा का नियन्त्रण भी क्रमशः विश्वविद्यालयों, शिक्षा-विभाग तथा 
उच्च न्यायालयों के अधीन था । विश्वविद्यालय ही पाठ्यक्रम तंयार करते थे और वे 
ही परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी थे। कानून के स्कूल तथा कालेजों का नियन्त्रण 
शिक्षा-विभाग के अन्तगंत था तथा उच्च न्यायालय उन शर्तों को रखता था जिनकी 
पूति होने पर कोई स्नातक कानून के व्यवसाय को अपना सकता था । उच्च न्याया- 
लय इसके पूर्व अपनी निजी परीक्षा भी लेते थे । कुछ प्रान्तों में सरकार की ओर से 
'प्लीडर' और “मुख्तार की परीक्षाएँ भी केवल हाईस्कूल पास विद्यार्थियों के लिए थीं । 
एल-एल० बी० परीक्षा का पाठ्यक्रम अधिकांश में दो वर्ष का था। कहीं-कहीं तीन वर्ष 
का भी था जो कला अथवा विज्ञान में ग्रेजुएट होने के उपरान्त पूरा किया जा सकता था । 

2. चिकित्सा--(अ) मानव चिकित्सा--चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित 
विद्यार्थी अधिकांश में सरकारी तथा स्थानीय बोर्डों के अस्पतालों में नौकर हो जाते 
थे, अपना स्वतन्त्र व्यवसाय खोलते थे या किसी बड़े कारखाने या कम्पनी में रख 
लिये जाते थे । 

सन्‌ 860 में लाहौर में भी एक मेडीकल कॉलेज खुल गया। इस प्रकार 
सन्‌ 902 तक भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा लाहौर में चार सरकारी 
कॉलेज हो गये । 

इन कालेजों के अतिरिक्त कुछ मेडीकल स्कूल भी थे । इनमें ] राजकीय 
स्कूल ( मद्रास में, 3 बम्बई में, 4 बंगाल में, | यू० पी० में, पंजाब तथा 
| आसाम में) ; ! म्थुनिसिपल स्कूल मद्रास में तथा 0 प्राइवेट स्कूल (( आसाम 
में,  सिन्‍्ध में, 4 पंजाब में--जिनमें दो मुसलमानी व | हिन्दू औषधियों के लिए--- 
एवं 4 बंगाल में) थे । 

पुरुषों में तो चिकित्साशास्त्र का अध्ययन जनप्रिय हो चला था, किन्तु स्त्रियों 
में अभी अन्धविश्वास और प्राचीन पक्षपात समाया हुआ था। 902 में भारत में 
मेडीकल कालेजों में ,466 तथा स्कूलों में 2,727 विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र का 
अध्ययन करते थे । इनमें 242 स्त्रियाँ भी थीं, किन्तु वे अधिकांश में यूरोपीय तथा 
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ईसाई महिलाएँ थीं । केवल 5 ब्राह्मण, 5 अ-ब्राह्मण, 5 मुसलमान तथा 22 पारसी 
स्त्रियाँ थीं । 

(ब) पशु चिकित्सा--मनुष्यों की चिकित्सा के अतिरिक्त पशु चिकित्सा की 
ओर भी सरकार का ध्यान गया। भारत जैसे क्ृषि-प्रधान देश में पशु चिकित्सा 
अपना महत्त्व रखती है । अत: सन्‌ 882 में लाहौर में, सन्‌ 886 में बम्बई में तथा 
सन्‌ 893 में कलकत्ता में पशु चिकित्सा विज्ञान के कॉलेज स्थापित हुए। एक स्कूल 
अजमेर में भी खोला गया, किन्तु कुछ समय उपरान्त लाहोर कॉलेज में मिला 
दिया गया। 

3. इंजीनियरी शिक्षा---इस युग में इंजीनियरी तथा टेकनीकल शिक्षा की 
बड़ी माँग बढ़ी। यह वह युग था जब भारत में औद्योगिक विकास तथा रेलों, 
सड़कों और नहरों का निर्माण हो रहा था, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों की 
स्थापना हो रही थी एवं जलमार्ग और छूट व सूती मिलें खोली जा रही थीं। ऐसी 
अवस्था में इन सभी कार्यों के लिए दक्ष इंजीनियरों की आवश्यकता थी । आ्थिक 
दृष्टि से यह पेशा बड़ा लाभदायक था, अत: श्रेष्ठतम विद्यार्थियों को आकरपित कर 
रहा था । इंजीनियरी शिक्षा की अधिक माँग होने तथा कालेजों की संख्या न्यून होने 
के कारण यह शिक्षा बड़ी महँगी थी, अतः केवल उच्च वर्ग के लोग ही अपने लड़कों 
को शिक्षण के लिए भेजने में समर्थ हो सकते थे । इन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने 
के उपरान्त जन-निर्माण विभाग (?. ४४.2.) में प्राय: अच्छी नौकरियाँ भी मिल जाती थीं । 

सन्‌ 865 में बंगाल इंजीनियरी कॉलेज को प्रेसीडेन्सी कॉलेज में मिला दिया 
गया । कालान्तर में यह शिवपुर पहुँचा दिया गया। सन्‌ 854 में सरकार द्वारा 
स्थापित किया हुआ 'इंजीनियरी कक्षा तथा मिकेनीकल स्कूल' पूना इंजीनियरिंग 
कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। यह कॉलेज बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 
कर दिया गया । सन्‌ 90-02 में यह कॉलेज इंजीनियरी के अतिरिक्त विज्ञान, 
कृषि तथा वन-विज्ञान की शिक्षा भी देता था । 

इस प्रकार सन्‌ 902 में भारत में चार प्रमुख इंजीनियरी कॉलेज थे-- 
रुड़की, शिवपुर (बंगाल), पूना तथा मद्रास, जिनमें 865 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । 
मद्रास कॉलेज का विकास सन्‌ 858 तथा 862 के बीच में हुआ था । 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य टेकनीकल तथा औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना 
भी इसी काल में हुई। सन्‌ 887 में बम्बई मैं 'विक्टोरिया जुबली टेकनीकल 
इंस्टीट्यूट' की स्थापना हुई सन्‌ 902 में भारत में 80 टेकनीकल स्कूल थे जिनमें 
4,894 विद्यार्थी शिक्षण पाते थे ! दुर्भिक्ष कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत 
सरकार ने भी कुछ ऐसे स्कूल खोले । भारत के प्राचीन उद्योगों को ब्रिटिश सरकार 
ने नष्ट कर दिया था, अतः लोगों में बढ़ते हुए असन्तोष को रोकने के लिए भी यह 
आवश्यक था कि सरकार ओऔद्योगिक स्कूलों की स्थापना करे। लोगों में भी इस 
शिक्षा की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन सब के फलस्वरूप भारत में इंजीनियरी 
तथा टेकनीकल शिक्षा का अच्छा प्रसार हो चला । 
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4. कृषि विज्ञान--भारत के क्रृषि-प्रधान देश होने की अपेक्षाकृत भी यहाँ 
कृषि कालेजों की पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है । सन्‌ 880 में दुर्भिक्ष कमीशन ने गाँवों 
में कृषि शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया, किन्तु इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा 
सका । सन्‌ 890 में डॉ० बाइलकर ने विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
किया और कृषि शिक्षा के विषय में भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किये : 

() कृषि विज्ञान की डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों को उसी श्रेणी में 
समझा जाय, जिसमें विज्ञान या कला इत्यादि के प्रमाणपत्र । 

(2) उच्च कोटि के प्रमाणपत्र देने के लिए चार से अधिक संस्थाएँ हों, यथा--- 
मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में कोई उपयुक्त 
स्थान । अन्य प्रान्त भी इनका उपयोग करें । 

(3) कुछ पदों, जैसे कृषि विज्ञान शिक्षकों अथवा कृषि-विभाग संचालक के 
सहाय्कों की नियुक्ति के लिए भी प्रमाणपत्र अनिवायं हों । 

(4) कुछ पदों के लिए कृषि की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय । 

(5) कृषि डिप्लोमा, डिग्री तथा प्रमाणपत्र के लिए विशेष स्कूल खोला जाय । 

(6) स्कूल अध्यापकों को नियुक्ति से पुृर्व या पश्चात सरकारी फार्म पर 
व्यावहारिक कृषि की शिक्षा देना भी महत्त्वपूर्ण है । 

इस प्रकार सन्‌ 902 में ब्रिटिश भारत में पाँच संस्थाएँ ऐसी थीं जहाँ कृषि 
शिक्षा की व्यवस्था थी--पूता, शिवपुर, सेयदपेट (मद्रास), कानपुर तथा नागपुर । 
सैयदपेट कॉलेज की स्थापना सन्‌ 864 में तथा पूना कृषि शाखा की स्थापना सन्‌ 
]879 में हुई थी। शिवपुर में कॉलेज सन्‌ 899 में स्थापित किया गया था। कानपुर 
तथा नागपुर में कानूनगो, शिक्षकों तथा कृषक बालकों को शिक्षा दी जाती थी । इस 
प्रकार से संगठित हुई कृषि शिक्षा पूर्णतः अपर्याप्त थी । अनुसन्धान और व्यावहारिक 
शिक्षा का इसमें पूर्ण अभाव था। अन्य विभागों को भाँति क्रषि शिक्षा का उद्देश्य भी 
इस काल में देश में उत्पादन की वृद्धि न होकर राजकीय क्ृषि-विभाग के लिए कमं- 
चारी तेयार करना ही था । 

5. वाणिज्य शिक्षा--क#षि शिक्षा की भाँति वाणिज्य शिक्षा ने भी इस युग 
में कोई सराहनीय उन्नति नहीं की । पंजाब को छोड़कर किसी विश्वविद्यालय ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । बम्बई में भी एक संस्था थी, किन्तु उसका उद्देश्य प्रधानतः 
इंगलेण्ड के वाणिज्य के विषय में शिक्षा देना था। सन्‌ 902 में भारत में 5 
वाणिज्य स्कूल थे, जिनमें ,23 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । 

6. अन्य--उपर्युक्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापन, वन विज्ञान तथा कला 
सम्बन्धी स्कूलों की भी स्थापना हुई । अध्यापकों के लिए नये ट्रेनिंग व नॉम॑ल स्कूल 
खोले गये । सन्‌ 88-82 में यहाँ 06 नॉर्मल स्कूल थे तथा सन्‌ 90-02 में 
इनकी संख्या 33 पुरुषों के लिए तथा 46 स्त्रियों के लिए थी, जिनमें क्रमश: 4,40 
और ,292 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के 
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लिए सन्‌ 902 में छह कॉलेज थे। इनमें लाहौर ट्रेनिंग कॉलेज, मद्रास, नागपुर, 
राजमहेन्द्री तथा इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज अधिक प्रसिद्ध थे । मद्रास तथा इलाहाबाद, 
में एल० टी० का डिप्लोमा प्रदान किया जाता था। इनके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिए पचास द्वेनिंग स्कूल भी थे । 

वन विज्ञान के लिए सन्‌ 878 में 'देहरादून फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना हुई तथा 
'पूना इंजीनियरिंग कॉलेज' में वन विज्ञान की शाखा खोली गयी । कला की शिक्षा के 
लिए सन्‌ 902 में भारत में चार प्रमुख राजकीय कॉलेज थे--जै० जे० स्कूल ऑफ 
भार्ट, बम्बई; मेयो स्कूल ऑफ आटे, लाहौर; स्कूल ऑफ आर्ट, कलकत्ता तथा स्कूल 
ऑफ आर्ट इण्डस्ट्री, मद्रास । इन स्कूलों में कला, पेंटिंग तथा व्यापारिक आर्ट की शिक्षा 
दी जाती थी । सन्‌ 893 में भारत मन्त्री ने सुआव रखा कि इन आर्ट स्कूलों से कोई 
विशेष लाभ नहीं है और इनका व्यय व्यर्थ होता है, अतः इन्हें टेकनीकल स्कूलों के 
रूप में परिवर्तित कर दिया जाय; किन्तु फिर कुछ निर्णय न हो सका । इस प्रकार 
व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा का दूसरा युग भी समाप्त होता है । 
तृतीय युग (सन्‌ 903 से 947 तक) 

भारतीय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह युग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। व्याव- 
सायिक, औद्योगिक तथा टेकनीकल शिक्षा की इस युग में बहुत उन्नति हुई । 

इससे पूर्व इस प्रकार की शिक्षा का उपयोग अधिकांशत: सरकारी नौकरियों 
के लिए किया जाता था, किन्तु अब प्रशिक्षित युवक आधुनिक समाज की औद्योगिक 
" आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी प्रशिक्षण लेने लगे। इस उन्नति के कई कारण 
हैं। एक तो यह युग भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का युग था जिसमें देश 
की शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की माँग बढ़ी; और अन्त में, भारत के स्वाधीन 
होने पर एक नवीन व स्वतन्त्र राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूति के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति में अन्य 
उन्नत राष्ट्रों के समकक्ष आने के लिए अनेक प्रयोगशालाएँ तथा अनुसन्धानशालाएँ 
खोली गयीं । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में नये वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के 
विभाग खोले गये । दूसरे, लॉर्ड कर्जन के समय से ही सरकार का ध्यान इस ओर 
गया और सरकारी मशीन कुछ तेजी से काम करने लगी | तीसरे, व्यक्तिगत प्रयास 
भी एक बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उतर आया । धनी लोगों ने बड़े-बड़े दान दिये तथा 
औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना करायी । चौथे, विद्यार्थियों को विदेशों, जैसे इंगलैण्ड, 
अमरीका, जमंनी तथा जापान इत्यादि देशों में भेजने की व्यवस्था की गयी जहाँ उन्होंने 
आधुनिक विज्ञानों, उद्योगों तथा कला-कौशलों का उच्च अध्ययन करके भारत में आकर 
इनकी उन्नति की । 

!. कानून--कानून शिक्षा के उत्तरोत्तर जनप्रिय होने का परिणाम यह हुआ 
कि देश में कानन के स्नातकों की बाढ़-सी आ गयी | वकीलों की संख्या आवश्यकता 
से अधिक बढ़ गयी । अधिकांश में ये वकील आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कानून 
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का व्यवसाय करते हैं जिसके कारण आज हमारे समाज में बहुत-से भ्रष्टाचार प्रवेश 
कर गये हैं; किन्तु साथ ही उच्च कोटि के वकील भी उत्पन्न हुए हैं। अस्तु, सन्‌ 902 
से 927 तक कानून का अध्ययन बड़ा लाभदायक रहा । किन्तु इसके उपरान्त देश 
पर आर्थिक संकट आने से कानन पढ़ने वालों की संख्या पर्याप्त रूप से गिर गयी और 
यह अवस्था लगभग सन्‌ 940 तक चली । इसके उपरान्त किसानों की आथिक 
अवस्था में सुधार होने से वकीलों ने इस सुअवसर से लाभ उठाकर पुनः ग्रामीणों का 
शोपण प्रारम्भ कर दिया । इससे कानून के अध्ययन को और भी प्रगति मिली । आज 
कानून का बाजार इन व्यवसायियों से भरा पड़ा है । 

सन्‌ 946-47 में भारत में चौदह कानून कॉलेज थे, छह कानून विभाग विश्व- 
विद्यालयों में थे तथा आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित छह कालेजों में कानन की 
कक्षाएँ थीं। जहाँ तक कानन के पाठयकम का सम्बन्ध है, यह दो वष का है। कलकत्ता 
और दिल्‍ली में इसकी अवधि तीन वर्ष की है। उत्तर प्रदेश में भी जुलाई 968 से 
इसकी अवधि तीन वर्ष कर दी गयी है । कानून का अध्ययन ग्रेजुएट होने के उपरान्त 
ही प्रारम्भ होता है, किन्तु बम्बई में इण्टरमीडिएट के उपरान्त ही प्रारम्भ हो जाता 
है । कानून अध्यापक अधिकांश में अद्धं -लामयिक (9४7-(76) आधार पर नियुक्त 
किये जाते हैं । प्रायः ये लोग कुछ नये घुनियर वकीलों में से रख लिये जाते हैं । कक्षाएँ 
या तो प्रातः:काल या सन्ध्याकाल में लगती हैं। कानून के अध्ययन के विषयों में 
विद्यार्थी बिलकुल भी गम्भीर नहीं होते । प्रायः परीक्षा के दिनों में कुछ वर्ष के प्रश्न- 
पत्रों के उत्तरों को रटकर ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
भारत में कानून के क्षेत्र में अनुसन्धान या उच्च अध्ययन का पूर्णत: अभाव है। अतः 
“यह स्पष्ट है कि अब हमें अपने कानून के कालेजों का पुनः संगठन करना है और इस 
विषय के अध्ययन को प्रथम कोटि का महत्त्व देना है। भारत की प्रसिद्धि तथा विश्व 
के स्वतन्त्र राष्ट्रों के समक्ष उसके महत्त्व एवं अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को पूर्ण करने 
के लिए इस प्रश्न की आवश्यकता है ।7 

राधाकृष्णन कमीशन ने इसके लिए निम्नलिखित सुझाव रखे हैं : 

() हमारे कानून के कालेजों का पूर्णरूपेण पुनसंगठन होना चाहिए । 

(2) कानून शिक्षा का अध्यापकमण्डल भी कला तथा विज्ञान-विभाग के शिक्षकों 
की भाँति विश्वविद्यालयों द्वारा रखा तथा नियन्त्रित किया जाना चाहिए । 

(3) एक वर्ष का पूर्व-कानूनी (7०-0284।) डिग्री पाठ्यक्रम तथा सामान्य 


। 


अध्ययन कानून कक्षा में प्रवेश से पूर्व रखा जाना चाहिए ।* 


गधाकृष्णन विश्वविद्यालय कमीशन, प० 258 । 

'अमरीकन बार एसोसिएशन' तथा 'अमरीकन एसोसिएशन ऑफ लॉ स्कल' का पू्व-कानन-शिक्षण 
कम से कम दो वर्ष का कॉलेज अध्ययन है, किन्तु कानन के सर्वोत्तम कालेजों में जिनमें हारवर्ड 
कोलम्बिया, मिशीगन, शिकागो, केलीफोनिया तथा अन्य सम्मिलित हैं, इसकी अवधि कला या 
विज्ञान में चार वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की पूति होती है। इसके उपरान्त ही कानन में प्रवेश हो 
सकता है | --विश्वविद्यालय कमीशन, प० 260 
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(4) कानून के विशेष विषयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम रहना चाहिए; 
अन्तिम वर्ष को कानून की व्यावहारिक शिक्षा में लगाना चाहिए । 

(5) शिक्षक पूर्णकालीन तथा अंशकालीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं । 

(6) कानून कक्षाएँ नियमित समय के अन्दर लगनी चाहिए। 

(7) कानून अध्ययन के साथ अन्य विषयों का अध्ययन प्राय: बन्द कर देना 
चाहिए । 

(8) उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान की सुविधाएँ होनी चाहिए । 

(9) परीक्षा-विधि में सुधार होना चाहिए । 

2. चिकित्सा--(अ) सानव चिकित्सा--इस युग में चिकित्सा विज्ञान ने बड़ी 
उन्नति की | साधारण शिक्षा की वृद्धि होने के साथ-साथ भारतीयों को अनुभव होने 
लगा कि चिकित्सा के लिए देश में असीम क्षेत्र विद्यमान है। सन 946-47 में यहाँ 
26 मेडीकल कॉलेज तथा 25 मेडीकल स्कूल थे। सन्‌ 932 में 'रॉकफेलर फाउण्डेशन 
के द्वारा कलकत्ता में 'अखिल भारतीय स्वास्थ्य रक्षा तथा जन-स्वास्थ्य संस्था (#॥| 
गा0ं4 ॥5ध्रण[ल ती निजश्ांशार 00 ?070॥0 ॥९8॥॥) की स्थापना हुई । इससे 
एक बड़े अभाव की पूति हुई | सन्‌ 93 में “मेडीकल काउंसिल कानून” पास हुआ 
और “भारतीय मेडीकल काउंसिल की स्थापना हुई | इसकी स्थापना से चिकित्सा 
विज्ञान को देश में बड़ी प्रगति मिली । इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए दिल्ली में सन्‌ 
9 |6 में 'लेडी हाडिग्ज मेडीकल कॉलेज' की स्थापना हुई । सन्‌ 922 में कलकत्ता 
में भी 'स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडी सिन' स्थापित हुआ । इसके अतिरिक्त देहरादून एक्स-रे 
इंस्टीट्यूट” तथा कसौली में केन्द्रीय अनुसन्धानशाला (00॥08] २८४९॥॥०॥ ॥75906) 
की भी स्थापना हुई। आयुर्वेद, होमियोपैथी तथा यूनानी के कॉलेज भी खोले गये । 

विश्वविद्यालय कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं : 

() मेडीकल कालेजों में अधिक से अधिक 00 विद्यार्थी प्रविष्ट करने चाहिए । 

(2) अध्ययन के वे सभी विभाग, जिन्हें साथ में अस्पताल की भी आवश्यकता 
है, एक ही सीमा के अन्तर्गत स्थित कर दिये जायेँ। 

(3) प्रत्येक प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के पीछे दस पलंग की सुविधा होनी चाहिए। 

(4) 'अण्डर-पग्रेजुएट' तथा 'ग्रेजुएट' दोनों स्तरों का प्रशिक्षण ग्रामीण केन्द्र में 
भी होता चाहिए । 

(5) पोस्ट-पग्रेजुएट प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसे कालेजों में होनी चाहिए जहाँ 
पर्याप्त स्टाफ और सज्जा हो । 

(6) जन-स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग तथा नसिग को अधिक महत्त्व देना चाहिए । 

(7) देशी चिकित्सा-पद्धति की उन्नति होनी चाहिए । 

(8) चिकित्सा विज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम में चिकित्सा इतिहास, विशेषकर 
भारत का, पढ़ाना चाहिए । 

(ब) पशु चिकित्सा--इस युग में पशु चिकित्सा की भी उन्नति हुई। 'सिविल 
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पशु चिकित्सा विभाग” को सन्‌ 903 में साधारण जनता के लिए भी खोल दिया 
गया । साथ ही क्ृषि-विभाग की उन्नति होने से पशु चिकित्सा विभाग की भी उन्नति 
हुई । सन्‌ 902-07 के बीच में पशु चिकित्सा स्कूलों को भंग करके कालेजों की 
स्थापना की गयी। फलत: सन्‌ 905 में मद्रास तथा 930 में पटना में ऐसे 
कॉलेज स्थापित हुए । उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में 'इम्पीरियल पशु चिकित्सा अनु- 
सन्धानशाला' की स्थापना हुई । सन्‌ 948 में जबलपुर में भी पशु चिकित्सा कॉलेज 
खोला गया । इजातनगर तथा बंगलौर में भी पशु चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धानशालाएँ 
हैं। मथुरा में एक पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है । 

3. इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा--सन्‌ 902 के उपरान्त इस शिक्षा ने 
एक नया रूप धारण किया । देश की बढ़ती हुई औद्योगिक उन्नति के लिए यह आव- 
श्यक भी था कि इंजीनियरी तथा टेकनोलॉजी का अध्ययन न केवल सरकारी नौकरियों 
के लिए ही किया जाय, अपितु देश तथा समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए किया जाय, फलत: इस शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई है। भारत की स्वतन्त्रता 
के उपरान्त, जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, इधर बहुत-से कॉलेज तथा 
अनुसन्धानशालाएँ खुली हैं । 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में बंगाल में जादवपुर नामक स्थान में 'कॉलेज 
ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी' स्थापित किया गया था। सन्‌ 97 में हिन्दू 
विश्वविद्यालय, बनारस में भी इंजीनियरी की कक्षाएँ खुलीं। इसके अतिरिक्त पटना, 
लाहोर तथा कराची इंजीनियरिंग कॉलेज खुले । इस प्रकार सन्‌ 937 तक भारत 
में आठ इंजीनियरिंग कॉलेज हो गये | इनमें से कराची तथा लाहौर सन्‌ 947 में 
पाकिस्तान में चले गये । सन्‌ 947 में इनकी संख्या भारत में |7 हो गयी । “बुड- 
ऐबट समिति रिपोर्ट' तथा सार्जेण्ट योजना से भी इस दिशा में बहुत प्रगति हुई, जिसका 
उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। सन 946 में 'एन० आर० सरकार समिति' की 
स्थापना हुई जिसने देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में चार बड़े कॉलेज स्थापित 
करने की सिफारिश की । 

स्वतन्त्रता के उपरान्त तकनीकी शिक्षा के महत्त्व को और भी अधिक समझा 
गया । इसके लिए उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संचार, कृषि, जन-स्वास्थ्य तथा इंजी- 
नियरी इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। सन्‌ 947 के उपरान्त 
तकनीकी शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ने लगीं । 

4. कृषि शिक्षा--बीसवीं शताढ़दी के प्रारम्भ में कृषि शिक्षा की ओर पर्याप्त 
ध्यान जाने लगा | सन्‌ 90] में भारत सरकार ने 'इन्सपेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर' 
का पद स्थापित किया और क्रृषि-विभाग का विस्तार किया । सन्‌ 905 से प्रति वर्ष 
20 लाख रुपया क्रृषि में प्रयोग तथा अनुसन्धान करने के लिए सुरक्षित कर दिया गया । 
कृषि शिक्षा की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने योजना 
बनायी । तदनुसार सन्‌ 908 में केन्द्रीय अनुसन्धानशाला, पूसा (बिहार) की स्थापना 
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की गयी । इसकी स्थापना में अमरीका के एक दानी श्री हेनरी फिप्स के 30 हजार 
डॉलर के दान से बहुत सहायता मिली । सन्‌ 934 में भूचाल के उपरात यह अनु- 
सन्धानशाला दिल्ली में आ गयी । इसके अतिरिक्त कानपुर (सन्‌ 906), कोयम्बटूर 
(]909), सेबर (909) तथा लायलपुर में सन्‌ 90 में कृषि कालेजों की स्थापना 
हुई । पूना कृषि स्कूल को कॉलेज बना दिया गया । नेनी, कानपुर और नागपुर में भी 
कालेज खुले । सैयदपेट तथा शिवपुर कॉलेज भंग कर दिये गये । इन छह कालेजों में 
पाँच का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था तथा नैनी में स्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर 
इन्स्टीट्यूट का प्रबन्ध एक अमरीकी मिशन के अधीन था। इसके अतिरिक्त सन्‌ 9286 
में कृषि कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसने सम्पूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करके कृषि तथा 
ग्रामीण अवस्थाओं में सुधार के सुझाव रखे | इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप सन्‌ ]929 
में 'इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च' की स्थापना की गयी । माध्यमिक 
तथा प्राथमिक शिक्षा में भी कपि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। गत वर्षो 
से कृषि शिक्षा का बहुत विकास किया जा रहा है। कालेजों की संख्या में वृद्धि की जा 
रही है तथा अनुसन्धान के लिए अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं । 


सन्‌ 948 से बतंमान तक 


तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से यह काल अत्यन्त 
महत्त्व का माना जा सकता है। सन्‌ 947 तक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा 
का देश में शिलान्यास हो चुका था। युद्धोत्तरकाल में इस शिक्षा की माँग काफी 
बढ़ गयी थी । अत: जब देश स्वतन्त्र हो गया तो यह माँग और भी अधिक बलवती 
हो उठी । इधर नियोजित आथिक विकास की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि 
देश में पर्याप्त संख्या में कुशल इंजीनियर, टेकनीशियन तथा अन्य व्यवसायों में 
प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों, जो देश के पुनर्निर्माण में अपना योग दे सके । देश के 
औद्योगीकरण के उत्तरोत्तर विकसित आधार को देखते हुए औद्योगिक शिक्षा की भी 
आवश्यकता थी । इसी प्रकार कृषि, चिकित्सा तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी 
विशिष्ट शिक्षा की भारी माँग बढ़ गयी । परिणामत: अब भारत में तकनीकी एवं 
व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है । 


इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा 

सन्‌ 948 के उपरान्त तकनीकी शिक्षा का जो वास्तविक विकास हुआ उसका 
सूत्रपात प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ । प्रथम योजना के अन्तर्गत 
उन कार्यों को पूर्ण किया गया जो पहले ही प्रारम्भ किये जा चुके थे | प्रथम योजना 
में इस शिक्षा पर ]:5 करोड़ रुपये व्यय किये गये । इसमें से 4.2 करोड़ रुपये केवल 
खड़गपुर के इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी पर व्यय किये गये । 

देश में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कितने लोगों की आवश्यकता है, इस बात का 
अनुमान लगाने के लिए प्रथम योजना में ही एक 'टेकनीकल जन-शक्ति समिति' (6०॥- 
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॥08] ,/&-909९/ (00966) की स्थापना कर दी गयी थी | इस समिति का 
मत था कि कुछ समय के लिए तकनीकी तथा इंजीनियरी शिक्षा के लिए वर्तमान शिक्षा 
संस्थाओं में स्टाफ तथा सज्जा की सुविधाओं में ही वृद्धि की जाय. और उनके शिक्षण 
के मानदण्ड को उठाया जाय, किन्तु आगे चलकर समिति को अपने विचार बदलने 
पड़े और उसे नये स्कूलों और कालेजों की स्थापना पर भी बल देना पड़ा । 

सन 956 में योजना आयोग ने एक 'इजीनियरिंग पससनेल समिति की नियुक्ति 
की । इस समिति ने इस बात का अनुमान लगाया कि विभिन्न विकास योजनाओं को 
पूरा करने के लिए द्वितीय योजना में, कितने इंजीनियरों की आवश्यकता होगी । समिति 
ने सिफारिश की थी कि आवश्यकता-पूर्ति के लिए 8 इंजीनियरी कॉलेज व 62 
पॉलीटेकनिक संघ्थाओं की स्थापना और को जाय, जहाँ 2,794 डिग्री तथा 8,22] 
डिप्लोमा कोर्स के अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जा सके । ये विद्यार्थी सिविल, 
मिकेतीकल, विद्युत तथा संवादवाहन-इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । समिति 
ने शिक्षा के मानदण्ड को उठाने के लिए योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, 
परीक्षा-प्रणाली में सुधार तथा प्रेक्टिकल कार्य की अधिक सुविधाएँ प्रदान करने तथा 
संस्थाओं में पर्याप्त इंजीनियरी-सज्जा उपलब्ध करने की सिफारिशें कीं । तकनीकी 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रथभ योजना में सिचाई व शक्ति, यातायात तथा संवादवाहन की 
इंजीनियरी को प्राथमिकता दी गयी तथा द्वितीय योजना में औद्योगिक इंजीनियरी 
पर बल दिया गया । तृतीय योजना के अन्तर्गत इंजीनियरी व तकनीकी शिक्षा का 
आधार बहुत विस्तृत कर दिया गया । 

सन्‌ 96 में 'पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरी शिक्षा एवं अनुसन्धान समिति' की 
नियुक्ति की गयी। विदेशी मित्र देशों से मिलने वाली उदार सहायता से तकनीकी तथा 
इंजीनियरी शिक्षा के विकास में अत्यन्त प्रोत्साहन मिला है। सन्‌ 95 में सर्वप्रथम 
यूनेस्की ने बाह्य सहायता का सूत्रपात किया था, उसके उपरान्त रूस, अमरीका, 
प० जमंनी तथा कोलम्बों योजना के अन्तगंत देशों ने इस सम्बन्ध में योगदान किया है । 
हमारे देश में टेकनोलॉजी की प्रायः सभी उच्च संस्थाएँ इस प्रकार की सहायता से 
लाभान्वित हो रही हैं । 

सन्‌ 962 में देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा के उपरान्त इंजीनियरी 
शिक्षा के कार्यक्रमों पर फिर से हृष्टिपात किया गया और उन्हें देश की प्रतिरक्षा को 
ध्यान में रखते हुए पर्याप्ततः संशोधित कर दिया गया। तृतीय आयोजन काल में ग्रेजुएट 
इंजीनियरों की संख्या सन्‌ 960-6 में 58 हजार से बढ़कर 965-66 में 93 हजार 
हो गयी । डिप्लोमा छात्रों की संख्या इस अवधि में 75 हजार से बढ़कर !'4 लाख 
तक पहुँच गयी । इस वृद्धि के बावजूद भी अभी देश में कुशल जन-शक्ति का कई 
विशिष्ट क्षेत्रों में अभाव है । प्रथम तीनों पंचवर्षीय आयोजनों के अन्तर्गत होने वाली 
प्रगति को अग्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है : 
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चतुर्थ आयोजन काल में इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा पर 253 करोड़ 
रुपये को व्यय का प्रावधान है । इंजीनियरी के क्षेत्र में ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा-स्तरों पर 
छात्रों की संख्या चतुथ आयोजन के अन्त तक क्रमशः: 66 हजार और 2:54 लाख हो 
जायगी । योजना आयोग का अनुमान है कि यही संख्याएँ पाँचवीं योजना के उपरान्त 
सन्‌ 975-76 में क्रमशः 2:56 लाख तथा 4:64 लाख हो जायेँंगी। चतुर्थ आयोजन 
में इंजीनियरी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का विशेष यत्न किया जा रहा है । देश 
के आथिक विकास तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही 
इंजीनियरी शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है । 

गत वर्षो में इस शिक्षा में होने वाली तीक् प्रगति के कारणों से मौजूदा संस्थाओं 
के प्रसाधतों पर पर्याप्त बल पड़ रहा है। सन्‌ 964 में एक सर्वेक्षण के द्वारा यह 
ज्ञात हुआ है कि इंजीनियरी के कालेजों और पॉलीटेकनिक संस्थाओं में 35% शिक्षकों 
की कमी है । इसके अतिरिक्त सज्जा में 53%, पढ़ाई के कक्षों में 50%, तथा छात्रा- 
वासों में 55%, का अभाव है। इसका परिणाम यह होता है कि इंजीनियरी शिक्षा में, 
विशेषत: पॉलीटेकनीक स्तर पर अत्यन्त अपव्यय हो रहा है। अतः यह आवश्यक 
है कि चतुर्थ आयोजन में कालेजों की संख्या में वृद्धि न करके उपर्युक्त अभावों की ही 
पूति की जाय और शिक्षा को ठोस बनाया जाय । इंजीनियरी शिक्षा को औद्योगिक 
आवश्यकताओं से भी सम्बद्ध करना होगा । 

डिप्लोमा-स्तर पर नवीन संस्थाओं की स्थापना आवश्यक होगी और साथ ही 
मौछूदा स्कूलों का प्रसार करना होगा। नई संस्थाओं का समन्वय पुरानी संस्थाओं 
तथा औद्योगिक केन्द्रों से करता अधिक लाभदायक रहेगा । इससे तकनीकी शिक्षा की 
सुविधाएँ बढ़ जायेंगी और औद्योगिक केन्द्रों में छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा देना सुगम 
हो जायगा । चतुर्थ आयोजन में डाक द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रम 
को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण का 
मानदण्ड नहीं गिरना चाहिए । 

औद्योगिक प्रशिक्षण भी हमारी शिक्षा की एक भारी आवश्यकता है। तृतीय 
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आयोजन के अन्त में भारत में 356 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं, जिनमें '7 
लाख लोगों को 29 विभिन्न इंजीनियरी ट्रेड की शाखाओं और 22 गैर-इंजीनियरी 
ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की सुविधाएँ थीं। ऐसा अनुमान है कि चतुर्थ आयोजन में लगभग 
दस लाख कुशल कारीगरों की आवश्यकता होगी । इसके लिए वतंमान संस्थाओं के 
अतिरिक्त 3 नई संस्थाएँ खोली जा रही हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे, प्रतिरक्षा तथा 
राज्यों के लघु उद्योग विभागों द्वारा अपने कारीगरों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में भारी 
वृद्धि की जा रही है । 

इंजीनियरी तथा टेकनोलॉजी में डिग्री-स्तर का एक तीनवर्षीय कोसे प्रारम्भ 
करने की योजना बनायी गयी थी। इसके लिए 23 कॉलेज चुने गये हैं जहाँ ।,035 
छात्रों का प्रवेश हो सकेगा। इन कालेजों में इंजीनियरी तथा टेकनोलॉजी की विभिन्न 
शाखाओं में पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। बम्बई, कानपुर तथा मद्रास 
में टेकनोलॉजी के इन्स्टीट्यूट भी स्थापित हो चुके हैं और दिल्‍ली में भी इंजीनियरी 
तथा टेकनोलॉजी का एक कॉलेज उन्हीं के अनुरूप विकसित किया गया है। कलकत्ता 
तथा अहमदाबाद में दो अखिल भारतीय स्तर के इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट स्थापित 
किये गये हैं । औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण देने के लिए बम्बई में भी एक उच्च 
संस्था स्थापित की गयी है। राष्ट्र संघ की विशेष सहायता से एक औद्योगिक इंजीनियरी 
प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्था बम्बई में स्थापित की जा रही है । 

टेकनीकल शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख कठिनाइयाँ अनुभव की जा रही हैं वे हैं 
योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव एवं भवन, सामग्री तथा विदेशी मुद्रा का अभाव । 
योजना आयोग का मत है कि इन अभावों के कारण टेकनीकल शिक्षा का मानदण्ड 
गिर गया है। शिक्षकों का अभाव दूर करने के उद्देश्य से अब तक सात केन्द्रों पर 
'टेकनीकल टीचसं ट्रेनिंग स्कीम' कार्यान्वित की जा रही है। इन केन्द्रों की संख्या में 
और वृद्धि की जाने की सम्भावना है। कुछ शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेशों 
में भेजा जा रहा है। अखिल भारतीय टेकनीकल शिक्षा परिषद शिक्षकों के प्रशिक्षण 
तथा उनके वेतन-क्रमों के प्रश्न को सहानुभूतिपूरवंक हल करने पर विचार कर रही है। 

कोठारी शिक्षा आयोग ने देश में तकनीकी, इंजीनियरी तथा व्यावसायिक शिक्षा 
पर सविस्तार विचार किया है। आयोग के अनुसार इस शिक्षा के लिए एक ठोस 
कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है ताकि सन्‌ 986 तक निम्न माध्यमिक स्तर के 
सम्पूर्ण छात्रों के 0 प्रतिशत और कक्षा दस से ऊपर के छात्रों के 50 प्रतिशत छात्र 
'पार्ट-टाइम' अथवा पूर्णत: किसी न किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा पा सकें। 
स्कूल-स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सभी पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण हों किन्तु साथ 
ही मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा पाने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की 
जानी चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं 
([..]5.) में चतुर्थ आयोजन काल में सुविधाएँ दूनी कर देनी चाहिए। प्रवेश की 
त्यूनतम आयु चौदह वर्ष कर देती चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में अद्ध -कुशल एवं कुशल 
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मजदूर तैयार किये जा सकें । तकनीकी हाई स्कूलों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं 
में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का सम्बन्ध उत्पादन से होना चाहिए । साथ ही यह भी 
आवश्यक है कि प्रशिक्षण पाने के उपरान्त जो श्रमिक किसी रोजगार में चले जायें उन्हें 
समय-समय पर आधुनिक प्रगति से अवगत कराने के लिए पार्ट-टाइम प्रशिक्षण की 
सुविधाएँ देते रहना चाहिए । 

टेकनीशियनों की संख्या इंजीनियरों की तुलना में सन्‌ 986 तक चौगुनी हो 
जानी चाहिए । औद्योगिक क्षेत्रों में ही नये पॉलीटेकनिक खोले जाये और जहाँ ग्रामीण 
क्षेत्रों में पहले से ही ये संस्थाएँ खुली हुई हैं वहाँ कृषि तथा क्रृषि-उद्योगों में प्रशिक्षण 
की अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान की जायेँ। पॉलीटेकनिकों के डिप्लोमा छात्रों को 
यथासम्भव स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाय । उनके 
पाठ्यक्रम को देश की औद्योगिक माँग के अनुरूप ढालना आवश्यक होगा । कुछ चुने 
हुए पॉलीटेकनिकों को पोस्ट-डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से विकसित किया 
जाना चाहिए । पॉलीटेकनिकों में प्रशिक्षण पाये हुए लोगों को अपना स्वयं का कोई 
उद्यम अथवा वकंशॉप खोलने को प्रोत्साहन देना चाहिए । साथ ही व्यापारिक, 
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ट्रेडों और क्लक्कों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी पॉलीटेकनिकों 
में दी जा सकती हैं। लड़कियों के लिए पृथक पॉलीटेकनिक खोले जाने चाहिए । 

इंजीनियरों की शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के विषय में कोठारी आयोग ने 
विशेष बल दिया है | उसके अनुसार प्रवेश की न्यूनतम योग्यता बी० एस-सी० 
कर दी जाय। विभिन्न इंजीनियरी संस्थाओं में अध्यापकों के वेतन की विभिन्नता को 
समाप्त करना आवश्यक है । आयोग ने व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है। 
मिश्रित पाठयक्रम भी चलाये जाने चाहिए। पाठ्यक्रमों में इस प्रकार परिवर्तन किया 
जाय कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । देश की बदलती हुई आर्थिक, 
औद्योग्रिक तथा प्रतिरक्षात्मक आवश्यकताओं का सीधा सम्बन्ध इंजीनिय री शिक्षा से होना 
चाहिए। वर्कशापों पर जो भी प्रशिक्षण दिया जाय उसका एक उद्देश्य उत्पादन भी हो । 
पॉलीटेकनिक तथा माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम बनाने की 
सिफारिश आयोग ने की है। इंजीनियरी के लिए भी उनका कहना है कि साइंस फंकल्टी 
शिक्षा के माध्यम को ध्यान में रखकर ही उनका माध्यम निश्चित किया जाय, तथापि 
क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों की रचना को पूर्ण प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। इंजीनियरी शिक्षा के उपरान्त मेधावी छात्रों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट 
पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धान की सुविधाएँ देना भी आवश्यक है। अनुसन्धान के द्वारा 
संसार के अन्य क्षेत्रों में होने वाली प्रगति से देश के इंजीनियरों को अवगत रखना 
होगा । दुर्भाग्य से इंजीनियरों तथा नीचे के स्तर के अन्य तकनीकी कर्मचारियों में 
भारी बेकारी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, परिणामस्वरूप अब इंजीनियरी के छात्रों 
की संख्या में कमी की जा रही है। ऐसा अनुमान है कि 968-69 में 30%, की 
कमी कर दी जायगी जिसके फलस्वरूप वर्तमान 25 हजार के स्थान पर प्रवेश लेने 
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वाले छात्रों की संख्या |5-]6 हजार कर दी जायगी । डिप्लोमा-स्तर पर भी इसी 
प्रकार प्रवेश-संख्या घटा दी गयी है । -बस्तुत: विस्तार के स्थान पर प्रशिक्षण-स्तर को 
ऊँचा उठाने और उसकी किस्म तथा प्रशासन में सुधार करने पर बल दिये जाने की 
सम्भावना है । किन्तु ऐसी आशा की जाती है कि चतुर्थ तथा पाँचवें आयोजन में देश 
की आर्थिक अवस्था में सुधार होने पर प्रवेश-संख्या में इंजीनियरी के डिग्री तथा 
डिप्लोमा, दोनों स्तरों पर ही वृद्धि करनी पड़ेगी । 
अन्य 

इसके अतिरिक्त कृषि-अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, 
शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा इत्यादि के लिए तृतीय योजना के अन्तर्गत पर्याप्त 
सुअवसर प्रदान किये गये हैं। कृषि-अनुसन्धान के लिए सन्‌ 929 में जो 'इण्डियन 
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्वरल रिसचं' की स्थापना की गयी थी वह सन्‍्तोषजनक कारये 
कर रही है । दिल्ली में स्थापित 'इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसचच इन्स्टीट्यूट' एक पुरानी 
संस्था है जो कृषि-अनुसन्धान में लगी हुई है । इजातनगर में पशु चिकित्सा की अनु« 
सन्धानशाला; राष्ट्रीय डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल; केन्द्रीय चावल अनुसन्धान 
संस्था, कटक तथा केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला भी महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे 
हैं। वारकपुर, कोचीन तथा अर्नकुलम में मत्स्य-अनुसन्धान तथा मत्स्यपालन-प्रशिक्षण 
की विशेष सुविधाएँ हैं । 

सन्‌ 95 के उपरान्त कृषि तथा पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में शिक्षा-सुविधाओं 
में भारी प्रगति हुई है। सन्‌ 95[-52 में देश में कृषि-ग्रेजुएटों के लिए 9 कॉलेज 
थे, जो सन्‌ 964-65 में 66 हो गये । इसी अवधि में वेटरिनरी कालेजों की संख्या 
9 से बढ़कर 9 हो गयी । इनके अतिरिक्त कई राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय खुल चुके 
हैं । कृषि, वन तथा सहकारिता के क्षेत्र में लगे हुए अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की 
शिक्षा की सुविधाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ायी जा रही हैं । इन क्षेत्रों में अनुसन्धान को भी 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 

इसी प्रकार चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा एवं अनुसन्धान के क्षेत्र में 
इधर सन्तोषजनक उन्नति हुई है। मेडीकल कालेजों की संख्या प्रति वर्ष सभी राज्यों 
में बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य से देश में चिकित्सकों की, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, 
भारी कमी है। अतः मेडीकल शिक्षा में कुछ ऐसा परिवर्तन करने की आवश्यकता है 
जिससे डाक्टर पर्याप्त संख्या में मिलने लगें । विभिन्न राज्यों की सरकारें इस बात पर 
विचार कर रही हैं कि डाक्टरी शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए एक या दो वर्ष के 
लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चिकित्सा करना उनके प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 
अनिवार्य कर दिया जाय । यदि ऐसा सम्भव हो सका तो डाक्टरी शिक्षा का आधार 
अधिक विस्तृत हो सकेगा। 'इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडीकल रिसचे' सन्‌ 92 से 
भारत में अनुसन्धान-कार्यों का समन्वय कर रही है । 

यद्यपि गत अठारह वर्षों में मेडीकल शिक्षा में भारी प्रगति हुई है, तथापि अभी 
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देश में डाक्टरों की कमी है। मेडीकल कालेजों की संख्या सन्‌ 95] में 30 थी जो 
इस समय 90 तक पहुँच गयी है और छात्रों की संख्या भी ढाई हजार के स्थान पर ] 
हजार तक पहुँच गयी है । चतुर्थ आयोजन में ।5 कॉलेज नये खोले जायँंगे। इस अवधि 
में 9 हजार डाक्टर प्रति वर्ष तैयार किये जायेंगे । इस क्षेत्र में पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा 
तथा अनुसन्धान पर अधिक बल देने की आवश्यकता है क्योंकि मेडीकल कालेजों के 
शिक्षक इस क्षेत्र से प्राप्त हो सकेंगे। इस समय 800 छात्रों की सुविधा को बढ़ाकर 
चतुर्थ आयोजन के अन्त तक 4000 करने का लक्ष्य है। इसी दौरान नर्सो, हैल्थ 
विजिटरों तथा सेनिटरी इंसपक्टरों के प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता देनी होगी । 
उपसंहार 

इस प्रकार संक्षेप में हमने भारत में व्यावसायिक तथा टेकनीकल शिक्षा की 
प्रगति का वर्णन किया है। विश्व आज लौकिक वैभव के पथ पर अग्रसर हो रहा है । 
अतीत का समृद्ध भारत बीच में एक दरिद्र राष्ट्र बन गया था, किन्तु आज पुनः इसने 
अँगड़ाई ली है और अपने स्वणिम भविष्य की ओर यह जिज्ञासा तथा आशा भरी हृष्टि 
से देख रहा है। उसका यह स्वप्न तभी पूर्ण हो सकता है जब वह अपने औद्योगिक 
विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था 
करे | हुँ की बात है कि वह इस पथ पर अडिग कदमों द्वारा अग्रसर होता जा रहा है। 

अन्त में, हम अपने विवरण को इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं, “वर्तमान 
शताब्दी के प्रारम्भ से ही विज्ञान ने उत्तरोत्तर गति से प्रगति की है, जिसके फलस्व- 
रूप विकसित तथा अविकसित राष्ट्रों के बीच की खाई और भी अधिक चौड़ी हो गयी 
है । अतः विज्ञान के विकास के लिए अत्यन्त तीब्र साधनों एवं घोर श्रम के द्वारा ही 
हम उस खाई को पाट सकते हैं । भारत जैसे महान देश का, जिसमें विद्वत्ता एवं मौलिक 
चिन्तन की प्राचीन परम्पराएं हैं और जिसका एक गौरवान्वित सांस्कृतिक अतीत 
है, यह तैसगिक उत्तरदायित्व है कि वह इस विज्ञान की उन्नति में अपना पूर्ण योग दे 
जो सम्भवतः आज के युग में मानव की सबसे बड़ी सफलता है । ९ 


साराश 

भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रारम्भ से ही साहित्यिक रही है और उससें टेकनी- 
कल तेथा व्यावसायिक विषयों की अवहेलना की गयी है। इसकी अपेक्षाकृत भी सदा 
थोड़ा बहुत प्रयत्न टेकनीकल व व्यावसायिक शिक्षा का किया गया है । इसे चार कालों 
में बाँटा जा सकता है--सन्‌ 800 से 857 तक, सन्‌ 857 से 902 तक, सन्‌ 
903 से 947 तक और सन्‌ 948 से बतंमान तक । 

प्रथम युग में जो कुछ भो प्रयास टेकनीकल व व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार के 
लिए किये गये वे नगष्य हैं । इस युग में केबल सुशत्रपात किया गया । 

द्वितीय युग में यद्यपि व्यावसायिक शिक्षा का पहले से अधिक प्रचार हुआ, 
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तथापि इसका उद्देश्य केवल ऐसे अनुभवी व प्रशिक्षित भारतोय उत्पन्न करना था जो 
अंग्रेज अफसरों के तीचे विभिन्न सरकारी विभागों में प्रशासन तथा संगठन-कार्य सुचारु 
रूप से चला सकें । सन 857 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालयों की स्था- 
पना हो जाने से कानून, चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि, विज्ञान, वाणिज्य तथा टेकनोकल 
शिक्षा के विषय भो विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से प्रारम्भ कर दिये गये और उनके 
शिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध की गयों। कानून, चिकरित्साशास्त्र, कृषि विज्ञान तथा 
इंजीनियरी शिक्षा की इस युग में पहले से अधिक प्रगति हुई । प्रत्येक विषय में तये 
कालेजों को स्थापना हुई ओर उनमें प्रशिक्षण को सुविधाएँ उपलब्ध को गयीं । 

तृतीय व चतुर्थ युग तकनोकी एवं औद्योगिक शिक्षा को दृष्टि से सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। अब तक तकीनीकी व व्यावसायिक शिक्षा केवल नोकरी पाने के लिए प्राप्त 
की जाती थी किन्तु अब जनसाधारण को आवश्यकताओं की पूति तथा प्रत्यक्ष उत्पादन 
करने के उद्देश्य से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाने लगा। राजनीतिक चेतना, बढ़तो हुई 
बेकारी, विदेशियों द्वारा आथिक शोषण के प्रति रोष तथा अन्त में देश को राजनीतिक 
स्वतन्त्रता आदि सभी कारणों से देश को जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि 
अब हमें कोरी संद्धान्तिक शिक्षा के स्थान पर व्यावहारिक जीवन को शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिए। अतः सरकार, जनता, उद्योगपतियों एवं राजनीतिक नेताओं ने शिक्षा के कले- 
बर को बदल कर उसे एक व्यावसायिक शिक्षा-प्रधान रूप देने का प्रयास किया । इन 
सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप आज देश में बहुत-से टेकनीकल व इंजीनियरी के कॉलेज 
खोले जा रहे हैं, पुरानों में अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है; विज्ञान, 
टेकनोलॉजी तथा इंजीनियरी में विशेष शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्तियां प्रदान की जा रही हैं तथा कुछ विद्यार्थों विदेशों को भेजे जा रहे हैं। भारत 
सरकार की पंचवर्षोय योजनाओं में टेकनीकल व व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को स्वी- 
कार करते हुए पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था को गयी है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर 
पर बहुमुखी पाठ्यक्रम के स्कूल सोले जा रहे हैं तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अण्डर- 
ग्रेजुएट एवं पोस्ट-प्रेजुएट स्तर की टेकनीकल व इंजीनियरी की शिक्षा को व्यवस्था की 
जा रही है। बहुत-से पॉलोटेकनिक खोले जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि नव-भारत 
के निर्माण व विकास के लिए अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया जाय 
जो विभिन्न उद्मों में प्रशिक्षण प्राप्त हों । आशा है कि निकट भविष्य में ही भारतीय 
शिक्षा के पुराने दोषों का निराकरण होकर दिन-प्रतिदिन शिक्षा में विज्ञान, कस | 
तथा इंजीनियरी एवं अन्य उद्यमों सम्बन्धी विषयों का समावेश होता जायगा । 


23 
भारत में सामाजिक शिक्षा 


भूमिका 

यह बात सवंविदित है कि भारत में लगभग 24%, साक्षरता है और देश 
का 760, जनसमूह निरक्षरता में निमग्न है। भारत की बदलती हुई राजनीतिक, 
आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में जतता की यह विशाल निरक्षता एक दुरूह रोड़े 
के समान अटकी हुई है । स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत विश्व में जनतन्त्र का एक महान 
परीक्षण कर रहा है। किन्तु अशिक्षित जनसमूह के जनतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा 
उत्तरदायित्व इत्यादि के उक्त सिद्धान्तों के समझने तथा उनकी सराहना करने में असमर्थ 
होने के कारण, जनतन्त्र के परीक्षण की सफलता ही संदिग्ध है। जब तक देश का मत- 
दाता अपने मत और कर का महत्त्व नहीं समझता है, तब तक हमारा जनतन्त्र एक 
धोखा है ।! अयोग्य व अशिक्षित व्यक्तियों के हाथों इसका दुरुपयोग होने का भय है । 
अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत में कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा 
आशिक सुधार करने के साथ ही साथ उनके लिए उपयुक्त भूमि तैयार कर ली जाय । 
सामाजिक शिक्षा इसका एक शक्तिशाली साधन है । 
मूल सिद्धान्त 

प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ आधुनिक युग में बदलता जा रहा है। कुछ समय पूर्व प्रोढ़ 
शिक्षा केवल 'साक्षरता' तक ही सीमित थी, किन्तु साक्षरता को हम शिक्षा नहीं कह 
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सकते, यद्यपि यह शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। साक्षरता के द्वारा शिक्षा- 
द्वार उन्मुक्त हो जाता है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य ज्ञान-मन्दिर तक पहुँचता है। जब 
तक समाज में अशिक्षा व अज्ञान है, शोषण का उन्मूलन नहीं हो सकता । इस शोषण 
से निर्धनता और निर्धनता से पुनः अज्ञान और संकट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 
यह कुचक्र ही चलता रहता है और ऐसी अवस्था में सामाजिक न्याय तथा जनतन्त्र 
की सभी सदभावनाओं का लोप हो जाता है। जनतन्त्र की सफलता मतदाताओं के एक 
ऐसे समाज पर निर्भर है जो बुद्धिमान हो तथा जनतन्त्र के उद्देश्यों को समझने में 
असमर्थ हो । 

अमरीका के एक प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञ, पॉल वर्जीविन के अनुसार “जनततन्त्र 
ऐसे बुद्धिमान तथा सदा जागरूक नागरिकों पर निर्भर है जो राजनीतिक धूर्तों को 
पहचानने की क्षमता रखते हों, अपने स्वयं तथा नागरिकों के हित में विचारों का उचित 
निर्णय तथा मूल्यांकन करने का विवेक रखते हों, इस बात को समझने की क्षमता 
रखते हों कि समाज में निरन्तर ऐसी शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं जिनके पास दिखाने 
को कुछ एवं देने को कुछ और है। वे (नागरिक) ऐसे होने चाहिए जो विरोधियों के 
अधिकारों का आदर करते हुए अपने निजी विचार व्यक्त करने की कुशलता भी रखते हों। 

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वयस्कों को कुछ समय 
के लिए ही केवल पुस्तकीय ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होगा । वास्तव में, शिक्षा तो एक 
निरन्तर धारा है। मनुष्य जीवन भर अनायास ही ज्ञान प्राप्त करता रहता है। 
अत: प्रौढ़ शिक्षा की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सुसंगठित और स्थायी 
व्यवस्था की आवश्यकता है। केवल पवित्र भावनाएँ और उच्च शब्दावली, जैसा कि 
भारत में अब तक प्रौढ़ शिक्षा-क्षेत्र में रहा है, इस महान कार्य के लिए पर्याप्त नहीं 
हैं। वास्तविक शिक्षा के लिए प्रोढ़ों को साधारण तथा विशेष अथवा औद्योगिक ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए निरन्तर सुअवसर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रथमत: उनके 
समक्ष उन विषयों का अध्ययन रखना चाहिए जो उनके स्वयं से सम्बन्धित हों । इन 
विषयों के प्रस्तुत करने का आकर्षक ढंग उन्हें शिक्षा के मूलभूत लाभों की ओर आकर्षित 
कर सकता है। उसके उपरान्त ज्ञान-क्षितिज के विकसित होने पर वे स्वभावतः अपने 
समीपवर्ती वातावरण को समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार उनकी शिक्षा में एक 
स्वाभाविक प्रगति हो सकेगी । 

इस विषय में एक बात और आवश्यक है, वह यह कि यदि हम प्रौढ़ शिक्षा 
की केवल किसी सामयिक तथा अल्पकालीन समस्या का मुकाबला करने के लिए ही 
संगठित करना चाहते हैं तो हमें मनोवांछित सफलता नहीं मिल सकती है । दुर्भाग्य से 
भारत का समाज अनेक दोषों में जकड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक बुराई का 
उन्मूलन करने के लिए प्रोढ़ शिक्षा के क्षणिक नुस्खे केवल शक्ति और प्रयास का 
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दुरुपयोग मात्र हैं। वस्तुत: प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी निरन्तर पद्धति के रूप में विकसित 
होनी चाहिए जिससे जनसाधारण का सर्वांगीण व स्थायी विकास हो । भारत में कुछ 
उत्साही तथाकथित सुधारकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की इतिश्री केवल इसी प्रयास में हो 
जाती है कि कुछ निरक्षर व्यक्ति, बिना वर्णमाला के समझे हुए ही, केवल कुछ घण्टों 
में अपने हस्ताक्षर मात्र कर लें | इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रौढ़ शिक्षा का यह उद्देश्य 
अत्यन्त अपर्याप्त, संकीर्ण व हास्यास्पद है। गत तीन दशकों का अनुभव इस दिशा में 
यह बताता है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए किये गये ऐसे सभी आन्दोलन क्षणिक सिद्ध हुए 
हैं और इस प्रकार शिक्षित किये गये वयस्क भी उस हस्ताक्षर ज्ञान से किसी प्रकार 
भी लाभान्वित नहीं हो सके हैं । फलत: अन्त में पुनः निरक्षर बन गये हैं । 

प्रौढ़ शिक्षा की कोई भी योजना हो, उसमें कम से कम प्रौढ़ के मानसिक 
विकास, नागरिकता, सांस्कृतिक विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण की परिपक्व॒ता को 
अवश्य दृष्टिगत रखना होगा । प्रौढ़ शिक्षा की योजनाओं को राजनीतिक सुअवसर के 
शोषण के लिए लागू करना एक अत्यन्त ही भयानक बुराई है, किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान 
में हमारे देश में अब तक इसका उपयोग अधिकांश में इसी दिशा में किया गया है । 
राजकीय आधार पर अथवा समाज-सुधारकों के संगठित और पूर्ण नियोजित कार्यक्रम 
के रूप में प्रोढ़ शिक्षा का आन्दोलन हमारे देश में अभी तक सफलतापूर्वक नहीं चलाया 
गया है । यह बात निविवाद सत्य है कि जब तक प्रौढ़ शिक्षा के लिए विशाल स्तर पर 
आन्दोलन नहीं छेड़ा जायगा तथा जब तक राज्य के द्वारा इस ओर क्रियात्मक कदम 
नहीं उठाये जायेंगे, प्रौढ़ शिक्षा हमारे देश के लिए एक पवित्र आशा ही बनी रहेगी 
और अपने देश के अपार जनमृह को शिक्षित करने के लिए हमें अनन्तकाल तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी । 

अन्त में, प्रोढ़ शिक्षा के लिए भारत में किये गये प्रयत्नों का क्रमिक इतिहास 


! देने से पूर्व यह कहता आवश्यक है कि जनतन्त्र के लिए प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य नाग- 


रिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा शारीरिक ज्ञान के क्षितिज को विकसित 


' करना होना चाहिए जिससे देश में सुखी व स्वस्थ नागरिक, बुद्धिमान मतदाता तथा 
. कुशल कारीगर व कलाकार स्थायी रूप से उन्नत हो सके । वस्तुत: ऐसी शिक्षा ही पूर्ण 


: सामाजिक शिक्षा होगी । 


भारत में प्रगति 

यह आश्चर्य की बात है कि प्रौढ़ शिक्षा का आन्दोलन भारत जैसे देश में, जहाँ 
इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, बहुत देर से प्रारम्म हुआ । प्रत्येक आधुनिक सभ्य 
देश में इस ओर आश्चर्यजनक प्रगति हुई है । रूस, अमरीका, जर्मनी, जापान, इंगुलेण्ड, 
कनाडा तथा डेनमार्क इत्यादि देशों ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयत्न किये हैं । 
वहाँ कारखानों तथा खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, किसानों तथा अन्य 
नौकरी-पेशे वाले स्त्री-पुरुषों के लिए न केवल साक्षरता की ही सुविधा है, अपितु उनके 
उद्यम सम्बन्धी उच्च औद्योगिक ज्ञान, व्यापार, साहित्य, विज्ञान तथा कला इत्यादि के 
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अध्ययन की भी व्यवस्था है। ऐसे लोगों के लिए जो विद्यार्थी जीवन में किसी कारण- 
बश स्कूल तथा कॉलेज छोड़ने को विवश हो गये अथवा तत्सम्बन्धी शिक्षा से वंचित 
रहे, प्रौढ़ शिक्षा केत्धों, रात्रि पाठशालाओं, रविवार स्कूलों, पूर्वानुबद्ध स्कूलों (00॥[- 
॥04०॥ 5८०॥00]5) तथा विश्वविद्यालय प्रसार-कक्षाओं (फ्राए्शत्रा॥ छाशाओंणा 
८|955८5) के रूप में निःशुल्क तथा कहीं-कहीं पर अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है । 

संयुक्त राज्य अमरीका में लगभग चार करोड़ प्रौढ़ इस समय शिक्षा के द्वारा आत्म- 
विकास का सुअवसर पा रहे हैं। वहाँ पब्लिक स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में रात्रि 
कक्षाएँ खुली हुई हैं जहाँ सहस्रों प्रौढ़ परिवारों के बड़े-बूढ़े व्यक्ति तथा अन्य वयस्क, 
जो अपनी सांस्कृतिक उन्नति तथा जीवन में अपनी दशा में सुधार करने के इच्छुक हैं, 
ज्ञान तथा कुशलता-प्राप्ति के लिए अध्ययन करते हैं । केवल पब्लिक स्कूलों में ही लग- 
भग चालीस लाख प्रौढ़ शिक्षा पाते हैं । 

अमरीका में साधारण शिक्षा तथा विशेष व्यावसायिक शिक्षा ऐसे श्रमिकों को 
भी उपलब्ध है जो विभिन्न उद्योग-धन्धों और कारखानों में काम करते हैं। सन्‌ 962 
में वहाँ लगभग 650 ऐसे डाक स्कूल (८०77९50070206 5०॥00]5$) थे जिनमें डाक 
द्वारा लगभग पन्द्रह लाख प्रौढ़ शिक्षा पाते थे । इंनके अंतिरिंक्ति लगभग 42 राजकीय 
विश्वविद्यालय तथा कॉलेज भी डाक द्वारा प्रौढ़ों को शिक्षा देते थे । 

इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाले आवासियों (प्राग्रा7/4॥5) के लिए 
बहुत-से बड़े नगरों में विशेष कक्षाएँ लगतो हैं, जहाँ उन्हें शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा सीखने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे नागरिकता के लाभों को उपलब्ध कर सकें 
और माथ ही अपने उत्तरदायित्वों की सराहना भी कर सकें । 

अमरीका में 'जन शिक्षालय भवन” (9५०॥0 $०४००! ॥005$८५) भी हैं, जहाँ 
समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं। इन स्थानों पर प्रायः प्रौढ़ शिक्षा कार्यों के 
अतिरिक्त अभिभावक व शिक्षक संघों (छक्ष०॥-८२०॥९०5 8$5$०८०॥०॥५) तथा 
अन्य नागरिकों की सभाएँ होती हैं । इस प्रकार इधर कई वर्षों से वहाँ जनता का 
सामाजिक शिक्षा की ओर ध्यान भी बढ़ता ही जा रहा है। जम॑नी में भी इसी प्रकार 
के परीक्षण हो रहे हैं और वहाँ 'स्टडी फाउण्डेशन ऑफ जर्मन पीपुल' नामक तथा इसी 
प्रकार की अन्य संस्थाएँ सराहनीय कार्य कर रही हैं । 

इस प्रकार प्रगतिशील देशों के समक्ष सामाजिक शिक्षा-क्षेत्र में भारत का उदाहरण 
अत्यन्त खेदजनक है । इस दिशा में किये गये प्रयत्न संक्षेप में निम्त प्रकार हैं : 
प्रारम्भिक प्रयास 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों में प्रौढ़ शिक्षा-क्षेत्र में कोई भी उल्लेख- 
नीय प्रयास नहीं किया गया । कुछ रात्रि पाठशालाएँ अवश्य कहीं-कहीं स्थापित थीं, 
किन्तु उनमें बालक भी पढ़ते थे। उनकी स्थापना केवल प्रौढ़ शिक्षा के लिए ही नहीं 
हुई थी, ये शिक्षालय प्रधानत: ऐसे बच्चों को अद्ध -सामाजिक शिक्षा देने के प्रयास मात्र 
थे जो आ्थिक कारणों से मजदूरी करने को विवश थे | साथ ही इन स्कूलों में वयस्कों 
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को भी प्रत्रिप्ट किया जाता था। मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में ही यह रात्रि 
पाठशाला आन्दोलन चला । सन्‌ 909 में मद्रास में 775, बंगाल में |,082 तथा 
बम्बई में ।07 ऐसी पाठशालाएँ थीं । आगे चलकर यह संख्या घट गयी। सन्‌ 92। में 
जब प्रान्तों को कुछ अधिकार मिले तथा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के धारासभा 
में जाने की व्यवस्था हुई, उस समय प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्व को समझा गया | जनता 
को मताधिकार मिलने के उपरान्त इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उसका 
सदृपयोग भी हो । भारत के जनसाधारण के अशिक्षित होने के कारण अब राजनीतिनज्ञों, 
सुधारकों तथा सरकार का ध्यान प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रमणत की ओर आकर्षित 
हुआ । कुछ पुस्तकालयों की स्थापना भी हुई । 

“कुछ प्रान्तों में इस प्रश्न पर गम्भीर चिन्तन हुआ तथा कुछ संगठित प्रयास 
भी हुए। सन्‌ 92| में संयुक्त प्रान्त में सरकार ने छह नगरपालिकाओं को प्रौढ़ शिक्षा 
के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोलने के लिए आर्थिक सहायता दी ।*“'पंजाब में |00 
से अधिक रात्रि पाठशालाएँ खोली गयीं । ये संस्थाएँ प्रधानत: गाँवों में सहकारी समितियों 
द्वारा संचालित थीं ।'''बम्बई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है ।'''इन स्कूलों का 
संचालन शिक्षा-विभाग द्वारा और निरीक्षण विशेष निरीक्षकों द्वारा होता है। बम्बई 
की ये रात्रि पाठशालाएँ हैं जो एक केन्द्र पर दो वर्ष तक रहती हैं । ४९ इसी प्रकार के 
प्रयास मध्य प्रान्त, बंगाल तथा मद्रास में हुए । किन्तु कोई ऐसा आन्दोलन न छेंड़ा 
गया जो इस देशव्यापी बुराई की जड़ पर सामूहिक रूप से कुठाराधात करता । 
सन्‌ 92॥ से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक प्रोढ़ शिक्षा 

सन्‌ 99 के भारतीय शासन विधान के अनुसार प्रान्तों में शिक्षा जन- 
प्रतिनिधि मन्त्रियों के अधिकार में आ गयी । परिणामत: प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए 
सराहनीय उद्योग किये गये । पंजाब, मद्रास, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश इस दृष्टिकोण से 
प्रमुख हैं । सन्‌ 927 में पंजाब में 3,784; मद्रास में 5,604; बम्बई में 93 तथा 
बंगाल में ,5 9 प्रोढ़ शिक्षा स्कूल स्थित थे । 

सन्‌ 922 से 927 तक की प्रगति निम्नलिखित तालिका से जानी जा 
सकती हैं :१ 


वर्ष स्‍्कलों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 
922-2 3 630 7,776 
9 23-24 ,528 40,883 
9 24-23 20०: 2 6,96] 
[925-26 3,206 85,37] 
926-27 3,784 98,4 |4 
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सन्‌ 928 तक तो प्रोढ़ शिक्षा में प्रगति हुई, किन्तु सन्‌ 929 में आर्थिक 
मन्दी प्रारम्भ हो जाने से प्रौढ़ शिक्षा के बहुत-से केन्द्र बन्द हो गये। राजनीतिक विप्लव 
तथा साम्प्रदायिक घटनाओं ने भी शिक्षा पर अपना प्रभाव डाला | कुछ ईसाई धर्मे- 
प्रचारकों के कार्य अवश्य चलते रहे । इनमें डॉ० ल्यूकस ने इलाहाबाद में प्रौढ़ शिक्षा- 
प्रचार किया और रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी में कई पुस्तिकाएँ तैयार कीं। इसी प्रकार 
डॉ० लॉरेंस ने मणिपुर में हिन्दी तथा डेनियल ने मद्रास में तमिल की कक्षाएँ चलायीं 
और प्रारम्भिक पुस्तिकाएँ भी तैयार करायीं । 

पंजाब जो अब तक प्रगति कर रहा था, वह भी इस काल में उन्नति नहीं कर 
सका ओर वहाँ बहुत-सी प्रौढ़ पाठशालाएँ बन्द कर दी गयीं । वहाँ नॉमल स्कूलों के 
छात्राध्यापकों ने कुछ कार्य किया और गाँवों में कुछ पुस्तकालय खोले.ग्ये। मध्य प्रान्त 
और बिहार में भी सन्‌ 928 में कुछ पुस्तकालय खुले । 

अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इस काल में बम्बई में अवश्य प्रगति जारी रही । 
सन्‌ 9 32-33 में वहाँ 43 प्रौढ़ पाठशालाएँ थीं, जिनमें 5,660 विद्यार्थी पढ़ते थे। 
सन्‌ 937 से इनकी संख्या 80 हो गयी और विद्यार्थी भी 6,299 हो गये। इस वृद्धि 
का कारण यह था कि बम्बई सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा में रुचि लेना आरम्भ कर दिया 
था। साथ ही अन्य संस्थाएँ, जंसे पूना की “ग्रामीण पुनसंगठन संघ' व 'प्रौढ़ शिक्षा लीग' 
तथा बम्बई में 'सेवा-सदन', 'सोशल लीग' तथा “बम्बई नगर साक्षरता संघ इत्यादि भी 
प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने लगीं । बड़ौदा में पुस्तकालयों की स्थापना की गयी । केरल 
ने भी इसी का अनुसरण किया तथापि 937 तक प्रगति मन्द ही रही । 

सन्‌ 937 के उपरान्त इस समस्या की ओर देश का ध्यान विशेष रूप से 
गया । सन्‌ 935 के विधान के अनुसार प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी 
थी। अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन जाने से प्रौढ़ शिक्षा को बहुत 
प्रोत्साहन मिला । इन नवनिर्मित मन्त्रिमण्डलों की सफलता के लिए आवश्यक था कि 
देश के नागरिक शिक्षित हों और वे सरकार की योजनाओं तथा अपने अधिकार व 
उत्तरदायित्वों को समझें । अतः प्रान्तीय सरकारों ने प्रोढ़ शिक्षा-क्षेत्र में सामूहिक रूप 
से संगठित प्रयास प्रारम्भ कर दिये | जनता ने भी इन प्रयत्नों की सराहना की और 
उत्साहपूर्वक साक्षरता आन्दोलन में भाग लिया। 

इस प्रकार अब भारत के इतिहास में सर्वप्रथम प्रौढ़ शिक्षा को सरकार ने अपना 
कर्तव्य स्वीकार किया और तदनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । प्रौढ़ शिक्षा का 
जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया वह केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं रहा अपितु 
उसमें कुछ सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित कर ली गयी। शिक्षा देने के साधनों में पुस्तकों 
के अतिरिक्त इश्तहार, मैजिक लालटेन तथा सिनेमा का प्रयोग भी किया जाने लगा । 

सन्‌ 939-40 में साक्षरता का बहुत प्रसार हुआ। “हर व्यक्ति एक को पढ़ावे' 
(९३८) ०॥९ (०8८) ०॥6) का नारा भी उठाया गया। पंजाब में 'पढ़ो और पढ़ाओ' 
का नारा भी प्रयोग किया गया। सन्‌ 939-40 में पंजाब में साक्षरता आन्दोलन बड़े 
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उत्साह से प्रारम्भ किया गया और प्रान्तीय सरकार ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के लिए 2,88,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया । पुराने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को 
सहायता दी गयी तथा बहुत-से नवीन स्कूल खुले। उस समय इन स्कूलों की संख्या 
20] हो गयी । इसके अतिरिक्त स्वयंसेवकों ने गाँवों, तहसीलों तथा जिलों में लॉबाक- 
प्रणाली से भी प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया । 

आसाम प्रान्त में जन-साक्षरता अफसर के अन्तर्गत एक प्रौढ़ शिक्षा-विभाग खोल 
दिया गया । सन्‌ 94 में वहाँ साक्षरता प्राप्त प्रौढ़ों के लिए उत्तर-साक्षरता पाठ्य क्रम 
तैयार किया गया और आसामघाटी में । 20 अध्ययनकेन्द्र स्थापित किये गये। यहाँ आवश्यक 
रीडरें, पुस्तकें तथा समाचारपत्रों इत्यादि के शिक्षण व वितरण की व्यवस्था की गयी । 

उड़ीसा में सन्‌ 940-4 में 425 प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये, जिनमें 
8,47 व्यक्तियों ने साक्षरता प्राप्त की । इससे अधिक वहाँ यह आन्दोलन सफल न 
हो सका । 

बम्बई में प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने प्रोढ़ शिक्षा-क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया । 
सन्‌ 97 में यहाँ सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का प्रान्तीय बोर्ड स्थापित किया प्रौढ़ शिक्षा 
के लिए यहाँ सहायता-अनुदान प्रथा को भी लागू किया गया और उदारतापूर्वक आथिक 
सहायता दी गयी । सन्‌ 942-43 में 50 हजार रुपया गाँवों के लिए अलग व्यय 
किया गया । सन्‌ 945 में कुछ चुने हुए स्थानों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था 
की गयी और निश्चय किया गया कि 9,400 रुपये वाषिक व्यय के आधार पर प्रत्येक 
केन्द्र में प्रति वर्ष |,000 व्यक्ति साक्षर किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त बम्बई नगर में 
भी इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई | वहाँ एक 'प्रौढ़ शिक्षा समिति” की स्थापना हुई। 
सन 940-4] में इस समिति ने मराठी, गुजराती, हिन्दी, कनाडी, तेलुगु तथा तमिल 
की .40 कक्षाएँ खोलीं जिनमें 6 हजार पुरुष और 5 हजार स्त्रियाँ शिक्षा पाती थीं। 
इसके अतिरिक्त कुछ मिल मजदूरों के क्षेत्रों में भी प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार-कार्य किया गया। 

बिहार प्रान्त में सैयद महमूद के नेतृत्व में प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन ने अच्छी 
प्रगति की । वहाँ 'प्रान्तीय जन शिक्षा समिति" की स्थापना हुई । स्वयंसेवकों ने यहाँ 
'अपना घर साक्षर बनाओ” का आन्दोलन भी चलाया और सन्‌ 94-4 2 में 24,289 
प्रौढ़ साक्षर किये । इसके अतिरिक्त सन्‌ 942-44 में एक लाख ग्यारह हजार प्रौढ़ों ने 
उत्तर-साक्षरता कोर्स पास किया । बिहार के प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन की यह विशेषता 
रही कि युद्धकाल में यह जारी रहा और प्रति वर्ष दो लाख प्रौढ़ साक्षर बनते रहे । सन्‌ 
]946 में पुन: कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने पर इस कार्य को उत्साहपूवंक उठा लिया गया। 

बंगाल प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा ग्राम्य निर्माण विभाग को सौंप दी गयी | इस 
दिशा में बंगाल में भी अच्छी प्रगति हुई। इस प्रान्त में क्रषकों में प्रोढ़ शिक्षा का प्रसार 
अधिक सफलतापूर्वक किया गया । यहाँ पाठ्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य-रक्षा 
तथा सहकारिता इत्यादि विषय सम्मिलित किये गये और प्रति विषय के लिए विभिन्न 
अधिकारी नियुक्त कर दिये गये । 
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उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य हुआ । सन्‌ 937 में नये 
मन्त्रिमण्डल ने इस काये को बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया। नये केन्द्र पुस्तकालय तथा 
वाचनालय गाँवों में खोले गये । असंख्य रात्रि पाठशालाएँ खोली गयीं तथा प्रति वर्ष 
साक्षरता सप्ताह मनाया जाने लगा । सन्‌ 930 में इस प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा-विभाग 
की स्थापना हो गयी थी, जिससे आगामी वर्षों में सन्‍्तोषजनक कार्य किया । प्रथम 
साक्षरता दिवस को सरकार ने गाँवों में 768 पुस्तकालय तथा 3,600 वाचनालय 
खोले । सन्‌ 94-42 में पुस्तकालयों की संख्या |,040 हो गयी । स्त्रियों के लिए 
भी सन्‌ 940 में 40 पुस्तकालय खोले गये । इसी वर्ष फैजाबाद में स्त्रियों की हित- 
कारिता के 50 केन्द्रों को 500 रुपये प्रति केन्द्र के हिसाब से धन दिया गया । साथ ही 
सरकार ने प्रोढ़ों के उपयोग के लिए हिन्दी, उदूं, गणित, इतिहास तथा भूगोल की 
पुस्तकों की रचना करायी । 

इन प्रान्तों के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त तथा अन्य देशी रियासतों से भी शिक्षा के 
लिए काय हुआ | मेंसूर में 'मंसूर राज्य साक्षरता परिषद' ने अत्यन्त ही उत्साह से 
कार्य किया है। इसके अतिरिक्त मैसर विश्वविद्यालय ने भी समाज शिक्षा में अद्वितीय 
योग दिया है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सन 942-43 में 4,050 प्रौढ़ शिक्षा- 
केन्द्र खोले गये तथा 28 हजार व्यक्तियों को साक्षर किया गया । उसी वर्ष वहाँ 480 
प्रौढ़ शिक्षा पुस्तकालय भी खोले गये जिनमें 300 पुस्तकालय गाँवों में स्थित थे | इन . 
राज्यों के अतिरिक्त बड़ौदा तथा त्रिवांकुर अन्य राज्य हैं जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से भी अधिक था। पहाड़ी क्षेत्रों, हरिजनों तथा आदिवासियों 
में भी साक्षरता-प्रसार की चेष्टा की गयी । 

इस प्रयत्न के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत जनसेवी संस्थाओं, जैसे तरुण ईसाई 
संघ (४. ७. ९. 8.), सर्वेण्ट ऑफ इण्डिया सोसाइटी, बम्बई साक्षरता संघ, 
साक्षरता प्रसार मण्डल एवं जामिया मिलिया, दिल्‍ली इत्यादि संस्थाओं ने भी प्रौढ़ 
शिक्षा आन्दोलन को प्रगति दी । साजजेंण्ट शिक्षा योजना #»े प्रकाशन ने युद्धोत्तर शिक्षा 
विकास योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक अत्यन्त प्रभावोत्पादक योजना रखी, किन्तु 
वह नियोजित न हो सकी । भारतीय साक्षरता आन्दोलन का कोई भी विवरण डॉ० 
फ्रेंक लॉबाक का उल्लेख किये बिना पूर्ण नहीं हो सकता। डॉ० लॉब्ाक अमरीका 
निवासी एक परमार्थी सज्जन थे । फिलीपाइन द्वीपसमूह में प्रौढ़ शिक्षा-क्षेत्र में इन्होंने 
प्रशंसनीय कार्य किया था । सन्‌ 935 तथा सन्‌ 937 में यह भारत आये उन्होंने 
मराठी, हिन्दी, तमिल, तेलुगु, बंगाली तथा गुजराती भाषाओं में सुविधाजनक चार्ट 
तैयार किये | डॉ० लॉबाक ने इन भाषाओं को प्रथमत: चार या पाँच स्वरों तथा तेरह 
व्यंजनों में छाँट लिया । फिर पाँच ऐसे मूल अक्षरों को ज्ञात किया जिनसे बर्णमाला के 
सभी अन्य अक्षर बन जाते थे। इस प्रकार इन्होंने अल्प समय में ही प्रौढ़ों को साक्षर 
बनाने की विधि ज्ञात कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ उपयोगी पुस्तकें तथा 


ध 


आधुतिक शिक्षा ] अध्याय 23 : भारत में सामाजिक शिक्षा | 425 


समाचारपत्र भी वयस्कों की शिक्षा के लिए निकाले | डॉ० लॉबाक की. पद्धति का 
कई प्रान्तों में अनुकरण किया गया। 

इस प्रकार भारतीय प्रोढ़ शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा युग समाप्त होता है। भारत 
के स्वतन्त्र होने पर इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई है। सन्‌ 92[-47 तक के 
अनुभव ने प्रौढ़ शिक्षा को बहुत-सी समस्याओं को स्पष्ट रूप से सम्मुख रख दिया। 
इस काल में यह भलीभांति विदित हो गया कि प्रौढ़ों की शिक्षा का क्‍या गुरुत्व है, 


. उनके लिए कंसे साहित्य तथा साधनों की आवश्यकता है तथा किस विधि का अनुकरण 


उपादेय होगा इत्यादि । यह बात भी ठीक प्रकार से विदित हो गयी कि प्रौढ़ शिक्षा 
के लिए केवल साक्षरता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु साक्षरों के ज्ञान को बनाये रखना 
भी आवश्यक है, जिससे साक्षर को अपने ज्ञान को बढ़ाने का सुअवसर उपलब्ध हो सके । 
स्वतन्त्रता के उपरान्त सामाजिक शिक्षा 

भारत के स्वाधीन होने पर जहाँ सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई वहाँ 
प्रौढ़ शिक्षा ने भी आशाजनक उन्नति की । प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा (50८4 
०0४८४(०॥) का रूप दे दिया गया जिसका उद्देश्य प्रौढ़ नर-नारियों को योग्य नाग- 
रिक बनाना तथा उनके जीवन को हर प्रकार से पूर्ण बनाना है। आज मताधिकार के 
महत्त्व को देखते हुए भारत में प्रोढ़ शिक्षा की समस्या एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या 
बन गयी है, जिस पर देश की वंमान प्रगति तथा भविष्य का निर्माण अवलम्बित है । 
भारत के पच्चीस करोड़ लोगों की निरक्षरता देश के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसका यदि 
शीघ्र ही हल न हुआ तो भारत का जनतन्त्र विश्व के समक्ष अपने महत्त्व को खो बेठेगा । 

भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार किया है : 

(अ) वयस्क निरक्षरों में साक्षरता का प्रसार; 

(ब) साहित्यिक शिक्षा के अभाव में जनसमूह में एक शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न 
करना; तथा 

“(स) व्यक्तिगत रूप से एवं एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य के रूप से प्रौढ़ में 
नागरिकता के अधिकार और कतेब्यों का जाग्ृत-ज्ञान उत्पन्न करना । 

प्रौढ़ शिक्षा को ही दूसरा नाम सामाजिक शिक्षा दे दिया गया है किन्तु इसमें 
उपर्युक्त (ब) और (स) पर अधिक जोर दिया जाता है । प्रौढ़ों में नागरिकता के गुणों 
का विकास करने के लिए तथा उनमें शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न करने के लिए निम्न- 
लिखित शिक्षा-विधि को अपनाने की सिफारिश की गयी है : 

(]) देश के इतिहास तथा भूगोल का ज्ञान तथा यहाँ की प्रचलित सामाजिक 
परिस्थितियों, से परिचय कराना । 

(2) व्यक्तिगत स्वच्छता, जनता के स्वास्थ्य-सिद्धान्तों का ज्ञान तथा स्वच्छता 
और स्वास्थ्य के महत्त्व को बताता । 

(5) प्रौढ़ के आथिक मानदण्ड को ऊँचा उठाने के लिए शिक्षा व सूचना प्रदान 
करना, जिससे उसकी शिक्षा उसके आर्थिक जीवन से सम्बन्धित हो सके। 
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(4) कला, साहित्य, संगीत, नृत्य तथा अन्य सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा भावना 
तथा विचारों का उत्थान व परिष्करण । 

(5) मानव-श्रातृत्व तथा विश्व-नैतिकता (णा।४९४०] ०(॥०५$) के सिद्धान्तों 
का ज्ञान तथा जनतन्त्र के लिए एक-दूसरे की विचार-विभिन्नता को सहन करने तथा 
समझने की आवश्यकता पर जोर देना है । 

उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्री ने 3] मई, 
948 को प्रेस सम्मेलन के समक्ष एक बारहसूत्री कार्यक्रम रखा था, जिसे जनवरी 
949 में केद्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया था । वह कार्यक्रम निम्न- 
लिखित है :? 

(]) गाँव का स्कूल सम्पूर्ण गाँव के लिए शिक्षा, जनहितकारी कार्य (५९६९ 
४५०7), खेल-कूद तथा मनोरंजन का केन्द्र होगा । 

(9) बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों के लिए अलग-अलग समय निश्चत कर दिये 
जायेंगे । 

(3) सप्ताह में कुछ दिन मात्र लड़कियों तथा स्त्रियों के लिए सुरक्षित कर 
दिये जायेगे । 

(4) पर्याप्त मात्रा में ऐसी मोटरों की व्यवस्था हो रही है जिसमें प्रोजेक्टर 
तथा लाउडस्पीकर लगे होंगे। चित्रपट तथा मेजिक लालटेन और ग्रामोफोन भी प्रयोग 
किये जायेंगे । साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक स्कूल का कम से 
कम सप्ताह में एक बार निरीक्षण अवश्य होना चाहिए । 

(5) स्कूलों में रेडियो लगा दिये जायेगे तथा स्कूल के बच्चों के लिए विशेष 
कार्यक्रमों को विस्तारित करने की व्यवस्था कर दी जायगी। उपर्युक्त ढाँचे के अनुरूप ही 
किशोरों तथा वयस्कों को भी सामाजिक शिक्षा देने के लिए विशेष प्रसारण किये जायेंगे। 

(6) स्कूलों में जनप्रिय अभिनय भी रंगमंच पर खेले जायेंगे तथा अच्छे लिखे 
नाटकों । रितोषिक दिया जायगा । 

) राष्ट्रीय तथा देशी गीतों के गाने की व्यवस्था होगी । 

(8) स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किसी दस्तकारी तथा उद्योग में भी 
साधारण प्रशिक्षण दिया जायगा । 

| ) स्वास्थ्य-विभाग, कृषि-विभाग और श्रम-विभाग के पारस्परिक सहयोग 
द्वारा गाँवों की सामाजिक स्वास्थ्य-रक्षा, कृषि-प्रणाली, कुटीर उद्योग तथा सहकारिता 
के विषय में! भाषणों का प्रबन्ध किया जायगा । 

(0) सूचना तथा प्रसारण-विभाग की सहायता से समय-समय पर अच्छे 
सिनेमाओं के प्रदर्शन का भी आयोजन किया जायगा। राष्ट्रीय समस्याओं पर गाँव 
वालों के समक्ष भाषण देने के लिए विद्वानों को निमन्त्रित किया जायगा । सामाजिक 


8 हदहांट दाद $9टांब। 2402८470॥ 240096॥/, २०, 58, शींतांडईाए 0 50प८2४०॥, 
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शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावशाली तथा वास्तविक बनाने के लिए ऐसी जन-संस्थाओं 
की सहायता भी ली जायेगी जो रचनात्मक कार्य में विश्वास रखती हों । 
(५) दलों के आधार पर खेल-कूद (०७७ 847८5) का प्रबन्ध किया 


जायगा; क्या 
सामजिक प्रदर्शनी और मेलों का भी संगठन किया जायगा । 

उपर्युक्त योजना अपने में पर्याप्ततः पूर्ण है। इसको कार्यान्वित करने के लिए 
फरवरी 949 में हुए प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों के सम्मोतन में इस पर चिन्तन किया 
गया और आगमी तीन वर्षो के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसके अनुसार 
अनुमान लगाया गया था कि बारह वर्ष से पत्नास वर्ष तक की अवस्था के वयस्कों में 
कम से कम पचास प्रतिशत साक्षरता इस अवधि के अन्तर्गत अवश्य आ जानी चाहिए । 
अब यह अवधि तो समाप्त हो गयी है, किन्तु यह योजना केवल एक पवित्र विचार के 
रूप में ही बनी रही । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समक्ष आथिक संकट होने के 
कारण उस पर ठीक काये न हो सका। 

भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा संचालित कार्य-शिविरों 
(४०75 ८»775) के आदशे पर भारत में भी कार्य-शिविर खोले थे । इस योजना में 
थोड़ा-बहुत संशोधन करके इसे भारतीय ग्रामों में लागू किया जाना था । इसके प्रमुख 
तीन उद्देश्य थे--साक्षरता, नागरिकता तथा मनोरंजन के द्वारा विचार-संशोधन । 

साक्षरता के लिए प्रौढ़ को ।नम्नलिखित कायंत्रम द्वारा शिक्षित किया जायगा 

(अ) साधारण छपे हुए विषय को पढ़ना और अन्तिम अवस्था में यथासम्भव 
साप्ताहिक समाचारपत्र तथा पत्रिका पढ़ना । 

(ब्र) अपना व सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँवों, तहसीलों, जिलों के 
नाम ओर सुम््धारण व्यावहारिक पत्र लिखना । 

(स) सो तक संख्या लिखना तथा सादा जोड़, बाकी, गुणा और भाग के प्रश्न 
हल करना, एवं साथ ही सिक्कों, वजन और नाप आदि के विषय में जानकारी रखना, 
इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त अन्य दो उद्देश्यों, नागरिकता तथा विचार-संशोधन के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन, जैसे नाटक, गीत, नृत्य, खेल-कूद, रेडियो, चित्रपट, समाचार- 
पत्र तथा पर्यटन अपनाया जायगा । 
योजना-काल में प्रगति 

सन्‌ 952 से देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा के 
प्रसार के लिए कुछ प्रयत्न किये गये हैं। देश के विभिन्न भागों में जो सामुदायिक 
विकास व प्रसार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, उनमें सामाजिक शिक्षा को एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इन योजनाओं में गाँवों में ग्रामीणों के पुस्तकीय ज्ञान 
में वृद्धि करने, साथ ही उन्हें वर्तमान राजनीति, नागरिकता, स्वास्थ्य व सफाई, 
मनोरंजन व खेल-कूद तथा अन्य इसी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं जिससे 
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उनके जीवन का सर्वांगीण विकास हो सके, किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश में 
ये उपयोगी योजनाएँ अभी सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पायी हैं और इनकी 
प्रगति बड़ी मन्द है । 

योजना-काल में सामाजिक शिक्षा के लिए जो विशेष कार्यक्रम अपनाये गये थे 
उनमें देश में समाज-केन्द्रों (00॥र॥ण॥9 ८'शा।०८५) की स्थापना, सघन-पुस्तकालय 
सेवा का प्रारम्भ करना, जनता कालेजों की स्थापना, ग्रामीणों में शिक्षा-प्रचार के लिए 
शिक्षा काफिलों का संगठन करना तथा प्रौढ़ों के लिए उपयोगी साहित्य की रचना व 
उसके वितरण को प्रोत्साहन देना आदि प्रमुख हैं । 

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त सहकारिता, ग्रामीण उद्योग, अधिक अन्न उत्पादन, 
स्वास्थ्य-रक्षा, पंचायतों की कार्य-प्रणाली तथा कुछ स्थानीय सांस्क्रतिक कार्यक्रम इत्यादि 
में लोगों का ज्ञानवद्धन भी इस योजना का उद्देश्य है । 

सरकार का विचार है कि विकास कार्यों में ग्रामीण शिक्षकों का पूरा सहयोग 
वांछनीय है । ग्रामसेवक तथा ग्रामीण शिक्षक पारस्परिक सहयोग द्वारा इन कार्यो को 
कार्यान्वित करेंगे । 

जो लोग तत्काल ही साक्षर हुए हैं उनकी साक्षरता को बनाये रखने के लिए 
सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग से उपयुक्त साहित्य की भी रचना 
करा रही है। वहाँ एक 'रिसर्च, ट्रेनिंग व प्रोडक्शन सेण्टर' स्थापित कर दिया गया 
है। सन्‌ 950 से साहित्यकारों व लेखकों को प्रौढ़ों के लिए साहित्य-उत्पादन करने 
के लिए पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न जिलों में पुस्तकालय 
स्थापित किये जा रहे हैं जहाँ से ग्रामीण जनता पढ़ने को साहित्य प्राप्त कर सके । 
इन पुस्तकालयों को पुस्तकें देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय पुस्तकालय भी 
स्थापित किया जाता है। 'नेशनल बुक ट्रस्ट” की स्थापना से प्रौढ़ साहित्य के उत्पादन 
में पर्याप्त सहायता मिली है। यह ट्रस्ट न केवल पुस्तकालयों को ही अपितु सामान्य 
जनता को भी सस्ते मूल्यों पर पुस्तक उपलब्ध करायेगा। 

गत वर्षो से केन्द्रीय फिल्‍म लाइब्र री का विकास श्रव्य-हृश्य (१५१॥0-५५४०॥|) 
सामग्री उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। श्रव्य-दृश्य शिक्षा में विभिन्न 
राज्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नेशनल बोर्ड ऑफ ऑडियो-विजुअल 
एजुकेशन' स्थापित किया जा चुका है। अप्रैल 957 से “ऑडियो-विजुअल-एजुकेशन' 
नामक एक त्रमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया गया था । 'टेकनीकल 
मिशन कॉरपोरेशन' की सहायता से एक राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट की भी स्थापना जनवरी 
959 में की गयी थी, जिसका उद्देश्य श्रव्य-हश्य साधनों, जेसे चार्ट, फिल्‍म व अन्य 
सामग्री उत्पन्न करना तथा अनुसन्धान करना है । 

सामाजिक शिक्षा के कार्य को सम्पादित करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार 
करने के लिए दिल्ली में 'नेशनल सेण्टर फॉर फण्डामेण्टल एजूकेशन' स्थापित कर 
दिया गया है। यह केन्द्र सामाजिक शिक्षा की प्रणाली में सानुकुल परिवर्तन करने 
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तथा अनुसन्धान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है | दिल्‍ली विश्वविद्यालय में 
एक लाइब्न री इन्स्टीट्यूट स्थापित कर दिया गया है जो पुस्तकालयों के सम्बन्ध में 
अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान करता है । इन्दौर में एक 'सोशल एजुकेशन इन्स्टीट्यूट' 
की भी स्थापना की गयी है । इनके अतिरिक्त देश भर में असंख्य जनता कॉलेज तथा 
विद्यापीठ साक्षरता में योग दे रहे हैं । ह 
उपर्युक्त प्रयासों की अपेक्षाकृत भी अभी देश निरक्षरता के अन्धकार में डूबा 
हुआ है। सन्‌ 955 की अपेक्षा सन्‌ 96। में साक्षरता 7% के स्थान पर 20%, 
हो गयी है अर्थात्‌ अभी भी देश की 73% जनता घोर निरक्षर है। स्त्रियों में केवल , 
तथा पुरुषों में <% साक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता 8% तथा नागरिकू/ 
+ क्षेत्रों में 53% है। 
सन्‌ 962 में प्रोढ़ साक्षरता के कार्यक्रम का पुननिरीक्षण किया गया था । 
उसमें यह सिफारिश की गयी है कि शिक्षा-विभाग को चाहिए कि इस कार्यक्रम को 
प्राथमिकता प्रदान करे और जो वित्तोय व्यवस्था सामुदायिक विकास मन्‍्त्रालय के 
अन्तर्गत की गयी है उसके अतिरिक्त अपने बजटों में राज्य सरकारों को प्रौढ शिक्षा 
के लिए पृथक व्यवस्था करनी चाहिए | सी० ओ० पी० पी० की एक रिपोर्ट में कहा 
गया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे 45 वर्ष तक की आयु के 
अपने कमंचारियों को कम से कम प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा-सुविधा प्रदान करें । 
वेयक्तिक तथा सावंजनिक औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस योजना को लागू किया जाय । 
स्वूलों तथा प्रौढ़ शिक्षा का एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम बनाया जाय जिसके द्वारा 
सन्‌ 975 अथवा 980 तक कोई भी प्रौढ़ निरक्षर न रहे । 
चतुर्थ आयोजन में निरक्षरता-निवारण के लिए विशेष यत्न किये जा रहे हैं । 
: श्रौढ़ शिक्षा का अर्थ अब क्रियात्मक साक्षरता (थालांगा॥। ॥0४८५) से लिया जा. 
रहा है जिसके अन्तगंत प्रौढ़ों को कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों के व्यावसायिक' 
: ज्ञान से सम्बद्ध करके उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य है । 
समस्या को गम्भीरता 
भारतीय शिक्षा-प्रणाली के क्षेत्र में प्रौढ़ों की शिक्षा का विषय अभी तक अवहेलना 
का विषय बना हुआ है। इस समस्या को सुलझाने के अधिकांश प्रयास यहाँ असमन्वित तथा 
अनियोजित रहे हैं । इधर सामुदायिक विकास कार्यत्रमों के प्रसंग में भी जो प्रयास किये 
गये हैं वे अधिकांश में असफल माने जा सकते हैं। महाराष्ट्र में 'प्राम शिक्षण मुहिम' 
जैसे कार्यक्रमों को यदि हम अपवाद मात्र मान लें तो कहना पड़ेगा कि शेष अन्य सभी 
राज्य सरकारें निरक्षता-निवारण के अपने प्रयासों में असफल रही हैं ; और यदि सच 
कहा जाय तो यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्य सरकारें इस 
समस्या के प्रति एक प्रकार से पृर्णंत: अनभिज्ञ और उदासीन ही रही हैं । 
दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जो संसार में जनतन्त्रीय परम्पराओं को आगे 
बढ़ाने का दम भरता है, आज भी तीन-चौथाई जनसंख्या धोर निरक्षरता के अन्धकार 
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में फंसी हुई है। सन्‌ ।96] को जनगणना के अनुसार 20% जनसंख्या साक्षर है । 
[5-44 वर्ष के आयु-वर्ग में, जिसमें देश की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या सम्मिलित 
है, [44 मिलियन अर्थात्‌ 67:4% लोग निरक्षर हैं, जबकि इसी वर्ग में यह प्रतिशत 
अमरीका में 7; यूरोप और रूस में पुरुषों के लिए 2% तथा स्त्रियों के लिए 5%, 
है । सन्‌ [96] की जनगणना के आधार पर तैयार की गयी निम्न तालिका से भारत 
में निरक्षरता की गम्भीरता का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है : 

(संख्या हजारों में) 


धामाावातायाभपामाानाााा भा नाश काना ता्रकव भरना इता १ काश ७ तक 2 9 कान ताता का 0 दस था १ा७५2०० करा भा भ२भ७ इक गा२४ का ाााात दक उधर 2 धल्‍नउना न भाप का भव 5 भव धरा शतक स्‍रा कप याद नाक न भा. 





आयु-वर्ग पुरुष स्त्री 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 

0 -- 90208 56 ]25260 85 
45 -- 78233 59 ]08773 87 
0-44 ]9 75 46 [6487 (2 
3-9 6920 48 3]73 76 
20-24 9]40 50 45650 82 
25-34 9855 58 26332 86 
33-44 [5692 6[ 20336 90 
45-54 5795 65 938॥ 93 
33-65 875] ॥] ]823 96 
अज्ञात आयु 80 84 78 96 
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उपर्युक्त तालिका में हम देखते हैं कि 5 + वर्ष के आयु वर्ग में 59%, पुरुए 
तथा 87% स्त्रियाँ भारत में निरक्षर हैं। इस दृष्टि से भारत अन्य अल्पविकसित देशों, 
जैसे ब्रह्म, लंका, तवान, कोरिया, इजराइल, थाईलेण्ड, फिलीपाइन्स, साइप्रस तथा 
टर्की इत्यादि से भी पीछे रह जाता है जहाँ साक्षरता का प्रतिशत भारत से ऊँचा है । 
वस्तुतः अन्य कारणों के साथ ही साथ भारत की निरक्षरता यहाँ के आधथिक तथा 
सामाजिक अवरोधन का एक मुख्य कारण है । 

ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का भार और भी अधिक है । उदाहरण के लिए, 
सन्‌ 96। में 5 +- के आयु-वर्ग में शहरों में निरक्षरों की संख्या 22 मिलियन थी 
तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 65 मिलियन थी। 20 से 60-- के आयु-वर्ग में संख्याएँ 
शहरों तथा गाँवों के लिए क्रमश: 9 तथा 45 मिलियन थीं। उद्यमों के आधार पर 
जनसंख्या का वर्गीकरण करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश निरक्षर प्राथमिक क्षेत्र 
अर्थात्‌ कृषि में थे। 
प्रोह् शिक्षा और आर्थिक विकास ह 

, प्रौढ़ शिक्षा जनसंख्या के उस महत्त्वपूर्ण अंग से सम्बन्ध रखती है जो खेतों, 
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खानों और कारखानों में उत्पादन-कार्यों में लगा हुआ है, अतः इस वर्ग की मानसिक, 
नैतिक तथा तकनीकी क्षमता का उत्पादकता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। जनसमूहों को 
निरक्षरता और उनकी दरिद्रता साथ-साथ चलती है । यह सत्य है कि राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि उसी समय होती है जबकि भौतिक साधनों का उत्पादन की दिशाओं में विनियोग 
होता है, तथापि यह भी सत्य है कि भौतिक विनियोग ही उत्पादन-वृद्धि के लिए पूर्णतः 
उत्तरदायी नहीं है । अर्थशास्त्र में जिसे बचा हुआ साधन (९8008| ९००7) कहा 
जाता है जिसे प्रायः मानवगत-साधन (॥पएता॥॥ 8000) कहा जा सकता है, उसका 
भी आर्थिक वृद्धि में भारी महत्त्व है। मानवगत साधन के अन्य तत्त्वों के साथ शिक्षा या 
तकनीकी ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अन्य तत्त्वों में हम अनुसन्धान, वेज्ञानिक 
तथा तकनीकी सुक्ष्मता, आविष्कार तथा प्रबन्ध-कौशल इत्यादि को सम्मिलित कर 
सकते हैं। किन्तु अन्ततः ये सभी तत्त्व भी शिक्षा पर आधारित हैं, अतः कहा जा सकता है 
कि उन लोगों की शिक्षा का उत्पादन तथा आ्थिक विकास में बुनियादी महत्त्व है, जो 
उत्पादन-क्रियाओं में लगे हुए हैं । इस शिक्षा पर होने वाला विनियोग भी उत्पादक 
विनियोग माना जायगा । दुर्भाग्य से भारत में श्रमिकों तथा उत्पादन में लगे हुए अन्य 
व्यक्तियों का ही यह वह वर्ग है जो अधिकांश में निरक्षर और अकुशल है। भारत में 
औद्योगिक श्रमिकों की सापेक्षिक निम्न उत्पादकता उनकी निरक्षरता का ही प्रत्यक्ष 
परिणाम है । भारतीय कृषक सुधारों तथा परिवर्तन से डरता है, वैज्ञानिक प्रणालियों 
में उसे विश्वास नहीं, बह रूढ़ियों का भक्त है। इन सभी मनोवृत्तियों की जड़ में उसकी 
निरक्षरता तथा तकनीकी अज्ञान है। यही बात उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में लगे हुए 
श्रमिकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इतना ही नहीं, भारत में सहकारिता 
पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा परिवार नियोजन जैसी योजनाओं की 
असफलता का कारण भी अधिकांश में भारतीय जनसमूहों की निरक्षरता को माना जा 
सकता है। लगातार अवहेलना से यह समस्या और भी अधिक गम्भीर बन गयी है। 
प्रथम तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए किये गये प्रयत्न 
अत्यन्त अल्प रहे हैं। चतुर्थ आयोजन में यह अनुभव किया गया है कि सर्वव्यापी 
निरक्षरता देश के आथिक विकास और सामाजिक परिवतंन के मार्ग का सबसे बड़ा 
रोडा है। यह भी स्वीकृत किया जा रहा है कि अतीत में प्रौढ़ शिक्षा की अवहेलना 
की गयी है किन्तु आगे इस पर ध्यान देना है। चतुर्थ आयोजन में 64 करोड़ रुपये का 
प्रावधान किया गया है ताकि निरक्षरता-निवारण द्वारा खेतों और कारखानों में उत्पादन 
वृद्धि की जा सके । कोठारी शिक्षा आयोग ने भी आगामी तीस वर्षो में निरक्षरता- 
उन्मूलन के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया है । 
करियात्मक साक्षरता? 

एक दीर्घकाल तक साक्षरता का अर्थ परम्परागत 'थ्री आर्स' (3 १६) रहा है 


शि्फ्राटांगाब ॥068८९. 
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जिसके अन्तगंत पढ़ना, लिखना तथा गणित सम्मिलित हैं। साक्षरता की यह परिभाषा 
आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। लिखना-पढ़ना अपने आप में एक लक्ष्य न 
होकर उत्पादकता-बृद्धि का साधन होना चाहिए॥ निरक्षरता-उन्मूलन की इस सरल 
परिभाषा की अपर्याप्तता के देखते हुए ही शिक्षा-शास्त्रियों ने 'सामाजिक शिक्षा' की 
शब्दावली को अपनाया था, जिसका उद्देश्य है एक प्रौढ़ के व्यक्तित्व का पूर्ण तथा बहु- 
मुखी विकास ताकि वह समाज का एक अधिक उपयोगी सदस्य बन सके । सामाजिक 
शिक्षा के अन्तर्गत लिखना-पढ़ता तथा गणित (3 २5) के अतिरिक्त प्राथमिक तकनीकी 
तथा व्यावसायिक हुनर, घरेलू हुनर, सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कलाएँ, वाता- 
वरण को समझने की शक्ति, सरकार की कार्य-प्रणाली, नागरिकता की शिक्षा तथा 

अन्य समार्जो के विषय में जानकारी इत्यादि सम्मिलित हैं । किन्तु भारत जैसे अल्प- 
विकसित राष्ट्र के सन्दर्भ में, जहाँ समस्या अत्यन्त गम्भीर है और साधन अल्प हैं, प्रौढ़ 
शिक्षा के किसी उलझे हुए तथा अत्यन्त विस्तृत कार्यक्रम को नहीं अपनाया जा सकता । 
अतः यहाँ जो व्यावहारिक तथा उपयोगी नीति है वह है 'क्रियात्मक साक्षरता' जिसका 
अर्थ होता है प्रौढ़ों को उनके सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित 
करना ताकि कार्य करने में उनकी क्षमता का सुधार हो जिससे अन्ततः: उत्पादकता 
में वृद्धि हो । हमारे मतानुसार आथिक वृद्धि तथा उत्पादकता में सहायता करना 
प्रौढ़ शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है । इसी उद्देश्य को लेकर प्रौढ़ शिक्षा-कार्य 
विकास-कार्यो में सम्मिलित कर लेना चाहिए । प्रौढ़ शिक्षा हमारी कृषि के नवीनी- 
करण तथा औद्योगिक उत्पादकता-ब॒द्धि में महान योग दे सकती है। अतः सरकार, 
राजनीतिक दलों एवं वेयक्तिक एजेन्सियों को चाहिए कि सभी मिलकर क्ियात्मक 
साक्षरता के कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप प्रदान करें । वस्तुत: यह एक ऐसा अभियान 
होगा जिसमें हम नयी मान्यताओं की स्थापना और नवीन मानव का निर्माण करेंगे । 
प्रौह़ शिक्षा को हमें अपने आथिक विकास का एक आवश्यक अंग मानना पड़ेगा और 
इसे देश के आथिक तथा सामाजिक उत्थान एवं देश की वर्तमान एवं भावी जन-शक्ति 
की माँग से सम्बद्ध करना होगा। जो लोग घटनावश अपने प्रारम्भिक जीवन में 
अशिक्षित रहने के कारण कम उत्पादन करते हैं तथा आथिक और सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए हैं, उन्हें अच्छा नागरिक एवं अधिक सक्षम उत्पादक इकाई बनाने के उद्देश्य 
से शिक्षित करना होगा, ताकि देश के आथिक निर्माण और अपने स्वयं के जीवन-स्तर 
को ऊँचा उठाने में वे क्रियात्मक एवं अधिक सक्षम सहयोग प्रदान कर सकें ।” 
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नियोजित कार्य-विधि 

भारत में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए नियोजित कार्य-विधि आवश्यक है। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समुचित योजना बनाकर देशव्यापी अभियान के रूप में 
उसे कार्यान्वित करना होगा । यह सम्पूर्ण कार्य केवल सरकार द्वारा सम्पादित नहीं 
किया जा सकता । इसके लिए गर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा 
संस्थाओं, सांस्कृतिक एवं धामिक संस्थाओं तथा सबसे अधिक उपयोगी वर्ग--राज- 
नीतिक दलों का क्रियात्मक सहयोग मिलना चाहिए । हमें इसमें किचित भी सन्देह 
नहीं है कि जब तक देश के राजनीतिक दल इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम 
इस समस्या का हल शीघ्र नहीं कर पायेंगे । इन दलों को चाहिए कि अपने सदस्यों 
को सरकार अथवा विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण देकर जनता में साक्षरता प्रसार के 
लिए एक बड़े पैमाने पर भेज दें । इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विश्व- 
विद्यालय प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करे, जहाँ लोग प्रशिक्षण लेकर प्रौढ़ शिक्षाशिक्षक 
के रूप में अपने को तैयार कर सकें । 

निरक्षरता-निवारण की एक दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एजेन्सी हो सकती है 
हमारे लाखों तरुण जो कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं। इस 
सम्बन्ध में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की 
सेवाएँ भी प्राप्त कर लेनी चाहिए । दुर्भाग्य से किसी रचनात्मक कार्यक्रम तथा समाज- 
सेवा के अभाव में हमारे छात्र-वर्ग में विभिन्न विध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। 
यदि हम उनकी अतिरिक्त शक्ति एवं समय को रचनात्मक कार्यों में मोड़ने में सफल हो 
सके तो इससे छात्र वर्ग, देश तथा समाज सभी का कल्याण हो सकता है। विश्वविद्यालय 
इस दिशा में बहुत योग दे सकते हैं । अत: हमारा मत है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
प्रौढ़ शिक्षा-विभाग की स्थापना एक प्रोफेसर के अन्तर्गत की जाय और जब तक विभाग 
स्थापित करना सम्भव न हो सके, शिक्षा-विभाग, अ्ंशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनो- 
विज्ञान विभागों के सम्मिलित तत्त्वाधान के अन्तर्गत निरक्षरता-निवारण तथा इस 
सम्बन्ध में अनुसन्धान इत्यादि का कार्य चलाया जाय । 

कभी-कभी कुछ लोगों को यह तक करते सुना जाता है कि भारत में अब सावें- 
भौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को स्वीकार कर लेने के उपरान्त प्रौढ़ शिक्षा की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । वस्तुतः ऐसे लोग न तो प्रोढ़ शिक्षा के वास्तविक अथ को 
समझते हैं और न यह समझते हैं कि जब तक भारत प्राथमिक शिक्षा के उपयुक्त लक्ष्य 
तक पहुँच पायेगा तब तक निरक्षरों की भी संख्या देश में ओर अधिक बढ़ लेगी । ऐसी 
स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को स्थगित करने का अथे होगा निरक्षरों की संख्या 
में और भो अधिक वृद्धि करना और देश के मानवगत साधनों को अधिक उपयोगी 
और उत्पादक “बनाने के कार्यक्रम को ही स्थगित कर डालना | यह प्रवृत्ति हमारे 
आर्थिक विकास के लिए घातक सिद्ध होगी। हमारे मतानुसार प्रौढ़ शिक्षा और 
भा,शि.इ.--2 8 
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प्राथमिक शिक्षा में कोई पारस्परिक स्पर्ड्धा नहीं है, वरन्‌ प्राथमिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा 
की पूरक है । केवल प्राथमिक शिक्षा पाने वाले छात्र कुछ दिनों में अपनी पढ़ाई भूल 
जाते हैं। उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का क्रम आवश्यक है ताकि वे अपने ज्ञान को न केवल 
बनाये ही रखें वरन्‌ उसे आगे बढ़ाकर अपनी उत्पादकता और तकनीकी तथा व्याव- 
साथिक ज्ञान में वृद्धि करें । 

इसके अतिरिक्त भारत में प्रौढ़ शिक्षा की कार्य-विधि उस समय तक अपूर्ण मानी 
जायगी जब तक कि हम स्त्रियों की निरक्षरता के उन्मूलन के लिए विशेष प्रयत्न करने 
में सफल नहीं हो जाते । परिवार की शिक्षा और सांस्कृतिक स्तर के उत्थान में स्त्रियों 
का बड़ा हाथ होता है। साथ ही परिवार की और अन्ततः देश की प्रगति में वे महत्त्व- 
पूर्ण योगदान देती हैं। अतः उनका साक्षर होना बड़ा मौलिक महत्त्व रखता है। 
शिशुपालन, गृह-प्रबन्ध, पोषण के समुचित वितरण तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता को 
बढ़ाने में माताओं का भारी महत्त्व है। इन सभी कार्यों को शिक्षित माताएँ अधिक 
क्षमताप्‌वंक सम्पादित कर सकती हैं। अतः उनके लिए विशेष प्रबन्ध करना होगा और 
उन्हें अधिकाधिक साक्षरता-कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर योगदान करने का सुअवसर 
देना होगा । 

प्रीढ़ शिक्षा के अन्य कार्यत्रमों में किसानों तथा श्रमिकों की शिक्षा, शिक्षकों का 
प्रशिक्षण तथा भर्ती, देश को साक्षरता-कार्यक्रम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार 
करना, मानव-साधनों की माँग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, प्रति निरक्षर को साक्षर करने 
का व्यय, नये साक्षरों के लिए पाठ्य-पुस्तकों तथा उपयुक्त साहित्य की रचना एवं जन- 
संवादवाहन (78$5 ८0॥ग्ञ070४॥0॥) के अन्य साधन उपलब्ध करना तथा अन्त 
में अनुसन्धान एवं मूल्यांकन करना, इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। 

यह काये अत्यन्त विशाल है और इसके लिए राष्ट्रीय प्रयास अपर्याप्त भी हो 
सकते हैं। अतः हमें अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, विशेषत: यूनेस्को से, लेने में कभी परहेज 
नहीं करना चाहिए । कुछ मित्र देश भी सहयोग दे सकते हैं । 
उपसंहार 

इस प्रकार उपर्यक्त विवरण से प्रतीत होता है कि भारत में साक्षरता तथा 
प्रोढ़ शिक्षा आन्दोलन यद्यपि देर से प्रारम्भ हुआ, तथापि अब कार्यशील हृष्टिगोचर 
होता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की भयंकर निरक्षरता को देखते हुए 
बतंमान प्रयत्न बहुत अपर्याप्त हैं | इस देश में प्रौढ़ शिक्षा की समस्या केवल साक्षरता 
की ही नहीं है, अपितु प्रौढ़ नर-नारियों के जीवन को पूर्ण बनाने की है। कुछ ऐसे 
कालेजों को भी आवश्यकता है जहाँ ऐसे शिक्षित प्रौढ़ों को उस उच्च शिक्षा की सुविधा 
मिल सके जिससे वे अपने जीवन में वंचित रहे थे । 

इसके अतिरिक्त प्रौढ़ों की रुचि तथा ज्ञान को जीवित रखने के लिए अधिक 
वाचनालय तथा पुस्तकालयों की भी आवश्यकता है। देश के शिक्षित कहलवाने वाले 
वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके हृदयों में रचनात्मक समाज-सेवा की भावना, 
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राजनीतिक, सामाजिक नेताओं को अपने विशाल भवनों से निकलकर जनता की सच्ची 
सेवा के क्षेत्र में उतर आना, सरकारी अफसरों के दृष्टिकोण में शासन की भावना में 
कमी होकर सच्ची सेवा की भावना उदभूत होना तथा पर्याप्त धनराशि इत्यादि अन्य 
आवश्यकताएँ हैं जिनका पूरा होना देश में प्रोढ़ शिक्षा आन्दोलन के लिए जीवनदायक 
है | लेनिन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि “निरक्षरता का निराकरण एक राज- 
नीतिक समस्या नहीं है। यह वह अवस्था है जिसकी पूति के बिना राजनीति की 
बात करना भी असम्भव है। एक अशिक्षित व्यक्ति राजनीति के बाहर की वस्तु है 
और यदि उसे किसी भी रूप में राजनीति के भीतर लाना है तो इससे पहले उसे 
वर्णमाला सिखा देनी होगी । बिना इसके राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है--उस 
समय तक राजनीति केवल गल्प, अफवाह, कहानी तथा अन्धविश्वास है ।' 

अन्त में, देश की वर्तमान आथिक व तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए 
भी हम कह सकते हैं कि शिक्षित व जागरूक प्रौढ़ नर-तारी देश के नियोजित विकास 
में अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं अपेक्षाकृत अपढ़ व अज्ञानी लोगों के । उन्नत 
कृषि व कुटीर-उद्योग एवं आधुनिक बृहत उद्योग, सभी के लिए शिक्षित लोगों की 
आवश्यकता है । इस शिक्षा का परिणाम होगा राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि तथा स्वे- 
साधारण के लिए जीवन की सुविधाओं की अधिकाधिक पूति, जिनके फलस्वरूप रहन- 
सहन का मानदण्ड ऊंचा उठेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा लोगों के मस्तिप्क का 
विकास तथा चरित्र का उत्थान होगा जिसकी सहायता से वे अपने समय का सद- 
पयोग अधिक उत्तम ढंग से कर सकेंगे। इस प्रकार सामाजिक शिक्षा देश के जनसमृहठ 
के लिए एक ऐसा धरातल है जिसके ऊपर हम एक समृद्ध, स्वतन्त्र तथा प्रगतिशील 
समाजवादी भारत का भवन-निर्माण कर सकते हैं । 

सारांश 

एक दोध॑ं काल तक भारत में सामाजिक शिक्षा का अर्थ केवल प्रोढ़ों को थोड़ा- 
बहुत साक्षर कर देने तक हो सोमित था । वर्तमान भारत की बदलतो हुई परिस्थितियों 
में उसका वास्तविक अर्थ एक नागरिक के व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएँ उपलब्ध 
करने से है। भारत में जनतन्त्र के परीक्षण को सफल बनाने के लिए यहाँ की 83%, 
निरक्षर जनता को न केवल साक्षर हो बनाना होगा अपितु उसे इस जनतनत्र के 
सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने योग्य तथा उसके अधिकारों से परिच्तित 
कराना होगा। 

प्रोढ़ शिक्षा का आन्दोलन भारत में देर से प्रारम्भ हुआ । बीसवों शताब्दी के 
प्रारम्भ में निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर करने के लिए कुछ स्थानों पर रात्रि पाठशालाएँ 
खोलो गयीं, किन्तु बे सनी समय-समय पर बन्द होती गयीं। सन्‌ 92। में कुछ प्रयत्न 
विभिन्न राज्यों में इस दिशा में किये गये। इनमें बम्बई प्रमुख रहा। वहाँ समाज-सेवियों 
तथा शिक्षा-प्रेमियों ने कई संस्थाएँ समाजिक शिक्षा के प्रसार के लिए खोल दीं । 


सन्‌ 937 के उपरान्त देश में नया शासन-विधान लागू होने पर इस समस्या 
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की ओर विशेष ध्यान गया । नये मन्त्रिमण्डलों ने प्रोह शिक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी 
आन्दोलन चलाये । इनमें बम्बई व बिहार के प्रयत्त अधिक सराहुतीय हैं । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रौढ़ों को 
केवल अक्षर-ज्ञान करा देना हो पर्याप्त नहीं अपितु उस ज्ञान को अधिक दिनों तक 
बनाये रखता भी आवश्यक है और साथ हो साथ यहू वांछतीय है कि नागरिक के 
व्यक्तित्व के विकास में पूर्ण योग दिया जाय । पंचवर्षीय योजनाओं के सृत्रपात तथा 
विकास-कार्यों के प्रारम्भ होने के कारण अब यहू भो आवश्यक हो गया है कि भारतोय 
नागरिक, विशेषतः गाँवों के निवासो, उन कार्यक्रमों को समझें ओर उन्हें कार्यान्िबित 
करें, अतः विकास योजनाओं के अन्तगंत विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो 
सामाजिक शिक्षा का प्रचार करते हैं । 

विभिन्न राज्यों में समाज केन्द्रों, सघन पुस्तकालयों तथा जनता कालेजों की 
स्थापना की जा रहो है जो सामाजिक शिक्षा के विकास में अपना योगदान देंगे । अब 
सामाजिक शिक्षा में अनुसन्धान कराने के अतिरिक्त नव-साक्षरों के लिए उपयुक्त साहित्य 
का भी उत्पादन करना आवश्यक हो गया है। श्रव्य-हश्य साधनों का विकास भी 
शिक्षा-प्रचार में सहायक होगा । हुए को बात है कि सामुदायिक विकास योजनाओं के 
अन्तगंत सामाजिक शिक्षा के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु अधिकांश में ये कार्य- 
क्रम कागन्नी कार्यवाही के रुप में रह जाते हेँ और सच्चे अर्थ में क्ार्यान्वित नहीं हो 
पाते हैं । 


24 
उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रगति 


भूमिका 

उत्तर प्रदेश की सामान्य शिक्षा-प्रगति का वर्णन प्रसंगानुसार पिछले अध्यायों में 
किया जा चुका है । इस अध्याय में हम इसका कुछ विस्तारपूवंक वर्णन करेंगे । उत्तर 
प्रदेश में आधुनिक शिक्षा का आन्दोलन बंगाल, मद्रास एवं बम्बई की अपेक्षा कुछ देर में 
प्रारम्भ हुआ, क्योंकि बहाँ अंग्रेजी राज्य की स्थापना ही उन प्रान्तों के अपेक्षाकृत कुछ 
देर वाद हुई थी । प्राचीन तथा मध्यकाल में तो यह प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख क्षेत्र 
रहा था । यद्यपि आधुनिक शिक्षा की प्रगति यहाँ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों 
में प्रारम्भ हों गयी थी, तथापि इसकी वास्तविक प्रगति तो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में ही हुई । इस शताब्दी के प्रथम तीन दशकों में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक 
तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा 
के लिए भी यहाँ शिक्षालय स्थापित हो चुके थे। सन्‌ 93 में “पिगट कमेटी' के 
सुआवों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में सुधार किये गये । इसके अनुसार लड़के तथा 
लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए नवीन स्कूल खुले, पाठ्यक्रम में सुधार हुआ और 
उसे प्रान्त की आवश्यकताओं तथा वातावरण के अनुकूल बना दिया गया। सन्‌ 99 
में नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवाय करने के लिए काहृन बना | सन्‌ 926 
में प्रानन्‍्तीय सरकार ने ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा को अनिवाये बनाने के लिए जिला बोडों 
के लिए भी एक ऐसा कानून बनाया। सन्‌ 927 में उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा 
आन्दोलन का सूत्रपात हो गया और इसके लिए प्रान्त में रात्रि पाठशालाएँ खोली 
गयीं। सन्‌ 923 में 'वियर समिति” की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे स्कूलों को भंग करने 
की सिफारिश की गयी, जो आथिक दृष्टि व योग्य अध्यापकों, पर्याप्त सज्जा तथा 
उपयुक्त भवन की दृष्टि से दुबंल थे। 'हर्टोंग समिति' ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी थी । 
अतः इसे लागू करके शिक्षा की श्रेष्ठता के प्रसार पर जोर दिया गया। माध्यमिक 
विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तन हुए । 

सन्‌ 939 में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की 
पुनव्यंबर्था के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सन्‌ 948 में प्रान्त के माध्यमिक 


437 


438 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना कार्यान्वित की 
गयी । सन्‌ 953 में पुनः एक दूसरी आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने माध्यमिक शिक्षा के 
सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी । विश्वविद्यालयों की दृष्टि से सन 948 में टॉमसन 
इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की को एक विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। आगरा, 
इलाहाबाद तथा लखनऊ के विश्वविद्यालयों के विधान में संशोधन किये गये । जुलाई 
957 तथा मार्च 958 में क्रमशः गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्या- 
लय, वाराणसी की स्थापना की गयी । जुलाई 960 में रुद्रपुर में एक कृषि-विश्व- 
विद्यालय खोला गया | मेरठ तथा कानपुर में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी 
गयी है और वहाँ कार्य आरम्भ हो गया है । 

इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की शिक्षा प्रगति-पथ पर है। आगे हम 
संक्षेप में इसी प्रगति का वर्णन करेंगे । 
प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा 

सन्‌ 936 में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की स्थापना के साथ ही “वर्धा शिक्षा योजना' 
को लागू कर दिया गया जिसके अनुसार प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा को लागू 
करना प्रारम्भ कर दिया गया था। अगस्त 938 में ग्रेजुएट शिक्षकों को बेसिक 
शिक्षा-प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गयी। 
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्वावलम्बन वाले पक्ष को नहीं अपनाया गया यद्यपि 
विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री द्वारा कुछ आय की कल्पना अवश्य की 
गयी थी। कला तथा उसके प्रयोगात्मक अंग को विशेष महत्त्व दिया गया और विषयों 
का समन्वय केवल हस्तकलाओं तक ही सीमित न रखकर विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर 
तक व्रिस्तृत कर दिया गया । नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों द्वारा संचालित सभी 
प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को तथा शिक्षा-विभाग के निरीक्षण अधिकारियों के लिए 
बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए 'रिफ्रेशर कोर्स' की व्यवस्था की गयी | सन्‌ 939 
में आचार नरेन्द्रदेव समिति ने जो सिफारिश प्राथमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था तथा 
सुधार के लिए की थीं, उनको सरकार ने कार्यान्वित करता प्रारम्भ किया ही था कि 
लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया । उसके उपरान्त युद्ध की कठिनाइयों के 
कारण सरकार ने शिक्षा-प्रसार पर अधिक ध्यान नहीं दिया । फलत: प्राथमिक शिक्षा 
के विकास को इससे बड़ा आघात लगा। बेसिक शिक्षा-प्रणाली की भी ऐसी स्थिति 
में अधिक प्रगति नहीं हो सकी । 

सन 944 में साजेण्ट योजना के प्रकाशित होने पर उसके आधार पर प्रान्त में 
पूर्वे-प्राथमिक स्कूलों का विकास करने की योजना सरकार ने बनायी । प्राथमिक स्कूलों 
के लिए सा्जेण्ट योजना में भी बेसिक पद्धति को अपनाने की बात कही गयी थी किन्तु 
इस दृष्टि से वास्तविक प्रगति तो 946 में ही प्रारम्भ हुई जबकि केन्द्र में अन्तरिम 
सरकार तथा प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बन गया । इसके बाद 947 में भारत 
की स्वतन्त्रता के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा में और भी अधिक प्रगति हुई । 
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सन्‌ 947 में प्रदेश में स्कूल जाने योग्य बालकों की संख्या लगभग 58 लाख 
थी जिनमें से केवल 5 लाख के लिए ही शिक्षा-व्यवस्था उपलब्ध थी | शेष 43 लाख 
की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना था । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने राज्य के 
प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना बनायी । प्रारम्भ में सरकार ने 
22,000 स्कूल खोलने का निश्चय किया था जिसके अनुसार दस वर्ष के अन्तगंत उत्तर 
प्रदेश के 2,200 गाँवों में एक-एक स्कूल हो सका। सन्‌ 947 में राज्य सरकार ने 
शिक्षा-विकास का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम अपनाया । इसके अन्तर्गत उन्होंने पाँच वर्ष के 
अन्तर्गत ही सम्पूर्ण स्कूल खोलने का निश्चय किया और तदनुसार प्रति वर्ष 4,400 
स्कूल खोलने की योजना बनायी । किन्तु आथिक संकट तथा उचित नियोजन के अभाव 
में यह योजना उस समय केवल एक पवित्र आशा मात्र ही बनी रही। सन्‌ 946 से 
952 तक प्रदेश में 5,000 स्कूल खुल सके । सन्‌ 95 ]-52 में केवल 550, उसके 
उपरान्त 952-53 में 250 तथा 953-54 में केवल 225 प्राथमिक स्कूल 
खोले जा सके । 
इसके उपरान्त द्वितीय योजना-काल में क्रमशः प्राथमिक शिक्षा का विक्रास एवं 
सुधार किया गया। सभी प्राथमिक पाठशालाओं को छूनियर बेसिक स्कलों में परिवर्तित 
कर दिया गया । कुल मिलाकर द्वितीय योजना-काल में 6,075 छूनियर बेसिक स्कूल 
खोले गये थे । सन्‌ ।960-6 में लड़कों के लिए प्रदेश में 35,56 और लड़कियों 
के लिए 4,927 स्कूल थे। तृतीय आयोजन में 6,500 मिश्रित स्कूल तथा 5,000 
स्कूल गाँवों में लड़कियों के लिए और 2,370 बड़े सकल नगरों में और खोलने का लक्ष्य 
था। सन्‌ 964-65 तक इनमें से ,775 मिश्रित सकल तथा 4,423 स्कूल 
लड़कियों के लिए गाँवों में और ,54 स्कूल नगरों में स्थापित किये जा चुके हैं। सन्‌ 
965-66 में 725 मिश्रित स्कूल तथा 500 बालिकाओं के लिए गाँवों में और 53 
स्कूल नगरों में और खोले गये। सन्‌ 964-65 में 6-] वर्ष के आयु-वर्ग में 98%, 
लड़के और 54% लड़कियाँ स्कूली शिक्षा पाने लगे। इन प्रतिशतों में और अधिक वृद्धि 
करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रदेश में सभी प्राथमिक स्कूल बेसिक स्कूल हैं। 
वेसिक शिक्षा की व्याख्या बाल-केन्द्रित शिक्षा से की जाती है जिससे शिल्प के क्रिया- 
शीलनों, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक स्थिति के समन्वय पर उचित बल देते हुए 
सक्रिय विधि द्वारा शिक्षा देने का विधान है । विविध शैक्षिक सर्क्रियताओं द्वारा हाथ, 
आँख और बुद्धि का प्रशिक्षण इस पद्धति की विशेषता है। छूनियर बेसिक स्कूलों के 
पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा-विभाग द्वारा किया जाता है। मातृभाषा, गणित, सामा- 
जिक विषय, सामान्य विज्ञान और हाइजीन, शास्त्रीय और प्राथमिक कृषि और 
उद्यान विज्ञान, कताई और सम्बन्धित कला व्यावहारिक विषयों के रूप में सिखाये 
जाते हैं। कताई, क्ृषि-उद्यान और अन्य स्थानीय शिल्पों को उत्पादक क्रियाशीलनों 
का माध्यम बनाया जाता है। उत्पादन के महत्त्व की अवहेलना न करते हुए घूनियर 
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बेसिक स्तर पर क्रियाशीलनों के शैक्षिक पक्ष पर विशेष बल दिया जा रहा है। छूनियर 
बेसिक स्कूलों में सन्‌ 962 से कक्षा तीन से अंग्रेजी विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाना 
प्रारम्भ कर दिया गया है । 

जूनियर बेसिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में 
भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है | इस स्तर की पाठ्य-पुस्तकें शिक्षा-विभाग के निर्देशन 
में तैयार की जाती हैं और विभाग द्वारा ही उनका प्रकाशन किया जाता है। कक्षा 
| से 5 तक की हिन्दी और गणित की पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। इतना 
अवश्य है कि पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में अभी काफी कुप्रबन्ध है। मुद्रकों को छापने के 
लिए पुस्तकों के वितरण में भी पक्षपात एवं दुव्यंवस्था देखने को मिलती है । 

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक अध्यापकों की दशा तथा योग्यता में सुधार करने का 
भी थोड़ा-बहुत प्रयास किया गया है, यद्याप इस दृष्टि से इस राज्य में स्थिति बड़ी 
असन्तोषजनक है । गत वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों के वेतम-क्रमों में कुछ वृद्धि हुई है । 
प्रशिक्षण की दृष्टि से हम देखते हैं कि सुविधाएँ सन्‍्तोषजनक एवं पर्याप्त हैं । द्वितीय 
योजना के अन्त में प्रदेश में छनियर बेसिक अध्यापकों की संख्या लगभग 98 हजार 
थी जिनमें लगभग 87 हजार पुरुष थे। तृतीय योजना के अन्त तक अध्यापकों की 
संख्या /60 लाख हो गयी । तृतीय योजना के प्रारम्भ में प्रदेश में [!7 नॉमल स्वूल 
थे जिनमें 95 पुरुषों ओर 22 महिलाओं के थे। उनमें 5,300 शिक्षक प्रति वर्ष 
प्रशिक्षण पाते थे | तृतीय योजना के अन्तगत 32 नॉर्मल स्कूल और खोले गये हैं । इस 
प्रकार 49 नॉमल स्कूलों में !] बालकों के लिए हैं। जो शिक्षक पहले से ही 
प्रशिक्षित हैं, उन्हें पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (/0050श/ ००प्5८५) देने की भी सुविधा 
कई केन्द्रों में दी जाती है। छघूनियर और सीनियर बेसिक अध्यापकों के पथ-प्रदर्शन के 
लिए मार्गोपदेशिकाएँ भी तंयार की गयी हैं। सेवा-रत अध्यापकों के लिए 2 प्रशिक्षण 

केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं । 

छूनियर बेसिक स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय निकायों द्वारा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों 
में इस प्रबन्ध का उत्तरदायित्व जिला परिषदों पर है। जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष इस 
उत्तरदायित्व का निर्वाह शिक्षा समिति, प्रमुख एक्जीक्यूटिव अधिकारी, उपविद्यालय 
निरीक्षक तथा प्रति-उपविद्यालय निरीक्षकों की सहायता से करता है। नगरों में 
नगरपालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं। उनके अपने शिक्षा अधीक्षक 
तथा उपस्थिति अधिकारी होते । लड़कियों हैं के स्कूलों के निरीक्षण के लिए निरीक्षि- 
काएँ होती हैं । राज्य में कुछ बेसिक सकल राज्य द्वारा भी संचालित होते हैं । वे या तो 
राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मॉडल स्कूलों के रूप में संलग्न हैं अथवा राज्यों 
के विलीनीकरण के उपरान्त शासन द्वारा अपने प्रबन्ध में ले लिये गये हैं। लड़कियों 
के हाई स्कूलों के साथ भी कुछ प्राथमिक कक्षाएँ जुड़ी हुई हैं। कुछ व्यक्तिगत संस्थाएँ 
भी सरकारी सहायता अथवा बिना सहायता के भी प्राथमिक स्कूल संचालित करती हैं। 

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अभी काफी पिछड़ा हुआ 
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है । उत्तर प्रदेश जिला परिषद प्राइमरी शिक्षा एक्ट, 926 के अन्तर्गत अनिवार्य 
शिक्षा लगभग दो हजार घने हुए ग्रामों में लागू है। तीन ग्रामों में लडकियों के लिए 
भी प्राथमिक शिक्षा अनिवाय॑ है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति का प्रतिशत 8:3 है। 
नागरिक क्षेत्रों में सन्‌ ।99 के अनिवाये प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के अधीन 
लड़कों के लिए प्राथमिक शिक्षा महापालिकाओं को लेकर 95 नगरपालिकाओं के पूर्ण 
क्षेत्रों में तथा लड़कियों के लिए आठ नगरपालिकाओं में पूर्ण रूप से और दो नगर- 
पालिकाओं के चुने हुए क्षेत्रों में लागू है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ततीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 98%, बालकों और 54% बालिकाओं के लिए अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकी है । 

व्यय की हृष्टि से प्राथमिक शिक्षा पर पहले की अपेक्षा अधिक धन व्यय 
किया जा रहा है। सन्‌ 945-46 में कुल 9 लाख रुपये इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा 
पर व्यय होता था। प्रथम योजना के प्रारम्भ में सन्‌ 950-5| में यह बढ़कर 3:32 
करोड़ रुपये द्वितीय योजना के अन्त में 5-7 करोड़ रुपये तथा सन्‌ 96-62 में 7:52 
करोड़ रुपये, हो गया। सन्‌ 965-66 में लगभग 0:3 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा 
पर व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष 6:75 करोड़ रुपये प्रारम्भिक शिक्षा- 
नियोजन पर व्यय हुआ है। नियोजित व्यय-राशि का 59% उत्तर प्रदेश में प्राथमिक 
शिक्षा पर व्यय होता है । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास का अनुमान 
इस बात से भी लग सकता है कि सन्‌ 946-47 की अपेक्षा ।960-6 में स्कूलों की 
संख्या में [97:9%,, छात्रों की संख्या में 248:0%, तथा अध्यापकों की संख्या में 
2]2:0% की वृद्धि हुई थी। इधर चतुर्थ योजना के अन्तगंत प्राथमिक शिक्षा 
का प्रसार अधिक तेजी के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है तथापि इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी प्रयासों की अपेक्षाकृत भी उत्तर प्रदेश 
प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता की दृष्टि से भारत के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में माना 
जा सकता है । 

इस प्रकार हम राज्य में प्राथमिक शिक्षा को प्रगति-पथ पर पाते हैं, यद्यपि 
इसकी गति मन्द है । जब हम उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण शिक्षा के विकास पर दृष्टिपात 
करते हैं तो यह बात स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि यहाँ विश्वविद्यालय तथा उच्च 
शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा का बलिदान किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है 
मानो राज्य सरकार को प्रति वर्ष नये विश्वविद्यालय खोलने का रोग हो गया है । 
विश्वविद्यालयों की स्थापना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि इनकी 
स्थापना राज्य के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार में बाधक होती है 
तो निश्चय ही यह आपत्तिजनक है और किसी भी स्थिति में हम इसे शैक्षिक नियोजन 
व दूरदर्शिता नहीं कह सकते । यद्यपि गत वर्षो में प्राथमिक शिक्षा का बजट एक करोड़ 
के स्थान पर दस करोड़ रुपया हो गया है, तथापि प्रदेश की जनसंख्या व क्षेत्र की 
विशालता एवं समस्या की दुरूहता को देखते हुए यह धनराशि अधिक नहीं कही जा सकती। 
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दूसरे, लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल 
अपर्याप्त ही है, अपितु घोर असन्तोषजनक है। जो कुछ थोड़े-बहुत स्कूल देहातों में हैं, 
उनके पास न तो अपने भवन, न फर्नीचर, न लड़कियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, 
न प्रशिक्षित अध्यापिकाएँ ही हैं। निरीक्षण की दृष्टि से इन स्कलों की स्थिति पर्याप्तत: 
असन्तोषजनक है । गाँवों में सुविधाओं के अभाव में योग्य अध्यापिकाएँ नहीं पहुँच 
पातीं । परिणामत: स्थिति दिन-पर-दिन गिरती जाती है । राज्य के बहुत-से जिलों में 
यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि लड़कियाँ अपने सस्‍्कलों को छोड़कर लड़कों की 
पाठशालाओं में प्रवेश लेती हैं ॥। अत: सरकार को चाहिए कि तुरन्त ही लड़कियों की 
प्राथमिक शिक्षा पर, विशेषतः गाँवों में, ध्यान दे । 
तीसरे, इस राज्य में सभी प्राथमिक स्कूलों को बेसिक सकल मान लिया गया है, 
जबकि उनमें पाठ्यक्रम, सज्जा, शिक्षण-पद्धति इत्यादि की दृष्टि से कोई भी उल्लेखनीय 
परिवर्तन नहीं किया गया । इससे एक श्रान्ति फेल गयी है । शिक्षक अधिकांश में ही 
पुराने, अप्रशिक्षित तथा बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों से लगभग पुर्णतः अन- 
भिन्न, सज्जा में सिवाय तकलो, ट्टे-फूटे श्यामपट, टूटी हुई एक या दो कुर्सी के इन 
तथाकथित बेसिक पाठशालाओं में कुछ भी नहीं मिलता । ऐसी परिस्थितियों में यदि 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्तर गिरता जा रहा है तो आश्चय ही क्‍या है ? स्वयं बेसिक 
शिक्षा मूल्यांकन समिति की भी धारणा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ऐसी ही है ।! 
बेसिक शिक्षा का मूल सिद्धान्त विभिन्न विषयों में अनुबन्धन स्थापित करना 
है । यह बात सभी जानते हैं कि हमारे अधिकांश वर्तमान प्राथमिक शिक्षक ऐसा करने 
में असमर्थ हैं। वास्तव में, इन बेसिक स्कूलों में सिवाय रीडरों के और कुछ भी बेसिक 
नहीं है । कई अर्थों में वे सामान्य परम्परागत पाठशालाओं से भी गिरे हुए हैं । 
उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त राज्य की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य 
समसस्‍्याएँ हैं--शिक्षक की दुदेशा व उनके अल्प-बेतन, अपर्याप्त प्रशिक्षण, विद्यार्थियों 
व शिक्षकों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का परुर्ण अभाव, भवन व सज्जा की 
अपयप्तिता, खेल-कूद व स्वास्थ्य-रक्षा के साधनों का पूर्ण अभाव, अनियमित व त्रुटि- 
पूर्ण निरीक्षण इत्यादि । अत: यह आवश्यक है कि नियोजन की सभी योजनाओं में 
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प्राथमिक शिक्षा को उचित स्थान प्रदान करके इसके दोषों का अविलम्ब उन्मूलन 
किया जाय ताकि राज्य के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधि- 
कार प्राप्त हो सके, शिक्षा व शिक्षकों का स्तर उठ सके और प्राथमिक शिक्षा वास्त- 
विक रूप में साथथंक हो सके । 
राज्य शिक्षा संस्थान 

फरवरी 964 में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की गयी है जिसके निम्न- 
लिखित उद्देश्य हैं : 

(॥) निरीक्षक वर्ग को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना; 

(2) प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
अनुसन्धान कार्य करना; 

(3) प्रदेश के प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रसार-सेवाओं का आयोजन; 

(4) प्राथमिक छात्रों एवं अध्यापकों के लिए साहित्य की रचना ; और 

(8 निरीक्षक वर्ग एवं प्राथमिक अध्यापकों के लिए नवीन पाठ्यक्रम का 
आयोजन । 
पृर्वे-माध्यमिक शिक्षा 

प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होने से प्रदेश में पू्॑-माध्यमिक शिक्षा के आकार 
में वृद्धि हुई है । इस स्तर के स्कूलों को घूनियर हाई स्कूल कहा जाता है। इन्हें 
सीनियर बेसिक स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तृतीय योजना के 
आस्म्भ में उत्तर प्रदेश में इन स्कलों की संख्या 4,335 थी। इनमें 66] सीनियर 
बेसिक स्कूल लड़कियों के लिए थे। इन स्कूलों में [[-4 आयु-वर्ग के 770 लाख 
लड़के और :22 लाख लड़कियाँ शिक्षा पाते थे । लड़कों की छात्र-संख्या का प्रतिशत 
295 तथा लड़कियों की छात्र-संख्या का प्रतिशत केवल 49 था। दोनों का औसत 
प्रतिशत 8 था | तृतीय योजना के अन्त में यह प्रतिशत 25:4 हो गया है । सन्‌ 
965-66 में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 5358 थी । 

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ ज्ुनियर स्तर की शिक्षा की सुविधा नहीं थी, 
बालिकाओं की शिक्षा में बाधा पड़ती थी। तृतीय योजना में 300 चुने हुए घूनियर 
बेसिक स्कलों में क्रमोत्तर कक्षाओं का प्रावधान किया गया जिनमें एक सघन पाठ्यक्रम 
द्वारा बालिकाओं को छूनियर हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी करायी जा रही है । 

बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में संगठित बेसिक स्कूल” नामक एक प्रयोग किया जा 
रहा है। इस प्रयोग का मूल सिद्धान्त यह हैं कि बेसिक शिक्षा का वास्तविक विकास 
उसको कक्षा ] से 8 तक संघटित रूप में देखने में ही हो सकता हैं। इस प्रयोग के लिए 
250 स्कूल चुने गये थे । चुनाव के समय यह ध्यान रखा गया है कि छूनियर और 
सीनियर बेसिक स्कूल एक ही भवन में अथवा एक ही बाउण्डरी के अन्तर्गत हों। ये स्कूल 
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पुनव्येवस्थित शिक्षा योजना (१९० ७॥80॥ $0९76) के अन्तगेत हों और उनके 
भवन सनन्‍्तोषजनक हों, उनमें पर्याप्त स्थान हो । स्कूल के निकट अच्छा फामं हो, 
सिचाई की सुविधा हो, शिल्प-शिक्षण के लिए पर्याप्त स्थान हो तथा छात्र-संख्या कम 
न हो। इन स्कूलों को विज्ञान के उपकरण तथा अध्यापक इत्यादि की सुविधाएँ दी 
जा रही हैं। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कताई-बुनाई के लक्ष्य 
निर्धारित कर दिये गये हैं और सघन निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में दो सब-डिप्टी- 
इन्सपेक्टरों का एक पैनल बना दिया गया है जिससे वे प्रभावपूर्ण निरीक्षण कर सकें । 

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता 
में सन्‌ 96-62 में एक “उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद स्थापित की गयी थी । 
इसके निम्नलिखित कतंव्य हैं : 

(]) इस बात की जाँच करना कि घूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक तथा 
इन अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाले अध्यापक पर्याप्त योग्यता प्राप्त हैं और इन्हें 
बेसिक शिक्षा की विधियों तथा टेकनीकों का पर्याप्त ज्ञान है; तथा उनकी निपुणता के 
मानदण्ड को उन्नत करने के उपायों को सुझाव देता । 

(27 जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों तथा प्रणिक्षण संस्थाओं के पाद्य- 
क्रम की जाँच करना और उनके सुधार सम्बन्धी सुझाव देना । 

(3) बेसिक शिक्षा तथा स्थानीय निगमों के अनुदानों के नमूनों की जाँच करना 
और धन के अविलम्ब और उचित उपयोग के सम्बन्ध में सुझाव देना । 

(4) बेसिक स्कूलों में उत्पादन पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है अथवा नहीं 
इसकी जाँच करना और “उत्पादन को अर्थकर बनाने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना । 

(5) बेसिक स्कूलों की छात्र-संख्या की जाँच करना और उसकी वृद्धि के सम्बन्ध 
में सुझाव देना । 

(6) घूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों की वर्तमान प्रबन्ध-प्रणाली और 
निरीक्षण-व्यवस्था की जाँच करना तथा जहाँ कहीं परिवर्तनों की आवश्यकता हो उसके 
सम्बन्ध में सुझाव देना । 

(7) स्थानीय निकायों के अधीन बेसिक शिक्षा के प्रशासन की जाँच करना 
और निपुणता लाने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना । 

(8) बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में पूछे गये विषयों पर शासन को परामर्श देना 
अथवा जिन विषयों को स्वयं परिषद बेसिक शिक्षा के लिए हितकर समझे उनका शासन 
को उल्लेख करना । द 
शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना-- 

उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 954 से प्राथमिक बेसिक शिक्षा के उपरान्त 
धूनियर हाई स्कूलों में 'शिक्षा पुनव्यंवस्था' की योजना लागू की थी। भारत एक कृषि- 
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प्रधान देश है । यहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का 69'4%, केवल क्रृषि के द्वारा ही 
जीविका उत्पन्न करता है। अतः देश की वतंमान शिक्षा-प्रणाली, जिसमें बालकों के 
पुस्तकीय ज्ञान तथा मानसिक उन्नति पर ही अधिक बल दिया जाता है, प्राय: देश के 
अधिकांश बालकों के लिए अनुपयुक्त रहती है। जो कुछ भी ज्ञान बालक स्कूल में 
प्राप्त करता है वह उसके जीवन की वास्तविकताओं से मल नहीं खाता है । किसी 
प्रकार के औद्योगिक आधार के अभाव में उसकी शिक्षा नितान्‍्त अनुत्पादक रहती है। 
शिक्षितों में देशव्यापी बेकारी में हमारी इस पुस्तक-प्रधान शिक्षा-पद्धति का बहुत हाथ 
है । ऐसी स्थिति में शिक्षा-पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से कृृपि या उद्योगों व हस्तकालाओं का 
शिक्षण एक विशेष महत्त्व रखता है । 

इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा-पद्धति की शिक्षा का रूप सारे 
देश के लिए स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में अधिक 
साम्य उत्पन्न करने तथा प्राथमिक स्तर पर प्राप्त की हुई शिक्षा के आधारभूत तत्त्वों 
को आगे भी जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि जूनियर हाई स्कूल-स्तर पर भी 
ऐसी ही शिक्षा-पद्धति को जारी रखा जाय । जब भारत में एक जनतन्त्रीय व्यवस्था 
का परीक्षण किया जा रहा है और देश के आर्थिक पुन्निर्माण के लिए विशाल विकास 
योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है तो नितान्त आवश्यक है कि हमारे युवकों 
को ऐसी ही शिक्षा दी जाय तो उनके सर्वागीण विकास के साथ ही देश के आथिक 
पुननिर्माण में भी सहायक हो । 

इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना 
की लागू किया। कृषि ग्रामीण जीवन का आधार है, अत: बालक की शिक्षा का केन्द्र 
कृपि ही रखा गया है। शिक्षा पुनव्यंवस्था की यह योजना यद्यपि वर्तमान में छूनियर 
हाई स्कूलों में ही लागु की गयी है, अन्यथा यह प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर 
माध्यमिक सभी स्तरों पर लागू की जा सकती है। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 5 
तक के प्रदेश के बालक 6- की आयु तक किसी हस्तकला को केन्द्र मानकर शिक्षा 
प्राप्त करते ही हैं। अत: इस योजना को ग्यारह वर्ष की आयु के उपरान्त किशोरों की 
शिक्षा की आवश्यकताओं की पूरति के लिए लागू किया जा रहा है। एक प्रकार से यह 
बेसिक शिक्षा को ही आगे बढ़ाने का एक कदम है । 

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक छूनियर हाई स्कूल 
अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल को जिसमें घूनियर हाई स्कूल कक्षाएँ भी हैं, पाँच से दस 
एकड़ तक का एक फार्म बनाना होगा । यह भूमि इन स्कूलों ने गाँववालों से दान में 
प्राप्त की है। जहाँ यह भूमि उपलब्ध न हो सके अथवा जहाँ कृषि की अपेक्षा लोग 
हस्तकलाओं या किसी अन्य कुटीर उद्योग को करते हों ओर वह उनका प्रमुख उद्योग 
हो, तो वहाँ स्थानीय आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुसार वह हस्तकला या 
उद्योग ही शिक्षा का आधार होगा। 
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कृषि के अन्तर्गत पशुपालन, 'उद्यानकला तथा वबन-विज्ञान भी सम्मिलित हैं । 
पर्वतीय क्षेत्रों में उद्याकलला और मधुमक्खी-पालन प्रधान विषय रखे गये हैं। 

स्कूल का यह फाम शिक्षक की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन से स्कूल के विद्यार्थियों 
द्वारा निर्मित किया जाता है । प्रत्येक बालक दिन में दो घण्टे खेत पर कार्य करता है' । 
स्कूल ही विद्याथियों के लिए एक प्रमुख क्रिया-क्षेत्र है जहाँ वे शारीरिक श्रम, सामाजिक 
जीवन तथा स्वावलम्बन का आदर्श पाठ पढ़ते हैं। इन फार्मों पर कृषि की आधुनिक 
विधियों का परीक्षण करके कृषि की जाती है । गाँव वाले अन्य कृषकों को भी इन फार्मों 
पर प्रदर्शन करके, आधुनिक कृपि-विधियों को काम में लाने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है । गाँव के बालक भी, जो आगे चलकर प्राय: क्पि करके जीविकोपाज॑न करते 
हैं, प्रारम्भ से ही कृषि की उन्नत विधियों में प्रशिक्षण पा लेते हैं । 

इस योजना के अन्तर्गत ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक स्कूल निकटवर्ती 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक जीवन का एक केन्द्र होगा। यहाँ प्रत्येक वस्तु का 
प्रबन्ध शिक्षक व विद्यार्थियों के पारस्परिक सहयोग द्वारा किया जायेगा। प्रत्यक्ष रूप 
से कृपि करने के अतिरिक्त विद्यार्थी स्कूल के चारों ओर उद्यान लगाने तथा उसे 
आकर्षक व स्वच्छ बनाने का कार्य भी अपने हाथों से करेंगे। क्ृपि में प्रयोग होने 
वाले औजारों की मरम्मत इत्यादि के लिए एक छोटा-सा कारखाना (७०८७॥०%) भी 
स्क्र॒ल में स्थापित कर दिया जाग्रेगा। इसमें लकड़ी, लोहा तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों 
को भी विद्यार्थी सीख सकेंगे । 

इस योजना का उद्देश्य केवल यद्दी नहीं है कि विद्यार्थियों को कुशल कृपक 
बना दिया जाय, अपितु उनके सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन को विकसित करने के 
लिए भी सकल में व्यवस्था होती है। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा- 
स्थल तथा रंगमंच इत्यादि को भी व्यवस्था होती है । यहाँ लोक-गीत, लोक-लृत्य, अभि- 
नय तथा स्थानीय विशेषताओं के अनुसार मनोरंजन के अन्य साधनों के द्वारा विद्यार्थी 
न केवल अपना ही मनोरंजन करते हैं, अपितु अन्य ग्रामीणों को भी इनमें भाग लेने की 
सुविधा उपलब्ध करके उनका सांस्कृतिक उत्थान करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार 
विद्यार्थी और ग्रामीण भली-भाँति एक-दूसरे के पारस्परिक सम्पर्क में आ सकेंगे। 

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्राप्त करने के 
गुणों का विकास करने के लिए प्रत्येक गाँव में एक 'युवक दल' की स्थापना की जाती 
है । इस दल का नेता विद्यार्थियों द्वारा चुना जाता है। शिक्षक उनका सलाहकार 
होता है । किसी ग्रामीण व्यक्ति को भी दल में सलाहकार की हैसियत से सम्मिलित 
किया जा सकता है । इस दल की सदस्यता के लिए केवल वे ही विद्यार्थी अधिकारी 
होंगे जो कुछ वेयक्तिक कार्य, जैसे कताई, सफाई, एक वृक्ष का आरोपण व रक्षा, एक 
पशु की देखभाल अथवा मधुमक्खियों के एक छत्ते की देखभाल इत्यादि कर सकेंगे । 
वेयक्तिक कार्य के अतिरिक्त दल के कुछ सामूहिक कार्यक्रम भी होंगे। यह आवश्यक 
होगा कि एक दल वर्ष में कम से कम चार ऐसे कार्यक्रमों को पूर्ण कर दे । इन कार्य- 
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क्रमों में गाव की नाली बनाना, सड़क बनाना और उस पर वक्षों की पंक्ति लगाना, 
एक अभिनय खेलना अथवा अन्य इसी प्रकार के कुछ कार्य सम्मिलित होंगे। अन्य फार्मों 
की सैर अथवा खुली वायु में वायु-विहार के लिए जाना भी इस दल के कार्यत्रमों में 
सम्मिलित होगा । इस दल का उद्देश्य सामाजिक हित के कार्य करना, जैसे कहीं आग 
लगने पर बुझाने जाना, टिड्डियों को नष्ट करना अथवा खेतों में फसलों में लगने वाले 
कीडों का नष्ट करना इत्यादि भी होगा। इसकी विशेष बँठकें भी होती हैं जिसमें 
खेल-कूद तथा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। इस मनोरंजन में स्कूल 
के बालकों के अतिरिक्त गाँव के अन्य बालक भी भाग ले सकते है । 

इस प्रकार 'शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना' के अन्तर्गत स्कूल सम्पूर्ण सामुदायिक 
जीवन के क़िया-कलापों का केन्द्र होगा। किन्तु यह योजना बिना ग्रामीण लोगों के 
क्रियात्मक सहयोग व सच्ची सहानुभूति के सफल नहीं हो सकती। वस्तुतः उन लोगों 
की सहानुभूति ही इसका प्राण होगी । 

ग्रामीण लोगों की क्रियात्मक सहानुभूति के अतिरिक्त शिक्षा की प्रमुख धुरी 
के रूप में होगा शिक्षक | वस्तुत: उसी के मार्गदर्शन व संगठन-शक्ति पर योजना 
की सफलता या असफल ता निभंर है। वैसे तो शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक 
का महान्‌ महत्त्व होता है, किन्तु इस शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना में उसका विशेष 
महत्त्व है । अपने विद्यार्थियों को कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देने के अतिरिक्त एक 
सामाजिक व पूर्ण जीवन के लिए उनके समक्ष आदर्श रखना तथा उस आदर्श की ओर 
अग्रसर होने के लिए प्रेरणा का संचार करना उसी शिक्षक का कार्य है। अतः इसके 
लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक को न केवल क्ृपि, हस्तकला, उद्यानकला व 
पशुपालन में स्वयं दक्ष ही होना चाहिए, अपितु इस व्यावसायिक ज्ञान के अतिरिक्त 
उसे स्कूल के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को संचालित करके उसे योजना के आदर्शों 
के अनुरूप ढालने के लिए एक मार्गदर्शक व नेता का कार्य करना होगा । यह तब 
तक सम्भव नहीं हो सकेगा, जब तक कि शिक्षक इस कार्य को अपना एक पवित्र 
कतंव्य व हेतु समझकर अपने आपको बिना शर्ते समपंण नहीं कर देता । 
योजना की प्रगति 

जुलाई 954 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को सारे प्रदेश में लागू 
कर दिया था । लागू करने से पूर्व इस सम्बन्ध में ।0 जनवरी, 952 को लखनऊ में 
शिक्षा मन्‍्त्री के सभापतित्व में एक सम्मेलन किया गया था जिसमें राज्य भर से जिला 
बोर्डों के अध्यक्ष, शिक्षा निरीक्षक तथा शिक्षा-विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग 
लिया था । तभी से इस दिशा में रचनात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य के लगभग 
5,000 घूनियर स्कूलों तथा कुछ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में यह योजना लागू की जा 
चुकी है। सरकार ने प्रारम्भिक आवश्यकता के कुछ औजार इन स्कूलों को दे दिये हैं। 
प्रत्येक फार्म का क्षेत्र लगभग दस एकड़ रखा गया है। प्रारम्भिक कुछ महीनों के उप- 
रानत ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि योजना क्रमशः न केवल स्वावलम्बी ही 
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हो जायगी, अपितु कुछ लाभ भी प्रदान करने लगेगी, यहाँ तक कि फार्म पर काय॑ 
करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को कुछ पारिश्रमिक भी दे सकेगी । 

सीनियर बेसिक स्कूलों के पाठक्रम में सुधार करके यह व्यवस्था की गयी है कि 
उनमें कृषि या शिल्प की अनिवार्य शिक्षा दी जाय । प्रति स्कूल के साथ दस एकड़ भूमि 
रखने का नियम है। इसके लिए बीस हजार एकड़ भूमि संग्रह की गयी है। दान में प्राप्त 
भूमि उपजाऊ नहीं थी, किन्तु चकबन्दी में स्कूलों को उसके बदले में अच्छी भूमि दी जा 
रही है । चौदह हजार एकड़ भूमि को उपजाऊ भी कर लिया गया है। सन्‌ 963-64 
में छात्रों द्वारा तेरह लाख रुपये की उपज उत्पन्न की गयी । 

पुनर्व्यवस्था के अन्तगंत 428 स्कूलों में शिल्प-शिक्षा भी दी जा रही है। इसमें 
कताई, बुनाई, काष्ठकला, धातुकला, चमंकला, सिलाई, ग्रह-शिल्प (लड़कियों के लिए) 
का विधान है । पुनव्येवस्था सीनियर बेसिक स्कूलों को सामुदायिक केन्द्र बनाया जा 
रहा है । अत: अब तक 2,200 युवक मंगल दलों और 500 सामुदायिक केन्द्रों का 
संगठन किया गया है । 

जहाँ तक योजना के विषय में सलाह देने व नीतियों को निर्धारित व कार्या- 
न्वित करने का प्रश्न है, राज्य में एक “राज्य शिक्षा परिषद' की स्थापना की जा चुकी 
है । राज्य के मुख्य मन्त्री इसके अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री उपाध्यक्ष होंगे एवं अन्य सम्ब- 
न्धित मन्त्री अन्य सदस्यों के रूप में रहेंगे । 

शिक्षा-स्तर पर भी प्रत्येक जिले में एक ऐसी ही “जिला नियोजन समिति बन 
गयी है। यह समिति की योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व अपने ऊपर लेगी। 
जिलाधीश इसका अध्यक्ष तथा जिला बोड का अध्यक्ष इस समिति का उपाध्यक्ष होगा । 
साथ ही जिले की विधानसभाओं के सदस्य व योजना अधिकारी, कृषि अधिकारी तथा 
जिला शिक्षा निरीक्षक अन्य सदस्यों में होंगे । 

इसी प्रकार गाँवों के स्तर पर भी एक ऐसी ही परिषद की स्थापना की जा रही 
है । प्रत्येक स्कूल में स्थापित होने वाली इस परिषद का अध्यक्ष होगा ग्राम सभा का 
प्रधान तथा अन्य किसान इसमें सदस्यों के रूप में और प्रसार शिक्षक इसका मन्त्री 
होगा । यह परिषद ही इस बात का निर्णय करेगी कि खेत से उत्पन्न होने वाली धन- 
राशि किस प्रकार से व्यय की जाय । 
आलोचना 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पुनरव्यंवस्था की योजना उत्तर प्रदेश में अब 
एक जीवित सत्य व वास्तविकता के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि हमारी शिक्षा-पद्धति के बहुत-से दोषों को दूर करने, बालक का सर्वांगीण 
विकास करने, देश की बेकारी की समस्या को दूर करने, बालक को समाज का एक 
उत्पादक अंग बनाने, बालकों को शारीरिक श्रम का गौरव पाठ पढ़ाने, जनतन्त्र व 
नेतृत्व का प्रशिक्षण देने और स्कूल व ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक प्रत्यक्ष 
सम्पर्क में लाने में इस योजना को पर्याप्त सफलता मिलेगी । अपने स्वाभाविक और 
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परम्परागत वातावरण में बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण व समुचित विकास हो सकेगा । 
स्कूल में अपने हाथ से कार्य करता हुआ वह शारीरिक श्रम के महत्त्व को समझने के 
साथ ही एक स्वस्थ व स्वावलम्बी नागरिक के रूप में विकसित होगा। बहुधा यह देखा 
जाता है कि अधिकांश ग्रामीण बालक छूनियर हाई स्कूल पास करने के उपरान्त खेती 
में लग जाते हैं। अब तक ऐसे बालकों को किसी प्रकार से कृषि का व्यावहारिक 
प्रशिक्षण न मिलने के कारण प्रायः: वे भी जीवन में कृषि की पुरानी परम्परागत 
विधियों का ही अनुसरण करते थे । किन्तु अब वे इन स्कूलों में पर्याप्तत: नवीन क्ृषि- 
विधियों में प्रशिक्षित होकर निकलेंगे । 

इसके अतिरिक्त इस योजना से एक लाभ यह भी हुआ है कि गाँव की प्राय: 
ऐसी भूमि जो बिल्कुल बेकार या बंजर पड़ी हुई थी, वह अपने शिक्षक के सहयोग से 
हमारे बालकों ने दिन-रात श्रम करके उपजाऊ बना ली है और भविष्य में आशा है 
कि भूमि और भी अधिक उपजाऊ कर ली जायगी। इस प्रकार बेकार भूमि को उत्पा- 
दक बनाकर राष्ट्रीय आय को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त हमारी आधुनिक शिक्षा-पद्धति का यह एक भयानक दोष रहा 
है कि हमारे तवयुवक गाँव में शिक्षा पाकर नौकरी की खोज में नगरों की ओर भागा 
करते हैं और इस प्रकार गाँव योग्य व्यक्तियों के बिना ही रह जाते हैं। इस योजना 
का लाभ होगा कि हमारे नवयुवक प्रशिक्षण के उपरान्त गाँवों की कृषि की उन्नति 
करने में ही जुट जायेंगे । साथ ही योजना से आंशिक रूप से शिक्षकों व छात्रों को आय 
होने की भी सम्भावना है। इससे राज्य के ऊपर से शिक्षा का भार हलका हो जायगा 
और इस बची हुई धनराशि को सरकार शिक्षा-सुधार के अन्य कार्यों के अपनाने में 
लगा सकेगी । 

नवीन शिक्षा योजना का एक लाभ यह भी होगा कि स्थानीय जनता इन विद्या- 
लयों के समीप आ जायगी और संस्थाएँ वास्तविक अर्थों में सामुदायिक केन्द्र बन 
सकेंगी । हमारे स्कूल ऐसे केन्द्रों के रूप में विकसित हो जायेंगे जो ग्रामीण संस्कृति, 
सामाजिक जीवन तथा आथ्िक उत्थान के आधार होंगे । 

यहाँ तक तो रही योजना के गुणों की बात । इन गुणों की अपेक्षाकृत इसे हम 
पूर्णतः निर्दोष भी नहीं कह सकते । इसके आलोचकों का कहना यह है कि इसके लागू 
होने से शिक्षा का सामान्य मानदण्ड गिर जायगा । लड़के अधिकांश में खेती करने में 
लगे रहेंगे । इससे उनके अन्य विषयों की पढ़ाई-लिखाई भली-भाँति न हो सकेगी । 
इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब ये बालक नगरों में उच्च शिक्षा के लिए आयेंगे 
तो नगर के बालकों की अपेक्षा इनके सामान्य ज्ञान का स्तर बहुत नीचा होगा। इससे 
उच्च शिक्षा का मानदण्ड भी गिर जायगा । साथ ही स्वयं ये बालक भी उच्च पदों के 
लिए प्रतिस्पर्द्धा में नगर के बालकों की अपेक्षा बहुत पीछे रह जायेंगे । कुछ उम्रवादी 
तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रामीणों को सदा पिछड़ा हुआ रखने तथा उन्हें खेती करने 
भा.शि.६.---29 ५ 
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तक के लिए सीमित रखने की यह सरकारी चाल है | इतना तो हम नहीं कह सकते; 
किन्तु हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि ग्रामीण बालकों के शूनियर-स्तर पर अधि- 
कांश में कृषि में ही लगे रहने पर उच्च शिक्षा का मानदण्ड अवश्य गिर जायगा। 
इतना ही नहीं, समाज दो विभिन्न व स्पष्ट वर्गों में बँट जायगा और ऐसी स्थिति में 
वर्ग-विहीन समाज स्थापित करने की हमारी आशाओं पर तुषारापात हो जायगा । 

दूसरे, गाँव वालों का कहना है कि यदि कृषि के लिए ही उन्हें अपने बालकों को 
स्कूल भेजना है तो यह कार्य तो वे अपने घरों पर ही कर लेंगे। फिर स्कूल भेजने से 
बया लाभ ? वास्तव में, यह तक बड़ा सारहीन है। देखा यह जाता है कि किसान स्वयं 
बड़ी ही प्राचीन व अवेज्ञानिक क्ृषि-विधियों को अपनाते हैं जबकि इन स्कूलों में उन्नत 
व वैज्ञानिक विधि से कृषि करना सिखाया जायगा । इसके अतिरिक्त भी कितने ऐसे 
बालक हैं जो स्कूलों में पढ़ते हुए भी खेत पर अपने माँ-बाप के कार्य में हाथ बंटाने में 
गौरव समझते हैं ? यहाँ तक देखा जाता है कि स्वयं माँ-बाप भी इस बात को अपनी 
सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं कि पढ़-लिखकर भी उनका पुत्र खेती करे । 
इसे केवल एक दूषित व अप्रगतिशील मनोवृत्ति ही कहना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त अन्य दोष यह बताये जा रहे हैं कि योजना में पूवं-नियोजन का 
अभाव है । इसे भलीभाँति समझाया नहीं गया है। यहाँ तक कि बहुत-से उत्तरदायी 
जिला शिक्षा अधिकारी भी अपने आपको अन्धकार में समझते हैं और किसी एक स्पष्ट 
चित्र को उपस्थित करने में अपने को असमर्थ पाते हैं । यह बात सत्य है कि सरकार 
के प्रयत्त इस योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसका स्पष्ट चित्र उपस्थित करने में 
बड़े अधूरे व अपर्याप्त रहे हैं। योजना में पूवं-नियोजन का अभाव इस बात से जाना 
जा सकता है कि जब इसे लागू किया गया; तो उसके बहुत दिनों बाद तक भी प्रसार 
शिक्षकों को यह नहीं मालूम हो पाया कि उन्हें क्या करना है | कहाँ से उन्हें बीज व 
ओजार इत्यादि मिलेंगे ? सरकार ने न तो बलों की कोई व्यवस्था की और न सिचाई 
की । यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत जैसे देश में सिचाई व हल-बैलों की व्यवस्था न 
करके नये तरीकों से स्कूलों में कृषि का प्रशिक्षण देने की कल्पना करना हास्यास्पद है । 
इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा 'शिक्षा कोष' के लिए 
बलपूर्वक शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से रुपया वसूल किया गया । इससे ग्रामीण जनता 
का एक बड़ा भाग योजना के विरुद्ध हो गया है। कुछ ग्रामीण इसलिए भी विरुद्ध हो 
गये हैं कि जो भूमि स्कूलों को दे दी गयी है, वह अब तक उनके पशुओं के चराने अथवा 
स्वयं उनके लिए धीरे-धीरे नौतोड़ करके कृपि-योग्य बनाने के काम में आती थी। अब 
वह लाभ जाता रहा । इसके साथ ही कुछ ग्रामीण यह भी डर रहे हैं कि चकबन्दी की 
योजना में स्कूल का फाममम स्कूल के निकट ही रखने की चेष्टा की जायगी और ऐसी 
स्थिति में सम्भवतः उनकी अच्छी भूमि छिनकर उन्हें बंजर भूमि मिल जायेगी । अन्त 
में, यह भी देखा गया है कि प्रसार अध्यापकों को भी अपने कार्य में अधिक रुचि नहीं 
है । अध्यापकों में ऐसे लोगों का चुनाव अधिक हो गया है जिन्होंने स्वयं कृषि का अध्ययन 
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नहीं किया है। फिर वे क्ृषि का वैज्ञानिक प्रशिक्षण तीन माह की ट्रेनिंग पाकर कैसे 
दे सकते हैं ? नगरों से भर्ती किये हुए शिक्षक गाँवों में अपने को अकेला पाते हैं। उन्हें 
अभी तक ग्रामीणों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका है । 

उपर्युक्त सभी आलोचनाओं के निष्पक्ष अध्ययन से प्रतीत होता है कि जो दोष 
'शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना' में बताये गये हैं वे इतने इस योजना के दोप नहीं हैं जितने 
कि उनको कार्यान्वित करने की प्रणाली के हैं। यदि भलीभाँति नियोजन किया जाय 
तो सम्भवत: प्रशासन सम्बन्धी सभो दोषों का निवारण किया जा सकता है। जहाँ तक 
गाँव वालों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, उसे कदापि प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। 
यदि भारत में जनतन्त्र को सफल होना है तो यहाँ के नागरिक को उत्तरोत्तर इस बात 
के लिए सन्नद्ध होना पड़ेगा कि स्वार्थ के समक्ष लोकहित को प्राथमिकता दें । इन सब 
बातों की अपेक्षाकृत भी इस महान परीक्षण की प्रगति को शिक्षा जगत अभी कुछ समय 
तक बड़ी सूक्ष्म हृष्टि से देखते हुए इसकी सफलता की प्रतीक्षा करेगा। 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शासन-काल में हुआ । इस 
शिक्षा का उद्देश्य मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को प्रदेश के कतिपय सरकारी या वैय- 
क्तिक स्कूल में शिक्षा देना था जिससे स्कूल पास करने के उपरान्त वे लोग मरकारी 
कार्यालयों में कल इत्यादि का कार्य समाल सके। यथासम्भव माध्यमिक शिक्षा 
का लाभ थोड़े से थोड़े व्यक्तियों को ही दिया जाता था, जिससे बेकारी इत्यादि न 
फैलने पाये । कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में भी जाते थे। उत्तर 
प्रदेश में सन्‌ 948 से पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा 8 से प्रारम्भ होती थी। दसवीं कक्षा 
में विद्यार्थी हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त दो वर्ष तक इण्टर कक्षाओं 
का अध्ययन करता था। सन्‌ 948 में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से प्रारम्भ होने लगी । 
एक प्रकार से छठवीं कक्षा से ही छूनियर माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो जाती है । 

सन्‌ 937 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण माध्यमिक स्कूलों 
की भी संख्या बढ़ने लगी थी । इधर शिक्षा-विशारदों का यह मत था कि उत्तर प्रदेश 
में बारह वर्ष तक अध्ययन करने के उपरान्त भी माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थी को जीवन 
में अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाती | इसके उपरान्त विद्यार्थी को 
या तो कहीं पेट भरने के लिए कलर्की इत्यादि मिलने का अवसर मिल जाता है अथवा 
वह विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश करा लेता है और अधिकांश विद्यार्थी तो 
उच्च अध्ययन को भी नौकरी मिलने अथवा आथिक कठिनाइयों के कारण छोड बैठते हैं ।४ 
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अतः माध्यमिक शिक्षा की पूरी जाँच करने तथा उसका पुनर्गठन करने के 
उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ 939 में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त की । इसकी सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन अध्याय सोलह में दिया जा 
चुका है । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के आकार में आश्चयंजनक 
वृद्धि हुई है। सन्‌ 948 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना प्रदेश में लागू कर दी 
गयी । इसके उपरान्त माध्यमिक शिक्षा का और भी अधिक प्रसार हुआ । नगरों की 
अपेक्षा गाँवों में इधर माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ है। आजकल ग्रामीण 
लोग हाई स्कूलों की स्थापना करा रहे हैं । छूनियर स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल 
बनते जा रहे हैं और इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को प्रदेश में पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता 
जा रहा है । 

इस समय राज्य में 2,358 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें लगभग 
]3-9 लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के 
आकार में यहाँ पर्याप्त वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, सन्‌ 946-47 में यहाँ 506 
हाई स्कूल थे जिनमें 2 लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते थे और 9,87 शिक्षक थे। 960- 
6[ में ,77 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 9:2 लाख विद्यार्थी तथा 35,53 शिक्षक 
हो गये । इसके उपरान्त इन सभी संख्याओं में वृद्धि हुई है। अतः 965-66 में 358 
स्कूल, 3:9 लाख छात्र और 40 हजार शिक्षक इस स्तर पर थे । 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की संरचना 

सन्‌ 948 में उत्तर प्रदेश में एक नयी माध्यमिक शिक्षा योजना को अपनाया 
गया । इसके अनुसार इसका ढाँचा इस प्रकार हो गया : 

। नियर हाई स्कूल, जिनमें 6, 7 व 8 वक्षाएं हैं । 

(वर माध्यमिक स्कूल, जिनमें 9 से !2 तक कक्षाएँ हैं । 

(|) जूनियर हाई स्कल-स्तर--प्रदेश में पहले दो प्रकार के छघूनियर हाई स्कूल 
थे--हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल, और एंग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल। सन्‌ 948 
में जब माध्यमिक शिक्षा की योजना कार्यान्वित की गयी, तो उसमें हिन्दुस्तानी और 
एंग्लो हिन्दुस्तानी शिक्षा का भेद मिटा दिया गया । फलतः आज केवल एक ही प्रकार 
के जूनियर हाई स्कूल हैं ओर इनमें एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। 
पहले हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल से एंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूल में जाने के लिए दो वर्ष 
का समय लगता था, किन्तु अब विद्यार्थियों के ये दो वर्ष नष्ट नहीं होते । छूनियर हाई 
स्कूलों के लिए शिक्षक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सन्‌ 948 में जे० टी० सी० नामक 
एक नवीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था और आठ राजकीय नॉम॑ल स्कूल 
घूनियर ट्रेनिंग संस्थाओं में परिवर्तित कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त कुछ वैयक्तिक 
संस्थाओं को भी जे० टी० सी० कक्षाएँ खोलने की अनुमति दे दी गयी । पुराना 
सी० टी० पाठ्यक्रम लड़कों के लिए समाप्त कर दिया गया है। 
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(2) उच्चतर साध्यमिक स्तर--इस स्तर के अन्तर्गत 9, 0, ]। और 2 
कक्षाएं रखी गयी हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषता आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (सन्‌ 
9 39) की रिपोर्ट में निर्धारित चार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना 
है । यह नितान्त आवश्यक था कि छात्रों की योग्यता के विभिन्न स्तरों और रुचियों 
के अनुसार उसके लिए पाठ्यक्रमों में भी विविधता का सन्निवेश किया जाय । 

इस योजना के अनुसार पाठ्यक्रम के क, ख, ग, घ नामक चार वर्ग कर दिये 
गये जिनमें क्रमश: साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक वर्ग सम्मिलित थे । 
बाद में इनमें कृपि, वाणिज्य तथा प्रावधिक नामक तीन वर्ग और जोड़ दिये गये । 
दसवीं कक्षा के अन्त में शिक्षा-विभाग की ओर से परीक्षा होती है । लड़कियों के लिए 
भी माध्यमिक शिक्षा लड़कों की-सी ही रखी गयी । केवल घूनियर-स्तर पर लड़कियों 
के लिए यृह-हस्तकला अनिवार्य कर दी गयी और उच्चतर स्तर पर गृह-हस्तकला के 
अतिरिक्त संगीत, चित्रकला व मातृत्व-शिक्षा भी सम्मिलित कर दी गयी । 
आलोचना 

उपर्युक्त योजना के कारण छुनियर व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तरों में 
एक तारतम्य स्थापित हो गया है। विभिन्न प्रकार की रुचि व प्रतिभाएँ रखने वाले 
छात्रों के लिए एक विस्तीर्ण व विविध प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होने से प्रत्येक 
छात्र अपनी रुचि व आवश्यकतानुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम ले सकता है । 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में चला आने वाला एक प्रमुख दोष पुस्तकीय अध्ययन 
की प्रमुखता था| वह पर्याप्ततः समाप्त हो सकेगा और इस प्रकार शिक्षा व्यावहारिक 
जीवन के अनुकूल बन जायगी । साथ ही अब विद्यार्थियों का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा 
प्राप्त करके विश्वविद्यालयों को भरना भी नहीं रहेगा | उच्चतर माध्यमिक स्तर अपने 
आप में एक पूर्ण स्तर होगा जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी समाज का एक 
उत्पादक व स्वावलम्बी अंग बन सकेगा । 

किन्तु यह तो इसका संद्धान्तिक स्वरूप रहा। वास्तव में, जहाँ तक इसका 


व्यावहारिक पक्ष है, इसकी बड़ी कटठु आलोचना हुई है और इसे प्रदेश में समर्थन नहीं 
मिल सका है । इसको कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं । 


एक तो अधिकांश में विद्यार्थियों ने साहित्यिक वर्ग को ही अपने पाठ्यक्रम का 
विषय चुना । 'ग' वर्ग जिसे सम्पूर्ण योजना की कुंजी बताया गया है, वास्तव में 
देखा जाय तो, इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी है। वैज्ञानिक वर्ग में स्थिति यथा- 
वत्‌ ही रही है । इस वर्ग में प्रवेश बहुधा रहता ही है, किन्तु इसमें प्रवेश न मिलने पर 
ही विद्यार्थी रचनात्मक वर्ग में जाता है अथवा कलात्मक वर्ग को चुनता है । इन वर्गों 
में कुल विद्याथियों के केवल दस प्रतिशत ही प्रवेश लेते हैं। वास्तव में, इन विषयों में 
योग्य व प्रशिक्षित अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। विशेषत: गाँवों में इसकी कोई व्यवस्था 
नहीं है । दूसरी बात यह है कि इन विषयों के लिए जितनी सामग्री व सज्जा की 
आवश्यकता है वह अधिकांश में स्कूलों के पास नहीं है और फिर दो वर्ष तक कोई 
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भी हस्तकला या ललितकला स्कूल में सीखकर कोई भी विद्यार्थी अपने ज्ञान को उनमें 
पूर्ण नहीं समझता है और न उनकी समाप्ति पर उसे कहीं कोई धन्धा या नौकरी ही 
मिलती है । अतः अधिकांश विद्यार्थी इन विषयों को नहीं लेते हैं ।* 

इसके अतिरिक्त विषयों का विभाजन व उप-विभाजन 'प्रमुख' व 'सहायक 
विषयों में कर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बड़ी अस्पष्टता व उलझन 
उत्पन्न होती है। इस विभाजन के कारण शिक्षकों, प्रबन्धतों और सरकार को भी 
कुछ शिक्षक व प्रशासन तथा वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तव 
में, जब प्रमुख व सहायक (था 0 $पकिछांताक३) विषयों का विभाजन किया गया 
था, तब सरकार का उद्देश्य यह था कि प्रमुख विषयों पर अधिक बल दिया जाय और 
जिस विद्यार्थी ने किसी विषय को यदि 'प्रमुख' करके लिया है तो वह उन विद्यार्थियों 
से भिन्न समझा जाय जिन्होंने उस विषय को 'सहायक' विषय के रूप में लिया है। 
किन्तु व्यवहार में क्या हुआ ? क्‍या यह सम्भव हो सका कि किसी विषय को '“प्रमुख' 
करके लेने वाले विद्याथियों को उसका कोई विशेष शिक्षण दिया जा सका हो ? वास्तव 
में, ऐसा नहीं हो सका क्योंकि आथिक अभाव में स्कूलों के लिए यह बात सम्भव न हो 
सकी कि कसी विषय को 'प्रमुख' और 'सहायक' के रूप में विद्याथियों के विभिन्न 
समूहों को प्रथक-प्थक पढ़ाया जा सके । दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों की कक्षा एक 
ही साथ लगती है। इस प्रकार व्यवहार में तो यह भेद बिलकुल ही निर्मल रहा । 
वास्तव में, यदि योजना का पहले सरकारी स्कूलों अथवा आथिक दृष्टि से सुहृढ़ स्कूलों 
में परीक्षण करके देख लिया जाता तो अच्छा रहता । जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि 
सरकारी स्कूलों में भी स्थिति प्रायः ऐसी ही है । 

संक्षेप में, आचाय॑े नरेन्द्रदेव समिति की जाँच के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि: 

(।) योजना को पर्याप्त निरीक्षण करने के उपरान्त नहीं चालू किया गया था; 

(2) इसे केवल आंशिक सफलता मिली है; 

(3) इससे कायं-प्रणाली तथा विद्याथियों को अपने प्रश्नपत्र चुनने में बड़ी 
काठिनाई उत्पन्न हो गयी है; 

(4) विषयों का अनिवायं, प्रमुख तथा सहायक के नाम से उपविभाजन होने के 
कारण शिक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ा है; 


(/. ध5 ॥।७४३५३ 00! 4 8 छ#पवेशा। शीश 935॥700 पैट लाश) 
82९00] 07 [॥76760]86 "रा।नभाणा शांत 8 परध्ा] टी 8पील्ट का 
(णाह्रापटर८ (7079 62४ ९0 75 9०08. ४० लेध्का' छांटापार ० धी८ 
€८णागाउर 5९ पए 0 ॥6 पिपारट 38 8 जीणंट 85 एल वाशाएटते भा0 
एथा6€78 370 00)8 "70 79८ 0]377९0 ॥[॥2८ए ॥८5962 40 48/:6 (6९ 273५८ 
75% 0 09॥78 8 20प5९८ छंटी 4065 0 ९३0 ६0 855072८0 टगा]0५- 
ग्रद्मा --4(वरव औद्राशाध्राव 20७ (००॥४॥०९९ 7९४०7 (।953), 9, 5. 


॥04 , 9. ।6, 


आधनिक शिक्षा ] अध्याय 24 : उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रगति | 455 


(5) सामान्य ज्ञान (8०॥९४४9] |0५९086) जैसे विषय के अनिवार्य हो जाने 
का कोई लाभ नहीं हुआ है; 

(6) हिन्दी को “प्रारम्भिक हिन्दी' के नाम से अनिवाय विषय तो बना दिया 
गया है, किन्तु अन्य विषयों के साथ इसके अंक नहीं जोड़े जाते । इससे इस योजना के 
अन्तगेत हिन्दी को अधूरा समर्थन ही मिला है; तथा 

(7) इस योजना के अन्तगंत व्यवस्था की गयी है कि विद्याथियों को उनके 
विषयों को चुनने में मार्गदशेन प्रदान किया जाना चाहिए। किन्तु इसको कार्यान्वित 
करने के लिए किसी ऐसी ठोस योजना का निर्माण नहीं किया गया है जिसके द्वारा 
सारे राज्य के स्कूलों में विद्याथियों की रुचियों के अनुसार मार्गदर्शन करके उन्हें 
सहायता दी जा सके । 

उपर्यक्त सभी कारणों की वजह से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना सफल 
नहीं हो पा रही है । इधर स्कूलों की संख्या इतनी तीव्रता से बढ़ी है कि उससे शिक्षा का 
मानदण्ड पर्याप्ततः गिर गया है। एक तो शिक्षा के विस्तार के कारण अधिक प्रशिक्षित 
शिक्षकों की आवश्यकता हुई | सरकार ने इस अभाव की पूर्ति के लिए बहुतन्से 
ट्रेनिंग कॉलेज खोल डाले हैं जहाँ अद्ध -प्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ी तेजी से दीक्षित कर 
करके भेजा गया । ऐसे शिक्षकों के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया । साथ ही ये स्कूल 
इतनी तेजी से बने कि उनकी आर्थिक स्थिति तथा अन्य साधन ठोस नहीं हो पाते । ऐसे 
स्कूलों में शिक्षकों को अल्प वेतन देना, वेतन देर से देना, प्रति वर्ष अनुभवी व पुराने 
शिक्षकों को निकालकर कम वेतन पर नये शिक्षकों की नियुक्ति करना, स्कूलों में अच्छे 
पुस्तकालय, विज्ञान सामग्री व उपयुक्त भवन इत्यादि का अभाव एवं अधिकांश 
में अयोग्य और कहीं-कहीं पर स्वयं निरक्षर लोगों के हाथों में प्रबन्ध के चले जाने से 
भी शिक्षा का स्तर पर्याप्तत: गिर गया है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में ही नहीं, अपितु 
सारे देश में आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संक्रमण के साथ ही साथ शिक्षा भी 
एक संक्रमण काल में होकर गुजर रही है । सम्पूर्ण समाज में आज गिरती हुई 
प्रवृत्तियाँ हष्टिगोचर हो रही हैं। जीवन के मानदण्ड गिरते जा रहे हैं। आज हमारे 
सामान्य वर्ग के एक विद्यार्थी व शिक्षक पर बहुत-से भार आकर पड़ गये हैं। ये सभी 
बाधाएँ शिक्षा के मानदण्ड को गिराने में सहायक हो रही हैं। इधर कक्षा 3, 4 व 5 
के हाई स्कूलों में से हट जाने के कारण बहुत-से अभिभावकों की यह मनोवृत्ति हो 
गयी है कि वे अपने बच्चों को सीधे कक्षा 6 में प्रविष्ट कराते हैं और अब तक उसे 
बिलकुल प्राइवेट बनाकर ही रखते हैं । प्राथमिक स्कूलों में मानदण्ड पहले से ही बेसिक 
शिक्षा के नाम पर गिरा हुआ है। ये स्कूल उन अभिभावकों को उनके बच्चों की 
समुचित प्राथमिक शिक्षा के लिए सन्तुष्ट नहीं कर पाते; वे अपने बच्चों को सीधे छठवीं 
कक्षा में ही प्रवेश कराते हैं | नगरों में प्रायः ऐसा हो रहा है । इससे माध्यमिक शिक्षा 
के स्तर व मूल्य गिरते जा रहे हैं। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुभव 
किया कि यह आवश्यक है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की अवस्था की पुन: जाँच 
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हो और परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों की बदलती हुई 
स्थिति के अनुकूल ही माध्यमिक शिक्षा को भी ढाला जाय । अत: मार्च 942 में उत्तर 
प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के परीक्षण तथा वांछित विकास सम्बन्धो 
सुझाव देने के उद्देश्य ये आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति की नियुक्ति 
की । समिति ने सन्‌ 953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसकी सिफारिशों का 
वर्णन नीचे किया जा रहा है । 
माध्यमिक शिक्षा पुनसंगठन समिति (953) 

नियुक्ति--8 मार्च, 952 को एक सरकारी आदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश 
सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की । आचार्य नरेन्द्रदेव इसके अध्यक्ष बनाये गये, 


भत: इसको बहुधा आचाय नरेन्द्रदेव समिति भी कहा जाता है । सन्‌ 948 से 952 
तक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की नवीन योजना के चलने के उपरान्त यह अनुभव 


किया गया कि उस योजना की पुनः जाँच की जाय और देखा जाय कि उसे कहाँ 
तक सफलता मिली है तथा बदलती हुई परिस्थितियों में उस योजना में क्या-क्या 
परिवर्तन आदि किये जा सकते हैं। अत: इस समिति की नियुक्ति की गयी । 

जाँच-क्षेत्र-- (]) सन्‌ 948 में लागू होने वाली उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 
की जाँच करके यह देखना कि उसे कहाँ तक सफलता मिली है। (2) 'क', 'ख', 'ग', 
व 'घ' नामक पाठ्यक्रम के चारों वर्गों पर विचार करना। (3) यह देखना कि विद्या- 
थियों ने अपनी रुचियों के अनुसार किस-किस पाठ्यक्रम को किस सीमा तक चुना है। 
(4) रचनात्मक व कलात्मक वर्गों की सफलता के विषय में जाँच करना और देखना 
कि वे कहां तक उपयोगी ब पर्याप्त हैं तथा विभिन्न स्कूलों में उनके पढ़ने की कितनी 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं । (5) व्यावहारिक व औद्योगिक विषय लेने वाले विद्यार्थियों 
की रोजगार की समस्या कहाँ तक हल हो जाती है | (6) सुधार के उपाय बताना । 
(7) सामान्य शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का समन्वय किस प्रकार हो सकता है ? 

आगे चलकर इस समिति का जाँच-क्षेत्र और भी अधिक बढ़ा दिया गया और 
इसमें अवकाश व कार के घण्टों पर विचार, पादठ्य-पुस्तकों, परीक्षा तथा प्रबन्ध 
समितियों इत्यादि के विषय में भी सुझाव मांगे गये । साथ ही तत्कालीन शिक्षा मन्त्री 
श्री सम्पूर्णानन्द ने अपने एक भाषण में बोलते हुए समिति के कार्यक्षेत्र को और भी 
अधिक विस्तीणं करते हुए उसमें इलाहाबाद के मनोविज्ञान केन्द्र तथा गृह विज्ञान कॉलेज, 
विद्यार्थियों के अनुशासन, धामिक व नैतिक शिक्षा तथा अंग्रेजी को अनिवार्य विषयों 
में सम्मिलित करने इत्यादि के विषयों को भी सम्मिलित कर दिया। 

समिति ने उपर्युक्त समस्याओं का अध्ययन करने के उपरान्त 7 मई, 953 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 
सिफारिश 

() हिन्दी के साथ संस्कृत कर दी जाय । सामान्य विज्ञान को हटा दिया 
जाय । गणित प्रथम दो वर्षों में अनिवार्य विषय बना दिया जाय | कक्षा 9 व 0 में 
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छह विषय तथा ] व 2 में पाँच विषय पढ़ाये जायें। प्रमुख तथा सहायक (हभ॥ 
870 5००$02५) उपविभाजन को समाप्त कर दिया जाय। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा 
का सुधार करने के लिए प्राथमिक, बेसिक तथा छूनियर हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम में 
सुधार आवश्यक है । 

(2) सामान्य व तकनीकी शिक्षा में पर्याप्त समन्वय हो । तकनीकी स्कूलों को 
शिक्षा के अन्तर्गत ही होना चाहिए। ऐसे स्कूलों की स्थापना करने से पूर्व स्थान की भौगो- 
लिक उपयुक्तता का अध्ययन कर लेना चाहिए । यह शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए । 
तकनीकी शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कालेजों का पुनर्सगठन होना चाहिए । 

(3) विषयों के चुनने में विद्याथियों का उचित मार्गदर्शन होना चाहिए और 
इसके लिए प्रत्येक जिले में मनोवैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए । प्रत्येक स्कूल 
में कम से कम एक शिक्षक को ऐसी ट्रेनिंग दी जाय कि वह बच्चों की मनोवैज्ञानिक 
जाँच कर सके । वरतंमान प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक जाँच व मार्ग- 
दर्शन को अधिक महत्त्व देना चाहिए । प्रदेश में एक “मनोवैज्ञानिक शिक्षा असुसन्धान 
परिषद'” की स्थापना कर देनी चाहिए । 

(4) उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में 9, ।0 व ]वीं कक्षाएँ सम्मिलित हों । 
]2वीं कक्षा को विश्वविद्यालय की डिग्री कक्षा में सम्मिलित करके उसका कोर्स भी 
तीन वर्ष का कर दिया जाय । []वीं कक्षा के उपरान्त ही एक परीक्षा हो । सोलह वर्ष 
से कम आयु वाला विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। छूनियर-स्तर 
पर ऑब्जेक्टिव जाँच के अनुसार विद्यार्थियों की परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षण के लिए 
लगभग 00 स्कूलों को चुनकर ऑब्जेक्टिव जाँच-प्रणाली को हाई स्वूल परीक्षा में भी 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 

(5) इलाहाबाद का सरकारी मनोविज्ञान शिक्षा-केन्द्र जारी रहना चाहिए । 
साथ ही उसका सुधार आवश्यक है । 

(6) प्रत्येक स्कूल को वर्ष में 200 दिन अथवा 400 बेठकों में पढ़ाना चाहिए। 
235 दिन से अधिक कोई स्कूल नहीं खुलना चाहिए । वर्ष में 3] दिन की विभिन्न 
स्वीकृत छूट्टियों के अतिरिक्त शीत व ग्रीष्मकाल में क्रमशः पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 
छह या सात सप्ताह का अवकाश मिलना चाहिए | 

(7) नैतिक तथा मानव शिक्षा हमारी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना 
चाहिए। विद्यार्थियों को सभी धर्मों के मौलिक सिद्धान्तों की शिक्षा दी जानी चाहिए । स्कूल 
कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कम से कम दस मिनट तक ईश-प्रार्थना होनी चाहिए । 
समय-समय पर महापुरुषों के जीवन-चरित्र के विषय में स्कूलों में वार्ता होनी चाहिए । 

(8) अनुशासन सुधारने की दृष्टि से शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकों में 
अधिक पारस्परिक सम्पर्क होना चाहिए । प्रधानाध्यापक को अनुशासन सुधारने के लिए 
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सभी अधिकार दे देने चाहिए। साथ ही विद्यारथियों के मनोरंजन व शारीरिक शिक्षा 
इत्यादि को सुविधाओं की व्यवस्था के द्वारा भी अनुशासन में सुधार होना चाहिए। बुरे 
सिनेमा चित्रों का देखना पन्द्रह वर्ष से कम उम्र वाले बालक-बालिकाओं के लिए निषिद्ध 
होना चाहिए । प्रत्येक स्कूल में एक रेडियो अवश्य हो । 

(9) प्रबन्ध समितियों में सुधार करने के लिए समिति ने कहा कि जिन स्कूलों 
का प्रबन्ध खराब है, वहाँ प्रबन्ध समिति को समाप्त करके सरकार को एक प्रशासक 
नियुक्त कर देना चाहिए । प्रत्येक सहायता-प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति में प्रधाना- 
ध्यापक व शिक्षकों के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षकों को उनकी 
वरिप्ठता व अनुभव के आधार पर क्रम के अनुसार (59 70शाांणा) समिति में 
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रबन्ध समितियों के विधानों में उपयुक्त परिवतंन हो 
जाना चाहिए। समितियों के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक बारह होनी चाहिए। 
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पाँच सदस्यों की एक उप-समिति होनी चाहिए, जिसमें 
प्रधानाध्यापक अवश्य हो । शिक्षक की नियुक्ति के उपरान्त तत्काल इसकी सूचना जिला 
शिक्षा निरीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिए और उसकी स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। 
जो प्रबन्धक ऐसा न करे उसे तत्काल हटा देना चाहिए । शिक्षा-संहिता में उचित संशो- 
धन हो जाना चाहिए । शिक्षक की नियुक्ति के चार माह के भीतर ही उसे संविदा-पत्र 
(वशण्शाणा। णिएा) भर देना चाहिए। जो प्रबन्ध समितियाँ धर्म व जाति के आधार 
पर बनी हैं उनमें कम से कम चौथाई सदस्य अन्य धर्म या जाति के होने चाहिए । 
पंचर्फसला बोर्ड (870॥800॥ 80470) का फैसला अन्तिम माना जायगा तथा दो 
माह के अन्तर्गत ही उस पर कार्यवाही होना आवश्यक है। ऐसा न करने पर स्कूल की 
अनुदान-सहायता में से शिक्षक को दी जाने वाली धनराशि को काट लेना चाहिए और 
यदि बोर्ड के फंसले के विरुद्ध किसी शिक्षक को नौकरी पर वापस नहीं लिया जा रहा 
है, तो शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह स्कूल के मिलने वाले अनुदान में से प्रतिमाह 
रुपया काटकर उस शिक्षक को वेतन देता रहे। साथ ही स्कूलों को मिलने वाले 
अनुदानों में भी सरकार को उचित व उदार परिवतन या वृद्धि कर देनी चाहिए । 
विद्याथियों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही समिति ने शिक्षकों के 
वेतन व तबादला सम्बन्धी बातों पर भी अपनी सिफारिशें करके उन्हें सुधारने के लिए 
सुझाव दिये हैं। तबादला के लिए 'तबादला बोर्ड' होना चाहिए । 

(0) अन्त में, पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में भी समिति ने अपने सुझाव दिये 
हैं। उसका मत है कि पाठ्य-पुस्तकों को स्वीकार करने की वरंमान विधि को तत्काल 
समाप्त कर देना चाहिए। कक्षा 9 से 2 तक कोई भी विशेष पाठय-पुस्तक स्वीकार 
नहीं की जायगी, केवल विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जायगा। उसी के अनुसार 
प्रधानाध्यापक को विषय शिक्षक की राय से कोई भी पुस्तक चुनने का पूर्ण अधिकार 
होगा। शिक्षा-विभाग कुछ सर्वोत्तम पुस्तकों की सूची प्रकाशित कर देगा ताकि 
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पुस्तकों के चुनने में सहायता मिल सके। ये पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार ही लिखी हुई 
होनी चाहिए । 

समिति का मत है कि श्रेष्ठ पुस्तकों की रचना व प्रकाशन के लिए इंगलैण्ड व 
अमरीका की भाँति विशेष संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। कोई भी पुस्तक एक 
टार चुनी जाने के बाद कम से कम तीन वर्ष तक नहीं बदलनी चाहिए। यदि पाठ्यक्रम 
में परिवर्तन हो जाय तो बात दूसरी है। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक विषय पर 
प्रसिद्ध व अनुभवी लेखकों की लिखी हुई श्रेष्ठतम पुस्तकें उपलब्ध बाजार में पहुँचाये । 
उनके लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे लेखकों से पुस्तकें जमा करने के लिए कहा जाय 
और उनमें से सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को चुना जाय। पुस्तकों की छुपाई व कागज इत्यादि की 
श्रेष्ठता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रेष्ठ लेखकों को पारितोपषिक देकर प्रोत्सा- 
हित भी किया जाना चाहिए । अन्त में समिति का मत है कि स्वयं सरकार को पुस्तकें 
नहीं छापनी चाहिए, “क्योंकि लेखकों को अच्छे प्रकाशक मिलना कठिन नहीं होगा । 
आलोचना 

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के विपय में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपितु 
सम्पूर्ण देश में यह रिपोर्ट अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। वास्तव में, शिक्षा 
समस्याएँ सभी प्रान्‍्तों में प्राय: एकसी ही हैं । 

माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर विचार करके समिति ने अपने 
व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। पाठ्यक्रम के पूर्व-स्थित दोषों को दूर करने का प्रयास 
करके उसे विद्यार्थी की रुचियों व आवश्यकताओं के अनुकुल बनाया गया है। तक- 
नीकी शिक्षा को वास्तविक रूप से उपयोगी बनाने के सुझाव भी बड़े ठोस है। यह 
आवश्यक है कि विद्यार्थियों को उनके विषयों के चुनने में पर्याप्त मार्गदर्शन होना 
चाहिए तथा उनकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा करके उनकी मानसिक क्षमताओं व रुचियों 
का पता लगाया जाय । वास्तव में यह सुधार अत्यन्त आवश्यक है । 

प्रबन्ध समितियाँ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के मस्तिष्क पर लगे हुए 
कलंक हैं। उनका सुधार न केवल शिक्षकों के हित में ही, वरन्‌ स्वयं शिक्षा के हित 
में भी अनिवाय है। यह बात सवंविदित है कि वेयक्तिक प्रवन्ध समितियाँ प्रदेश में 
शिक्षा का स्तर गिराने तथा शिक्षकों के दुर्भाग्य के लिए अधिकांश में उत्तरदायी हैं । 
अत: आचाय॑ नरेन्द्रदेव समिति के सुझाव प्रबन्ध समितियों के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हैं। अन्त में, पाठय-पुस्तकों के सम्बन्ध में फैले हुए भ्रष्टाचार की ओर समिति का 
ध्यान आकषित होना स्वाभाविक ही है। यह बात आज सभी जान गये हैं कि 
प्रकाशकों तथा शिक्षा बोर्ड के सदस्यों ने मिलकर इस क्षेत्र में एक अत्यन्त ही गन्दा 
वातावरण उत्पन्न कर रखा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज स्कूलों में जो 
पाठ्य-पुस्तकें देखने को मिलती हैं वे अत्यन्त निम्न कोटि की, अशुद्धियों से भरी हुई 
तथा गन्दी छपाई की हैं। प्रकाशकों के षड़यन्त्रों के द्वारा वे प्रति वर्ष बदल दी 
जाती हैं। इस प्रकार प्रदेश के निर्धन विद्यार्थियों पर प्रति वर्ष और भी अधिक व्यय 
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लाद दिया जाता है। समिति की सिफारिशें इस दृष्टि से अधिक क्रान्तिकारी न होते 
हुए भी उपयोगी हैं । 

उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त समिति के सुझावों में कुछ दोष भी हैं। उदाहरण 
के लिए, पाठ्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, 'क' 'ख' 'ग' और 
'घ॒ वर्गों के नाम से जो पाठ्यक्रम का वर्गीकरण सन्‌ 948 में किया था वह यथावत्‌ 
रखा गया है, जबकि स्वयं समिति की यह राय है कि उपर्युक्त वर्गीकरण में 'ग' व 'घ! 
अर्थात्‌ रचनात्मक व कलात्मक वर्गों में कोई भी पर्याप्त शिक्षण नहीं दिया जा रहा है। 

प्रबन्ध में सुधार की दृष्टि से भी समिति ने कोई अधिक मौलिक सुझाव नहीं 
दिये हैं। वास्तव में, ये लगभग वही सुझाव हैं जो 'रघुकुल तिलक समिति' ने पहले ही 
दे रखे हैं । किन्तु उनका प्रवन्धकों या सरकार ने पालन नहीं किया। शिक्षकों को 
समितियों में प्रतिनिधित्व नही मिला । प्रबन्धकों के विरोध करने पर स्वयं सरकार 
ही कच्ची पड़ गयी और इस अति वांछनीय सुधार को टाल दिया गया । ऐसी स्थिति 
में क्या आशा की जा सकती है कि आचार्य नरेन्द्रदेव समिति के द्वारा कहने पर उसी 
सिफारिश को सरकार कार्यान्वित करेगी ? जहाँ तक 'पंचफैसला बो्ड' का सम्बन्ध 
है, उत्तर प्रदेश में यह बोर्ड अब तक बिलकुल निकम्मा सिद्ध हुआ है और शिक्षकों के 
अधिकारों की रक्षा करने में पूणंत: असफल रहा है। इसके निर्णयों को प्रबन्धक लोग 
सरलता से टाल देते हैं। समिति ने इसके निर्णयों को अनिवार्य बनाने की जो 
सिफा रिशें की हैं वे अपर्याप्त हैं । 

साथ ही समिति ने शिक्षकों के वेतन के सुधार के विषय में एक शब्द भी नहीं 
कहा है । उसने यह मान लिया प्रतीत होता है कि सम्भवत: यह बात उसके जाँच- 
क्षेत्र से बाहर है। वस्तुतः यह सुधार सभी सुधारों की आधारशिला है। इसके अति- 
रिक्त सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-क्रमों में एक ही प्रकार 
से कार्य करने पर भी अन्तर होना न केवल अत्यन्त अनुचित ही है, अपितु भारत के 
संविधान को आत्मा के प्रतिकूल भी है। समिति ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। इतना 
ही नहीं इधर तो समिति चाहती है कि हस्तकलाओं तथा तकनीकी शिक्षा का प्रसार व 
सुधार हो; उधर आर्ट व क्राफ्ट के शिक्षकों के निम्न वेतन-क्रमों की ओर उसका ध्यान 
भी नहीं गया है । जब उपर्युक्त विषय हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ाये जाते हैं और संगीत, 
संस्कृत तथा हिन्दी के शिक्षकों को ट्रेण्ड ग्रेजुएट का ग्रेड मिला हुआ है तो फिर आर्ट 
व क्राप्ट के शिक्षकों को भी वही वेतन-क्रम न देने से हम किस प्रकार से हस्तकलाओं 
की उन्नति की बात सोच सकते हैं ? वास्तव में, यह हास्यास्पद है । 

निरीक्षण व नियन्त्रण की दृष्टि से भी समिति ने निरीक्षण विभाग में फैली 
हुई अक्षमता व सुस्ती और रिश्वतखोरी के विषय में कुछ नहीं कहा है। यह बात 
निर्मम होकर कही जा सकती है कि हमारे अधिकांश जिला शिक्षा निरीक्षक शिक्षकों 
के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। उनमें से अधिकांश तो स्कूल मैनेजरों 
के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और उनके लिए निरीह शिक्षकों का आखेट करने में सम्भवत: 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 24 : उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रयति | 46] 


कभी सुस्ती नहीं दिखाते। उधर प्रबन्धक लोग इतने सर्वशक्तिमान बने हुए हैं कि 
कभी-कभी निरीक्षकों के आदेशों की परवाह तक नहीं करते । ऐसी स्थिति में हम 
माध्यमिक शिक्षा के सुधार की कल्पना तक नहीं कर सकते । 

अन्त में पाठय-पुस्तकों के सम्बन्ध में जो सुझाव समिति ने दिये हैं वे भी मूलतः 
पृ्व-स्थित प्रणाली से कोई खास भिन्न नहीं हैं । पुस्तकों के विषय में प्रधानाध्यापक 
को सम्पूर्ण अधिकार देने से उसके दुरुपयोग की सम्भावना है। प्रकाशक लोग इस 
दृष्टि से प्रधानाध्यापकों को उचित व अनुचित रूप से प्रभावित करने में कोई भी कमी 
नहीं छोड़ेंगे । दूसरे, शिक्षा-विभाग के द्वारा जो अच्छी पुस्तकों की सूची प्रकाशित की 
जायगी उसमें भी प्रकाशकों का प्रभाव काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त समिति 
का यह कहना कि सरकार को पुस्तकें छापने का कार्य नहीं लेना चाहिए क्योंकि 
“लेखकों को अच्छे प्रकाशक मिलना कठिन नहीं है वास्तव में, वास्तविकता को टठुकरा 
देना है | शिक्षा जैसे आवश्यक व बुनियादी महत्त्व के विषय में पूंजीवाद को खुली छूट 
देने के बड़ें भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेखकों को अच्छे प्रकाशक मिलना आज 
बड़ा कठिन हो रहा है जबकि प्रत्येक पुस्तक-विक्रेता एक प्रकाशक बन बंठा है। पाठय- 
पुस्तकों के छापने का उत्तरदायित्व क्रमश: अवश्य ही सरकार तक सीमित रखा जाना 
चाहिए और इनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए | इसके अतिरिक्त समिति ने उन 
तथाकथित पुस्तकों के विरोध में कुछ नहीं कहा है जो विभिन्न प्रकार के नोट्स, प्रश्न- 
उत्तर तथा अन्य इसी प्रकार के सस्ते व व्यथ साहित्य के रूप में शिक्षा के मानदण्ड 
को गिरा रही हैं । 

इन सभी दोषों की अपेक्षाकृत भी समिति के सुझाव अत्यन्त मृल्यवान व व्याव- 
हारिक हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र उन्हें कार्यान्वित करे । 
शिक्षकों की दशा में सुधार 

किसी भी शिक्षा योजना की सफलता तथा राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों का 
उत्तरदायित्व है । अतः इस उद्देश्य के लिए पूर्ण प्रशिक्षित, सन्तुष्ट तथा स्वस्थ व योग्य 
शिक्षकों की आवश्यकता है । शिक्षक के लिए प्रशिक्षण उतना ही आवश्यक है जितना 
कि भोजन । एक से उसके मस्तिष्क का पोषण होता है तो दूसरे से शरीर का। शिक्षक 
को निम्न कोटि की आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त रखना एक बड़ी दूरदाशिता है। इधर 
उन्हें कुछ महँगाई दी गयी है और सन्‌ 964 से एक त्रिलाभ योजना (प796 फ़शा९- 
१ $८॥थ॥6) को भी लागू किया गया है । 

यहाँ जो एक बात विशेष उल्लेखनीय है, वह है सरकारी तथा गैर-सरकारी 
शिक्षकों के वेतन-क्रम में भेद रखना । यह व्यवहार न्याय, सत्य तथा भारतीय संविधान 
के अनुसार भी अनुचित है। इसके अतिरिक्त कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में महँगाई के 
प्रश्न को लेकर भी माध्यमिक शिक्षकों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। दिसम्बर 968 
में शिक्षकों की प्रदेशव्यापी सफल हड़ताल ने सारे देश का ध्यान इस गम्भीर समस्या 
की ओर आकर्षित कर दिया है । 
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शिक्षकों के वेतन की समस्या के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के 
क्षेत्र में एक और बड़ी भारी समस्या है स्कूलों के कुप्रबन्ध की । अधिकांश में शिक्षा- 
विभाग की उदासीनता तथा समस्या को हल करने की क्षमता के कारण यह समस्या 
और भी अधिक दुरूह हो गयी है। माध्यमिक शिक्षक संघ के निरन्तर संघर्ष के फल- 
स्वरूप कुछ प्रयास सरकार ने प्रबन्ध समितियों के दोषों का उन्मूलन करने के लिए 
किये थे किन्तु अभी तक उनका कोई प्रत्यक्ष फल नहीं निकला है। यहाँ सरकार के 
द्वारा इस दिशा में किये गये अन्तिम प्रयास का उल्लेख करना असंगत न होगा । 

सितम्बर 958 में राज्य विधान सभा ने एक बिल पास करके सन्‌ 92 के 
यू० पी० इण्टरमीडिएट एक्ट का संशोधन कर दिया था। इस संशोधन का प्रमुख 
उद्देश्य था वेयक्तिक प्रबन्ध समितियों का नियमन करना एवं शिक्षकों को वेतन तथा 
सेवा इत्यादि की सुरक्षा प्रदान करना । यद्यपि यह संशोधन अपने आप में राज्य की 
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्ध सम्बन्धी दोषों का उन्मूलन करने के लिए पर्याप्त 
नहीं है, तथापि इस दिशा में इसे एक प्रगतिशील कदम अवश्य माना जा सकता है। 
उदाहरणत: इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह 
शिक्षकों के वेतन तथा अन्य भत्ते एवं छुट्टी के नियमों इत्यादि का निर्धारण कर सकती 
है । कुछ ऐसी धाराएँ भी हैं जिनके द्वारा स्कूल मेनेजरों की असीमित शक्तियों पर कुछ 
अंकुश लग गये हैं। कुप्रबन्ध होने पर सरकार इन स्कूलों को अपने सीधे प्रबन्ध में भी 
ले सकती है । 

यद्यपि इस सुधार से माध्यमिक शिक्षक अधिकांश में सन्तुप्ट दिखायी दंते हैं, 
किन्तु सबसे अधिक विरोध स्वयं स्कूल के प्रबन्धरों की ओर से हुआ है। सबसे अधिक 
विवादास्पद धारा वह है जिसका सम्बन्ध शिक्षकों को सेवा से पृथक करने से है। अब 
कोई भी माध्यमिक शिक्षक बिना जिला शिक्षा निरीक्षक की पूव॑-अनुमति लिये हुए सेवा 
से नहीं हटाया जा सकेगा । प्रबन्ध तथा शिक्षक दोनों को अपील का अधिकार होगा । 

वास्तव में, प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों की अधिकांश प्रबन्ध समितियाँ अब तक 
विभिन्न प्रकार के अनियमित कार्य करती रही हैं, जिससे जहाँ एक ओर शिक्षकों की 
हानि हुई है वर्हाँ प्रदेश में शिक्षा का मानदण्ड भी बहुत गिर गया है। दुर्भाग्य से राज्य 
सरकार इस सुधार को अत्यन्त ही मन्द गति से कार्यान्वित कर रही है । 
माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण 

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ यह आवश्यक है कि 
प्रशिक्षित शिक्षकों की बढ़ती हुई माँग की पूति करने के लिए, उनके समुचित प्रशिक्षण 
की व्यवस्था को जाय । राज्य में पहले केवल दो ट्रेनिग कॉलेज थे किन्तु इधर उनकी 
संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। प्राय: सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग 
स्थापित कर दिये गये हैं जहाँ से भावी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके 
अतिरिक्त अनेक सम्बन्धित कालेजों में एल० टी० या बी० टी० के विभाग खोल दिये 
गये हैं । राज्य सरकार भी राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण कॉलेज, लखनऊ; राजकीय 
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महिला प्रशिक्षण कॉलेज, लखनऊ व इलाहाबाद; केन्द्रीय पैडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, 
इलाहाबाद; राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण कॉलेज, इलाहाबाद एवं फिजिकल ट्रेनिंग 
कॉलेज, रामपुर का संचालन कर रही है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रसार करने के 
साथ ही साथ उसका मानदण्ड उठाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं । 

मई 958 में सरकार ने विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के सुधार के लिए जो चार 
समितिरया स्थापित की थीं उनमें से एक माध्यमिक शिक्षा के लिए थी । यह समिति 
ऐसे कानूनी तरीके विकसित करती है जिनके द्वारा न केवल माध्यमिक स्कूलों का ही 
विकास हो अपितु शिक्षकों की स्थिति में भी सुधार हो । सहायता-अनुदान के नियम, 
परीक्षाओं का उपयुक्त समय, अनुशासन की समस्या, छूट्टियों में कटौती तथा शिक्षकों 
के वेतन भुगतान के नियमों में सुधार इत्यादि अन्य कार्य इस समिति की सीमा के 
अन्तगंत है । परीक्षा भवनों में निरीक्षण करने वाले शिक्षकों की सुरक्षा के लिए राज्य 
सरकार ने फरवरी 959 में एक अध्यादेश के द्वारा उन्हें उस काल के लिए सरकारी 
कमंचारी घोषित कर दिया । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के 
विकास व सुधार को दृष्टिगत रखते हुए कई स्कीमों पर कार्य क्रिया जा रहा है। 
विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने के लिए तथा उनकी कमी देखते हुए भौतिकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र एवं जीव-विज्ञान के शिक्षकों के लिए एक वर्ष का कंडेस्ढ कोर्स कई 
विश्वविद्यालयों में खोल दिया गया है । 
विशेष संस्थाएँ 

इधर प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी कुछ विशेष संस्थाओं की स्थापना भी की जा 
चुकी है । इनमें मनोवेज्ञानिक केन्द्र, इलाहाबाद"; शिक्षा-विज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद; 
रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ; शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ! 
तथा नर्सरी ट्रेनिंग कॉलेज, इलाहाबाद प्रमुख हैं । मनोवैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना प्रथम 
आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। अपनी- 
अपनी योग्यता व रुचि-भेद के अनुसार शिक्षा के विविध पाठ्यक्रमों के ग्रहण करने की 
दिशा में विद्याथियों के उचित मार्गदर्शन की दृष्टि से इस संस्था की अत्यन्त आवश्यकता 
थी । अत: सन्‌ 947 में इसकी स्थापना कर दी गयी । मार्च 952 में मेरठ, बनारस, 
लखनऊ, कानपुर और बरेली इन पाँचों स्थानों में इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना 
कर दी गयी । भविष्य में प्रत्येक जिले में ऐसे ही केन्द्र स्थापित करने की योजना है । 

इस केन्द्र में विभिन्‍न विधियों द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि तथा रुचियों की परीक्षा 
लेकर उन्हें शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा व्यवसायों के चुनने में सहायता दी जाती है । 

शिक्षा-विज्ञान केन्द्र नामक संस्था भी इलाहाबाद में सन्‌ 948 में स्थापित 
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की गयी थी । शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा-क्षेत्र की 
विभिन्‍न समस्याओं की जाँच करना तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए नये-तये 
प्रयोग करना इस संस्था का कतेव्य है। इस संस्था ने विभिन्‍न विषयों पर प्रामाणिक 
पाठ्य-पुस्तकें भी तयार की हैं । 

इनके अतिरिक्त इलाहाबाद में जुलाई 95 में एक नसंरी ट्रेनिंग कॉलेज की 
स्थापना की जा चुकी है । यद्यपि राज्य में सरकार के अन्तर्गत एक भी उल्लेखनीय 
नर्सरी या माण्टेसरी स्कूल नहीं है, तथापि कुछ वैयक्तिक स्कूलों की स्थापना को प्रोत्सा- 
हन दिया जा रहा है । ऐसे स्कूलों में काम करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आव- 
शयकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही यह संस्था खोली गयी है । इसमें अण्डर-ग्रेजुएट 
छात्राएँ प्रवेश पाती हैं और दो वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करने के उपरान्त उन्हें 
सी० टी० का प्रमाणपत्र दिया जाता है । 

इनके अतिरिक्त लखनऊ में रचनात्मक प्रशिक्षण कॉलेज तथा शारीरिक शिक्षा 
कॉलेज हैं। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बहुमुखी पाठ्यक्रम की योजना को कार्यान्वित 
करने तथा रचनात्मक वर्ग के विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए सन्‌ 948 में एक रच- 
नात्मक प्रशिक्षण कॉलेज खोला गया था । अब कई वर्षों से यह लखनऊ में आ गया 
है । शिक्षकों को विभिन्‍न हस्तकलाओं में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त इसमें एक उत्पादन 
केन्द्र भी है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक है | शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज में ग्रेजुएट तथा 
अण्डर-पग्रेजुएट पुरुष व स्त्री शिक्षकों को शारीरिक शिक्षण के विषय में दीक्षित करने के 
उद्देश्य से शिक्षा-विभाग की विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था 
की गयी है । यहाँ पर विभिन्न शारीरिक व्यायामों के साथ ही साथ लाठी प्रयोग, लोक- 
नृत्य तथा तैरने इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

शिक्षा की अन्य योजनाओं में हम समाज-सेवा तथा सनिक शिक्षा को भी सम्मि- 
लित कर सकते हैं । अब ये दोनों योजनाएँ मिला दी गयी हैं। समाज-सेवा कई जिलों 
में लागू की गयी थी। प्रादेशिक सेना शिक्षा ग्यारह जिलों में इण्टर कक्षाओं के विद्यार्थियों 
के लिए अनिवाय॑ थी । दोनों योजनाओं को मिलाकर अब यह बीस जिलों में कार्यान्वित 
कर दी गयी है । सैनिक शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या इस समय राज्य में लगभग 
40 हजार है । कक्षा 9 व ]] के विद्याथियों के लिए नेशनल कंडेट कोर (]३.८.८.) 
के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। सन !955 में महिलाओं के लिए भी एक गल्‍्स डिवी- 
जन खोल दिया गया है । 

इसी प्रकार बालिकाओं के लिए शिक्षा-व्यवस्था, शारोरिक दृष्टि से पीड़ितों 
के लिए शिक्षा-व्यवस्था तथा सामाजिक शिक्षा-व्यवस्था इत्यादि अन्य योजनाएँ हैं जिन्हें 
राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है । हिन्दी के प्रसार व प्रोत्साहन के लिए राज्य 
सरकार ने विशेष प्रबन्ध किये हैं। प्रति वर्ष हिन्दी की उत्तम पाद्य-पुस्तकों पर सरकार 
लेखकों को पारितोषिक देकर प्रोत्साहन कर रही है। हिन्दी को सरकारी कार्यों के 
लिए राज्य-भाषा भी स्वीकार किया जा चुका है । 
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उच्च शिक्षा 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा हुआ है । यहाँ अन्य प्रान्तों 
की अपेक्षा सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं । उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या 
ग्यारह है--इलाहाबाद; लखनऊ; बनारस; अलीगढ़; आगरा; रुड़की; गोरखपुर; संस्कृत 
विश्वविद्यालय, बनारस; कृषि विश्वविद्यालय, बनारस; कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर 
(कानपुर) तथा मेरठ विश्वविद्यालय । इनके अतिरिक्त प्रान्त में बहुत-से कला, विज्ञान 
तथा वाणिज्य के कॉलेज हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं । 

इसके अतिरिक्त ज्ञानपुर (बनारस), नैनीताल, रामपुर तथा श्रीनगर (गढ़वाल) 
में राजकीय डिग्री कॉलेज भी हैं । प्रदेश के ग्यारह विश्वविद्यालयों में से अलीगढ़ व बनारस 
दो विश्वविद्यालय केन्द्र के अधीन हैं । रुड़की का इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा 
पन्‍तनगर का क्रषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के सीधे नियन्त्रण में है। शेष 
विश्वविद्यालय स्वायत्त-सत्ता प्राप्त संस्थाएँ हैं | प्रायः ये विश्वविद्यालय पीडित है। 
निम्न कोटि की दलबन्दी, जातीय या प्रान्तीय पक्षपात, अनुचित नियुक्तियाँ, रुपये का 
दुरुपयोग, गिरते हुए शिक्षा-स्तर, पाठ्य-पुस्तकों एवं परीक्षकों की नियुक्ति इत्यादि के 
सम्बन्ध में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि इन विश्वविद्यालयों की विशेषता 
हो गयी थी । अत: विवश होकर सरकार को इनके विधानों में संशोधन करने के लिए 
कदम उठाने पड़े हैं, तथापि अधिकांश दोष यथावत हैं । 

आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सन्‌ 953 में एक विधेयक विधान सभा 
में प्रस्तुत किया गया था । इसके स्वीकृत हो जाने पर विश्वविद्यालय के अधिनियम में 
उचित संशोधन कर दिये गये हैं । इसके अनुसार विश्वविद्यालय का उपकुलपति अब 
चुना न जाकर नियुक्त किया जाता है | उसी प्रकार कार्यकारिणी व सीनेट में चुनाव 
के सिद्धान्त को कम से कम कर दिया गया है। जहाँ चुनाव अनिवार्य है, वहाँ एक- 
हस्तान्तरणीय मत ($02/९ 095 (0780।2 ५४०९) के द्वारा चुनाव हुआ करेंगे। परीक्षकों 
की कुल संख्या के आधे परीक्षक अन्य विश्वविद्यालयों से लिये जायेंगे । किसी व्यक्ति 
को विश्वविद्यालय से विभिन्न रूप से होने वाली आय का अधिकतम निश्चित कर दिया 
गया है । शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सुधार हुआ है । इसके अतिरिक्त नौकरी- 
पेशा लोगों के लिए तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करता, सभी सम्बन्धित 
कॉलेजों में पारस्परिक सहकारिता के द्वारा काये करने की पद्धति का प्रारम्भ तथा 
विश्वविद्यालय में धीरे-धीरे शिक्षण कक्षाएँ प्रारम्भ करना इत्यादि कुछ प्रमुख सुधार 
हैं जो इस विश्वविद्यालय में किये गये हैं । इधर हिन्दी महाविद्यालय तथा इन्स्टीट्यूट 
ऑफ सोशल साइन्स की स्थापना होने से शिक्षण का प्रारम्भ हो गया है । 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्राय: इसी प्रकार की गन्दी राजनीति ने जन्म ले 
लिया था | अतः राज्य सरकार ने !7 दिसम्बर, 95] को जस्टिस मृथम की अध्यक्षता 
में 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाँच समिति की नियुक्ति की। इस समिति का उद्देश्य 
भा.शि.इ.--30 
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विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों की जाँच करके “विश्वविद्यालय को विभिन्न उद्देश्यों 
तथा कतंव्यों का भलीभाँति पालन' करने के योग्य बनाने के लिए” अपनी सिफारिशें 
प्रस्तुत करना था | समिति ने 22 फरवरी, 953 को अपनी रिपोर्ट सरकार के 
सम्मुख प्रस्तुत कर दी । इस रिपोर्ट में मृथम समिति ने विश्वविद्यालय के सभी आन्त- 
रिक मामलों, जैसे विद्यार्थी और उनके हितकारी कार्य, छात्रावास, शिक्षण-स्तर, अनु- 
संन्धान, शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन इत्यादि, विश्वविद्यालय का विधान,आर्थिक 
अवस्था, परीक्षाएँ, प्रशासन तथा राजकीय अनुदान इत्यादि का अध्ययन करके अपने 
विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं । 

इन्हीं सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के विधान 
में संशोधन कर दिया है। इन संशोधनों के सम्बन्ध में भी प्रदेश में एक ऊँचे स्‍तर का 
वाद-विवाद उपस्थित हो गया था । विश्वविद्यालय की स्वायत्त-सत्ता के भंग होने के 
तक को लेकर पर्याप्त तर्क-वितक चलता रहा । इस संशोधन के अनुसार इलाहाबाद 
नगर में स्थित अन्य डिग्री कालेजों को 'एसोशिएट कालेजों के नाम से विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित कर दिया गया है। इससे पूव॑ भी इलाहाबाद के तीन कॉलेज--कायस्थ पाठ- 
शाला कॉलेज, इविन क्रिश्चियन कॉलेज तथा नेनी कृषि कॉलेज---तो इससे सम्बन्धित थे 
ही, यद्यपि विधान में इसके सम्बन्ध की व्यवस्था नहीं थी। इधर विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों को यह भय हो गया कि यदि सरकार ने नवीन संशोधन के आधार पर 
इन कालेजों को 'एसोशिएट' कॉलेज बना दिया तो भविष्य में नगर के बाहर के अन्य 
कॉलेज भी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिये जायेंगे और इस प्रकार विश्वविद्यालय 
का शिक्षण-स्तर गिर जायगा तथा उनका जो एकमात्र शिक्षण-संस्था का स्वरूप है वह 
भी भंग हो जायगा। किन्तु सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके अनुसार 
इलाहाबाद से बाहर के कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किया जाता । 

इसके अतिरिक्त उपकुलपति की नियुक्ति, कार्यकारिणी व सीनेट के अधिकारों 
की समीक्षा, शिक्षकों के कतंब्यों का निर्देशन, शिक्षण व अनुसन्धान के स्तर को ऊँचा 
उठाने की व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्या को सुलझाने के लिए उपाय 
इत्यादि अन्य बातें हैं जिन्हें वतमान संशोधनों के द्वारा हल करने की चेष्टा की गयी है । 


इसी प्रकोर का एक संशोधन लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने 
के लिए किया गया है। हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के दोषों का उन्मूलन केन्द्रीय 
सरकार करने की चेष्टा कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा की 
दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्याप्ततः प्रगतिशील है। सरकौर भी प्रति वर्ष उच्च शिक्षा के 
लिए अधिक रुपया देने का प्रयास कर रही है । 

विश्वविद्यालय के सुधार के अतिरिक्त सम्बन्धित कालेजों की स्थिति के सुधार 
का भी प्रयास किया जा रहा है। इन कालेजों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार 
करने के उद्देश्य से अप्रैल 967 में राज्य सरकार ने नये यू० जी० सी० वेतन-क्रमों 
की घोषणा की है। इधर छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं क्रीडास्थलों 
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के लिए विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की ओर से उदारतापूर्बक इन कालेजों को अनु- 
दान दिये जा रहे हैं। अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश को भी आदेश दे दिया गया 
था कि यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में तीन वर्ष के डिग्री कोर्स का 
सृत्रपात कर दिया जाय । किन्तु आथिक कारणों तथा दूरदाशता के अभाव में राज्य 
सरकार इस सुधार को अभी तक कार्यान्वित नहीं कर सकी है। 
उपसं हार 

इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा में प्रगति तो कर रहा है, किन्तु इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि उचित व पर्याप्त दिशा में नियोजन का अभाव और प्रशासन 
की शिथिलता है । ज्यों-ज्यों शिक्षा का आकार बढ़ रहा है, उसका स्तर गिरता जा 
रहा है। शिक्षा में विभिन्न स्तरों के समान विकास पर भी णोर नहीं दिया जा रहा 
है । उदाहरणत: पूर्व-प्राथमिक या नसरी शिक्षा के लिए प्रदेश में कोई भी सराहनीय 
प्रयास नहीं किये गये हैं जबकि रूस, इंगलेण्ड व अमरीका ज॑से देशों में पृव-प्राथमिक 
स्तर पर सरकारें बहुत व्यय करती हैं, हमारे देश में सम्भवतः: इधर कोई ध्यान ही 
नहीं दिया जा रहा है। जो कुछ फ़ुटकर प्रयास कही हुए भी हैं, वहाँ शिक्षा इतनी महँगी 
है कि सामान्यतः: प्रत्येक वर्ग के बालकों के लिए उनमें प्रवेश भी पाना असम्भव है । 
प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी इतना गिरता जा रहा है कि उन स्कूलों में सामान्यतः 
मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को नही भेजते हैं । वेसिक शिक्षा के नाम पर तो मान- 
दण्ड को और भी अधिक गिरा दिया गया है ; वस्तुतः मानदण्ड के गिरने की समस्या 
तो माध्यमिक व विश्वविद्यालय-स्तर पर भी वंसे ही है। सम्भवत:ः जब प्रदेश में 
शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो कुछ सीमा तक तो मानदण्ड गिर जाना स्वाभाविक भी 
है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसको उठाने के प्रयास न किये जायें । आशा 
है, भविष्य में अवश्य ही इस दिशा में कुछ प्रयास किये जायेंगे । इधर पंचवर्षीय योज- 
नाओं के अन्तर्गत अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी सामूहिक विकास योजनाओं 
के साथ सामाजिक तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के यत्न किये जा रहे हैं। घुनियर 
हाई स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कृषि शिक्षा की पुनव्यंवस्था के महान 
परीक्षण की सफलता की ओर शेष भारत प्रेरणा के लिए देख रहा है। माध्यमिक स्तर 
पर पाठ्यक्रम का वर्गीकरण साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक तथा कलात्मक वर्गो के 
रूप में एक नृतन योजना है। स्त्री शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास, 
महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में साधा- 
रणत: हम उत्तर प्रदेश को बहुत आगे पाते हैं । साक्षरता की दृष्टि से यह दक्षिणी भारत 
के कुछ राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। आशा है भविष्य में समस्त दोषों को 
दूर करके उत्तर प्रदेश शिक्षा-क्षेत्र में भी अन्य बातों की भाँति अग्रसर होगा । 

शटं सारांश 

बल शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा देर से हुआ 

है। किर लगभग बीस वर्षों से इस राज्य में भी शिक्षा-प्रसार तेजी से हो रहा है। 
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इस समय यहाँ लगभग 4 हजार प्राथमिक बेसिक सकल, 4335 सीनियर 
बेसिक, 2358 उच्चतर माध्यमिक सकल तथा |9 विश्वविद्यालय हैं। प्राथमिक शिक्षा 
को उत्तर प्रदेश में जुनियर बेसिक शिक्षा का रूप दे दिया गया है। अब यह शिक्षा जिला 
परिषदों के अधीन है। समय-समय पर सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 
सुधार, शिक्षकों की दशा में सुधार, उनके प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएँ तथा भवन व 
सज्जा इत्यादि की व्यवस्था करने का प्रयास किया है. तथापि वह अत्यन्त अल्प है। 

जुलाई 954 से राज्य में जूनियर हाई स्कूल-स्तर पर शिक्षा पुनव्यंबस्था 
योजना लागू कर दी गयी है। इसके अन्तगंत विद्यार्थो को कृषि को संद्धान्तिक व 
व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। इसके अन्‍्तगंत प्रत्येक स्कूल के पास पाँच से दस 
एकड़ तक भूमि तथा बेल व ओजार आदि की व्यवस्था को जातो है। कृषि के 
अतिरिक्त पाठ्यक्रम में पशुपालन, उद्यानकला तथा वन-विज्ञान भी सम्मिलित हैं। इन 
विषयों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक सकल में एक प्रसाराध्यापक रखा गया है जो शिक्षण व 
व्यावहारिक कृषि के अतिरिक्त कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अपने विद्याथियों की सहायता 
से सम्पादित करता है। प्रत्येक स्कूल को निकटवर्तो गाँवों के सामाजिक जीवन का एक 
केन्द्र बनाया गया है। अब तक लगभग 4000 स्कलों में यह योजना लागू हो चुकी है। 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस राज्य में स्वतन्त्रता के उपरान्त बहुत रुचि 
दिखायी गयी है । बसे तो सन्‌ 939 में ही आचार्य नरेन्द्रदेव को अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्ति को गयो थो, किन्तु सन्‌ 953 में पुनः एक समिति आचायंजी की 
ही अध्यक्षता में नियुक्त को गयी । उसने माध्यमिक शिक्षा के पुन्संगठन के लिए लाभ- 
दायक सिफारिशें कों। सन्‌ 948 में हो प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना 
लागू कर दी गयो थी जिसके अनुसार पाठ्यक्रम को अधिक जीवनोपयोगी बना दिया 
गया । इसके अनुसार ग्यारहवीं कक्षा तक माध्यमिक शिक्षा मानी जायगी और बारहवीं 
कक्षा डिग्री-पाठयक्रम में मिला दी जायगी । किन्तु अभी तक इस राज्य में ऐसा नहों 
हो सका है। इधर शिक्षकों के प्रशिक्षण व उनकी वेतन-सुरक्षा के लिए राज्य सरकार 
ने अच्छे प्रयत्न किये हैं । 

उच्च शिक्षा क्षे क्षेत्र में यह राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे है। यहाँ ग्यारह 
विश्वविद्यालय हैं; भविष्य में ओर भी खुलने की सम्भावना है। तकनीकी एवं सामा- 
जिक शिक्षा को भो पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है । 

चतुर्थ आयोजन में प्राथमिक शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा तथा विज्ञान की 
शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जायगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तवोन 
संस्थाए' स्थापित करने के अतिरिक्त पू्व-स्थित संस्थाओं का विकास करके उससे 
उत्पन्न होते वाले इंजीनियरों व कारीगरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य है। 
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भूमिका 

शिक्षा के विकास के साथ ही साथ अनेक प्रकार की शिक्षा-समस्यवओं का जन्म 
लेना एकदम स्वाभाविक है । हमारे देश में कुछ समस्याएँ तो अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भ 
से लेकर आज तक विद्यमान हैं और निरन्तर दुरूह से दुरूहतर होती चली जा रही 
हैं। उदाहरण के लिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि, परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों की दशा, शिक्षा 
का नियन्त्रण, लोकव्यापी सामाजिक शिक्षा, वित्त-समस्या, नि:शुल्क व अनिवार्य प्राथ- 
मिक शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा अनुशासन की समस्या इत्यादि कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण सम- 
स्थाएँ हैं जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में लगभग डेढ़ सौ वर्ष से चली आ रही हैं और 
आज भी न्यूनाधिक मात्रा में शिक्षा विशारदों के लिए विवाद का विषय बनी हुई हैं । 
भारतीय शिक्षा के निर्बाध विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन समस्याओं का 
उपयुक्त हल निकालकर उनका अविलम्ब निराकरण किया जाय । यद्यपि समय-समय 
पर विभिन्न आयोगों व विशेषज्ञ समितियों ने इन समस्याओं के सुलझाने के लिए सुझाव 
दिये हैं, तथापि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उन सुझावों के आधार पर 
भारतीय शिक्षा-प्रणाणी में अब तक कितना सुधार हुआ | शिक्षा-सुधार की बात करते 
हुए आज बहुत-से लोगों को पाया जाता है ; कुछ विशेषज्ञ उसके आमूल परिवर्तत की 
बात करते हैं तो कुछ शिक्षा को भारतीय पृष्ठभूमि के आधार पर नवनिर्मित करना चाहते 
हैं । परन्तु इन सभी आलोचनाओं के बावजूद आज भी इन समस्याओं का समाधान 
सफलतापूर्वक नहीं हो सका है । इस देश में शिक्षा-पद्धति की जो सबसे बड़ी आलोचना 
की जाती है, बह यह है कि यह पद्धति अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए कुछ क्लकं एवं 
प्रशासक उत्पन्न करने के लिए चलायी थी और इसका उद्देश्य विदेशी शासन को अक्षण्ण 
बनाये रखना था, अथवा यह पद्धति नवयुवकों को जीवन के लिए तैयार नहीं करती; 
इत्यादि, इत्यादि । किन्तु बावजूद इसके कि अब भारत को स्वतन्‍्त्र हुए बीस वर्ष हो 
गये हैं और देश के भावी निर्माण के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होना चाहिए, 
बुनियादी रूप से अभी परिवर्तन नहीं हुआ है । केवल पूर्व-स्थित ढाँचे को ही विस्तार 
प्रदान किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो देश में शिक्षा के नियोजकों 
तथा विचारकों एवं संगठनकर्ताओं का अभाव है। देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा 
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शैक्षिक नेतागण मानो लाचारी-सी प्रकट करते हुए देखे जाते हैं। वे उसी तटस्थता 
तथा अकमंण्यता से शिक्षा-समस्याओं की आलोचना करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, जिस 
प्रकार वे स्वतन्त्रता से पूर्व करते थे, जबकि देश की शिक्षा पर विदेशी शासकों का 
नियन्त्रण था । वास्तविक बात तो यह है कि शिक्षा को देश की आवश्यकताओं तथा 
परिस्थितियों के अनुकल ढालने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा-समस्याओं पर 
भारतीय अवस्थाओं की पृष्ठभूमि के आधार पर विचार किया जाय और ऐसी पद्धति 
को जन्म दिया जाय जो नवोदित भारत की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके । हाँ, 
इतना अवश्य सच है कि देश की शिक्षा के विकास के साथ कुछ समस्याओं ने अभी 
हाल में ही नया जन्म लिया है, जबकि कुछ प्रश्न पहले से ही बिना हल किये पड़े हैं। 
जैसे, शिक्षा के प्रसार के कारण वित्त की समस्या जटिलतर हो गयी है। स्कूलों, 
कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में विद्याथियों की संख्या इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि 
शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात में पहले से बहुत वृद्धि हो गयी है, स्थान का अभाव 
हो गया है तथा शिक्षकों का विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रायः समाप्त हो गया है । 
इस समस्या ने स्वयं अनुशासनहीनता की एक अन्य समस्या को जन्म दिया है। देश में 
पंचवर्षीय विकास योजनाओं के लागू हो जाने से अब अधिक से अधिक ऐसे नवयुवकों 
की आवश्यकता बढ़ गयी है जो किसी विशेष उद्यम व तकनीकी काय॑ में प्रशिक्षित हों। 
अतः ऐसे लोगों को उत्पन्न करने के लिए असंख्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षालय 
खोलने की समस्या उत्पन्न हो गयी है । जीवनयापन के व्यय में अभिवृद्धि के कारण 
शिक्षकों की दशा दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है । अन्त में, देश में जनतन्त्र स्थापित 
होने तथा उसके समाजवाद की ओर बढ़ने के उद्देश्य ने भारतीय जनसमूह के विचारों 
में एक संक्रमण उत्पन्न कर दिया है। अत: समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना एवं विकास 
के लिए देश की शिक्षा को भी उसी के अनुरूप मोड़ा जाना चाहिए । 

भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर प्रसंगवश इस पुस्तक में अन्यत्र विस्तारपूर्वक 
विचार किया जा चुका है, तथापि यह अधिक वांछनीय एवं उपयोगी होगा कि यहाँ एक 
स्वतन्त्र अध्याय में पुनः उनका कुछ सैद्धान्तिक विवेचन किया जाय । 

. शिक्षा का उद्देश्य 

शिक्षा का उद्देश्य वेयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। 
वेयक्तिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के शारीरिक, मान- 
सिक व नंतिक विकास तथा उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सके । शिक्षा का 
सामाजिक उद्देश्य वह है जिसमें व्यक्ति को एक सुखी, सम्पन्न व कल्याणकारी समाज 
की रचना के लिए तैयार किया जाता है अर्थात्‌ जो शिक्षा व्यक्ति-केन्द्रित न होकर 
समाज-केन्द्रित होती है। किन्तु अन्ततोगत्वा व्यक्ति ही समाज का अंग होता है। अतः 
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के निर्माण के द्वारा ही समाज का निर्माण करना है। “पूर्व 
तथा पाश्चात्य सभी देशों के विद्वान अब इससे सहमत हैं कि सम्पूर्ण प्रकार की शिक्षा 
का उद्देश्य विश्व-ज्ञान का एक सम्बद्ध चित्र प्रदान करना तथा जीवन की एक व्यव- 
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स्थित विधि प्रस्तुत करना है ।! शिक्षा के द्वारा हमें ज्ञान के विभिन्न अंगों में एक 

समन्वय स्थापित करना है । प्राचीन भारत में भी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ज्ञान के 

व्यवस्थित विकास के साथ बुद्धिमत्ता का विकास करना था, जैसा कि गीता में कहा गया 
है, “ज्ञान विज्ञान सहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेउशुभात्‌ अर्थात्‌ संसार के कष्टों से मुक्ति 
पाने के लिए बुद्धि सहित ज्ञानाजन करना ही शिक्षा का आदर्श है । 

इस प्रकार शिक्षा मनुष्य का एकांगी विकास न करके 'सम्पूर्ण मानव' का 
विकास करती है । काले माक्‍स के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 'पृर्णं विकसित मानव” 
उत्पन्न करना है । महात्मा गांधी का विचार है कि “शिक्षा का उद्देश्य मानव की उन 
सभी शक्तियों --शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक--का विकास करना है जो उसके 

भीतर नैसगिक रूप से निहित हैं ।” संसार में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई समाज-कल्याण व 

समाजवाद की विचारधारा ने शिक्षा के उहेश्य में भी परिवर्तन कर दिया है और अब 

व्यक्ति के विकास के द्वारा समाज-हित की स्थापना ही शिक्षा का उद्देश्य होता जा रहा है। 

ऐसी स्थिति में वतंमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य की अस्थिरता का निवारण 
करने के लिए आवश्यक है कि देश की बदलती हुई राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा मे परिवतंन किये जाय॑ँ। स्वतन्त्र भारत की शिक्षा 
का उद्देश्य कदापि वह नहीं हो सकता जो एक विदेशी शासनकाल में साम्राज्यवाद की 
जड़ें हृढ़ करने के लिए रहा था। इसके लिए हमें शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तन 

(5000४7३। ८॥9॥8०) करना होगा । पूर्व-स्थिति का प्रसार एवं विकास किसी भी 

भाँति शिक्षा-सुधार नहीं माना जा सकता । यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा का कुछ 

भी लक्ष्य हो और उसकी एक दिशा हो ।* दुर्भाग्य से आज भी देश के असंख्य नवयुवक 
स्कूलों तथा कालेजों में एक निरुद्देश्य शिक्षा पा रहे है। उनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं, 
उनकी कोई दिशा नहीं । वे नहीं जानते कि उनके भावी जीवन की योजना क्या है 
और यह शिक्षा उन्हें उसके लिए तैयार भी कर रही है अथवा नहीं । कोई नौकरी 
पा जाना अथवा नौकरी नः मिले तो फिर जीवन भर इधर-उधर ठोकरें खाते फिरना, 
शिक्षा का यही उद्देश्य गत शताब्दी से चला आ रहा है और आज भी विद्यमान है । 
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दुर्भाग्य से विदेशी शासन-काल में देश के आर्थिक विकास की गति बड़ी मन्द रही । 
उधर जनसंख्या तथा पढ़े-लिखे लोगों की संख्या में निरन्तर अभिवृद्धि होती रही । सेवाओं 
के पद व अवसर लगभग निश्चित रहने तथा प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति का उद्देश्य किसी 
ऐसे ही स्थान को पा जाने के कारण उनमें बेकारी फैलनी प्रारम्भ हो गयी जो आज 
भी भीषण रूप धारण किये हुए है । 

इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं 
किया । इसने पुस्तकों के रटने पर बल दिया । परीक्षा-प्रणाली ने इस रटने को और 
भी अधिक प्रोत्साहन दिया । इससे ज्ञान, बुद्धि व चिन्तनशक्ति का स्थायी विकास न 
होकर केवल मस्तिष्क का एकांगी विकास हुआ । शारीरिक श्रम के सुअवसरों के अभाव 
में हमारे नवयुवकों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया । वे दुबंल, पीले व साहस- 
हीन होने लगे । इस शारीरिक ह्वास ने उनके जीवन से उल्लास, महत्त्वाकांक्षा तथा 
साहसिक कार्यों की भावना का ही अपहरण कर दिया जिसका उनके नैतिक व आध्या- 
त्मिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। प्राथमिक पाठशालाओं में तो इन प्रवृत्तियों 
का प्रभाव इतना स्पष्ट दिखायी नहीं पड़ता जितना कि माध्यमिक शिक्षालयों तथा 
कालेजों व विश्वविद्यालयों में । माध्यमिक व उच्च शिक्षा-काल ही वह समय होता है 
जबकि भावी नागरिकों का निर्माण होता है । किसी भी देश में कशकाय व हतवीर्ये 
तरुण निराशा व अस्थिरता के थपेड़े खाते हुए न जीवन की आकांक्षाओं से स्पन्दित 
हो सकते हैं और न वे आत्म-कल्याण के साथ ही साथ समाज व देश का कल्याण ही 
कर सकते हैं । दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अधिकांश में ऐसे ही नव- 
युवकों को जन्म दे रही है। वे इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा पास कर लें और परीक्षा 
इसलिए पास करते हैं कि उसके उपरान्त कोई नौकरी मिल जाय । ऐसी स्थिति में 
हम कदापि उन्नत राष्ट्रों की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक कि उनसे कदम 
मिलाकर भी नहीं चल सकते । यह बात नहीं कि हमारे नवयुवकों पर ही इस प्रणाली 
का घातक प्रभाव पड़ता हो, शिक्षकों पर भी इसका कुप्रभाव हृष्टिगोचर होता है । 
शिक्षा के निरुद्ेश्य होने से शिक्षण-कार्य भी निरुद्रेश्य व प्रभावहीन हो जाता है । शिक्षक 
अपने को समाज का एक अंग न समझकर समाज से परे अथवा पृथक एक अन्य लोक 
का प्राणी समझने लगता है। जीवन के प्रवाह से उसका सम्बन्ध एक प्रकार से टूट ही 
जाता है। वह पुस्तकीय दुनिया में रहने वाला एक स्वप्नहृष्टा हो जाता है ।? उसकी 
जीवन की प्रेरणाएँ कुण्ठित व महत्त्वाकांक्षाएँ लुप्त हो जाती हैं और कभी-कभी वह 
अपनी उच्च नतिक मान्यताओं को खो बैठता है । 
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किसी भी राष्ट्र में शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना बड़ा सरल है। हमें 

यह देखना होगा कि उस देश के बहुसंख्यक लोगों के राजनीतिक, आथिक, सामाजिक 
तथा नैतिक विचार क्या हैं और वह राष्ट्र किस प्रकार के समाज की रचना के लिए 
प्रतिश्नत है । भारत में अब तक अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा-पद्धति का ही पोषण किया जो 
उनके साम्राज्यवादी विचारों की पोषक थी | आज हम देश में एक वर्गहीन, जातिहीन 
व समाजवादी जनतन्त्रीय समाज की स्थापना करने में जुटे हैं, जो समानता, न्याय, 
स्वतन्त्रता तथा जनतन्त्र के मौलिक स्तम्भों पर आधारित हो । भारतीय गणतन्त्र में 
संविधान का लक्ष्य भी ऐसे ही समाज की स्थापना करना है। अतः यह स्पष्ट है कि 
हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली को भी इन्हीं पथ-प्रदर्शक आदर्शों के अनुरूप ढालना होगा ; 
हमें सर्वागीण विकसित मानव को जन्म देना होगा जो लोक-कल्याणकारी समाज को 
जन्म देकर उसकी रक्षा तथा पोषण कर सके । देश ने सैकड़ों वर्षों की परतस्त्रता के 
उपरान्त अभी हाल में ही स्वतन्त्रता पायी है। उस स्वाधीनता की रक्षा करना तथा 
देश का आथिक व औद्योगिक विकास करना भी देश के नागरिकों का कतंव्य है । अतः 
सर्वप्रथम हमें ऐसे नागरिकों का निर्माण करना होगा जो नवीन भारत का निर्माण कर 
सकें । आज भारत आध्िक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, यह बात नहीं कि अपनी 
स्वाधीनता की इस दशाब्दी में उसने उन्नति नहीं की । किन्तु वास्तविक सत्य तो यह 
है कि जो कुछ भी उन्नति विभिन्न क्षेत्रों में हुई बह इतनी अपर्याप्त व मन्द हुई है कि 
हम उस दोड़ में अन्य देशों से और भी अधिक पिछड़ गये । तुलनात्मक हृष्टि से हमारी 
प्रगति कम रही । यद्यपि देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है, तथापि भारत एक 
अत्यन्त निधन देश है जहाँ असंख्य व्यक्त पशुओं से भी बुरा जीवन बिता रहे हैं । अत 
देश की वर्तमान महत्त्वपृणं आवश्यकता है आवश्यक जीवनयापन की सामग्री के उत्पा- 
दन में अभिवृद्धि करना, उत्पादन-क्षमता बढ़ाना तथा देश के करोड़ों लोगों का जीवन- 
स्तर ऊंचा उठाना । यह कार्य तभी सम्पादित हो सकता है जब हम शिक्षा को उसी के 
अनुरूप ढोलें ; जब हम कोरे पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर तकनीकी तथा व्यावसायिक 
शिक्षा का विकास करें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम शिक्षा में इस प्रकार 
के परिवर्तन करें जिससे रुचियों तथा नैसगिक मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हम अपने 
नागरिकों का सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान कर सके। संक्षेप में, भारतीय शिक्षा के 
प्रमुख उद्देश्य नागरिकों की व्यावसायिक कार्यक्षमता में विकास, उनके व्यक्तित्व का 
विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा प्रदान करना तथा जनतनन्‍्त्रीय नागरिकता की भावनाओं 
का विकास करके शोषण-विहीन, सुखी व समृद्ध समाज की रचना करता है । भारतीय 
शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों को संक्षेप में लिखते हुए कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है 
कि “भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपर्ण सुधार है उसे बदल डालना, अर्थात्‌ 
इस बात का प्रयास करना कि उसका सम्बन्ध जीवन से, लोगों की आवश्यकताओं एवं 
आकांक्षाओं से स्थापित हो जाय और इस प्रकार इसे आथिक, सामाजिक एवं सांस्क- 
तिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली यन्त्र के रूप में विकसित करना होगा जो 
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हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूति के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा 
का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे उत्पादकता में वृद्धि हो, सामा- 
जिक एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित हो, आधुनीकरण की प्रवृत्तियाँ गतिशील हों तथा 
सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हो सके । ९ 
2, पाठ्यक्रम की विभिन्नता तथा बहुमुखी विद्यालय 

अब तक भारतीय शिक्षा का एक भारी दोष यह रहा है कि उसका जीवन की 
वास्तविकताओं से सम्बन्ध नहीं रहा है । प्रारम्भ से ही विद्यार्थी को एक ऐसे पाठ्यक्रम 
को पढ़ना होता है जो केवल पुस्तकीय ज्ञान अजित करने पर ही बल देता है। इससे 
बालक की जीवन-दर्शन की झाँकी लेने की क्षमता तथा बुद्धि कुण्ठित हो जाती है । 
जिस जगत में वह रहता है उससे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। इस कोरे 
सैद्वान्तिक ज्ञान को लेकर शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त वह एकाएक समाज के 
सम्मुख आ खड़ा होता है। उस समय उसके समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न होता है 
भविष्य का । किस प्रकार वह अपना भावी जीवनयापन करे ? विद्यार्थी जीवन में उसने 
जीवन के किसी विशेष रूप की तंयारी नहीं की थी। उसने सामान्य शिक्षा पायी थी। 
विशेषज्ञता के अभाव में उसके सम्मुख केवल यही मागे रह जाता है कि वह कहीं कलर्की 
कर ले, अध्यापक हो जाय, ट्यूशन कसने लगे अथवा किसी व्यापारिक कम्पनी अथवा 
दुकान पर काम करने लगे । उच्च पदों तथा सरकारी सेवाओं के लिए नवयुवकों को 
इतनी दुरूह प्रतियोगिता करनी पड़ती है कि उसमें सभी का चुना जाना असम्भव होता 
है। बहुत-से तरुण, जिन्होंने कला-कौशल, उद्योग-धन्धों तथा इसी प्रकार के उत्पादन 
कार्यों में प्रशिक्षण नहीं पाया था, बेकारी की अवस्था में अनेक दृख झेलने के लिए 
लाचार हो जाते हैं । यह दोष हमारे स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम तथा एक 
परम्परागत चली आने वाली शिक्षण-प्रणाली का है। यह पाठ्यक्रम उन्हें जीवन के 
किसी विशेष उद्यम में प्रशिक्षण नहीं देता, यह एकांगी व पुस्तकीय होता है, यह अन्य 
प्रौढ़ द्वारा तैयार की गयी पुस्तकों में से केवल सूचना देना तथा लिखना व पढ़ना 
सिखाता है; यह बालक की अभिरुचियों, प्रवत्तियों तथा उसके मानसिक संवेगों का 
ध्यान नहीं रखता; यह उसके शरीर व स्नायुओं के विकास तथा नैतिक व सांस्कृतिक 
उत्थान की अवहेलना करता है; तथा अन्त में, बरतेमान पाठ्यक्रम समाज-सेवा एवं 
नेतृत्व के लिए तैयार नहीं करता । इन सभी त्रुटियों के अतिरिक्त अब तक हमारी 
शिक्षा-प्रणाली में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व रहा है। पहले तो माध्यमिक तथा उच्च 
शिक्षा में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों का माध्यम ही अंग्रेजी था। इसका परिणाम 
यह होता था कि विद्यार्थी की अधिकांश प्रतिभा भाषा की दुरूहताओं में ही उलझ 
जाती थी और वह विषय को भलीभाँति न तो समझ ही पाता था और न उसकी 
सराहना ही कर सकता था । अब माध्यम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा को 
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प्रमुखता दी जाने लगी है; तथापि उच्च स्तर पर, विशेषत: विज्ञानों के अध्ययन के 
लिए, शिक्षण के माध्यम का प्रश्न विवादास्पद बना हुआ है । 

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के दोषों को संक्षेप में निम्न प्रकार सूची- 
बद्ध किया : 

(४) बतंमान पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण संकीण् है; 

(2) यह पुस्तकीय व सैद्धान्तिक ((॥९0८/०४|) है; 

(3) इसमें आवश्यकता से अधिक विषय हैं, जिनमें बहुत-से निरर्थक व 
अनावश्यक हैं; 

(4). बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रायोगिक विषय तथा 

अन्य प्रकार की क़ियाओं से सीखने के लिए व्यवस्था अपर्याप्त है ; 

($) किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों की पूर्ति नहीं करता; 

(6) परीक्षाओं का प्रभुत्व है ; तथा 

(7) पाठ्यक्रम में ऐसे तकनीकी व व्यावसायिक विषयों का अभाव है जो विद्यार्थी 
को देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए नितानत आवश्यक हैं ।” 

उपर्यक्त सभी तक॑ न्‍्यायसंगत व स्वयंसिद्ध है। जो बुनियादी दोष माध्यमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रायः वे ही उच्च शिक्षा में भी हैं । हमारे देश की विश्वविद्यालय 
शिक्षा भी अधिकांश में साहित्यिक व सैद्धान्तिक है। अब तक हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, 
दर्शन, राजनीति तथा संस्कृत इत्यादि कला-विषयों पर अधिक बल दिया जाता रहा है 
अपेक्षाकृत भौतिकशास्त्र, रसायन-शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा 
अन्य कला-कौशल एवं विज्ञान सम्बन्धी विषयों के । भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त 
शिक्षाशास्त्रियों के दृष्टिकोण में तीव्रता से परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया है। अब यह 
अनुभव किया जा रहा है कि हमारी शिक्षा की सामग्री अधिकाधिक जीवन तथा उसको 
पाथथिव आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। उसके लिए कोरे साहित्यिक विषयों 
के स्थान पर अधिक से अधिक मात्रा में तकनीकी व व्यावसायिक विषयों को पाठ्यक्रम 
में स्थान दिया जाना चाहिए । यही कारण है कि देश की प्राथमिक व छू नियर-माध्यमिक 
शिक्षा को क्रमशः बेसिक शिक्षा का रूप दिया जा रहा है। यह शिक्षा कला-कौशल को 
ही माध्यम बनाकर दी जाती है । 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठयक्रम में गत शताब्दी में बहुत परिवर्तन किया 
जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा कमीशन तथा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन 
समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब हाई स्कूल तक की शिक्षा को स्वयं पूर्ण बनाया 
जा रहा है। देश के अधिकांश बालकों के लिए हाई स्कूल परीक्षा ही अन्तिम होती है 
और इसके उपरान्त ही वे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं । ऐसी स्थिति में यह नितान्त 
आवश्यक है कि इस स्तर तक शिक्षा को एक अन्तिमता का रूप दे दिया जाय अर्थात्‌ 
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माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त विद्यार्थी किसी न किसी ऐसे उद्यम के योग्य हो जाय जो 
उसे जीवनयापन में मदद दे । इसी की पूर्ति के लिए देश भर में अब बहु-उददेशीय 
माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों के साथ 
विभिन्न कला-कौशल, उद्योग एवं व्यवसायों में प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया 
है । देश के औद्योगिक व आथिक विकास की असंख्य योजनाओं को जो पंचवर्षीय योज- 
नाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी हैं, पुरा करने के लिए असंख्य प्रशिक्षित व्यक्तियों 
की आवश्यकता है। अतः सामान्य माध्यमिक स्कूलों का बहु-उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित 
किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त देश में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 
विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गयी है । अतः माध्यमिक शिक्षा का भी प्रसार 
हो गया है। यदि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विषयों का समावेश नहीं 
किया जाता तो देश में बेकारी की ममस्यथा भीषण से भीषणतर हो जायेगी । 

भारत कृषि-प्रधान देश है । अब तक ऐसी परम्परा रही है कि भारतीय कृषकों 
के लड़के आधुनिक शिक्षा पाकर नगरों में बस जाते हैं । उनकी शिक्षा से कृषि को कोई 
लाभ नहीं होता, अतः यह भी आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि 
विषय को सम्मिलित किया जाय । इसके लिए या तो सामान्य ग्रामीण स्कूलों में कृषि 
में प्रशिक्षण दिया जाय अथवा फिर ग्रामीण वातावरण में स्वतन्त्र कृपि विद्यालय खोले 
जायें । उत्तर प्रदेश में नवीन पुनर्सगठन योजना ने इस दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त 
की है। वर्तमान भारत में देश की विभिन्न विकास-योजनाओं की पूति के लिए ऐसे 
कुशल कारीगर, तकनीशियन तथा विशेषज्ञ चाहिए, जिन्होंने प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षा की पृष्ठभूमि के उपरान्त किसी विशेष उद्यम में प्रशिक्षण पाया हो । इस प्रकार 
शिक्षकों, सामुदायिक विकास क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं में काम करने वाले 
कुशल कारीगरों, सहकारिता आन्दोलन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा उद्योगों व 
कृषि तथा विकास के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति 
अधिकांश में [4-7 वर्ष के आयु-समूह के हाई स्कूल पास तरुणों में से करनी होगी । 
अतः देश के शिक्षाशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 
में विविधता (0४श६।॥7000॥) उत्पन्न की जाय जिससे विद्यार्थी अपनी रुचियों, 
आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुसार कोई भी विपय अध्ययन के लिए चुन लें । 
“इसके लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न हस्तकलाओं (क्राफ्टों) का समावेश, बहुमुखी पाट्य- 
सामग्री का सूत्रपात, विज्ञान-शिक्षण के लिए अधिक सुविधाएँ, बहु-उद्देशीय स्कूलों तथा 
जूनियर तकनीकी स्कूलों की स्थापना तथा माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक 
स्‍्कलों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है १ » रा 

कोठारी शिक्षा आयोग का मत है कि न केवल भारत में ही वरन्‌ संसार के 
अन्य देशों में भी स्कूलों का पाठ्यक्रम आज बड़ी अनिश्चित स्थित में है। अल्प-विकसित 
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देशों में तो पाठ्यक्रम की आलोचना इसलिए की जाती है कि वह अपर्याप्त तथा समया- 
तीत है और आधुनिक युग की माँगों की पूर्ति नहीं करता । किन्तु अमरीका जैसे 
शिक्षा की दृष्टि से उन्नत राष्ट्र में भी जहाँ परम्परागत पाठ्यक्रम को प्रगतिशील शैक्षिक 
विचारधाराओं के प्रभाव के अन्तर्गत बहुत पहले ही बदल डाला गया है, बहुत से 
विद्वान तथा विश्वविद्यालयों के लोग स्कूल-पाठ्क्रम तथा पाठ्य-सामग्री को अनुपयुक्त 
समझते हैं । वहाँ एक आन्दोलन स्कूल पाठ्यक्रम-सुधार का चल पड़ा है जो स्कूली 
शिक्षा में आमूल परिवर्तन चाहता है। पाठ्यक्रम के प्रति इस संसारव्यापी असन्तोष के 
विभिन्न कारण हैं। प्रथमतः गत वर्षो में ज्ञानःक्षेत्र में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट 
तथा भौतिक, जीवशास्त्रीय एवं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में मौलिक परिभाषाओं के 
परिवतंन ने बतमान पाठ्यक्रम के अभावों को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। 
स्कूल तथा विश्वविद्यालय के बीच की खाई जो पहले से ही चौड़ी थी, विज्ञानों 
के तीव्र विकास के कारण और अधिक चौड़ी हो गयी है। दूसरे, शैक्षिक क्षेत्रों में 
सामान्य माध्यमिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के स्वभाव तथा अवधि के सम्बन्ध 
में पुनचिन्तन शुरू हो गया है । अब अधिकांश विशेषज्ञों का मत है कि सामान्य शिक्षा 
की अवधि को बढ़ा दिया जाय और विशेष शिक्षा की अवधि को स्थगित करके आगे 
बढ़ा दिया जाय । स्कूल पाठ्यक्रम में जो कुछ भी कूड़ा भरा हुआ है उसकी सफाई 
करके उसमें अधिक गतिशील तथा उपयोगी विपयों का समावेश करके शिक्षण-प्रणाली 
को अधिक उद्दीपक बनाया जाय । 

भारत में पाठ्यक्रम में अनुकूल सुधार करने के सम्बन्ध में कोठारी शिक्षा 
आयोग की धारणा है कि “विदेशों में पाठ्यक्रम के विकास के लिए जो महत्त्वपूर्ण 
प्रयास किये जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि में देखने से प्रतीत होता है कि भारत में पाठय- 
क्रम का आधार बड़ा संकीर्ण तथा समयातीत है । शिक्षा के तीन अंग हैं--ज्ञान प्रदान 
करना, कौशलों की अभिवृद्धि करना तथा उचित अभिरुचियों, प्रवृत्तियों एवं मान्य- 
ताओं का समावेश करना । हमारे स्कूल (और कॉलेज भी) इस प्रणाली के प्रथम अंग 
अर्थात्‌ ज्ञान प्रदान करने तक ही अधिकांश में सीमित हैं--और इस कार्य को भी 
अत्यन्त असन्तोषजनक रूप से करते हैं । पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान एवं रटने पर बल 
देता है, प्रयोगात्मक क्रियाओं तथा अनुभवों का उसमें अपर्याप्त प्रावधान है और 
बाहरी एवं भीतरी परीक्षाओं का उसमें प्राधान्य है। इसके अतिर्रिक्त चँँकि लाभदायक 
दनरों के विकास, उचित अभिरुचियों, प्रवृत्तियों और मान्यताओं के शोषण को इसमें 
अधिक महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता, इसलिए यह पाठ्यक्रम न केवल आधुनिक ज्ञान 
से कदम ही नहीं मिला पाता वरन्‌ लोगों के जीवन-स्तरों से स्वर भी नहीं मिला पाता। 
अतः स्कूल पाठ्यक्रम को ऊंचा उठाने, उसका स्तर बढ़ाने तथा सुधार करने की 
तात्कालिक आवश्यकता है ।/* 
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इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा की पाठ्य-सामग्री में हमें काल व आव- 
श्यकता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने होंगे । भारत की उच्च शिक्षा का प्रमुख 
# उद्देश्य देश के विभिन्न विभागों में प्रशासकों की पूर्ति करना ही रहा दहै। वस्तुतः 
विश्वविद्यालय वे स्थान हैं जहाँ से देश या जाति प्रेरणा व जीवन पाते हैं। वे किसी 
भी राष्ट्र के भावी निर्माण व उत्थान में उपयुक्त मानव-सामग्री (0704 ॥4/274!) 
प्रदान करने के पूति-केन्द्र हैं। इन्हीं केन्द्रों से हमें प्रशासक, शिक्षक, चिकित्सक, अभियन्ता 
(४॥९॥९८5), अरथंशास्त्री व वैज्ञानिक मिलते हैं जो राष्ट्र के निर्माणक होते हैं। दुर्भाग्य 
से भारतीय विश्वविद्यालय ऐसे लोगों के उत्पन्न करने की केवल आंशिक पूर्ति ही करने 
में सफल हो सके हैं । इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि उच्च शिक्षा की पाठय-सामग्री 
ही एकांगी रही है। उसने शासन संचालन के पुर्जों का उत्पादन वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं 
तथा कुशल विशेषज्ञों की अपेक्षा अधिक किया है। यही कारण है कि भारत में ' 
शिक्षितों में हम भारी बेकारी पाते हैं। माध्यमिक शिक्षा की भाँति उच्च शिक्षा भी 
विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रही है। इसकी पाठय-सामग्री 
जीवन के लिए इतनी अनुपयुक्त रही है कि शिक्षा की समाप्ति पर उच्च शिक्षा प्राप्त 
स्नातक समाज में रहने तथा उसकी विभिन्न समस्याओं में क्रियात्मक सहयोग देने के 
लिए अपने को अयोग्य पाता है। उसके शरीर तथा मस्तिष्क का समन्वित विकास 
नहीं हो पाता है | वास्तव में, समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षा आयोगों 
ने इस समस्या का विस्तारपुर्वक अध्ययन करके समस्या के सुलझाने के लिए व्याव- 
हारिक हल प्रस्तुत किये हैं, जिनका सक्षिप्त विवेचन इस पुस्तक में यथास्थान किया जा 
चुका है | यहाँ हम राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा दिये गये पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचारों 
को पर्याप्तत: उपयुक्त समझकर संक्षेप में वणित करते हैं ।!? इस कमीशन के मतानुसार 
उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा (0९0९4 [700९८9॥0॥)), उदार शिक्षा 
(॥0०४॥ £00९8॥0॥) तथा व्यावसायिक शिक्षा (0००09भ0॥2[ ९0 प९४0॥ 
सम्मिलित होनी चाहिए । ० 

विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञानवद्धंन के लिए सामान्य शिक्षा प्रदान करना आव- 
श्यक है । जीवन तथा जीवन सम्बन्धी विविध सूचनाओं के ज्ञान के अभाव में हमारे 
विद्यार्थियों में संकीणंता, कृपमण्डुकता तथा अति-विशेषज्ञता (0४श४-59८०४|$2॥0॥) 
आ जाती है । उच्च शिक्षा के उपरान्त भी वे पाते हैं कि वे केवल उतना ही जानते हैं 
जितना उन्होंने पुस्तकों में सैद्धान्तिक रूप से पढ़ा है। केवल अपने विषय का ही एक 
दीघकाल तक अध्ययन करने के कारण उन्हें संसार की अन्य आवश्यक बातों का ज्ञान 
नहीं हो पाता । यही कारण है कि उनके निर्णय व क्रियाकलाप संकीर्ण एवं बहुधा दोषपूर्ण 
होते हैं। “सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को तथ्यों तथा सिद्धान्तों के विषय में 
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वुद्धिमत्तापूर्ण चुनी हुई सूचना प्रदान करना तथा उस शिक्षा पर अधिकार प्राप्त करने 
के लिए प्रेरित करना है, जिससे उसे अपने विचार, निर्णय व कार्यों को आधारित करने 
के लिए सच्ची सूचना प्राप्त हो सके और वह अपने लाभ तथा अपने लिए महत्त्वपूर्ण 
बातों से अवगत हो सके ।!! आधुनिक युग में ज्ञान ब विज्ञान का आकार इतना विशाल 
होता जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में से अपने लिए पर्याप्त आवश्यक सामभ्री 
का चयन नहीं कर सकता। अतः सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत सभी आवश्यक व जीवनो - 
पयोगी ज्ञान का निचोड़ सम्मिलित किया जाता है और ज्ञान की विविध शाखाओं में 
से सैद्धान्तिक व व्यावहारिक सामग्री का संकलन करके इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता 
है कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक विषयों का न्यूनतम व बुनियादी ज्ञान प्राप्त हो 
सके । इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी का व्यक्तित्व अधिक पूर्ण होगा। अपने प्रमुख विषय में 
वह विशेषज्ञता प्राप्त करने के साथ ही साथ अन्य विषयों से भी परिचित हो सकेगा । 
भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में प्रायः देखा जाता है कि सार्वजनिक सेवाओं 
में प्रविष्ट करने वाली परीक्षाओं में वे अपने सामान्य ज्ञान के विषय में बड़ी ही हास्या- 
स्पद किन्तु दयनीय स्थिति का परिचय देते हैं। यहाँ तक कि अपने विषय पर अधि- 
कार होने के बावजद भी वे अपने देश सम्बन्धी उन साधारण व प्रारम्भिक बातों 
को भी नहीं जानते जिनका जानना उनके लिए नितानत आवश्यक है, अत: उच्च शिक्षा 
के पाठ्यक्रम में अविलम्ब सामान्य शिक्षा का समावेश कर लेना चाहिए। राधाकृष्णन 
कमीशन की सिफारिशों के आधार पर उच्च शिक्षा में सामान्य शिक्षा का शिक्षण 
प्रारम्भ करने की दशाओं का अध्ययन करने एवं अन्य देशों की स्थिति के प्रकाश में 
सुझाव देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन्‌ 95 6-57 में एक शिष्टमण्डल अमरीका 
तथा यूरोप के अन्य देशों में भेजा था | इस शिष्टमण्डल ने अपनी रिपोर्ट में भी इस 
बात का सुझाव दिया है कि सामान्य शिक्षा अण्डर-पग्रेजुएट कक्षाओं में ही प्रारम्भ कर 
देनी चाहिए और भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का यह एक अनिवाय अंग 
होम चाहिए । 

उदार शिक्षा के पाठ्यक्रम से विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन का अभिप्राय उस 
शिक्षा से है जो व्यक्ति में स्वतन्त्र चिन्तन, आलोचनात्मक विवेचन तथा रचनात्मक 
विचारधारा को जागृत कर सके ।!£ इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र 
राजनीति, मछोश्विज्ञाज, समाजशास्त्र, कानून तथा इसी प्रकार के अन्य मानवशास्त्रों 
का अध्ययत..सम्मिलित किया जा सकता- है । इनके शिक्षण के अतिरिक्त इन विषयों 
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में रिसर्च, सेमीनार व गोष्ठियाँ तथा सम्मेलनों आदि का आग्रोजत इत्यादि भी विद्या- 
थियों में स्वतन्त्र चिन्तन एवं दार्शनिक व आलोचनात्मक विवेचना की भावनाओं को 
जागृत करने के लिए आवश्यक है । 
उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का तृतीय स्वरूप है व्यावसायिक शिक्षा अर्थात्‌ वह 
शिक्षा जो विद्यार्थी को जीवनयापन के लिए किसी विशेष काये तथा उद्यम के लिए 
तेयार करती है |” इस शिक्षा का आधार तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, 
अपितु सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना, सामाजिक व मानवीय मान्य- 
ताओं की सराहना तथा वास्तविकताओं को द्वेष-विहीन एवं विवेकपूर्ण तरीके से 
देखने की अनुशासित क्षमता प्राप्त करना भी है। व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्र-निर्माण 
की संरचना (४००४८) प्रदान करती है, उस संरचना का स्वरूप अधिकांश में इस 
बात पर भी निर्भर है कि ऐसे व्यक्तियों का पहले से मानसिक व नंतिक स्तर अथवा 
उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण का मानदण्ड क्‍या है। अत: आवश्यक है कि जनतन्‍त्रीय 
समाजवादी भारत के निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा के मौलिक उद्देश्य केवल 
व्यक्ति को उद्यम प्रदान करना ही न होकर देश की आवश्यकताओं एवं द्रुतगति से 
बदलने वाली परिस्थितियों के अनुरूप उनमें सामाजिक कर्तंव्यों व उत्तरदायित्वों का 
विकास करना भी है | यह शिक्षा एक ठद्यम का प्रशिक्षण मात्र न होकर विद्यार्थी के 
पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का साधन होगी । भारत के लिए व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्य- 
क्रम में कपि, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र, इंजीनियरी व तकनीकी, कानून तथा चिकित्सा- 
शास्त्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है । कोठारी आयोग ने भी विश्वविद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में उपयुक्त सुधार करने को आवश्यकता पर बल दिया है । 
इस प्रकार भारत में शिक्षा की पाठ्य-सामग्री की समस्या का हल उपर्यक्त 
विवेचन के आधार पर किया जा सकता है । जब हम पाठ्यक्रम के विभिन्न स्वरूपों का 
वर्णन करते हैं तो उसका अभिप्राय यह नहीं होता कि प्रत्येक स्वरूप एक स्वतन्त्र ब पृथक 
((50]8०0) इकाई है । वास्तव में, ज्ञान एक अजस््र धारा है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के 
पूर्ण विकास के लिए विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। अतः 
प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का विकास इस 
प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ वह समाज 
व राष्ट्र की एक उपयोगी इकाई के रूप में विकसित हो सके । हर्ष का विषय है कि 
अब भारतीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में अधिक रुचि दिखाने लगे हैं। वास्तव में, देखा 
जाय तो जब हम भारतीय शिक्षा-प्रणाली की आलोचना करते हैं तो दो दोष हमें सबसे 
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अधिक भीषण जान पड़ते हैं--पाठयक्रम की अनुपयुक्तता तथा उसके पढ़ाने की परम्परा- 
गत विधि । यदि हम यह निर्णय कर लेते हैं कि हमें अपने विद्याथियों को 'क्या' पढ़ाना 
है, 'कंसे' पढ़ाना है और. क्यों पढ़ाना है तो इस 'क्या, 'कसे एवं क्‍यों के हल से ही 
हमारी शिक्षा का ढाँचा बदल जायेगा और वह देश व काल के अधिक उपयुक्त हो 
सकेगी । इधर स्वतन्त्रता के उपरान्त तथा पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से पाठ्य- 
क्रम तेजी से बदल रहा है, किन्त्‌ इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यह परिवतेन स्वयं 
योजना-विहीन है । बिना किसी पूर्व-नियोजित एवं पूर्णतः: निर्णीत आयोजन के यत्र-तत्र 
होने वाले पाठ्यक्रम सम्बन्धी परिवतेनों से तो शिक्षा-क्षेत्र में अराजकता व उद्देश्यह्टीनता 
ही बढ़ेगी । अतः यह आवश्यक है कि इस समस्या का हल एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर 
पूर्ण योजना के आधार पर ही होना चाहिए। उपर्यक्त विवेचन के अतिरिक्त पादय- 
सामग्री में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को 
समाज-सेवा तथा सामाजिक कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें किसानों के साथ 
खेतों में कार्य करने, खानों तथा कारखानों में श्रमिकों के साथ रहकर कार्य करने अथवा 
सड़क कूटने, नालियाँ साफ करने, नल लगाने, गन्दी बस्तियों को साफ करने एवं सामा- 
जिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में श्रमदान करने का कार्य अनिवाय कर द्विद्या जाय, 
दुर्भाग्य से भारत में जातिवाद व व्गंवाद भीषण रूप में समाज की जड़ों में प्रवेश कर 
गया है जो राष्ट्रीय जीवन की जड़ें खोखली कर रहा है | यहाँ का उच्च शिक्षा प्राप्त 
व्यक्ति किसी उच्च पद पर पहुंचने के उपरान्त एक विचित्र प्राणी बन जाता है । वह 
अपने को एक विशेष व्यक्ति समझने लगता है। जनसमूहों के प्रति उसके हृदय में आदर 
व सेवा की भावना नहीं होती । ऐसी अभिमानी व दम्भपूर्ण नौकरशाही को जन्म देने 
में जहाँ हमारे विदेशी शासकों का हाथ रहा था वहाँ शिक्षा का भी हाथ रहा है। 
उच्च शिक्षा के पाठयक्रम में हाथ से काम करने की व्यवस्था न होने के कारण हमारे 
विद्यार्थी समाज की दशा तथा आवश्यकताओं से अवगत नहीं हो पाते, अतः: समाज 
की जीवित व वास्तविक समस्याओं के प्रति एक उदासीन दृष्टिकोण रखते हैं। आज 
भी यह प्रवृत्ति बहुत सीमा तक विद्यमान है। हमारा समाजवादी समाज स्थापित करने 
तथा विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता का विचार केवल मात्र एक स्वप्न रह 
जायगा यदि यह अति वांछनीय सुधार तत्काल ही नहीं किया गया । इसके लिए विश्व- 
विद्यालयों से विद्यार्थो एक वर्ष के लिए गाँवों, खानों तथा कारखानों में भेजे जाय॑ँ । 
बिना इस कार्य के उन्हें डिग्री या प्रमाणपत्र नहीं मिलना चाहिए। वे वहाँ सिखाने 
नहीं अपितु विनयपूृर्वंक किसानों तथा श्रमिकों से जीवन के दर्शन व कला को सीखने 
जायें । इससे जहाँ हमारा समाज अधिक से अधिक वर्गहीन होगा, वहाँ विद्यार्थियों की 
शिक्षा में भी वास्तविकता आ जायगी । 

दूसरी बात है शिक्षा के द्वारा रूढ़ियों व रुढ़िगत मान्यताओं में समय की. माँग 
के अनुसार परिवर्तन लाना । भारतीय समाज एक बन्द डिब्बे के समान है । अतीत में 
भा.शि .इ.--3] 
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उसके कुछ भी गुण रहे हों या न रहे हों, यह निविवाद सत्य है कि आज इस बात की 
आवश्यकता है कि समाज की गला घोंटने वाली सामाजिक परम्पराओं का अन्त किया 
जाय और मानव व्यवहार व मानव के सामाजिक सम्बन्धों में अधिक उदारता का 
समावेश किया जाय । इसका सूत्रपात करने के लिए हमें स्कूलों तथा कालेजों के पाठ्य- 
क्रमों में सांस्कृतिक शिक्षा, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, ललितकलाओं, युवक व्‌ युव- 
तियों की सम्मिलित सामाजिक व सांस्कृतिक गोष्ठियों तथा पर्याप्त खेल-कूद, तेरना, 
नौका-विहार, परिभ्रमण व देशाटन इत्यादि का समावेश भी करना होगा । सांस्कृतिक 
कार्यक्रम के अभाव में हमारे युवक-युवतियों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। उनकी 
जीवन सम्बन्धी मान्यताएँ भी विक्ृत व संकीर्ण हो जाती हैं जो अन्ततोगत्वा उनके 
व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास में बाधक होती हैं। अत: जीवन को एक गति देने, भाव- 
नाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का परिशोधन करने तथा व्यक्तित्व को अधिक सम्पन्न व पूर्ण 
बनाने के लिए पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यो को रूस की शिक्षा-प्रणाली की भाँति 
एक अनिवाय आधार बनाया जा सकता है। यह संस्क्रति पूर्व व पाश्चात्य सभ्यताओं 
में एक समन्वय स्थापित करेगी । 
९. उद्धेक्षा प्रणादो 

भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में वतमान परीक्षा-प्रणाली भी उतनी ही कड़ी उग्र समस्या 
मानी जाती है जितनी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-पद्धति की समस्या । प्रत्येक स्तर पर 
हमारी शिक्षा का उद्देश्य कोई विशेष परीक्षा उत्तीर्ण. कर लेना ही हो गया है । वर्ष 
भर विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम को पढ़ता है, केवल इसीलिए कि उसकी वा्िक परीक्षा 
में वह सफल हो जाय । परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कागजी प्रमाणपश्र पा लेना ही उसके 
अध्ययन का उद्देश्य होता है, वास्तविक रूप से ठोस ज्ञान का संकलन व संचय करना 
वह अपना उद्देश्य नहीं समझता । इसका परिणाम यह होता है कि वह वर्ष के कुछ 
भाग में ही--प्राय: परीक्षा के दिनों में--धोड़े-बहुत घुने हुए प्रश्नों के उत्तर रट डालता 
है । इससे उसके ज्ञान का आधार हृढ़ व विस्तीर्ण नहीं हो पाता । अपने इस उथले 
ज्ञान को परीक्षा-भवन में उँडल आने के उपरान्त वह राहत का अनुभव करता है और 
उस खाली मस्तिष्क को लेकर समाज में प्रवेश करता है। इस प्रकार हमारी शिक्षा- 
प्रणाली ज्ञान-प्रधान न होकर परीक्षा-प्रधान हो गयी है ।!* 

हमारी परीक्षा-प्रणाली का एक भारी दोष यह भी है कि यह विद्यार्थी की 
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जिसने वर्ष भर किसी निश्चित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है, वास्तविक योग्यता 
को नापने के. लिए अपर्याप्त है। वर्ष के अन्त में केवल एक परीक्षा होती हैं 
जिसमें कुछ थोड़े प्रश्नों के उत्तर देखने से ही विद्यार्थी की योग्यता का अनुमान लगाया 
जाता है । दूसरे, परीक्षकों की संख्या इतनी विशाल होती है कि उनके निर्णयों में 
कोई समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता । अंक देना बहुधा शिक्षकों की मनोदशा, 
व्यक्तिगत योग्यता व विषय-ज्ञान एवं उनके वातावरण इत्यादि पर भी निर्भर रहता 
है ।* अतः विभिन्न परीक्षकों के निर्णयों में विभिन्नता होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
परीक्षार्थियों पर पड़ता है । वस्तुत: इस परीक्षा-प्रणाली ने भारतीय शिक्षा के सम्पूर्ण 
कलेवर को ही कलुषित कर रखा है। शिक्षा-सुधार के लिए नियुक्त होने वाली प्राय: 
सभी कमेटियों व कमीशनों ने इसके दोषों की व्याख्या की है व सुधार के सुझाव प्रस्तुत 
किये हैं । वास्तव में, बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही परीक्षा-प्रणाली की आलोचना 
हो रही है, किन्तु आज तक उसके दोषों का उन्मूलन नहीं हुआ है । इधर उन दोषों 
की उमग्रता असाध्य हो उठी है| विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन के मतानुसार “जबकि 
इस समस्या की गम्भीरता व दुरूहता भयानक गति से बढ़ती जा रही है, इसके 
सुधार के लिए कुछ भी रचनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।!९ प्रति वर्ष इन परी- 
क्षाओं में बैठने वाले परीक्षाथियों की संख्या में अपार वृद्धि हो रही है, जबकि परीक्षा 
का स्वरूप वैसा ही बना हुआ है जैसा कि पचास वर्ष पूर्व था। सन्‌ 902 में विश्व- 
विद्यालय कमीशन तथा सन्‌ 9]7-8 में कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने परी- 
क्षाथियों की बढ़ती हुई संख्या तथा परीक्षा-प्रणाली के ढाँचे की ओर ध्यान आकषित 
किया था और इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राधाकृष्णन कमीशन तथा मुदालियर 
कमीशन एवं राज्य-स्तर पर बनने वाली विभिन्न शिक्षा-समितियों ने इस प्रणाली की 
आलोचना की है और इसके स्थान पर अधिक वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं एवं परीक्षकों में बाह्य 
परीक्षकों के स्थान पर आन्तरिक परीक्षकों को नियुक्त करने के सुझाव दिये हैं । पर इस 
हृप्टि से कोई भी सैद्धान्तिक अथवा रचनात्मक परिवतंन इस प्रणाली में नहीं हुआ है । 
सन्‌ 953 में उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस समस्या 
का हल करने के लिए निम्न सुझाव दिये :!7 
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'() बाह्य परीक्षकों के स्थान पर स्वयं शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता 
की जाँच करायी जाय । 

(2)“विद्यार्थी की योग्यता के विपय में दिया जाने वाला अन्तिम निर्णय उन कई 
निर्णयों पर आधारित हो जो वर्ष में किये गये हों, अर्थात मासिक, त्रेमांसिक अथवा 
अद्धं-वापिक परीक्षाओं को उतना ही महत्त्व दिया जाय जितना कि वाषिक परीक्षा को 
दिया जाता है और उन परीक्षाओं के अंक भी वाषिक परीक्षा के अंकों में जोड़ जाय॑ँ । 

(3) किसी एक विषय में एक सकल के शिक्षक द्वारा दिये गये अंकों का 
सन्‍्तोपषजनक समन्वय उसी विषय में किसी अन्य स्कूल के शिक्षक के द्वारा दिये गये 
अंकों से स्थापित कर दिया जाय । 

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि निबन्धात्मक परीक्षाओं के 
स्थान पर ऐसी स्पष्ट, विश्वस्त, पर्याप्त रूप से वज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ (00]०९०॥५८) तथा 
सुनिश्चित प्रणाली को जन्म दिया जाय जिसमें परीक्षक की वेयक्तिक विद्वेपात्मक भावना 
प्रवेश न कर सके । वह विद्यार्थी की योग्यता की नाप, जो परीक्षा का वास्तविक 
उद्देश्य है, भलीभाति कर सके । इसका उद्देश्य स्पष्ट हो । पाश्चात्य देशों में परीक्षा- 
प्रणाली को अधिक से अधिक वेज्ञानिक प्रसाधनों व विधियों पर आधारित किया जा 
रहा है, विशेषतः अमरीका में । उन्हीं विधियों के आधार पर हम भी ऐसे साथनों का 
विकास कर सकते है जो विद्यार्थी की वृद्धि, अभिरुचि, सफलता तथा व्यक्तित्व की जाँच 
वस्तुनिष्ठ विधि से कर सके । मानसिक क्षमताओं को नापने के लिए यन्त्रों तथा संख्या- 
शास्त्र का उत्तरोत्तर उपयोग अमरीका में किया जा रहा है । अमरीकी शिक्षा परिषद के 
तत्त्वावधान में नियुक्त की गयी “माप तथा मार्ग-दर्शन समिति! ((०याणां॥९९ ० 
(९४५प्राशा।९०7। ॥॥0 (ए04॥0०6) ने इस क्षेत्र में विचारधारा को बड़े स्पष्ट रूप 
से प्रभावित किया है । इस समिति के प्रमुख कार्य अमरीकी परिषद की मनोवैज्ञानिक 
परीक्षा-विधि, ( #॥श[0क॥ (०घार।"5 ?$५०॥0|0908/| एक ५ 0॥) , सहकारी 
परीक्षा-सेवा (॥6 (०-0॒णक्रांए्ठ ]650. $0४ं००) तथा अभिरुचि की नाप 
(80006 ॥6€85पाथ्याशा।5) एवं प्राथमिक मानसिक क्षमताओं (छांग्रभा५ 
770॥8] ४०॥65) के सम्बन्ध में किया गया अन्वेषण विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । माध्यमिक विद्यालयों तथा कालेजों में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के सफल परीक्षण 
अमरीके[ के आयोवा, ओहायो, मिनेसोटा तथा विस्कौंसिन इत्यादि राज्यों में किये जा 
रहे हैं | इन्हीं परीक्षणों में भारतीय अवस्थाओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन 
करके यहाँ की परीक्षा-प्रणाली के दोषों का निवारण किया जा सकता है है 
“. हमारी परीक्षा-प्रणाली का एक भीषण दोप यह भी है कि परीक्षा-में अनुत्तीर्ण 
होने पर विद्यार्थी का वर्ष नष्ट हो जाता है। सन्‌ 929 में हटोंग समिति ने इस अप- 
व्यय (५७४४४2९) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। प्रति वर्ष देश में 
प्राथमिक कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय कक्षाओं तक असंख्य विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते 
हैं। यदि इसके फलस्वरूप होने वाले समय, धन तथा जीवन के लोमहषंक विनाश व 
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अपव्यय का हम अनुमान करें तो सहज ही यह बात हमारी समझ में आ जायगी कि 
वतंमान परीक्षा-प्रणाली किस सीमा तक देश के लिए अभिशाप बन चुकी है । 
प्राथमिक कक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने पर बहुत-से बालक पढ़ना छोड़ बैठते हैं और 
पुन: निरक्षर हो जाते हैं। उनके अध्ययन व प्रगति में एक प्रकार से अवरोध ($879- 
70॥) उत्पन्न हो जात है | अवरोध के सम्बन्ध में भी हटोंग श्नमिति ने अपने विचार 
प्रकट किये हैं, जिनका सविस्तार विवेचन इस पुस्तक मैंचथास्थान किया जा चुका है। 
भारत में ऐसे विद्याथियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो हाई स्कूल पास करके 
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में जाते हैं। इस स्तर पर वे प्राय: यह नहीं 
जानते कि उन्हें भावी अध्ययन के लिए किन विषयों को चुनना है। उनके शिक्षक भी 
यह नहीं जानते कि इस समय विद्यार्थी का वास्तविक ज्ञान-स्तर कितना है और भविष्य 
में उसके शिक्षण के लिए किस विधि को अपनाना है। इसका परिणाम यह होता है 
कि शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही निरुद्ेश्य अन्धकार में बढ़ते जाते हैं । इसके लिए 
बुद्धि अर्थात्‌ मनोवज्ञानिक परीक्षा (0॥20006 0 9$9०॥०0४९8। 050) एवं 
ज्ञान परीक्षा (॥०ां०एणाटा। ५०४) के साधनों का उपयोग सफलतापूर्वक किया 
जा सकता है । वृद्धि परीक्षा से विद्यार्थी की नैसगिक बुद्धि-लव्धि का पता लग 
सकेगा तथा ज्ञान परीक्षा से अब तक के प्राप्त किये हुए ज्ञान-स्तर का पता चल 
सकेगा, जिस पर विद्यार्थी इस समय खड़ा है। इन परीक्षाओं के उपरान्त उचित 
दिशा में विद्यार्थी का मार्गदर्शन हो सकेगा। सौभाग्य से बहुत-से व्यापारिक तथा 
द्योगिक विभागों में इस देश में उपर्यक्त परीक्षा-विधियों का प्रयोग किया जाने 
लगा है। सरकारी सेवाओं में, विशेषकर सावंजनिक सेवा कमीशन एवं पुलिस व सेना 
इत्यादि की सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु अभी सर्वव्यापी 
स्तर पर स्कलों तथा कालेजों में इनका प्रयोग नगण्य है । वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के 
भयंकर दोपों को दूर करने के लिए तत्काल ही केन्द्रीय तथा राज्यों में शिक्षा मन्त्रा- 
लगों को वैज्ञानिक अध्ययन तथा अन्वेषण प्रारम्भ करा देता चाहिए जिससे भारतीय 
शिक्षा-विधि में परीक्षा की वैज्ञानिक विधियों का सूत्रपात किया जा सके। इसकी खोज 
के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में एक परीक्षक बोर्ड 
की रचना करनी चाहिए जिसमें निपुण व अनुभवी शिक्षक लिये जाने चाहिए। इस 
बोड का कतेव्य होगा कि परीक्षाओं में वज्ञानिक विधियों का आश्रय लेने के साधनों 
का विकास करे। वृद्धि परीक्षा एवं ज्ञान परीक्षा माध्यमिक शिक्षा के पु तथा बारह 
वर्ष के माध्यमिक अध्ययन के उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के पूतवे अनिवार्य 
कर दी जाग्र ताकि विद्यार्थी का उसकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार उचित दिशा में 
मार्ग-निर्देशन किया जा सके । कक्षा-कार्य की जाँच तथा विद्यार्थी की ऋमिक प्रगति का 
एक निश्चित रिकॉडइ रखा जाना चाहिए । 
जब तक देश में वेज्ञानिक विधियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का पर्याप्त 
विकास नहीं होता, तब तक के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रचलित प्रणाली के दोधों 
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का ही निवारण किया जाय । इन दोनों के निवारण के उपायों पर पीछे आवश्यक 
प्रकाश डाला जा चुका है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह बात नि्विवाद सिद्ध होती है कि हमारी वर्तमान 
परीक्षा-प्रणाली में सुधार वह प्रमुख प्रकार का कदम होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य 
सुधारों के पूर्व उठाया जाना चाहिए ।!१ बिना इस सुधार के हम शिक्षा के उद्देश्य, 
उसकी विषय-सामग्री एवं शिक्षण-विधि में पर्याप्त सुधार नहीं कर सकेंगे । आज विद्या- 
थियों में फैली हुई निराशा तथा अनुशासनहीनता एवं शिक्षकों में फैली हुई अकमंप्यता 
व उदासीनता के लिए वतंमान परीक्षा-प्रणाली एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है । 
शिक्षक वर्ग कुछ न पढ़ाकर कुछ चुने हुए प्रश्नों को रटाकर अथवा उन प्रश्नों के हल 
एवं अन्य सस्ती पुस्तकों का सुझाव देकर अपने कतंव्य की इतिश्री समझ लेता है और 
विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करके केवल परीक्षा के दिनों में उन हलों एवं सस्ती 
पुस्तकों को पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। वर्ष भर घोर श्रम करने वाला विद्यार्थी 
परीक्षा के चुने हुए प्रश्नों को सफलतापूवंक हल न कर सकने पर असफल हो जाता है 
जबकि कुछ दिन पढ़ने वाला विद्यार्थी देवयोग से उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार हल 
करने पर उत्तीर्ण हो जाता है। इस अनिश्चितता व अन्याय का उत्तरदायित्व हमारी 
दोषपूर्ण परीक्षा-विधि पर ही है | अतः आवश्यक है कि हम शीघ्र ही इसका सुधार 
कर डालें । परीक्षा सदा आवश्यक रहेगी, उसकी विधि चाहे कभी कैसी ही हो । हम 
उसके समूल उन्मूलन की सिफारिश नहीं कर सकते, केवल उसके सुधार के सुझाव ही 
रख सकते हैं। समय रहते हुए इन सुधारों का लागू होना अनिवाय है । 

परीक्षा-विधि में सुधार तथा परिवतेन के द्वारा मूल्यांकन की उपादेयता बढ़ाने 
के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है कि “इस 
बात से अब भी लोग सहमत हो च॒के हैं कि मूल्यांकन एक निरन्तर विधि है, वह 
सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों से गहरा सम्बन्ध 
रखती है । यह विद्यार्थी की अध्ययन सम्बन्धी आदतों और शिक्षक की शिक्षा-विधि 
पर भारी प्रभाव डालती है और इस प्रकार यह न केवल शक्षिक सफलताओं का मापन 
ही करती है, वरन्‌ शिक्षा का सुधार भी करती है। मूल्यांकन प्रणालियों के द्वारा 
विद्यार्थी के उचित दिशाओं में आगे बढ़ने की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है । 
अतः ये प्रणालियाँ उचित, विश्वस्त, यथार्थ तथा व्यावहारिक होनी चाहिए। आज 
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भारत में जो सामान्य और एकमात्र मूल्यांकन विधि प्रयोग में लायी जाती है वह लिखित 
परीक्षाओं की विधि है.। अत: नवीन विधि को स्वीकार करने का स्वाभाविक निष्कर्ष 
यह निकलता है कि लिखित परीक्षा-विधि में इस प्रकार सुधार किया जाय कि यह 
छात्र की सफलताओं के मापन की उचित तथा विश्वस्त विधि बन सके । तथापि छात्र 
की सफलता के कई पक्ष ऐसे हैं जिनका ठीक-ठीक मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं से नहीं 
हो सकता, अतः अन्य विधियों, जेसे अवलोकन-प्रणाली (005८५७॥॥0॥ ॥९८॥४70४८), 
मौखिक परीक्षाएँ तथा प्रयोगात्मक्‌ परीक्षाओं को अपनाना आवश्यक है, ताकि इस 
उद्देश्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किये जा सकें। इन विधियों में भी सुधार करना 
होगा (धर ये ब्रिद्यार्थी के ज्ञान-मापन और शिक्षा-सुधार के प्रभावक यन्त्र बन सकें ।” १ 
4. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या 

भारत जैसे अल्प-विकसित तथा दरिद्र देश में जहाँ शिक्षा तथा साक्षरता का 
प्रतिशत पहले से ही नीचा है तथा जहाँ शिक्षा के लिए आथिक साधन अल्प एवं सीमित 
हैं, शिक्षा-प्रणाली में अपव्यय (४३५।2०) तथा अवरोधन ($978790॥) जैसी भीषण 
बुराइयों का एक दीघंकाल से चला आना अत्यन्त दुर्भाग्यपुर्ण स्थिति है । परीक्षा-प्रणाली 
के दोषपूर्ण होने तथा शिक्षक का मानदण्ड नीचा होने और विद्याथियों के लिए अध्ययन 
की पर्याप्त सुविधाएँ न होने के कारण तथा अन्य कारणों से भी, भारतीय स्कूल और 
कालेजों में शिक्षा के प्राय: सभी स्तरों पर प्रति वर्ष लाखों विद्यार्थी अनुत्ती्ण होते हैं । 
राष्ट्र अपने सीमित साधनों का प्रयोग किसी विद्यार्थी की शिक्षा पर इसलिए करता है 
कि वह शिक्षित होकर अपनी योग्यता, सामथ्य तथा क्षमता के द्वारा राष्ट्र का निर्माण 
करे । यदि वह छात्र बीच में ही पढ़ना छोड़ बेठता है तो उस पर होने वाले व्यय को 
हम 'अपव्यय' ही मानेगे । यदि वह छात्र वक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है और आगे नहीं 
बढ़ता तो इसे 'अवरोधन' माना जायगा । 

यद्यपि अपव्यय तथा अवरोधन की बुराइयों की ओर सन्‌ 929 में हार्टोग 
समिति ने देश का ध्यान आकर्षित किया था, किन्तु तब से यह बुराई और भी अधिक 
बढ़ गयी है । यह बात विशेषत: ध्यान देने योग्य है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त 
शिक्षा का प्रसार तो बहुत हुआ, जो अपने आप में एक अच्छी बात है, किन्तु तदनुरूप 
शिक्षासुविधाओं का विकास न हो सका। परिणामस्वरूप, शिक्षा का मानदण्ड 
गिर गया जिसके कारण अवरोधन उत्पन्न होने लगा। यह अनुमान लगाया गया है कि 
प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले प्रति 00 छात्रों में से केवल 37 ही 
कक्षा पाँच तक पहुँचते हैं। ये सभी बच्चे आगे बढ़ने के इरादे से यदि कक्षा छह में 
प्रवेश करा भी लेते हैं जेसा कि प्रायः नहीं होता, तो भी उनमें से केवल 5-8%, लड़के 
कक्षा आठ तक पहुंचते हैं । इसे एक घोर अपव्यय माना जा सकता है जिसमें आथिक 
साधन के साथ ही बच्चों के जीवन, समय और शक्ति का भी दुरुपयोग होता है । दुर्भाग्य 
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से यह स्थिति प्रारम्भ से ही हमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मिलती है। माध्यमिक 
शिक्षा के स्तर पर भी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों में से लगभग 
आधे लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और कई बार एक ही परीक्षा में बैठते रहते हैं अथवा 
पढ़ना छोड़ बंठते हैं । इससे शिक्षा-क्षेत्र में भारी अपव्यय हो जाता है । 

एक अच्छी शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत सभी कक्षाओं में छात्रों की संख्या यथा- 
सम्भव एकसी होनी चाहिए, किन्तु कक्षा एक में प्रवेश लेने के उपरान्त या तो बहुत 
से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और बीच में से ही आगामी कक्षाओं में पढ़ना 
छोड़कर घर बैठ रहते हैं अथवा अनुत्तीण हो जाते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग के 
मतानुसार प्रथम कक्षा में ही एक तिहाई से लेकर आधा तक अपव्यय हो जाता है । 
सन्‌ 965-66 में कक्षा एक में प्रति !00 बालकों में से केवल 27 ही कक्षा पाँच तक 
पहुंच पाये । इसी प्रकार मिडिल स्कूल-स्तर पर भी कक्षा एक में प्रति 00 छात्रों में 
से सन्‌ !9]-]2 में केवल 4 बालक कक्षा सात तक पहुँच पाते थे । यह अनुपात 
सन्‌ 946-47 में 5 तथा 965-66 में 20 हो गया । इस प्रकार इस स्तर पर 
थोड़ी प्रगति दिखायी देती है । सम्मुख तालिका में प्राथमिक शिक्षा के स्तर, कक्षा एक 
से आठ तक होने वाले अपव्यय तथा अवरोधन को सन्‌ 9।-]2 से लेकर 965- 
66 तक की अवधि में देखा जा सकता है । 

उक्त तालिका में अपव्यय तथा अवरोधन की वास्तविक स्थिति का पता प्राथमिक 
तथा मिडिल-स्तर पर लगता है । यद्यपि प्रत्येक कक्षा-स्थिति में सुधार दिखायी देता है, 
किन्तु सुधार की प्रगति अत्यन्त मन्द है। कोठारी आयोग ने भारत के 29 जिलों में 
एक स्वक्षण कराकर यह निष्कर्ष निकाला है कि कक्षा में अवरोधन सबसे अधिक 
रहता है, कक्षा 2 में काफी कम हो जाता है, किन्तु कक्षा 3 और 4 में प्रायः यथावत्‌ 
रहता है । प्राथमिक कक्षाओं में ऊपर जाकर अवरोधन कम होने लगता है। कुल 
मिलाकर लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अवरोधन अधिक रहता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों 
में अवरोधन की दर में पर्याप्त क्षेत्रीय विपमताएँ हैं। आयोग के अनुसार कक्षा | में लड़कों 
में अवरोधन 40:3 तथा लड़कियों में 47-] है। कक्षा 5 में यह लड़कों और लड़कियों 
में क्रणशः 6'4 तथा 9.8 और कक्षा 8 में 3.2 तथा 6'4 है। अपव्यय की 
हृष्टि से आयोग के अनुमान के आधार पर सन्‌ 96-62 में कक्षा | की तुलना में 
कक्षा 5 में 444 प्रतिशत तथा कक्षा है में 36:5 प्रतिशत था। अवरोधन तथा अपव्यय 
के आयोग ने तीन मुख्य कारण बताये हैं--आशथिक, शैक्षिक तथा सामाजिक । 

सन्‌ 947-48 के उपरान्त मैद्रिकुलेशन-स्तर के विद्याथियों में सफल छात्रों का 
प्रतिशत प्रति वर्ष गिरता ही जा रहा है। उदाहरण के लिए, सन 947-48 में इस 
स्तर के सफल छात्रों का प्रतिशत 652 था, 950-5] में यह-48:8 रह गया । सन्‌ 
955-56 में 46- प्रतिशत छात्र परीक्षा में सफल हुए । सन्‌ 960 में यह प्रतिशत 
45'0 था। यह कितने दुःख तथा चिन्ता की बात है कि माध्यमिक स्तर पर, जो शिक्षा 
श्रृंखला की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कड़ी है और जहाँ अधिकांश अपना अध्ययन समाप्त 
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करके जीवन में प्रवेश करते हैं, 00 में 55 छात्र परीक्षा में असफल हो जायें । इस 
दुरुपयोग का अनुमान लगाना सहृज़ कार्य नहीं । 

कॉलेज-स्तर पर भी स्थिति उतनी ही भयावह है । यह अनुमान लगाया गया है 
कि बी० ए०» में प्रवेश लेने वाले प्रति 00 विद्यार्थियों में 4| विद्यार्थी ही अन्तिम 
परीक्षा में सफल होकर निकल पाते हैं। इनमें से भी दुर्भाग्य से 57% तृतीय श्रेणी में 
उत्तीर्ण होते हैं। ग्रेजुएट-स्तर पर अपव्यय और अवरोधन प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा 
है। उदाहरण के लिए, सन्‌ 949-50 में बी० ए० में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 
50:8 था, सन्‌ 955-56 में यह 45 6 रह गया और 958-59 में 4430 । 
बी० एस-सी ० स्तर पर इन्हीं वर्षों में यह प्रतिशत क्रमशः 444, 47] तथा 487 
रहा । बी० कॉम० में यह प्रतिशत इन्हीं वर्षों में 50:3, 46" तथा 47:6 रहा। 
हाँ, इतना अवश्य है कि बी० एस-सी ० (कृषि), इंजीनियरी तथा वेटरिनरी में ये प्रतिशत 
अपेक्षाकृत अधिक सनन्‍्तोषजनक हैं । सन्‌ 958-59 में इन विषयों में परीक्षाफल क्रमण: 
85:00, 75.%, तथा 75:0% रहा। इसी प्रकार ऑनर्स कोसे में भी परीक्षाफल 
पास कोर्स की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है । 

गत वर्षों में इस दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण अध्ययन किये गये हैं जिनका यहाँ 
उल्लेख उपयोगी होगा । बम्बई विश्वविद्यालय के रैक्टर ने एक अध्ययन किया है 
जिसके अनुसार केवल पच्चीस प्रतिशत विद्यार्थी ही दिये हुए न्यूनतम समय में डिग्री 
कोसे समाप्त कर पाते हैं। बड़ौदा विद्यालय में भी अपव्यय और अवरोध की समस्या 
के सम्बन्ध में एक अनुसन्धान हुआ है । इसकी रिपोर्ट से प्रकट होता है कि ज्यों-ज्यों 
छात्र एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ते हैं, अवरोधन बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उनमें 
से बहुत-से अपना अध्ययन पूर्ण ही नहीं कर पाते। आस तथा साइंस की फैकल्टियों 
में नीचे की कक्षाओं में अपव्यय सबसे अधिक है। सन्‌ 95-55 की अवधि में सभी 
फैकल्टियों में मिलाकर तैंतीस प्रतिशत अपव्यय था । 

अपव्यय और अवरोधन के प्रमुख कारणों में हम शिक्षण के गिरते हुए मानदण्ड 
तथा दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली को प्रमुख मानते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की भीड़ 
बढ़ती जाती है, किन्तु वृद्धि के अनुरूप सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पा रही है। जहाँ 
प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर छात्रों की संख्या में वृद्धि का स्वागत करना चाहिए 
वहाँ उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में यह बात निविवाद नहीं कही जा सकती । दुर्भाग्य से 
भारत के विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्याथियों की भीड़ बढ़ती जा रही है जो उच्च शिक्षा 
के योग्य नहीं हैं। उनमें से अधिकांश नीचे की कक्षाओं में तृतीय श्रेणी के छात्र रहे 
हैं, इस समय उन्हें कुछ अन्य कार्य नहीं है अर्थात्‌ देश की व्यापक बेकारी में उन्हें रोज- 
गार न मिलने के कारण आगे पढ़ने के लिए विवश होता पड़ता है। इस प्रकार 
अयोग्यता और विवशता मिलकर अन्यमनस्कता को जन्म देते हैं जिसके फलस्वरूप 
अपव्यय एवं अवरोधन की भयानक स्थिति पैदा होती है । 

इसके अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों का अभाव, पुस्तकालयों की दुर्देशा, शिक्षकों से 
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व्यक्तिगत सम्पर्क का अभाव एवं दुवह पाठ्यक्रम इत्यादि अन्य कारण हैं जिनकी वजह 
से छात्र अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं । 

एक बात यह भी देखने में आती है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों में, विशेषत: 
माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय-स्तरों पर, अधिकांश छात्र अंग्रेजी विषय में अनुत्ती्ण 
होते हैं जिसकी वजह से भारी अवरोधन पैदा हो जाता है। यह विषय बड़ा विवादग्रस्त 
है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस बुराई से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजी भाषा के 
शिक्षण के मानदण्ड को उठाया जाय और उसे अधिक सघन विधि से पढ़ाया जाय ताकि 
उसमें कम छात्र अनुत्तीर्ण हों । दूसरे मत के अनुसार अंग्रेजी के भार से छात्र इतने 
दबे रहते हैं कि उनकी मानसिक शक्तियाँ कंठित हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त प्रश्न 
किया जाता है कि अधिकांश छात्र अंग्रेजी में ही अनुत्तीण होकर अवरोधन एवं अपव्यय 
बढाते हैं तो क्यों इस विषय को पढ़ाया जाय अथवा कम से कम अनिवार्य विषय के 
रूप में क्‍यों पढ़ाया जाय ? यहाँ हम भाषा सम्बन्धी विवाद में न पड़कर इतना ही कह 
सकते हैं कि यह मत सर्वाश में सही है कि अंग्रेजी का शिक्षण तथा अध्ययन-स्तर गिरता 
जा रहा है और अपव्यय एवं अवरोधन उत्पन्न करने में यह अकेला विषय सबसे बड़ा 
रोडा है । हमारा निश्चित मत इस सम्बन्ध में यह है कि अंग्रेजी भापा का शिक्षण अन्य 
आधुनिक यूरोपीय भाषाओं , जैसे फ्रेंच, जमंन और रशियन की तरह वेकल्पिक कर 
दिया जाय तथा इसके सघन शिक्षण की सुविधाएं और विधियों में पर्याप्त सुधार 
कर दिया जाय । जब तक अंग्रेजी के शिक्षण का मानदण्ड ऊँचा नहीं उठाया जायगा, 
अवरोधन कम नहीं होगा । दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एक ओर तो हम अंग्रेजी 
के शिक्षण-मानदण्ड को उम्नत करने के लिए कोई प्रभावक कदम नहीं उठा रहे हैं, 
दूसरी ओर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ भारत की दूसरी अनिवारय भाषा के 
रूप में देश के ऊपर बलात्‌ लादने की कुचेष्टा कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 
इस उधेड़-बुन और चिन्तन की अस्पष्टता में हम अपने छात्रों को मातृभाषाओं में ऊँचे 
स्तर की पाठ्य-पुस्तकें देने में भी असफल रहे हैं। अतः अंग्रेजी का स्तर नीचा होने 
के कारण अंग्रेजी पुस्तकें उनकी समझ में नहीं आतीं और मातभाषा में उन्हें अच्छा 
साहित्य उपलब्ध नहीं होता । इन सभी परिस्थितियों का अनिवाय दृष्परिणाम होता 
है उच्च कक्षाओं में परीक्षा में भारी संख्या में छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, शिक्षा का 
मानदण्ड गिरना और अपव्यय तथा अवरोधन का आवश्यक बुराई के रूप में भारतीय 
शिक्षा-प्रणाली के कलेवर में घर कर लेना । 

अपव्यय और अवरोधन को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की 
योग्यता ब प्रशिक्षण में सुधार करना, उनके वेतन-क्रमों में वद्धि करना, छात्रों को-- 
बिशेषतः निर्धन छात्रों को--निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, उन्हें पुस्तकें तथा बेसिक 
क्राफ्टों-की सामग्री नि:शुल्क प्रदान करना, पाठशालाओं के भवनों का निर्माण इत्यादि 
विधियों से शिक्षण-कार्य को अधिक कारगर बनाया जा सकता है। ऐसी आशा की 
जा सकती है कि शिक्षण-स्तर में सुधार तथा अध्ययन की सुविधाओं में वृद्धि एवं 
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अनिवायंता के सिद्धान्त को क्रमशः कार्यान्वित करने से प्राथमिक स्तर पर होने वाले 
अपव्यय को सरलतापुरवंक रोका जा सकता है। 

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का मानदण्ड गिरने से न केवल माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में ही समस्या पैदा हो गयी है, वरन्‌ उच्च शिक्षा पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा 
है । कई-कई प्रयासों से हाई स्कूल में पास होने वाले छात्र तथा तृतीय श्रेणी पाने वाले 
छात्र जब कालेजों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ भी अवांछनीय रूप से मानदण्ड 
गिराने में सहायक होते है । इस स्तर पर भी यह आवश्यक है कि शिक्षण के मानदण्ड 
को उठाया जाय । नीचे की कक्षाओं में कम विद्यार्थी रखे जायें ताकि शिक्षक प्रत्येक 
छात्र पर प्रथक-पृथक ध्यान दे सके और उनके लिखे हुए अभ्यासों को संशोधित कर 
सके । पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों के अनुकूल बनाया जाय । वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं 
(00]|०९०।४८ १९४४५) तथा मासिक अथवा त्रैमासिक परीक्षाओं का महत्त्व बढ़ा दिया 
जाय तथा कक्षा में किये गग्ने कार्य पर अंक दिये जाये । पाठ्य-पुस्तकों में सुधार, 
इत्यादि अन्य आवश्यक उपाय हैं जो अपव्यय एवं अवरोधन को रोक सकते हैं । 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय रोकने का सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि 
प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । उच्च शिक्षा की केवल उन्हीं छात्रों को आज्ञा 
प्रदान की जाय जो उसके योग्य हों और उसे पाने की मानसिक तथा नैतिक क्षमता 
रखते हों । निधन किन्तु मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाय और 
उन्हें उदारतापूर्वंक वित्तीय सहायता प्रदान की जाय । धनी किन्तु दिमागी ठस छात्रों 
को माध्यमिक स्तर पर ही रोक दिया जाय । इसी वर्ग के छात्र प्रति वर्ष असफल होकर 
भी कालेजों में पड़े रहते हैं । प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा नियम बना दिया जाय कि 
दो बार अनुत्तीर्ण होने पर आगे परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं रहेगा । इस हृष्टि 
से यह भी आवश्यक है कि तृतीय श्रेणी को हटा दिया जाय । केवल प्रथम एवं द्वितीय 
दो ही श्रेणियाँ रखी जाये । 

इन प्रयासों के अतिरिक्त पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं की समुचित व्यवस्था, 
ऊचे स्तर की किन्तु सस्ती पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था, ट्यूटोरियल प्रणाली को अनिवायें, 
अधिक कारगर एवं अधिक महत्त्वपूर्ण बनाना इत्यादि अन्य उपाय हैं जिनके द्वारा ग्रेजुएट- 
स्तर पर अपबव्यय अं : अवरोधन रोका जा सकता है । 

०० ञ * 5. शिक्षा का निमन्‍्बण व प्रवन्ध 

भारत में शिक्षा के नियन्त्रण व प्रवन्ध की समस्या भी बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यहाँ 
प्राथमिक तथा छूनियर हाई स्कूल अथवा मिडिल स्कूल अधिकांश में स्थानीय जिला 
बोर्डों तथा नगरपालिकाओं के अन्तर्गत हैं। कुछ स्कूल सीधे राज्य सरकार के अन्तर्गत 
तथा कुछ वयक्तिक संस्थाओं व धर्म-प्रचारक संस्थाओं के प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं। इसी 
प्रकार माध्यमिक स्कूल भी स्थानीय बोर्डों, वेयक्तिक संस्थाओं तथा धर्म-प्रचा रक।मण्डलों 
के अधीन हैं। प्रारम्भ में प्रान्तीय सरकारों ने लगभग प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल 
एक आदर्श संस्था के रूप में सरकारी शिक्षा-विभाग के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में भी स्थापित 
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किया था । अधिकांश माध्यमिक शिक्षा संस्थाएँ तो वैयक्तिक प्रबन्ध समितियों के 
अन्तर्गत ही हैं। इनके अतिरिक्त रेल व यातायात, श्रम, वाणिज्य, सुरक्षा तथा उद्योग 
मन्त्रालयों ने भी अपने कमंचारियों के बालकों की शिक्षा अथवा किसी विशेष उद्योग 
में टेकनीकल शिक्षा प्रदान करने के लिए भी क्रमशः अपने-अपने नियन्त्रण में स्कूल 
खोल रखे हैं। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा-मन्त्रालय होता है और शिक्षा मन्त्री की 
सहायता के लिए एक सेक्रेटरी होता है जो विभिन्न शिक्षा-समस्थाओं पर मन्त्री को 
सलाह देता है। इसके अतिरिक्त राज्य-स्तर पर एक शिक्षा संचालक व उसकी सहायता 
के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उप-शिक्षा संचालक होते हैं। शिक्षा संचालक का कार्य सरकार 
की शिक्षा-नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना तथा शिक्षा का प्रशासन सँमालना 
है। प्रत्येक राज्य म॑ एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी होता है जिसका उत्तरदायित्व 
माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम नियत करना, पाठ्य-पुस्तकों को चुनना तथा परीक्षा 
लेना है। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न राज्यों की योजनाओं में समन्वय स्थापित 
करने तथा उसके अखिल भारतीय महत्त्व के प्रश्नों पर सलाह देने के लिए केन्द्र में 
माध्यमिक शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना की गयी है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत के चार विश्वविद्यालयों को छोड़कर 
जो केन्द्र से सम्बन्ध रखते हैं, शेष सभी राज्य सरकारों के अन्तगंत हैं । केन्द्रीय विश्व- 
विद्यालयों का विजिटर राष्ट्रपति होता है और उसी के समान्‍्तर राज्यों में स्थित 
विश्वविद्यालयों का चांसलर वहाँ का गवर्नर होता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का 
प्रशासन चलाने के लिए वाइस-चांसलर होता है जो विभिन्न संस्थाओं, जैसे सीनेट एक्जी- 
क्यूटिव काउन्सिल व एकेडेमिक काउन्सिल, फैकल्टी तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज इत्यादि को 
सहायता से आन्तरिक प्रबन्ध का उत्तरदायी होता हैं। विश्वविद्यालय स्वायत्त-शासन 
(६४६०70॥9 ) प्राप्त संस्थाएँ होती हैं जिनमें सरकार अभिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती । उच्च शिक्षा में वित्त की समस्या को हल करने के लिए राधाकृष्णन कमीशन 
ने अखिल भारतीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन स्थापित करने की सिफा- 
रिश सन्‌ 949 में की थी जिसकी स्थापना. कालान्तर में कर दी गयी । यह कमीशन 
'प्रत्येक विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्‍्यायपूर्वक 
अनुदान व आवश्यक आर्थिक सहायता देता है । 

उपर्युक्त नियन्त्रण भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक दीघंकाल से चला आ रहा 
है, किन्तु आज इसमें ऐसे भयंकर दोष उत्पन्न हो गये हैं कि उनका तात्कालिक निवा- 
रण शिक्षा की प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा जो अधिकांश 
में जिला बोर्डों ब नगरपालिकाओं के नियन्त्रण में है, आज बड़ी दयनीय स्थिति में है । 
प्राय: इन बोर्डों की आथिक स्थिति शोचनीय होती है, उनमें आन्तरिक निम्न कोटि की 
दललबन्दी होती है, उनके सदस्य अधिकांश में अशिक्षित स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता 
होते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझ पाते तथा शिक्षा-कार्यक्रमों का 
अलीमभाँति पात्नन नहीं किया जाता । इन सब का परिणाम यह होता है कि कहीं-कहीं 
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छह-छह माह तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता । स्थानीय दलबन्दी के आधार पर उनके 
तबादले एक स्थान से दूसरे स्थान को कर दिये जाते हैं। शिक्षक स्थानीय नेताओं से 
भयभीत रहता है तथा उस निर्धनता व भय के वातावरण में वह अपना कतंव्यपालन 
भलीभाँति नहीं कर पाता । दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान सरकार केवल सैद्धान्तिक व 
मौखिक रूप से ही देश के लिए प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करती है, वस्तुतः 
उसके नियन्त्रण में संरचनात्मक सुधार करके शिक्षा तथा शिक्षकों की दशा के सुधार 
में इस क्षेत्र में कुछ भी सराहनीय कार्य नहीं किया गया । अतः यह आवश्यक है कि 
गाँवों की प्राथमिक शिक्षा को तो तत्काल ही जिला बोर्डों के अधिकार से निकालकर 
राज्य के शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत कर देना चाहिए और नगरों में नगरपालिकाओं को 
विवश किया जाय कि वे शिक्षा की दुर्दशाओं में सुधार करें । जब तक बेसिक शिक्षा 
जिला बोर्डों के हाथ में रहेगी, उसमें कोई सुधार की आशा नहीं की जा सकती । 
नियन्त्रण व प्रबन्ध की समस्या ने जितना भीषण स्वरूप माध्यमिक शिक्षा-द्षेत्र 
में धारण किया है, वेसा अन्य क्षेत्रों में नहीं | जो सकल सरकार के नियन्त्रण में प्रत्यक्ष 
रूप से चल रहे हैं, वहाँ तो स्थिति कुछ सन्‍्तोषजनक है, अन्यथा प्राइवेट हाई स्कलों 
व इण्टर कालेजों में स्थिति बड़ी दयनीय है। इन संस्थाओं में शिक्षकों व प्रधानाध्यापक 
की नियुक्ति, पुष्टीकरण अथवा पृथक्‍्करण सभी कुछ प्रबन्ध समितियों के सदस्यों की 
सनक व पक्षपातपूर्ण भावनाओं पर निर्भर रहता है। अधिकांश माध्यमिक शिक्षकों की 
आज जो दुददंशा है उसका उत्तरदायित्व इन्हीं प्रबन्ध समितियों पर है जो जातीय पक्ष- 
पात, व्यक्तिगत वेमनस्य व ईरष्या, आश्िक भ्रष्टाचार तथा शिक्षकों के ऊपर शासन 
करने की दुर्भावना से अभिप्रेरित होती रहती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं 
कि कमेटी का मैनेजर स्कूल को अपनी वेयक्तिक सम्पत्ति समझता है और उससे 
अनुचित तरीके से आथिक लाभ उठा रहा है। शिक्षा-विभाग अथवा जिले का शिक्षा 
निरीक्षक अधिकांश में इतना दुर्बल व्यक्ति होता है कि ऐसी समस्या का बलपूुर्वक 
समाधान नहीं कर पाता । हो सकता है कि प्रबन्ध समितियों अथवा शिक्षा निरीक्षकों 
में कुछ अच्छे अपवाद हों, किन्तु आज की स्थिति में वे केवल अपवाद-मात्र ही कहे जा 
सकते हैं। सरकार ने इन दोषों को दूर करने के लिए प्रबन्ध समितियों की रचना व 
विधानों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर प्रयास किये, पर अभी 
स्थिति अक्षुण्ण बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री जे० सी० पावल प्राइस की 
अध्यक्षता में सन्‌ 937 में ही एक समिति स्थापित की थी । परन्तु उसकी सिफारिशों 
को युद्ध के कारण कार्यान्वित न किया जा सका। इसके उपरान्त सन्‌ 946 में दूसरी 
समिति नियुक्ति की गयी जिसने अक्टूबर 947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट 
में सिफारिश की गयी थी कि प्रत्येक प्रबन्ध समिति में तीन सरकारी नामजद व्यक्ति तथा 
एक प्रधानाध्यापक व एक शिक्षक प्रतिनिधि अन्य जनता के प्रतिनिधियों के साथ अवश्य 
रखे जायें। शिक्षकों की नियुक्त, क्षेत्रीय पंचायत बो्ड£ ब क्षेत्रीय स्थानान्तरण बोडे 
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की स्थापना, छुट्टी के नियम तथा अन्य इसी प्रकार की सिफारिशें की थीं। पर 
अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित न हो सकीं । प्रबन्ध समितियों ने प्रबन्ध-सुधार तथा 
सरकारी नामजद सदस्यों व शिक्षक प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में सम्मिलित करने का घोर 
विरोध किया । परिणामस्वरूप, सरकार झुक गयी और यह वांछनीय सुधार न हो 
सका । प्रबन्धकों ने समझा कि सरकार को इतने आदमी नामजद करने को मिल ही 
नहीं सकते और न सरकार इस स्थिति में ही है कि प्रबन्धकों की धमकियों का उत्तर 
शिक्षा को अपने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में लेकर करें। अतएवं सन्‌ 953 में नरेद्धदेव 
समिति ने पुनः प्रबन्ध के प्रश्न को लिया और सिफारिश की कि तीन सरकारी नामजद 
सदस्यों की बात छोड़ दी जाय । केवल प्रधानाध्यापक तथा बरिष्ठता के आधार पर 
एक वर्ष के लिए एक शिक्षक प्रतिनिधि को प्रबन्ध समिति में सम्मिलित कर लिया 
जाय । विभिन्न जातियों, धामिक संस्थाओं अथवा ट्ुस्टों के द्वारा संचालित स्कूलों के 
प्रबन्ध के सम्बन्ध में कमेटी ने सिफारिश की कि अन्य जातियों व धर्म के व्यक्तियों को 
तथा प्रधानाध्यापक व एक शिक्षक प्रतिनिधि को इन समितियों में सदस्यता का अधिकार 
दिया जाना चाहिए । प्रत्येक समिति में बारह से अधिक सदस्य न हों। चुनाव तीन वर्ष 
से पूर्व न हो। शिक्षकों की नियुक्ति पाँच विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रधानाध्यापक की 
सिफारिश के आधार पर होनी चाहिए । शिक्षकों की सेवा-दशाओं में सुधार करने के 
लिए भी नरेन्द्रदेव समिति ने सुझाव दिये हैं । इसी प्रकार मुदालियर कमीशन ने भी 
वेयक्तिक प्रबन्ध के लिए व्यावहारिक सुझाव दिये हैं । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
सिफारिशों के होते हुए भी इस स्थिति में सराहनीय परिवतंन नहीं हुआ है। यहाँ यह 
बात स्पष्टतः कह देनी होगी कि यदि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्ध व नियन्त्रण 
की समस्या को अविलम्ब सुलझाकर सुधार नहीं किया गया, तो शिक्षक की दशा और 
भी अधिक बिगड़ जायगी और उसके बिगड़ने के साथ ही साथ शिक्षा का स्तर जो देश 
में तेजी से गिर रहा है, और भी अधिक गिर जायगा । शिक्षक विद्यार्थी तथा उसकी 
शिक्षा, उसके चरित्र-निर्माण एवं उसके अनुशासन के विषय में और भी अधिक उदासीन 
एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए अयोग्य होता जायगा। न तो वह तथाकथित 
राष्ट्र-निर्माणक रहेगा और न उसमें समाज के नेता उत्पन्न करने की क्षमता ही रहेगी । 
हमारे देश में माध्यमिक शिक्षकों में घोर असन्तोष है। वे शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की 
माँग तेजी से कर रहे हैं। केरल राज्य में तो साम्यवादी सरकार ने प्राथमिक व 
माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत भी 
कर दिया है। इस राष्ट्रीयकरण से जहाँ वैयक्तिक प्रबन्ध सम्बन्धी दोषों का उन्मूलन 
होगा और शिक्षकों की दशा में आशातीत सुधार होगा, वहाँ एक बड़ी हानि यह होगी 
कि इससे शिक्षा में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ जायगा और यह स्थिति भी आ सकती है 
कि रूस व. चीन की भांति सरकार शिक्षा संस्थाओं को अपने राजनीतिक दर्शन के प्रचार 
का केन्द्र बना ले। इससे भारत के नवोदित जनतन्त्र को बहुत आघात पहुँच सकता है । 
समाज के विचारों का नियन्त्रण करने के लिए भी इस सुधार का प्रयोग होने का डर 
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है। भारत में जनतन्त्र की शिक्षा के लिए शिक्षा के नियन्त्रण व प्रबन्ध में भी हमें 
जनतन्त्रीय भावनाओं का समावेश करके उसमें संरचनात्मक परिवर्तन तथा विभिन्न 
प्रकार को प्रबन्ध-संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना होगा । 

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व नियन्त्रण की समस्या भी इतनी ही महत्त्वपूर्ण है 
जितनी कि माध्यमिक शिक्षा की । इस क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय की स्वायत्त-सत्ता के 
प्रश्न को लेकर देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों की धारणा है कि 
विश्वविद्यालय अपने प्रबन्ध, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण के विषय में पूर्णतः स्वतन्त्र होने 
चाहिए और उन पर कोई बाह्य दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरा मत इस सम्बन्ध 
में यह है" कि विश्वविद्यालयों का अस्तित्व समाज के हित के लिए है। जनता के धन 
से सरकार उन्हें वित्तीय महायता देती है । अतः नियोजन के इस युग में कुछ सीमा 
तक करदाताओं के प्रति उत्तरदायी सरकार का यह कतंव्य हो जाता है कि वह यह 
भी देखें कि शिक्षा अनुदान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है तथा विश्वविद्या- 
लय के विभिन्न कार्य अधिक से अधिक सामाजिक हित में उचित दिशा में एवं न्याय- 
पूर्वक हो रहे हैं अथवा नहीं । ऐसी स्थिति में राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता 
है । यहाँ हम इतना कहना ही आवश्यक समझेंगे कि विश्वविद्यालयों को दलगत राज- 
नीति से दूर रखने तथा उन्हें ज्ञात की खोज करने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 
उन्हें अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान की जाय । जिस बात को हम राजकीय हस्तक्षेप 
कहने लगे हैं वह हस्तक्षेप) न होकर सहयोग होना चाहिए। आज के युग में देश के 
सुनियोजित विकास के लिए राजकीय सहयोग आवश्यक है; किन्तु इसका अभिप्राय 
यह नहीं होना चाहिए कि कुछ पड़यंत्रकारी राजनीतिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश करके 
उनकी नीतियों का निर्धारण करने लगें और उन्हें कलुषित कर दें । यदि विश्वविद्या- 
लयों को विभिन्न राजनीतिक दलों का अखाड़ा बना दिया गया तो उनकी स्वतन्त्रता 
का अपहरण हो जायेगा और वे उच्च शिक्षा के स्थान पर भ्रष्टाचार के केन्द्र बन 
जायेंगे । वाह्य नियन्त्रण के द्वारा हम विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते ।2 
सर्वोत्तम विधि तो यह है कि विश्वविद्यालय का एक श्रेष्ठ विधान बना दिया जाय, 
जिसमें बुद्धिमत्तापृवंक चुने हुए बाह्य सदस्यों को भी प्रबन्ध में सम्मिलित करने की 
व्यवस्था कर दी जाय और इसके उपरान्त विश्वविद्यालयों को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय। 


2. (/ “उप; छल 00 70 फएलशी]९एट प्रोब्ध प्राण 20070 770० 0प्रंश06 $ 
(6 ४३५ 40 30॥॥6९ए८ 7€0ए. () प्रा८्‌ ८००7एक५, 4 8762४ 77879 0|८ 
(7८56॥[ €ए६ 86 ॥07 पीट बिल पक्ष 70500  0प्रा' पएटाओआ९8 97९ 
0 7693] &पर0079, ४]9९एटा', वात 48ए८ 070ए20 ॥८4090]6 07८880- 
॥7 97655प्राट #0गा 0प्राज्त&. एजाएटाआाए 5॥07/व4 9९ इटाआए८ (0. ध१- 
॥80लार्त एप्ओ॥6 ठ्ज़ंगंणा, धार जा0परौत सत्शश पीथा।3८] ९८४७८ 0७॥९० 
०7 जिप०९टव 00 बलाता$ 40 6ए का0ज 0 ए6 ल्वेपट80४074ए प्रा- 
50प्राते 05, ७०5८ 50)], 770एद/९0 92ए 7८7ए०घा), पि]टा[0०ा ब्यात॑ ९८00- 
70. --+कु0ई 0॥#९ एआशएशडए &बट्व/० (०05800, 0. 405. 
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वित्त की समस्या का हल अनुदान कमीशन पर छोड़ दिया जाय जिसमें अखिल भारतीय 
प्रसिद्धि के विद्वान व निष्पक्ष लोगों को रखा जाय जो वित्त तथा शिक्षा-समस्याओं के 
विशेषज्ञ हों । 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियन्त्रण व प्रबन्ध की समस्या की दुरूहृता का अनुभव 
इतना स्थानीय शिक्षण-विश्वविद्यालयों में नहीं होता जितना कि उनसे सम्बन्धित डिग्री 
या पोस्ट-डिग्री कालेजों में होता है । ये कॉलेज माध्यमिक शिक्षालयों की भाँति बहुधा 
बेयक्तिक अथवा धामिक प्रबन्ध संस्थाओं के अन्तर्गत चलते हैं और प्रायः इनमें वे ही 
सब दोष विद्यमान हैं जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं। इनमें से कुछ कालेजों के 
प्रबन्धकों में कुछ के उद्देश्य केवल लोकोपकार की भावना व शिक्षा प्रसार है, जैसा कि 
बहुत से ईसाई कालेजों, रामकृष्ण मिशन तथा दक्षिण एछूकेशन सोसाइटी द्वारा संचा- 
लित कालेजों में है। किन्तु ऐसे प्रबन्धक भी हैं जिनका उद्देश्य फीस के द्वारा अपनी 
निजी आय करना है। ये प्रबन्धक शिक्षकों को अल्प वेतन देते हैं, पुस्तकालय, परीक्षण- 
शाला तथा आवश्यक सज्जा की कोई भी व्यवस्था न करके रुपया लाभ में कमा लेते हैं । 
ऐसे कालेजों के प्रबन्ध-सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को कड़े नियम बनाने चाहिए । 

इन वयक्तिक कालेजों के अतिरिक्त कुछ गवर्नभेण्ट कॉलेज भी हैं जहाँ सरकारी 
नियन्त्रण के कारण कार्य-दशाएँ अच्छी हैं । परन्तु इन सरकारी कालेजों की पृथक कोई 
आवश्यकता नहीं रह गयी है । जैसे, उत्तर प्रदेश में सरकार ने नेनीताल व बनारस के 
पास ज्ञानपुर में दो कॉलेज शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत स्थापित किये हैं । इन कालेजों 
में कोई ऐसी विशेष शिक्षा नहीं दी जाती जो अन्य डिग्री कालेजों अथवा विश्वविद्या- 
लयों में उपलब्ध न हो । जो सरकार विश्वविद्यालयों को आ्थिक अनुदान देकर चलती 
है वही इन कालेजों पर भी धन व्यय करती है । अतीत में तो ये कॉलेज विदेशी शासन 
के प्रमुख अंग थे और विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्द्धा रखते थे, पर आज के स्वतन्त्र 
भारत में इनकी कोई आवश्यकता नहीं । अत: इन कालेजों को किसी विश्वविद्यालय 
का अंग बनाकर इन्हें उसके प्रशासन के अन्तगंत ले लेना चाहिए । इतना होने पर ही 
देश में उच्च शिक्षा के नियन्त्रण व प्रबन्ध की समस्या का निराकरण हो सकेगा । 
कोठारी आयोग ने सभी स्तरों पर शिक्षा के प्रबन्ध, प्रशासन तथा निरीक्षण के सम्बन्ध 
में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । 

6. अनुशासन की समस्या 

भारतीय विद्याथियों के ऊषर आज एक बड़ा अभियोग यह लगाया जा रहा है 
कि उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और वे अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर 
ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप करने लगते हैं जिनसे उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता + 
विद्यार्थियों के समाज में कोई भी हलचल होने पर चारों दिशाओं से यही आवाजें आने 
लगती हैं कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो उठे । न केवल शिक्षक व शिक्षाशास्त्री ही 
यह अभियोग लगाते हैं, अपितु राष्ट्रीय नेताओं एवं उक्ष्य सरकारी अधिकारियों को 
भा.शि.इ.--3 2 
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भी यही शिकायत करते हुए सुना जाता है। सन्‌ 966-67 की देशव्यापी छात्र- 
हड़तालों तथा छात्र-असन्तोष ने देश का ध्यान इस समस्या की ओर पहले से अधिक 
आकर्षित कर दिया है । 

प्राथमिक बालकों में अनुशासन की कोई भी समस्या नहीं है । माध्यमिक 
विद्यालयों तक आते-आते बालक किशोर हो जाते हैं। किशोरावस्था अत्यन्त ही नाजुक 
समय होता है, जब किशोरों में अतिरिक्त स्फूति, साहसिक कार्यों के लिए उत्कण्ठा 
एवं नियमों के प्रति विद्रोह की भावना होती है। ऐसे किशोर साधारण-सी प्रतिकूल 
अवस्थाओं के प्रस्तुत होने पर अथवा कुछ लोगों के भड़काने पर ही क्षुब्ध हो उठते हैं। 
विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अधिक समझदार होते हैं और उन पर वातावरण में होने 
वाले आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है | वे कुछ 
सीमा तक इस योग्य भी हो जाते हैं कि विभिन्न प्रश्नों पर विद्यार्थी समाज को संगठित 
कर सकें और सामूहिक रूप से अपनी आन्तरिक भावनाओं का प्रकटीकरण कर सकें । 
अधिकांश में उनकी यह शक्ति किसी अन्य रचनात्मक कार्यक्रम के अभाव में विध्व॑ंसा- 
त्मक कार्यों में प्रकट हो उठती है । 

माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने अनुशासनहीनता के दो स्वरूप बताये हैं--वैय- 
क्तिक स्तर पर सामान्यतः: भारतीय विद्यार्थी अनुशासनहीन नहीं होता । वह अपने बड़ों 
तथा गुरु वर्ग के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा रखता है । नियमों व विनय में उसका विश्वास 
होता है। इस दृष्टि से वह आज भी प्राचीन भारत की अधिकांश मर्यादाओं का 
पालन करता है । केवल समूह में आकर ही उसकी मौलिक विनय प्रवृत्ति क्षुब्ध हो 
उठती है और समूह-सागर की तरंगों पर वह असहाय होकर उतराने लगता है । कुछ 
अंशों में यह भी कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता होने का प्रचार 
वास्तविकता से अधिक किया गया है । बहुत-से तथाकथित अनुशासनहीन कार्य करने 
का वह प्रयास नहीं करता, यदि उसके मनोविज्ञान अथवा उसकी समस्याओं को दूर- 
दर्शिता तथा सहानुभूतिपुर्वक हल करने की चेष्टा की जाय । अनुशासनहीनता भी व्यक्तित्व 
का एक स्वरूप है, यद्यपि कुछ सीमा तक वह एक अस्वाभाविक व विक्ृृत स्वरूप है । 

भारत में अनुशासन की समस्या का एक संक्षिप्त इतिहास है। विभिन्न राज- 
नीतिक कारणों से अतीत में विद्याथियों का उपयोग स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए किया 
गया । हड़ताल व तोड़-फोड़ की विध्वंसात्मक भावना का बीजारोपण गत पचास वर्षों 
से किया जा रहा था। आज यद्यपि समय तथा देश की अन्य समस्याओं का रूप बदल 
गया है, किन्तु जो अस्त्र विद्यार्थी को उस समय मिला, आज उसने अधिक बलपूर्वक 
उसे अपनी भुजाओं में ग्रहण कर लिया है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम वह उन्हीं पर 
'करता है जिन्होंने उसे इस अस्त्र का प्रयोग किसी समय सिखाया था। यदि वास्त- 
विकता की पृष्ठभूमि के आधार पर देखा जाय तो प्रतीत होगा कि अन्य देशों में भी 
यह समस्‍या उमग्रतर होती जा रही है। समाज में क्षोभ आज विश्वव्यापी है । प्राचीन 
आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ढाँचे में विश्व में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे 
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हैं। उन बदलती हुंई स्थितियों ने नवयुवक समाज में असन्तोष की भावना को जागृत 
कर दिया है। वह इन परिवतेनों के अनुरूप अपने आपको शीघ्र नहीं ढाल पाता । 
फलत: वही असन्तोष और असमर्थता किसी संगठित क्षोभ के रूप में फट पड़ती है । ये 
विघटन की प्रवृत्तियाँ रचनात्मक सृजन न करके देश व समाज में एक अराजकता व विप्लव 
को जन्म देती हैं। कुछ अराजकतावादी राजनीतिज्ञ विद्याथियों की इन दुर्बलताओं से 
लाभ उठाते हैं और उन्हें संगठित अनुशासनहीतता के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ 
लोग तो छोटे-छोटे बालकों को चुनावों तक में प्रयोग करने में नहीं चूकते । विभिन्न 
राष्ट्रीय व स्थानीय चुनावों के अवसर पर इस प्रवृत्ति का नग्न रूप देखने को मिलता है। 
इसके अतिरिक्त कक्षा में विद्याथियों की संख्या के आकार में बद्धि, शिक्षकों से 
व्यक्तिगत सम्पक का अभाव, भारी व अनावश्यक पाद्यक्रम, दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली 
शिक्षा की उद्देश्यहीनता, खेल-कुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभाव और अन्त में 
शिक्षकों में अन्यमनस्कता व कतंव्यपालन की भावना का उत्तरोत्तर ह्वास इत्यादि वे 
प्रमुख कारण हैं जिनकी वजहू से भारतीय विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा 
रही है. । जब वे देखते हैं कि उनके आसपास के समाज में पक्षपात, अन्याय व अ्रष्टा- 
चार फंला है और उनसे कहा जाता है कि वे चरित्रवान बनें तो उनका कोमल मन 
विद्रोह कर उठता है । वे अपनी बुद्धि के अनुसार जिस कार्य को अन्यायपूर्ण समझते 
हैं उसी का विरोध करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जब वे देखते हैं कि योग्यता 
तथा नैतिकता में उनसे भी गिरा हुआ व्यक्ति राजनीति की सीढ़ी पर चढ़कर अधिकार 
व सुख-विलासों का उन्मुक्त भोग कर रहा है तो उनकी भी जिज्ञासा राजनीति में आने 
की हो उठती है । अपनी इस क्षुब्ध, अपरिपक्व तथा अस्थिर मनोदशा में वे विभिन्न 
राजनीतिक धूतों के शिकार हो जाते हैं, जो उन्हें अनुशासनहीनता के लिए उभाड़ते हैं । 
यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सभी विषमताओं की अपेक्षाकृत यदि शिक्षक 
सच्चे हृदय से चाहे ओर उसके लिए पर्याप्त प्रयास करे तो वह विद्याथियों को अनु- 
शासनहीनता से बचा सकता है। इसके लिए शिक्षक के आथिक व सामाजिक स्तर में 
सुधार करना होगा। असन्तुष्ट व क्षुब्ध शिक्षक अपने असन्तोष व क्षोभ को भावी पीढ़ियों 
में चुपचाप हस्तान्तरित कर सकता है । अतः देश के नवयुवकों के मस्तिष्कों से विद्रोह 
व अनुशासनहीनता का उन्मूलन करने से पुर्व शिक्षक के मस्तिष्क से उन्हें मिटाना होगा। 
इसके अतिरिक्त शिक्षकों में भी अब राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ती जाती है। ये शिक्षक 
अपने राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचारित करते रहते हैं, 
जिससे विद्यार्थियों में अनुशसनहीनता की भावना का पोषण होता है। कुछ शिक्षक 
अपने अनैतिक व अन्यायपूर्ण व्यवहार से भी अनुशासनहीनता की वृद्धि. 
उपयुक्त कौरंणों के निवारण करने से अनुशासन की समस्या का हल स्वयमेव 
हो जायेगा । इतना अवश्य है कि हम निन्‍दा व दण्ड के द्वारा नहीं, वरन्‌ सराहना व 
सहानुभूति के द्वारा इस समस्या का अधिक स्थायी हल निकाल सकते हैं। यदि किसी 
अवसर पर विद्यार्थी संगठित हड़ताल करते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से अपना 
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असन्तोष प्रकट करते हैं तो यह आवश्यक है कि अधिकारीगण धमकियों, दण्ड अथवा 
हठ से काम न लेकर विद्यार्थियों की माँग के औचित्य को जानने की चेष्टा करें, और 
यदि उनकी मांगें उचित प्रतीत होती हैं तो उन्हें पूरा करें अथवा पूरा न कर सकने की 
अपनी वास्तविक कठिनाई को तकंपूर्वक उन्हें समझायें । मुसीबत तो वहाँ पैदा होती 
है जहाँ हडताल करना अथवा उसे तुड़वा देना क्रमश: विद्याथियों व अधिकारियों की 
प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। भारतीय विद्यार्थी में ऐसा कोई मौलिक नैतिक दोष 
नहीं है कि सहानुभूति व सच्चे हृदय से समझाने-बुझाने पर भी वह अनुशासनहीनता 
का प्रदशन करे । अत: जब तक हम विद्यार्थियों में से अनुशासनहीनता सम्बन्धी विचारों 
का उन्मूलन व परिष्कार नहीं कर देते, तब तक न तो कोई भी शिक्षा-सुधार सम्भव 
है और न नये भारत का निर्माण ही किया जा सकता है। छात्रों की मनोदशा तथा 
कठिनाइयों को समझकर उनका निवारण करना अधिकारियों का प्रथम कतंव्य है । 
| ४४: .<. शिक्षा के माध्यम की समस्या 

भारत में शिक्षा का माध्यम उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही शिक्षाशास्त्रियों 
के विवाद का कारण बना हुआ है। शताब्दी के प्रारम्भ में ही अंग्रेजी शासकों के 
मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा था कि शिक्षा का माध्यम अरबी व संस्कृत प्राच्य भाषाएँ 
रहें या देश की प्रान्तीय भाषाएँ अथवा अंग्रेजी । इस विवाद का विस्तृत विवरण इस 
पुस्तक में यथास्थान दिया जा चुका है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि सन्‌ 
835 में लॉर्ड मेकॉले व विलियम बैंटिक ने अंग्रेजी भाषा को माध्यम स्वीकार करके 
लगभग सौ वर्ष तक के लिए इस विवाद को शान्‍्त कर दिया था। इस बीच में 
माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही अनिवाय माध्यम हो गयी और देश के 
अधिकांश शिक्षित वर्ग उसमें अपनी योग्यता व पाण्डित्य का प्रमाण देने लगे । बीसवीं 
शताब्दी में प्रथम युद्ध की समाप्ति पर देश में राष्ट्रीयता की लहर बड़े बेग से उठी । 
उस समय यह अनुभव किया जाने लगा कि हमें अपनी शिक्षा-पद्धति को भी राष्ट्रीय 
स्वरूप देना होगा । उसके उपरान्त की घटनाओं ने देश में हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया । इस शताब्दी 
के तीसरे दशक में यह विबाद पुनः जोर पकड़ गया कि राष्ट्रभाषा क्या हो, उसकी लिपि 
बया हो और देश में शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाय ? देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त 
इस ओर क़ियात्मक कदम उठाये गये | विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन, माध्यमिक शिक्षा 
कमीशन एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने इस प्रश्न का वैज्ञानिक अध्ययन किया 
ओर आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये । सन्‌ 956 में राज्य-सीमा निर्धारण कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार भारत में विभिन्न राज्यों की सीमा का निर्धा- 
रण किया गया। इस सम्बन्ध में देश में बड़े मतभेदों ने जन्म लिया, प्रमुखुतु: बुम्बुई- 
गुज़रात विवाद, बंगाल-बिहार विवाद तथा दक्षिण में तमिलनाद व्‌ अन्य निकटवर्ती 
क्षेत्रों में सीमा सम्बन्धी मतभेद पर्याप्त उग्र रहे । इस सम्पूर्ण पृष्ठभूमि के आधार पर 
भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि वह अखिल भारतीय स्तर का एक भाषा 
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कमीशन भी नियुक्त करे । निदान इसकी नियुक्ति कर दी गयी । इस कमीशन ने शिक्षा 
के माध्यम के विषय में व्यावहारिक व वेज्ञानिक सुझाव प्रस्तुत किये और अगस्त ]957 
में अपनी रिपोर्ट में तत्सम्बन्धी सुझावों को देश के समक्ष रखा । 

अब माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं ने ले लिया 
है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी के स्थान पर क्रमशः इन क्षेत्रीय भाषाओं तथा 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास हो रहा है । इस विषय में राधाकृष्णन कमीशन ने सिफा- 
रिश की है कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत को छोडकर किसी भारतीय भाषा को ही 
बनाता चाहिए। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय-स्तर पर विद्यार्थी को तीन भाषाओं 
से परिचित होना चाहिए--क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा तथा अंग्रेजी । उच्च शिक्षा क्षेत्रीय 
भाषाओं तथा देवनागरी लिपि में राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही प्रदान करनी चाहिए । 
इस कमीशन के विचार से हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन 
इसलिए किया जाना चाहिए कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली ज्ञानवृद्धि से 
हमारा सम्पक बना रहे । राष्ट्रभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के शीघ्र विकास के लिए 
इसने सिफारिश की कि वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों का एक बोर्ड! बनाया जाय, जो 
सम्पूर्ण देश के लिए वेज्ञानिक शब्दावली तैयार करे तथा अखिल भारतीय महत्त्व का 
साहित्य व पाठ्य-पुस्तक तैयार करे | अन्य राज्यों की सरकारों को चाहिए कि माध्य- 
मिक तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी का अध्ययन अनिवायें कर दें। कमीशन की 
भाषा सम्बन्धी सभी सिफारिशों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने स्वीकार कर 
लिया और सन्‌ 950 में भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं को भारतीय भाषाएँ मान लिया गया । संविधान में यह व्यवस्था रखी गयी 
कि 5 वर्ष में अर्थात्‌ सन्‌ 965 तक सभी सरकारी कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में होने 
लगेगा और शिक्षा का माध्यम हिन्दी बना दिया जायेगा । 

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, जिसकी स्थापना सितम्बर | 955 
में की गयी थी, अपनी द्वितीय वार्षिक बैठक में जनवरी 956 में यह निर्णय किया था 
कि माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मातृभाषा पढ़ने का अवसर या तो प्रथक रूप से 
अथवा प्रारम्भिक भाषा के साथ मिलना चाहिए। उसके साथ अंग्रेजी व हिन्दी भी 
पढ़ायी जायेगी । इस प्रकार तीन भाषाओं की शिक्षा दी जायेगी। वास्तव में, माध्यमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में मुदालियर कमीशन ने तो दो भाषाओं के सीखने की सिफारिश की 
थी--एक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और दूसरी हिन्दी (उन विद्यालयों के लिए 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है) अथवा अंग्रेजी; अथवा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य 
आधुनिक भाषा; अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य आधुनिक विदेशी भाषा; अथवा 
कोई प्राचीन भाषा । इस सिफारिश का परिणाम यह होता है कि अहिन्दी भाषा वाले 
क्षेत्रों के विद्यार्थी यदि हिन्दी को छोड़ते तो केवल अंग्रेजी ही पढ़ पाते अथवा अंग्रेजी 
को छोड़ते तो हिन्दी ही पढ़ पाते । केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विद्यार्थी दोनों भाषाओं 
के पढ़ने का अवसर पाते । 
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माध्यमिक परिषद ने मुदालियर कमीशन की इन सिफारिशों को दोषपूर्ण 
समझकर सिफारिश की कि अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों को ही प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए । अंग्रेजी को इसलिए कि उसमें वर्तमान विश्व-साहित्य व दर्शन के अध्ययन की 
क्षमता है और हिन्दी को इसलिए कि वह भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गयी है। 
हिन्दी भाषी प्रान्तों के विद्याथियों को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य कोई आधुनिक भाषा; 
और अहिन्दी भाषी प्रान्तों में मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा अंग्रेजी का 
अध्ययन अनिवार्य करना होगा । इस प्रकार भारत के सभी भागों में माध्यमिक स्तर 
पर विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी । 

सरकारी भाषा कमीशन--छून 955 में श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में 
भारत सरकार ने देश की भाषा सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए एक भाषा 
कमीशन की नियुक्ति की थी | इसमें इक्कीस स्थायी सदस्य तथा बीस ऐसे अन्य सदस्य 
थे जो भारतीय संविधान की आठवीं सारणी में वणित भारत की अन्य सभी भाषाओं का 
प्रतिनिधित्व करते थे । कमीशन ने लगभग एक वर्ष तक जाँच करने के उपरान्त 270 
पृष्ठों में 6 अगस्त, 956 को राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो 
]2 अगस्त, 957 को संसद के समक्ष रखी गयी । 

शिक्षा-क्षेत्र में भाषा की समस्या के सम्बन्ध में इस कमीशन ने सिफारिश की 
है कि माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को प्रमुखतः एक 'बोध भाषा' (08092० 
0 ०णाफ्ञाथाशाहआंणा) के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए न कि साहित्यिक भाषा' 
(॥0क्षाए 020926) के रूप में । सामान्यतः हिन्दी को प्राथमिक स्तर के उपरान्त 
प्रारम्भ करके हाई स्कूल के अन्त तक पढ़ाया जा सकता है। सम्पूर्ण देश के उन भागों 
में, जहाँ हिन्दी मातृभाषा नहीं है, इसका अध्ययन माध्यमिक स्कूलों में अनिवायय किया 
जा सकता है। यह अनिवाय॑ता कब प्रारम्भ की जाय, इसका निर्णय राज्य सरकारों 
पर छोड़ देना चाहिए । हिन्दी भाषी प्रान्तों में भारत की अन्य भाषाओं के अध्ययन 
को प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिए। किन्तु कमीशन का मत इस सम्बन्ध में यह है 
कि इन क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिक्त कोई भाषा या दक्षिणी भारत की भाषा को इस 
उद्देश्य से अनिवार्य नहीं करना है क्योंकि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दी अनिवार्य कर 
दी गयी है । 

इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने सिफारिश की है कि 
सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे परीक्षाएँ हिन्दी के माध्यम से लें। जो सम्बन्धक 
विश्वविद्यालय (शी 40॥72 ५॥४७४$॥॥०$) हैं उन्हें चाहिए कि अपने अन्तगगंत सभी 
सम्बन्धित विद्यालयों में हिन्दी का माध्यम अनिवाय कर दें । 

बेज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के विषय में, जहाँ देश के विभिन्न भागों से 
विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले छात्र आते हैं, हिन्दी का सर्वमान्य माध्यम स्वीकार करना 
पड़ेगा । किन्तु जहाँ सभी विद्यार्थी पर्णत: किसी एक भाषा के क्षेत्र से ही आये हों, 
वहाँ उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगी । 
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सावेजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं (००॥७९४॥४४८ ७५थागा80॥5 ) के सम्बन्ध 
में पर्याप्त पृव-सूचना के उपरान्त हिन्दी को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । कमीशन के मतानुसार क्षेत्रीय भाषाएँ भी जब आवश्यक हों तो 
परीक्षा का माध्यम बनायी जा सकती हैं, यदि हिन्दी के समान वे भी विश्वविद्यालय 
में शिक्षण का माध्यम बन चुकी हों। जब तक आवश्यक समझा जाय, इन परीक्षाओं 
के लिए अंग्रेजी भी एक वेकल्पिक माध्यम के रूप में जारी रह सकती है । 

अखिल भारतीय महत्त्व की सेवाओं के लिए परीक्षाथियों की जाँच करने के 
लिए अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में एक विशेष प्रश्नपत्र दिया जा सकता है, चाहे परीक्षा 
का माध्यम कोई भारतीय भाषा ही हो । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सरकारी भाषा कमीशन ने भाषा तथा शिक्षा 
के माध्यम की समस्या का बड़ा विशद व वास्तविक अध्ययन करके अत्यन्त व्याव- 
हारिक सुझाव दिये हैं। अब तक नियुक्त की जाने वाली सभी समितियों अथवा कमीशनों 
की सिफारिशों की तुलना में भाषा कमीशन के सुझाव अधिक प्रगतिशील व उपयोगी 
हैं। इन सुझावों ने माध्यम की समस्या का हल कर दिया है; परन्तु सच्चा हल तो 
तभी होगा जबकि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा। जुलाई 963 में 
लोकसभा ने सरकार की एक नयी भाषा-नीति को स्वीकृति दी है जिसके अनुसार सन्‌ 
965 के उपरान्त भी हिन्दी के साथ ही साथ अंग्रेजी भी द्वितीय भाषा के रूप में 
अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। ऐसी आशंका है कि सरकार की इस नीति से 
राष्ट्रभापा को भारी धक्का लगेगा । 

सन्‌ 965 में दक्षिण भारत में अंग्रेजी को बनाये रखने तथा हिन्दी को बल- 
पूर्वक थोपने के विरुद्ध भयंकर हिंसात्मक आन्दोलन हुआ था । तब से सरकार हिन्दी 
के प्रति और भो अधिक उदासीन हो गयी है | तीन भाषाएँ पढ़ाये जाने वाला फार्मूला 
भी राज्यों में ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो पाया है। अब कोठारी आयोग ने 
शिक्षा के माध्यम के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर क्षेत्रीय भाषा को माना है 
और उच्च स्तर पर भी इन भाषाओं को माध्यम के रूप में ग्रहण करने की सिफारिश 
की है। हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अन्ततः विकसित करने तथा उस समय तक 
अंग्रेजी को रखने की सिफारिश भी आयोग ने की है। अखिल भारतीय महत्त्व की 
शिक्षा संस्थाओं में उस समय तक अंग्रेजी रहे जब तक हिन्दी पूर्णतः समर्थ नहीं हो 
जाती । अंग्रेजी को प्रारम्भ से ही पढ़ाये जाने के पक्ष में आयोग ने सुझाव दिया है । 

8. तकनीकी प्रगति का शिक्षा पर प्रभाव 

वर्तमान युग में भारत तकनीकी प्रगति में विश्व के कुछ उन्नत राष्ट्रों की अपेक्षा 
पिछड़ा हुआ है । इंगलेण्ड इत्यादि कुछ यूरोपीय देशों में टेकनोलॉजी का विकास उन्नीसवीं 
शताब्दी में ही पर्याप्ततः हो गया था । बीसवीं शताब्दी में उन देशों ने अपने तकनीकों 
विकास को उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा दिया । किन्तु भारत में तो जो कुछ भी 
तकनीकी विकास हुआ है वह अपेक्षाकृत एक नवीन घटना ही है । बीसवीं शताब्दी के 
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प्रारम्भ से ही यहाँ इस बात पर बल दिया जा रहा था कि देश में तकनीकी शिक्षा का 
विकास किया जाय । 

आधुनिक युग वेज्ञानिक विकास तथा टेकनोलॉजी को प्रगति का युग है । जब 
विज्ञान ने उन्नति की है. संसार में लोगों की चिन्तन-प्रणाली, शिक्षा-पद्धति, जीवनयापन 
की विधि तथा कार्य की दशाओं में महान परिवर्तन हो गया है। वैज्ञानिक अनुसन्धानों 
के फलस्वरूप प्रगति के रहस्य दिन-प्रतिदिन मानव के समक्ष खुलते जा रहे हैं और जो 
बातें अब तक केवल देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती थीं, उन पर मानव का अधिकार 
बढ़ता जा रहा है। मानव ने विज्ञान की सहायता से न केवल भौतिक शक्तियों पर विजय 
ही प्राप्त की है, अपितु आज वह प्रकृति का स्वामित्व प्राप्त करने की दिशा में अपना 
कदम उठा चुका है । उसने प्रथ्वी, पाताल, सागर, पंत और सरिताओं पर विजय 
प्राप्त कर ली है और वह अब सूर्य, चन्द्र तथा विश्वमण्डल के अन्य हृश्य और अदृश्य 
लोकों की विजय करने चल पड़ा है । प्ृथ्वीमण्डल पर विज्ञान के प्रसाधनों ने आज 
उसके जीवन की सम्पूर्ण धारा ही बदल दी है। ऐसी स्थिति में इन सभी परिवतेनों का 
प्रभाव उसको परम्परागत शिक्षा-प्रणाली पर पड़ना नितान्त स्वाभाविक है । एक समय 
था जबकि भारत में विद्यार्थी केवल सादा जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ पौराणिक 
ग्रन्थों का अवलोकन तथा कुछ साधारण हस्तकलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते थे । किन्तु 
आज विज्ञान व टेकनोलॉजी के विकास ने विद्यार्थियों के समक्ष जीवन की विभिन्न विशाल 
व सूक्ष्म समस्याएं उपस्थित कर दी हैं । ज्यों-ज्यों जीवन में विज्ञान व टेकनोलॉजी का 
प्रभाव बढ़ता जा रहा है, शिक्षा-प्रणाली व उसके पाठ्यक्रम में उत्तरोत्तर व तदनुरूप 
परिवतन होता जा रहा है। 

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, पिछले पृष्ठों में हम इस बात का अध्ययन कर 
चुके हैं कि किस प्रकार प्राचीन व मध्यकाल में हमारी शिक्षा-पद्धति अपेक्षाकृत एक 
साधारण व सरल पद्धति थी। आधुनिक युग में भी बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए । हाँ, इतना अवश्य हो गया कि भारतीय शिक्षा के 
पाठ्यक्रम में पाश्चात्य शिक्षा का समावेश हो जाने से पाठय-वस्तु में परिवर्तन हो गया । 
किन्तु पाश्चात्य देशों में ज्यों-ज्यों वेज्ञानिक विकास हुआ और वहां शिक्षा-क्षेत्र में पाठय- 
वस्तु तथा शिक्षण-प्रणाली के सम्बन्ध में परिवर्तन हुए, उनका प्रभाव भारतीय शिक्षा 
पर भी पड़ा । देश की दयनीय आधथिक स्थिति ने लोगों का ध्यान देश के आर्थिक व 
औद्योगिक विकास की ओर आकर्षित किया । वतंमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही देश में 
राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही थी जिसके फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन देश के आथिक उद्धार 
की बात बल पकड़ने लगी । लोगों का यह विश्वास बढ़ने लगा कि तकनीकी व औद्यो- 
गिक शिक्षा के विकास से ही भारत निर्धनता से मुक्त हो सकता है। इसका परिणाम 
यह हुआ कि देश में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति होने लगी । 

प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त इस दिशा में प्रगति अधिक तीब़ हो गयी और 
द्वितीय युद्ध की समाप्ति तक भारत में असंख्य स्कूल व कॉलेज तकनीकी व व्याव- 
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सायिक शिक्षा के खुल गये जहाँ इंजीनियरी, कृषि, चिकित्सा तथा अन्य भौतिक विज्ञानों 
में शिक्षा प्रदान की जाने लगी | इस शिक्षा के फलस्वरूप देश में मशीनों का विकास 
हुआ, नये-नये उद्योगों की स्थापना हुई तथा देशी-विदेशी व्यापार, सिचाई, यातायात, 
संवादवाहन, कृषि, स्वास्थ्य व सफाई की दशाओं का विकास हुआ । वस्तुत: इस प्रगति 
ने जीवन को पूर्णतः प्रभावित किया । जब-जब जीवन की आवश्यकताओं में परिवर्तन 
होता है, उस जीवन के लिए उपयुक्त शिक्षा में भी अनायास परिवतेन हो जाया करता 
है । फलतः भारत में भी तकनीकी प्रगति ने शिक्षा के पाठ्य-पदार्थ व पाठ्यविधि में 
आवश्यक परिवतेन करना आरम्भ कर दिया । 

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त तो इस दृष्टि से महान परिवतेन हुए हैं । 
यद्यपि देश में तकनीकी शिक्षा की प्रगति पर सविस्तार विवेचन इस पुस्तक के एक 
अध्याय में स्वतन्त्र रूप से किया जा चुका है, तथापि यहाँ इतना कह देना तो आवश्यक 
ही होगा कि इस तकनीकी प्रगति ने वर्तमान काल में किस सीमा तक हमारी शिक्षा 
को प्रभावित किया है । ह 

एक तो तकनीकी प्रगति से शिक्षा का कलेवर बदल गया। जहाँ पाठ्यक्रम 
में साहित्य, इतिहास, दर्शन तथा अन्य मानवशास्त्रों का प्रभुत्व था, वहाँ अब भौतिक 
विज्ञानों, रसायनशास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि तथा अन्य प्रकार की व्यावसायिक 
शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा है । 

दूसरे, तकनीकी प्रगति के कारण लोगों के जीवन-दर्शन तथा जीवनयापन-विधि 
में परिवर्तत हुआ है । भौतिक सुखों की माँग बढ़ने तथा लोगों का हृष्टिकोण भौतिक- 
वादी होने से इस बात की आवश्यकता को अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि 
अब शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं अपितु शिक्षा जीवन के लिए है । 

तीसरे, तकनीकी प्रगति ने पिछड़े वर्गों में भी शिक्षा की माँग व जिज्ञासा जाग्रृत 
कर दी है। जो लोग भूमि व सम्पत्ति-विहीन एक दरिद्र जीवन बिताते थे, आज नगरों 
में जाकर कारखानों में काम करते हैं और वहाँ अपने बच्चों को शिक्षा देने का यत्न 
करते हैं। कुछ लोगों का स्तर अधिक ऊँचा हो जाने से अब वे अपने बच्चों को शिक्षा 
देने में समर्थ हैं। इससे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता है। 

चौथे, तकनीकी प्रगति के कारण रेल, सड़क, वायु तथा समुद्री यातायात के 
साधनों में आशातीत विकास हुआ है। इस कारण देश के जो भाग अब तक सम्यता की 
पहुँच से परे और दुर्गंम थे, वहाँ आज शिक्षा की ज्योति जगमगा रही है । सुदूर स्थानों 
में स्कूल तथा कालेजों का खोला जाना सम्भव हो सका है तथा साथ ही दुर्गम स्थानों 
के विद्यार्थी नगरों में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकने में समर्थ हो सके हैं । देश के 
विभिन्न भागों से विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए सुदूर विदेशों में भी जाते हैं जिसके फल- 
स्वरूप न केवल ज्ञान का आदान-प्रदान ही होता है, वरन्‌ अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का 
भी विकास होता है। 

इनके अतिरिक्त तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति का एक बड़ा प्रभाव शिक्षा- 
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प्रणाली पर भी पड़ा है। दृश्य-श्रव्य साधनों, जैसे चित्रपट, रेडियो, कैमरा, दूरबीन, 
अणुवीक्षण यन्त्र, राडार तथा उसी प्रकार के असंख्य यन्त्रों की सहायता से शिक्षा की 
दुरूहता कम हो गयी है और शिक्षण-पद्धति अधिक साकार, सरल व सफल हो गयी है। 
प्रकृति के जो रहस्य केवल अन्धकार में परिवेष्ठित रहते थे, आज विद्यार्थियों के लिए वे 
साकार वास्तविकताएँ हैं । यन्त्रों की सहायता से शिक्षकों का काय भी अधिक सुलभ 
हो गया है । 

इस प्रकार तकनीकी प्रगति ने भारत में शिक्षा के विकास में सहायता की है, 
शिक्षा को अधिक जीवनोपयोगी बनाया है, पाठ्यक्रम के आधारभूत दोषों का निवारण 
करने में सहायता की है और शिक्षा-पद्धति को अधिक सरल व सुगम बनाकर शिक्षा 
को जनसमूहों तक पहुँचाने का काये किया है। इधर देश में होने वाली योजनाबद्ध 
शैक्षिक प्रगति में विज्ञानों व टेकनोलॉजी के विकास को अधिक महत्त्व दिया जा रहा 
है । आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ही तकनीकी प्रगति व विकास के प्रभाव 
के अन्तर्गत भारतीय शिक्षा के स्तर, सार तथा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन होकर वह 
विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों की शिक्षा के समकक्ष पहुँच सकेगी । 

9. राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक परिवतनों का 
शिक्षा पर प्रभाव 

भारत एक अति प्राचीन देश है। यहाँ परम्परागत रूप से शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व राज्य तथा समाज पर रहा है। जब कभी भी देश में राजनीतिक परिवततंन 
हुए हैं, शिक्षा को सभी राजनीतिक शक्तियों ने अपना एक पवित्र कर्तव्य माना । यहाँ 
तक कि अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में जब देश में अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
व प्रसार हुआ, उन्हें भी भारतीय शिक्षा के अपने कर्तव्य को स्वीकार करना पड़ा । जिस 
प्रकार मध्यकाल में देश में मुसलमानों का शासन होने से इस्लाम धम, दर्शन, इतिहास 
व अरबी और फारसी भाषाओं का शिक्षा में समावेश हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी राज्य 
की स्थापना होने पर भी अंग्रेजी भाषा व विज्ञानों, दर्शन व इतिहास का समावेश 
भारतीय शिक्षा में हो गया । जिस प्रकार प्राचीन आश्रमों, गुरुकुलों, टोल व अग्रहारों 
के स्थान पर मुसलमानों ने मकतब व मदरसों की स्थापना कर दी, उसी प्रकार अंग्रेजों 
ने भी परम्परागत पाठशालाओं, मकतबों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर 
पाश्चात्य ढंग के स्कूल व कॉलेज स्थापित कर दिये। 

जैसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है, जब भारत में अंग्रेजी राज्य हृढ़ता से 
स्थापित हो गया तो उन्हें इस बात की आवश्यकता हुई कि वे अपने राज्य के संचालन 
के लिए कुछ भारतीय कमंचारी तथा अधिकारी उत्पन्न करें। मैकॉले की यह इच्छा 
थी कि भारत में ऐसे लोग पैदा होने लगें जो केवल रंग-रूप से ही भारतीय हों अन्यथा 
और सभी आचार-विचारों में वे अंग्रेज हों। अपनी इसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए 
उसने देश में अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य विषयों का पढ़ाया जाना भारतीय शिक्षा 
संस्थाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया । 
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बीसवीं शताब्दी तक आते-आते भारतीय शिक्षा पूर्णतः पाश्चात्य हो गयी । 
किन्तु इस शिक्षा में एक महान्‌ त्रुटि यह थी कि पाश्चात्य शिक्षा की भाँति यहाँ 
पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक, तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों का अभाव रखा 
गया । फलत: हमारी आधुनिक शिक्षा प्रधानत: साहित्यिक व सैद्धान्तिक हो गयी । 
इसने ब्रिटिश शासकों की इच्छा व आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सरकारी अधि- 
कारियों व कमंचारियों को तो उत्पन्न किया किन्तु देश का आर्थिक निर्माण करने के 
लिए प्रशिक्षित जनशक्ति को जन्म नहीं दिया । इससे निर्धन भारत औद्योगिक विकास 
की दौड़ में विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ जाने के कारण और भी अधिक 
निर्धन हो गया । उधर देश का सामाजिक ढाँचा भी मूलतः परम्परागत ही बना रहा। 
अतः इस राजनीतिक विवशता, आथिक विषमता और सामाजिक दुरूहता का घातक 
परिणाम शिक्षा के लिए यह हुआ कि भारतीय शिक्षा केवल उच्च वर्ग के कुछ मुट्ठी 
भर लोगों के लिए ही सुरक्षित हो गयी, जो उच्च पदों पर पहुँच कर विभिन्न प्रकार 
की अन्य सामाजिक व आ्थिक विषमताओं को जन्म देने लगे । 

इन विषमताओं से एक महान लाभ भी हुआ। देश में राजनीतिक विवशता 
तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रमशः एक जनमत बनने लगा। चौदहवीं शताब्दी 
के अन्तिम चरण में जो राजनीतिक चेतना एक उदार भावना के रूप में जागृत हुई थी 
वह बीसवीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी में ही एक लोकव्यापी उग्र रूप धारण करने 
लगी । लोकमान्य तिलक तथा गोखले जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने तत्कालीन शिक्षा की 
अनुपादेयता को स्वीकार किया और देश में राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की। स्वदेशी 
आन्दोलन के परिणामस्वरूप लोगों की यह धारणा बढ़ने लगी कि हमें देश के आथिक 
व औद्योगिक विकास के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। फलत: देश में 
औद्योगिक विकास को सम्भव करने के लिए तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया 
गया । यहाँ तक कि परम्परागत सामान्य प्रकार के अंग्रेजी स्कूलों व कालेजों का बहि- 
प्कार करके जादवपुर इत्यादि स्थानों पर तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ खोली गयीं । आगे 
चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में ज्यों-ज्यों राजनीतिक आन्दोलन बल पकड़ता गया, 
राष्ट्रीय शिक्षा की माँग उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । फलत: सरकार भी इस बात के लिए 
विवश हो गयी कि वह तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की अधिकाधिक व्यवस्था करे। 

राजनीतिक चेतना में वृद्धि होने का एक प्रभाव शिक्षा पर यह भी पड़ा कि 
देशभक्त भारतीय शिक्षा के प्रबन्ध में आगे बढ़ने लगे। अब तक वयक्तिक क्षेत्र में 
ईसाई धर्म-प्रचारकों के प्रबन्ध के अन्तर्गत ही अधिकांश शिक्षा संस्थाएँ चलती थीं । 
किन्तु सभी प्रान्तों में भारतीय धनिक व शिक्षित वर्ग शिक्षा-प्रसार में अधिकाधिक योग 
देने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के नगरों तथा ग्रामों में नये कालेजों 
तथा स्कूलों की स्थापना होने लगी और शिक्षा का आशातीत प्रसार हुआ । 

देश में अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर कुछ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं भी 
खुलीं । देशभक्ति तथा समाज-सेवा की भावता का उदय होने से ऐसे समाजसेवी भी 
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अधिक संख्या में तैयार हो गये जो साक्षरता-आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेकर शिक्षा- 
विकास करने लगे । साथ ही देश के उद्योगपतियों व मिल मालिकों का ध्यान भी इस 
ओर गया कि देश में शिक्षा का प्रसार, विशेषतः तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा का 
प्रसार उनके अपने हित में ही है। अतः उन्होंने उदार आथिक सहायता द्वारा शिक्षा- 
विकास में योग दिया । 

इस राजनीतिक व सामाजिक क्रान्ति का परिणाम यह भी हुआ कि अब जाति- 
भेद व छुआछूत की भावना का लोप होने से अब तक चली आने वाली तथा- 
कथित निम्न जातियों को भी शिक्षा उपलब्ध होने लगी । आज देश में पिछड़े वर्गों व 
पिछड़ी जातियों व कबाइलियों इत्यादि के लिए जो शिक्षा की विपुल सुविधाएँ उपलब्ध 
की जा रही हैं वे इसी राजनीतिक व सामाजिक चेतना का प्रभाव हैं। शिक्षा का 
आलोक फंलने से बहुत-से सामाजिक दोषों का उन्मूलन हुआ, जिनके कारण शिक्षा- 
प्रसार में और भी अधिक सहायता मिली । इसी चेतना का प्रभाव यह भी पड़ा कि 
देश में स्त्री शिक्षा का प्रचार बड़ी तेजी से होने लगा और उसके लिए सामान्य तथा 
विशेष शिक्षा की सुविधाओं में आशातीत विकास हो गया । 

सन्‌ 947 में भारत की स्वतन्त्रता देश के इतिहास में एक अत्यन्त महान, 
महत्त्वपूर्ण व क्रान्तिकारी राजनीतिक घटना है। इसका प्रभाव शिक्षा पर अत्यन्त ही 
विशाल है। अब देश की शिक्षा को अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने, 
उसका प्रसार व नियोजन करने का पूर्ण सुअवसर व उत्तरदायित्व भारत की राष्ट्रीय 
सरकार को ही उपलब्ध हुआ है। अतः अब हम अपनी भावी आधथिक व औद्योगिक 
विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को हृष्टिगत रखते हुए सभी स्तरों पर सामान्य तथा 
विशिष्ट शिक्षा का नियोजन कर रहे हैं। इससे जहाँ सामाजिक विषमताओं का उन्मूलन 
हो रहा है वहाँ आथिक शोषण व विषमता के विनाश का भी शिलान्यास हो रहा है। 

इसी प्रकार सामाजिक परिवतंनों, जैसे जाति-पाँति व छुआछूत की भावना का 
उन्मूलन, स्त्रियों की स्वतन्त्रता, बेवाहिक नियमों में सुधार इत्यादि के कारण भी सभी 
वर्ग के लोगों में शिक्षा का प्रचार तीव्रता से हो रहा है । 

जहाँ तक आर्थिक परिवतंनों का प्रश्न है, हम देखते हैं कि वर्तमान युग में कृषि 
तथा उद्योगों के क्रमशः: मशीनीकरण के कारण देश में आथिक विषमताएँ टूटती जा 
रही हैं। एक समय था जब शिक्षा केवल जमींदारों, पूँजीपतियों तथा उच्च सरकारी 
अफसरों के बालकों को ही उपलब्ध होती थी । आज देश में महान आधथिक परिवर्तन 
हो रहे हैं। जमींदारियों का उन्मूलन कर दिया गया है। कृषक अपनी भूमि का स्वामी 
है। अब पहले की अपेक्षा वह अपने बच्चों को शिक्षा देने की स्थिति में अधिक है। 
पूंजीपतियों के स्थान पर अब देश में उद्योगों तथा व्यापार के क्षेत्र में सावंजनिक नियन्त्रण 
बढ़ रहा है और हम एक योजनाबद्ध समाजवादी आथिक व सामाजिक व्यवस्था स्थापित 
करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। अतः श्रमिकों तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों 
की भी अपने बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के सुअवसर उपलब्ध हो रहे हैं। 
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साथ ही भारतीय सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की जा चुकी है और भारतीय 
संविधान इस धोषणा की पूर्ति की गारण्टी देता है कि कोई भी भारतीय अपनी जाति, 
निर्धनता तथा किसी अन्य प्रकार की अशक्तता के कारण शिक्षा पाने के अपने मौलिक 
व जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित नहीं किया जायगा । यह एक अत्यन्त ही क्रान्तिकारी 
घोषणा है जो देश में शिक्षा के विविध विकास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी। 

उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में होने वाले राज- 
नीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवतेंनों का देश की शिक्षा के स्वरूप, पद्धति, संरचना 
तथा विकास पर भारी प्रभाव पड़ा है। यहाँ यह कह देना भी ठीक होगा कि जहाँ 
राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय व तकनीकी शिक्षा के विकास को 
प्रगति मिली और देश के हर वर्ग में शिक्षा प्राप्त करने की एक लालसा जागृत हुई 
वहाँ विद्यार्थी वर्ग में अनुचित व अवांछनीय अनुशासनहीनता का भी उदय हुआ । 
सन्‌ 920 के उपरान्त जो भी राजनीतिक घटनाएँ देश में हुईं और विद्याथियों ने उन 
घटनाओं में जो कुछ भी योग दिया अथवा योग देने के लिए देश के राजनीतिक नेताओं 
द्वारा उन्हें उभाड़ा गया, दुर्भाग्य से वह प्रवृत्ति इतनी गहरी हो गयी कि देश की 
स्वतन्त्रता के उपरान्त जब हम देश का आर्थिक पुर्नानर्माण करने में संलग्न हैं, यह स्वच्छुन्द 
स्प्रवुत्ति समय-समय पर अपना भट्टा रूप देश के समक्ष प्रस्तुत करती है। खेद की 
बात तो यह है कि आज भी देश में ऐसे उथले व अगम्भीर राजनीतिक नेताओं का 
अभाव नहीं है जो विद्यार्थियों की भावनाओं का शोषण करके उन्हें अनुशासनहीनता 
के लिए प्रोत्साहित न करते हों । 

0. अशक्तों को शिक्षा 

दुर्भाग्य से प्रत्येक देश में ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक अथवा 
सामाजिक दृष्टि से अशक्त, विकलांग अथवा पिछड़े हुए होते हैं, जसे मूक, बधिर, अन्धे, 
विकालांग दु्बंल-मस्तिष्क तथा अन्य संवेगात्मक रोगों से पीड़ित इत्यादि । भारत में भी 
ऐसे अशक्त बालक व प्रौढ़ भारी संख्या में हैं । पाश्चात्य देशों में ऐसे बालकों की विशेष 
शिक्षा के लिए ऐसे विद्यालय खोले गये हैं जहाँ वे अपनी अशक्तता के अनुकूल शिक्षा 
पाते हैं। भारत में भी ऐसे अभागे लोगों की व्यवस्था होना आवश्यक है। कोठारी 
आयोग के अनुसार भारत में अशक्त बालकों की संख्या पच्चीस लाख आँकी गयी है जिसमें 
चौदह लाख से लेकर अठारह लाख तक मानसिक अशक्त (॥शाक्ोीए ॥027060) 
बच्चे होंगे। 

मानसिक दृष्टि से अशक्त बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि (!. 0.) 55 से 
भी नीची हो । भारत में स्कूल जाने वाले बालकों में से लगभग 33% बालकों के मानसिक 
हृष्टि से अशक्तता के प्रमुख कारण नैसगिक व मानसिक दौबंल्य, नि्धेनता, गलत शिक्षा 
तथा असन्तुलित आहार इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त चिन्ता, दुख, मानसिक 
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संघर्ष, शारीरिक दोर्बल्य, सदा बीमार रहना अथवा कोई प्रमुख शारीरिक दोष, घर का 
अनुपयुक्त वातावरण एवं माँ-बाप का क्रूर व असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी बालक की 
कोमल मानसिक शक्तियों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे वह मानसिक हृष्टि से पिछड़ 
जाता है। इसी प्रकार शारीरिक दृष्टि से अशक्त बालक वे होते हैं जिनकी कोई विशेष 
इन्द्रिय आंशिक रूप से अथवा पूरी बेकार हो गयी हो, जैसे अन्धे, गूँगे, बहरे अथवा 
किसी विशेष रोग, जैसे क्षय अथवा हृदय रोग से पीड़ित हों, अथवा अन्य प्रकार से 
विकलांग हों । सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक वे होते हैं जो निर्धनता, बुरी 
संगत, शिक्षा के अवसरों के अभाव तथा अन्य सामाजिक बुराई के कारण बाल- 
अपराधी ([ए५श॥।७ 6९॥790०॥) हो गये हों । 

हमारे देश में ऐसे बालकों की शिक्षा अथवा चिकित्सा के अवसरों की कमी के 
कारण वे जीवत भर एक करुणाजनक तथा पशुबत्‌ जीवन व्यतीत करते हैं और इस 
प्रकार जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग जो अन्यथा देश व समाज का एक स्वस्थ व 
उत्पादक अंग हो सकता था, न केवल स्वयं ही दुखी व निराहत जीवन व्यतीत करता 
है, अपितु वह समाज के ऊपर एक अनुत्पादक भार के रूप में जीवित रहता है । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व देश में अशक्तों की शिक्षा की व्यवस्था नगण्य थी। 
अन्धों के लिए कलकत्ता में दो बिहार में दो, बम्बई में चार, नागपुर में एक, मद्रास 
में नो, पंजाब में दो तथा उत्तर प्रदेश में छह स्कूल, थे। इन स्कूलों में अन्धे बालकों को 
लिखना, पढ़ना तथा संगीत एवं कताई-बुनाई व टोकरी बनाना, सुतली बटना इत्यादि 
कुछ कार्य सिखाये जाते थे । मूक-बधिरों के लिए आसाम राज्य में एक स्कूल था जहाँ 
होठों से पढ़ना व लिखना एवं दर्जीगीरी सिखायी जाती थी । बंगाल में ऐसे कई स्कूल 
विभिन्न नगरों में ईसाई धर्म-प्रचारकों एवं अन्य धामिक समाज-सुधारक संस्थाओं 
अथवा नगरपालिकाओं ने खोल रखे थे, जिनमें आठ या दस वर्ष तक के पाद्यक्रम में 
होठों से पढ़ना, सिलाई, गणित, इतिहास, छपाई, बाँस का क ये तथा बुनाई इत्यादि 
विषय सम्मिलित थे। कलकत्ता में मृक-बधिरों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक 
विभाग अलग था । इनके अतिरिक्त राँची, पटना, बम्बई, नागपुर, कोयम्बटूर, कराई- 
कुडी, कटक, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं दिल्ली इत्यादि नगरों में मृक-बधिरों 
के लिए कुछ स्कूल स्थापित थे, जहाँ सीमित संख्या में बालकों की चिकित्सा तथा 


शिक्षण की व्यवस्था थी । ु हे 
इसी प्रकार दो-चार सकल क्षय-पीड़ित एवं कोढ़ी बालकों के लिए तथा मानसिक 


दौ्बल्य से पीडित व बाल-अपराधी बालकों के लिए देश में स्थित थे। बाल-अपराधियों 
के सुधार के लिए तथा उन्हें जीवन में किसी उद्यम के योग्य बनाने के लिए भद्रास, 
बंगाल, पंजाब, बिहार तथा बम्बई प्रान्तों में लगभग तेरह स्कूल थे । 

सन्‌ 94 में अन्धों की शिक्षा के लिए एक 'ब्रेल संहिता' तैयार की गयी थी 
जिसके अनुसार भारत की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रैल लिपि तैयार करने की 
व्यवस्था की गयी । 
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भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त केन्द्रीय राज्य तथा शिक्षा मन्त्रालयों का 
ध्यान इस भीषण समस्या की ओर गया और अशक्त बालकों की शिक्षा के लिए अधि- 
काधिक व्यवस्था करने पर विचार किया गया । सन्‌ 949 में ब्रैल लिपि को देश में 
अन्धे बालकों के सभी स्कूलों में ग्रहण कर लिया गया । देहरादून में भारत सरकार ने 
सभी प्रकार के अन्धों की शिक्षा के लिए एक विशेष स्कूल खोला। आगामी वर्षो में इस 
स्कूल का पर्याप्त विकास किया गया। नई दिल्‍ली में जो लेडी नोयस स्कूल मृक-बधिरों 
के लिए था, सरकार ने उसे अपने अन्तर्गत लेकर इसका पर्याप्त विकास किया । सन्‌ 
95] में यूनेस्को के तत्वावधान में 'भारती श्रैल' नामक लिपि का विकास किया गया। 
इसके लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय ब्रैल प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित कर दिया है । 

मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए पश्चिमी बंगाल में स्थित बोधना (झार 
ग्राम) सकल तथा बाल-भवन, कुरस्यथोंग विशेषतः उल्लेखनीय हैं। भारत में कुछ ऐसे 
शिक्षा केन्द्रों की भी आवश्यकता है जहाँ बालक की मनोवेज्ञानिक स्थिति का अध्ययन 
वस्तुनिष्ठ व बेज्ञानिक विधि से किया जा सके । उत्तर प्रदेश में ब्यूरों ऑफ साइकोलॉजी, 
इलाहाबाद, जिसकी राज्य में पाँच अन्य शाखाएँ हैं, सन्‍्तोषजनक काय कर रहा है । इस 
समय भारत में मानसिक दृष्टि से मन्द बच्चों की संख्या एक लाख पिचासी हजार है, 
जिनमें से तीस हजार केवल उत्तर प्रदेश में हैं । 

जो बालक मानसिक अशक्तता से पीड़ित हैं उनके लिए विशेष स्कूल स्थापित 
करने चाहिए, कुशाग्र बुद्धि बालकों के साथ उन्हें नही पढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार 
मृक-बधिर बालकों की भी शिक्षा-व्यवस्था पृथक होनी चाहिए। जो बालक विकलांग 
हैं, उन्हें खुली वायु में रखा जाय तथा उनकी कुशल चिकित्सकों से चिकित्सा कराने के 
साथ ही उनके लिए अनुकल पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जाना चाहिए । 

पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने अशक्त बालकों 
की शिक्षा में बहुत रुचि दिखायी है। इसके लिए प्रति वर्ष बजट में धन की व्यवस्था 
की जाती है, छात्रों को वजीफे दिये जाते हैं तथा विशेषज्ञों की सेमिनारें आयोजित की 
जाती हैं, जहाँ समस्या का विशेष अध्ययन किया जा सके । 

सन्‌ 955-56 में अन्य प्रौढ़ों के लिए एक शिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था 
की गयी थी। इस केन्द्र में देश के सभी भागों के 50 प्रौढ़ प्रवेश पाते हैं । इन्हें किसी 
उद्यम में प्रशिक्षित करके नौकरी के उपयुक्त बनाया जाता है। इन लोगों को काम दिलाने के 
उद्देश्य से भारत सरकार ने इससे सम्बन्धित एक आश्रयी कारखाना भी खोल रखा है। 

सन्‌ 955 में सरकार ने देहरादून में केन्द्रीय ब्रैल छापेखाने के विकास की 
व्यवस्था की थी। यह छापाखाना देश में पहली प्रकार का है । इसमें विभिन्न भारतीय 
भाषाओं में अन्धों के लिए साहित्य व पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन होता है । इसमें हिन्दी 
के अतिरिक्त गुजराती, मराठी और तेलुगु भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं । 
इसी छापेखाने से सम्बन्धित एक छोटा कारखाना खोला गया है जहाँ अन्धों के लिए 
विशेष रूप से अयोग होने वाले अन्य उपकरण तैयार किये जाते हैं। इस कारखाने में 
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आजकल उभरे अक्षरों वाली स्लेटें तैयार की जाती हैं, जो अन्धों तथा उनकी संस्थाओं 
को बेची जाती हैं। इस छापेखाने तथा कारखाने के भावी विकास के लिए सरकार ने 
उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की है । 
अन्धों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बजीफों की व्यवस्था की 

गयी है जो सभी राज्यों के विद्यार्थियों को दिये जाते हैं। 'दीपावली' नामक पत्रिका 
भी ब्रैल लिपि में अन्धों के लिए प्रकाशित की जाती है। भारतीय ब्रैल' में पुस्तकों के 
अनुलेखन के लिए सरकार अनुदान देती है। इस योजना का ध्येय है अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रों में बसे अन्धों के स्कूलों के लिए सहायता देने के लिए प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों 
का अनुलेखन । इस समय देश में 5 स्कूल हैं जहाँ 5000 अन्धे बालक शिक्षा पाते हैं, 
जो सम्पूर्ण अन्धे बालकों की संख्या का केवल :0 प्रतिशत हैं। अधिकांश बच्चे 
प्राथमिक शिक्षा के साथ कोई दस्तकारी या संगीत सीखते हैं । 

बहरे बालकों की शिक्षा के लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। उन्हें विशेष 
रूप से तकनीकी शिक्षा देने की योजना है । इसके लिए वजीफे दिये जाते हैं । बहरों के 
लाभ के लिए भारत में बहरे' नामक एक त्रमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। 
इस समय देश में बहरों के लिए 70 सकल हैं जहाँ 46 हजार बालक शिक्षा पाते हैं । 

बुद्धि-अशक्त बालकों की स्थिति तथा शिक्षा-आवश्यकताओं का अध्ययन करने 
के लिए सन 956 में एक रैण्डम सैम्पुल सर्व किया गया था जिसका उद्देश्य यह 
जानना था कि कितने ऐसे बुद्धि-अशक्त बालक हैं जिन्हें विशेष स्कूलों में शिक्षा देने 
की आवश्यकता है। इस समय भारत में केवल 27 सकल हैं जहाँ 200 बच्चे शिक्षा 
पाते हैं । 

विकलांग बच्चों की शिक्षा में सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार उन्हें 
वजीफे देती है। इससे निर्धन माँ-बाप अपने विकलांग बच्चों को स्कूलों में भेजने के 
लिए प्रोत्साहित हों । इस समय देश में पच्चीस सकल हैं जहाँ एक हजार से ऊपर ऐसे 
बच्चे शिक्षा पाते हैं । 

उपर्युक्त सभी कार्यों के अतिरिक्त बाल-भवनों की स्थापना, अशक्त बच्चों की 
संस्थाओं के लिए उपकरण, जैसे सामुहिक श्रवण-सहायक यन्त्र इत्यादि की खरीद की 
व्यवस्था, सामाजिक कार्यों में प्रशिक्षण और अनुसन्धान करने वाली संस्थाओं को सहायता 
अनुदान देना, अन्धे बच्चों के लिए आदर्श भावना का निर्माण, प्रौढ़ अन्धी महिलाओं 
की शिक्षा की व्यवस्था, अन्धे बच्चों के लिए किण्डरगार्टन, प्राथमिक व माध्यमिक 
स्कूल खोलना, अशक्तों के लिए आश्रम खोलना तथा बाल-अपराधियों के लिए कारा- 
गृहों में नैतिक व व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि अन्य प्रमुख कार्य हैं जो 
भारत के विभिन्न राज्यों में किये जाने प्रारम्भ हो गये हैं । 

शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अशक्त लोगों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा 
रोजगार के सभी मामलों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सरकार को 
सलाह देती है। देहरादून में स्थित अन्धे लोगों का जो राष्ट्रीय केन्द्र है, वह उन्हें हर 
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प्रकार की संघटित सेवाएँ प्रदान करता है। इस केन्द्र पर त॑यार किये गये साहित्य से 
एक विशाल पुस्तकालय का विकास किया जा रहा है। हैदराबाद में बहरे प्रौढ़ों के 
लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है । बम्बई, दिल्‍ली, हैदराबाद तथा मद्रास 
में अशक्त लोगों को उचित रोजगार प्रदान करने वाले रोजगार के एक्सचेंज स्थापित 
किये गये हैं। देहरादून में नेत्रहीन बच्चों के लिए सन्‌ 959 में एक किण्डरगार्टन 
प्राथमिक स्कूल भी स्थापित किया गया था । 

उपर्यक्त सभी कार्यक्रमों का केवल प्रारम्भ मात्र किया गया है। अभी भारत 
में अशक्तों की संख्या तथा उनकी समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि ये सभी प्रयत्न अत्यन्त अल्प व अपर्याप्त हैं। आशा है शीघ्र ही देश इस 
दृष्टि से प्रगति करेगा । 

कोठारी आयोग ने यह स्वीकार किया है कि इस समय भारत में विभिन्न 
प्रकार से अशक्त बच्चों की शिक्षा की सुविधाएँ केवल नाममात्र को हैं। अतः उन्होंने 
इस शिक्षा में एक योजना प्रस्तुत की है, जिसके अनुरूप सन्‌ 986 तक लगभग 5% 
अन्धे, गूंगे. तथा विकलांग बच्चों को और 5% मानसिक रूप से अशक्त बच्चों को 
अर्थात्‌ कुल मिलाकर सभी प्रकार के 0% अशक्त बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ 
उपलब्ध कर देनी चाहिए । इसके लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक अच्छा स्कूल 
अवश्य स्थापित हो जाना चाहिए । कुछ स्कूल विशेष प्रकार के अशक्त बच्चों के लिए 
ही हों और कुछ ऐसे स्कूल भी खोले जायें जहाँ सामान्य प्रकार के बच्चों का एकी- 
करण कर दिया जाय | दूसरे प्रकार के स्कूलों के लाभ तथा हानिर्या दोनों ही हैं 
क्योंकि जहाँ अशक्त बच्चा सामान्य बच्चों को देखकर सुधरने की चेष्टा करेगा वहाँ 
उसमें हीन भावना भी आ सकती है। अतः विशेष प्रकार के स्कूलों की स्थापना ही 
अधिक लाभदायक है। चतुर्थ आयोजन में अशक्त बच्चों की शिक्षा पर सहानुभूति- 
पूर्वक अमल करने का लक्ष्य है। कोठारी आयोग ने अशक्त बालकों के स्कूलों के लिए 
विशिष्ट दीक्षा पाये हुए शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित करने, इस क्षेत्र में काम 
करने वाली सभी एजेंसियों के क्रिया-कलापों के समन्वय करने तथा सम्बन्धित समस्याओं 
पर अनुसन्धान करने का सुझाव दिया है। “इस शिक्षा का विकास हमें केवल मानवीय 
विचार के आधार पर ही नहीं वरन्‌ उपयोगिता के आधार पर भी करना चाहिए। 
अशक्त बालक की उचित शिक्षा प्राय: उसे अपनी कमी को पूरा करने में सहायक होती है, 
और उसे शक उपयोगी नागरिक हक । सामाजिक न्याय की भी यही माँग है ।5 

. स्त्री शिक्षा 

भारत में स्त्री शिक्षा की समस्या बड़ी गम्भीर है। भारतीय समाज की रूढ़िगत 

मान्यताओं के कारण यहाँ स्त्री का स्थान सदा से हेय माना जाता रहा है। प्राचीन 
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आर्यों ने स्त्रियों के लिए विद्याध्ययन का निषेध करके जनसंख्या के लगभग आधे अंग को 
सदा के लिए मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया था। समय की गति से स्त्रियों 
में पर्दा प्रथा के प्रचलन से उनकी दशा और भी अधिक गिर गयी । स्त्री पुरुष की 
दासी समझी जाने लगी । परिवार में पुरुष के आथिक महत्त्व तथा स्त्री की पुरुष पर 
निर्भरता ने भी स्त्रियों के महत्त्व पर कुठाराघात किया। यही स्थिति देश में अनन्त 
काल से चली आ रही है और आज के युग में, जबकि स्त्रियों के महत्त्व को पुरुषों 
के समकक्ष ही स्वीकार कर लिया गया है, देश की अधिकांश स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त 
करुणाजनक है। निरक्षरता तथा अज्ञानता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक है । 
ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरों के निम्न वर्ग अथवा पिछड़ी हुई जातियों में स्त्रियों में आज 
भी अखण्ड निरक्षरता व अज्ञान व्याप्त है। यह बात आज निविवाद रूप से स्वीकार 
की जाने लगी है कि राष्ट्र के भावी नागरिकों के चरित्र-निर्माण एवं देश के आथिक 
निर्माण तथा समाज-सुधार के क्षेत्र में स्त्रियों का बहुत उच्च स्थान है । ऐसी स्थिति 
में यह आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा उन्हें इस योग्य बना दिया जाय कि वे अपने 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए भलीभाँति समर्थ हो सकें। अतः स्त्री शिक्ष 
हमारी सम्पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा का एक अनिवाय व महत्त्वपूर्ण अंग है । 

आज देश की बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाने लगा है। उनकी शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में प्राथमिक, माध्य- 
मिक तथा उच्च शिक्षा के केन्द्र उत्तरोत्तर बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं। प्राय: 
नगरों में ही हमें लड़कियों के स्कूल व कॉलेज मिलते हैं। कुछ विद्यालय लड़कियों 
की शिक्षा के लिए पृथक से हैं तो कुछ में सहशिक्षा प्रचलित है । भारत के सभी विश्व- 
विद्यालयों में सहशिक्षा है। बम्बई में केवल लड़कियों के लिए ही एक विश्वविद्यालय 
है। अब तो देश में सहस्रों की संख्या में लड़कियों के लिए प्रथक शिक्षा संस्थाएँ हैं 
जिनमें लाखों की संख्या में लड़कियाँ अध्ययन करती हैं । 

भारत में स्त्री शिक्षा के विकास का यदि ऐतिहासिक विवेचन किया जाय तो 
हम कष्ट सकते हैं कि देश में अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रषात के साथ ही अधिकारियों व शिक्षा- 
शास्त्रियों का ध्यान इस समस्या की ओर गया। उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व भारत में 
न्‍त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था। उनके लिए कोई भी संगठित प्रयास विशेष रूप से इस 
दिशा में नहीं किया गया था। स्वयं एडम स्मिथ ने बंगाल में पाँच लाख की जनसंख्या 
में केवल चार स्त्रियों को साक्षर पाया। थोड़ी-बहुत जो कुछ भी शिक्षा बालिकाओं को 
उस समय दी जाती थी वह घरों पर ही उनके पिता, भाई अथवा किसी वृद्ध गुरु द्वारा 
दी जाती थी। बम्बई व मद्रास में उस समय जो शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण हुए थे, उनके 
आधार पर वहाँ स्थिति कुछ अच्छी थी। मुसलमानों में भयंकर पर्दा प्रथा तथा हिन्दुओं में 
बाल विवाह के प्रचलित होने के कारण उस समय स्त्री शिक्षा बहुत कण स्थिति 
में थी। स्त्री शिक्षा को लोग अनैतिक प्रथा समझते थे । /ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री 


शिक्षा के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। लॉर्ड विलियम बैण्टिक व डल॒हौंजी ने उस 
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समय कुछ प्रयास किये | भारत में उस समय शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई धर्म-प्रचारकों के 
अधीन बहुत-सी शिक्षा संस्थाएं खुलती जा रही थीं । उन्होंने स्त्री शिक्षा को आधुनिक 
शिक्षा का रूप दिया । सन्‌ 854 में शिक्षा-घोषणापत्र में कुछ व्यवस्था लड़कियों की 
शिक्षा के लिए की गयी । उसके अनुसार लड़कियों के लिए स्कूल खोले गये और उन्हें 
उदारतापूर्वक सहायता-अनुदान दिये गये । सरकार ने स्त्री शिक्षा का भार प्रत्यक्ष रूप 
से अपने ऊपर ले लिया । सन्‌ 882 तुक देश में एक लाख सत्ताईस हजार लड़कियाँ 
शिक्षा पाने लगीं । उनके विद्यालयों की संख्या लगभग ढाई हजार हो गयी । 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में लॉर्ड कर्जन ने भी स्त्री शिक्षा में रुचि दिखायी। 
उसने योग्य अध्यापिकाओं की नियुक्ति, आदर्श नारी विद्यालयों की स्थापना तथा उनके 
लिए अधिक आधथिक सहायता की व्यवस्था की। उसके उपरान्त कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय कमीशन ने सिफारिश की कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा के लिए 
एक'स्पेशल बोर्ड' की स्थापना की जाय । कमीशन ने लड़कियों के लिए विशेष पाठ्य- 
क्रम प्रारम्भ करने की भी सिफारिश की । सन्‌ 905-2! के दौरान लड़कियों की 
शिक्षा ने पर्याप्त प्रगति की । उस समय स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श स्थापित किये गये 
थे--लड़कियों की शिक्षा व्यावहारिक व लड़कों की शिक्षा से पृथक हो। उनकी 
स्वास्थ्य-रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय । स्त्री शिक्षा के निरीक्षण तथा शिक्षण के 
लिए शिक्षित नारियों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाय । वास्तव में, उस समय 
अध्यापिकाओं का मिलना एक बड़ी कठिनाई थी, जो स्त्री शिक्षा के प्रसार में बाधक 
थी। स्त्रियों के मार्ग में आने वाली सामाजिक रूढ़ियों के लिए भी लोगों में विचार- 
परिवतंन होने लगा था । 

सन्‌ 92] के उपरान्त तो देश में महान्‌ राजनीतिक व सामाजिक चेतना 
उत्पन्न हो गयी थी । उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठने लगा था ठथा देश के राज- 
नीतिक जीवन में भी उनके महत्त्व को स्वीकार किया जाने लगा था। देश की बहुत- 
सी नारियाँ समाज-सेवा व राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने लगी थीं । 
इन कार्यों से नारी शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन मिला । कालेजों व विश्वविद्यालयों में 
उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हो गयी । सन्‌ 926 में अखिल भारतीय स्त्री.ब्रम्मेलन 
की स्थापना हो गयी थी जिसने अपना भश्रथम शिक्षों सैंम्मेंलेस सन्‌ 4927 में बुलाया। 
इस युग में महात्मा गांधी ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार व सुधार की आवाज उठायी । 
उन्होंने कहा कि “समाज में पुरुष व नारी का समान स्थान है ।” उन्होंने पर्दा प्रथा, 
विधवा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि का विरोध करते हुए इस बात का प्रचार 
किया कि जब तक स्त्री को सामाजिक दासता से मुक्त नहीं किया जायगा, उसकी मुक्ति 
सम्भव नहीं है। इसके लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बहुत बल दिया । इससे 
भी भारत की नारियों को शिक्षा प्राप्त करके समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली । 
फलत: सन्‌ 937 तक विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ गयी। 
यह प्रगति वास्तव में बड़ी सन्‍्तोषजनक थी । 
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इसके उपरान्त देश तथा विभिन्न प्रान्तों में नियुक्त होने वाले लगभग सभी 
शिक्षा कमीशनों व समितियों ने स्त्री शिक्षा पर अपने विचार प्रकट किये और सुधार 
के उपाय बताये । सन्‌ 937 के उपरान्त भी यही प्रगति जारी रही । इस काल में 
उच्च शिक्षा का बहुत विकास हुआ । स्त्रियों के लिए अस्पतालों, स्कूलों व दफ्तरों में 
बहुत-सी जगहें मिलने लगीं। अब तक चली आने वाली स्त्री शिक्षा के विरुद्ध जो लोगों 
की उपेक्षा की भावना थी, वह बहुत कुछ दूर हो गयी । सन्‌ 947 तक देश में सभी 
प्रकार के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विशेष स्कूलों की संख्या |7,485 हो गयी । इनके 
अतिरिक्त कुछ कॉलेज व विश्वविद्यालयों में सहशिक्षा प्रचलित थी जहाँ लड़कियाँ 
लड़कों के साथ शिक्षा पाती थीं । 

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त तो इस क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई है । 
राधाकृष्णन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा कमीशन तथा पंचवर्षीय योजनाओं के आधार 
पर भारत में स्त्री शिक्षा की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जा रही है। इन सभी प्रयत्नों का 
परिणाम यह हुआ है कि देश में स्त्री शिक्षा का आकार पर्याप्त बढ़ गया है । 

इतना होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि भारत में स्त्री शिक्षा का 
विकास अपने चरम को पहुँच गया है। वास्तव में, अभी विकास के लिए बहुत गूँजाइश 
है | वर्तमान स्त्री शिक्षा की समस्याएँ ये हैं कि एक तो प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का 
अभाव है। दूसरे, उनके पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं। आँख 
मींचकर लड़कों के पाठ्यक्रम की नकल लड़कियों के लिए भी की जा रही है। तीसरे, 
अभी सामाजिक चेतना देश में इतनी नहीं बढ़ी है कि स्त्रियाँ स्वेच्छापूर्वक पुरुषों से 
मिल सकें अथवा समाज में जाते हुए अपने आपको पूर्णतः सुरक्षित समझें। इनके 
अतिरिक्त माँ-बाप की निर्धनता व निरक्षरता भी उनकी शिक्षा के मार्ग में बाधक है। 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ी दयतीय और लगभग पृर्ववत्‌ 
ही है। कुछ बड़े गाँवों में उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशालाएँ खुल गयी हैं 
जिनका प्रबन्ध, शिक्षण व निरीक्षण बहुधा असन्तोषजनक है। अन्यथा वहाँ माध्यमिक 
व उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण लड़के 
तो नगरों में उच्च शिक्षा के लिए आ सकते हैं परन्तु लड़कियों के लिए यह सम्भव 
नहीं । भारतीय जनसमूहों की दयनीय निर्धनता भी इस मार्ग में बहुत बाधक है | जब 
उनके लड़के ही अशिक्षित रह जाते हैं तो फिर लड़कियों की शिक्षा की वे कल्पना तक 
नहीं कर पाते । 

अतः यह आवश्यक है कि स्त्री शिक्षा की प्रगति के मार्ग के इन सभी रोड़ों को 
हटाया जाय । इसके लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें 
विभिन्न स्कूलों में भेजा जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की माध्यमिक व उच्च शिक्षा के 
लिए शिक्षालय खोले जायेँ। वहाँ उनकी अध्यापिकाओं के सुख तथा सम्मानपूर्वक रहने 
की व्यवस्था की जाय । बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की 
व्यवस्था की जाय । उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने 
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की पुरुषों के समान ही सुविधा दी जाय । लड़कियों के स्कूलों के प्रबन्ध तथा निरीक्षण 
में सुधार करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ायी जाय तथा उन्हें सरकार की ओर से अधिक 
उदारतापूर्वंक अनुदान दिया जाय। अन्त में, सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव है लोगों के हृष्टि- 
कोण में परिवर्तत तथा उन सामाजिक रूढ़ियों का उन्मूलन जो हमने भारतीय नारी के 
मार्ग में उत्पन्न कर रखी हैं और जिनके कारण युग-युग से उनका सामाजिक व मान- 
सिक पतन होता आया है |“ इन सभी सुधारों के होने पर हम विश्वास कर सकते हैं 
कि देश में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भारी सफलता मिलेगी। भारत सरकार इन सभी 
बातों की ओर यथोचित ध्यान दे रही है । जुलाई 959 से देश में स्त्री शिक्षा परिषद 
की स्थापना की जा चुकी है, जो स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सभी समस्याओं पर अध्ययन 
करके उनके निवारण के उपाय करेगी । 
गत डेढ़ सौ वर्षों में भारत में स्त्री शिक्षा की सुविधाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई 
। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में लड़कियों की शिक्षा के लिए मुश्किल से ही कोई 
व्यवस्था थी । सन्‌ 90 में स्त्रियों में केवल 0:8 प्रतिशत साक्षरता थी । उस समय 
प्राथमिक स्कूलों में प्रति सौ लड़कों के पीछे बारह लड़कियाँ तथा माध्यमिक स्कूलों में 
दो लड़कियाँ थीं । उच्च शिक्षा में केवल 264 छात्र थे जिनमें 76 लड़कियाँ मेडीकल 
कालेजों और ग्यारह लड़कियाँ शिक्षा के कालेजों में थीं। किन्तु शताब्दी के प्रारम्भ से 
लेकर अब तक स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हो चुकी है। वस्तुत: लड़कियों की 
शिक्षा-सुविधाओं में वृद्धि की दर लड़कों की शिक्षा की अपेक्षा अधिक तीव्र रही है । 
लोअर प्रायमरी स्तर पर लड़कियों की प्रवेश-संख्या सन्‌ 90] में प्रति सौ लड़कों के 
पीछे बारह से बढ़कर सन्‌ 950 में उन्‍्तालीस तथा सन्‌ 965 में पचपन हो गयी 
है । माध्यमिक स्तर पर ये संख्याएँ सन्‌ 490 में चार, सन्‌ 950 में पन्द्रह तथा 
965 में छब्बीस हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनकी संख्या सन्‌ 90] में 264 से 
बढ़कर सन्‌ 950 में चालीस हजार और 965 में 24 लाख हो गयी है। मिश्रित 
स्कूलों में लड़कों के साथ लड़कियों का प्रतिशत दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । 
भारत के नियोजन के प्रसंग में यह बात अनुभव में आयी है कि विभिन्न कार्यों 
को सम्पादित करने के लिए देश में शिक्षित स्त्रियों का अभाव है। अतः यह आवश्यक 
है कि उनके लिए कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में अधिक शिक्षा की व्यवस्था को जाय। 
सन्‌ 955-56 में भास्तीय-4विश्वविद्यालयों में लड़कियों का प्रतिशत सम्पूर्ण 
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विद्याथियों का तेरह प्रतिशत था। सन्‌ 960-6 में यह सत्रह प्रतिशत और 965- 
66 में यह इक्कीस प्रतिशत हो गया । योजना-काल में स्त्री शिक्षा को अधिकाधिक 
सुविधाएँ प्रदान करने के साथ ही साथ उनके लिए गृह-विज्ञान, संगीत, चित्रकला, नर्सिंग 
इत्यादि के अध्ययन को विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं । 

. अब तक कई विशिष्ट समितियों ने स्त्री शिक्षा पर अपने सुझाव दिये हैं। इनमें 
स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति” ने विचार प्रकट किया है, जिससे कोठारी शिक्षा 
आयोग भी पूर्णतः: सहमत है कि इस शिक्षा के दो पहल्‌ हैं-+#क तो 'विशेष' कार्यत्रमों 
का विकास और दूसरे स्त्री शिक्षा का सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के साथ में विकास। 
विशेष शिक्षा के लिए सुझाव दिया गया है कि कुछ समय तक शिक्षा-प्रणाली में स्त्री 
शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा-सुविधाओं के 
बीच की खाई को पूरा करना चाहिए । इसके लिए विशेष कार्यक्रम बनने चाहिए और 
वित्तीय व्यवस्था में इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केन्द्र तथा राज्य-स्तरों पर 
स्त्री शिक्षा की देखभाल करने के लिए विशेष मशीनरी होनी चाहिए । 

किन्तु कोठारी आयोग का मत है कि ये विशेष कार्यक्रम अस्थायी होंगे और 
आगे चलकर पुरुषों और स्त्रियों की सुविधाओं की खाई की पूर्ति होने के उपरान्त 
स्त्री शिक्षा का पुरुषों की शिक्षा के साथ ही एकीकरण कर देना चाहिए ।। देश की 
सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं का महत्त्व काफी बढ़ गया है तथा 
भविष्य में इससे भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है। अतः उनके प्रशिक्षण एवं रोजगार 
के प्रश्न पर अधिक ध्यान देना आवश्यक होगा । 

इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण समस्या तो यह है कि स्त्रियों को इस योग्य 
बनाया जाय कि वे गृह-कार्यों के साथ ही साथ कुछ उद्यम भी कर सकें । सन्‌ 96] 
की जनगणना के अनुसार भारत में चोबीस वर्ष की आयु तक की दस लाख से भी 
अधिक लड़कियाँ हैं जो मैट्रिक पास हैं और घरों में केवल गृृहणियों की तरह जुटी हुई 
हैं । आगे इनकी संख्या और भी अधिक बढ़ती जा रही है | अतः: यह आवश्यक है कि 
ऐसी महिलाओं को राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में अधिकाधिक सम्मिलित होने का अवसर 
पार्ट-टाइम रोजगार के रूप में अथवा अवैतनिक रूप में दिया जाय । इसके अतिरिक्त 
पृर्ण-समय के रोजगार की सुविधाएँ भी इन्हें अधिकाधिक प्रदान की जायें। इन प्रयत्नों 
का उनकी शिक्षा पाने की जिज्ञासा तथा प्रयासों पर अत्यन्त प्रेरणादायक प्रभाव पड़ेगा 
और इस प्रकार स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा । 
उपसंहार 

इस प्रकार, संक्षेप में भारतीय शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याओं का विवेचन 
यहाँ किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे नसंरी स्कूल, वित्त 
की समस्या, शिक्षकों की दशा, शिक्षा में नियोजन की समस्या, औद्योगिक व व्याव- 
साथिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा इत्यादि | इन समस्याओं की पुस्तक मेंविस्तार- 
पृवंक आलोचना की गयी है। नियोजन, औद्योगिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा पर 
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तो स्वतन्त्र अध्यायों में विचार किया गया है, अतः इनका यहाँ विशेष रूप से विवरण 
देना केवल पुनरावृत्ति मात्र होगा । वैसे अन्य समस्याओं की व्याख्या करते समय प्रसंग- 
वश उन पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश यहाँ डाला गया है। देश की शिक्षा में निरन्तर 
गुण तथा आकार में वृद्धि होती जा रही है और भविष्य के लिए अच्छी योजनाएँ तेयार 
हो रही हैं, किन्तु शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ हमें उन समस्याओं को भी हल 
करना होगा जो प्रगति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही हैं। यद्यपि हमें देश में करोड़ों 
की जनसंख्या को शिक्षित करना व उनके जीवन को किसी आथिक व लाभकारी उद्यम 
के लिए तैयार करना है, तथापि आकार व प्रसार के साथ ही साथ हमें शिक्षा की 
क्वालिटी में भी सुधार करना होगा । बिना इसके शिक्षा-प्राप्ति का मूल उद्देश्य ही 
नष्ट हो जायेगा । भारतीय शिक्षा-पद्धति में हमें देश की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं 
के अनुरूप एक मोड़ देना होगा जिससे भारतीय संस्कृति की प्रष्ठभूमि के आधार 
पर पाश्चात्य व पूर्वी दोनों प्रकार की विचारधा राओं का समावेश हमारी शिक्षा-पद्धति 
में हो जाय। समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म वैज्ञानिक व व्यावहारिक हृष्टि से करके हमें 
उनके लिए उपयुक्त हल निकालने हैं; तभी हमारी शिक्षा-पद्धति में व्याप्त दोषों का 
निवारण होकर निर्वाध प्रगति हो सकेगी । भारत में इन दिशाओं में चिन्तन व विचार- 
विनिमय प्रारम्भ कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय 
शिक्षा का भविष्य अवश्य ही उज्ज्वल है, केवल समय की बात है। 
साराश 

भारतीय शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ बहुत-सी समस्याएँ उत्पन्न हो गयी 
हूँ । शिक्षा के निर्बाध विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन सभी समस्याओं को 
हल किया जाय जो शिक्षा के मार्ग में बाधक हैं। शिक्षा-क्षेत्र में प्रमुख समस्याएँ हैं-- 
शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम की विभिन्नता तथा बहुम॒ुखी विद्यालय, परीक्षा प्रणाली, 
अपध्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का नियन्त्रण व प्रबन्ध, अनुशासन की समस्या, शिक्षा के 
माध्यम की समस्या, तकनीकी प्रगति का शिक्षा पर प्रभाव, राजनीतिक, सामाजिक व 
आधिक परिवतनों का शिक्षा पर प्रभाव, अशक्तों को शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा इत्यादि । 

() भारत में अब तक आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य कुछ सरकारी कमंचारी 
उत्पन्न करना रहा था। किन्तु अब युग को माँग के साथ हो साथ इस उद्देश्य में परि. 
बर्तन हो रहा है। शिक्षा जीवन के लिए तेयार करतो है । उसका उद्देश्य बालक के शरीर, 
सन और आत्मा का विकास करना है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए। 

(2) हमारा पाठ्यक्रम अब तक अधिकांश में एकांगी रहा है, अर्थात्‌ उसमें 
साहित्यिक विषयों का प्राधान्य रहा है। अब देश आर्थिक विकास के द्वार पर खड़ा है, 
अतः हमें ऐसे युवकों करो आवश्यकता है जो देश की विभिन्न आर्थिक निर्माण व विकास 
योजनाओं में हाथ बेंटा सके । इसके लिए हमें स्कूलों तथा कालेजों में तकनीकी व 
व्यावसायिक विषयों को अधिक संढ्या में सम्मिलित करके पाठ्यक्रम को बहुमुखी बनाना 
होगा । इधर सरकार ने निर्णय किया है कि देश के सभी साध्यमिक विद्यालयों को 
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ऋ्रमश: बहुमुखी विधालय बना दिया जाय । पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों का 
समावेश होना आवश्यक है । 

(3) भारत में परीक्षा-प्रणाली भी अधिकांश में दोषपुर्ण रही है। शिक्षा के 
पुस्तक प्रधान होने के कारण परीक्षाएँ भी निबन्धात्मक हो गयीं। परीक्षा की जो विधि 
भारत में काम में लायी जा रहो है उससे विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता की जाँच 
नहीं हो पाती । अतः यह आवश्यक है कि परीक्षा में अधिकांश आन्तरिक शिक्षकों को 
परीक्षक नियुक्त किया जाय, वर्ष भर के कार्य फो देखकर विद्यार्थो को तरक्की दी जाय 
और वबस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की व्यवस्था फी जाय । अपव्यय व अवरोधन को रोकने के 
लिए भी यह आवश्यक है कि परीक्षा-प्रणाली में सुधार किया जाय । 

(4) शिक्षा का नियन्त्रण व प्रबन्ध भी एक दुरूह समस्या है। भारत में प्रबन्ध 
समितियों के अन्दर इतने दोषों का समावेश हो गया है कि अबिलम्ब राजकीय हस्त- 
क्षेप की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः स्थानीय बोड़ों के अधिकार में रहनी 
चाहिए । माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रमश: राजकीय नियन्त्रण आरम्भ करके राष्ट्रीय- 
करण करना चाहिए और जब तक ऐसा न हो सके, वतंमान प्रबन्ध के दोषों का उस्मू- 
लन करना चाहिए । विश्वविद्यालयों को अधिकाधिक आन्तरिक व साहित्यिक स्वायत्तता 
प्रदान करनी चाहिए, किन्तु कुप्रबन्ध को स्थिति में राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक है । 

(5) अनुशासन की समस्या आज भारतोय शिक्षा विशारदों के लिए एक चुनोती 
बनी हुई है । अनुशासनहोीनता के विभिन्न कारण हैं। अधिकांश में अधिकारियों में 
दूरदशिता, सहानुभूति तथा कौशल का अभाव, विद्यार्थियों के कल्याण व सुविधाओं के 
सम्बन्ध में लापरवाही, कक्षाओं, पुस्तकालयों तथा अनुसन्‍्धानशालाओं का अभाव, दोष- 
पूर्ण परीक्षा-प्रणालो एवं राजनीतिक दलों द्वारा विद्याथियों को भड़काया जाना इत्यादि 
अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण हैं । इन सभी कारणों को मूल रूप से हल करने पर 
ही समस्या का समाधान हो सकता है । 

(6) जहाँ तक शिक्षा के माध्यम की समस्या का प्रश्न है, यह अत्यन्त विवा- 
दास्पद बनी हुई है। अंग्रेजी के माध्यम को माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से हटा दिया गया 
है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र से यह क्रशः हटायी जा रही है। माध्यम के प्रश्त को लेकर 
भारत सरकार ने देश में पर्याप्त चर्चा चलायी है । सभी कमीशन इस बात पर एकमत 
हैं कि अंग्रेजी को माध्यम से क्रमश: हटाकर क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा को 
प्रोत्साहन देना चाहिए । जब तक ये भाषाएं पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान नहीं ले लेतीं, 
अंग्रेजी माध्यम को उच्च स्तर पर, विशेषतः विज्ञान के अध्ययन के लिए बना रहने 
दिया जाय । 

(7) देश में ज्यों-ज्यों तकनीकी प्रगति गत एक शताब्दी में हुई है, त्यों-त्यों 
उससे देश में शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ा है। आवागमन व सम्बादवाहन के साधनों 
का विकास होने से अब शिक्षा सुदूर गाँवों में भी पहुँच गयी । देश में शिक्षा का रुप 
अधिक से अधिक व्यावसायिक होता जा रहा है तथा जीवनोपयोगी विषयों का पाठ्य - 
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कम में समावेश हो रहा है। निधन लोगों को भी शिक्षा उपलब्ध हो रही है। विभिन्न 
प्रकार के वैज्ञानिक अनुसन्धानों व यन्म्रों के आविष्कार के कारण शिक्षा-प्रणाली 
की बुरूहृता कम होकर वहू सुगम, सरल तथा जनसाधारण को सुलभ हो रही है । 

(8) राजनीतिक, सामाजिक व आथिक परिवतंनों का भी देश को शिक्षा पर 
भारी प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक आन्दोलनों ने देश में राष्ट्रीय तथा देशभक्ति के 
प्राण फूंक दिये । इससे लोगों में शिक्षा-प्रसार हुआ और बहुत-से देशभक्त धनिकों ने 
शिक्षा-प्रचार के लिए उदारतापूर्वक दान दिये । हर वर्ग व जाति के स्त्री-पुरुषों में शिक्षा 
के लिए जिज्नासा उत्पन्न होने से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा। सामाजिक जाति-पति 
के बन्धन शिथिल होने, स्त्रियों को स्वतन्त्रता मिलने तथा इसी प्रकार के अन्य सामाजिक 
परिवतंनों से भी शिक्षा का प्रसार हुआ। आर्थिक परिवतंनों में ओद्योगीकरण, देशी 
व विदेशी व्यापार के विस्तार, भूमि-सुधार इत्यादि के कारण जनसमूहु के जीवन-स्तर 
में उत्थान हुआ है, अतः सभी वर्गों में शिक्षा की माँग बढ़ गयी है। इन परिवतनों के 
फलस्वरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-पद्धति पर भी प्रभाव पड़ा है । 

(9) अशक्तों तथा बिकलांग बालकों को शिक्षा के लिए देश में बहुत ही अपर्याप्त 
व्यवस्था है । देश में ऐसे बालकों को कमो नहीं जो अन्धे, बहरे, गूंगे, विकलांग अथवा 
दुर्बंल-मस्तिष्क हैं। सामान्यतः ऐसे बालक बिना शिक्षा के ही रह जाते हैं। कुछ 
पाश्चात्य देशों में इनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। भारत में भी इसका सृत्रपात 
हो गया है। गत वर्षों में सरकार का ध्यान इस ओर गया है ओर इनकी शिक्षा को 
अधिकाधिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है । 

(0) स्त्री शिक्षा का अति प्राचीन काल में देश में पर्याप्त प्रचार था। समय 
की गति के साथ इसकी अवहेलना हो गयो । सामाजिक कुरीतियों के कारण स्त्री का 
दर्जा गिर गया और वह शिक्षा के लिए अयोग्य समझी जाने लगी । किन्तु आधुनिक 
शिक्षा के प्रभाव तथा अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक परिवतेनों के प्रभाव के अन्तगंत 
तारी का समाज में स्थान उठने से स्त्री शिक्षा का भी देश में प्रचार हो रहा है । 
सरकार स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। स्थान-स्थान पर 
लड़कियों के लिए स्कूल व कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां उनके लिए सामान्य तथा 
विशिष्ट शिक्षा का प्रबन्ध है। विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अन्य केन्रों में सह- 
शिक्षा की व्यवस्था है। अब इस बात की आवश्यकता है कि इस दिशा में प्रगति में 
बाधा पहुँचाने वाले कारणों को दूर किया जाय और स्त्री शिक्षा को सर्वसाधारण के 
लिए सुलभ तथा सम्भव बनाया जाय । 
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भूमिका 

आर्थिक शोषण से मुक्त होने के लिए जहाँ भारतीयों ने स्वदेशी आन्दोलन तथा 
देश के उद्योग-धन्धों के विकास के कार्यक्रम को अपनाया, सामाजिक विषमताओं का 
उन्मूलन करने के लिए जातिभेद-उन्मूलन, अद्ूतोद्धार जैसे आन्दोलनों का सूत्रपात किया, 
वहाँ अंग्रेजों की मानसिक दासता से मुक्त होने के लिए उन्होंने देश में अंग्रेजी शिक्षा- 
प्रणाली का बहिष्कार किया । इस आन्दोलन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में 
शिक्षा-क्षेत्र में परीक्षण किये गये और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गयी । 
प्रसंगवश इस पुस्तक में ऐसी प्रमुख सस्थाओं का उल्लेख संक्षेप में किया जा चुका है। 
यहाँ हम उनमें से कुछ का थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे । इन परीक्षणों में प्रमुख हैं 
वर्धा योजना (बेसिक शिक्षा); विश्वभारती, शान्तिनिकेतन; अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी; 
जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्‍ली; वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान तथा गुरुकुल 
काँगड़ी इत्यादि। इनमें से वर्धा शिक्षा योजना का सविस्तार वर्णन पीछे एक स्वतन्त्र 
अध्याय में किया जा चुका है, अत: यहाँ उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । 
शेष का वर्णन करना उपयोगी होगा । 

. विश्वभारती 

भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में यह परीक्षण एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
पटना है । इसकी स्थापना म्हाष रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से लगभग सौ मील 
की दूरी पर बोलपुर नामक स्थान में की । प्रकृति के उन्मुक्त व स्वच्छ वातावरण में 
इस शिक्षा केन्द्र की स्थापना टेगोर ने एक प्रकार से वर्तमान शिक्षा-पद्धति की दुरूहता, 
अवास्तविकता तथा अनुपयोगिता के प्रति एक विद्रोह-भावना के फलस्वरूप की थी । 

अपने प्रारम्भिक विद्यार्थी जीवन में ही रवीद्धताथ टैगोर ने वर्तमान शिक्षा- 
पद्धति की दुरूहता का अनुभव कर लिया था। उनका विश्वास हो गया था कि इस 
शिक्षा से बालक की अधिकांश नैसगिक शक्तियाँ क्रुण्ठित हो जाती हैं। उसके शरीर, 
मन ओर आत्मा का सन्तुलित विकास नहीं हो पाता और वह जीवन व लोक तथा 
प्रकृति की वास्तविकताओं से बहुत दूर भटक जाता है। टैगोर क्ृृत्रिम वातावरण के 
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विरोधी थे। वे स्वयं उच्च कोटि के कवि, दार्शनिक, कलाकार व शिक्षाशास्त्री थे । वे 
वयक्तिक स्वतन्त्रता में विश्वास करते थे। उनका कथन था कि बालक को अपने 
सर्वागीण विकास के लिए समुचित व स्वच्छुन्द वातावरण मिलना चाहिए। वे उस 
अस्वाभाविक नियन्त्रण के विरोधी थे जिसमें बालक की नैसगिक प्रतिभा कुण्ठित 
हो जाती है । 

टेगोर प्रकृति के अनन्य पुजारी थे । प्रकृति के कण-कण में उन्हें सृष्टिकर्ता की 
ही झलक हदृष्टिगोचर होती थी । वे विश्व-मानवता के भी मानने वाले थे । जाति, वर्ग, 
राष्ट्रीयता इत्यादि के भेदों को वे क्त्रिम व अनावश्यक मानते थे । उनका विश्वास था 
कि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य निरन्तर सत्य के दर्शन कर सकता है। प्रकृति के 
तादात्म्य के द्वारा ही वे ब्रह्म से तादात्म्य को सम्भव समझते थे। मानवों तथा राष्ट्रों 
में विभिन्नता होते हुए भी एक बुनियादी एकरूपता है और आध्यात्मिक स्तर पर सभी 
मानव, सभी संस्कृतियाँ एवं सभी दर्शन एक हैं, ऐसा टैगोर का विचार था । वे शिक्षा, 
साधन एवं कला के द्वारा 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌' की अनुभूति करने में विश्वास रखते थे। 

इसी शैक्षिक व दाशनिक पृष्ठभूमि को लेकर टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में 
एक परीक्षण करने का प्रयास किया । वे केवल दस विद्यार्थियों को लेकर परीक्षण करने 
निकल पड़े । उन्होंने बोलपुर में एक पाठशाला स्थापित की और तन-मन-धन से अपने 
शैक्षिक व दाशंनिक विचारों को मूर्त रूप देने में रत हो गये । इस स्थान को टैगोर के 
पिता महपि देवेन्द्रनाथ ने ईश्वर-आराधना के लिए चुना था । टैगोर ने भी अपने महान 
परीक्षण के लिए इसी स्थान को चुना और इसका नाम 'शान्तिनिकेतन' रख दिया । 
सन्‌ 922 तक इसकी ख्याति संसार के विभिन्न भागों में फैल गयी और यह प्राच्य 
व पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति व सम्यता का एक मिलन-केन्द्र बन गया। स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार ने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सूची में सम्मिलित 
करके इसके विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया, किन्तु इसका प्रबन्ध व 
प्रशासन स्वायत्त-सत्ता प्राप्त व राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त है । 

विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इसके निम्नलिखित उद्देश्य 
निश्चित किये गये 

(१) सत्य के विभिन्न रूपों की अनुभूति के उद्देश्य से मानव के मस्तिष्क का 

अध्ययन करना; 

(2) पूर्वी देशों की विभिन्न संस्क्रृति में उनकी आन्तरिक एकता के आधार पर 
धंयपू्वक अध्ययन व अनुसन्धान करके पारस्परिक निकट सम्बन्ध स्थापित करना 

(3) एशिया में व्याप्त इसी जीवन-दर्शन के ऐक्य के आधार पर पाश्चात्य 
देशों से सम्पर्क बढ़ाना; 

(4) अध्ययन की एकता के आधार पर प्राच्य-पाश्चात्य सदभावना में वद्धि 
करके अन्ततोगत्वा दोनों गोलाद्ों में विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए मुक्त विचार- 
विनिमय करना; और 
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(5) इन्हीं आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए शान्तिनिकेतन में ऐसे सांस्कृतिक 
केन्द्र की स्थापना करना जहाँ धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान तथा हिन्दू, बौद्ध, जैन, 
मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य सभ्यताओं की कला में अध्ययन व अनुसन्धान हो 
सके, जहाँ इन कलाओं का पाश्चात्य कलाओं से मेल स्थापित किया जा सके, जहाँ 
आध्यात्मिक अनुभूति के उपयुक्त सात्विक बाह्य वातावरण में रहकर विभिन्न विचारकों 
व दाशनिकों के बीच एकीकरण स्थापित किया जा सके तथा जहाँ प्राच्य व पाश्चात्य 
देशों के बीच की जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता, धर्म इत्यादि की खाई उस महान परमात्मा 
के नाम पर पाटी जा सके जो सत्य है, शिव है एवं अद्गेत है । 

सम्पूर्ण विश्वविद्यालय कई विशिष्ट संस्थाओं में विभाजित है जिनका संक्षिप्त 
वर्णन निम्न प्रकार है : 

शिक्षा भवन अर्थात्‌ कॉलेज में विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई होती है और 
यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । 

विद्या भवन में संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, उदू , बंगला 
इत्यादि साहित्य तथा भारतीय दर्शन एवं बौद्ध धर्म इत्यादि में अनुसन्धान होता है । 

कला भवन में चित्रकला एवं शिल्पकला इत्यादि ललितकलाओं में प्रशिक्षण 
दिया जाता है। उसी प्रकार संगीत भवन में संगीत, नृत्य एवं अभिनय कला इत्यादि 
में शिक्षण दिया जाता है । 

चीनी भवन में भारत तथा चीन देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ाने के 
उद्देश्य से एक-दूसरे के साहित्य, दर्शन तथा संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया 
जाता है। 

इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक व दाशंनिक है। इनके अतिरिक्त 
लौकिक समृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वभारती में कृषि तथा उद्योगों के विकास 
के लिए शिल्प भवन (50॥00| छा ]0007765) तथा ग्राम पुनर्सगठन संस्था 
(50066 ता रिप्रा4। २९००॥७ाए०ांणा) की भी स्थापना की गयी है। शिल्प 
भवन का उद्देश्य स्थानीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। ग्राम पुनर्संगठन संस्था 
का उद्देश्य ग्रामीण, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक समस्याओं का 
अध्ययन करके वहाँ की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना है । इस संस्था में 
कृषि, डेरी, कुटीर उद्योग, ग्रामीण कल्याण, सफाई तथा शिक्षा एवं ग्रामीण सांस्कृतिक 
उत्थान सम्मिलित हैं | इन सभी कार्यों में विद्याथियों को योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण 
दिया जाता है तथा विद्यार्थी व शिक्षक दल मिलकर गाँवों में जाकर समाज-सेवा का क्रार्य 
भी संगठित करते हैं । 

8. अरदिद-आध्रप 
इंगलेण्ड से आने के प्रश्चात श्री अरविन्द ने बड़ौदा के एक कॉलेज में अध्यापत 
का कार्य किया । इस काल में उन्होंने संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं और 
भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। बंगाल के विभाजन के प्मय सन्‌ ]9035 में 


आधुनिक शिक्षा | अध्याय 26 : भारतीय शिक्षा में कुछ परीक्षण | 525 


उन्होंने कॉलेज की सेवा से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग 
लेने लगे | उनमें उच्च कोटि की देशभक्ति की भावनाएँ कुट-कूटकर भरी हुई थीं । 
उन्होंने घोषणा की कि भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अपना ध्येय 
निश्चित कर लेना चाहिए। इसी दौरान श्री अरविन्द अपने राजनीतिक कार्यों के लिए 
कई बार जेल भी गये। सन्‌ 908 में जब वे अलीपुर जेल में थे, तभी उन्होंने अपने 
जीवन की धारा को बदल देने का निश्चय किया। उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि 
उनका क्षेत्र आध्यात्मिक है और उन्हें विश्व को भारतीय आध्यात्मिकता का सन्देश देना है 
अत: सावंजनिक जीवन से मुक्त होकर उन्होंने सन्‌ 90 में पाण्डिचेरी में अपने आश्रम 
की स्थापना की, जहाँ वे जीवनपर्यन्त रहे और अन्त में सन्‌ 950 में स्वर्गंवासी हुए। 

श्री अरविन्द का जीवन-दर्शन--श्री अरविन्द एक महान योगी थे । उन्होंने 
जीवन भर योग की साधना की और जीवन के गृढ़तम रहस्यों का पता लगाया । उनका 
दर्शन प्रधानतः उपनिषदों के वेदान्त पर आधारित है। आधुनिक विकासवाद की 
भावनाओं ने भी उनके विचारों को प्रभावित किया था । उनका विश्वास था कि मनुष्य 
तो एक क्षणिक एवं परिवर्ततशील प्राणी है। वह अन्तिम स्वरूप नहीं है । मनुष्य से 
भी ऊपर कई सीढ़ियाँ चढ़कर महामानवता (5 ०[१९७॥9॥]000 ) का स्थान है जो दिव्य है। 
यही हमारा अन्तिम गन्तव्य है जो हमें संसार के भौतिक जीवन से मुक्त करेगा । 

श्री अरविन्द मानते हैं कि मनुष्य का मन तो शरीर के कारागृह में बन्द है । 
यह मन उच्चतम चेतना की एकमात्र शक्ति नहीं है, क्योंकि इस मन को सत्य का ज्ञान 
नहीं हो सकता । यह तो केवल उस सत्य का पता लगाने वाला एक अज्ञानी जिज्ञासु 
है। इस मन से भी परे एक महामानस शक्ति ($ए0|/74070॥9] 90५९८) है, जो सत्य 
का चिरन्तन स्वामी है। विकास के क्रम में मनुष्य निश्चित रूप से ही किसी दिन इस 
महामानव दिव्य-शक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह प्रकृति का नियम है। महामानस 
एक असीम चेतना है जो भौतिक मन से बहुत परे है। वास्तव में, महामानस ही श्री 
अरविन्द के जीवन-दर्शन का मूल मन्त्र है। आन्तरिक प्रकाश व चेतना की झलक प्राप्त 
करके आत्मा को उद्दीप्त करना ही मानव-जीवन का ध्येय है। इसी आध्यात्मिक चेतना 
को प्राप्त करना श्री अरविन्द के मतानुसार विकास की पराकाष्ठा या सम्पूर्णता है। 
ज्यों-ज्यों इस चेतना का विकास होगा, वह अधिक से अधिक सूक्ष्मतर जीवन की 
ओर अग्रसर होती जायगी । मानव-जीवन का लक्ष्य है फि वह संवेदना, आत्मानुभूति 
तथा भावना, इत्यादि मन की दशाओं से भी ऊँचा उठकर उस चिरन्तन व सत्य 
आत्मा के दर्शन करे जो अमर सत्य का आधार है। इसी सत्य तक अन्ततोगत्वा मानव 
को पहुंचना है । 

श्री अरविन्द स्वयं महान योगी थे, किन्तु उतके योग का उद्देश्य समाज, राष्ट्र 
अथवा संसार के प्रति विरक्ति नहीं था। विश्व तथा मानव के कल्याण का ही उन्होंने 
सदा सन्देश दिया । व्यक्ति के विकास से ही वे मानव जाति व विश्व के कल्याण की 
कल्पना करते थे। उनका विश्वास था कि जब तक मनुष्य स्वयं अपना कल्याण नहीं 
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कर लेता तब तक उसमें विश्व-कल्याण की क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती । यह विकास 
'योग' के द्वारा ही सम्भव है। जिस प्रकार पशु और मनुष्य में दूरी है, उसी प्रकार 
वर्तमान मानव और महामानव में दूरी है । यह दूरी इसी जीवन में योग के द्वारा पाटी 
जा सकती है और हम 'महामानस चेतना” ($प्रए/कवाश॥8] ००॥$८००ए७५॥९७$) को 
प्राप्त कर सकते हैं। जिन साधनों के द्वारा यह महान परिवरततन हो सकता है उन्हें श्री 
अरविन्द पूर्ण योग' (7/धट्टा॥ ॥०29) के नाम से पुकारते हैं। वे इसे पूर्ण योग 
इसलिए कहते हैं क्‍योंकि इसके द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुआ जा सकता है। इसका 
अभिप्राय यह है कि जीवन को सर्वस्व महान व दिव्य परिवतंन को प्राप्त करने के लिए 
समपित कर देना चाहिए । 

पूर्ण योग” के अन्तर्गत साधक अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को ईश्वर की अनुभूति 
करने में लगा देता है । इस 'पुर्ण योग' का उद्देश्य स्वयं श्री अरविन्द के शब्दों में “इसी 
पृथ्वी पर एक चेतनता, शक्ति, प्रकाश और सत्य को लाना” है। इसी योग के द्वारा 
श्री अरविन्द वेयक्तिक अहभाव को नष्ट करके आत्मोन्नति की चरम सीमा पर साधक 
को पहुँचाकर घट-घटवासी ईश्वर का साक्षात्कार कराने में विश्वास करते थे । 

श्री अरविन्द का शिक्षा-दर्शन--जहाँ तक श्री अरविन्द के शिक्षा सम्बन्धी 
विचारों का सम्बन्ध है, हम कह सकते हैं कि वे मूलतः आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा 
मानव के पूर्ण विकास में विश्वास रखते थे। उनका कथन था कि “केवल वही शिक्षा 
सच्ची व वास्तविक है जो व्यक्ति की अन्तनिहित सभी शक्तियों का इस प्रकार विकास 
करती है जिससे वह उनसे पूर्णतः: लाभान्वित होता है। मानव जीवन को सफल बनाने 
में यह शिक्षा उसकी सहायता करती है। साथ ही उसे जीवन तथा मानव जाति के मन 
व आत्मा से एवं उस सम्पूर्ण मानवता के मन व आत्मा से जिसका वह स्वयं एक अंश 
है तथा अन्य मनुष्य या राष्ट्र एक जीवित पृथक किन्तु अभिन्न अंग हैं, सच्चा सम्बन्ध 
स्थापित करने में सहायक होती है ।' 

वे अन्त:करण या मानस को शिक्षा का प्रमुख अंग मानते हैं। उनके अनुसार 
अन्त:करण के चार पत॑ हैं--चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान । उनका कथन है कि मनुष्य 
की ये शक्तियाँ क्रमशः विकसित होती आ रही हैं। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो 
मन की इन शक्तियों का विकास करे। केवल ज्ञान प्राप्त करने को ही वे शिक्षा नहीं 
मानते थे। शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य के मानस का सभी स्तरों पर, चाहे वह बालक 
हो, किशोर हो अथवा प्रौढ़, विकास करे । 

श्री अरविन्द बालक की स्वतन्त्रता में विश्वास करते थे । उनका कथन था कि 
शिक्षा बालक के स्वभाव तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। बालक 
एक पदार्थ नहीं है जो माँ-बाप या शिक्षक के द्वारा चाहे जैसा ढाला जा सके । प्रत्येक 
व्यक्ति एक स्वयं विकसित होने वाली आत्मा है। शिक्षा का कतंव्य तो केवल इतना 
है कि वह बालक को स्वयं अपने प्रयत्न से शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी मानसिक, 
आध्यात्मिक व सृजनात्मक शक्तियों के विकसित करने में सहायता प्रदान करे ।” 
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श्री अरविन्द का यह भी कथन था कि “व्यक्ति के विकास का तात्पयं उसके अहुंबुद्धि, 
प्राण शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य के पूर्ण विकास तथा उसकी मानसिक, भावात्मक एवं 
शारीरिक वासनाओं की पूर्ण सन्तुष्टि से नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य तो उसके अन्दर 
उसकी प्रतिभा, शक्ति, प्रेम एवं सावंभौमिकता की पूर्ण क्षमता के अनुसार उसकी दिव्यता 
के कुसुमित होने से है । इसी दिव्यता के कुसुमित होने से वह सृष्टि के सम्पूर्ण सौन्दर्य 
व आनन्द की अनुभूति करता है ।” इस प्रकार श्री अरविन्द 'पूर्ण योग' की भाँति (पूर्ण 
शिक्षा' (06!78। ०१४८४४०॥) देने में विश्वास करते थे। 'पूर्ण शिक्षा' का अभिप्राय 
सम्पूर्ण मानव की शिक्षा से है। वस्तुतः मानव का वह केन्द्रीय भाग जो मूलतः एक सम्पूर्ण 
व एक सार सत्य है जो मानव के व्यक्तित्व अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों एवं मानस में एक 
ऐक्य उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, हमारे व्यक्तित्व का केन्द्रीय तथ्य है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण मानव का विकास ही श्री अरविन्द की “पूर्ण शिक्षा' का केन्द्रीय सत्य है। 

आश्रम--श्री अरविन्द ने अपने इसी जीवन-दश्शन व शिक्षा-दर्शन को एक साकार 
व मूर्त रूप देने के लिए पाण्डिचेरी में सन्‌ 90 में एक आश्रम की स्थापना की थी। 
वे न केवल एक प्रगतिशील शिक्षा में सिद्धान्ततः ही विश्वास करते थे, अपितु उसे 
क्रियात्मकम व साकार रूप देने के भी समर्थक थे । श्री अरविन्द आश्रम न केवल 
भारतीय शिक्षा में ही एक उत्तम परीक्षण है, अपितु वह जीवन के रहन-सहन की विधि 
का भी एक आदशं प्रयोग है । 

यह आश्रम श्री अरविन्द के व्यक्तित्व का एक जीवंत उदाहरण है। इसे हम 
एक प्रकार से कोई सुसंगठित व सुनियोजित शिक्षा-संस्था नहीं कह सकते । जब लगभग 
अद्धं-शताब्दी पूर्व श्री अरविन्द पाण्डिचेरी में आये तो उनके साथ उनके मत के कुछ 
अनुयायी भी आये । वे उनके साथ एक परिवार के सदस्य की भाँति रहने लगे । सन्‌ 
920 में एक फ्रांसीसी महिला, जिन्हें अब 'दि मदर' कहा जाता है, आश्रम में आकर 
बस गयीं । 'मदर' के आगमन के उपरान्त ही इस आश्रम का विकास हुआ और आश्रम- 
वासियों की संख्या प्रारम्भ में आठ से लेकर अब आठ सौ से भी अधिक हो गयी है । 
यह आश्रम एक मठ नहीं है जहाँ पीत वस्त्रधारी साधु या शिशु समाज रहता हो । यह 
तो साधकों व आध्यात्मिक शक्ति चाहने वाले जिज्ञासुओं का एक परिवार है जहाँ 
स्थायी निवासियों के अतिरिक्त प्रति वर्ष संसार भर के विभिन्न राष्ट्रों से दर्शक लोग भी 
आकर रहते हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं । 

केवल ऐसे ही व्यक्तियों को आश्रम में भर्ती किया जाता है जिन्हें 'मदर' के 
मतानुसार आध्यात्मिक जीवन की आन्तरिक प्रेरणा मिल चुकी हो । प्रवेश के लिए 
जाति-पाँति, वर्ग, धर्म, लिग, वर्ण व राष्ट्रीयता इत्यादि का कोई भी भेद नहीं है । 
यही कारण है कि आश्रम में सभी राष्ट्रों व जातियों के स्त्री-पुरुष, बालक, तरुण व वृद्ध 
रहते हैं। ये सभी आश्रमवासी 'मदर' के पथ-प्रदर्शन में श्री अरविन्द के आदर्शों पर 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं । 

आश्रम में सभी लोग अपने हाथों से अपना कार्य करते हैं। सबको अपनी रुचि, 
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क्षमता तथा योग्यता के अनुधार काये करने की पूर्ण स्वतत्तता है। वैसे कार्य का 
वितरण भी कर लिया जाता है। निःस्वार्थ सेवा-भावना कार्य का मूल मन्त्र है। सभी 
कार्य भगवत्‌ समपित माना जाता है । 

यह आश्रम सब प्रकार से प्राचीन ऋषियों के आश्रमों की मूल विशेषताओं से 
युक्त एक आधुनिक आश्रम है। आश्रम के केन्द्रीय भवन में 'मदर' तथा कुछ प्रमुख 
साधक रहते हैं । इसके भवन दूर तक अलग-अलग बिखरे हुए हैं जहाँ स्वास्थ्य व सफाई 
तथा शान्ति का वातावरण है । आश्रम के अन्दर पुस्तकालय, वाचनालय, आश्रम, बैंक, 
प्राथंना-भवन तथा मैदान इत्यादि सभी बने हुए हैं । साथ ही भोजनालयों, चिकित्सालय, 
डेरी, इंजीनियरी व्कशॉप, धोबी-घर, अन्न-कोष, प्रेस, आश्रम, स्कूल इत्यादि भी हैं 
जिन सब का प्रबन्ध 'मदर' की देख-रेख में साधक-गण करते हैं । कुल मिलाकर लगभग 
सौ से भी अधिक भवन इस आश्रम में हैं । 

आश्रम में भारत, यूरोप, अमरीका इत्यादि देशों के लगभग 800 साधक हैं 
जिनमें कवि, संगीतज्ञ, कलाकार, रिठायर्ड सरकारी उच्च अफसर, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, 
वकील, इंजीनियर, साधु सभी छोटे-बड़े आध्यात्मिक साधना में रत रहंते हैं। यह 
आश्चय की बात है कि जहाँ आश्रम में उच्च कोटि के आध्यात्मिक चिन्तन किये जाते 
हैं, वहाँ सांसारिक जीवन की भी उपेक्षा नहीं की जाती । उदाहरण के लिए, आश्रम 
में अपनी फाउण्ड़ी, डेरी, धोबीखाना, छापाखाना, खेत, बाग, कताई-बुनाई इत्यादि 
कुटीर उद्योग तथा काष्ठकला आदि की भी व्यवस्था है | ये सभी उद्योग स्वेच्छा से 
साधकों द्वारा संचालित किये जाते हैं। सब प्रकार की स्वतन्त्रता होते हुए भी आश्रम ' 
में एक आध्यात्मिक तथा संयम-नियम व अनुशासन का वातावरण है। वहाँ के जीवन 
की विविधता में भी एक सा्वभौम एकता है। 

आश्रम-स्क्ूल---इस स्कूल की स्थापना सन्‌ 943 में श्री अरविन्द आश्रम के 
सदस्यों के बच्चों के लिए की गयी थी। प्रारम्भ में यह केवल बत्तीस बालकों को 
लेकर स्थापित किया गया था, किन्तु आज इसमें विभिन्न देशों, जातियों और धर्मों के 
लगभग 300 विद्यार्थी हैं। इनमें बंगाली तथा गुजराती बालकों की संख्या सबसे अधिक है। 

स्कूल के दो भाग हैं--बूनियर तथा माध्यमिक । इनके अतिरिक्त बहुत-से अद्ध- 
सामयिक भाषाएँ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं। प्रौढ़ों के लिए भी स्कूल में फ्रेंच, जम॑न, 
अंग्रेजी, संस्कृत तथा तमिल इत्यादि भाषाएँ सीखने की व्यवस्था की गयी है। स्कूल 
में मौलिक विषय, जैसे' गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, 
इत्यादि के साथ ही साथ विभिन्न भाषाएँ तथा उनके साहित्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित 
किये गये हैं। मौलिक विषय क्रमशः छूतियर से लेकर माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक कक्षा 
में ग्रेड के अनुसार पढ़ाये जाते हैं। ये विषय फ्रेंच के माध्यम से पढ़ाये जाते हैं। भाषा 
के लिए विद्यार्थियों को उनके ज्ञान-स्तर के अनुसार विभिन्न ग्रुपों में विभाजित कर 
लिया जाता है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि की विभिन्नता के कारण यहाँ शिक्षकों में 
भी विभिन्नता रखना आवश्यक हो जाता है। फलत: अधिक संख्या में शिक्षक रखे 
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जाते हैं। माध्यमिक स्कूल का स्तर सामान्यतः भारत के अन्य भागों के मेट्रिकुलेशन 
तथा फ्रांस के 'बेकालौरियेट' स्तर तक होता है। 

विज्ञानों में प्रेक्टिकल कराने के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला का प्रबन्ध है । 
कला तथा संगीत को भी उचित स्थान दिया गया है । 

इस स्कूल की विशेषता यह है कि यहाँ परम्परागत परीक्षाएँ नहीं होतीं । यहाँ 
की शिक्षा परीक्षाओं से मुक्त है। केवल कक्षा में होने वाले टैस्टों तथा शिक्षक की 
रिपोर्ट पर बालक को उत्ती्णं घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई बालक स्वेच्छा 
से फ्रांस के 'बैकालौरियेट' अथवा भारत, इंगर्लण्ड अथवा अमरीका के 'मंट्रिकुलिशन' की 
परीक्षा देना चाहता है तो उसके पाठ्यक्रम में यथोचित संशोधन करके उसके अध्ययन 
की व्यवस्था कर दी जाती है । 

सभी बच्चों को सामूहिक स्वतन्त्र जीवन की शिक्षा दी जाती है। आश्रम के 
नियमों के अन्तर्गत सभी बालकों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण सुअवसर दिया 
जाता है। श्री अरविन्द स्वयं ही बालकों के पूर्ण स्वातंत्र्य में विश्वास रखते थे, अत: 
इस स्कूल में विद्यार्थियों को उन्हीं आदर्शों के अनुसार आत्म-विकास के सुअवसर प्रदान 
किये जाते हैं । अधिकांश बालक तो आश्रम में अपने माँ-बाप के साथ ही रहते हैं, कुछ 
पाण्डिचेरी में अपने सम्बन्धियों के यहाँ रहते हैं। यदि इसके उपरान्त भी कुछ बालक 
ऐसे होते हैं जिनके निवास का अपना कोई प्रबन्ध नहीं है, तो उनकी सामूहिक व्यवस्था 
बालकों के एक उपनिवेश में कर दी जाती है। शिशुओं के लिए मॉण्टेसरी तथा अन्य 
प्रगतिशील शिक्षा-पद्धतियों को भी अपनाया जाता है। सभी बच्चों को 'मदर' का पथ- 
प्रदर्शन, सम्पर्क तथा स्नेह प्राप्त होता है। वे स्वयं भी शिक्षण का क्वार्य करती हैं और 
उन्हें फ्रेंच पढ़ाती हैं। आश्रम किसी विशेष धर्म कों नहीं मानता, अतः वहाँ किसी 
भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती । इतना ही नहीं, धर्म के उन सभी बाह्य कर्म 
काण्डों को बालकों के लिए वर्जित किया जाता है जिनसे उनकी प्रगति व विकास में 
बाधा पहुँचती है। आश्रम-स्कूल की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ शारीरिक विकास 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सभी प्रकार के व्यायाम, खेल-कद इत्यादि सभी 
विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं । 

आश्रम-स्कूल के सभी शिक्षक आश्रमवासी साधक हैं जो श्री अरविन्द के शिष्य 
हैं। शिक्षकों कों वेतन नहीं दिया जाता । उनके परिवार की सभी आवश्यकताओं को 
आश्रम की ओर से पूरा किया जाता है। इस प्रकार आश्रम-स्कूल भारत की प्राचीन 
व अर्वाचीन संस्कृति का एक प्रशिक्षण केन्द्र है। 

श्री अरविन्द अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय केम--दिसम्बर 950 में श्री अरविन्द 

के देहावसान के उपरान्त उनके शिक्षा सम्बन्धी स्वप्न को साकार रूप देने के लिए पाण्डि- 
चेरी आश्रेम में एक अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना की गयी । यह केन्द्र 
वास्तव में योगी अरविन्द की पविन्र स्मृति का मूर्ते स्वरूप है । 
भा.शि इ. 34 
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सन्‌ 95] में एक विशेष कन्वेंशन में इस केन्द्र की स्थापना पर विचार किया 
गया और 6 जनवरी, 952 को विश्वविद्यालय केन्द्र का उद्घाटन कर दिया गया । 
तब से निरन्तर इस केन्द्र का संगठन तथा विकास हो रहा है। वस्तुत: यह केन्द्र आश्रम- 
स्कूल का ही एक परिवद्धित व प्रसारित रूप है । विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पूर्ण 
दर्शन, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, गणित, अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध तथा समाजशास्त्र 
इत्यादि विषय पढ़ाये जाते हैं । शारीरिक शिक्षा तथा योगासन इत्यादि पर विशेष 
बल दिया जाता है । 

अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र विभिन्न देशों, जातियों, धर्मों तथा वर्गों के 
विद्यार्थियों के लिए खुला है । इसका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक तथा दाशेनिक जीवन में 
गूढ़ अध्ययन तथा अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान करना है। श्री अरविन्द के पूर्ण 
शिक्षा तथा 'पूर्ण योग' के सिद्धान्तों को यहाँ साकार रूप प्रदान किया जायगा । वह 
केन्द्र विश्वबन्धुत्ववाद का प्रचार करने का भी प्रयास करता है। 

3. जामिया मिलिया इस्लामिया 

राष्ट्रीय मुसलमानों द्वारा संचालित यह शिक्षा-संस्था भारतीय शिक्षा के क्षेत्र 
में एक महान परीक्षण माना जा सकता है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना सन 920 में 
अलीगढ़ में राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप हुई थी। सन्‌ 955 में इस संस्था को 
उठाकर दिल्‍ली ले जाया गया जहाँ यह आज तक फल-फूल रही है । सन्‌ 928 में 
जामिया मिलिया के शिक्षकों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे इसके सभी प्रबन्ध को स्वयं 
करेंगे और तीस वर्ष तक 50 रु० मासिक वेतन से अधिक नहीं स्वीकार करेंगे। उसी 
समय स्टाफ के सदस्यों ने 'अन्जुमन तालीमे मिल्‍ली नामक एक संघ बनाकर संस्था 
का प्रबन्ध करना प्रारम्भ कर दिया । सन्‌ 938 में इस संघ ने अपना नाम बदलकर 
जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी रख लिया । 

जामिया मिलिया शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी के विचारों को मूर्ते रूप देने के 
उद्देश्य से स्थापित की गयी थी | इसके प्रमुख उद्देश्य थे “भारतीयों, विशेषतः मुसल- 
मानों के लिए ऐसी धामिक तथा सेक्यूलर शिक्षा प्रदान करना जिसका आधार राष्ट्रीय 
भावना हो, उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान एवं शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परीक्षण करना 
भी इस संस्था ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया। यह एक स्वायत्त-सत्ता प्राप्त 
संस्था है और अपना प्रबन्ध स्वयं करती है । जामिया की उच्चतम अभिलाषा यह होगी 
कि वह भारतीय मुसलमानों के लिए जीवन का एक ऐसा स्वरूप विकसित करे जिसका 
केन्द्र-बिन्दु इस्लाम धर्म हो और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का इस प्रकार विकास करे 
कि उसका मानव जाति की विश्व-संस्कृति से तादात्म्य हो जाय । यह इस सिद्धान्त को 
मानकर चलती है कि सच्ची धामिक शिक्षा मुसलमानों में देशभक्ति तथा एकता की 
भावना को जागृत करेगी तथा उनमें वास्तविक राष्ट्रीय हितों की उन्नति एवं सेवा की 
महत्त्वाकांक्षा को जन्म देगी जिससे अन्ततोगत्वा भारत मानव जाति की सेवा में अपना 
पूर्ण योग दे सके तथा प्रगति, शान्ति एवं न्याय की भावना का उत्थान कर सके ।” 
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इन आदर्शों को लेकर जामिया की स्थापना की गयी थी। अपने जीवन-काल 
में यह संस्था यथासम्भव इन्हीं आदर्शों एवं लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करती रही है । 
जामिया मिलिया एक ही स्कूल या कॉलेज नहीं है, वरन्‌ इसमें बहुत-सी शिक्षण संस्थाओं 
को सम्मिलित कर लिया गया है और सबको मिलाकर ही जामिया मिलिया की रचना 
हुई है । इसमें निम्नलिखित शिक्षा संस्थाएँ सम्मिलित हैं : 

() एक रेजीडेंशियल कॉलेज, जहाँ कला तथा सामाजिक विज्ञानों की उच्च 
शिक्षा प्रदान की जाती है । कॉलेज में कृषि, सामाजिक शिक्षा तथा सामुदायिक विकास 
सम्बन्धी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । 

(2) एक बहुधन्धी रेजीडेंशियल हाई स्कूल, जहाँ सामान्य माध्यमिक 
स्कूल सम्बन्धी विषयों के अतिरिक्त हस्तकलाओं तथा उद्योगों में भी प्रशिक्षण दिया 
जाता है। 

(3) एक रेजीडेंशियल प्राथमिक पाठशाला, जो प्रोजेक्ट विधि से चलायी 
जाती है और जहाँ शिक्षक व विद्यार्थियों के पारस्परिक सहयोग पर अधिक बल दिया 
जाता है। यह एक प्रकार से आदर्श प्राथमिक पाठशाला है । 

(4) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ शिक्षकों को बेसिक शिक्षा-प्रणाली के आधार 
पर प्रशिक्षण दिया जाता है। घूनियर कोर्स में डिप्लोमा तथा सीनियर को में 
बी० एड० की उपाधि यहाँ दी जाती है । 

(5) प्रौढ़ शिक्षा संस्था, जहाँ सामाजिक शिक्षा में प्रयोग होने के साथ ही साथ 
साक्षरों के लिए हिन्दी-उर्दू में साहित्य भी प्रकाशित किया जाता है । 

(6) कला शिक्षा संस्था, जहाँ कला तथा कारीगरी में प्रशिक्षण दिया जाता है। 

(7) ग्राम्य अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के लिए एक इंस्टीट्यूट, जहाँ पोस्ट- 
ग्रेजुएट स्तर का अध्ययन तथा ग्रामीण समस्याओं में अनुसन्धान किया जाता है । 

(8) इतिहास तथा राजनीति का इंस्टीट्यूट । 

(9) ग्रामीण शिक्षा का इंस्टीट्यूट । 
(0) बच्चों की बिरादरी । 
(।]) मकतब जामिया लिमिटेड, जहाँ से उच्च स्तर की पुस्तकों तथा साहित्य 
का प्रकाशन होता है । 

बेसिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा ग्रामीण, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक 
समस्याओं के अध्ययन एवं उनमें विशेष अनुसन्धान तथा सामाजिक शिक्षा-प्रसार एवं 
सामुदायिक विकास योजनाओं में कार्याश्वित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के विशेष परीक्षण 
तथा तत्ससम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन जामिया मिलिया के विशेष कार्यक्रम हैं । देश 
की स्वतन्त्रता के उपरान्त केन्द्रीय सरकार ने इस संस्था को बहुत उदारतापूवक सहायता 
की है, अतः इसका पर्याप्त विकास हो चुका है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जामिया 
मिलिया अपना करंव्य पुरी तरह से पालन कर रही है। वास्तव में, हम इसे एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शैक्षिक प्रयास मान सकते हैं। आशा है कि इसका प्रयास निकट 
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भविष्य में और भी अधिक होगा ताकि राष्ट्रीय विकास में यह अपना पूर्ण योगदान 
कर सके । 
4. बनस्थली विद्यापीठ 

बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में स्त्री शिक्षा का एक केन्द्र है। प्राचीन भारतीय 
आदर्शो एवं संस्कृति को आधार मानकर किस प्रकार से भारतीय नारी को आधुनिक 
शिक्षा प्रदान की जा सकती है, इसका वनस्थली विद्यापीठ एक सुन्दर उदाहरण है । 
वस्तुत: इस दिशा में इसे एक प्रकार से परीक्षण का नाम भी दिया जा सकता है । 

यह विद्यापीठ राजस्थान में जयपुर से पतालीस मील दूर पर एक गाँव के पाश्व॑ 
में स्थापित किया गया है । यह गाँव निर्धन खेतिहरों, मजदूरों, ग्वालों तथा कुछ हरिजनों 
द्वारा बसा हुआ है । विद्यापीठ की स्थापना होने से बहुत-से लोगों के खेत छिन गये । 
अतः वे आज तक विद्यापीठ के प्रति विद्रोह की भावना रखते हैं। वस्तुत: विद्यापीठ के 
खुलने से स्थानीय जनता को कुछ लाभ ही हुआ है । 

सन्‌ 929 में राजस्थान के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री हीरालाल शास्त्री कुछ 
लोगों को लेकर इसी गाँव में समाज-सेवा का कार्य करने के उद्देश्य से ठहर गये थे । 
वहाँ उन्होंने अपना एक छोटा-सा आश्रम भी बना लिया था जो आज भी विद्यापीठ के 
जन्मस्थान के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इस आश्रम का नाम जीवन-कुटीर रखा 
गया | शास्त्रीजी की एकमात्र पुत्री शान्ताबाई ने किशोरावस्था में ही यह इच्छा प्रकट 
की थी कि वहाँ एक स्कूल बनायेगी। दुर्भाग्य से बालिका का देहान्त सन्‌ 935 में 
हो गया । शास्त्रीजी ने अपनी पुत्री की इस अपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य 
से वनस्थली विद्यांपीठ की स्थापना की । प्रारम्भ में वहाँ एक छोटी-सी बालिका पाठ- 
शाला खोली गयी जो सन्‌ 942 में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से विकसित हुई । 

वनस्थली विद्यापीठ में आज लगभग 000 छात्राएँ देश के विभिन्न भागों 
तथा वर्ग व जातियों से आकर प्राथमिक शिक्षा से लेंकेर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा 
तक प्राप्त करती हैं। विद्यापीठ के प्रारम्भिक भवन तो सभी कच्ची मिट्टी के बने हैं 
किन्तु इधर छात्रावास, बहुधन्धी हाई स्कूल, कला भंवन, शिक्षा भवन तथा प्रधानाचार्य 
व दो-एक अन्य शिक्षकों के लिए वहाँ पक्के भवनों का निर्माण हो गया है। प्रति वर्ष 
कुछ निर्माण होता रहता है । अधिकांश शिक्षक पुराने, कच्चे व कष्टदायक मिट॒टी के 
घरोंदों में रहते हैं । 

वनस्थली विद्यापीठ में बालिकाओं के लिए शिशु कक्षा से लेकर कुछ विषयों में 
एम० ए० तक के निःशुल्क अध्ययन की व्यवस्था है। इस विद्यापीठ का उद्देश्य भारतीय 
संस्कृति के आधार पर बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करके उनका स्वेतोमुखी 
विकास करना है। उनके चरित्र, शरीर व मन का विकास करना भी शिक्षा के साथ 
आवश्यक समझा गया है। बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें विभिन्न 
प्रकार के गृहकार्यों में शिक्षण दिया जाता है। छात्रावास का प्रबन्ध सभी बालिकाएँ 
मिलकर करती हैं। उनके शारीरिक विकास का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है । 
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इसके लिए उन्हें अन्य खेल-कूद, लाठी व तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि अन्य 
प्रचलित व्यायामों व खेल-कूद के साथ ही साथ सिखाते हैं । 

बालिकाओं के चरित्र-निर्माण पर भी यहाँ बल दिया जाता है प्रत्येक बालिका 
को सामाजिक स्वतन्त्रता का पाठ तो पढ़ाया जातां है, किन्तु यह ध्यान रखा जाता है 
कि यह स्वतन्त्रता अवांछनीय स्वच्छन्दता में परिवर्तित न हो जाय । साथ ही बालिकाओं 
में समाज-सेवा, स्वावलम्बन व देशप्रेम की भावनाओं का भी समावेश किया जाता है। 
इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यापीठ ने 'पंचमुखी शिक्षा' की व्यवस्था की है । इस 
व्यवस्था के अनुसार शारीरिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, कलाओं में प्रशिक्षण, नैतिक 
शिक्षा तथा बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने का आयोजन किया है । 

विद्यापीठ में कोई भी लड़का नहीं पढ़ सकता, यह पूर्णतः बालिकाओं का 
विद्यालय है। यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को भी अपने लड़के 
पढ़ाने की कोई व्यवस्था वनस्थली में नहीं है। शिक्षकों में स्त्री व पुरुष दोनों ही हैं । 
योग्य शिक्षिकाओं के अभाव में अधिकांश पुरुष ही वहाँ सभी स्तर की बालिकाओं का 
शिक्षण करते हैं । 

विद्यापीठ में एक प्राथमिक पाठशाला है जिसमें एक शिशु कक्षा भी है। दूसरा 
एक हाई स्कूल है । इस हाई स्कूल के आठवीं कक्षा के उपरान्त दो विभाग हो गये हैं। 
एक तो सामान्य हाई स्कूल जिसमें नवीं और दसवीं .कक्षाएँ हैं, दूसरा भारत 
सरकार द्वारा संचालित बहु-उद्देशीय स्कूल । वहु-बहेशीय शिक्षा के पाठ्यक्रय में कला, 
संगीत, ग्रृह विज्ञान तथा हस्तकलाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें नवीं से 
ग्यारहवीं कक्षा तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके 
उपरान्त छात्राएँ सीधे बी० ए०» में प्रवेश ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त इण्टर, 
बी० ए० तथा एम० ए० के अध्ययन की जो व्यवस्था है उसकी मान्यता राजस्थान 
विश्वविद्यालय से है । 

इस प्रकार वनस्थली विद्यापीठ में लडकियों के सामान्य विषयों को ही एक नया 
वातावरण देकर पढ़ाया जाता है। इस विद्यापीठ की विशेषता यह है कि यह एक तो 
शुद्ध बालिकाओं की शिक्षा संस्था है; दूसरे, बालिकाओं के शारीरिक विकास व चारि- 
ज्रिक उत्थान पर विशेष बल दिया जाता है और तलवार, लाठी चलाना व घुड़सवारी 
इत्यादि में शिक्षण देकर उनमें साहस व निर्भीकता का संचार किया जाता है। सभी 
प्रान्तों से आयी हुई विभिन्न वर्ग व जातियों की लड़कियों को सामूहिक जीवन की शिक्षा 
का एक पदार्थ-पाठ पढ़ने का सुअवसर यहाँ प्रदान किया जाता है। शिक्षकों तथा 
छात्राओं, सभी को खदर पहनना व सादा जीवन व्यतीत करना एवं कक्षा में कुर्सी 
इत्यादि के स्थान पर भूमि पर बैठता अनिवार्य है। इससे उनमें मितब्ययता व सात्विकता 
की भावना उद्भूत होती है । इस प्रकार बिद्यापी5ठ बालिकाओं के बौद्धिक उत्थान के 
साथ ही साथ उनके शरीर ब चरित्र का भी निर्माण करता है। 

यहाँ इतना कह देना आवश्यक होगा कि वनस्थली विद्यापीठ में जीवन, विशेषत:ः 
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शिक्षकों का जीवन, बहुत दुरूह है । उनके लिए जो रहने के मकान हैं वे न केवल कष्ट- 
दायक ही हैं अपितु एक आधुनिक व सम्य जीवन व्यतीत करने के लिए अपर्याप्त तथा 
कुछ अर्थों में अपमानजनक प्रतीत होते हैं। बालिकाओं की संस्था होने के कारण कुछ 
अनुशासन व मर्यादाओं का पालन तो आवश्यक है ही, किन्तु जब यह अनुशासन अति 
दुरूह व कृत्रिम हो जाता है तो इससे शिक्षकों का आत्म-विश्वास अवरुद्ध होता है । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यापीठ को अपने स्टाफ में पुरुषों की नियुक्ति ही 
नहीं करनी चाहिए। यदि अनुशासन के नाम पर समय-असमय में शिक्षकों को बदला 
जायगा तो इससे विद्यापी5ठ के अबाध विकास को आघात लगेगा। इसके अतिरिक्त 
वनस्थली अभी तक वीरान व सुनसान उजाड़ स्थान पर बसा है, जहाँ जीवन की आवश्यक 
सामग्री उपलब्ध नहीं होती है । यह हर्ष की बात है कि विद्यापी5ठ की ओर से एक 
सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलकर इस कष्ट का निवारण करने का प्रयास किया जाता 
है । अन्त में, हम यह कह सकते हैं कि सभी त्रटियों के बावजूद भी वनस्थली विद्यापीठ 
भारत में लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय प्रयास है । ऐसी सम्भावना है 
कि भविष्य में यह संस्था और भी अधिक विकसित हो सकती है । 


२ भुरुकुल 

गुरुकुल तथा आश्रमों की परम्परों भारत में अति प्राचीन है । प्राचीन काल में 
तो गुरु-गृह व आश्रम ही विद्या के केन्द्र होते थे, जहाँ विभिन्न भागों से आकर विद्यार्थी 
गुरु के परिवार के साथ निवास करते थे और विद्याध्ययन समाप्त करने पर ही अपने 
गृहों को वापस जाते थे। इन गुरु-गृहों व आश्रमों का वातावरण अधिकांश में नगर 
से बाहर निजन वनों में होता था और वहाँ का जीवन दुरूह मर्यादाओं एवं अनुशासनों 
से पूर्ण होता था । 

बीसवीं शताब्दी में जब देश में राष्ट्रीयता व प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान की 
भावनाओं ने जोर पकड़ा तो जहाँ विश्वभारती, अरविन्द आश्रम, काशी विद्यापीठ तथा 
जादवपुर तकनीकी कॉलेज जंसी संस्थाओं का जन्म हुआ वहाँ विशेषत: आये समाज के 
आन्दोलन के फलस्वरूप देश में दो-एक गुरुकुलों की भी स्थापना हुई। इनमें गुरुकुल 
वृन्दावन तथा गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । गुरुकुल वृन्दावन 
का सृत्रपात तो सन्‌ 902 में सिकुन्दराबाद नामक स्थान में ही कर दिया गया था 
किन्तु सन्‌ 9 में इसे वृन्दावन में स्थापित कर दिया गया। इसके प्रबन्ध व संचालन 
का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश की आये प्रतिनिधि सभा करती है । 

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार को सन्‌ 903 में स्वामी श्रद्धानन्द ने स्थापित किया 
था । इसका प्रबन्ध-भार पंजाब आयें प्रतिनिधि सभा पर है। इन ग्रुरुकुलों में भारत 
के विभिन्न भागों से ब्रह्मचारी विशेषतः संस्कृत तथा आयुवेद का अध्ययन करने आते हैं। 

इन गुरुकुलों में लगभग छह से आठ वर्ष तक की आयु के लड़कों का प्रवेश होता 
है । चौदह वर्ष के अध्ययन के उपरान्त ये वहाँ से स्नातक होकर निकलते हैं । गुरुकुल 
कांगड़ी में इस समय लगभग ,600 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। वैदिक अनुसन्धान, 
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आयुर्वेद अनुसन्धान तथा प्राचीन भारतीय साहित्य व इतिहास के ऊपर उच्च ग्रन्थों का 
अध्ययन इन गुरुकुलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है । संस्कृत भाषा का अध्ययन यहाँ 
अनिवायं है । 

गुरुकुलों के द्वारा प्राचीन वैदिक आये सम्यता का पुनरुत्थान करने का प्रयास 
किया गया है । अतः यहाँ विद्यार्थियों की जीवनचर्या प्राय: वैसी ही है जैसी कि प्राचीन 
काल में आश्रमों में होती थी। विद्यार्थी को लगभग पच्चीस वर्ष तक कठोर ब्रह्मचययं का 
पालन करना तथा अविवाहित रहना होता है । जीवन सादा, सात्विक व कठोर होता है । 
मांस-मदिरा व धूम्रपान का विद्यार्थी के लिए पूर्ण निषेध है। दैनिक कार्यों में प्रार्थना, यज्ञ, 
सन्ध्या-वन्दन इत्यादि आवश्यक होते हैं। गुरुकुलों में विद्यार्थी का दृष्टिकोण प्रधानतः: 
आस्तिक व धामिक एवं नैतिक स्तर ऊँचा रखने का प्रयास किया जाता है । 

वुन्दावन तथा हरिद्वार के ये गुरुकुल केवल लड़कों के लिए हैं। इस शिक्षा- 
पद्धति के समर्थक सहशिक्षा के विरोधी हैं। अतः इन ग्रुरुकुलों में लड़कियों का प्रवेश 
नहीं हो सकता । उनके लिए पृथक गुरुकुल स्थापित किये गये हैं | इनमें कन्या गुरुकुल, 
देहरादून तथा कन्या गुरुकुल, सासनी, उत्तर प्रदेश में और आये कन्या महाविद्यालय, 
बड़ौदा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ भारतीय नारी के आदर्श को समक्ष रखकर 
लड़कियों को सामान्य शिक्षा एवं भाषाएँ तथा गृह-कला इत्यादि की शिक्षा दी जाती है । 
जीवनयापन व नैतिकता सम्बन्धी नियम लड़कियों के लिए भी उतने ही कठोर हैं जितने 
लड़कों के लिए ! ' 

इस प्रकार ये गुरुकुल भी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन वेदिक शिक्षा- 
पद्धति व संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए परीक्षणस्वरूप हैं । ये गुरुकुल भारतीय 
ज्ञान-विज्ञानों के संरक्षण व प्रसार में अपना प्रशंसनीय योग दे रहे हैं। यह कहना अति- 
शयोक्तिपूर्ण न होगा कि पाश्चात्य विज्ञानों की चकाचौंध में हमारा भारतीय आयुर्वेद 
अब तक मर गया होता, यदि इन गुरुकुलों ने इस चिकित्सा-प्रणाली का उद्धार न किया 
होता । संस्कृत भाषा के प्रचार में भी गुरुकुलों का बड़ा हाथ रहा है। निश्चय ही ये 
परीक्षण श्लाध्य कहे जा सकते हैं । 

भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किये गये आधुनिक परीक्षणों का संक्षिप्त विवेचन 
करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये परीक्षण वास्तव में भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते हैं। सबकी अपनी-अपनी विशेषता है 
और प्रत्येक अपने अनूठे ढंग से भारतीय प्राचीन संस्कृति व दर्शन को जीवित रखने व 
उनका प्रसार करने में सहायक हो रहा है। आशा है, भविष्य में इनका और भी अधिक 
विकास होगा तथा भारतीय शिक्षा-पद्धति के प्रचलित दोषों को दूर करने में ये परीक्षण 
यथासम्भव अपना योग देंगे । 


ड्7 
कोहारी शिक्षा आयोग 


नियुक्ति 

शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने 4 जुलाई, 966 को एक 
प्रस्ताव के द्वारा की । इसकी नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य “सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय 
स्वरूप और शिक्षा के सभी स्तरों तथा सभी पक्षों के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों एवं 
नीतियों के विषय में सरकार को सलाह देना” था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में 
समय-समय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने शिक्षा के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में 
इससे पूर्व भी कई बार इसी प्रकार के आयोग अथवा समितियों की नियुक्ति के द्वारा 
विभिन्न समस्थाओं का अध्ययन कराया है और उनके द्वारा की गयी सिफारिशों को 
कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। किन्तु अपेक्षाकत इन सभी सिफारिशों के यह 
अनुभव किया गया कि जहाँ देश की शिक्षा-प्रणाली की कुछ समस्याएँ आज भी अक्षुण्ण 
बनी हुई हैं, वहाँ देश के नियोजित आध्थिक विकास के अन्तर्गत कृषि तथा उद्योगों के 
विकास, साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या और कल्याणकारी राज्य एवं जनतल्त्रीय समाज- 
बाद की स्थापना इत्यादि नई परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण यह आवश्यक 
हो गया है कि देश की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली के सभी पक्षों पर विशद विचार-विनिमय 
के द्वारा भावी राष्ट्रीय शिक्षा के वांछित स्वरूप का निरूपण किया जाय । वस्तुत: इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी | आयोग ने लग- 
भग दो वर्ष तक भारतीय शिक्षा के सभी अंगों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन 
करके 29 घूत, [966 को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री को प्रस्तुत कर दी। 
आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आय्रोग के अध्यक्ष डॉ० दौलतसिह कोठारी 
थे। कुल मिलाकर इस आयोग में सत्तरह सदस्य थे, जिनमें भारतीय विशेषज्ञों के 
अतिरिक्त कुछ विदेशी विशेषज्ञ, जैसे श्री एलविन, लन्दन विश्वविद्यालय के इन्स्टीट्यूट 
ऑफ एघुकेशन के निर्देशक, प्रोफेसर सदातोश, इहारां वासेदा विश्वविद्यालय, टोकियो; 
प्रोफेसर रोजर रिवेले, हारवर्ड विश्वविद्यालय, अमरीका; प्रोफेसर शुमोवस्की, मास्को 
विश्वविद्यालय, रूस; एम० जीन टामस, पेरिस स्थित यूनेस्कों के भूतपूर्व सहायक 
डायरेक्टर जनरल और यूनेस्को, पेरिस के वर्तमात सहायक डायरेक्टर श्री मेकड्ुगल 
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सम्मिलित थे । भारतीय विशेषज्ञों में श्री ए० आर० दाऊद, श्री ए० आर० गोपाला- 
स्वामी, श्री वी० एस० झा, प्रोफेसर एम० वी० माधर, डॉ० बी० पी० पाल, कुमारी 
एस०. पनान्दीकर, डॉ० के० जी० सैयदेन, डॉ० टी० सेन तथा श्री० जे० पी० नाइक 
सम्मिलित थे । शिक्षा आयोग का लोकप्रिय नाम कोठारी शिक्षा आयोग पड़ गया है । 
आयोग का अध्ययन-क्षेत्र 

आयोग ते भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर कानून तथा चिकित्सा क्षेत्रों को 
छोड़कर शेष सभी अंगों के सर्वागीण विकास पर सविस्तार अध्ययन किया है । आयोग 
की रिपोर्ट चार भागों में विभक्त की गयी है--() सामान्य समस्याएँ, (2) विभिन्न 
स्तरों पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, (3) कार्यान्वयन (9]श॥शा(8व0०॥), तथा 
(4) सहायक प्रपत्र ($090|०॥९॥४५ 802५) । प्रथम खण्ड में सामान्य समस्याओं 
के अन्तर्गत शिक्षा तथा राष्ट्रीय उद्देश्य, शिक्षा की प्रणाली, ढाँचा तथा मानदण्ड, 
अध्यापकों का स्तर, अध्यापकों की शिक्षा, प्रवेश व मानव-शक्ति तथा शिक्षा-सुअवसरों 
की समानता पर विचार किया गया है । 

द्वितीय खण्ड में स्कूली शिक्षा की समस्याएँ तथा प्रसार स्कूलों का पाठ्यक्रम, 
शिक्षा-विधि, मार्गदर्शन और मूल्यांकन, स्कूली शिक्षा का प्रशासन एवं निरीक्षण, उच्च 
शिक्षा के उद्देश्य एवं सुधार, उच्च शिक्षा में प्रवेश एवं कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा, कृषि-शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी एवं इंजीनियरी शिक्षा, विज्ञान-शिक्षा तथा 
अनुसन्धान और प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित हैं । 

तृतीय खण्ड में शैक्षिक नियोजन और प्रशासन, शिक्षा-वित्त तथा कार्यत्रमों को 
कार्यान्वित करने सम्बन्धी सिफारिशें दी गयी हैं। चतुर्थ खण्ड के अन्तर्गत श्री गोपाला- 
स्वामी के कुछ विचारों के अतिरिक्त विभिन्न अनुक्रमणिकाएँ और रिपोर्ट का सारांश 
दिया गया है । इस प्रकार 69 पृष्ठों की यह रिपीर्ट प्रायः हमारी सभी सम्भव शिक्षा- 
समस्याओं का अध्ययन करके उनके. हल के सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत करती है । 
अब हम रिपोर्ट में दी गयी सभी समस्याओं और सिफारिशों की संक्षिप्त एवं आलोच- 
नात्मक समीक्षा करेंगे । 

. शिक्षा तथा राष्ट्रीय उद्देश्य 

आयोग के मतानुसार भारतीय शिक्षा-प्रणाली का सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार यह 
होगा कि इस प्रणाली में परिवर्तन करके इसे जीवन तथा लोगों की आवश्यकताओं 
और भाकांक्षाओं से सम्बद्ध कर दिया जाय और इस प्रकार उसे उस सामाजिक, 
आधिक एवं सांस्कृतिक क्रान्ति से सम्बन्धित कर दिया जाय जो हमारे राष्ट्रीय 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नितान्त आवश्यक है। “इस लक्ष्य की पूर्ति उसी समय 
सम्भव है जबकि शिक्षा को इस प्रकार विकसित किया जाय कि उससे उत्पादकता- 
वृद्धि हो, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो, भारत में आधुनिकीकरण की 
प्रवृत्तियाँ जाग उठें और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक समृल्यों की स्थापना हो । 
भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है । एक ऐसे संसार 
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में जो विज्ञापन तथा टेकनोलॉजी पर आधारित है, शिक्षा ही लोगों की समृद्धि, कल्याण 
तथा सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलने 
वाले व्यक्तियों की श्रेष्ठता एवं संख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के हमारे प्रयासों की 
सफलता निर्भर होगी जिसका प्रमुख उद्देश्य हमारे नागरिकों के जीवन-स्तर का उत्थान 
करना है । 

राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं। खाद्यान्न-उत्पादन में 
आत्मनिर्भरता, आर्थिक वृद्धि तथा पूर्ण रोजगार की अवस्थाएँ, सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
एकता और जनतन्त्र के विकास एवं पोषण के लिए राजनीतिक परिपकवता इत्यादि ऐसे 
विषय हैं जिनके सम्बन्ध में हमें देश को तैयार करना है। इनके अतिरिक्त अनेक 
जातियों, धर्मों भाषाओं तथा आधथिक विषमताओं के इस देश में वर्तमान पीढ़ी के 
समक्ष अनेक दुरूह समसस्‍्याएँ हैं जिनके हल करने के लिए हमें भावी नागरिक का 
निर्माण सुशिक्षा के द्वारा करना होगा। देश के भौतिक तथा मानवगत साधनों का 
विकास करने के लिए शिक्षा को क्रान्ति के एक यन्त्र के रूप में प्रयोग करना होगा । 
वस्तृत: शिक्षा-क्षेत्र में ही क्रान्ति करनी होगी । देश का आर्थिक निर्माण और सामाजिक 
परिवतन बिना अच्छी शिक्षा-प्रणाली के सम्भव नहीं है । स्वयं शिक्षा को भी अपनी 
आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना होगा । 

इन सब बातों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
जिसका विकास सामन्तवाद और परम्परागत समाज की पृष्ठभूमि में एक साम्राज्य- 
वादी शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था उसे आमूल बदल 
डालने की तुरन्त आवश्यकता है, यदि इसे जनतन्त्रीय तथा समाजवादी आधुनिक समाज 
की स्थापना के लिए प्रयोग करना है। “इन परिवतंनों के लाने का अर्थ होगा शिक्षा 
के उद्देश्यों, विषय-सामग्री, शिक्षण-विधियों, कार्यक्रमों, विद्यार्थी समाज के आकार और 
प्रकार, अध्यापकों के चयन तथा उनकी व्यावसायिक क्षमता एवं शिक्षा के संगठन 
इत्यादि सभी को बदल डालना । वस्तुत: जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है शिक्षा 
में क्रान्ति, जो देश में अति वांछनीय सामाजिक, आथिक एवं सांस्कृतिक क्रान्ति की गति 
को तीब्रतर करेगी ।* 

शिक्षा को जीवन तथा लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सम्बन्धित 
करने के प्रसंग में आयोग की धारणा है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का जीवन से सम्बन्ध 
नहीं है। प्रथमतः हमारी शिक्षा-प्रणाली में कृषि की अवहेलना की गयी है, जो 
राष्ट्रीय जीवन का आधार है। अतः कृषि शिक्षा पर बल देना चाहिए। आर्थिक 
विकास को प्राथमिकता, विद्यार्थियों और शिक्षकों को राष्ट्र-निर्माणक कार्यों से सम्ब- 
न्धित करना, राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करना तथा विद्यार्थियों में नैतिक व सामाजिक 
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उत्तरदायित्वों की भावना उत्पन्न करना हमारी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होंगे। संक्षेप में, 
हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा हमें आधुनिक भारत के लिए चाहिए वह 
ाआ। से सम्बन्धित हो; (2) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण को हढ़ बनाये; 
(3 न्त्रीय सरकार की स्थापना करे और जनतन्त्र को जीवनयापनु,कौ विधि 
बना दे; (97 आधुनिकीकरण की पद्धतियों को तीब्रगामी करे; तथा (5 सामाजिक, 
नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का पोषण करके चरित्र-निर्माण करे । 

( शिक्षा तथा उत्पादकता--शिक्षा को उत्पादकता से सम्बन्धित करने के 
लिए निम्नलिखित अवस्थाएँ आवश्यक हैं : 

(४) शिक्षा तथा संस्कृति के आधारभूत तत्त्व के रूप में विज्ञान का विकास; 

(आऔ) का्य-अनुभव (७०]८-८५००7४०॥०८) को सामान्य शिक्षा का आवश्यक 
अंग बनाना; 

() उद्योगों, कृषि तथा व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा 
का व्यवसाग्रीकरण (४०८४४०॥4॥$2॥0॥), प्रमुखतः माध्यमिक स्तर पर; तथा 

(।४) विश्वविद्यालय स्तर पर वज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा अनुसन्धान का 
विकास, जिसमें कृषि तथा सम्बन्धित विज्ञानों पर विशेष बल दिया जाय । 

(2) शिक्षा तथा सामाजिक-राष्ट्रीय एकीकरण--इसके लिए आयोग का मत 
है कि हमें राष्ट्र के भविष्य में विश्वास उत्पन्न करने, लोगों के जीवन-स्तर में निरन्तर 
वृद्धि करने, राष्ट्रीय उद्देश्यों से व्यक्ति का आत्मसात्‌ करने, निष्पक्षता एवं समानता पर 
आधारित शासन की स्थापना करने तथा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों एवं रहन- 
संहन की विभिन्न विधियों के प्रति पारस्परिक सहिष्णुता एवं सम्मान की भावनाओं 
को उत्पन्न करने के विशेष प्रयत्न करने होंगे। इस हृष्टि से आयोग के मतानुसार 
शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायं कर सकती है । आयोग ने इसकी चार विधियाँ बतायी हैं : 

(+) सावंजनिक शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य स्कूल प्रणाली ((ए॥्राणा 
80॥00! $980॥) का सृत्रपात करना; 

(॥) शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज और राष्ट्र-सेवा को शिक्षा का एक 
अनिवायं अंग बनाना; 

(॥) सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास करना और हिन्दी को 
सम्पन्न बताने के लिए विशेष प्रयत्न करना ताकि यह शीघ्रातिशीघ्र भारत संघ की 
सरकारी भाषा बन जाय; तथा 

(४) राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि करना। 

'सामान्य स्कूल प्रणाली' के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि इस कार्य को एक 
राष्ट्रीय नीति मान लेना चाहिए और आगामी बीस वर्षों में धीरे-धीरे इस कार्य को 
पूर्ण कर डालना चाहिए । 

सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के लिए आयोग का मत है कि इसे सभी स्तर के 
विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए । प्राथमिक पाठशालाओं में इस कार्यक्रम 
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को बेसिक शिक्षा के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर 
नीचे की कक्षाओं के लिए कुल तीस दिन और ऊँची कक्षाओं के लिए बीस दिन को 
समाज-सेवा का कार्यक्रम चालू कर देना चाहिए। प्रेजुएट-स्तर पर साठ दिन की 
समाज-सेवा अनिवायं कर दी जाय । एन० सी० सी० कार्यक्रम इसी प्रकार चतुर्थ 
आयोजन के अन्त तक चलता रहे । आगे चलकर जब सामाजिक सेवा का कार्यक्रम 
भलीभाँति बन जाय उस समय एन० सी० सी० को वैकल्पिक कर दिया जाय । प्रत्येक 
शिक्षा संस्था को सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विकास 
करना चाहिए। इस सम्बन्ध में श्रमिक-शिविर लगाये जायें जिनमें विद्याथियों को 
सम्मिलित किया जाय । 

भाषा-नीति--राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आयोग ने उचित भाषा नीति के 
महत्त्व को स्वीकार करते हुए सिफारिश की है कि स्कूल तथा कॉलेज-स्तर पर मातृ- 
भाषाओं का विशेषाधिकार है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि सामान्यतः: 
स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा-स्तरों पर माध्यम एक ही हो। अत: क्षेत्रीय भाषाओं 
को सकल तथा उच्च स्तरों पर माध्यम बना देना चाहिए। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों को चाहिए कि इन 
सिफारिशों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त रूप से ग्रहण करके आगामी दस 
वर्षों में कार्यान्वित कर दिया जाय । साथ ही सभी विषयों, विशेषत: वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी विषयों में पुस्तकों तथा साहित्य की रचना करने में शीघ्रता से काम लिया 
जाय । इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विशेष उत्तरदायित्व है । 

शिक्षा आयोग का कहना है कि फिलहाल अखिल भारतीय महत्त्व की संस्थाओं 
में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही वना रहने दिया जाय तथापि कुछ विशेष बातों को 
ध्यान में रखते हुए यहाँ अन्ततः: हिन्दी को माध्यम बनाने पर विचार किया जाय । 
क्षेत्रीय भाषाओं को तुरन्त क्षेत्रीय प्रशासन के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए जिससे 
ऊँची नौकरियाँ उन लोगों को भी मिल सकें जो क्षेत्रीय भाषाएँ पढ़ते हैं । 

अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई ठीक स्कूल-स्तर पर से ही प्रारम्भ कर देनी चाहिए। 
साथ ही अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व की भाषाओं, विशेषतः रूसी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया 
जाय । इसके लिए स्कूल तथा विश्वविद्यालय दोनों ही स्तरों पर कुछ ऐसी संस्थाएँ 
स्थापित करना वांछनीय होगा जहाँ संसार की कुछ महत्त्वपूर्ण भाषाएँ शिक्षा के माध्यम 
के रूप में प्रयोग की जाये । 

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के क्षैत्र में एकेडेमिक कार्यों और बौद्धिक अन्तः- 
सम्बन्धों (॥600008॥ ॥0-007रगणया०४॥0॥) के लिए अंग्रेजी एक सम्पर्क भाषा 
(॥7 80879£6) के रूप में जारी रहेगी । तथापि आयोग ने चेतावनी दी है कि 
देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए अंग्रेजी सम्पर्क-भाषा नहीं बनी रह सकती । अतः 
हिन्दी ही जो राज्य भाषा है और लोगों की सम्पर्क-भाषा भी है, उचित समय पर 
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अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करे। इसे अहिन्दी क्षेत्रों में फैलाने के लिए सभी उपाय 
किये जाने चाहिए । 

हिन्दी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी आवश्यक है। प्रत्येक 
क्षेत्र में ऐसे बहुत-से लोग होने चाहिए जो अन्य क्षेत्रों की भाषा के विद्वान हों । इसके 
लिए विभिन्न भाषा-माषी क्षेत्रों में सभी प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं के सीखने 
'की स्कूलों और कालेजों में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । विश्वविद्यालयों में 
इनके विभाग खोले जायेँ। बी० ए० तथा एम० ए० स्तरों पर दो आधुनिक भारतीय 
भाषाएँ पढ़ायी जा सकती हैं । 

उचित भाषा नीति के अतिरिक्त आयोग ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो चौथी 
बात आवश्यक बतायी है वह है राष्ट्रीय चेतना का विकास । स्कूलों के द्वारा हम अपनी 
राष्ट्रीय चेतना को जाप्रत कर सकते हैं । भारत में साहित्य तथा भाषा, दर्शन, धर्म- 
शास्त्र, इतिहास आदि के द्वारा जिसमें देश का स्थापत्य, शिल्प, चित्रकला, संगीत, 
नृत्य तथा अभिनय इत्यादि सम्मिलित किये जा सकते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण सम्भव है । 
पाठ्यक्रम में एक-दूसरे क्षेत्रों की बातों को सम्मिलित करके, अध्यापकों के आदान- 
प्रदान के द्वारा शिक्षा संस्थाओं में पारस्परिक श्रातृत्व भावना की वृद्धि तथा दूसरे 
भाषा-भाषी क्षेत्रों में ग्रीष्म स्कूल अथवा अवकाश-शिविर लगाकर हम राष्ट्रीय एकी- 

करण में बृद्धि कर सकते हैं। भविष्य में विश्वास, नागरिकता, अन्तरराष्ट्रीय सदुभावना 
तथा स्कूली कार्यक्रम में जनतन्त्रात्मक मूल्यों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण 
को स्वस्थ पोषण मिल सकता है । 

(3) शिक्षा तथा आधनिकीकरण---आधुनिक युग में ज्ञान की परिधियाँ तेजी 
से बढ़ती जा रही हैं। अत: शिक्षा में भी आधारभूत परिव॑तेनों की आवश्यकता है । 
जिज्ञासा. ही उचित अभिरचियों, मनोवृत्तियों, मूल्यों. और कौशल को विकसित करने 
का एक शक्तिशाली साधम है। यदि कोई समाज अपने को आधुनिक बनाना चाहता 
हैं तो उसे अपने आपको शिक्षित करना होगा । सामान्य नॉगरिकों के शैक्षिक स्तर को 
ऊँचा उठाने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि समाज के विभिन्न स्तरों में से 
छाँटकर उच्च कोटि 'के बिद्वानों का भी एक ऐसा वर्ग बनाया. जाय जिसकी योग्यता 
उच्च कोटि की हो. और जिसके बिश्वासों और आकांक्षाओं की जड़ भारत की 
मिट्टी में हो । 

(4) सामाजिक, नेतिक तथा आध्यात्मिक सान्यताएँ--शिक्षा-प्रणाली में 
सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देना चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारें धाभिक एबं नैतिक शिक्षा संस्थाओं के पढ़ाये जाने पर बल दे सकती हैं । 
प्रायवेट संस्थाओं में भी इसका सूत्रपात करना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में कुछ घण्टे 
इस शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कर देने चाहिए। विश्वविद्यालयों को 
तुलनात्मक धर्म (००॥ए०थ787४९ ॥0॥8980॥) पर अनुसन्धान तथा साहित्य तैयार 
कराने का कार्य सौंप देना चाहिए । वस्तुतः भारत जेसे देश में जहाँ अनेक धर्म प्रचलित 
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हैं, सभी धर्मों का एक अधिक उदार एवं सहिष्णुतापूर्ण अध्ययन आवश्यक है, ताकि 
नागरिक एक दूसरे के धर्म को समझें और अधिक उदार दृष्टिकोण अपना सकें । 

इस प्रकार कोठारी शिक्षा आयोग ने देश के आर्थिक विकास, सामाजिक 
परिवर्तन एवं सांस्कृतिक उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए भारती शिक्षा-प्रणाली के 
उद्देश्यों को निर्धारित किया है। जहाँ एक ओर हमें नागरिकों की उचित शिक्षा द्वारा 
उत्पादकता में वृद्धि करनी है, ताकि शिक्षा में किया विनियोग अधिक उत्पादक होकर 
हमारे जीवन-स्तर को ऊँचा कर सके, वहाँ सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक क्रान्ति 
तथा चरित्र-निर्माण पर बल देकर शिक्षा को अधिक जीवनोपयोगी बनाने का प्रयास 
किया है। चरित्र-निर्माण, नेतिक मूल्य एवं आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा पर बल 
देना इस आयोग की अत्यन्त मुल्यवान सिफारिशों में माना जा सकता है। 

2. शिक्षा-प्रणाली : संरचना एवं मानदण्ड 

संरचना एवं अवधि 

आयोग के मतानुसार किसी भी-शिक्षा-प्रणाली में उसका मानदण्ड चार प्रमुख 
तत्त्वों पर निर्भर रहता है । 

(अ) शिक्षा रूपी पिरामिड की विभिन्न स्तरों पर संरचना (६87९०(०:८) अथवा 
विभाजन तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध; 

(ब) इन स्तरों पर लगने वाला कुल समय अर्थात्‌ प्रत्येक स्तर की अवधि; 

(स) अध्यापकों, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि, मूल्यांकन, सज्जा तथा भवन इत्यादि 
की किस्म का मानदण्ड; तथा 

(द) उपलब्ध सुविधाओं का उचित उपयोग । 

उपर्यक्त सभी तत्त्व एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथापि शिक्षा में उसका समान 
महत्त्व नहीं है । उदाहरण के लिए, संरचना का कोई विशेष महत्त्व नहीं क्योंकि यह तो 
केवल शिक्षा का ढाँचा मात्र है। इसकी तुलना में तो अवधि (078॥0॥) का महत्त्व 
अधिक है अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण काल जिसमें किसी छात्र ने शिक्षा पायी वह कितनी 
अवधि तक रहा । किन्तु इस अवधि में उपलब्ध साधनों का पूर्णतम उपयोग आवश्यक 
है । अवधि से भी अधिक महत्त्व की वस्तु है विभिन्न लागतों (770(5), जैसे अध्यापक, 
पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा परीक्षा-विधियों की श्रेष्ठता का स्तर । यदि इन लागतों का 
मानदण्ड उठा दिया जाय तो सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली का मानदण्ड बिना संरचनात्मक 
परिववर्तेन के ही ऊँचा उठाया जा सकता है। किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो इस 
सम्बन्ध में यह है कि सभी उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाय और 
उनकी वतंमान मात्रा से ही अधिकतम लाभ उठाया जाय । 

अतएव स्कूलों में शिक्षा का मानदण्ड ऊँचा करने की हमारी तात्कालिक आव- 
श्यकताएँ दो हैं--एक तो उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और दूसरा शिक्षा 
की विभिन्न लागतों (7708) की किस्म में सुधार । ऐसा होने पर हम स्कूल-पाठ्यक्रम 
में एक वर्ष की पाठ्य-वस्तु और बढ़ा सकते हैं; साथ ही माध्यमिक स्तर पर दो 
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वर्ष की अवधि भी बढ़ायी जा सकती है । इस क्रिया का आरम्भ पाँचवें आयोजन से 
करके सन्‌ 985 तक उसे क्रमश: पूर्ण किया जा सकता है। 
सकली शिक्षा का पुनर्गठन 

ऐसी स्थिति में आयोग का मत है कि स्कूली शिक्षा का नवीन ढाँचा निम्न प्रकार 
होगा : 

() एक वर्ष से तीन ब्ष तक की अवधि की पूव॑-स्कूल शिक्षा; 

(2) दस वर्ष की अवधि की सामान्य शिक्षा जिसमें सात से आठ वर्ष की 
प्राथमिक शिक्षा होगी । इसे दो भागों में बांदा जा सकता है--चार या पाँच वर्ष की 
निम्न प्राथमिक ([0७० ज़ांग्राश५) अर्थात्‌ कक्षा एक से चार या पाँच तक; और 
दूसरे दो या तीन वर्ष तक उच्च-प्राथमिक अर्थात्‌ कक्षा छह से सात या आठ तक । 
इसके उपरान्त तीन या दो वर्ष की निम्न माध्यमिक सामान्य शिक्षा (कक्षा नो से दस 
या ग्यारह तक), अथवा इसके बदले में एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा 
(व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश संख्या सम्पूर्ण प्रवेश की बीस प्रतिशत रखी जा सकती है।) 

(3) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि या तो दो वर्ष की सामान्य शिक्षा 
रखी जा सकती -है अथवा एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा। 
व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश-संख्या पचास प्रतिशत तक की जा सकती है । 

(4) इसके उपरान्त उच्च शिक्षा-स्तर पर प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तीन या 
अधिक वर्षों का होना चाहिए । तदुपरान्त पोस्ट-डिग्री अथवा अनुसन्धान के लिए विभिन्न 
अवधि का पाठ्यक्रम होना चाहिए । 

कक्षा एक में प्रवेश होते समय बालक की आयु सामान्यतः 6--से कम नहीं 
होनी चाहिए । दस वर्ष तक स्कूल में शिक्षा पाने के उपरान्त ही छात्र की पहली साव॑ं- 
जनिक परीक्षा होनी चाहिए । माध्यमिक स्कूल दो प्रकार के रखे जाये--एक तो दस 
वर्ष तक की शिक्षा देने वाले हाई स्कूल और दूसरे ग्यारह से बारह वर्ष तक की अवधि 
वाले उच्चतर माध्यमिक अर्थात्‌ हायर सेकण्डरी स्कूल । आयोग का मत है कि प्रत्येक 
हाई स्कूल को उच्चतर माध्यमिक बनाने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। केवल बड़े 
और अच्छे स्कूलों को ही उच्चतर बनाया जाय । वर्तमान उच्चतर स्कूलों में जो इस 
योग्य न पाये जायें, उनका स्तर पुनः घटा देना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त ग्यारह॒वीं कक्षा से आगे एक नया पाठ्यक्रम खोला जाना चाहिए। 
कक्षा ग्यारह तथा बारह में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था विभिन्न विषयों में की जाय । 
जहाँ कक्षा नौ से ग्यारह तक पहले से ही संगठित (762878/60) पाठ्यक्रम अच्छी 
तरह चल रहा है, वहाँ बारहवीं कक्षा जुड़ने तक यही व्यवस्था चलती रहे । 

इस स्तर पर आयोग ने दो महत्त्वपूर्ण सुधारों का सुझाव दिया है: () विश्व- 
विद्यालयों तथा. कालेजों से पूर्व-विश्वविद्यालय (श6-77रांएशआं9५) पाठ्यक्रम को 
हस्तांतरित करके स्कूलों में जोड़ दिया जाय ; और (2) सामान्य शिक्षा की अवधि 
बढ़ाकर सभी जगहों पर दो वर्ष की कर दी जाय । पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का 
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हस्तांतरण कार्य सन्‌ ।975-76 तक तथा सामान्य पाठ्यक्रम की अवधि को लम्बा 
करने का कार्य सन्‌ 985-86 तक सम्पादित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
यू० जी० सी० को चाहिए कि जहाँ-जहाँ पर पूव॑-विश्वविद्यालय अथवा इण्टर कक्षाएँ 
कालेजों या विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हटाने की व्यवस्था करे । साथ ही 
राज्य शिक्षा-विभागों को चाहिए कि वे चुने हुए स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाएँ 
आत्म-निर्भर (४९-०० क्षं॥०0) इकाइयों के रूप में खुलवा कर उनके लिए पर्याप्त 
अनुदान की व्यवस्था करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का पुनर्गठन करके उन्हें माध्यमिक 
शिक्षा के विकास का सम्पुर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए । उच्चतर माध्य- 
मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लम्बा करने का कार्य अग्रिम योजनाओं के रूप में चतुर्थ 
आयोजन में प्रारम्भ करके पाँचवीं योजना की समाप्ति तक पूर्ण कर देना चाहिए । 
आयोग का मत है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (५००४॥०॥०!६॥॥0॥) 
होना चाहिए । 
विश्वविद्यालय-स्तर पर पुनर्गठन 

सन्‌ 947 से पहले सभी विश्वविद्यालयों में पाठयफ्रम की अवधि एक प्रकार 
से समान थी अर्थात्‌ दो वर्ष की ग्रेजुएट शिक्षा के उपरान्त दो वर्ष की पोस्ट-ग्रेजुएट 
शिक्षा दी जाती थी । इसके उपरान्त ज्यों-ज्यों देश में नये विश्वविद्यालय खुलते गये, 
पाठ्यक्रम की अवधि में असमानता आती गयी । इस समय उत्तर प्रदेश के सभी विश्व- 
विद्यालयों में तथा बम्बई विश्वविद्यालय में तो दो वर्ष की इण्टरमीडियेट शिक्षा के 
उपरान्त आट स, साइन्स तथा कॉम में पाठ्यक्रम की अवधि पूव॑ंबत्‌ ही है । किन्तु शेष 
अन्य सभी विश्वविद्यालयों में यह डिग्री-पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो गया है। दो-एक 
विश्वविद्यालय में ऑनस कोसे का परीक्षण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक 
उच्च शिक्षा-क्षेत्र में तो भारी विषमता है। उदाहरण के लिए, कृषि, इंजीनियरी तथा 
मेडीकल शिक्षा के पाठ्यक्रमों की' अवधि विभिन्न स्थानों पर तीन से छह वर्ष तक की 
है। इन्हीं विषमताओं की मिटाने के लिए शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन 
की सिफारिश की है'। तथापि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आयोग के मतानुसार जो. संबसे 
बड़ा दोष है वह अवधि की विभिन्नता का नहीं, वरन्‌ बहुत-से विश्वविद्यालयों में डिग्री 
पाठ्यक्रम के नीचे मानदण्ड का है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तन के सम्बन्ध में आयोग ने 
सिफारिश की है कि प्रथम डिग्री-पाठ्यक्रम प्रत्येक स्थान पर तीन वर्ष से कम अवधि 
का नहीं होना चाहिए। पोस्ट-ग्रेजुएट-स्तर अर्थात्‌ द्वितीय डिग्री-पाठ्यक्रम की अवधि दो 
या तीन वर्ष की हो सकती है । कुल विश्वविद्यालय चुने हुए विषयों में मास्टर 'डिश्री- 
पाठ्यक्रम के लिए ग्रेजुएट-स्कूलों की स्थापना कर सकते हैं । प्रथम डिग्री के लिए तीन 
वर्ष के विशेष पाठ्यक्रम का सूत्रपात वतंमानर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 
उपरान्त चुने हुए विषयों में चुनी हुई शिक्षा-संस्थाओं में प्रारम्भ कर देना चाहिए। जो 
छात्र लम्बी अवधि का पाठ्यक्रम लें उन्हें छात्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा प्रोत्साहित करना 
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चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ अभी त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को वित्तीय तथा स्टाफ 
की कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, शिक्षा आयोग ने विशेष 
सुझाव दिया है कि यहाँ कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कुछ विशेष विषयों 
में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का तुरन्त सूत्रपात कर देना चाहिए और शने' शने: आगामी 
पन्द्रह-बीस वर्षों में इसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू कर देना चाहिए । 

सुविधाओं का उपयोग 

शिक्षा के सभी स्तरों पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं के अधिकतम उपयोग की 
सिफारिश शिक्षा आयोग ने की है। इसके लिए समय के अतिरिक्त लागतों (4॥9 ७४५), 
जैसे अध्यापकों, पाठक्रम, शिक्षण-विधि तथा परीक्षा-विधि इत्यादि की किस्म में सुधार 
करना होगा । इसके तात्कालिक परिणाम निकलेगे । यह अनुभव किया जा रहा है 
कि यद्यपि शिक्षा-संस्थाओं में बतंमान सुविधाएँ अत्यन्त अल्प हैं, किन्तु जितनी 
सुविधाएँ हैं उनका भी पूर्णतम सदुपयोग नही हो पा रहा है। आयोग का मत है कि 
काम करने के घण्टों में वृद्धि करके, काम करने के दिनों की संख्या बढ़ाकर अर्थात्‌ 
छुट्टियों में कटौती करके, लम्बी छूट्टियों के सदुपयोग के द्वारा अर्थात्‌ हर प्रकार से 
कठोर परिश्रम के द्वारा शिक्षा का स्तर उठाया जा सकता है । राष्ट्र का उत्थान बिना 
घोर श्रम के सम्भव नहीं । इस दिशा में शिक्षा-संस्थाएँ अपने ही क्षेत्र में परिश्रम के 
द्वारा आदर्श उपस्थित कर सकती हैं । इस सम्बन्ध में शिक्षा आयोग ने स्पष्ट सिफारिशें 
की हैं कि वर्ष में पढ़ाई के दिनों को संख्या स्कूलों के लिए उन्तालीस सप्ताह और 
कालेजों एवं पृव॑-प्राथमिक स्कूलों के लिए छत्तीस सप्ताह कर देनी चाहिए । इस सम्बन्ध 
में शिक्षा मन्त्रालय और यू० जी० सी० को चाहिए कि विश्वविद्यालयों और राज्य 
सरकारों की सलाह से एक स्टैण्डड कलैण्डर तैयार कराकर सभी स्थानों पर लागू 
करे। शेष छूट्टियों को काटकर दस तक कर देता चाहिए। परीक्षाओं के कारण 
स्कूलों में इक्कीस दिन और कालेजों में सत्ताईस दिन से अधिक पढ़ाई का नुकसान न 
होने पाये । लम्बी छूट्टियाँ भी व्यर्थ न जाये, उनमें स्वाध्याय कैम्प, सामाजिक सेवा, 
उत्पादन-कार्य तथा साक्षरता अभियान जैसे कार्य करने चाहिए। विश्वविद्यालयों में 
स्वाध्याय को प्रोत्साहन देता चाहिए। पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा वर्कशाप इत्यादि 
की जो भी सुविधाएँ हैं उनका पूर्ण उपयोग होना चाहिए । 

आयोग का विचार है कि मानदण्ड क्रमशः विकसित तथा उच्चतर होते जाने 
चाहिए। राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर ऐसी मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए 
जो निरन्तर शिक्षा के मानदण्ड की माप और जाँच करती रहे । शिक्षा के सभी स्तरों 
में समन्वय आवश्यक है । विश्वविद्यालय माध्यमिक स्कूलों की कार्यक्षमता बढ़ाने में 
सहायक हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पड़ोस के स्कूलों का एक ऐसा समूह ($00॥00] 
0००॥0!०५) बन सकता है जहाँ पारस्परिक सहयोग के द्वारा शैक्षिक स्तर को उठाने 
के प्रयास किये जा सकते हैं। आयोग का मत है कि पार्ट-टाइम शिक्षा तथा स्वाध्याय 
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की सुविधाएँ अधिकाधिक दी जायें तथा राष्ट्र-भार में सभी स्तरों के लिए उचित 
नामकरण किया जाय । इस समय शिक्षा-स्तरों को देश के विभिन्न राज्यों में पृथक- 
पृथक नामों से पुकारा जाता है। अतः इन नामों की विविधता हटाकर सम्पुर्ण देश 
में सभी स्तरों का नाम एकसा ही कर दिया जाय । आयोग ने तीन स्तरों का सुझाव 
दिया है--(!) पूर्व-स्कूल-स्तर, (2) स्कूल-स्तर, और (3) उच्च शिक्षा-स्तर। यह 
सात भागों में विभाजित हैं : 
स्कली शिक्षा-- 
() पुव॑-प्राथमिक । 
(2) प्राथमिक (कक्षा | से 7या | से 8) : 
(अ) निम्नतर प्राथमिक ([0४थ० शा॥एर॥आ»)--(कक्षा ) से 4 या 
| से 5) 
(ब) उच्चतर प्राथमिक (प्राशी करांत/कष३)--(कक्षा 6 से 7 या 6 से8)। 
(3) माध्यमिक (कक्षा 8 से ] या 9 से 2) : 
(अ) निम्नतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 8 से ।0 या 9 से 0) ; 
(ब) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 2 तक) । 
उच्च शिक्षा-- 
(4) व्यावसायिक डिग्री (70/०$$074| [0627०2)-- इसमें वर्तमान एम०ए०, 
एम० एस-सी ०, एम० कॉम ०, बी० ई०, एम० बी० बी० एस०, बी० टी०, एल-एल ० 
बी०, बी० एस-सी० एन्जी० इत्यादि की डिग्रियाँ सम्मिलित हैं । 
(5) सामान्य डिग्री (0024] 0687०८) । 
(6) अण्डर-पग्रेजुएट । 
(7) पोस्ट-ग्रेजुएट । 
3. अध्यापक का स्थान 
शिक्षा आयोग का मत है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले सभी तत्त्वों में 
अध्यापक का स्थान बहुत ऊँचा है। उच्च कोटि की शिक्षा पाये हुए चरित्रवान, योग्य, 
सन्तुष्ट तथा सम्मानित अध्यापक भारत में शिक्षा के मानदण्ड को उठाने और भविष्य 
में भी शिक्षा के प्रसार तथा मानदण्ड की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए निश्चय ही सर्वोपरि 
महत्त्व रखते हैं। योग्य तथा मेधावी पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षा-क्षेत्र की ओर 
आक्ृष्ट करने के लिए उनके आथिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक स्तरों का उत्थान 
करना आवश्यक है। आयोग का यह स्पष्ट मत है कि केवल आदर्शवाद की दुह्ाई देने 
अथवा छात्र-प्रेम, विद्या, शिक्षण या अनुसन्धान से प्रेम इत्यादि भावनाओं की बात 
करने से अब अधिक लाभ की आशा नहीं की जा सकती । जब त्तक अध्यापकों के 
बेतन-क्रम और उनकी कार्य-दशाओं में सुधार नहीं होगा, हम योग्य लोगों को अध्यापन 
कार्य में श्रद्धापुवंक लगाने में सफल नहीं हो सकते । इस सम्बन्ध में आयोग वेतन- 
वृद्धि को, विशेषत:-स्कूल-स्तर पर, सबसे प्रथम उपाय मानता है । 
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बेतन-क्रम--वेतन-वृद्धि की दृष्टि से आयोग का मत है कि केन्द्रीय सरकार को: 
चाहिए कि उच्च वेतन-क्रम निर्धारित करके राज्य सरकारों की सहायता करे । आयोग 
ने सभी स्तरों के अध्यापकों को देश भर में निम्न वेतन-क्रमों की सिफारिश की है : 
() प्राथमिक स्कूल अध्यापक जिसने 
माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पाने के रुपये 
अतिरिक्त 2 वर्ष की ट्रेनिग पाई हो. 50--250 
इनमें से 5% को सेलेक्शन ग्रेड. 250---300 
(अप्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापक 


को न्यूनतम वेतन 00) 

(2) ट्रेण्ड ग्रेजुएट 200---400 
(सेलेक्शन ग्रेड 5%, के लिए) 400---500 
केवल ग्रेजुएट अध्यापक 200 न्यूनतम 


(3) पोस्ट-ग्रेजुएट माध्यमिक अध्यापक. 300--600 
(4) प्रधानाध्यापक (माध्यमिक). () 300--25--600 
(॥) 400---30---640---40--800 
(स्कूल के आकार व प्रधानाध्यापक की 


योग्यता के आधार पर विभिन्न स्तर) 
(5) सम्बद्ध कॉलेज : 


( ) घूनियर स्केल 300---25-- 600 

(॥ ) सीनियर स्केल 400---30---640---40---800 
(॥) सीनियर लेक्चरर या रीडर 700--40--00 

(५) प्रिसिपल : (4) 700--40--00 


(॥) 800--.50---250 
(7) 000---50---.500 
(6) विश्वविद्यालयों के अध्यापक 


( ) लेक्चरर 500---40--800---50---950 

(॥) रीडर 750---50---250 

(॥॥) प्रोफेसर ]00---50---]300---60--600 
(विशेषत: योग्य प्रोफेसरों को 500-- 


800 रु० मिलना चाहिए।) 
आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकारी, गैर-सरकारी अथवा स्थानीय सत्ताओं 
के विभिन्न प्रबन्धों के अन्तर्गत चलने वाले सभी प्रकार के स्कूलों में समान कार्य के लिए 
समान वेतन-क्रम होने चाहिए। समानता (7079) के इस सिद्धान्त को तुरन्त ही 
मानकर आगामी पाँच वर्षों में कार्यान्वित कर देना चाहिए । 
प्राथमिक स्कूलों में हाई स्कूल पास से कम शिक्षा का अध्यापक नहीं रखना 
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चाहिए । दो वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण उसके लिए अनिवार्य है। प्राथमिक स्कूलों के 
हैडमास्टर ट्रेण्ड ग्रेजुएट होने चाहिए । उसी के अनुसार उन्हें वेतत भी मिलना चाहिए। 

माध्यमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के वेतन कॉलेज या विश्वविद्यालयों के 
लेक्चररों, रीडरों तथा प्रोफेसरों के वेतन-क्रमों के अनुरूप होने चाहिए | किन्तु यह 
बात स्कूल के आकार तथा प्रधान अध्यापक की योग्यता पर निर्भर करेगी । माध्यमिक 
अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण अनिवायं है । राज्य माध्यमिक शिक्षा-बोर्डों को चाहिए 
कि अध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में नियम बनायें । 

आयोग ने माध्यमिक स्कूलों के प्रबन्ध की वंमान बुराइयों को दूर करने के 
लिए प्रबन्ध-समितियों में शिक्षा-विभाग का प्रतिनिधि रखने पर बल दिया है। अध्यापकों 
के चुनाव की विधि में सुधार तथा नियमों को न मानने पर सहायता-अनुदान न देने 
की सिफारिशें भी आयोग ने की हैं । 

विश्वविद्यालयों के लिए आयोग का मत है कि नये वेतन-क्रमों के लागू करने 
का अस्सी प्रतिशत व्यय केन्द्र तथा दस प्रतिशत राज्य सरकार को देना चाहिए । सम्बद्ध 
कालेजों में शत-प्रतिशत केन्द्र को देना चाहिए। विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श 
अधिनियम होना चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों की योग्यताएँ 
समान रखी जाय॑े। भर्ती के नियमों तथा विधियों में सुधार की भारी आवश्यकता है। 
विश्वविद्यालय आदर्श अधिनियम इस सम्बन्ध में आधार माना जा सकता है । अध्यापकों 
की योग्यता-वृद्धि पर उन्हें उक्च वेतन मिलना चाहिए । प्रत्येक विश्वविद्यालय में उच्च 
स्तर के अध्यापकों की संख्या निम्न स्तर के अध्यापकों की संख्या की कम से कम आधी 
हो अर्थात्‌ 2: का अनुपात होना चाहिए । योग्य अध्यापकों के लिए उच्च स्तर पर 
स्थायी पद रिक्त न होने पर भी तुरन्त अस्थायी नियुक्ति कर देनी चाहिए । विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग से सलाह लेकर कोई विश्वविद्यालय किसी अत्यन्त योग्य 
प्रोफतर को 600--800 रु० के वेतन-क्रम से भी कोई ऊँचा ग्रेड दे सकता है । 
आयोग का स्पष्ट मत है कि सभी स्तर के अध्यापकों के वेतन-क्रमों पर प्रति पाँच वर्ष 
के उपरान्त विचार करके जीवनयापन-व्यय में वृद्धि के अनुसार वृद्धि कर देनी चाहिए । 

कल्याण-सेवाएँ--अध्यापकों के लिए कल्याण-सेवाओं पर आयोग ने बहुत बल 
दिया है। इसके लिए उसने सिफारिश की है कि स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रत्येक 
राज्य में एक सामान्य कल्याण-कार्यक्रम को लागू करना चाहिए, जिसके अन्‍्तगंत 
अध्यापक अपने वेतन का डेढ़ प्रतिशत कोष में जमा करे। इतना ही अंशदान सरकार 
का हो । इस कोष का प्रबन्ध अध्यापकों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि मिलकर 
करें ओर रुपये का उपयोग विभिन्न कल्याण-सेवाओं के लिए किया जाय । 

इसके अतिरिक्त रिटायरमेण्ट-लाभ सरकार अध्यापकों को उसी प्रकार देना 
प्रारम्भ कर दे जेसे वह अन्य सरकारी कर्मचारियों को देती है। इसका आरम्भ फिलहाल 
राजकीय स्कूलों के अध्यापकों से करके धीरे-धीरे अन्य प्रबन्धों के अन्तर्गत चलने वाले 
स्कूलों के अध्यापकों को क्रमश: इसका लाभ प्रदान किया जा सकता है । 
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आयोग ने सिफारिश की है कि सभो स्तरों के अध्यापकों को त्रिलाभ परियोजना 
(॥779/0#शाली। $लाशथा॥6) के अन्तगेत तुरन्त ले आना चाहिए । रिटायर होने की 
आयु सभी स्तर के अध्यापकों के लिए साठ वर्ष कर दी जाय, जिसे बढ़ाकर पैंसठ तक 
कर देना चाहिए। अध्यापकों के प्रॉवीडेण्ट फण्ड पर ब्याज-दर में वृद्धि कर दी जाय 
और इस कोष की विनियोग-विधि को अधिक लाभदायक बना दिया जाय । 

कार्य तथा सेबा-दशाएँ--कार्य तथा सेवा-दशाओं में अविलम्ब सुधार की 
आवश्यकता बताते हुए आयोग ने कहा है कि ये अवस्थाएँ ऐसी हों जिनमें काम करके 
अध्यापक अपनी कार्यक्षमता के उच्चतम स्तर तक पहुँच सके । इसके लिए आयोग ने 
सुझाव दिया है कि काम करने की न्यूनतम उपयुक्त सुविधाएँ सभी अध्यापकों को दी 
जानी चाहिए। पढ़ाने के अतिरिक्त स्कूल या कॉलेज में अन्य कार्यो पर अध्यापक का 
जो समय लगे उसे भी अध्यापन-धण्टों में मान लेना चाहिए । उन्हें प्रति पाँच वर्ष में 
कम से कम एक बार भारत-भ्रमण के लिए रेल-किराये में उपयुक्त रियायत दी जाय । 
सेवा के नियम सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में समान हों । आयोग ने शिक्षकों 
के रहने के लिए मकानों की व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। उसका सुझाव है कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए मकान बनाने को राज्य सरकार आथिक सहायता प्रदान 
करे । बड़े शहरों में उन्हें अलाउन्स दिया जाय । सहकारी भवन समितियाँ बनाकर उन्हें 
गृह-निर्माण के लिए धन दिया जाय । विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत तथा कालेजों 
में बीस प्रतिशत अध्यापकों को संस्था की ओर से रहने के लिए घर मिलना 
चाहिए । 

जहाँ तक हो सके, स्कूल अध्यापकों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं करने देना चाहिए। 
विश्वविद्यालय-स्तर पर उन्हें अन्य अनुसन्धान संस्थाओं में अनुसन्धान अथवा सलाह 
प्रदान करने की अनुमति दी जाय। किन्तु इस कार्य से होने वाली अतिरिक्त आय उनके 
बेतन के पचास प्रतिशत से अधिक न हो । 

गत कई वर्षों से भारत में अध्यापकों के विधान सभाओं अथवा संसद के लिए 
चुनाव लड़ने के प्रश्न पर विवाद चल पड़ा है। कुछ लोगों का भ्रम है कि यदि अध्यापकों 
को यह अधिकार दिया जायगा तो इससे शिक्षा-क्षेत्र में राजनीति का समावेश हो 
जायगा और इससे अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । किन्तु शिक्षा आयोग ने अपनी 
सिफारिश के द्वारा इस विवाद का अन्त ही कर दिया है। उसने यह स्पष्टतः कहा है 
कि अध्यापक को अधिकार होना चाहिए कि वह स्वतन्त्रतापृवंक अपने सभी नागरिक 
अधिकारों का प्रयोग करे तथा स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी 
सावंजनिक पद को ग्रहण करे। चुनाव में भाग लेने में उसे कोई कानूनी बाधा न दी 
जाय । हाँ, इतना अवश्य है कि जब वे ऐसा करें उस समय उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। 

'अन्त में, आयोग ने अध्यापिकाओं को विशेष सुविधाएँ प्रदान करने, कबाइली 
क्षेत्रों के अध्यापकों को विशेष अलाउन्स देने, शिक्षकों के संगठनों को मान्यता प्रदान 
करने और उनके महत्त्व में वृद्धि करने, उनकी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के 
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लिए संयुक्त परिषदों ([07/ ०००॥८$) की रचना तथा सरकार द्वारा अधिक संख्या 
में अध्यापकों को राष्ट्रीय पारितोषक प्रदान करने की सिफारिशें की हैं । 
4. अध्यापकों की शिक्षा 

अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रम को शिक्षा आयोग शिक्षा-स्तर 
ऊँचा करने के लिए आधारभूत महत्त्व की बात मानता है। स्वतन्त्रता के उपरान्त 
अध्यापकों की शिक्षा की अवहेलना की गयी है। अब तक सभी आयोगों ने इसके महत्त्व 
को स्वीकार किया है, तथापि ट्रेनिंग शिक्षा-संस्थाओं का स्तर अत्यन्त नीचा बना 
हुआ है । प्रशिक्षण की वतंमान प्रणाली के दोषों की ओर संकेत करते हुए शिक्षा आयोग 
ने कहा है कि इन दोषों का निवारण करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण- 
संस्थाओं का शिक्षा की प्रमुख धारा से पृथकत्व (50|980॥) समाप्त करके उन्हें शिक्षा 
प्रणाली का प्रमुख अंग बना दिया जाय । उनके कायेक्रम की किस्म के सुधार, सुविधाओं 
के विस्तार, प्रशिक्षण की निरन्तरता की व्यवस्था तथा स्तरों में सुधार करने के लिए 

न्द्र एवं राज्य-स्तरों पर उचित एजेन्सियों की व्यवस्था इत्यादि अन्य उपायों की 

सिफारिशें आयोग ने की हैं । 

पृथकत्व का अन्त--प्रशिक्षण संस्थाओं को सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली की धारा के 
मध्य में लाने के लिए अन्य शिक्षा-संस्थाओं से उनका पृथकत्व समाप्त कर देना चाहिए। 
यह तीन स्तरों पर करना होगा--विश्वविद्यालय शिक्षा से, स्कूली शिक्षा से तथा 
विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थाओं में पारस्परिक एवं आन्तरिक दूरी को समाप्त करके। 

विश्वविद्यालय-स्तर पर यह आवश्यक होगा कि शिक्षा को डिग्री तथा पोस्ट- 
डिग्री स्तर पर अध्यापन का विषय बना दिया जाय तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में 
अन्य विषयों के सम्पर्क से शिक्षा-समस्याओं पर अनुसन्धान किया जाय और वहाँ स्कूल 
ऑफ एजुकेशन स्थापित किये जाये । 

स्कूलों से अध्यापक-शिक्षा के पृथकत्व को दूर करने के लिए आयोग का सुझाव 
है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में प्रसार सेवा-विभाग स्थापित किया जाय 
और प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रसार-कार्य को अनिवायं कर दिया जाय | पुराने प्रशिक्षित 
अध्यापकों के संघों की स्थापना, 'प्रैक्टिस टीचिंग' के लिए अच्छे स्कूलों का चयन तथा 
उन स्कूलों के शिक्षकों का समय-समय पर आदान-प्रदान इत्यादि उपायों से प्रशिक्षण- 
संस्थाओं का अन्य स्कूलों से पृथकत्व समाप्त किया जा सकता है । 

प्रशिक्षण-संस्थाओं की पारस्परिक दूरी का अन्त करने के' लिए सभी प्रशिक्षण 
संस्थाओं का मानदण्ड उठाकर उन्हें कॉलेज-स्तर पर और अन्तत: विश्वविद्यालय शिक्षा 
के अन्तर्गत ले आना प्रत्येक राज्य में एक नियोजित विधि से शिक्षा-कालेजों और 
अध्यापक -प्रशिक्षण की सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए अध्यापक-शिक्षा 
राज्य बोर्ड (586 80870 ० [६४८०४९/ 20ए८५४/०॥) की स्थापना की सिफारिश 
आयोग ने की है । 

प्रशिक्षण-स्तर का उत्थान--आयोंग के मतानुसार यदि अध्यापक-शिक्षा में 
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किस्म (१७॥॥५) का अभाव है तो वह न केवल धन का दुरुपयोग ही है, वरन्‌ सम्पूर्ण 
शिक्षा-प्रणाली के स्तर को नीचे गिराने का प्रमुख कारण बन जाती है। अत: इसकी 
किस्म में सुधार करना अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम में सर्वोच्च महत्त्व रखता है। इसके 
लिए आयोग ने पाठ्यक्रम के सुधार, विश्वविद्यालयों में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा 
पाठ्यक्रम के एकीकरण, अनुसन्धान, स्वाध्याय पर अधिक बल, प्रैक्टिस टीविंग की 
किस्म में सुधार तथा शिक्षा की एक विकासशील प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 
प्रशिक्षण-पाठ्य क्रम में समय-समय पर संशोधन करते रहना इत्यादि का सुझाव आयोग 
ने दिया है । 

प्रशिक्षण-काल की अवधि प्राथमिक अध्यापकों के लिए हाई स्कूल के उपरान्त 
दो वर्ष के प्रशिक्षण तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए ग्रेजुएट होने के उपरान्त एक वर्ष 
की सिफारिश की गयी है । प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों 
की शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों 
के लिए प्रशिक्षण-संस्‍्थाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग का मत है कि वहाँ 
शिक्षण देने वाले अध्यापकों के पास दो पोस्ट-पग्रेजुएट डिग्रियाँ--एक प्रमुख विषय में 
तथा दूसरी शिक्षा में होनी चहिए । कुछ लोगों के पास डॉक्टरेट की उपाधि भी होती 
चाहिए । मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों में ऐसे विशेषज्ञों 
को भी नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने इस पेशे की दीक्षा नहीं ली है । सर्विस में 
लगे हुए अध्यापकों के लिए ग्रीष्म संस्थाएँ संगठित की जानी चाहिए। ऐसे नियम बना 
दिये जायें कि अध्यापकों को उन्हीं विषयों को माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने की आज्ञा 
दी जाय जो उन्होंने विश्वविश्यालय-डिग्नी के लिए पढे थे । 

प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण-स्तर को ऊँचा करने के लिए आयोग का सुझाव 
है कि इन प्रशिक्षण-संस्थाओं के अध्यापकों के पास किसी विषय में पोस्ट-पग्रेजुएट डिग्री 
के अतिरिक्त बी० एड० इत्यादि की डिग्री भी होनी चाहिए। सामान्यतः हाई स्कूल 
पास लोग ही प्राथमिक पाठगालाओं में अव्यापक बनाये जाये । लड़कियों की पाठशालाओं 
के लिए अपवाद हो सकता है। जो अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें डाक-पाठयऋ्रमों या 
छुट्टी देकर प्रशिक्षण-सुविधाएँ प्रदान की जायें जिसकी प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष की हो। 

आयोग का मत है कि प्रशिक्षण-संस्थाओं में कोई शुल्क नहीं लिया जाय । 
उदार छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाय। प्रयोगात्मक सुविधाओं, छात्रावास, पुस्तकालय, 
प्रयोगशाला, वर्कशाप तथा शिक्षकों के निवासस्थान इत्यादि सुविधाओं को पर्याप्त 
मात्रा में तुरन्त प्रदान किया जाय । प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं 
के विस्तार की आवश्यकता पर आयोग ने बल दिया है । 

आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता 
बतायी है। विशेषत: नये लेक्चररों को. कुछ ओरियेन्टेशन भाषण इत्यादि की व्यवस्था 
होनी चाहिए ताकि नये लोग अपने को विश्वविद्यालय में अध्यापन के अधिक अनुकूल 
बना लें | बड़े विश्वविद्यालयों में ओरियेन्टेशन-कार्य के लिए स्थायी स्टाफ की नियुक्ति 
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की जा सकती है । यू० जी० सी० उदार आर्थिक सहायता के द्वारा इस कार्य में सहायक 
हो सकता है। जो कॉलेज विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर हैं केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता 
देकर वहाँ प्रशिक्षण की अवस्थाओं में सुधार कर सकती है । 
5. प्रवेश तथा मानव-शक्ति 

आयोग का मत है कि भारत जैसे देश में जहाँ साधन अल्प हैं और लक्ष्य उच्च 
हैं, शिक्षा-क्षेत्र में छात्रों के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश (()।0॥70०॥) को देश की भावी 
मानव-शक्ति (7क-709८/) आवश्यकताओं से सम्बन्धित करना होगा अर्थात्‌ हमें 
उतने ही लोगों को शिक्षा देनी होगी जितनी विभिन्न उद्यमों में काम करने वालों की 
आवश्यकता पड़ेगी । इस सम्बन्ध में प्रवेश-संख्या का नियमन करना होगा । प्रवेश की 
राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों को बताते हुए आयोग ने कहा है कि आगामी बीस 
वर्षों में हमें सभी बच्चों को सात वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अधिकांश 
बच्चों को छूनियर माध्यमिक शिक्षा तथा देश में प्रशिक्षित मानव-शक्ति की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उन सभी छात्रों के लिए जो उसे पाने 
के योग्य तथा इच्छुक हैं, व्यवस्था करनी होगी । कुशल कारीगर प्रदान करने के लिए 
व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना होगा तथा निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए 
प्रौढ़ शिक्षा की निरन्तर व्यवस्था करनी पड़ेगी । हमारा लक्ष्य एक सामान्य नागरिक 
के शैक्षिक स्तर को उठाना भी है । 

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश नीति की चार कसौटियाँ होंगी : जनता 
की माँग, नेसगिक योग्यता का पूर्ण विकास, एक वांछित स्तर की शिक्षा दे सकने की 
समाज की क्षमता, तथा मानव-शक्ति की आवश्यकताएँ । माध्यमिक शिक्षा का आकार 
बहुत बढ़ गया है, किन्तु उच्च शिक्षा-क्षेत्र में प्रवेश चयन के आधार पर होना चाहिए। 
योग्य छात्रों में से पाँच से पन्द्रह प्रतिशत ही फिलहाल उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए चुने जाये । शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार उसी हिसाब 
से किया जाय जितनी नौकरियाँ प्रदान करने की हमारी आवश्यकता हो। आंकड़ों 
के संकलन के द्वारा इन आवश्यकताओं का सदा अनुमान लगाते रहना चाहिए। 

भावी शिक्षा-सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि उन्हीं 
दिशाओं में विकास बांछनीय होगा जिनमें देश की भावी आ्थिक आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए जरूरी है। इसके अनियोजित सामान्य प्रकार को माध्यमिक. तथा 

उच्च शिक्षा के विकास की अधिक आवश्यकता नहीं । इसके स्थान पर विशिष्ट तथा 

व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरों पर ऐसी 
मशीनरी का संगठन करना होगा जो इस बात का अनुमान लगाती रहे कि भविष्य में 
विभिन्न नौकरियों के लिए कितने शिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि प्रत्येक 
काम के लिए शिक्षित व्यक्ति मिल सकें ओर प्रत्येक शिक्षित को उसकी योग्यता के 
अनुसार काम मिल सके। सामान्य शिक्षा केवल उन्हीं स्थानों पर विकसित की 
जाय जहाँ अभी विकसित नहीं हो पायी है अथवा राष्ट्रीय औसत से नीचे है। शिक्षा 
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और रोजगार का सम्बन्ध होना चाहिए। इसके लिए विस्तृत दृष्टिकोण की 
आवश्यकता है । ल्‍ 
6. शिक्षा-सुअवसरों की समानता 

आयोग का विश्वास है कि शिक्षा-सुअवसरों की असमानता के कारण आथिक 
असमानताएं उत्पन्न होती हैं। अतः शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा- 
सुअवसरों की समानता प्रदान करना है । प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय में विश्वास 
रखता है, अपने सभी वर्गों को शिक्षा की न्यायोचित सुविधाएँ प्रदान करता है। भारत 
में विभिन्न वर्गों, स्त्री तथा पुरुषों, विभिन्न जातीय वर्गों तथा क्षेत्रों में भारी शैक्षिक 
विपमताएँ हैं। अतः आयोग उन्हें कम करने के पक्ष में है । 

इसके लिए शिक्षा नि:शुल्क करना एक उपाय है। आयोग का मत है कि चतुर्थ 
आयोग की समाप्ति से पूर्व सभी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बना देना चाहिए । 
निम्नतर माध्यमिक शिक्षा को सभी प्रकार के स्कूलों में पाँचवीं योजना के अन्त तक 
निःशुल्क बना दिया जाय । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगामी दस वर्षों के लिए लक्ष्य 
यह रखा जा सकता है कि सभी योग्य तथा मेधावी छात्रों को निःशुल्क कर दिया 
जाय । कम से कम तीस प्रतिशत छात्रों को पूर्णतः निःशुल्क करने के लक्ष्य से शुरूआत 
की जानी चाहिए। 

इसके अतिरिक्त पुस्तकों तथा अन्य सामग्री की सहायता, पुस्तक-बैकों की स्थापना, 
पुस्तकालयों की सुविधाओं का विस्तार, पाठ्य-पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, अधिक छात्र- 
कृत्तियाँ इत्यादि अन्य उपाय हैं जिनके द्वारा सभी वर्गों को शिक्षा सुलभ की जा सकती 
है। छात्रवृत्ति के लिए आयोग का सुझाव है कि उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पढ़ने 
वाले छात्रों के 25%, को 975-76 तक और 5% को 985-86 तक पर्याप्त 
मात्रा में छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए । माध्यमिक स्तर पर 5% छात्रों को छात्रवृत्ति 
दी जानी चाहिए । उच्च स्तर पर यह प्रतिशत पन्द्रह से पच्चीस तक होना चाहिए । 
सन्‌ 986 तक पचास प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षाजक्षेत्र में छात्रवृत्ति मिलनी 
चाहिए। छात्रवृत्ति की राशि इतनी हो कि छात्र का पूरा खर्चा चल सके । आयोग 
ने सिफारिश की है कि चोटी के पाँच प्रतिशत से दस प्रतिशत तक के योग्य छात्रों को 
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। इस लक्ष्य की पूति सन्‌ [985-86 तक 
हो जाय । विम्वविद्यालयों को चाहिए कि यू० जी० सी० के द्वारा दस प्रतिशत अण्डर- 
ग्रेजुएटों और बीस प्रतिशत पोस्ट-प्रेजुएटों को छात्रवृत्ति दें । अनुसन्धान के लिए विशेष 
छात्रवत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग ने विदेशों में अध्ययन करने के लिए 
छात्रवृत्तियों, ऋण-छात्रवृत्तियों, अशक्त छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करने, क्षेत्रीय 
शेक्षिक विषमताओं को दूर करने, स्त्री शिक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान करने तथा 
पिछड़े वर्गों और इलाकों के छात्रों को अधिक सहायता देने की आवश्यकता के सम्बन्ध 
में भी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । 
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7. स्‍्कली शिक्षा-विस्तार की समस्या 

शिक्षा आयोग के अनुसार विश्वंविद्यौलैय से पहुंलेंकीं सम्पूर्ण शिक्षा को एक 
इकाई मानकर चलना चाहिए जिसे विभिन्न स्तरों, जैसे पूवे-प्राथमिक, प्राथमिक तथा 
माध्यमिक में विभाजित किया गया हो । किन्तु इन सभी स्तरों में एक साम्य रहना चाहिए। 

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए आयोग का मत है कि आगामी बीस 
वर्षों में इसका इतना विस्तार हो जाय कि तीन-पाँच वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों के 
पाँच प्रतिशत तथा पाँच-छह वर्ष के वर्ग में पचास प्रतिशत बच्चे इस स्तर पर प्रवेश पा 
सके । राज्य तथा जिला-स्तरों पर पू्व-प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये जाये। 
वेयक्तिक प्रयास के अन्तर्गत इस शिक्षा को अनुदान द्वारा अधिक प्रोत्साहन दिया जाय । 
वर्तमान प्राथमिक पाठशालाओं में क्रीड़ा-केन्द्रों की स्थापना, पृव॑-प्राथमिक शिक्षा में 
परीक्षण, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम को अधिक लोचदार बनाकर इस 
शिक्षा को अधिक उपयोगी तथा विस्तीर्ण बनाया जाना चाहिए । 

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के विषय में आयोग का सुझाव है कि भारतीय 
संविधान में चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का 
विधान है उसकी पूर्ति देश के सभी भागों में होनी चाहिए। सन्‌ 974-76 तक 
पाँच वर्ष की अच्छी प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध की जाय | सन्‌ 985- 
86 तक सात वर्ष की शिक्षा सभी को मिलने लगे । 

अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के सभी सम्भव उपाय किये जायें । आगामी 
सात वर्षों की अवधि में यह सम्भव हो जाना चाहिए कि कम से कम अस्सी प्रतिशत 
ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा एक में प्रवेश लिया है, कक्षा सात तक पहुँच जायें। कक्षा 
सात तक आने पर भी जिन बच्चों की आयु चौदह वर्ष न हुई हो और आगे नहीं पढ़ना 
चाहते हों उन्हें उस समय कोई व्यावसायिक कार्य सिखा देना चाहिए । सभी राज्यों तथा 
जिलों में इन लक्ष्यों की पूति के लिए योजना बनाकर उन्हें पूरा कर डालना चाहिए । 
पाठशालाओं की स्थापना इस प्रकार से हो कि लोअर प्रायमरी स्कूल घर से एक मील 
और अपर प्रायमरी स्कूल एक से तीन मील तक की परिधि से अधिक दूर न हों। प्रवेश 
का अधिकार तथा सुविधाएँ सावंभोम होनी चाहिए । इस क्षेत्र में आगामी दस वर्षों 
के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। अपव्यय तथा 
अवरोधन का पूर्णतः उन्मूलन सन्‌ 985 तक हो जाना चाहिए। इसके लिए कक्षा 
एक से चार तक की इकाई को एक मानना, पढ़ाई में सुधार, शिक्षा की कीड़ा-प्रणाली 
का प्रयोग, पार्ट-टाइम शिक्षा की व्यवस्था तथा माँ-बाप की शिक्षा इत्यादि उपायों का 
सुझाव आयोग ने दिया है । उन सभी बच्चों के लिए जो ग्यारह-चौबीस वर्ष के आयु- 
वर्ग में हैं और किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, साक्षरता-कक्षाएँ प्राथमिक पाठशालाओं 
में चलायी जाय॑ जहाँ प्रारम्भ में स्वेच्छा से किन्तु अन्ततः अनिवार्य रूप से ऐसे बच्चों 
को शिक्षित किया जाय । लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पर आयोग ने अधिक बल 
दिया है । 
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माध्यमिक स्तर पर शिक्षा-सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया 
है कि माध्यमिक शिक्षा में आगामी बीस वर्षों में प्रवेशों का नियमन कर देना चाहिए । 
इसके लिए स्कूल कहाँ स्थापित किया जाय इसका पृर्व-नियोजन आवश्यक है। जितनी 
सुविधाएँ उपलब्ध हों उन्हीं के अनुसार सर्वोत्तम छात्रों को चयन करके प्रविष्ट 
किया जाय । 

प्रत्येक जिले के लिए माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की विकास-योजना बनाकर 
आगामी दस वर्षों में उसे कार्यान्वित कर दिया जाय । नये तथा पुराने सभी स्कूलों के 
स्तर ऊंचे कर दिये जायेँ । आयोग का मत है कि माध्यमिक शिक्षा को अधिक जीवनो- 
पयोगी बनाने के लिए उसका व्यवसायीकरण (५०८७॥०॥७॥5$8॥0०॥) कर डालना 
चाहिए । निम्नतर माध्यमिक स्तर के छात्रों में से बीस प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक 
स्तर में से पचास प्रतिशत छात्रों को आगामी बीस वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा मिलनी 
चाहिए । आयोग ने माध्यमिक स्तर पर भी पार्ट-टाइम शिक्षण तथा लड़कियों की शिक्षा- 
सुविधाओं में वृद्धि करने की सिफारिश की है। किसी स्थान पर स्कूल स्थापित करने के 
सम्बन्ध में आयोग का मत है कि अत्यन्त उचित स्थानों पर ही स्कूल स्थापित किये 
जाये । एक राष्ट्रीय नीति इस सम्बन्ध में यह हो कि अनावश्यक स्थानों पर स्कूल बनाकर 
साधनों का दुरुपयोग न किया जाय । व्यावसायिक स्कूलों को सम्बन्धित उद्योग के समीप- 
वर्ती क्षेत्र में ही स्थापित किया जाय । 


8. स्कूल पाठ्यक्रम 


भारतीय स्कूलों के पाठ्यक्रम को सुधारने के विषय में आयोग अधिक चिन्तित 
है। वतंमान पाठ्यक्रम को वह अपर्याप्त, समयातीत तथा देश की आधुनिक आवश्यकताओं 
के प्रतिकूल समझता है। बतेंमान युग में विभिन्न शाखाओं में ज्ञान के विस्फोट तथा 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण स्कूली पाठ्यक्रम समय की माँग की पूर्ति नहीं 
करते । अत: आयोग का मत है कि पाठ्यक्रम में क्रान्तिकारी परिवर्तेन की आवश्यकता 
है । इसके लिए सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को एक एकीकृत इकाई मानकर सामान्य शिक्षा की 
नवीन परिभाषा करनी होगी और साथ ही विशिष्टीकरण के सम्बन्ध में नवीन विधियों 
को अपनाना होगा । 


प्रभु सुधार--स्कूल-पाठ्य क्रम-सुधार के आवश्यक तत्त्वों का उल्लेख करते हुए 
आयोग है ४ खित प्रमुख सुधारों पर बल दिया है : 

५ (/) विश्वविद्यालयों, ट्रेनिंग कालेजों तथा राज्यों के शिक्षा-विभागों द्वारा 
पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में अनुसन्धान करना चाहिए और इस अनुसन्धान के 
परिणामस्वरूप समय-समय पर पाठ्यक्रम का स्तर ऊँचा उठाते रहना चाहिए । 

(2 ) मैं को स्वतन्त्रता हो कि वे नया पाठ्य क्रम बनायें तथा उसका परीक्षण 
करें। ट्रेनिंग कालेजों से लगे हुए जो प्रयोगात्मक स्कूल हों उनमें इस पाठ्यक्रम 
का परीक्षण करके देखा जाय । 
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(3) राज्य शिक्षा-विभाग द्वारा सामान्य तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों को तैयार 
करके स्कूलों की क्षमतानुसार उन्हें लागू किया जाय । 

(4) विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के संघों का निर्माण करके उन्हें 
परीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 

संगठन--पाठ्यक्रम के संगठन के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि गैर-व्याव- 
सायिक स्कूलों में प्रथम दस वर्ष तक सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय । उच्चतर 
माध्यमिक स्तर पर ही जाकर विशिष्टीकरण तथा अध्ययन का बहुमुखीकरण प्रारम्भ 
किया जाय । 

लोअर प्रायमरी-स्तर पर भाषा, प्रारम्भिक गणित तथा वातावरण का अध्ययन 
कराया जाय | पुस्तकों के पढ़ने पर विशेष बल दिया जाय । अपर प्रायमरी-स्तर पर 
पाठ्यक्रम को विस्तृत एवं गहरा कर दिया जाय तथा शिक्षण अधिक व्यवस्थित होना 
चाहिए । निम्न माध्यमिक स्तर पर अध्ययन और अधिक गहरा कर जाय दिया । 

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों को बहुमुखी कर दिया जाय ताकि छात्र 
स्वतन्त्रतापृवंक किसी भी वर्ग में से अपनी रुचि के अनुसार तीन विषयों के किसी पाठ्य- 
क्रम को गहराई तथा लोच के साथ पढ़ सकें । किशोर के अधिक सन्तुलित व्यक्तित्व के 
विकास के हित में यह आवश्यक है कि आधा समय तो इस चुने हुए पाठ्यक्रम के अध्ययन 
में लगायें, चौथाई समय भाषाओं के अध्ययन में तथा शेष समय शारीरिक शिक्षा, 
कला तथा दस्तकारी, नैतिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा के अध्ययन में लगायें । गणित, 
विज्ञान तथा भाषाओं का उन्नत पाठ्यक्रम निम्न माध्यमिक स्तर पर तथा अन्य विशिष्ट 
विषयों का उन्नत पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रारम्भ किया जा सकता है । 
भाषाओं का अध्ययन--स्कूल-स्तर पर आयोग ने अध्ययन के लिए एक नवीन 
भाषा-नीति की सिफारिश की है | इसके निम्नांकित सिद्धान्त बताये गये हैं : 

(अ) मातृभाषा के उपरान्त हिन्दी ही संघ की राज्य भाषा के रूप में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । 

(ब) अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान छात्रों के सवंदा हित में बना रहेगा और अंग्रेजी 
बहुत दिनों तक 'पुस्तकालय-भाषा' बनी रहेगी ; 

(स) किसी भी भाषा में क्षमता प्राप्त करना शिक्षक की योग्यता और शिक्षक 
की सुविधाओं के साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी पढ़ाई 
कितनी अवधि तक की गयी है ; 

(द) तीन भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ करने का सबसे अधिक उपयुक्त स्तर 
निम्न माध्यमिक स्तर अर्थात्‌ कक्षा 8 से 0 तक है ; 

(य) तीन भाषाओं में से जो दो अतिरिक्त भाषाएँ हों उनके अध्ययन के सम्बन्ध 
में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ एक भाषा की शुरूआत उच्चतर प्राथमिक स्तर 
पर तथा दूसरी की शुरूआत निम्न माध्यमिक स्तर पर करनी चाहिए । किसी भी 
अच्छे स्कूल में एक भाषा का काम-चलाऊ ज्ञान तीन वर्ष में हो सकता है । 
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(र) हिन्दी अथवा अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में उसी समय पढ़ाना 
प्रारम्भ करना चाहिए जबकि उसके लिए स्थानीय प्रेरणा (ग्राणाएक्षांणा ) एवं 
आवश्यकता हो । 

(ल) चार भाषाओं का अध्ययन किसी भी स्तर पर अनिवाय न किया जाय। 

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर आयोग ने एक नया भाषा-फार्मूला प्रस्तुत 
किया है जिसके अनुसार तीन भाषाएँ ही पढ़ायी जायँगी, किन्तु वह अब तक चले आने 
वाले त्रिभाषा-फार्मूला से थोड़ा भिन्न होगा। इसके अन्तर्गत मातृभाषा या क्षेत्रीय 
भाषा, संघ की राज्य-भाषा अर्थात्‌ हिन्दी जब तक चलती रहे उस समय तक सहायक 
राज्य-भाषा अर्थात्‌ अंग्रेजी तथा तीसरी कोई भी आधुनिक भारतीय अथवा विदेशी 
भाषा जो ऊपर की दो भाषाओं से भिन्न होगी तथा जो शिक्षा का माध्यम नहीं रही हो । 

इस नये फार्मूले का व्यावहारिक रूप यह होगा कि कक्षा 4 तक एक भाषा 
अर्थात्‌ क्षेत्रीय या मातृभाषा ही पढ़ायी जायगी । भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को 
मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ अनिवार्यत: दी जाये । 

उच्चतर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 से आगे दो भाषाएँ अनिवायं हों, अर्थात्‌ 
() मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, तथा (2) हिन्दी या अंग्रेजी । साथ ही एक तीसरी 
भाषा का वेकल्पिक रूप से अध्ययन करने की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है ताकि 
गेर-हिन्दी क्षेत्रों में जो बालक हिन्दी नहीं पढ़ रहे हों वे पढ़ सकें । 

निम्न माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 से 0 तक तीन भाषाओं का अध्ययन 
अनिवाये कर दिया जाय । इस प्रकार मातृभाषा, अंग्रेजी तथा कोई आधुनिक भारतीय 
भाषा हिन्दी-क्षेत्रों में और मातृभाषा, अंग्रेजी तथा हिन्दी गर-हिन्दी क्षेत्रों में अनिवायंत: 
पढ़ायी जायगी । आयोग ने अपने एक सदस्य का यह सुझाव अस्वीकार कर दिया कि 
अंग्रेजी तथा हिन्दी का शिक्षण कक्षा 5 के बजाय कक्षा 3 से ही प्रारम्भ कर देना 
चाहिए । रूसी भाषा, जमंन, फ्रेंच, चीनी तथा जापानी भाषाओं के पढ़ाने की सुविधा 
भी कुछ चुने हुए स्कूलों में प्रदान की जाय । 

उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों को स्वतन्त्रता हो कि उपर्यक्त तीन 
भाषाओं में से कोई भी दो भाषाएँ चुन लें अथवा आधुनिक भारतीय और विदेशी 
भाषाओं तथा देशी एवं विदेशी शास्त्रीय (0355704]) भाषाओं में से दो भाषाएँ 
चुन लें । विश्वविद्यालय-स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने के पक्ष में आयोग 
नहीं है। इस फार्मूले को लागू करने अथवा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का 
भी आयोग ते विरोध किया है। आयोग का मत है कि हिन्दी के विकास के लिए एक 
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अपनाना चाहिए, किन्तु किसी पर भी इसका अध्ययन थोपा 
नहीं जाना चाहिए । लिपि के सम्बन्ध में आयोग ने देश भर में देवनागरी तथा रोमन 
लिपियों के प्रयोग का सुझाव दिया है । 

बिशान तमा गणित--प्रथम दस वर्ष के स्कूली अध्ययन-काल में विज्ञान तथा 
गणित के अनिवायेत:ः पढ़ाने का सुझाव आयोग ने दिया है। विज्ञान का अध्ययन 
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बच्चे को लोअर प्राइमरी-स्तर पर ही आरम्भ करके आगे इसका ज्ञान बढ़ाते चलता 
चाहिए। कक्षा 4 में ही रोमन लिपि का ज्ञान करा देता हितकर होगा। प्राथमिक 
पाठशालाशों में विज्ञान-कक्ष तथा छोटी-सी प्रयोगशाला अनिवायंत: होनी चाहिए । 
निम्न माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन अधिक होता चाहिए और उच्चतर स्तर 
पर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान का सैद्धान्तिक ज्ञान करा देना 
आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को कृषि से तथा शहरी क्षेत्रों में टेकनोलॉजी 
से सम्बद्ध कर देना चाहिए । गणित पाठ्यक्रम का सभी कक्षाओं में आधुनिकीकरण कर 
देना चाहिए । दोनों विषयों की शिक्षण-विधि में भी सुधार आवश्यक है । 

अप्य-- उपर्यक्त विषयों के अतिरिक्त आयोग ने नागरिकता के गुणों का छात्रों 
में विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन की सिफारिश की है। भावात्मक एकता 
तथा राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी बातों का इस पाठ्यक्रम में समावेश करना चाहिए। 
कार्य-अनुभव (ए0]0 ७एथांध०९) स्कूली शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना 
चाहिए हाथ से काम करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्राथमिक तथा माध्यमिक छात्रों को 
प्रदान करनी चाहिए । उन्हें समाज-सेवा तथा सामुदायिक विकास-कार्यक्रम अथवा 
श्रमिक-शिविरों में भाग लेने का समुचित सुअबसर मिलना चाहिए । शरीर-निर्माण 
के लिए शारीरिक शिक्षा और नैतिक निर्माण के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा 
की व्यवस्था सभी स्कूलों में प्रदान करने का आयोग का सुझाव है। अन्य क्रियात्मक 
तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लड़के 
तथा लड़कियों की शिक्षा में कोई भी अन्तर न रखने के सम्बन्ध में आयोग ने हंसा 
मेहता समिति की सिफारिशों को यथावत्‌ स्वीकार करते हुए उनके लिए ग्ृह-विज्ञान 
को वेकल्पिक रूप से पढ़ाये जाने तथा ललितकलाओं की अधिक सुविधाएं प्रदान करने 
पर बल दिया है । 

बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का स्पष्ट मत है कि किसी विशेष स्तर 
पर शिक्षा-प्रणाली का नाम 'बेसिक शिक्षा' रखने की कोई आवश्यकता नहीं, वरन्‌ 
इस प्रणाली के जो आधारभूत सिद्धान्त हैं, जैसे--उत्पादक क्रिया तथा वातावरण और 
पाठ्यक्रम से उसका सम्बन्ध, समाज से सम्पर्क इत्यादि, बे आयोग की राय में इतने 
महत्त्वपूर्ण हैं कि उनका समावेश शिक्षा के सभी स्तरों पर कर देना चाहिए । 

9. शिक्षण-विधियाँ, निर्देशन एवं मूल्यांकन 

पाठ्यक्रम में सुधार के प्रश्न से ही जुड़ा हुआ प्रश्न शिक्षण-विधि तथा मूल्यां- 
कन विधि के सुधार का है। गत वर्षों में शिक्षण तथा परीक्षा विधियों के सुधार के 
सम्बन्ध में मुदालियर आयोग एवं अन्य समितियों ने महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं 
तथा उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास भी किया गया है, किन्तु सभी प्रयासों के 
बाबलूद स्थिति में अभी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । कोठारी शिक्षा आयोग ने 
इस सुधार के मार्ग में चार प्रमुख बाघाएँ बतायी हैं---() शिक्षकों की दुबंलताएँ; 
(2) शिक्षण-विधियों के विषय में उचित अनुसन्धान करने की .असफलता, (3) बलें- 


आधुनिक शिक्षा ] अध्याय 27 : कोदारी शिक्षा आयोग | 559 


मान शिक्षा-प्रणाली की दुरृहता, और (4) नवीन तथा गतिशील शिक्षा-विधियों के 
प्रचार के सम्बन्ध में प्रशासन की असफलता । 

इनमें तृतीय तथा चतुर्थ कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली की दुरूहता समाप्त करने के लिए उसे पर्याप्त लोचदार (९!४५४०) तथा 
गतिशील (0५79॥)0) होना चाहिए | यह उसी समय सम्भव है जबकि छात्र तथा 
अध्यापक दोनों को पर्याप्त स्वतन्त्रता मिले । उनमें नई सूझ, रचनात्मक चिन्तन तथा 
परीक्षण करने की क्षमताओं का विकास करने में प्रशासन तथा निरीक्षक वर्ग प्रत्यक्ष रूप 
से सहायक होना चाहिए । यदि शिक्षण-विधि में सुधार करने की सराहना हो तो एक 
शिक्षक वेयक्तिक रूप से नई विधियों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित हो सकता 
है। कक्षा में शिक्षण-विधि के सुधार की कूजी निरीक्षक ही है। यदि वह अध्यापक 
का उचित रूप से पथ-प्रदर्शन करता है और उसकी सराहना करता है तो अध्यापक 
को इससे भारी प्रोत्साहन मिलेगा । इसी प्रकार प्रधानाध्यापक के द्वारा भी नये प्रयोग 
करने वाले अध्यापक की सराहना महत्त्वपूर्ण है। नवीन उद्योगों में अध्यापक को 
पूर्णतः सुरक्षा की भावना भी रहनी चाहिए । किन्तु नवीन विधि का प्रयोग समर्थता- 
पृवेंक वही अध्यापक कर सकता है जो अपने विषय का पण्डित है, अन्यथा इससे 
बड़ी हानि होगी । आयोग के मतानुसार नवीन विधि का प्रयोग कक्षा एक से ही कर 
देना चाहिए । वही विद्यालय नवीन विधियों का आविष्कार करने में अधिक सफल 
हो सकता है जहाँ छात्रों के अभिभावक भी इस बात को समझते हैं और अध्यापकों 
को सहयोग प्रदान करते हैं । जो अध्यापक नवीन विधि की खोज करें उन्हें उच्च पद 
देकर प्रोत्साहित किया जाय । आयोग का विश्वास है कि नवीन विधियों के प्रयोग 
उसी समय सफल हो सकते हैं जब पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सहायक सज्जा पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है। इन्हीं उपायों से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की 
दुरूहता समाप्त होकर उसमें लोच तथा गतिशीलता उत्पन्न हो सकती है । 

जहाँ तक नवीन विधियों के प्रचार का प्रश्न है, आयोग का विश्वास है कि 
नवीन विधियों का आविष्कार उस समय तक कोई अर्थ नहीं रखता जब तक उस ज्ञान 
का विकीर्णन (0॥#0&0॥) अर्थात्‌ प्रचार नहीं किया जाता । इसमें वर्षों ही नहीं कई 
दशक लग सकते हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि प्रशासन अन्य 
अध्यापकों को उन नवीन विधियों को स्वीकार कराने में उन्हें कितना विश्वस्त कर 
सकता है । साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि विभिन्न स्कूलों की सामर्थ्य के अनुसार 
ही नवीन विधियों का सृज्रपात वहाँ श्री: शन: किया जाय । अध्यापकों को सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो ताकि वे नवीन विधियों में प्रशिक्षण पा सकें 
और अन्त में पर्याप्त मात्रा में निर्देशांक सज्जा (80706 ॥9/९79|) की व्यवस्था स्कूलों 
में की जानी चाहिए और समय-समय पर उसमें सुधार करते रहना चाहिए । इस बात 
के सम्बन्ध में सजग रहने की आवश्यकता है कि नवीन शिक्षण-विधि कालान्तर में एक 
पुरानी लकीर बतकर ही न रह जाय । 
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पाठय-पुस्तकें, अध्यापकों की निर्देशिकाएँ तथा सज्जा--आयोग का मत है कि 
स्कूलों में शिक्षण का स्तर उठाने के लिए अच्छी पाद्य-पुस्तकें तथा अध्यापकों के लिए 
निर्देशिका एँ (£७४०९५) एवं अन्य सज्जा अत्यन्त आवश्यक हैं। पाठ्य-पुस्तकों की रचना 
का प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशि- 
क्षण परिषद (र३०04| (0०णाल। 0 8&00०क्ांणाओं २९४९६॥०॥ 80 ]477९) 
तथा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं । पुस्तकों की श्रेष्ठता 
की जाँच राज्य शिक्षा-विभागों को करते रहना आवश्यक है । राज्य शिक्षा-विभाग 
स्वयं भी पुस्तकें प्रकाशित करा सकता है | यह कार्य किसी स्वायत्तता सम्पन्न संस्था को 
राज्य द्वारा सौंप देना चाहिए। पुस्तकों का सदा संशोधन होता रहे और एक-एक 
विषय पर तीन-चार पुस्तकें होनी चाहिए । लेखकों को उदारतापुर्वेक पारिश्रमिक दिया 
जाय । अध्यापकों की निर्देशिकाओं तथा अन्य सज्जा के द्वारा शिक्षण-कार्य में सहायता 
प्रदान की जानी चाहिए। इन सभी वस्तुओं की एक न्यूनतम सूची बनाकर प्रत्येक 
स्कूल को उन्हें उपलब्ध करने का नियम बना दिया जाय । शिक्षा-विभाग को चाहिए 
कि निकट के रेडियो स्टेशनों से सम्प्क स्थापित करके नवीन विधियों के अनुसार पाठों 
का प्रसारण कराये । प्रसारण का समय ऐसा हो जिससे विद्यार्थी पूर्ण लाभ उठा सके । 
अध्यापकों को इसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए । ऐसी शिक्षण-सज्जा जो स्थानीय 
रूप से ही उपलब्ध हो तथा सस्ती हो, प्रदान करने में अध्यापकों की सहायता की 
जानी चाहिए। 
कक्षा का आकार--कक्षा के आकार के विपय में आयोग का मत है कि लोअर 
प्रायमरी कक्षाओं में अधिक से अधिक 50, हायर प्रायमरी तथा लोअर सेकेण्डरी 
कक्षाओं में 45 तथा हायर सेकेण्डरी अर्थात्‌ उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अधिक से 
अधिक 40 छात्रोंको प्रवेश दिया जाय। बहु-कक्षा शिक्षा (70|/96-00455 ॥040॥॥72) 
के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान प्रशिक्षण कालेजों में होना चाहिए । 
विद्यालय-भवन--विद्यालय-भवनों की वर्तमान दशा के सम्बन्ध में आयोग ने 
भारी चिन्ता प्रकट की हैं। उसका मत है जिन स्कूलों के भवन अधूरे पड़े हैं पहले उन्हें 
पूर्ण कराया जाय, तदुपरान्त नये प्रवेश की सुविधाएँ बढ़ायी जायें। केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों के बजटों में इस कार्य के लिए धन-राशि बढ़ायी जाय । निर्माण-व्यय में कमी, 
कच्चे अस्थायी भवनों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों तथा पंचायतों की 
सहायता, शहरों में सस्ते भवनों का निर्माण तथा निर्माण का के निरीक्षण एवं सलाह 
के लिए सरकार के सार्वजनिक निर्माण-विभाग का सहयोग इत्यादि के सुझाव आयोग 
ने दिये हैं । 
निर्देशन एवं परामर्श--निर्देशन (2770870०2) तथा परामर्श (००४॥६९॥॥६) 
को आयोग ने शिक्षा-प्रणाली का आवश्यक अंग बताया है। उसका मत है कि यह 
प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही आरम्भ हो जाना चाहिए । इसके लिए प्रशिक्षण के ' 
समय ही अध्यापकों को निदानात्मक परीक्षाओं (07880800 6४07£) से परिचित 
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करा दिया जाय; उनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय: पेशे सम्बन्धी 
साहित्य का उत्पादन किया जाय तथा छात्रों और उनके अभिभावकों को भावी शिक्षा 
के विषय में परामर्श दिया जाय । 

माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जाय । 
यद्यपि ये सुविधाएँ प्रत्येक विद्यालय में प्रदान की जाये, किन्तु कुछ चुने हुए विद्यालयों 
में अधिक सघनता के साथ की जायें। आयोग का सुझाव है कि “राज्य निर्देशन व्यूरो' 
तथा निरीक्षकों की सहायता से यह कार्य अधिक प्रभावक रूप से चलाया जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त आयोग का सुझाव है कि माध्यमिक स्तर पर प्रतिभावान बालकों 
की छाँट हो जानी चाहिए और उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए । पिछड़े 
बालकों की शिक्षा विशेष पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए । 

मुल्यांकन--नवीन तथा अधिक प्रभावक परीक्षा-विधि द्वारा छात्र की शिक्षा- 
प्रगति का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में आयोग ने कई रचनात्मक सुझाव दिये हैं । 
आयोग का कहना है कि लिखित परीक्षाओं में सुधार तो आवश्यक है ही, यह भी 
आवश्यक है कि अन्य उपायों द्वारा भी छात्र की योग्यता का मूल्यांकन किया जाय । 
नीचे की कक्षाओं में कक्षा | से 4 तक एक श्रेणीहीन इकाई मानी जाय, जिसमें बच्चों 
को उनके ज्ञान के अनुसार तरवकी देते चले जाना चाहिए। 

हायर प्रायमरी-स्तद् पर लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा भी 
हो । प्रगति-पत्र द्वारा प्रत्येक छात्र की प्रगति का लेखा रखा जाना चाहिए । प्राथमिक 
स्तर के अन्त में एक बाह्य परीक्षा रखी जा सकती है, किन्तु उसकी विधि दुरूह नहीं 
होनी चाहिए। जिले भर के स्कूलों की पारस्परिक क्षमता की जाँच करने के लिए एक 
सामान्य अन्तविद्यालय परीक्षा निरीक्षक के द्वारा ली जा सकती है। प्राथमिक शिक्षा 
के उपरान्त सकल के द्वारा छात्र को प्रमाणपत्र उसकी उत्तरोत्तर प्रगति के रिकार्ड के 
साथ मिलना चाहिए । छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विशेष परीक्षा ली जानी 
चाहिए । बाह्य परीक्षा के सुधार पर आयोग ने बल दिया है। उसका कहना है कि 
बाह्य परीक्षा के आधार पर जो प्रमाणपत्र छात्र को दिया जाय उसमें सभी विषयों में 
उसकी प्रगति का उल्लेख हो किन्तु पूरे इम्तहान में पास या फेल का कोई जिक्र न 
हो । यदि छात्र चाहे तो पुरे इम्तहान में अथवा विभिन्न विषयों में अपनी सफलता की 
मात्रा में सुधार करने की दृष्टि से पुनः बैठ सकता है। कुछ ऐसे प्रयोगात्मक स्कूल 
खोले जायें जो अपने छात्रों की अन्तिम परीक्षा स्वयं ही लेकर अपना प्रमाणपत्र प्रदान 
करें और कक्षा 0 के उपरान्त उन छात्रों की अन्य बाह्य परीक्षा लेने की कोई 
आवश्यकता न रहे । इन स्कूलों को पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों तथा परीक्षा-विधि के 
सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता हो, किन्तु इनका चुनाव सावधानी से किया जाय । आयोग ने 
आन्तरिक परीक्षाओं को भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आवश्यक बताया है । 

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने सुझाव दिया है कि 


भा,शि.६.---36 


562 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


संक्रमण काल में उच्चतर माध्यमिक छात्रों को दो लगातार बाह्य परीक्षाओं में एक ही 
वर्ष में सम्मिलित होना पड़ेगा--कक्षा 0 तथा ] में। किन्तु जहाँ कक्षा 9 से ] 
तक का कोर्स एकीकृत है वहाँ कक्षा 0 में परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं । 
0. स्कूल-शिक्षा : प्रशासन एवं निरीक्षण 

शिक्षा-सुधारों की गति तीब्रतर करने के लिए आयोग के मतानुसार सहानु- 
भूतिपूर्ण तथा कल्पनाशील प्रशासन एवं परीक्षण की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में 
आयोग ने सावंजानिक शिक्षा के लिए वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक सामान्य स्कूल 
प्रणाली का विकास करने का सुझाव दिया है। इस समय स्कूलों का विभाजन विभिन्न 
प्रकार के प्रबन्धों के अन्तर्गत किया गया है, किन्तु इस नवीन प्रणाली के अनुसार सभी 
प्रकार के स्कलों को चाहे वे सरकारी हों और चाहे स्थानीय संस्थाओं अथवा वेयक्तिक 
प्रबन्ध समितियों के अन्तर्गत हों, एक ही प्रकार की प्रणाली के अन्तगेंत आगामी बीस 
वर्षों में ले आया जायगा । इससे देश के सभी भागों में एक ही प्रकार के स्कूल 
होंगे और उनका भेद मिट जायगा । इसके लिए अध्यापकों के स्तरों में आज जो अन्तर 
है, उसे समाप्त करना आवश्यक होगा । शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी । सरकारी 
तथा स्थानीय संस्थाओं के अन्तगंत चलने वाले स्कूलों का मानदण्ड इस समय आयोग 
की राय में नीचा है। वहाँ के अध्यापकों का न तो जनता से सम्पर्क रहता है और न 
इन अध्यापकों में स्थायी स्वामिभक्ति की भावना का हीं विकास हो पाता है। अतः 
प्रबन्ध-प्रणाली में सुधार करके आयोग इनके स्तर को उठाने के पक्ष में है । इसी प्रकार 
वेयक्तिक स्कूलों के अन्तर को भी समाप्त करने का सुझाव दिया गया है । 

आयोग का मत है कि स्कूलों के सुधार का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अपनाया 
जाय जिसके तीन उद्देश्य हों--() सभी स्कूलों को एक न्यूनतम स्तर तक उठाना, (2) 
प्रत्येक स्कूल को उच्चतम स्तर तक आने में सहायता करना, तथा (3) आगामी दस 
वर्षों में कम से कम 0% स्कूलों को अधिकतम स्तर तक विकसित कर देना । 

तीसरी सिफारिश है राज्य शिक्षा-विभागों का पुनर्गठन करके उनकी स्थिति 
को हृढ़ करना । इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन खोलने 
तथा जिला-स्तर पर शिक्षा-विभागों की कार्यक्षमता में सुधार करने का सुझाव दिया 
गया है । जिला निरीक्षकों के स्तर तथा वेतन में सुधार, उनके अधिकारों में वृद्धि, जिला- 
स्तर पर निरीक्षण-स्टाफ में विशेषज्ञों की नियुक्ति, महिला-निरीक्षिकाओं के स्तर में 
सुधार तथा योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को छाँटकर प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त 
करना इत्यादि अन्य सुझाव हैं जो प्रशासन एवं निरीक्षण के स्तर को ऊँचा उठा 
सकते हैं । 

एक अन्य सुझाव के अनुसार इस बात के लिए विश्वस्त होने के लिए कि 
शिक्षा का मानदण्ड उत्तरोत्तर ऊँचा उठता चला जाय तथा उसका समय-समय 
पर मूल्यांकन भी होता रहे, आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य-स्तर पर स्टेट बोर्ड 
ऑफ स्कूल एजुकेशन तथा राज्य मृल्यांकन संगठन (8९ फराप्रभांगा 
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0 १%॥8$40॥) की स्थापना की जाय और उन्हीं के समानान्तर संस्थाएँ राष्ट्रीय 
स्तर पर भी खोली जाये । 

आयोग का मत है कि केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में स्कूल चल रहे 
हैं उनके विकास तथा सुधार का उत्तरदायित्व स्वयं केन्द्रीय सरकार ले । 

अन्त में एक महत्त्वपूर्ण सुआव ऐसे स्कूलों के लिए दिया गया है जो सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा रजिस्टड नहीं हैं । ऐसे स्कूलों को या तो शीघ्र मान्यता दी 
जाय अथवा उन्हें कानून बनाकर समाप्त कर दिया जाय। जो स्कूल नियमों का पालन 
न करे, उसके लिए दण्ड-व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकार प्रशासन तथा निरीक्षण में 
सुधार करके और उसकी कायक्षमता में वृद्धि करके स्कूलों के प्रबन्ध एवं उनके स्तर 
में सुधार करने के लिए आयोग ने व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किये हैं । 

|. उच्च शिक्षा : उद्देश्य तथा सुधार 

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों के उद्देश्य दिये 
हैं और इस प्रसंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के विशेष उत्तरदायित्वों की व्याख्या की 
है। ज्ञान तथा सत्य की खोज, उचित नेतृत्व के विकास, विभिन्न विज्ञानों के विकास, 
समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों और 
उनके द्वारा सम्पूर्ण समाज में श्रेष्ठ जीवन के सिद्धान्तों एवं मूल्यों का विकास विश्व- 
विद्यालयों के सामान्य उद्देश्य बताये गये हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्र की अन्तरात्मा की 
रक्षा, प्रोढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए पार्ट-टाइम अथवा डाक-शिक्षा की व्यवस्था, स्क्ली 
शिक्षा के स्तर को उठाने में सहायता, परीक्षा-प्रणाली में सुधार करके परम्परागत 
परीक्षा-भार को कम करना और उच्च शिक्षा के कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्रों की स्थापना करके 
देश के भीतर ही शेक्षिक जीवन की गरिमा को पुनः वापस लाने का प्रयास करना 
कुछेक वे उद्देश्य हैं जिनकी पूति भारतीय विश्वविद्यालयों का विशिष्ट कर्तव्य है । 

प्रमुख विश्वविद्यालय--आयोग ने सिफारिश की है कि देश में कुछ ऐसे प्रमुख 
विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार है, जहाँ पोस्ट-ग्रेजुएट एवं अनुसन्धान 
के मानदण्ड संसार के किसी भी श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय के समकक्ष हों। विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग को चाहिए कि बह देश के बतेमान विश्वविद्यालयों में से, जिनमें एक 
आई० आई० टी० तथा एक कृषि विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हों, सन्‌ 966-67 
से आगे ऐसे छह विश्वविद्यालयों को छाँट लें जिन्हें प्रमुख विश्वविद्यालय बना दिया जाय। 
प्रत्येक ऐसे विश्वविद्यालय में अत्यन्त मेधावी छात्र तथा अत्यन्त योग्य शिक्षक रखे जाये । 
प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें जो 
अण्डर-प्रेजुएट स्तर के छात्रों को दी जाये, ताकि पोस्ट-ग्रेजुएट-स्तर पर पर्याप्त संख्या 
में प्रतिभावान छात्र उपलब्ध हो सकें। प्रत्येक विभाग अथवा फैकल्टी में शिक्षकों की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में परामशे देने के लिए एक समिति स्थापित की जाय जो 
विश्वविद्यालय अधिकारियों के सम्पर्क में भी रहे । अच्छे अध्यापकों की खोज केवल 
राज्य अथवा क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर देश, यहाँ तक कि विश्वब्यापी हो। योग्य 
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अध्यापकों को ऊँचे वेतन देकर भी रखा जाय और उन्हें अनुसन्धान, अध्ययन-अवकाश 
तथा योग्यता बढ़ाने के पूर्ण सुअवसर प्रदान किये जायँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
को चाहिए कि योग्य अध्यापकों की नियुक्ति ऊँचे वेतन पर सम्भव करने के लिए एक 
विशेष कोष की स्थापना प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में करे । 

प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में उच्च केन्द्रों की स्थापना करे। इन केन्द्रों का एक 
मण्डल ((050४) बन जाय जिनके द्वारा अन्तर्शास्त्रीय (0-0॥829|0079) अनु- 
सन्धान को प्रोत्साहन दिया जा सके। भाषाओं, कृषि, इंजीनियरी तथा औषधिशास्त्र के 
लिए ऐसे केन्द्र शीघ्र खोले जायें । किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग 
का चुनाव केन्द्र की स्थापना के लिए विभाग द्वारा किये गये कार्य की मात्रा तथा 
श्रेष्ठता, अनुसन्धान, शिक्षक-स्तर तथा भावी विकास की सम्भावनाओं के आधार पर 
करना चाहिए | जिन विभागों को यह सम्मान दिया जाय उन्हें अपने कार्य द्वारा उसकी 
रक्षा करनी चाहिए। समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा इन केन्द्रों की प्रगति का पुन- 
निरीक्षण करा लेना चाहिए। इन केन्द्रों को चाहिए कि अन्य विभागों के केन्द्रों से 
सम्पर्क रखें और धीरे-धीरे सभी अध्यापकों को अपनी परिधि में खींच लें । 

प्रमुख विश्वविद्यालयों को चाहिए कि अपनी श्रेष्ठता की परिधि का उत्तरोत्तर 
प्रसार करते चले जायें । विभिन्न विभागों तथा केन्द्रों का स्तर उठाने के लिए उन्हें विशेष 
अनुदान दिया जा सकता है । उच्च केन्द्रों को चाहिए कि अपने विषय से सम्बन्धित 
सम्बढ्धक कालेजों के अध्यापकों को भी अपने सम्पर्क में ले आयें। प्रमुख विश्वविद्यालयों 
का व्यय यू० जी० सी० को वहन करना चाहिए। 

अन्य विश्वविद्यालयों का सुधार--प्रमुख विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हुए 
विद्याथियों को अन्य विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य के लिए रखना चाहिए। 
यू० जी० सी० को चाहिए कि वह लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसर के तीनों स्तरों पर 
विशेष फैलोशिप की व्यवस्था करके ऐसे योग्य व्यक्तियों को अध्यापन-कार्य के लिए 
आकर्षित करे जो अन्यथा इसमें नहीं आना चाह रहे थे । कालान्तर में इन्हें स्थायी पदों 
पर नियुक्त कर दिया जाय । स्टाफ के चुनाव में योग्यता प्रमुख माननी चाहिए । सभी 
विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों को पारस्परिक सम्पर्क अनुसन्धान-कार्यों के लिए 
बनाये रखना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से अध्यापकों को अनुसन्धान 
कार्य के लिए आमन्त्रित करना चाहिए | इन विश्वविद्यालयों में कुछ चुने हुए विभागों 
में स्तर को उठाकर उन्हें उच्च केन्द्रों की कोटि में लाया जा सकता है । 

शिक्षा आयोग ने सम्बद्ध कालेजों की स्थिति के सुधार पर भी बल दिया है। 
देश में निश्चय ही कुछ अत्यन्त श्रेष्ठ कोटि के कॉलेज हैं जिन्हें प्रोत्साहित करना 
आवश्यक है । कुछ अच्छे कालेजों को स्वायत्त स्तर (3प7/0707700$ $(905) देने की 
भी आयोग ने सिफारिश की है। विश्वविद्यालयों के विधान में आवश्यक परिवर्तन के 
द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। पाँचवीं योजना के अन्त तक ऐसे 50 अच्छे कालेजों 
को इस श्रेणी में लाया जा सकता है । 
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शिक्षण तथा मूल्यांकन-- शिक्षा में सुधार करने के विषय में आयोग का कहना 
है कि ओपचारिक भाषाओं तथा प्रयोगशाला में काम करने के घण्टों में कुछ कमी करके 
बचे हुए समय में छात्र को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रटने की 
प्रवत्ति के स्थान पर मौलिकता को प्राथमिकता दी जाय । पुस्तकालयों को सभी जगह 
सम्पन्न किया जाय । कोशिश की जाय कि एक घण्टा की कक्षा की पढ़ाई के पीछे 
3-4 घण्टे छात्र को उस ज्ञान को पचाने के लिए मिल सकें । यह नियम बना दिया 
जाय कि कोई भी अध्यापक एक सत्र के मध्य में एक सप्ताह से अधिक बाहर न 
जाय और न सत्र के मध्य में नौकरी छोड़कर अन्यत्र जाय । नये अध्यापकों की 
नियुक्तियाँ गर्मी की छूटिटयों में हों । रिसचच॑ छात्रों को आंशिक रूप से शिक्षण का कार्य 
सौंपा जा सकता है । विश्वविद्यालय-स्तर पर भी शिक्षण-विधियों की 'जाँच करा कर 
अधिक प्रभावक विधि को अपनाया जा सकता है। सभी शिक्षण-विश्वविद्यालयों में 
बाह्य परीक्षाओं को धीरे-धीरे समाप्त करके उनके स्थान पर आन्तरिक तथा निरन्तर 
मूल्यांकन की प्रतिस्थापना कर देनी चाहिए। यू० जी० सी० की ओर से एक केन्द्रीय 
परीक्षा सुधार-केन्द्र स्थापित होना चाहिए। नवीन परीक्षा-विधियों से अध्यापकों को 
परिचित कराते रहना, परीक्षकों को पारिश्रमिक देना बन्द करना तथा अन्य परीक्षा 
सम्बन्धी सुधारों का सुझाव आयोग ने दिया है । 

शिक्षा का माध्यम--आगामी दस वर्षों में धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा 
का माध्यम विश्वविद्यालय-स्तर पर बना देना चाहिए । ग्रेजुएट कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा 
तथा पोस्ट-ग्रेजुएट-स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षण किया जाय । धीरे-धीरे सभी उच्च 
शिक्षा के अध्यापकों को द्विभाषिया बना दिया जाय । गैर-हिन्दी क्षेत्रों में कालेजों को 
जहाँ शिक्षण हिन्दी में होता है, बना रहने दिया जाय। यही बात उर्द के सम्बन्ध में भी 
लागू होती है। उर्दू तथा अन्य आधुनिक देशी भाषाओं के विकास के लिए उच्च केन्द्रों 
की स्थापना की जाय | किसी भी भारतीय भाषा या क्लासिकल भाषा को अनिवाय॑त: 
न पढ़ाया जाय किन्तु अंग्रेजी सभी जगह पढ़ाई जाय और उसके लिए विशेष सुविधाएँ 
प्रदान की जायें तथा शिक्षण-विधि में सुधार किया जाय । अन्य पुस्तकालय भाषाओं 
में रूसी भाषा को चुना जा सकता है। 

छात्र-समस्याएँ--इसमें छात्र-सेवाओं, उनकी यूनियन तथा अनुशासन की 
समस्या को लिया गया है। छात्र-सेवाएँ त केवल कल्याण-कार्य ही हैं, बरन्‌ शिक्षा का 
आवश्यक अंग हैं। अतः उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, निर्देशन तथा परामर्श, 
भावी उद्यम तथा आथिक सहायता इत्यादि के सम्बन्ध में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की 
जायें। स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा एक स्थायी 'डीन ऑफ स्टूडेण्ट वेलफेयर' की 
नियुक्ति की सिफारिश आयोग ने की है । 

छात्र यूनियन के सम्बन्ध में आयोग ने सलाह दी है कि सभी छात्र स्वयं ही 
इसके सदस्य माने जायें, पदाधिकारियों का चुनाव विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा परोक्ष 
रूप से किया जाय, छात्रों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए अध्यापकों तथा 
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छात्रों की संयुक्त समितियाँ बनायी जाये । यू० जी० सी० के द्वारा छात्र यूनियनों को 
वार्षिक सम्मेलन करने के लिए आथिक सहायता भी प्रदान करती चाहिए । 

अनुशासन के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि अनुशासनहीनता का उत्तरदायित्व 
छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, अधिकारियों, सरकार व राजनीतिक दलों को मिला-जुला 
उत्तरदायित्व है । अत: सभी को उसके निवारण में सहयोग देना है । शिक्षा-स्तर में 
सुधार, अनुशासनहीनता को रोकने के पर्याप्त परामर्श एवं प्रशासन सम्बन्धी मशीनरी 
की स्थापना, छात्रों के लिए समाज-सेवा का सुअवसर प्रदान करना इत्यादि का सुझाव 
आयोग ने दिया है। उसके मतानुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालय एक इकाई है अतः छात्रों, 
अध्यापकों एवं अधिकारियों के बीच में पृथकत्व अथवा धभ्रुवीकरण से बचना चाहिए । 

]2. उच्च शिक्षा : प्रवेश तथा कार्यक्रम 

उच्च शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं के प्रसार के पक्ष में आयोग का कथन है 
कि देश की भावी मानव-शक्ति आवश्यकताओं (74॥-.009८ ॥6०05) को देखते हुए 
अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी बीस वर्षो में दस लाख के स्थान पर चालीस 
लाख प्रवेश-सुविधाएं हमें ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट स्तरों पर करनी पडेंगी । पेशे सम्बन्धी 
पाठ्यक्रम, विशेषतः कृषि, इंजीनियरी तथा चिकित्सा में अधिक प्रसार आवश्यक है । 

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्रवेश योग्यता के आधार पर छाँट करके सीमित 
कर दिया जाय । विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश स्थानों तथा अध्यापकों की संख्या को भी 
ध्यान में रखना होगा उससे अधिक छात्रों को प्रवेश न दिया जाय । छात्रों की योग्यता 
की कसौटी पिछड़ा परीक्षाफल तो रहेगा ही, किन्तु इसके साथ उनकी सामाजिक- 
आशिक पृष्ठभूमि, अन्य योग्यताएँ या रुचियाँ भी ध्यान में रखी जानी चाहिए । प्रत्येक 
विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए योग्यता की जाँच के अपने स्वतन्त्र नियम बना सकता है। 
वहाँ एक 'विश्वविद्यालय-प्रवेश-बोर्ड' की स्थापना महत्त्वपूर्ण है। यू० जी० सी० एक 
केन्द्रीय परीक्षण संगठन की स्थापना द्वारा उचित कसौटियों का प्रतिपादन कर 
सकता है । 

शिक्षा आयोग का मत है कि विश्वविद्यालयों में पार्ट-टाइम अध्ययन तथा डाक- 
कोर्सो की पर्याप्त व्यवस्था कर देनी चाहिए | कॉलेज के आकार के सम्बन्ध में आयोग 
का सुझाव है कि यह पाँच सौ से एक हजार छात्रों के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय 
से सम्बद्ध करने के नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय । आयोग ने अनुसन्धान तथा 
स्त्री शिक्षा में प्रसार तथा सुधार करने की जोरदार सिफारिश की है । 

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना को अनिवाय बताते हुए आयोग ने बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्‍ली में चतुर्थ आयोजन के अन्त तक दो विश्वविद्यालय स्थापित 
करने, केरल, उड़ीस तथा उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में नवीन विश्वविद्यालयों की सिफा- 
रिश की है। शेष स्थानों के लिए उसने कहा है कि नया विश्वविद्यालय उसी समय 
स्थापित किया जाय, जब इसकी स्थापना से अनुसन्धान की मात्रा तथा स्तर में 
निश्चित सुधार होने की आशा हो । बिना यू० जी० सी० की आज्ञा तथा पर्याप्त 
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वित्तीय प्रबन्ध के ऐसा न किया जाय । राज्य-स्तर के सभी विश्वविद्यालयों का एक 
“कंसोटियम' बना देना चाहिए । 

विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्बन्धों में घनिष्ठता, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, 
समाज-विज्ञानों, मानवशास्त्रों (॥07)8॥025) तथा शिक्षा-समस्याओं में अनुसन्धान 
कराने की भी आयोग ने सिफारिश की है । 

3. विश्वविद्यालयों का शासन 

शिक्षा आयोग के मतानुसार विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध तथा शासन पर उनके 
शिक्षा-स्तर तथा कार्यक्षमता अधिकांश में निर्मर रहते हैं । अतः उन्हें प्रबन्ध की गति- 
शील विधियों का विकास करना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न 
समस्याओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

विश्वविद्यालय स्वायत्तता (७४०॥०॥३५ ) की व्याख्या करते हुए आयोग ने कहा 
है कि इसका वास्तविक क्षेत्र॑ छात्रों के चयन, अध्यापकों की नियुक्ति तथा उन्नति, 
पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षण-विधि तथा अनुसन्धान की समस्याओं और क्षेत्रों का 
चयन करना है । गैर-शिक्षा सम्बन्धी तत्त्वों का प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व एक सीमित महत्त्व 
रखता है । विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने विभागों को पर्याप्त स्वतन्त्रता दें। 
विभाग अध्यक्ष के अन्तगंत एक प्रबन्ध के प्रश्नों को उसके अन्तगंत हस्तान्तरित कर देना 
चाहिए । आयोग का मत है कि छात्रों के प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालयों की विभिन्न 
शैक्षिक परिषदों (8८36९0॥0 ८०४॥८५) तथा कोर्टों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 
देश में विश्वविद्यालय-स्वायत्तता के लिए पहले से ही अनुकूल वातावरण है । विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्‍्तविश्वविद्यालय बोर्ड और सरकार मिलकर यह 
निश्चय करें कि इसे और सुहृढ़ कैसे बनाया जा सकता है । 

विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आयोग ने सुझाव दिया 
है कि राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्त देना चाहिए । यू० जी० सी० 
से उन्हें विकास-कार्यों के लिए सहयोग करना चाहिए। पहले से वायदा किये गये 
व्यय के लिए जहाँ राज्य सरकारें रुपया नहीं दे रहीं वहाँ यू० जी० सी० को सहायता 
के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राज्यों द्वारा अनुदान के नियमों में सुधार की आव- 
श्यकता है । राजकीय हस्तक्षेप तथा व्यय के सम्बन्ध में जवाबदेही से विश्वविद्यालयों 
को मुक्त रहना चाहिए । 

उपकुलपतति की नियुक्ति के प्रश्न को आयोग ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है ।* 
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आयोग का विचार है कि यद्यपि किसे उपकुलपति नियुक्त करना है यह विश्वविद्यालय 
को स्वयं तय करना है, तथापि फिलहाल दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी गयी 
विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए । उपकुलपति को चुनने के लिए बनायी जाने वाली 
समिति के सदस्य प्रसिद्ध तथा ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए। जो व्यक्ति उपकुलपति 
नियुक्त किया जाय वह एक ऐसा उच्च कोटि का शिक्षाशास्त्री या विद्वान होना चाहिए 
जिसे प्रशासन का भी पर्याप्त अनुभव हो । उपकुलपति की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए 
हो और वह दो बार से अधिक इस पद के लिए न घुना जाय । यह पृर्णकालीन तथा 
बेतनिक पद हो । उपकुलपति के रिटायर होने की आयु पैंसठ वर्ष रखी जाय । केवल 
अत्यन्त योग्य तथा अखिल भारतीय ख्याति के व्यक्ति के लिए इसमें अपवाद भी हो 
सकता है। उसके उत्तराधिकारी को एक वर्ष पूर्व मनोनीत कर देना लाभदायक रहेगा। 
उपकुलपति को विश्वविद्यालय के कार्यो को समुचित रूप से चलाने के लिए पर्याप्त 
अधिकारों से विभूषित करना आवश्यक है । 

आयोग ने विश्वविद्यालयों के संविधानों में सुधार करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये हैं। उनका विचार है कि 'कोर्ट' में ।00 से कम तथा कार्यकारिणी-परिषद्‌ 
में पन्द्रह-बीस सदस्य हों जिनके आधे बाहरी सदस्य हों । पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-स्तर 
का निर्धारण करने का एकमात्र अधिकार शैक्षिक परिषद्‌ (8९४०0॥० (०0फा८ं) को 
ही होना चाहिए | प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शैक्षिक नियोजन बोर्ड (॥९६०शा7॥० 
एशा78 59070) अवश्य स्थापित हो जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 
विश्वविद्यालय का 'विजिटर' हो, जिसे सभी मामलों में जाँच या निरीक्षण करने का 
अधिकार हो । शिक्षा मंत्रालय तथा यू० जी० सी० मिलकर विश्वविद्यालयों के विधानों 
में आवश्यक संशोधन करा दें। भारत सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट से 
निवेदन करे कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एवं उच्च शिक्षा के विकास के सम्बन्ध 
में उचित नीति का निर्धारण कर दे । 

इसके अतिरिक्त शिक्षा आयोग ने सम्बद्ध कालेजों, सरकारी तथा बैयक्तिक 
कालेजों के प्रशासन-सुधार, अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
की स्थिति को हढ़ करने के भी सुझाव दिये हैं । यू० जी० सी० के अन्तर्गत सभी उच्च 
शिक्षा रहनी चाहिए, तथापि आयोग का मत है कि इसी स्तर की संस्थाएं कृषि, 
इंजीनियरिंग तथा मेडीसिन के लिए पृथक रूप से बना देनी चाहिए । यू० जी० सी० में 
दस से पन्द्रह तक सदस्य हों जिनके अधिक से अधिक # सरकारी अफसर और कम से 
कम ३ विश्वविद्यालयों में से हों । आयोग की राय में सरकार का विश्वविद्यालयों से 
सीधा सम्पर्क रखना अनुचित है| यू० जी० सी० द्वारा निरीक्षण अधिक प्रभावक बना 
दिया जाय तथा सरकार को चाहिए कि यू० जी० सी० को पर्याप्त कोष प्रदान करें 
ताकि वह अधिक क्षमतापूर्वक काम कर सके । ह 

4. कृषि-शिक्षा 
देश की कृषि की वर्तमान दुर्देशा तथा कृषि-उत्पादन, विशेषतः खाद्यान्न के 
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उत्पादन में बृद्धि की अविलम्ब आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा आयोग ने देश में शिक्षा 
के सभी स्तरों पर कृषि-शिक्षा के विकास की विशेष रूप से सिफारिश की है। कृषि-शिक्षा 
के क्षेत्र में आयोग के विचार से तीन बातें प्रमुख हैं-शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रसार-कार्य । 
आयोग के मतानुसार प्रत्येक राज्य में एक कृषि-विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए जहाँ 
आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए विशिष्ट पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाय । योग्य 
अध्यापकों द्वारा पोस्ट-ग्रेजुएट-शिक्षण पर बल दिया जाय । भारतीय कृषि अनुसन्धान 
संस्था (.6.7२.].) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था (.४.१२.].) तथा 
राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था ()३.!०.२..) जैसी केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाओं को कृषि- 
विश्वविद्यालयों के सहयोग से पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा के केन्द्र खोलने चाहिए जिसमें भारतीय 
कृषि अनुसन्धान परिषद (.0./.॥२.) जैसी संस्थाएँ भी सहयोग दे सकती हैं । 

आयोग का मत है कि पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में केवल क्रृषि-ग्रेजुएट ही नहीं 
वरन्‌ अन्य विषयों के छात्रों को भी प्रवेश देना चाहिए। प्रथम डिग्री का कोर्स हाई स्कूल 
के उपरान्त पाँच वर्ष का होना चाहिए । शिक्षकों की योग्यता तथा वेतन में सुधार, अनु 

सन्धान की सुविधाएं, छात्रों को पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अन्तगंत 

कम से कम 000 एकड़ 404:6 हेक्टेयर का फार्म तथा बाह्य परीक्षाओं के महत्त्व 
में कमी इत्यादि की भी आयोग ने सिफारिश की है और अधिक नये क्ृषि-कॉलेज 
खोलने के पक्ष में आयोग नहीं है । वर्तमान क्ृपि-कालेजों की स्थिति में सुधार होना 
चाहिए | बहुमुखी स्कूलों के रूप में कृषि-पॉलिटेकिनल तथा कृपि-स्कूल खोलने का 
सुझाव भी आयोग ने दिया है। यहाँ तक कि प्राथमिक पाठशालाओं के स्तर पर भी 
कृषि से बच्चों का परिचय अवश्य ही करा दिया जाय । 

प्रसार-कार्य के सुधार तथा ग्रामसेवक और अन्य प्रसार अधिकारियों को प्रशिक्षित 
करने में कृषि-पॉलिटेकनिकों तथा विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होना 
चाहिए । आयोग का विचार है कि गाँव के किसानों को भी कृषि-शिक्षा प्रदान की 
जानी चाहिए । कृषि-विकास के लिए जितने प्रशिक्षित लोगों की देश को आवश्यकता 
इस समय है या भविष्य में होगी, कृषि-शिक्षा को उसी आवश्यकता के अनुमान के 
आधार पर विकसित करना चाहिए । 

]5. व्यावसायिक, तकनीकी एवं इंजीनियरी शिक्षा 

व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य बताते हुए आयोग ने आशा प्रकट की है कि सन्‌ 
]986 तक 20% छात्र निम्न माध्यमिक स्तर तक और 50% कक्षा 0 के बाद 
आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत होने चाहिए । 
व्यावसायिक शिक्षा स्कूल के स्तर पर अपने आप में पूर्ण हो । 

तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी हाईस्कूल तथा आई० टी० आई० अधिक 
संख्या में लोले जायें जहाँ अद्ध-कुशल या कुशल कारीगर तैयार किये जायें। व्याव- 
सायिक तथा तकतीकी प्रशिक्षण की सुविधाएँ पार्ट-टाइम या डाक-कोसों द्वारा अन्य 
भा.शि.इ.--37 
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प्रौढ़ कारीगरों को भी दी जाये जो अपनी कार्ये-कुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाना 
चाहते हैं। देश में टेकनीशियनों की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए उनके प्रशिक्षण के 
लिए डिप्लोमा स्तर के कोस खोले जायें और पॉलिटेकनिकों की संख्या में वृद्धि की जाय । 

इंजीनियरों की देश में माँग तेजी से बढ़ती जा रही है। अतः उनमें कोर्मों में सुधार, 
प्रवेश की सुविधाओं में वृद्धि, अध्यापकों के वेतन-क्रमों की अनियमितताओं का निवारण, 
व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं में प्रसार, पोस्ट-ग्रेजुएट तथा अनुसन्धान की सुविधाएँ 
प्रदान करने, इंजीनियरी शिक्षा को देश की मानव-शक्ति की माँग से सम्बन्धित करने, 
इंजीनियरी शिक्षा तथा उद्योगों के घनिष्ठ सम्बन्धों पर बल देने तथा इंजीनियरी कालेजों 
के संगठन एवं प्रशासन में सुधार करने की आयोग ने विशेष रूप से सिफारिश की हैं । 

6. विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसन्धान 

विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसन्धान के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों का उल्लेख 
करते हुए आयोग ने कहा है कि देश की प्रगति कल्याण तथा सुरक्षा विज्ञान, टेकनोलॉजी 
की शिक्षा एवं अनुसन्धान के स्तर और प्रगति पर निर्भर है। अतः इस सम्बन्ध में 
गम्भीर प्रयत्नों की आवश्यकता है । पोस्ट-ग्रेजुएट अध्ययन तथा अनुसन्धान में हमारा 
स्तर अन्तरराष्ट्रीय कोटि का होना चाहिए | इसके लिए पाठ्यक्रम, अध्या- पकों एवं 
विद्याथियों के चयन के सिद्धान्त को अपनाना होगा । स्वदेशी चिन्तन-प्रणाली का 
अनुसरण करना एवं विदेशों के अन्धानुकरण से बचना भी आवश्यक है । हमारे वैज्ञा- 
निक विकास का पोषण हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए 
जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते । यह भी आवश्यक है कि विज्ञान के आधारभूत 
सिद्धान्तों की शिक्षा आरम्भ से ही दी जाय । 

विज्ञान की शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का मत है कि पोस्ट-ग्रेजुएट वैज्ञानिक 
शिक्षा का स्तर उठाने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक होगा कि आगामी दशकों में 
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, अनुसन्धान एवं उद्योगों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
को देखते हुए पोस्ट-ग्रेजुएट-स्तर पर प्रवेश-क्षमता में भी तदनुकूल वृद्धि की जाय । 
विज्ञान एवं गणित में उच्च अध्ययन-केद्रों की स्थापना की जाय जहाँ यू० जी० सी० 
की सहायता से देश अथवा विदेशों के विश्वविख्यात वैज्ञानिकों को कार्य करने के लिए 
आमन्त्रित किया जाय । विज्ञान और टेकनोलॉजी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध देश के विभिन्न 
क्षेत्रों की आथिक वृद्धि से स्थापित किया जाना आवश्यक है । 

विज्ञान के अध्ययन में क्षेत्रीय विषमताओं का उन्मूलन, पाठ्यक्रम में क्रान्तिकारी 
परिवतंन, सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान में साम्य स्थापित करना, प्रत्येक कॉलेज 
तथा विश्वविद्यालय में पूर्णतः: सज्जित वर्कशाप एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रसार, 
मूल्यांकन विधि में सुधार तथा ग्रीष्मकालीन विज्ञान-संस्थाओं की स्थापना इत्यादि 
अन्य महत्त्वपूर्ण सुझाव इस सम्बन्ध में आयोग ने दिये हैं । उनका विचार है कि 
एम० एस-सी० के उपरान्त छह माह का एक सघन तथा विशिष्ट अध्ययन सम्बन्धित 
विषय में रखा जाना चाहिए । एम० एस-सी० से भी किसी एक ऊँची डिग्री की स्थापना 
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का भी सुझाव दिया गया है । देश को क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली के 
विकास के जो प्रयास इधर किये जा रहे हैं उनका शिक्षा आयोग ने स्वागत किया है 
और उनकी गति को तीब्तर करने की सिफारिश की है। 

आयोग ने अनुमान लगाया है कि भारत के राष्ट्रीय कुल उत्पादन (0.)५.?.) 
का केवल 0'3%, अनुसन्धान तथा विकास पर व्यय किया जा रहा है जबकि 
अमरीका में यह 2:8%,, रूस में 2 3%, तथा इंगलेण्ड में 2:7% है । अत: वैज्ञानिक 
अनुसन्धान पर हमारे राष्ट्रीय विनियोग में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए । 

विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने 
सुझाव दिया है कि अब समय आ गया है जबकि अधिफ से अधिक अध्यापकों और 
छात्रों को उच्च कोटि का उपयोगी अनुसन्धान करने में जुट जाना चाहिए । अन्ततः 
अध्यापक और अनुसन्धानकर्ता का भेद समाप्त कर देना चाहिए । अध्यापकों की 
योग्यता की कसौटी उनके अच्छे शिक्षक होने के साथ ही साथ यह भी होनी चाहिए 
कि उनका प्रकाशित अनुसन्धान-कार्य कितना है। विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय प्रयोग- 
शालाओं से लोगों को अनुसन्धान-कार्य में सहयोग देने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए । 
विभाग-अध्यक्ष तथा सीनियर अध्यापकों के अन्तगंत अनुसन्धान करने वाले छात्रों की 
संख्या सीमित करके छूनियर अध्यापकों को भी अनुसन्धान गाइड करने का अवसर 
दिया जाना चाहिए । पी-एच० डी० में आने के लिए न्यूनतम योग्यता को और बढ़ा 
दिया जाय । अनुसन्धान में रुचि रखने वाले इंजीनियरिंग के ग्रेजुएटों को सीधे गणित, 
भौतिकशास्त्र अथवा अन्य विज्ञान सम्बन्धी विषयों में अनुसन्धान करने चले जाना 
चाहिए । आयोग ने गणित फे पोस्ट-पग्रेजुएट अध्ययन तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहित 
करना भारत के लिए अत्यन्त आवश्यक बताते हुए उसके विकास के सुझाव दिए हैं । 

आयोग का यह भी मत है कि विश्वविद्यालयों अथवा अन्य अनुसन्धान 
संस्थाओं को एकमात्र आधारभूत सैद्धान्तिक विषयों में ही नहीं उलझे रहना चाहिए 
बरन्‌ व्यावहारिक (870॥20) विषयों पर भी काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान के लिए वित्तीय सहायता, विश्वविद्यालयों के बाहर 
अन्य संस्थाओं में बुनियादी अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान करना, विदेशों में अनु- 
सन्धान करने के लिए फैलोशिप देना तथा उपयुक्त राष्ट्रीय विज्ञान-नीति का विकास 
करना इत्यादि अन्य सुझाव हैं जिन पर आयोग ने बल दिया है । 

]7. प्रौढ़ शिक्षा 

आयोग का मत है कि आगामी 20 वर्षों में भारत से निरक्षरता का उन्मूलन 

कर डालना चाहिए । निरक्षरता को रोकने के लिए आयोग ने तीन सुझाव दिये हैं : 
, (]) 6-] वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 5 वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक 

शिक्षा का प्रसार; 

(2) !-4 वर्ष की आयु के ऐसे बालकों के लिए पार्ट-टाइम शिक्षा की 
व्यवस्था जो या तो शुरू में पढ़ नहीं पाये अथवा थोड़ा पढ़कर पढ़ना छोड़ बैठे; तथा 


572 | भारतीय शिक्षा का इतिहास [ तृतीय खण्ड 


(3) 5-30 वर्ष की आयु के तरुण प्रौढ़ों के लिए सामान्य तथा व्याव- 
सायिक शिक्षा की व्यवस्था करना । 

निरक्षरता के उन्मूलन के लिए दो प्रणालियों--चयन-पद्धति ($९।९०।४९ 
20.7090॥) तथा समूह-पद्धति (7855 20[0080॥) को कार्यान्वित करने का सुझाव 
दिया गया है। चयन-पद्धति के अन्तर्गत विशेष प्रकार के ऐसे प्रौढ़-वर्ग को शिक्षा 
देनी चाहिए जो सरलता से पहचाना जा सकता है, नियन्त्रित तथा अभिप्रेरित किया 
जा सकता है । उदाहरण के लिए, बड़ी फर्मों या कारखानों इत्यादि के श्रमिकों से 
साक्षरता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अधिक सरलता से सम्पर्क बनाया जा 
सकता है। सरकार की जितनी विकास-योजनाएं चल रही हैं उनमें अपने श्रमिकों 
तथा कमंचारियों को शिक्षित करने में चयन-पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। 

समूह-पद्धति के अन्तर्गत देश के शिक्षित सभी पुरुषों को जनसमूहों की निर- 
क्षरता का निवारण करने के लिए एक अभियान में सम्मिलित करके एक बड़े पैमाने 
पर कार्य किया जा सकता है | शिक्षा-संस्थाएँ अर्थात्‌ स्कूलों, कालेजों और विश्व- 
विद्यालयों के अध्यापक एवं छात्र मिलकर इन अभियानों को चला सकते हैं । स्कूलों 
को सामुदायिक जीवन के केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा- 
संस्था को एक क्षेत्र दे देना चाहिए जिसमें उसे कार्य करके निरक्षरता-निवारण करना 
है । आयोग ने स्त्रियों में साक्षरता आन्दोलन चलाने, साक्षरता के अनुगामी कार्यक्रम 
(0]09 ५७० .70ट्टाआआ॥05) चलाने, डाक द्वारा सामान्य, तकनीकी तथा व्याव- 
सायिक शिक्षा प्रदान करके श्रमिकों तथा कृषकों की उत्पादकता में वृद्धि करमे और 
क्रियात्मक (६07070॥9/|) साक्षरता पर बल देने, पुस्तकालयों एवं संवादवाहन के 
समूह-साधनों (7855-7०079) का प्रयोग करने और विश्वविद्यालयों में प्रोढ़ शिक्षा 
विभागों की स्थापना द्वारा साहित्य रचना तथा अनुसन्धान कराने की विशेष रूप से 
सिफारिशें की हैं। संगठन तथा प्रशासन को अधिक प्रभावक बनाने के लिए राष्ट्रीय 
शिक्षा बो्ड' की स्थापना का सुझाव आयोग ने दिया है । 

8. शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन 

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न प्रकार की प्रबन्ध-सत्ताओं के 
अन्तगंत चलने वाली शिक्षा-संस्थाओं में कार्यक्रम के नियोजन तथा प्रशासन की समस्या 
को आयोग अन्यन्त महत्त्वपूर्ण और देशव्यापी समझता है। इस सम्बन्ध में समस्या 
के बुनियादी स्वरूप का उल्लेख करते हुए उसने कहा है कि “भारत में शिक्षा-नियोजन 
की प्रमुख समस्या है एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना, अपेक्षाकृत इस बात के 
कि संधिधान में शिक्षा एक राजकीय विषय है और सभी प्रकार की समस्याओं पर 
विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सत्ताओं द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।/4 अत: आयोग ने शिक्षा- 
नियोजन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । 


4. 7९४०7, 0/. ८7., 9. 443. 
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आयोग का विचार है कि अब तक प्रवेश तथा व्यय के सम्बन्ध में लक्ष्य-प्राप्ति 
पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है । किन्तु अब शिक्षा की किस्म में सुधार 
करने के सम्बन्ध में नीति का विकास किया जाना चाहिए । प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न 
कुछ कर डालने की बजाय कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विकास किया जाय, क्योंकि हमारे 
साधन सीमित हैं। जिन कार्यक्रमों में अधिक वित्त के बजाय अधिक कठोर श्रम, 
योग्यता, संगठन-क्षमता तथा हृढ़ निश्चय की आवश्यकता हो उन्हें प्राथमिकता देनी 
चाहिए । विश्वविद्यालय तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि पंचवर्षीय 
आयोजनों में उनके लिए जो कायक्रम निर्धारित किया गया है उसे कार्यान्वित करें । 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय तथा “एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एछ्तकेशनल प्लानिंग” को मिल 
कर सभी स्तरों पर शिक्षा-नियोजन के कार्यक्रम का विकास करना चाहिए । यू० जी ० सी ० 
को भी चाहिए कि वह शिक्षा-नियोजन, प्रशासन तथा वित्त के सम्बन्ध में एक उच्च 
अध्ययन-केन्द्र स्थापित करे । 

आयोग का कहना है कि एक संघीय जनतनत्र में प्रशासन की एक उचित 
राष्ट्रीय नीति का निर्माण आवश्यक है तथा राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय स्तरों पर 
प्राथमिकताओं की एक उचित प्रणाली अपनानी चाहिए | स्कल-शिक्षा तो राज्य तथा 
स्थानीय सत्ताओं के अन्तर्गत है और उच्च शिक्षा-केनद्ध एवं राज्य की साझीदारी में है। 
अतः देखना यह है कि हमारी नियोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
किस प्रकार हम केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण में सन्तुलन स्थापित करने के सिद्धान्त का 
विकास करते हैं । 

वैयक्तिक प्रयास के कर्तव्य के सम्बन्ध में आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अब तक 
वयक्तिक प्रयास ने शिक्षा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, किन्तु अब राज्य 
के द्वारा शिक्षा-उत्त रदायित्व अपने ऊपर लेने के कारण वैयक्तिक प्रयास के लिए अधिक 
गुजायश नहीं है जो आयोग के विचार से उचित ही है । 

स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में आयोग ने कहा है कि इन्हें शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व दो प्रमुख शर्तों---सुप्रबन्ध तथा शिक्षा के प्रसार--पर प्रदान किया गया है । 
अत: जहाँ पर स्थानीय सत्ताएँ इन उत्तरदायित्वों को ठीक तरह नहीं निभा पा रहीं, उन्हें 
इस अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में अन्तिम 
लक्ष्य यह है कि स्कूल तथा स्थानीय जनता में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाना 
साहिए; किन्तु जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा तब तक सभी राज्यों में एक राष्ट्रीय 
नीति यह अपनायी जाय कि गाँवों में गाँव पंचायतें तथा नगरों में नगरपालिकाएं राज्य- 
अनुदान की सहायता से स्थानीय विद्यालयों के गैर-अध्यापक व्यय (॥0-६8०॥९४ 
€५०९॥0॥07८) को स्वयं चलाती रहें । अन्ततः जिला-स्तर पर एक जिला शिक्षा बोडड 
की स्थापना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से नीचे की सम्पूर्ण शिक्षा को ले आना चाहिए। 
यह अवश्य देखना पड़ेगा कि अध्यापक स्थानीय दलबन्दी या राजनीति में न फेस 
जानें । आयोग ने जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं के अन्तर्गत जिले की ग्रामीण 
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तथा शहरी शिक्षा के समुचित रूप से विकास और संचालन करने की आवश्यकता 
पर भी बल दिया है। 

केन्द्रीय सरकार के कतंव्यों का उल्लेख करते हुए आयोग ने सुझाव दिया है 
कि उसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं के अतिरिक्त समाज तथा मानबविज्ञानों के 
विकास के उत्तरदायित्व को भी सम्हालना चाहिए। ऐसो संस्थाएँ विश्वविद्यालयों के 
निकटतम सम्पर्क एवं सहयोग से स्थापित की जानी चाहिए। केन्द्रीय शासित क्षेत्रों 
में शिक्षा के विकास, राज्य सरकारों को सर्वोत्तम सेवाएँ देश के अन्य भागों से प्राप्त 
करके प्रदान करना, जिन विशेष कार्यों के लिए राज्य-नियोजन में वित्त की व्यवस्था 
नहीं है, उनके लिए वित्त प्रदान करना तथा केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित कार्यक्रमों को 
अच्छी तरह कार्यान्वित करना इत्यादि केन्द्रीय सरकार के अन्य कतंब्य हैं । 

आयोग ने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री द्वारा उच्च शिक्षा को संगामी सूची 
(एला०्पापथा। ॥5) में ले आने और विधान में संशोधन वाले विवाद को देश में खड़ा 
कर देने के सम्बन्ध में अपना विचार विरोध में प्रकट करते हुए इस विवाद को प्राय: 
समाप्त ही कर दिया है । उसका कहना है कि शिक्षा को खण्डित नहीं करना चाहिए। 
भारतीय संविधान में हमारे जैसे वृहत्‌ देश के लिए जो क्षेत्रों का वितरण किया गया 
है, वह सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें एक ऐसे केन्द्रीय नेतृत्व के मिलने की व्यवस्था है जो 
प्रेरक है और जिसमें दबाव डालने की गुंजायश नहीं । “यदि शिक्षा को संगामी सूची 
में सम्मिलित कर दिया गया तो इससे शिक्षा-प्रणाली में, जहाँ अधिकतम लोच तथा 
परीक्षण करने की स्वतन्त्रता की आवश्यकता है वहाँ एक अवांछनीय केन्द्रीकरण तथा 
दुरूहता उत्पन्न हो जायगी । हमें विश्वास है कि वर्तमान संवंधानिक व्यवस्था में एक 
कामचलाऊ केन्द्र-राज्य सहयोग के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और अभी तक इसे पूरी तरह 
प्रयोग में नहीं लाया गया है। अतः: संविधान में संशोधन करने की बात तो तभी उठ 
सकती है जब पहले इस क्षेत्र का पूर्णतम प्रयोग कर लिया जाय और इसे अपर्याप्त 
समझा जाय । * आयोग का विचार है कि केन्द्र-राज्य सहयोग के इस क्षेत्र के पृर्णतम 
उपयोग के उपरान्त एक राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का विकास किया जाय और इस समस्या 
पर दस वर्ष उपरान्त पुनः विचार किया जा सकता है । 

आयोग ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में भी सुझाव 
दिये हैं। शिक्षा सचिव, जो केन्द्रीय सरकार का शिक्षा सलाहकार भी होता है, के पद 
को बना रहने देने और उस पर अत्यन्त योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की 
सिफारिश की गयी है । शैक्षिक नियोजन, नीति-निर्माण तथा मूल्यांकन की सेवाओं में 
सुधार करने के उद्देश्य से आयोय ने केन्द्रीय तथा राज्य शिक्षा मन्त्रालयों की सांख्यिकी 
शाख्रा के सुधार का सुझाव दिया है । 

आयोग ने शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद (५.०.8,९,7.,) 


+९7०/, 69. ८४., 90. 453. 
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के सुधार तथा राज्य-स्तर पर प्रशासन को अधिक सूक्ष्म बनाने पर बल दिया है। 
भारतीय शिक्षा-सेवा ([70व8॥ 7200८७0॥8] $2८५०९) के विषय में आयोग का 
सुझाव है कि इसे शिक्षण तथा अनुसन्धान से ही सम्बन्धित रहना चाहिए और योग्य 
ठथा अनुभवी लोगों को ही इसमें लिया जाय । केवल ३ स्थानों की पूर्ति ही प्रत्यक्ष भर्ती 
के द्वारा की जाय और उन नये लोगों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के उपरान्त ही 
प्रशासन-कार्यों का उत्तरदायित्व सोंपा जाय । शेष $ स्थानों को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष 
भर्ती और अंशत: पुराने लोगों के पदों में उन्नति (970॥0॥0) के द्वारा भरा जाय । 
इसी प्रकार राज्य शिक्षा-सेवा में सुधार के उपाय बताये गये हैं। आयोग के मतानुसार 
राज्य शिक्षा-विभाग का सुधार एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है । 

शिक्षा सम्बन्धी प्रशासकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षा-प्रशासन के 
लिए एक राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज की स्थापना करना तथा शिक्षा के विभिन्न अंगों के 
सम्बन्ध में अधिनियम (४०॥४$) पास करना इत्यादि अन्य सुझाव आयोग ने दिये हैं । 
उसका विचार है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के निर्माण करने की सम्भावनाओं 
की भी जाँच हो जानी चाहिए । 

9. शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था 

आयोग का विचार है कि यदि देश में शिक्षा का पर्याप्त विकास करना है तो 
सन्‌ 965-66 में प्रति व्यक्ति शिक्षा-ब्यय 2 रुपये से बढ़कर आगामी 20 वर्षों में 
सन्‌ 985-86 तक वर्तमान कीमतों पर 54 रुपये हो जाना चाहिए । इसका अभिप्राय 
यह है कि सन्‌ 950-5] में जो व्यय ,4 मिलियन रुपये से बढ़कर 965-66 
में 6,000 मिलियन रुपये हो गया है वह 985-86 में 40,264 मिलियन रुपये 
हो जायगा । 

आगामी दो या तीन दशकों में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय का स्वरूप इस 
प्रकार से रहेगा कि # भाग स्कूली शिक्षा ओर ३ भाग उच्च शिक्षा पर व्यय किया 
जाय, तथापि इनके सापेक्षिक महत्त्व में समय-समय पर परिवर्तन होता रहना चाहिए । 
उदाहरण के लिए, सन्‌ 965-75 के दशक में स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए । उसके उपरान्त उच्च शिक्षा के महत्त्व में वृद्धि की जानी चाहिए। स्कूली 
शिक्षा का अतिरिक्त ब्यय अध्यापकों की वेतन-वृद्धि तथा शिक्षा के ढाँचे में अनुकुल 
परिवर्तन करने पर किया जायगा । 

शिक्षा-वित्त के साधनों का उल्लेख करते हुए आयोग ने कहा है कि यद्यपि 
सरकार अब अधिकाधिक वित्तीय उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती चली जायगी तथापि 
वित्तीय अधिकारों को पुणंतः सरकार के हाथों में केन्द्रित करना अनुचित है । वैयक्तिक, 
स्थानीय तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को भी वित्त-संग्रह में सहयोग देते रहना चाहिए । 
जिला परिषदों को चाहिए कि मालगुजारी पर शिक्षा के लिए उपकर लगा दें । उपकर 
से होने वाली आय के अनुपात से ही राज्य सरकार को अनुदान देना चाहिए। जिला 
परिषदों को अनुदान देने के विषय में कुछ नियमों का सुझाव आयोग ने दिया है, जिनके 
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अनुसार अध्यापकों के वेतन का 00% राज्य सरकार को देना चाहिए । वेतन के 
अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से एक ब्लौक ग्रान्ट परिषदों को दी जाय 
जिसकी दरों में प्रति तीन से पाँच वर्ष उपरान्त संशोधन कर देना चाहिए । अपने सभी 
कोषों को शिक्षा पर व्यय करने की जिला परिषद को पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । 
अनावत्तंक व्यय के लिए पृथक से अतिरिक्त अनुदान दिया जाना चाहिए। अनुदान की 
राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में मारी न जाकर, एकत्रित होती जानी चाहिए । 

नगरों में नगरपालिकाओं को शिक्षा-व्यय में हाथ बँटाना चाहिए। वे भूमि- 
भवन उपकर लगाकर शिक्षा के लिए वित्त जुटा सकती हैं। अनुदान के लिए नगर- 
पालिकाओं का उनकी सम्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर देना चाहिए और निर्धन 
नगरपालिकाओं को ऊँची दर से अनुदान मिलना चाहिए । नगर महापालिकाओं को अपने 
क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय स्वयं करना चाहिए । केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में तथा 
केद्रीय शिक्षा कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार को वित्तीय उत्तरदायित्व उठाना चाहिए । 
आयोग ने वित्त के दुरुपयोग को रोककर मितव्ययता से काम लेने और वित्तीय प्रश्न 
के विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धान कराने का भी सुझाव दिया है। 

इस प्रकार शिक्षा आयोग की सिफारिशों को हम अत्यन्त विस्तृत, सृक्ष्म, व्यापक 
और प्रगतिशील पाते हैं । शिक्षा के सभी पहलुओं पर इसने विचार करके अपने ऐति- 
हासिक विचार प्रकट किये हैं । 
शिक्षा आयोग की आलोचना 

कोठारी शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान 
रखता है। एक ऐसे समय में जब हम देश का नियोजित विकास करके राष्ट्रीय उत्पा- 
दन में वृद्धि, जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने तथा अन्य सभी क्षेत्रों में बहुमुखी 
प्रगति करने के यत्न कर रहे हैं, उस समय देश की शिक्षा-प्रणाली के उद्देश्यों की 
आधुनिक समस्याओं के प्रसंग में व्याख्या करके शिक्षा को जीवन तथा मानव-शक्ति 
की आवश्यकताओं से सम्बन्धित करने की सिफारिश करके आयोग ने शिक्षा को एक 
अत्यन्त ही व्यावहारिक एवं उपयोगी मोड़ देने का प्रयास किया है। किन्तु आयोग की 
रिपोर्ट पूर्णतः: निर्दोष नहीं है। कई महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में आयोग की भारी 
आलोचना की गयी है । नीचे हम इसके गुण-दोषों का संक्षेप में आलोचनात्मक विश्लेषण 
प्रस्तुत करते हैं । 


गुण 

() उद्देश्यों की सावंभोमिकता--आयोग ने जो भी सिफारिशें दी हैं उनमें 
दृष्टिकोण व्यापक, उदार तथा अन्तरराष्ट्रीय रखा है। संकीर्ण स्थानीयता से देश की 
शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो सकता है । अत: जहाँ आयोग ने राष्ट्र की विशेष समस्याओं 
पर विशेष ध्यान दिया है, वहाँ उसने उन समस्याओं को एक व्यापक प्रसंग में भी 
देखने का प्रयास किया है। कुछ प्रमुख देशों से तुलनात्मक समीक्षा करके आयोग ने 
भारतीय स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 
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(2) बतभान दोषों, की. प्रिद्धपनद्वाफ़ोबना -भारतीय शिक्षा-प्रणाली के वर्तमान 
दोषों की आयोग ने अत्यन्त निर्भीक आलोचना की है, जो अत्यन्त वांछनीय है। इस 
आलोचना के कारण हमारी शिक्षा-प्रणाली के प्रायः सभी प्रमुख दोषों का उसने निदान 
करके उपाय प्रस्तुत किये हैं । 

(3) शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध स्थापित करना--आयोग का विचार है कि 
प्रायः सभी स्तरों पर हमारा पार्ट्यक्रम दोषपूर्ण, अपर्याप्त तथा जीवन की आवश्यक- 
ताओं से असम्बद्ध है। अत: उसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें क्रान्तिकारी 
परिवर्तन आवश्यक हैं। माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर विशेष रूप से वह शिक्षा को 
देश की आर्थिक वृद्धि तथा मानव-शक्ति की आवश्यकताओं (॥%-00४९/ ॥९९05) 
से सम्बन्धित करने के लिए चिन्तित प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
यदि हम पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तत करके उसे जीवनोपयोगी बनाने में सफल नहीं 
हो पाये तो हम आधथिक तथा भौतिक समृद्धि की दौड़ में विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा 
और भी अधिक पिछड़ जायेंगे । 

(4) विशिष्ट शिक्षाओं पूर बल--आयोग ने शिक्षा के कुछ आवश्यक विशेष 
अंगों, जैसे- स्त्री शिक्षा, विकलांग बालकों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी एवं व्याव- 
सायिक शिक्षा इत्यादि पर विशेष बल दिया है जो अत्यन्त बांछनीय है। भारतीय 
शिक्षा के ये सभी अंग अल्प-विकसित हैं और इन्हें प्राथमिकता अवश्य ही मिलनी 
चाहिए थी । 

(5) मानदण्ड का उत्थान- आयोग शिक्षा के गिरते हुए मानदण्ड से भारी 
चिन्तित दिखायी देता है। यहाँ कारण है कि अपनी सारी रिपोर्ट में जो कुछ भी सुझाव 
दिये हैं, उसमें सदा इस बात को ध्यान में रखा प्रतीत होता है कि शिक्षा-स्तर उत्तरोत्तर 
ऊँचा उठता जाय । 

(6) अध्यापकों की दशा में सुधार--अध्यापकों की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा 
आशिक स्थितियों के सुधार के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें पर्याप्तत: प्रगतिशील 
हैं। वह केवल यही नहीं चाहता कि अध्यापक परिश्रम करें तथा अपनी व्यावसायिक 
योग्यता में वृद्धि करें वरन्‌ वह उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के सम्बन्ध में 
चिन्तित है। इसके लिए वह उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उनके लिए 
सुरक्षा, कल्याण-कार्यों, राजकीय सम्मान इत्यादि के विषय में व्यावहारिक तथा उदार 
सुझाव प्रस्तुत करता है । 

(7) अस्य सुधार--शिक्षा आयोग की सिफारिशों की अन्य विशेषताओं में 
हम विज्ञान तथा अनुसन्धान पर बल, उच्च शिक्षा में प्रवेश पर नियन्त्रण, शिक्षा के 
प्रशासन में सुधार, कृषि-शिक्षा पर बल, शिक्षा-व्यय में वृद्धि तथा पर्याप्त वित्त की 
व्यवस्था, विद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा, छात्र-समस्याओं इत्यादि का उल्लेख कर 
सकते हैं। विज्ञान तथा वेज्ञातिक अनुसन्धान को आयोग देश की आधिक उन्नति 

के लिए अनिवायं समझता है, यही कारण है कि विज्ञान-शिक्षा में सभी स्तरों पर वह 
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पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के पक्ष में है। भारत के प्रसंग में अनुसन्धान की व्याव- 
हारिक उपयोगिता पर बल देना भी एक उचित नीति है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 
पर नियन्त्रण रखने का स्वस्थ प्रभाव यह पड़ेगा कि केवल योग्य तथा इच्छुक विद्यार्थी 
ही इधर आयेंगे । इससे हमारे दुलंभ साधनों का दुरुपयोग होने से बच जायगा । भारत 
जैसे कृृषि-प्रधान देश के लिए कृषि-शिक्षा को इतनी ऊँची प्राथमिकता देना भी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सुझाव है। प्रशासन में सुधार तथा शिक्षा के लिए अधिक वित्त प्रदान करने के 
विपरीत तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता । विश्वविद्यालय-स्वायत्तता की रक्षा करके 
भी आयोग ने एक महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। छात्र-समस्थाओं पर आयोग ने उनके 
कल्याण, वित्तीय सहायता तथा अनुशासन की समस्या के विषय में व्यावहारिक सुझाव 
दिये हैं । 

इस प्रकार आयोग की सिफारिशों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है । 
यदि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये जाते हैं तो निश्चय ही भारत 
शिक्षा के क्षेत्र में संसार में आगे बढ़ सकता है । तथापि आयोग की सिफारिशों में कुछ 
दोष भी माने जा सकते हैं । 

दोष न 

() अध्यावहारिकता--आयोग की सिफारिशें इतनी विस्तृत, आदर्शवादी तथा 
सूक्ष्म हैं कि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवत: आयोग सब कुछ कह डालना 
व कर डालना चाहता है। कहीं-कहीं यह प्रयास अव्यावहारिकता की सीमाओं को छूने 
लगता है । यह सत्य है कि हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली के दोषों का उन्मूलन करना है, 
किन्तु उसके लिए हमें अपने साधनों और अपनी सीमाओं को भी तो देखना होगा । 
आदर्श स्थितियाँ और लक्ष्यों की प्राप्ति सब कुछ अच्छा ही कर डालने की मात्र 
सिफारिशों से ही तो नहीं हो जाती है । अतः: यह उचित होता यदि आयोग विभिन्न 
समस्याओं पर इतना सूक्ष्म तथा विस्तृत विश्लेषण न करके अत्यन्त आवश्यक समस्याओं 
को ही प्राथमिकता देकर उनके हल करने के लिए व्यावहा रिक सझाव देता । 

(2) नवीन उलझनों की उत्पत्ति--आयोग ने जहाँ कुछ समस्याओं को हल करने 
के सुझाव दिये हैं वहाँ कुछ नवीन समस्याओं को जन्म भी दे दिया है। उदाहरण के 
लिए, मुख्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी भाषा की अनिवायंता, असंख्य प्रकार 
की संस्थाओं की राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना, रोमन लिपि के विवाद को 
खड़ा कर देना इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं जो विवाद से खाली नहीं हैं। अतः शिक्षा-क्षेत्र में 
आतन्तियों में वृद्धि होने में इससे सहायता मिली है । 

(3) दोषपूर्ण भाषा-नीति---आयोग की भाषा-तीति की देश में बहुत आलोचना 
हुई है । प्रत्यक्ष रूप में आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रसार 
की बात कही है किन्तु प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी को अनिवाय बना दिया है। अंग्रेजी का 
अध्ययन तो वह कक्षा 5 से ही अनिवायं कर देता है, किन्तु हिन्दी को वैकल्पिक रखता 
है । शूनियर माध्यमिक स्तर पर भी अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। उच्चतर माध्यमिक 
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स्तर पर उसने छात्रों को स्वतन्त्रता दी है कि मातृभाषा अंग्रेजी तथा हिन्दी इन तीनों 
में से कोई दो भाषाएँ चुन लें । इसमें व्यवहारतः: अंग्रेजी के चुने जाने की सम्भावनाएँ 
अधिक हैं । विश्वविद्यालय-स्तर पर वह क्षेत्रीय भाषा को प्रथम डिग्री-स्तर पर माध्यम 
बनाता है किन्तु द्वितीय डिग्री-स्तर पर अंग्रेजी की हिमायत करता है। उसकी इन 
सिफारिशों का शुद्ध परिणाम यह होगा कि हमेशा के लिए ही अंग्रेजी सम्पर्क भाषा बनी 
रहेगी और विशेषकर अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के अत्यन्त अल्प ज्ञान से आगे लोग बढ़ 
ही नहीं पायेंगे । इसके अतिरिक्त रोमन लिपि द्वारा भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की 
हिमायत करके तो आयोग ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जो अंग्रेजी के ही हित 
में है। हिन्दी को भी वह देवनागरी के बजाय अहिन्दी क्षेत्रों में रोमन लिपि से ही पढ़ाने 
के पक्ष में है। अत: कहा जा सकता है कि आयोग ने भाषा-नीति के सम्बन्ध में देश में 
समस्या को और भी अधिक उलझा दिया है । 

(4) मुख्य विश्वविद्यालय--मुख्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव 
देकर आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विष-बीज बो दिये हैं। इनसे उच्च शिक्षा के 
क्षेत्र में पक्षपात, भेद-भाव, ईर्ष्या, अहंकार भावना, हीन भावना तथा अस्वस्थ स्पर्दधा 
जैसी भयंकर प्रवृत्तियों का जन्म होगा। मुख्य विश्वविद्यालयों पर देश के वित्तीय साधनों 
का व्यय सामान्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अधिक होगा | अच्छे अध्यापक अन्य 
विश्वविद्यालयों को छोड़कर मुख्य विश्वविद्यालयों में चले जायेंगे। अतः सामान्य 
विश्वविद्यालयों में शैक्षिक मानदण्ड और भी अधिक नीचे गिर जायेंगे । इससे उच्च 
शिक्षा के क्षेत्र में साम्य के स्थान पर भयंकर विषमताएँ उत्पन हो जायेंगी । 
उपसंहार 

उपर्युक्त दोषों के बावन्नद भी यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि शिक्षा आयोग 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय जोड़ता है। इसकी सिफारिशें तथा 
सुझाव हमारी शैक्षिक समस्याओं के प्रमुख दोषों के निवारण में अपना विशेष महत्त्व रखते 
हैं। शिक्षा के सभी पक्षों पर इतनी बड़ी समीक्षा यहाँ पहले कभी नहीं की गयी । 
आयोग ने शिक्षा का एक व्यापक तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपने समक्ष रखा है। आथिक 
विकास तथा शिक्षा का पारस्परिक सम्बन्ध आयोग ने अत्यन्त विशद्‌ रूप से प्रस्तुत 
किया है। जिस समस्या को आयोग ने उठाया है उसे तर्कपूर्ण विश्लेषण की चरम सीमा 
तक पहुँचा दिया है। यदि हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के सुधार की दिशा में 
शिक्षा आयोग के बताये हुए मार्ग पर चलने में सफल हो सके तो निश्चय ही भारत शिक्षा- 
प्रगति के एक नये युग में प्रवेश करने में सफल हो सकेगा । 
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